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'प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ 


(9४४८४४०७ ?०॥॥ 6 5पर5शा॥३ ; 0./., ७,.5.8., 5ीएश]9॥0, 
बैहज्शा, 7९०७४ नि९एएएंजी० ण॑ दांत  तिधा५९) 


डॉ. प्रभुदतत शर्मा 
पी-एव डी (अमेरिका) 
पूर्व-पोफेसर एवं अध्यक्ष, राजनोति विज्ञान विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर 


कालेज बुक डिपो 


83, प्रिपालिया बाजार (आतिण गेट कर पाम) 
जयपुर-३ (गज.) 






इस पु्तड छो प्रडाशित करे में द्रकाराक रण पूर्ण 
ऋय्यारी बा गे गेटी है फिए भी दिसो परुटि के लिर 
वरशायाओ लेखड विप्येटार रहाँ होंगे ॥ 


७.++--.-७-न+ _7०॥न्_*न-ननीनननिग-ानननननननदमऊ ना वन 77:77 5 खि ाण 
है #५ध।भाए।५ 


अत हे ह7७ ०६६8 ६6७ ७४ ॥ 78८ ? धो इफदाऊ 


॥' ९३५ ३७ (५4८३६ ७७६ 0८७ 5३3 वृकदख (ि़डा काएशे पिगदो /फुणर 
]ल्‍६ ७ एल ॥ कत्शदुरग्‌" उस 


767#१० १ +' ४ | शारदा "कहाटक ॒ै+कृष्ण 


रा गखुत अक्ाशन रपनीति विज्ञान के छुवार्गित एवं इसने | 
| एएपद्गत रिय एर होते हुए शी एक ऐसा अंगात्त है थी कई |. 


* द्रश्यों हे नगर है और इच्रीजिए शावद उपयोगी थी / गत्युत्तकों |" 


'॥ मरी ड्रगिया मी ड्रिए के जन चर्गी फ्दुओं की तह अदिन्चालक 
है और शाखतू (गिरीव्रशीत भी / अक इुचने क्षेत्र में अदुख्त हर नए |. 
;। अंग्रत्त वा अप्रग्रा एक मूल्य है और अपर एक विधिए स्थाव,/ 


उका गत ते अद्ग्पित 2खुत रद का (गीया चंधोगित |, 
चंस्कप विद्यार्थी-पगत्‌ को संकिधानों की नई पुरानी विधाओं से | 
- एग्ित कशने के खाथ-तसाप उन्हें शिलोशि एऐं उुल्काकरित करने |, " 
| है'तिए हुए वए शत्र एम्रत्थित की है / हामडरी की तंग्रीबीयका 
विन की चरतवा एवं बए इृशिक्रोपों ते ब्रक्रियों को 
रेचने-प्रहिबानने एवं चोतने का बह अग्राग्त विद्यार्थियों को /िय के |. 
ग्रति एक पिज्ञात्ा एवं छवि दे सके, इसेढी वथातम्यक विष से 
| बेड मी गई है / विदार्पियों हे हहिदार्य गुविकल्मी अर्यों को ही |! 
*| इुखक ढे अन्त में हमितित कि सय् है / 5 


्‌ आश्च है विद्ार्थ-पयत्‌ इत्त अगप्त का स्वायत करेगा / 

*| इखक़ के अपदत में (कित सत्र उन्दों से हहापढ़ा ली गई है 
. उनके ढदिद्वान लेखकों के प्रति आग्र झ्ञापि करता एक, 
५ औफक्रीकिता व होते हुए चचद्दी आतत्रवा है हु 





हर 


अनुक्रमणिका 


ब्रिटेन का संविधान 
(४६ एक्एतंग्व छा 67९00 फररजंण) 
बिटिश संविधान का छद्विकास॒. ... «« «हू बू० «० मत ह४० ] 
(षटस्णर!09 मे ६ 8 तंपन्र (००७७ 0०) 
विटिश संविधान : विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ ... ... «« «« ««» ॥2 


(8:50 (१००३: ७क ३ 5ला | ९३४ ः्च्ड ६04 ]65 4९5३८) 

भारतीयों के लिए विशेष्ठ महत्व (६3) शासन-दिज्ञान को प्रिटेन की देन (१4) 
ब्रिटिश संविधान की राजनीतिक पृष्ठभूमि (5) क्या ब्रिटिश संदिघान का 
अस्तित्व है ? (6) ग्रिटिश संदिधान के प्रमुख ज्ञोत (१9) प्रिटिश सेविधान कौ 
विशेषताएँ (2]) ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक कौ उपज (27) क्‍या 
ब्रिटेन में शक्तियों का धृथवारण है ? (28) ब्रिटिश संविधान की कुछ आधुनिक 
प्रदृर्धियी (30) 

|. झंविधान के अमिसमवद सह फरन रब: ॥ब० 22605) 728) दि: |: 
(एफता00%3 थीं 004 (:००।४७०७)| 

अगिसमय की विशेषताएँ (32) अमिसमर्पों की उत्पत्ति या उदय के कारण 
(33) कानून और अमिसमय में अन्दर (33) ब्रिटेन के संदैधातिक अमिसमययों 
का वर्गीकरण एपं उदाहरण (34) अमिसमयों छा पालन क्‍यों किया जावा है? ..। 
(36) संम्रदौय कार्यप्रणालौ में अमिसमयों कौ भूमिका (38) 

क्राउन 


>>. >«०क. ०३७. ७००. ह»०० ह०% 2०क हक० ००० ००० »० ब्. भी 


(एसर्चक), 
राजा और राजमुकुट तथा राजमुकुट का संवैधानिक अर्थ (4) शजा शा 
राजमूकुट के भेद का महत्व (42) राजा तथा राजपुकृट (ताज) में अन्तर (42) 
राजमुकुट की शक्तियों के सोत (44) राजपद और उत्तराधिकार के नियम 
(45) वि कलम राज्य-कात शम्बद्दी सारणी (46) राजा को वार्दिक 
अनुदाव : ल् लिस्ट या राज़कुल-ध्यय (47) राजमुकुट डी शक्ियाँ, 
अधिकार और कार्य (48) राजा कौ पास्वदिक स्थिति, विशेषाधिकार और प्रमाद 
अथवा झप्राट राज्य करता है. शासन नहीं (52) राजा के प्रभाव के कारण या 
जायार (55) राजपद का औषित्य (57) क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का 
विकल्प हो सकता है ? (60) 

. प्रधानमत्त्री एवं मश्रिकण्हल..... ».. «७ -.. ... ... ». « 62 

(ग6 हरेक ता50९९० ७७4 (के) 
मब्तिमण्डल या कैरिनेट झा अर्थ एवं भद्वत्व (62) सन्द्रिमण्डल का छदय और 
विकाल (63) सन्िमण्डल की विशेषताएँ (65) मन्न्रिमण्डल झा गठन (68) 
मन्त्रिमष्डल व मन्जालय में अत्तर (70) सन्ज्रिपच्डल डी रार्य-प्रणाली (02) 
मज्िमण्डल के दुए असायारण रूप (72) मल्िमष्डल के कार्य और अधिकार 
(75) बन्त्रिमिष्डल डा अदितावकत्व झयदा मन्त्रिमण्डल और संसद का पाप्वन्य 
(039) मम्त्रिमण्डल डी रुश्ति में प्रशाइ के कारण (79) प्रधानमन्दीं (82) 
प्रयातगन्‍्द्री पद दी 'अदौपदारिकदा (83) प्रपानमन्द्री कौ नियुक्ति (83) 


0. 


वा. 


.. विधि का शासन और न्याय व्यवस्था 


). प्रदत्त विधान (कानून) 


प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ और कार्य तथा मूल्यांकन (85) प्रघानमन्त्री की शक्तियों 
की परिसीमाएँ (9) प्रधानमन्त्री की दास्तविक स्थिति (92) 


» संसद हबभ ००० ००० ००० »०० ल०० ०, न 


(एशशाप्सा0) 

संसद की सम्प्रमुता (94) लॉर्ड-समा (97) लॉर्ड-समा की रचना (97) ॥भ 
ई. के संसदीय अधिनियम के पूर्व ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड समा की स्थिति, 
(00) 39]] ई के संसदीय अधिनियम के मुख्य प्रावधान और लॉर्ड समा की 
स्थिति पर इसका प्रमाव (02) लॉर्ड समा के अधिकार और कार्य (04) 
जॉर्ड समा के पक्ष और विपक्ष में तर्क (06) लॉर्ड समा में सुघार(0) ब्रिटिश 
जॉर्ड-समा की अमेरिकी सीनेट से तुलना () लोक सदन (]3) लोक 
सदन ,की शक्तियां और कार्य (6) लोकसदन का अध्यक्ष (8) ब्रिटिश 
समिति प्रणाली (22) समितियों के प्रकार (22) विधि-निर्माण-प्रक्रिया 
(26) अस्थायी आदेश (34) लोकसदन का लॉर्ड-समा से सम्बन्ध (35) 
संसदीय विपक्ष या प्रतिपक्षी दल (35) 


बन" ००० ० *०. 436 
(एऐेराढ जे [.जक्त आ04 उछ्वात। 59०ण) 


कानून के शासन का अर्थ एवं अवधारणा (36) कानून के शासन का 
व्यावहारिक पक्ष था सीमाएँ (37) विधि-शासन से प्राप्त नागरिक अधिकार 


(१40) ब्रिटिश कानून एवं न्याय-व्यवस्था की विशेषताएँ (42) ब्रिटिश 
न्यायालयों का संगठन (]44) 


.. मौकरशाही या लोक सेवाएँ... ... -« +#« -«०२ >«+ न «| न. 5 


(छणसाभ्रताबटत] ० एरा छततभ००छ) 
ब्रिटिश लोक सेवा का सामान्य परिचय (5]) लोक सेवाओं का वर्गीकरण 


(52) लोक सेवा और राजनीतिक कार्यपालिका में भेद (53) ब्रिटिश 
नौकरशाही या लोक सेवा की आलोचना (54) 


पा (काल) > *०० ००० ००० ०००. 56 
प्रदत्त विधान का अर्थ (56) प्रदत्त विधान के उद्देश्य एवं महत्व (57) प्रदत्त 
दिघान की प्रगति या विकास (59) ब्रिटेन में प्रदत्त विधान के स्वरूप अथवा 
प्रकार (62) 
दल-प्रणाली .... ««. «« 
(ए४70 8]ज॑दण) 
ब्रिटिश दलीय-प्रथा का विकास (64) ब्रिटिश दल-प्रणाली की विशेषताएँ 
(66) प्रमुख राजनीतिक दल (69) अनुदार दल (69) श्रमिक दल (74) 
'उदार दल (77) सोशल डेमेक्रेटिक पाटी (78) अन्य दल (78) 
अमेरिका का संविधान 

(€ एक-(एांजा जै॑ँ एए।20 ४९६ लै5तरांतांट्ओ) 
अमरीकी संविधान का उदय, विकास, महत्व, स्रोत और 'उसकी 
घिशेषताएँ 


(0-०, 9९चैमृऋ९०६, फ्रिएण६+0०८, 50चापथ्ड बात उड्स्ता, एटडरपास्ड जे 
अैफलां०॥ एश्रएजा) 


* *** «०० १००. 764 


479 


व. अदुक्ककापिका 


42. 


43. 


44. 


हु 


6. 


हम 


8. 


. दल-प्रधाती..... ... 


अमरीकी संविधान का उदय तथा विकास (80) अमेरिकी संविधान का महत्व 
(83) अमेरिकी सविधान के स्रोत अथवा संवैधानिक विकास की; प्रक्रिया 
(85) अमेरिकी सविधान की विशेषताए(87) . _ 

शक्तियों का पृथक्षणण तथा नियन्त्रण और सन्तुलन... «« “« 93 
(पार इकुग-न्प०१ मे 0ल्‍एसक्‍क्‍३ १७१ (०७ झज्य 887८९) 

भंशोधन प्रक्रिया ... ... ... --- -२ बू« -« «-+ *« >« न जि 
(हजालाकानला। शोएल्ठणादे 


(छ॥ ७ फ्राह्कछ) 

अमेरिकी संदिधान में निदित भागरिकों के मौलिक अधिकार (20॥) नागरिक 
अधिकारों; की प्रमुख विशेषताएँ (202) 

संघवाद >ैहे! अनऊो उड़: कबक - अहक: “धेढ ककक। अलेप. कब द॥% अब्क अं 


(एल्तलडाओ) का 


अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण (204) अमेरिकी संधीय 
व्यवस्था की भुख्य विशेषताएँ (205) अमेरिकी संघीय व्यवस्था दथा निहित 
शक्तियों का सिद्धान्व (2)) निद्वित शक्तियों का अमिप्राय और संविधान के 
विकास में उमका योगदान (22) संघीय सरकार में वृद्धि की प्रवृत्ति (24) 

भाष्ट्रपति एवं उसका मन्त्रिमण्डल.. ५. «६७ «० *« «ब» «« «« टॉप 
(एिश्डातरणं 28 0६ (पकशल) 

राष्ट्रपति की 'योग्यताएँ, पंदावधि, वेदन, पदष्युति आदि (2]7) शाह्रपति का 
निर्वाचन (29) राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली की आलोचना (222) राष्ट्रपति 
'की शक्तियौ और कार्य (224) राष्ट्रपति की थी, यों में वृद्धि के कारण (232) 
अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की स्थिति एवं शक्तियाँ 
'की घुलना (233) राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल (236) शाह्रपति और काँग्रेस के 
मध्य सम्बन्ध का मूल्योकत (240) उपरार्ट्रपति (244) 

कांग्रेस ... ... ७. «० «न्‍» «० ८०० ५० ०«« ००० «०० २० ००० ट46 
(एजहइ्च्छ्ण 

काँग्रेस की शक्तियां और कार्य (246) सीनेट (250) सीनेट कौ शक्ति के आधार 

था कारण (253) भ्रतिनिि समा (257) भतिनिधि समा सौसेट से रूम 
शक्तिशाली क्यों ? (260) प्रतिनिधि-समा का अध्यक्ष (26) प्रतिनिधि समा के 
अध्यक्ष की दिटिश लौकसदन के अध्यक्ष से दुलना (264) विपि-निर्माण प्रक्रिया 
(265) समिति प्रणाली (270) समितिाँ : प्रकृति एवं कार्य (27]) ब्रिटिश व 
अमेरिकी समिति व्यवस्था पर तुलनात्मक दृष्टि (274) 

शर्वोच प्यायालय एवं भ्याविक घुनरीक्षण ... ,.. ... 


(5णएल्‍च०६ (:एढात »०4 उ०4॥5७३ एस्तटण) ट 
कब+ >»»« १२६ +«»« ०++% *»«+ *०» «० ००. 255 


«०६ «० *«. 26 


(छत्ता 5षपच्नो 
संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वि-दलीय व्यवस्था का उदय टद्वि-दलीय प्रधाली 
के उदय के प्रभाव (287) दलीय कार्यक्रम (288) दलाय संगटेन (289) अमेरिकी 


दल पदति की दिशेषताएँ (292) अमरीकी दल-प्रचाली की जालोचना मूल्यांकन 
(294) अमेरिकी एवं ब्रिटिश दल-प्रणालियों कौ पुलना (295) कक 


20, 


3. 


22. 


24. 


25, 


26. 


2] 


.. स्विट्जरतैण्ड की संघ-व्यवस्था.... ... 


अनुकयपिक्राए: 


स्विट्जरलैण्ड का संविधान 

(कर (०णफऋप्रजांगा ण॑ $एॉएश १) 
स्विस संविधान का विकास और विशेषवाएँ ... ... «« *« ««». 298 
(एाज्सप गाते एकशन्तशाज(< ० 6 5च्ञांडड (जाजा(ए ७००) 
स्विदृजरतैण्ड का सवैधानिक महत्व (298) स्विस संविधान की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि (300) स्विस संविधान की विशेषताएँ (302) 
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया. ... ... «« ब७ न« *«७ *«». 308 
(ए7००९त७/९ एज॑ #7थकएाहर 6 06 ९०च७६७०००७) 
'स्विस व अमेरिकी सविधान संशोघन-प्रक्रिया की तुलना (309) स्विस संविधान 
संशोधन प्रणाली की आलोघना (30) 
स्विस नागरिकों फे अधिकार और कर्तव्य... «७ *« *«* ब* 


(राए्ग्राड १७4 06 ज॑ं 5४७5 एज तऑध्यतत्त) 


#96: अंदर अेकक. हे|,. +४०- अब 
(#त्वक॥ 55/0८त <* $जछॉप्टलॉशव) 

स्विस संघ-व्यवस्था के प्रमुख प्षक्षण (35) केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति एवं 
कैण्टनों और सघ सरकार के आपसी सम्बन्ध (37) कैंटन स्विस राजनीति 

का आकर्षण-केन्द्र (38) स्विस संघ एवं अमेरिकी सघ में तुलना (39) 
स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका : संघीय समा... ««« +« *«. 322 
(#८$जॉंछ ३.८ड्59797९: एल्वेशश # 5७०ए० ३) 

संघीय व्यवस्थापिका या विधान मण्डल की विशेषताएँ (322) संधीय समा का 
संगठन (323) राष्ट्रीय परिषद्‌ (323) राज्य-परिषद्‌ (325) संघीय-समा की 
शक्तियां और कार्य (326) संघीय समा का मूल्यांकन (328) कैण्टनों की 
व्यवस्थापिकाएँ (329) 

विधि-निर्माण-प्रक्रिय...... «.. «« «« ब« *« *« -« -«» 330 
(706 [.अज्तना25.0६ ?9:००९९॥४६) 

स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका : संघीय परिषद्‌... ... «.« ««. 333 
(वर€ 5णञ55 छः ००७६ : एल्कलज। (९०००ता) 

बहुल कार्यपालिका का अर्थ (333) संघीय परिषद्‌ का संगठन (333) संघीय 
परिषद्‌ के अधिकार एवं कर्तव्य या भूमिका अथदा बहुल कार्य-पालिका की 
कार्य-पद्धति (336) संघीय परिषद्‌ की विशिष्ट विशेषताएँ (339) स्विस संघीय 
परिषद्‌ की कमियां (342) संघीय परिषद्‌ का सघीय समा से सम्बन्ध (342) 
स्विस संघीय परिषद्‌ की ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल और अमेरिकी कार्यप्रालिका से 
चुलना (344) कैण्टनों की कार्यपालिका (346) 
स्विद्जरलैण्ड वी संघीय न्यायपालिका ... ... 
(06 5न्तंड एल्‍्वल एम) 

संघीष न्यायालय (347) कैण्टनों की न्यायपालिका (35) स्विस संघीय 
न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालम का तुलनात्मक अध्ययन (352) 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के०० कन्‍क »०+ »०० ००» ००० #»+*» हल्‍ने बबन +०० 355 
(एफच्न ऐच्कण्णन्व) 


बनन 2०० *०* **०.. उ7 


स्विदूजरतैण्ड प्रजातन्त्र का गृह अथदा प्रयोगशाला है. (355) प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र की विधियाँ (355) केन्द्र में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (356) कैण्टनों में 


" जनुकमपिका 


श्र 


30. 


3. 


32. 


33. 


35. 


५ डायट (रांसद) &.. ««« «.« »- 
(जन) 


प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र (359) प्रत्यक्ष प्रजातस्त्रीय व्यवस्था का मूल्याक़न (36]) 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के प्रमुख कारण (363) 
स्विदजरलैण्ड की प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र व्यवस्था का मूल्यांकन (365) 
स्विट्जरलैण्ड के राजनीतिक दल ,«« ««« *+ «*+ ** *+ *«* 367 
(एश्नाधचा एाप्रस ज॒॑ $रॉफलीएड 0 
दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण (367) दल-प्रणाही का संक्षित इतिहारा 
(368) दलों का संगठत (370) प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियाँ एवं 
कार्य-पद्धतियाँ (370) स्दिस राजनीतिक दल-पद्धति की विशेषताएँ (373) 
जापान का संविधान 

(76 ९०४८5॥9॥00 ० ॥37श70 
जापान के संविधान की पृष्ठमूमि और प्रमुख विशेषताएँ ... ... --« 375 
(6 8>तदह्धाए०१( 84 500 #6+हत्च्ड भ॑ फैश (००न॥०॥॥०त ०! उलकुश्ज) 
जापान का संवैधानिक विकास (375) जापान के वर्तमात्र संविधान की 
विशेषताएं (377) 
मूल अधिकार और कतेव्य ००: दही हहोंगे 3९%.) 5४ उन “ ब०० ४० < डिठ 
(+एवं2मश्षाएआ 9800 +04 090०३) 
मूल अधिकार (383) कर्तव्य (388) मागरिकिता सम्बी प्रावधान (388) 
आलोघनात्मक मूल्याँकन (389) 


शप्राट ०० २०२ *०० «5 2५६ 2०४: ४४ कक: डंडे, 2४३४ ४६ «०. 7 
(धाकधै एकल) 

सम्राट की प्राचीन स्थिति (39) मेइजी संविधान के अन्तर्गठ संभ्राट की स्थिति 
(39)) सम्राट की वर्तमान संवैधानिक स्थिति (39]) सम्राट के अधिकार एवँ 
कर्तव्य (392) जापानी सप्राट की ब्रिटिश सम्राट से तुलना (395) राजदन्त्र के 
सुरक्षित रहने के कारण (396) 
प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिमण्डल 
(सम लिा।॥ईल' ४७१ ९१९ (३० ॥०0 
धर्तमान मन्त्रिमण्डल अथवा कैबिनेट का स्वरूप : उसकी विशेषताएं (398) 
मन्त्रिमण्डल का स॑यठन, कार्य-प्रणाली, शक्तियाँ एवं कार्य (400) जापान में 
अन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के कारण (404) प्रघानमन्त्री की स्थिति, 
शक्तियाँ एवं भूमिका (404) 


ड०+ क»% कर 3बक 2० *% »०० *«००.. 398 


22% #०% हम हबण, हनन ह«०« #००. 405 


संसद की एचना एवं कार्य-विधि (408) अध्यशों के अधिकार और स्थिति 
(4]) संसद्‌ की समितियाँ (43) संसद्‌ की शक्तियाँ एवं कार्य अथवा 
भूमिका (4]4) डायट के दोनों स्दनों के कम्बन्ध (47) विपायी प्रक्रिया 
(439) रापट की शक्तियों में हास के लिए उत्तरदायी कारण (42॥) 
स्यायपालिका ..« ... -.« «« ह« ने न०० 3 ॥0५ ००० «23 
दीकब कण्यलड लत) 


जापान की म्यायपातिका की विशेषताएँ (423) न्यायपालिका का संगठन (425) 
सर्योघ्न म्यापालय (425) छद्च न्यायालय (429) जिला म्यायालय (429 
पारिवररिक न्यापालय (429) रामधै न्‍्वायालय (430) प्रौक्यूरेटर्स (430) 


37. 


38. 


39. 


4. 


42. 


43. 


चजुककपिकाण 


, राजनीतिक दल... -«० «« न»«« न» ना बन *०« बज ग+- 


(एणाध॑ला एकतास्ओो 
जापान की दलीय-प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ (43) जापान के प्रमुख 
राजनीतिक दल (433) राजनीतिक दलों का संगठन और स्वरूप (435) 


चीन का संविधान 

(56 एणाओंएाता ग॑ ?९०ए॥९१४ ए९एएए॥2 ० (कांघ्ण) 
जनवादी घीन के संविघान की मुख्य विशेषताएँ . ... 437 
(एच /ब एकक्ना#प॑लांजांस (००5७:ए४०व ७९ एच्एज़डड प्ेकुुय जेट थे 
फर) 
आधुनिक चीनी संविधान रा निर्माण (437) 3954 के संविधान कौ मुख्य 
विशेषताएँ (438) 975 के संविधान की विशेषताएँ (442) 978 का संदिघान 
और उसकी विशेषताएँ (443) वर्तमान संविधान कौ मुख्य विशेषताएँ (444) 
जनवादी चीन, की ध्यवस्थापिका : राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस... <.. 
(7वहॉ+अपपतर भी 0९ गि0एएा<ग रिक्णंजाट थ॑ (0७ ; पीर १:0०व ५ ॥0०एऑथफ 
एम्फ्व्ख)े 


रचना एवं संगठन (448) कार्यकात (449) अधिवेशन (449) र्ट्रीय जनयादी 


"काँग्रेस के सदस्यों के विशेषाधिकार (449) शक्तियां और कार्य (449) शाट्रीय 


जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति (45) 
'जनवादी चीन की कार्यपालिका : राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्य परिषद्‌ 
और प्रघानमत्त्री. ... ०३0४») ०-० «०० बैँ 


(कफ एऐडल्‍्च्ण्पच्द ण॑ #€ 7९०काल्भन टिस्कुपाजांट ज॑ एचेश् फट समन फल प्रीव्ड 
एच्छोवक, पफ€ 505६ (0०5७० बचत फ़ैश श्र कि प्रेश) 

जनवादी चीन का शरट्रपति (453) उपराष्ट्रपति (454) राज्य परिषद्‌ (454) 
प्रधानमन्त्री (457) 

जनवादी चीन की न्यायपालिका. ... ... «« «« *« .« *«« 458 
(फल 'ण्रकाल थे 06 ए००क८फ ऐल्डबॉजाट ० 0७०७) 

जनवादी चीन में साम्पवादी दल का संगठन एवं भूमिका 462 


(006 0/इन्शाडबप०७ #०व प्रज॑र न 0९ (.०नक्रएकोज मन.) मी फिट 0सकुफटड 
एक्ुथ।८ १ (जे 


फ्रांस का संविधान 

(006 ए्रजए5०7 थ॑ ए77%०शे 
फ्रोस में संवैधानिक विकास तथा पंचण गणतन्त्र के संविधान की 
विशेषताएँ ब्द 
(एन्च्डधाक्रप्चश 0सन्‍सेगःच००१९ 286 5ऑरडए [७ ला 64 #९ (१७७४३०७०७. 
एगीक्षएक्षष्णार छ सिजजव्छ 
फ्रेंच संदिघान के अध्ययत्र का महत्व (42) साँविधानिक विकास (468) पंचम 
शुपतन्त्र के संविधान की विशेषताएँ (47) 
कार्यपालिका : राष्ट्रपति... ... ... ... --« ,<६- ०० *० ««. 478 
एड एजण्लओ१६ : एच्स्अ्र3ल5) 
पंचम यणतन्‍्त्र का राष्ट्रपति (478) राष्ट्रपति का निर्वाचन (479) श्रपति के : 
कार्य और उसकी शक्तियां (480) 


भा जदुलग्रपिका 


ढ4. 


45. 


47, 


45. 


49. 


50. 


बस्तुनि्ठ प्रश्त (उत्तर सहित) .. 


कार्यपालिका : मन्त्रि-परिवद्‌.... «« ««» *« बन ह« «7० *«.. 486 
(छिलएथर॑न्च : (९ ९००७० ्॑ १वि5व)ओे 

पंचम गणतन्त्र मैं मन्त्रिपरिवद्‌ (486) संसद एवं मन्त्रि-परिवद्‌ का आपसी 
सम्दन्ध (488) प्रवानमन्त्री (49) 

व्यवस्थापिका : संसद... «.. -« -«+ -«»« >ए ह» ** +++ 493 
(र॥न्ॉजआजर एव्लाउात०ा) 

ऐतिहासिक पृष्यूमि भर्ुर्थ गणदन्त्र की स्थिति (493) पंचम गणतन्त्र में 
संसद (493) दर्तमात्र संसद की रचना (494) सदस्यों के अधिकार (495) 
सदरनों के प्रधान या समापति (496) संसद कै कार्य और शक्तियाँ (497) 
दोनों सदनों मैं सम्बन्ध (500) 

न्वायपालिका. ... ««« «०० हूणल हू०न हबन हम 2०० हल नहर ह#2२.. औ5 
(फ्रशउण्दाताज् 

न्यायपालिका कौ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (503) फ्रैंच न्याय पद्धति की विशेषताएँ 
(500) #रंच न्यायपालिका का संगठन (505) 

रथानीय शासन प्रणाती_... ««» न» #ू«» न» “० न “०० *०० ही2 
(5॥%059 मे [०.३ 4 फगाक्राअए 2४) 

स्थानीय शासन प्रणाली का दिकास (52) फ्रौस मैं स्थानीय शासन की प्रमुस 
विशेषताएँ (53) स्थानौय शासन का संगठन (55) 

प्रशासकीय कानून. .«« ««७ #« कन हू #« “०2 २० -२ ३०२ ठीह 
(24क्रबजा आ(7ह [अक) 

फ्रॉँस में प्रशासकीय काजून के विकास के कारण (59) प्रशासकीय कानून का 
स्वरूप (59) 

नौकरताही' . - २२००२, उन डछ 5६४8-८४ उसट नमन २०%. 342 
(ब्राच्णबतअत) 
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(सयटीत्०००4 २९ल्‍4- १5) 


ब्रिटिश संविधान का उद्विकास 


(>णएणाणा ण॑ हर ऐततांओ (णा5तप्रीणो) 





*इंग्लैप्ड का चरियान विग्िन संस्थाफों आदखों व व्यवहयों का (िवित्र क्रष है / 
यह शराष-फ्ों न्यारिक्र विपकों छट्ि-विवियों उदाहागों अथाओं तथा परम्पराजों रा 
चमचय है / वह कोई एक लेच नहीं है बन्कि हजारें तेय दें. इसक्रो एक ही च्ोत से न 
तेकर अनेक सापतों 7 स्थानों द्वार आप लिया गया हैं / यह कोई अत्तिष आप कस व 
ह्ेढर/गिक्राउदील करहु है / वह जुद्धियत्ता और संयोग का तर्थान है. /जित्तका यार्य-झदरति 
रहीं आर्यमिकतवा मे और कहीं उच्च-कोटि की गरेजगरओं मे लिया है /* +-उ्ये 

मुनरो के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश संदिघान सतत्‌ विकास का 
परिणाम रहा है | हम साधारणतः जिसे ब्रिटिश संविधान कहते हैं उसका पूरा नाप 
“यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट-ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड” (प्रात (07० ० 
छच्च 880॥॥ 270 वपठधादय 70०१6) का संविधान है जिसमें () इंग्लैण्ड एवं वेल्स, 
(0) स्कॉटलैण्ड एवं (ग) उत्तरी आयरलैप्ड सम्मिलित हैं ।* ४ 

ब्रिटिश संविधान, जो सदियों में विकसित हुआ है, निम्नलिखित तीन विचारधाराओं 
'का समन्वय-करता है. 

() रूढ़िवाद--ब्रिटेन निवासी रूढिवादी परम्परागत संस्थाओं और सिद्धान्तों के 
पोषक हैं | अनुभव के आघार पर स्थापित संस्थाओं की अपेक्षा करते हैं | समयानुकूल 
ऐसे परिवर्तनों के समर्थक है जिन्हें स्वीकार करते हुए अधिक से अधिक परम्परागत 
संस्थाओं की रक्षा की जा सके 

(8) उदारवाद--ब्रिटेन की राजनीति में उदारदाद का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
है | शीर्षस्थ उदारवादी जॉन लॉके (09 4०:०), जर्मी बेन्थम (क्षघाए पेश) 
और जॉन स्टुअर्ट मिल (00॥ 5४०४ !५ग) के दिचारों का प्रमाव ब्रिटिश सविधान पर 
देखा जा सकता है | ब्रिटिश राजनीति पर बेन्थम का प्रमाव एक राजनीतिक सुघारक के 
रूप में अधिक पड़ा | जन सरकार और बहुमत शासन का उसने जोरदार समर्थन किया। 
आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन प्रणाली को एडम स्मिथ (802॥ 870) के उदारवाद से 

. "ब्रिटेन और मूनाइटेड किंगडम” शब्दादलियों का समानार्थक प्रयोग इस्तैष्ड, देत्स, स्कॉटलैप्ड तथा 
उत्तरी आयरलैष्ड के लिए होता है। 'प्रेट-व्रिटेन' शद्धाइली का प्रयोग केवल इग्लैण्ड, वेल्स और 


- स्कॉटलैण्ड के लिए किया छाता है। दैसे सामान्यतः पाठ्य-पुस्तकों में इन हीनों शब्दावलियों का 
समानार्थक रूप से प्रयोग किया जाठा है। 


ई्छ 


2 औीटेच का हमिरान 


प्रेरणा मिलौ ॥ इस फढ़िदाद और उदारवाद' में समयानुकूल समन्वय होता गया और 
तदूनुरूप श्ः-शनैः ब्रिटिश संविधान के रूप और उत्तकी प्रकृति में परिवर्तन हुए | 
(४) त्रमाजपाद--]9वीं शताब्दी में समाजवाद की विधारधारा ने ब्रिटिश 
संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित किया । ब्रिटिश संविधान पर भाद्सदाद की अप्रैज्ञा 
फेदियन (0४४) समाज के विधारकों का भारी प्रमाव पड़ा णो क्रान्ति के स्थान पर 
क्रमदद्ध विकास के पक्षपाती थे । 900 ई. में फेबियन सोसायटी ने कुछ अन्य संपों के 
संगठनों से मिलकर मजदूर दल (.#0०फ 7४५) की स्थापना की जो आज ब्रिटिश का 
प्रमुख राजनीतिक दल है | 
'उद्विकास का इतिहास 
(फर्म ज॑ एचणणांक) 
जिटिश संदिधान कौ छड़ें सदियों पुराने इतिहास में निहित हैं | थह संविधान 
'लगमग 3300 दर्ष पुराना है। 
हिटिश सविधान का छउद्विकाश्त कुछ मुख्य स्तरों को पार कर चुका है जिनका 
विवेधन विम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत दिया णा सकता है-- 
(7) ऐग्लो-सैक्सन काल (#780-5800॥ 7८7००)-पाँचवी सदी से 065 
त्तक | 


(2) नार्मन-एश्जीदन काल (प्रठ्गर७-#086एं५४ ए८त०0)--066 ई. से 93 
तक । 


(3) फ्लानटेगनेट (॥53-399) और लंकास्ट्रियन काल (399-485) 
(7आछ्एचाव काव ्तातरतंआ ऐटा०्ठ) । 

(4) दयूडर काल (060 ९८००१)--.485 से 603 तक 

(5) स्टुअर्ट काल (5फ्आा 7८००१)--१603 से 774 तक । 

(6) हैनोवर काल (प390४७८५००)--74 से वर्तमान ठक ! 

पैरवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ऐंग्लो-चैक्सन जाति (4780-50०॥ प्रां00) ने 
ह्विटेन पर अधिकार कर लिया । इस जाति का आधिपत्य लगमग 066 तक रहा | ऑग 
और जिंक के अनुसार यही वह प्रथम काल दा जिसे ब्रिटेन में राजनीतिक संस्थाओं के 
विकास का प्रारम्प कहा जा सकता है । इस युग कौ दो प्रमुख देन निम्ताकित है... 

(() शजपद का प्रादुर्भव-प्विटिय राजपद का प्रादुर्माव ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के 
समय सातबीं-आठवीं राताब्दी में हुआ | उस समय ब्रिदैन में छोटे-छोटे कबीले और 
समुदाय थे | शनैः शनः शक्तिशाली समुदायों ने निर्दल अझमुदायों पर विजय प्राह्त करवा 
आरक्म कर दिया और द्विटेन में राजतन्द्रीय शासन की स्थापना हुईं । अलग-अलग 
राज्यों की स्थापना के बाद देसेक्स (३४८७५८०) राणवश की सर्वोच्चता कायम हो गई और 
च्ष ) से लेकर नोमंत दिजय 066) तक वस्तुतः सम्पूर्ण इग्लैप्ण पर इसी का 

हा है 


(«बा >कनकआंअज नकल पलपल ने 
3. 048 >-+ ८-५ 3(०उचाक िपइ्व (क्न्लकताव्ता, छू. 4. 
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ईंग्लौ-सैक्सन कालीन राजा का घद कमी परम्परागत होता था और कभी 
निर्वाचित इस समय राजा का रूप यद्यपि निरंकुश हो गया तथापि उसकी स्वेचारिता पर 
विटनेजमोट (जशञ।०॥०४८॥०७0 अर्थात्‌ बुद्धिजीवियों की समा का अंकुश था | यह राजा 
की एक प्रकार की परामर्शदात्री समिति थी जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वद्द राजा 
को गद्दी से उतार सकती त्ी और नया राजा चुन सकती थी । शासन-प्रदच्ध में इसकां 
चूरा अधिकार था । यास्‍्तव में यह प्रारम्भिक अवस्था में आधुनिक संसदृ(एक#फ्राधए) 
थी | यह समा प्रायः अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करती थी और राजा का व्यक्तित्व 
ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था | कालान्तर में जैसे-जैसे शक्तिशाली राजा आते 
गए, विटनेजमोट की शक्तियों में हास होता गया | कालान्तर में यह राजाओं की 
चाटुकारी संस्था में परिवर्तित हो गई । हि 

(2) स्थानीय स्वशासन--प्तवैधानिक दृष्टिकोण से इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण 
सफलता स्थानीय स्वशासन की स्तापना है । इस समय सम्पूर्ण देश 'शापरों" अर्थात्‌ 
प्रान्तों (887६७) में विभकत था । शायर स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई थी ये शायद 
ही आधुनिक काउण्टियों (0097०9) (जिलों) की णन्‍्मदात्री हैं | शायर हंडरैड़ 
(प्रष्ा07०() नामक उप-प्रदेशों में विमक्त थे | एक हंडरैड में अनेक ग्राम सम्मिलित होते 
थे | हंडरैड गाँवों व शहरों में विभकत थे । प्रत्येक गाँव अथवा शहर में एक ठाउनशिप 
(70५एआए) नगर-क्षेत्र होती थी जो स्थानीय शासन की सबसे नीची इकाई थी। ये 
सभी इकाइयाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही कार्य करती थीं | 
नॉर्मन एज्जीवन काल (066-53) _ 

066 ई. तक ऐंग्लो-सैक्सन जाति का ब्रिटेन में प्रमुत्व रहा, परन्तु इस वर्ष मॉर्मन 
(पणााथ0 देश के विलियम ऑप नोरमण्डी (फशाएंआ 0 'ठ्याय्भा0)) ने आक्रमण 
कर ब्रिटेन में नॉर्मन राज्य की स्थापना की | इस विजय के साथ ही ब्रिटेन में संवैधानिक 
विकास के नये युग का प्रादुर्माव हुआ | 

सामन्तशाही की स्थापना-विलियम भे शासन की सुविधा और जनता की 
सहानुभूति प्राप्त करने के लिए देश में सामन्तवादी शासन की स्थापना की । सम्पूर्ण देश 
'को सामान्तिक इकाइयों में बाँट दिया गया । प्रत्येक इकाई एक बैरन (8207) अर्थात्‌ 
सामन्त के अघीन रखी गई जो अपने यहाँ सेना रखता था और आवश्यकतानुसार राजा 
की सहायता करता था | विलियम ने विटनेजमोट (फ्रताथशह०००) को समाप्त कर 
दिया-। उसके स्थान पर उसने एक महान्‌ परिषद्‌ अथवा उच्चस्तरीय समिति (0७ 
(००) की स्थापना की जिसमें बैरन और राज्य-कै बड़े-बड़े पदाधिकारी बुलाए जाते 
थे | इस महान्‌ परिषद्‌ को मैग्नन कौंसिल (/७ाणा 00णश्या) की स्थापना की 
जिसमें बैस्न और राज्य के बड़े-बढ़े पदाधिकारी बुलाए जाते थे | इस महान्‌ परिषद्‌ को 
मैन्नम कॉसीलियम (98 0००७थाशए) भी कहा जाता था ॥ इस परिषद्‌ का काम 
राजकीय मालगुजारी को इकट्ठा करना व उसका हिसाब रखना था | समिति की बैठक 
वर्ष में तीन बार होती थी | वर्तमान चौंसलर ऑफ दी एक्सचैकर (0##प्थातर ज 68 
ए&:आ०्यण्डा) की उत्पत्ति यहीं से होती है | महान्‌ परिषद्‌ या मैग्नंम कॉसीलियम के भी 


4 #बिट॑ब रा सविधात 


वही कार्य थे जो इसकी पूर्वगामी संस्था विटनेजमोट के थे, किन्तु राजा की शक्तियाँ बढ़ 
गई थीं, अतः महान्‌ परिषद्‌ की शक्तियाँ विटमेजमौट से कम हो गईं | विलियम ने 
अन्तरिम समिति की स्थापना की जिसको 'क्यूरिया रेजिस' (८७४७ 7०४७) कहा जाता 
धा | इसमें राजा के स्थायी अपिकारी होते थे और यह समिति स्थायी होती थी ॥ मुनरो 
के शब्दों मैं---प्रापीन सैक्सन शासन-व्यवस्था स्थायीय क्षेत्र में प्रमावी थी दिन्‍्तु केन्द्र 
स्तर पर निर्वल थी । इंग्लैण्ट में ॉर्मर शासन दोनों ही स्तर पर प्रमावी था ”* 

मंत्रि-मण्डल एवं सीमित राजतन्त्र का सूत्रपात-प्रारम्म में उपर्थक्त दोर्नों 
संस्थाओं (४80 0०णगीणा) क्षा0 एणा३ रेथ25) का क्षेत्राषाकार निश्चित म॑ 
था। राजा जिससे चाहता परामर्श ले लेता था और किसी का भी परामर्श मानने को 
बाध्य नहीं था | फिर भी प्रशासकीय और दैनिक मामलों में क्यूरिया रेजिस तथा 
गम्भीर विषयों और नीति के सम्बन्ध में मैग्नम कॉसिलियम अथवा महान्‌ परिषद्‌ च्सै 
सलाह ली जाती थी | धीरे-धीरे क्यूरिया रेजिस उपयोगी संस्था हो गई और उसकी 
अधिवेशन भी नियमित रूप से होने लगा | बाद में यूरिया रेणिस के कुछ विभाग 
विशेष कार्यों करने लंगे और पृथक्‌ सस्थाओं कै रूप में परिणत हो गए | क्यूरिया 
रेजिस से उस समिति की उत्पत्ति हुईं जिसे 'प्रिवी कौंसिल' (शांध# ए०णाटा) कहां 
जया !7वीं और 78वीं शताब्दी में प्रिदी कौंसिल से "कॉसिल ऑफ मिनिस्टर्स' 
(0०0० ० 'लारंअथ>े की तथा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से 'कैबिनेट' (020ग्रध) 
की उत्पत्ति हुई । ये तीनों सस्थाएँ अर्थात्‌ प्रिवी कॉसिल, कौंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स तथा 
कैबिनेट आज भी विद्यमान हैं | इसी प्रकार महान्‌ परिषद्‌ (#/(ह्वाएचा (.0णाएै्या 
०६ 05० (०फाथा से ससद्‌ के द्वितीय भवन "हाउस ऑफ लॉर्डस' (प्र005४ 
0959 का विकास हुआ | मुनरो और इयर्स्ट (शफ़ाएए थ्ाव ध्वज) के 
अनुसार--“अत्यन्त प्रारम्भिक रूप में हम मैग्नम कौंसीलियम में आधुनिक पार्लियामेंट 
का और क्यूरिया रेजिस में आधुनिक कैबिनेट का स्वरूप देख सकते हैं डे 

नार्मन कालीन शासन-व्यवस्था में हैनरी द्वितीय ने परिष्कार किया | उसने क्यूरिया 
जिस के न्याय सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी कार्यो में अन्तर किया | भहान्‌ परिषद्‌ की 
अधिक दैठकें बुलाकर और निर्णय के लिए प्रायः समी मामलों को उसे सौपकर उसको 
ससद की सस्था बनाया | उसने घल न्यायाधीशों की ष्यवस्था की जिससे सब लोगों व 
स्थार्मों के लिए सामान्‍य कामूत के विकप्तित होने मैं सहायता मिली ॥ 

99 से 26 त्ञक ब्रिटेन में एक बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ जिसका नाम 
जॉन (७४) धा | उसके अत्पादारों से छंपे आकर बड़े-बढ़े बैरत [सामन्‍्त) उसके 
विस्द्ध हो गए । उन्होंने उसे गृह-युद्ध कौ घमकी दी | अन्त में छॉते को झुकना पड़ा 
और उनकी उन माँगों को स्वीकार करना पड़ा जो उन्होंने मैग्ताकार्टा (१(७७83 (७79, 
]25) झामक फ्रापत्र में प्रस्तुत की ॥ इस प्रपत्र अथदा अधिकार-पत्र को ब्रिटेन के 
मी इतिहास में एक सीमा*्चिद्न माना जाता है जिसके मुख्य प्रावधान अग्रानुसार 


॥-2. अ##००० गब्य 4०००१ * पेट (0ल्‍शक्‍्तकतव्तए ० सिर, 9. 34-36. 
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(]) मैग्नम कौंसीलियम की सम्मतरि पर ही राजा सामन्तों पर करारोपण करे | 

(2) किसी नागरिक को उस समय तक बन्दी न बनाया जाए और न ही उसको 
निर्वासित किया जाए जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। 

(3) किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति एवं अपराध की मात्रा के अनुरूप ही 
अर्थ-दण्ड दिया जाए। यह अर्ध-दण्ड नितान्त स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए । 

(3) ए०ण ण॑ 0णगावाणा ए८4 एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे तथा राजा के 
'साथ ये स्थान-स्थान पर दौरे न किया करे। 

(5) राजा चर्च के संगठन और उनके अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप न 
करे | 


(6) प्रभावशाली सामन्‍्तों और यादरियों को महान्‌ परिषद्‌ में अवश्य आमन्त्रित 
किया जाये। 

(7) विदेशी व्यापारियों के देश में स्वतन्त्र विधरण पर केवल युद्ध-काल में ही 
प्रतिबन्ध हो, अन्यथा उन्हें स्वतन्द्रतापूर्वक देश में आने-जाने की अनुमति हो । 

(8) सम्पूर्ण राज्य में तेल के समान पैमानों का प्रयोग किया जाये। 

ऑग और जिंक के अनुसार “इसके द्वारा सामन्तों ने राजा पर यह प्रतिबन्ध 
लगाकर कि वह अमुक कार्य करे और अमुक नहीं, देश की निरंकुशवाद की ओर प्रवाहित 
होती हुई घारा को जनतन्त्र की दिशा में मोड़ दिया ।” अर्थात्‌ मैग्नाकार्टा ने राजां की 
निरंकुशता को सीमित कर दिया। 

संसद का उदय--थॉम्पसन व जॉन्सन का मत है कि--मैग्नाकार्टा वस्तुतः 
ब्रिटिश संविधान का आघार-स्तम्म है क्योकि इसने इस सिद्धान्त का प्रवर्तन किया कि 
राजा कानून से भुक्‍्त नहीं है वरन्‌ उसके अधीन है ।” इसी के साथ-साथ आधुनिक 
संसद्‌ (॥00था। एश्था।था0 के बीज ब्रिटिश संविधान में दृष्टिगोचर होने लगे | हेनरी 
तृत्तीय के समय महानू परिषद्‌ (१४807 (2००7थाएणा) को आघुनिक संसदीय व्यवस्था 
की दिशा में आगे बढ़ने का अदसर दिया | अभी तक महान्‌ परिषद्‌ में केवल बिशप, 
बैरन, राज्य के उत्तराधिकारी आदि ही सम्मिलित होते थे, अब इसमें प्रजा के प्रतिनिधियाँ 
को स्थान प्राप्त हुआ। विशप तथा बैरमों के साथ-साथ प्रत्येक 'शायर' से 22 उपाधि प्राप्त 
व्यक्ति (आरां8)/5) तथा प्रत्येक बरो (8007१) से 22 स्वतन्त्र नागरिक आमन्त्रित किये 
गये । इस प्रकार महान्‌ परिषद्‌ में बड़े-बड़े लोगों के साथ-साथ छोटे लोगों का भी आना 
आरम्म हुआ जिसने वर्तमान लोकसदन की नींव को जन्म दिया | संसद्‌ का प्रथम 
अधिवेशन 265 में बुलाया गया | 

272 ई. में एडवर्ड प्रथम सिंहासन पर बैठा | 275 में ससद ने वैस्टर्मिस्टर का 
प्रथम विधान शाह 5806 06 एए८5( 0७560 पारित किया, जिसमें भूमि-कर निश्चित 
किया गया तथा निर्वाचन-व्यवस्था स्वीकृत की गई । 278 में ग्लौसेस्टर का विधान 
(5090॥(8 0 000०2८5/90 पारित हुआ | 279 में घादरियों के अधिकार सीमित कर 
दिये गये । 285 ई. में दैस्टमिंस्टर का द्वितीय विधान (5७८७४ 8७00० एज प्राच्थ 


7052) पारित हुआ जिसके अनुसार मृत्यु के बाद स्वतन्त्र नागरिकों की भूमि उनके 
ज्येष्ठ पुत्रों को दिए जाने की व्यवस्था हुई । 
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295 में शडवर्ड प्रधम ने एक संसद (एक्कांआशाएं बुलाई जिसका नाम आदर्श 
संसद्‌ (4८4 साफगव्या) रखा गया । इस संसद में शायरों और बरो (डग्रा८४ 70 
छ७०५श७) के 72 बैरनों, क्लर्जियों, दिशपों आदि के 400 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए 
और शमः-शनैः इन जन-प्रतिनिधियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और अन्त में यह 
विटिश शासन-व्यवस्था का एक स्थाई तथा अनिवार्य अंग बन गई । 

प्रारम्म में आदर्श संसद की बैठक एक सदन (90७८) के रुप में हुई जिसमें तीन 
अलग-अलग समूह धै--प्रथम समूह उन बड़े लोगों का था जिन्हें नोदल (४०७८) कहा 
जाता था, दूसरा समूह क्लर्जी लोगों का था और तीसरा समूह जन-साधारण का 
'कालान्तर में ध्यादहारिक स्वार्थ ने इन संत्तदू-सदस्तयों को दो सपूहों में ग्रौट दिया ! 
समान हितों के कारण एक ओर उच्चकौटि के सामन्त तथा पादरी और दूसरी और 
निम्नकोटि के सामन्त और सामान्यजन एक साझ मिल गये | दोनों समूहों की 
अलग-अलग डैठकें छोने लगी | प्रषम दर्ण के छोगों की समा वहन नाप लॉर्ड समा 
(008 0/ [..ज7०) तथा दूसरे वर्ग के लोगों की समा का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स 
(स०७८ ०6 0०४॥770०७) पढ़ा | इत प्रकार द्विसदनीय संसद का प्रादुर्भाव हुआ | यह 
दित्तदनात्मक च्यदस्धा 4295 के बाद लगणण 0 दर्षों में पूर्ण हुई | संसद की शक्तियों 
में निरन्तर दृद्धि होती गई और राजा की शक्तियाँ उत्तरोत्तर कम होती गई | 540-4] 
ई. तक के समय में एडवर्ड्ध टतीय को संसद ने अन्य करों की स्दीकृति उस समय प्रदान 
'की जब उसने निम्नलिखित शर्तों को स्दीकार कर लिया 

(॥) राजा संसद की स्वीकृति कै गिना कोईं नये कर नहीं लगायेगा। 

(2) ससद्‌ हिसाब-किताद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति 
'कर सकेगी | 

(3) राजा के भ्न्दत्रियाँ की नियुक्ति संसद द्वारा की जायेगी | 

(4) संसद्‌ के भयै अधिवेशन के आरम्म होने सै पूर्व भन्त्री राजा के सामने अपना 
स्यायपत्र प्रस्तुत करेंगे और अपने विरुद्ध कौ गई शिकायतों का ससद्‌ को उत्तर देंगे। 

इस युग में स॑सद्‌ को मन्त्रियों तथा दित्त पर नियस्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो 
गया किन्तु अगी भी संसद की शक्ति सीमित ही मानी जायेगी, क्योंकि उसका शुलाना, 
उसे विश्नर्जित करना आदि काम राजा के ही हाथ में था | इसके अतिरिक्त उसे 
विधि-निर्माण सादनची कोई अधिकार प्राप्त महीं था तथा लोकसदन को वित्त सम्बन्धी 
अपिकार प्राप्त नहीं थे | 
पघ्लानटेगनेट (53-4399) व लंकास्ट्रीयन (399.485) कात 

प्लानटेगवेट वंश के राज्यपाल का समय ॥53 से 4399 तक का माना णा 
सकता है | इस काल में संसद की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई ॥ इस काल में ससद ने 
[327 ई. में. एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से पृथक्‌ कर दिया | रिचर्ड दितीय को भी 
अंसद के सामने शुकुना पढ़ा और संसद ने लंकास्ट्रीयन वश के राजा हैनरी को इस्लैण्ड 


पट हानसिंडासन पर बैठा दिया | इस घटनादक्र ने संसद की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बना 
या 
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399 से ]485 तक लंकास्ट्रीयन दंश के हाथ में शासन की सत्ता रही | इस 
काल में संसद को अनेक अधिकार प्राप्त हुए, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय थे-- 

() हैनरी चतुर्थ के घुने हुए मन्त्रियों ने मन्त्रिमण्डल की प्रिवी-कौन्सिल 
(#५५-0००४८ा) का नाम दिया | 

(2) 40। में लोकसदन ने राजा को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया कि 
नवीन करों की स्वीकृति देने के पूर्व उसे जनता की शिकायतों का निवारण करना 
चाहिए | बाद में यह परिपाटी अपनाई गई और नये करों की स्दीकृति उस समय दी 
जाने लगी जब राजा जनता की शिकायतों को दूर करने का बचन दे देता था। 

(3) 407 में लोकसमा को स्वयं वित्त-विधेयक आरम्म करने का अधिकार प्राप्त 
हुआ, हालांकि इस सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति उसे 9] के अधिनियम के बाद ही मिल 
सकी । 

“ यह सब होते हुए भी ससद्‌ अपनी शक्ति को सगठित नहीं कर सकी । इसी 
अवधि में “गुलादों का युद्ध (५४७४ ० १05८७) आरम्म हो गया और लोग परेशान होकर 
यह,चांहने लगे कि ऐसा राज्य पुन अस्तित्व में आये जिस पर ससद्‌ का कोई नियन्त्रण 
नहो। 

ट्यूडर काल ((485-603) 

]485 में ट्यूडर राजाओं की निरंकुश सत्ता स्थापित हो गई ॥ जो 603 इस वश 
कै शासकों ने स्वेच्छाचारी निरकुश राजतन्त्र की स्थापना की । इस दश के शासन-काल 
में ससद्‌ की शक्ति को बड़ा आघात पहुँचा | जनता ने ट्यूडर शासकों की निरंकुशता को , 
प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया क्योकि उन्होंने देश में सुख-शान्ति और समृद्धि की 
स्थापना की तथा बैरनों (89808) की शक्ति को क्षीण किया | ट्यूडर राजाओं ने विपुल 
घनराशि एकत्र कर ली, अत. उन्हें ससद्‌ को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं हुई । यद्यपि 
दूयूडर सप्राटों ने ससद्‌ का स्वय पर तो नियन्त्रण नहीं होने दिया तथापि उसकी 
सदस्य-सख्या में वृद्धि करने त्तथा उसके प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तो को निर्धारित किया | 
'एलिजाग्रेथ प्रथम ने महत्वपूर्ण विषयो पर संसद्‌ की राय से'काम करना शुरू किया | इस 
प्रकार वह स्थिति आ गई जिसमें इंग्लैण्ड के शासन-अधिकार ससद्‌ सहित राजा में 
निहित हो गये और दोनों में सहयोग की स्थिति विकसित हुई । दूयूडर काल में एक 
महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति ईसाई घर्म के गुरु पोप के नियन्त्रण से मुक्त 
दो गई | इस त्तरह से इस काल में राजसत्ता पर धर्मसता का नियन्त्रण समाप्त हुआ। 
स्टूअर्ट काल (603-74) 

स्टूअर्ट राजाओं ने 603 से ॥74 ई. त्तक राज्य किया । इस अवधि में राजा 
और संसद एक-दूसरे के विरोधी थे । ब्रिटेन में यह माँ की जाने लगी कि राजाओं की 
शक्ति को मर्थोदित कर ब्रिटेन में वैधानिक राजतम्त्र स्थापित किया जाये ॥ स्टूअर्ट काल 
में बहुत कुछ संसदीय लोकतन्त्र की आधारशिला रख दी गई | इसी अदघि में 688 की 
गौरवपूर्ण क्रान्ति (007003 ए९४०ए४०७) घटित हुई | इस क्रान्ति के बाद विलियम 
और मेरी को सयुक्त शासक घोषित किया गया । ब्रिटेन में निरंकुश राज्य समाप्त हो गया 
और संस्तद्‌ की प्रमुता स्थापित हो गई | 


६ #गिटेन का शरिधार 


स्टूअर्ट काल (50क्षा ८7०१) मैं ससद्‌ की शक्ति के विकास के सम्बन्ध में 
निम्नाकित् परिवर्तन दृष्टिगत हुए-- 

(]) सर्वप्रथम 628 में ससद्‌ चार्ल्स प्रथम से उस विख्यात “अधिकार याचना-पत्र' 
(लाए ते रा््री७) पर हस्ताक्षर कराने में सफल हुई जिनके अनुसार यह निश्चित 
हुआ कि-- 

(क) ससद्‌ की स्वीकृति के बिना राजा नये कर न लगाये, 

(ख) ससद की पूर्व-स्दीकृति के बिना राजा कोई धन उधार न लें, 

(ग) राज़ा बिना कोई निश्चित कारण बताये किसी व्यक्ति को बन्दी न बनाये, एव 

(घ) राजा शान्तिकात में युद्ध सम्बन्धी कोई कानूत लागू न करै | 

(2) 679 में “बन्दी प्रत्यक्षकरण अधिनियम (#40८७$ (0७005 /४/ स्वीकृत 
हुआ । यह निश्चित किया गया कि राज़ा जिन लोगों को बन्दी बनायेगा, उन पर चुरन्च 
ही न्यायालयों में अभियोग चलाया जायेगा | 

(3) 3689 में ससद्‌ द्वारा अधिकार-पत्र (8॥॥ ०( २६७) पर विलियम और मेरी 
के हस्ताक्षर कराये गये | इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि-- 

(क) राजा संसद की पूर्व>स्वीकृति के बिना कोई नवीन कर नहीं हंगायेगा । 

(ख) राजा को दर्ष में कम से कम एक बार सस॒द्‌ की बैठक अवश्य बुलाबी 
होगी । 

(ग) राजा ससद की पूर्व-स्वीकृति के बिना कोई सेना नहीं रख सकेगा | 

(घ) अपने रदार्थ के लिए न्याव-कार्य पर प्रमाव डालने के लिए राजा उचायुक्‍त 
जैसे नवीन न्यायालयों की स्थापना महीं कर सकेगा । 

(ड) ससद्‌ के सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा | 

इस अधिकार-पत्र के महत्व कौ मुनरो ने व्यक्त किया--“इससे ससद्‌ की 
सवैधानिक प्रमुता कौ घोषणा की गईं । एडम्स के शब्दों में--.'ब्रिटिश इविद्धास में यह 
लिखित सविधान के रवरुप व प्रकृति के समान था ।"* 

(4) !70 में सत्तद्‌ ने समझौते का अधिनियम (१८ ० 5व्योाट्याला) पारित 
किया । यह निश्चय हुआ कि रादी ऐव की मृत्यु के उपरान्त थदि कोई राजा का 
उत्तराधिकारी न हो को दैनोवर वश की राजकुमारी सोफिया और उसके उत्तराधिकारी 
इंग्लैण्ड के राजत्तिहांसंन पर आसीन होंगे | इसके अतिरिक्त इस एक्ट द्वारा जनता के 
धर्म, न्याय और स्वतन्त्रता की रक्षा की व्यवस्था की गई | इस सम्बन्ध में तीन धाराएँ 
विशेष प्रसिद्ध हैं-- 

(0) इग्लैण्ड के राजा को इंग्लैण्ड के घर्ष का अनुयायी होना होगा | 

(४) झाजा किसी ऐसे देश की रक्षा के लिए उसद्‌ को बाध्य नहीं करेगा जौ देश 
इग्तैण्ड के अधीन न हो | उत्ते ऐसा करने के लिए सस॒द्‌ की स्वीकृति प्राप्त करना 
अनिवाय होगा। 


3. आधए०, नि : पथ 009: ०६ 9एुट, ह. 47-45. 
2. 4दान्‍्य, धडी ;टिलतफए०जण सछा00 ण॑ सडक, 
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(09 राजा संसद्‌ की अनुमति प्राप्त किए बिना ग्रेट ब्रिटेन की सीमा से बाहर नहीं 
जाएगा। 

(5) विलियम और मेरी के शासनकाल के समाप्त होने से पहले ही द्वि-दलीय प्रथा 
(७०-७५ $५४०ा) प्रारम्भ हो गई । इसकी उत्पत्ति 679-8] में हुई | चार्ल्स द्वितीय 
के कोई सनन्‍्तान न थी, अत. उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा | ससद यह नहीं चाहती थी कि 
चार्ल्स द्वितीय का भाई जेम्स द्वितीय राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी हो, क्योंकि वह 
पक्का कैथोलिक था | इसलिए ससद्‌ में बहिष्कार विधेयक (57८प्॒ञ्नंणा 8॥) प्रस्तुत 
किया गया जिसके अनुसार जेम्स द्वितीय को चार्ल्स के बाद सिंहासन से वचित रखना 
था | दिधेयक पर बहुत मतमेद रहा और ससद्‌ द्विग्ज (शाह व टोरी (07०७) दो 
दलों में विमक्त हो गई | द्विग्स लोग विधेयक के पक्ष में थे जबकि टोरी लोग विपक्ष में | 
जिस प्रश्न पर मतमेद पैदा हुआ था वह तो शीघ्र ही हल हो गया, लेकिन इन दलों ने 
परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों का रूप ले लिया | इसी समय से ब्रिटेन में द्वि-दलीय 
प्रणाली का प्रारम्म हुआ | वर्तमान काल में द्विग्ज, लिबरल (+9«2) या उदारवादी 
और टोरी, कजरवेटिव (0७5०४४४४८७) या रूढिवादी कहलाते हैं | 


(6) 693 में राजा विलियम ने ससद्‌ के बहुप्रत वाले दल में से अपने 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया | इस मन्त्रिमण्डल को उसने जुँटा (ए॥७) कह कर 
पुकारा ॥ त्तमी से यह प्रथा चल पड़ी कि मन्त्रिमण्डल सदैव उसी दल का होगा जिसका 
सरद्‌ में बहुमत हो | इस प्रकार कैबिनेट (090॥7९0 पद्धति का प्रारम्म हुआ | 

(7) 689 में सेना अधिनियम (#गा79 ॥०0) और 694 में त्रै-वार्षिक अधिनियम 
(गरंधाणांभ #८) स्वीकृत हुए | प्रथम के अनुसार सैनिकों का एक वर्ष के लिए भर्ती 
किया जाना निश्चित हुआ जिससे राजा के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह प्रतिवर्ष 
ससद्‌ की बैठक बुलाए । द्वितीय के अनुसार ससद्‌ की अवधि तीन साल के लिए 
निश्चित कर दी गई | थोड़े ही समय बाद सप्तवर्षय अधिनियम (5कक(आ0ं॥ ४८) 
पारित हुआ जिससे संसद्‌ का कार्यकाल सात वर्ष कर दिया गया | 

(8) 707 में स्कॉटलैण्ड एकीकरण अधिनियम (8८ ०६ एाणत राह 5०003॥0) 
भी पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार वहाँ से भी लॉर्ड समा और लोकसमा में 
क्रमशः 6 और 45 सदस्य भेजने की अनुमति मिल गई | 
हैनोवर काल (संसदीय जनतन्‍्त्र का विकास) 744 से प्रारम्भ 


ब्रिटिश संविधान के अन्तिम चरण का प्रारम्म 74 से मानते हैं जब इस वर्ष 
साम्राज्ञी ऐन की मृत्यु पर *उत्तराधिकार अधिनियम” के अनुसार हैनोवर वश के जॉर्ज 
प्रथम को राजगद्दी प्राप्त हुई | यहीं से ससदीय जनतन्त्र का वास्तविक विकास प्रारम्भ 
हुआ और बीसर्वी सदी के पूर्वार्द्ध तक संसद्‌ की सर्वोच्चता स्थापित हो गई ! संसद्‌ के 
इस शक्ति-दृद्धि के दो प्रमुख कारण थे-.. 

(]) संसद्‌ द्वारा 70] के समझौता अधिनियम (&८ ० अल्एंद्रगाट्ा) द्वारा जा 
प्रथम राजा बनाया गया | इस परिस्थिति में उसे संसद्‌ के प्रति कृतज्ञ होना पड़ा | 


१0 क्षिटेत का सविधान 


(2) अग्रेत़ी न जानने के कारण उसे प्रत्येक बात के लिए संसद पर ही निर्मर 
रहना पडा। 

ससदीय जततन्त्र का विकास निम्नाकित घरणों में हुआ-- 

6) राणा की वास्तविक शक्तियों का पतन--राजतन्त्र पर संसद्‌ की सर्दोचचता 
१689 के अधिकार-पत्र से ही स्थापित हो गई थी, किन्तु हैनौवर वंश के सत्तारुढ़ होने 
से पहले तक मन्त्रियों की नियुक्ति और पदच्युति राजा की स्वेच्छा पर निर्मर थी | 
ईनोवर यश के जार्ज प्रथम के सत्तारूढ होने के समय से राजा के इस अधिकार का 
पतन हो गया और यह अधिकार ससद्‌ के हाथों में पहुँच गया | 

(8) फैविचेट का विकास अथवा प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता का 
सूत्रपात--हैनोदर राजा अग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने ससद्‌ व मश्त्रिमण्डल को 
स्वेच्छानुसार व्यवहार करने कै लिए छोड़ दिया | उन्होंने मग्त्रिमण्डल की बैठकों में 
सम्मिलित होना और उम्नका समापतित्व करना भी त्याग दिया | उनके स्थान की पूर्ति 
मन्त्रियों में से ही एक ने प्रारम्म कर दी और वह प्रधानमन्त्री कहलाया | इस प्रकार 
मन्ज्रिमण्डलीए प्रणाली द्वारा, जिनमें एक प्रघानमन्त्री और अन्य मन्त्री हों, शाक्नन का कार्य 
करमे की प्रथा ने बल पकड़ा | राजाओं के असाधारण अधिकार धीरे-धीरे उनके हाथों से 
निकल कर मम्त्रियों और ससद्‌ के हाथों में आने लगे ॥ राणा वास्तविक शासक न रहा, 
यह सैधानिक प्रधान बन गया | वास्तविक सत्ता प्रधानमन्त्री व मन्न्रिमण्डल के ह्वाथों में 
चली गई | 

(॥) मव्ाधिकार एवं लोकसभा की शक्तियों का विस्तार--हैनोवर वश के 
प्राग्म से ही ससद्‌ के अधिकारों में पृद्धि हुई लेकिन आन्नरिक रूप में बह 
शक्तिशाली नहीं थी क्योंकि वह जनता के एक छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करती थी | 
बरास्तव में 74 के पशदात्‌ का इतिहास भताधिकार और लोकसमा की शक्तियों के 
विस्तार का इतिहास है | ससद्‌ ने अपनी रक्ति-विस्तार के लिए निम्ताकित सुधार 
अधिनियम पारिद्र किए-- 

() 76 में सहवर्षीय अधिनियम (50९कषणां॥ #८) द्वारा लौक समा की अवधि 
तीन वर्ष से सात दर्ष कर दी गई | 

(0) ६१32 के अधिनिषय द्वारा सत्तद्‌ में भध्यम श्रेणी के लौरों के प्रतिनिधियों का 
आना प्रारम्म हुआ। 

(3) 835 में ससद्‌ ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया जित्तके 
अनुसार रधानीय सत्याओं में जनता के प्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि हुई । 

(4)839 के सुधार अधिनिमम द्वारा मध्यम वर्ग के अतिरिक्‍त अन्य दस्तकारों और 
भजदूरों को भी मतदान का अधिकार मिला। 


(5) 8884 के सुधार क्षषिनियप द्वारा खेतिहर मजदूरों को मताधिकार प्राप्त हो 
गया । 


(6) 888 का रंधावीय शासन अधिनियम (0८ 00४श०गाह्य #०) द्वारा 
भसेलों की स्थापता हुई जिनपें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे ॥ 


बिव्यि सोजिधान का एड्विक्रास ]] 


(7) 894 के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा प्रशासकीय काउण्टी प्रदेशों को 
शहरी और देहाती जिलों में बॉटकर व्यवस्था की गई कि उनकी समितियों निर्वाचित हों | 

(8) 39] का ससदीय अधिनियम (एथ्राध्ाशशा। #०) पारित हुआ, जिसके 
अनुसार वित्त विधेयकों पर लोकसमा का एकाधिकार स्थापित हुआ और लॉर्ड समा को 
यह अधिकार दिया गया कि वह उनको केवल दो वर्ष तक के लिए निलम्बित कर सकती 
है। 

(9) 98 के अधिनियम द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को भी 
मताधिकार प्राप्त हुआ | 

(0) 928 के अधिनियम के अनुसार 2] वर्ष से अधिक आयु वाले स्त्री-पुरुष को 
मताधिकार पिला [ 

(]) 93॥ में वैस्टर्मिस्टर का महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ, जिसके द्वारा राजा 
और उपनिवेशों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय किया गया । 

(१2) 963 के पीयरेज अधिनियम द्वारा पीयरों को पैतृक उपाधियों के परित्याग 
(एेड्ापाटां3007 0 प्द्षष्ता७४५ 7०5) की अनुमति दी गई | 

(3) 965 के 'प्रजाति सम्बन्ध अधिनियम” (६२७०० ।२००७॥४०७$ #८) द्वारा जाति, 
रग आदि के आधार पर पक्षपात का निषेध किया गया। 

(६4) 969 के जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा 38 वर्ष की उप्र के व्यक्तियों को' 
मताधिकार प्रदान किया गया । 

(श दलीय पद्धति का.विकास--ब्रिटेन में दलीय पद्धति का विकास स्टूअर्ट काल 
में ही हो गया था चार्ल्स द्वितीय के भाई जैम्स द्वितीय को राजगद्दी से अलग रखने के 
लिए संसद्‌ में जो “पार्थक्य अधिनियम” (&:7८!ए४०॥ 8॥॥) रखा गया उस पर ही संसद्‌ 
द्विग्स और टोरी (8४ & 7076७) दो दलों में बैंट गई । यद्यपि ताल्कालिक मतमेद 
का तो शीघ्र ही समाघान हो गया लेकिन दोनों दलों के पारस्परिक विरोध ने दो 

. शक्तिशाली राजनीतिक दलों का रूप ले लिया और इस प्रकार ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली 
स्थापित हो गई | सत्रहर्वी सदी के अन्द तक स्थिति लगभग ऐसी रही कि यदि कुछ 
व्यक्ति विरोधी दल बनाते थे तो उन्हें राजद्रोही कहा जाता था | लेकिन समय के साथ 
स्थिति बदल गई, विरोधी दल ने सम्मानजनक स्थान अर्जित कर लिया और विरोधी दल 
को भी 'सप्राट का स्वामिमक्त विरोधी दल' (पांड /शुंटघ)'57.09श 070०भंप॑णा) कहा 
जाने लगा। कालान्तर में विरोदी ल के नेता पद को राजकीय मान्यता भी प्राप्त हो गई | 

स्पष्ट है कि विश्व के अन्य किसी भी देश में ऐसा राजनीतिक विकास नहीं हुआ हो 
जो इतने लम्बे समय तक निरन्तर चल रहा हो ॥ ब्रिटिश सविधान में अनेक परिवर्तन हुए 
और आज भी हो रहे हैं, विकास का क्रम आज भी जारी है । 


ब्रिटिश संविधान : विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ 


(पन्ना एजाआएीता : 58४8६ एथ॥ए७ 90 प॒शावशा ९) 





ब्रिटेन को ससदीव शासन व्यवस्था का प्रतिनिधि देश भाना जाता है अतः इसके 
सविधान का अध्ययन करना अनेक दृष्टियों से महत्व रखता है । ब्रिटिश सविधान का 
अध्ययन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण बन गया है-.. 

(]) प्राधीततम संदिधान--ब्रिटिश सविघान विश्व के शविधानों में सबसे प्राचीन 
और मौलिक है | यह प्राधीवतम परम्पराओं का सकलन है | विश्व के किसी भी सविघान 
का इतना लम्बा इतिहास भद्ठी है जितना ब्रिटिश सदिधान का है | ऑग एवं जिंक के 
शब्दों में, “ब्रिटिश राजनीतिक सस्थाओं और प्रक्रियाओं के उत्पत्ति-बिन्दु राष्ट्रीय इतिहास 
के उस राज-मार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में तेरह सौ था घौदह सौ वषों की दीर्घ 
अवधि भें फैला हुआ है |“ 

(2) विश्व के संविधानों पर प्रभाव--विश्व के अनेक देशों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप 
से ब्रिटिश परम्पराओं को अपनाया है | जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चगुल से 
स्वतन्त्र हुए, वहाँ प्राय ब्रिटिश पद्धति पर आघारित ससदीय प्रजातन्त्र का विकास हुआ 
है । यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आज के अधिकाश सविधान न्यूनाधिक रूप 
से द्रिटिश सविधान की ही नकल हैं । सर्दशक्तिशाली संसद, उत्तरदायी भन्ज्रिषण्डल, 
दिसदनात्मक व्यवस्थापिका, सदैधानिक कार्यपालिकां, कानून का शासन, स्वायत्त शासन 
आदि ब्रिटिश सवैधानिक परम्पराओं की ही देन हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश ससद्‌ को 
ससदों की जननी (गराढ १(०७८/ ० एश:आथा 9 तथा ब्रिटिश संविधान को “मातृ 
सविधान' (8 ध0फ्रल 0०5४ए0०7) कहा जाता है। 

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण-अफ्रौका, भारत, वर्मा आदि देशों की 
शासन-पद्धतियों का निर्माण ब्रिटिश प्रमाव के अत्तर्गत ही हुआ, यहाँ तक कि सयुक्त 
राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सविधान-निर्माता मी ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के 
प्रभाद से मुक्त नहीं रह सके | 

(3) ज्लोकतन्त्रात्मक पद्धति का श्रेठ उदाहरण-अ्रिटिश संविधान के अन्तर्गत 
लौकतन्द्रीय शासन और जीवन के तत्वों का निरन्तर विकास हुआ है | यह लौकलन्त्रीय 
शासन पद्धति का अतिश्रेढ उदाहरण है और इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतन्द्रीय 

॥. 0ह8 ०४2०७ वार ॥(वव०ण फ्फचड्धा 02ल्‍थााल्या, कु 5 


बिविश चॉवियान + ।विधेषञाएँ और अज्गञतियाँ 55 


संविधान माना जा सकता है । ब्रिटेन में निरंकुश राजतन्त्र का जिस ढंग से 
'लोकतन्त्रीकरण हुआ है, वह विश्व इतिहास में अपनी सानी नहीं रखता | विश्व के अन्य 
देशों ने लोकतन्त्र को इंग्लैण्ड से ही ग्रहण किया है । मुनरो ने लिखा भी है, “]8वीं और 
9वीं श््ताद्धियों में अंग्रेडी भाषा-भाषियों के नेतृत्द में सम्प विश्व के बड़े भाग का 
प्रजातन्त्रीकरण राजनीतिशास्त्र के श्रेष्ठ में बहुत स्पष्ट तथ्य है ।” 

(4) मानव-स्वतन्त्रता के लिए बलिदान का जीता-जागता प्रतौक--ब्रिटिश 
संविधान का महत्व विशेषकर इसलिए भी है कि इसका विकास मानव-जाति की 
स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास है | ब्रिटेन का वर्तमान संविधान 
राजतन्त्र की निरंकुशता के विरोध का परिणाम है | यह मानव-स्वतन्त्रता के लिए 
बलिदान का जीता-जागता प्रतीक है। 

(5) एकमात्र अलिखित संविधान--प्रिटिश संविधान का अध्यपन इस दृष्ठि से भी 
महत्वपूर्ण है कि आघुनिक समय में यह संदिधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है | 
प्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है और फिर भी ब्रिटेन विश्व का सदसे 
व्यवस्थित लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था वाला देश है | 

(6) निरन्तर विकासमान संविधान--ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए भी 
महत्वपूर्ण है कि यह अनवरत विकास का परिणाम है | इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश 
सविधान का निर्माण नहीं, विकास हुआ है | बुडरो विल्सन के शब्दों में, “इग्लैण्ड के 
वैधानिक इतिहास की यह विशेषता है कि राजनीतिक संगठनों का निरन्तर विकास 
होता रहा है, और उसकी निरन्तरता प्राचीन काल से अभी तक अविच्छिन्न बनी रही 
है ।“ इंग्लैण्ड में कमी कोई ऐसी ढिंसक क्रान्ति नहीं हुई जैसी फ्रान्स में 789 में हुईं 
थी अथवा सोवियत सघ में 97 में हुई । 


भारतीयों के लिए विशेष महत्व 
(5ए९९८ंग एणांशारल कि ]तठ475) 

भारतीयों के लिए ब्रिटिश सविधान का अध्ययन विशेष महत्व रखता है | हमारा 
वर्तमान संविधान बहुत कुछ इसी पर आधारित है | ब्रिटिश सविधान और वहाँ की 
राजनीतिक व्यवस्था से हमने बहुत कुछ सीखा है | हमारे संविघान में निम्नलिखित प्रमुख 
ब्रिटिश प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं-- 

0) ब्रिटेन की संसदीय घ्यवस्था को अपनाया गया है जिसके अनुसार ससद्‌ 
साधारण और संवैधानिक कानून बनाने तथा उनमें संशोदन करने की पूरी क्षमता रखती 
है। अन्तर केवल यह है कि भारत में जहाँ ससदीय कानूनों और संशोधनों की बैधता के 
सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय से सवीक्षा करवाई ज़ा सकती है वहाँ ब्रिटेन में ऐसे न्यायिक 
घुनरावल्ञोकन की व्यवस्था नहीं है| भारत में "कानून की उचित प्रक्रिया' (006 श०००५5 
० .39) के स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (2००८१ए७ एथऐम७०/ छः 
7.39७) को स्वीकार किया गया है | 
प ऋषणछ ्रकक ८ आम छ १83. 
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(0) 'कानूत के शासनः को कार्यरूप में परिणित किया गया है--सभी नागरिकों के 
लिए भारत में समान कानून हैं, न्यायालय कै सम्मुख सभी बरावर हैं | फ्रांस की तरह 
यहाँ पृथक्‌ रूप से प्रशासनिक न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं! 

(0) भारत में मी ब्रिटेन की तरह एकीकृत रस्थात्पक दौँचे को अपनाया गया है| 
इसके अन्तर्गत तीन शर्ते मुख्य हैं--एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और 
इकहरी नागरिकता, किन्तु एकात्मक शासन-व्यवस्था कौ इन तीनों बातों को अपनाते हुए 
भी, भारत में एकात्मक शासन-प्रणालौ नहीं अपनाई गई है। 

(४) ब्रिटिश सप्राट की भाँति भारत का राष्ट्रपति थी संवैधानिक शासक है ॥ 


शासन-विज्ञान को ब्रिटेन की देन 
(एक्रा०एण४0च ०8970 ॥0 0८ 55566 ०840 वद्राा०) 

मुनरो के अनुतार, “पूर्व ने सम्य मानव जाति को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया, 
पित्त ने दर्षमाला प्रदान की, पूर ने दीजगणित और यूनान से मूर्तिकला की शिक्षा दी तथा 
रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए, तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विध्वार 
और सदैधानिक पद्धति प्रदाद की है ।“ विधि और शासन-विज्ञान के क्षेत्र में द्रिटिश देन 
का भूल्याकन करें हो हम देखेंगे कि-- 

6 दीन प्रमुख विवारघाराओं का सम्रन्वय-..ड्रेटिश संविधान तीन प्रमुख 
विचारघाराओं-रूढिदाद (0आ5थ४३४५७०), उदारदाद (दत्त) और समाजवाद 
(5०८) का समनन्‍्दय करत्वा है | ब्रिटेन निवासी यद्यपि रूढिवादी परम्परागत 
सस्याओं और सिद्धान्तों के पोषक हैं तथापि उन्होंने आवश्यक परिवर्तनों को शंदैद 
स्वीकार किया है। 

(2) प्रतिनिष्यात्यक शासत--ब्रिटेव प्रत्रिनिध्यात्तक शासन (२८छा८्डथाध्रएरट 
6०ण.) का अग्रदूत है ॥ प्रद्िनिधित्व की जो घारणा ब्रिटेन में पनप्री है उसने लोकतन्त 
को पुरातन नगर-राज्यों की सीमा से बाहर निकाल कर विशाल राज्यों की शांसन 
व्यदस्था का आधार बवा दिया | 

(3) मन्त्रिमण्डलीय पद्धति--शासन-विज्ञान के क्षेत्र में व्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण 
देन मल्त्रिमण्डलीय पद्धति" (020४6 $$5७४7) है | उत्तरदायी शासन का मार्ग 
दिखाकर ड्रिटेन ने गाजमीतिक क्षेत्र में जन-शक्ति को वास्तविक रूप प्रदान किया है | 
च्यूपेन के शब्दों: में, “शासन विज्ञान के क्षेत्र में ड्रिटेव की सबसे महत्वपूर्ण देन 
मन्त्रिमश्डलीय पद्धति है ।” 

($) विधि का शासन-.विवि-शासन' कानून के आगे सब वर्गों के व्यक्तियों कौ 
समानता स्थापित करता है | यह नागरिकों की स्दतत्त्रता व समानता का आधार है यौर 
विश्व, ड्िटेन की इस देन के लिए उद्का ऋणी है ॥ 

(5) चंशाद्‌ की सर्वोच्चता-सर्वप्रथम प्रिटेन में ही 'संसदू- की सर्दोच्ता' 
(30एद737॥ 0 क्या आादाए के सिद्धान्त का प्रतिषदन हुआ और म>्निमण्डलौय 


शासन-एद्धति डाले दिमिश्न देश ब्रिटिश शासन-व्यदस्था की इस विशेषता से पर्याक 
प्रमादित हैं | 


शिटिय साक्धिन ; रिघेकाएएँ और #ठ्ृतियों 5 


(6) द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका-द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (छा-एशशाश्ओॉत्र) 
'का विकास भी सबसे पहले इग्लैण्ड में ही हुआ और आज यह लोकतसन्‍्त्र का एक 
अपरिहार्य सिद्धान्त बन चुका है। 

(7) स्थानीय स्वशासन--स्थानीय स्वायत्त शासन (०८9 $2॥-60₹थाएला) 
का जो रूप ब्रिटेन में विकसित हुआ उससे विश्व के अधिसंख्यक देश प्रमावित हैं और 
स्थानीय स्वायत्त शासन को आज लोकततन्त्र का मूल आघार समझा जाता है। 


ब्रिटिश संविधान की राजनीतिक पृष्ठभूमि 
(एजां॥स्श 89८ ह7०णञ१ त॑ 0९ 87७॥ (णाह/।णांणा) 


संविधान के क्रियात्मक रूप का निर्घारण समाजशास्त्रीय तत्त्दों से होता है ॥ 
अत; ब्रिटिश सविधान का अध्ययन भी इन तत्वों के संक्षिप्त उल्लेख से करना उपयुक्त 
होगा-- 


भूमि (आकार एवं सामुद्रिक घिराव)-ब्रिटेन का क्षेत्रफल लगमग 94.00 
धर्गमील है जो फ्रांस का 2/3, अमेरिका का तीसवाँ तथा रूस का अस्सीवों माग है ॥ 
ब्रिटेन अथवा यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड और उत्तरी आयरतैण्ड 
सम्मिलित हैं । यह यूरोप के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित है। लगमग 20 मील चौड़ी 
'इग्लिश चैनल इसे यूरोपीय महाद्वीप से अलग करती है । अतीतकाल में ब्रिटिश सुरक्षा 
की दृष्टि से इस चैनल ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी | इसके द्वारा ब्रिटेन शेष 
यूरोप में होने वाली क्रान्तियों से अछूता रहा है । ब्रिटेन का छोटा आकार ही सरकार की 
एकात्मकत्ता और केन्द्रीयकरण का प्रमुख कारण है। ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ 
है, अतः यहाँ की जनता स्वयं को सुरक्षित अनुमव करती रही है ॥ इस समुद्री स्थिति के 
कारण ही ब्रिटेन नौसेना के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली और अन्तर्राष्ट्रीय घ्यापार का 
केन्द्र रहा है। 

निवासी और धर्म--अंग्रेज अनेक ,जातियो से उत्पन्न हैं, ये सभी जातियां (केल्ट्स, 
रोमन, ऐंग्लो-सेक्सन, डेल्स, नॉर्मन्स आदि) मिलकर एक होती रही हैं | वर्तमान ब्रिटिश 
शासन-प्रणाली इस जातीय एकरुपता से पर्याप्त प्रमावित है | समी ब्रिटेनवासी ईसाई धर्म 
के अनुयायी हैं । यह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 

भाषा और साहित्य भी ब्रिटेन-वासियों के जीवन में विशेष अर्थ रखता है | इसने 
नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता स्थापित की है । अग्रेजों में धर्म की विविधता भी 
पायी जाती है | बहुसंख्यक जनता प्रोटेस्टेंट ईसाई घर्म की अनुयायी है जबकि कुछ 
प्राचीन घनीमानी लोग कैथोलिक हैं | स्वयं प्रोटेस्टेंट घर्म अनेक भागों में विमक्त है | 

ब्रिटेन में धर्म-व्यदस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि धर्मों में पारस्परिक मतमेद के 
साथ-साथ आधारमूत एकता रही है | अर्नेस्ट दर्कर (8, 8.८४) के विचार में, “घर्म की 
यह व्यवस्था ब्रिटेन में ससदीय जनतन्त्र का बहुत कुछ आधार रही है ।* 

सामाजिक एवं आर्थिक दशा--ब्रेटिश समाज के श्रेष्ठठा के सिद्धान्त एव 
पारिवारिक व्यवस्था ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित्त किया है । 


१6 4बिटेब का सारिपाव 


नौर्मन-विंजप ने श्रेष्ठता के सिद्धान्त को स्थापित किया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
संमाण में एक कुल्ीन-वर्ग (०७७५) का जन्म हुआ | फ्रास के विपरीत ब्रिटेन में 
इस वर्ग ने सदैधानिक विकास में सहयोग दिया | इस दर्ग के प्रतिनिधि जनता के 
प्रतिनिधियों के रूप में लोकसमा में बैठने लगे, अत. लोकसभा शनै -शनै. सम्पूर्ण राष्ट्र 
की प्रतिनिधि सस्या बच गई जबकि लॉर्ड समा केवल वर्गीय एवं निहित हितों की 
संस्था रह गई | ब्रिटिश समाज में पारिवारिक व्यवस्था का ढाँचा दीला-ढाला है, इसी 
कारण प्रत्येक व्यक्ति परिवार की अपेक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रत्ति अधिक प्रेम और भक्ति 
रखता है | द्रिटिशां समाज के इस चरित्र से वहाँ की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता को 
बल मिलठा है ॥ इसके अतिरिक्त, ग्रेट ब्रिटेन एक अत्यधिक औद्योगिक देश है, अत 
यह मूलत पूँजीपतियों और श्रमिकों के दो वर्गों में विभक्‍त है | देश का दलीय दादा 
समाज के इसी विभाजन घर आधारित है | यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश-स्वभाव 
रूढिवादी है जो एकदम आकस्मिक परिवर्तन में विश्वास नहीं करता | इसलिए ब्रिटिश 
शासन-प्रणाली और उसकी राजनीतिक सस्थाएँ सदियों के अनबरत्‌ विकास का 
परिणाम है | दास्‍्तव में द्रिटिश जाति समझौतावादी है | वह सैद्धान्तिक झगड़ों में न 
पड़कर केवल व्यावहारिक पहलू का ही विशेष ध्यान रखती है | 

कुलीनतन्त्र से प्रजातन्त्र--ब्रिटेन में शासन-शक्ष्ति पहले राजतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र 
(/४७००००)) कै हाथ में था, शनै.-शनै, यह जनता के हाथों में आ यया और 
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना हुईं | सत्ता का यह हस्तान्तरण आकस्मिक अथवा 
क्रान्विकारी रूप से नहीं बल्कि क्रविक विकास द्वारा हुआ है। कुलीनतत्त्र ने समयानुकूल 
अपना रग बंदला और प्रजातन्त्र के साथ सामजस्य किया 3 कुलीनतन्त्र प्रजातन्त्र के मार्ग 
में बाघा नहीं बना, उल्टे उसने प्रजातन्त्र को गति, सुधार तथा नेतृत्व प्रदान किया | इस 
तरह कुलीनदन्त्र एवं प्रजातन्त्र के समन्वय से ब्रिटिश शासन-प्रणाली में नई व्यवस्था पैदा 
हुईं और ब्रिटिश सम्ताज में नए समाज का आविर्माव हुआ । 


क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है ? 
(0०७6 एलान (एशाज/एांणा फा5 ?) 


ब्रिटिश सदिधान का न तो किसी ग्रौजनानुसार निर्माण हुआ है और न कभी 


लेखबद्ध किया गया है, अत- दह परिमाषा-विहीन है, फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इसे 
विमित्र परिमाषाओं द्वारा प्रस्तुत किदा है | 


चरिमाषाएँ 
“हम अग्ेज़ों को अपने सविषान पर गर्व है | यह ईश्वर की देन है | इस सम्बन्ध 
मैं अन्य किश्ली देश पर इसकी इतनी कृपा नहीं हुई है ॥7 +- (0८75 
“ब्रिटिश सदिघान अवसर और बुद्धि की सन्‍्तान है नगर ड॥बद्ाश 


"ब्रिटिश सविधान सिद्धान्तों और आचरणों का एक रामूह है जो एक सहस्र दर्ष के 
इतिहाप्त का अदलौकन करने चर ही एकत्र किए छा सकते हैं जिसमें कोई कानून 
(४०:ण०) कहीं मिलदा है हो कोई न्यायिक विनिश्चय किसी अन्य स्थान पर, जिसमेँ 


विविय सकिधार - /गिथिश्काएँ और अज्तिर्योँ ।7 


राजनीतिक आचरणों को सर्वधान्य परप्पराओं द रीतियों पें प्रतिष्ठित देखा जाता है और 
विधि-निर्माण, शासन, वित्त, न्याय और निर्वाचन-यन्त्र के आन्तरिक भाग को देखना 
पडता है कि ये अतीत में किस प्रकार थे और वर्तमान में किस प्रकार काम कर रहे हैं ।* 

--0988 कप ख।फ 

“इंग्लैण्ड का सविघान विभित्र सस्थाओ, आदर्शों और व्यवहारों का दिचित्र मिश्रण 
है | यह राजपत्रों (200075), न्यायिक निर्णयों, सामान्य-विधि (0जाधाणा 29७), 
पूर्वोदाहरणों (2:९०८७५॥७), प्रथाओ तथा परम्पराओ का सम्मिश्रण है । यह कोई एक 
अभिलेख (002णा०ा।) न होकर हजारों अमिलेख हैं | इसको एक स्रोत से न लेकर 
अनेक साधनों व स्थानों से लिया गया है | यह कोई पूर्णता-प्राप्त वस्तु न होकर विकसित 
वस्तु है | यह बुद्धिमता और सयोग की सन्‍्तान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता 
ने और कहीं उच्च-कोटि की योजनाओं ने किया है ।” जजीि70 

उपर्युक्त सभी परिमाषाओं के विपरीत विचार टोक्यूबिली ([0:4७८५॥५) और 
घोमस पेन (0735 2300) ने व्यक्त किए हैं ॥ फ्रेंच विचारक टोक्यूविली ने कहा था 
कि 'इग्लैण्ड में सविधान जौसी कोई वस्तु नहीं है ।' अमेरिका के थोमस पेन ने भी इसी 
दिचार का समर्थन करते हुए मत प्रकट किया था, “किसी संविधान को धास्तविक कहे 
जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके और चूंकि 
इंग्तैण्ड ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसका कोई सविधान नहीं है ।” जॉर्ज घनोर्ड शा 
ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहा था--“हमारा एक ब्रिटिश सविधान नहीं है 
लेकिन कोई भी नहीं जानता कि यह क्‍या है. यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और न 
इसमें संशोधन किया जा सकता है | हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविघान एक 
दास्तविक मूल, पढठा जा सकने योग्य अभिलेख है | मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य 
समझा सकता हूँ।” 
अस्तित्वहीनता के पक्ष में तर्क 

डी. टोक्यूविली और थोमस पेन के समान ब्रिटिश संविधान की अस्तित्वहीनता के 
प्रतिपादक अपने विचार के पक्ष में प्रायः तीन तर्क देते हैं--- 

(॥) ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान-समा का परिणाम है, न लेखद्ध 
है--पहला तर्क है कि ब्रिटिश संविधान किसी लिखित अमिलेख के रूप में नहीं है जबकि 
संविधान को एक लिखित, निश्वित और क्रमदद्ध अमिलेख के रूप में होना चाहिए 
जिसका निर्माण किसी संविधान किसी लिखित पत्र के रूप में नहीं है, उसका रूप 
निश्चित नहीं है, उसकी विषय-वस्तु क्रमबद्ध नहीं है और अन्य सविधाओं की भौति 
न कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकती, अतः ब्रिटेन मे संविधान नाम की कोई चीज 
नहीं है। 

(2) व्रिटिश संविधान का लचीलापन--दूसरा तर्क है कि एक संदिघान को अनम्य 
(शव) होना चाहिए । उसमें सशोघन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रयोग होना चाहिए-- 
ऐसी प्रक्रिया जो सामान्य विधि में संशोधन लाने की प्रक्रिया से सर्वथा मित्र हो | चूँकि 
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ब्रिटिश सविधात में सामान्य दिधि और सदियान में सशोघन लाने की एक ही प्रणाली है, 
अंक: यह भसार का सबसे नम्य या लचीला (&ए0०) सविधान है | अतः इसकी गणना 
सविधान की श्रेणी में नहीं की जानी घाहिए । 

(3) संवैधानिक कारक अथवा आधारमूत नियमो का अभाव--नत्तीसरा तर्क है कि 
एक सबिधान में सर्वोच्च आधारभूत नियर्मों (5पक्कध्याट सशातआधाओं 789४७) का 
संकलन होता चाहिए जबकि ब्रिटिश सविधान में ऐसा नहीं है । ब्रिटेन में *सविधान की 
सर्वोच्चता' की धारणा को नहीं वरन्‌ 'ससदू्‌ की सम्प्रमुता' की घारणा को अपनाया गया 
है । इ्तैण्ड में सवैधानिक कानूतों तथा साधारण कानूनों का भी कोई भेद नहीं है 
संविधान के आधारभूत नियर्मो में ससद्‌ स्वेष्छानुसार परिवर्तन और परिवर्द्धन कर सकती 
है । ब्रिटेन में पवित्र, उच्च और मौलिक नियप्ों का अभाव है, अत. ब्रिटिश सविधान का 
अस्तित्व सदेहास्पद है । 
ब्रिटिश सदिधान का अस्तित्व है 

अनेक सविधा+-वेत्ताओं की यह धारणा है कि प्विटेन में विधान का अस्तित्व है | 
इस सन्दर्भ में हैरौसन का यह क्रथन उपपुक्त है कि “ब्रिटेन का सविधान उतना ही 
आधारभूत और नियमों का शग्रह है जितना कि सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत सघ थ 
फ्रास के सविधान हैं ।* 

धोमस पेन और टोक्यूविली के तरकों के विपरीत ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के 
पक्ष में प्राय, निम्तलिखित तर्क दिए गए हैं... 

(॥) 'सविधान' शब्द के दो अर्श हैं । एक अर्थ से सदिधान के उस अभिलेख का 
बंध होता है जिसको सविधान-निर्माताओं ने किसी एक समय व एक स्थान पर बैठकर 
रथा हो और जिसमें शासन की सरचना, शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों, शासन के 
विमित्र अधिकारियों के कर्तव्यों, शासकों और प्रजा के सम्बन्धों, न्यायालयों, व्यक्तिगत 
रवतन्त्रवा आदि की व्यवस्था के मूल सिद्धान्तों को निर्णयात्मक रूप से निश्चित कर दिया 
गया हो। दूसरे अर्थ में, जो अधिक व्यापक है, संविधान से कैवल एक लेख तथा एक 
विशिष्ट शासन-विधि का ही बोध नहीं होता बल्कि उन सब वियमों, अधिनियमों, 
परिपाटियोँ, प्रचलित प्रथाओं तथा रूदियों आदि का बोध होता है जो उस शासन-विधि से 
सम्बद्ध हैं चाहें उन्हें इैठकर किसी एक समय अथवा स्थान पर किसी भे लेखदद्ध न 
किया हो | ब्रिटिश सविधान का अस्तित्व इसी पिछले अर्थ में है । 

(2) वास्तव में ऐसा एक भी सविधान नहीं है जो पूर्णत. लिखित हो । प्रत्येक 
साविधान में अलिखित तत्व उपस्थित रहते हैं । ब्रिटिश सविधान के विकास में भी 
परम्पराओं अगवा आमेसमर्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है 

(3) अन्य (शत) भ होने के आधार पर ही ब्रिटिश सविधान को सविधान की 
श्रेणी मेँ न रखना भी तर्कसंगत नहीं है | किसी भी रूविदधाल की चप्पता (लव्ऋणा) 
सशोपन-प्रणाली पर नहीं, बल्कि उसके मौलिक प्राव्घानों की प्रकृति और देशवासियों 
के चरित्र तथा परम्परा पर निर्मर करती है । चदि प्रावधानों के दृष्टिकोण से देखा जाए 
हो अमेरिका और ड्लिटेंन के सदिघान को नम्यता की एक श्रेणी में रछा जा सकता 
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है। देशवासियों के चरित्र और परम्परा की दृष्टि से यह कष्टा जा सकता है कि उग्रेण 
जाति गम्मीर प्रकृति की है तथा अपने उत्तरदायित्व के प्रति सुजग रहने दाली है ॥ 
ब्रिटिश जाति को अपनी प्रादीन परम्पराओं और संस्थाओं से अनन्य प्रेम है इसलिए 
ब्रिटिश संदिदान में आकस्पिक और अपिकांश परिवर्तन अधदा संशोपत्र भहीं हो पाए 
हैं। जो थोडे रहुत संशोपन हुए भी हैं वे शनैः-शनैः और रहते सोघ-विधार के दाद 
सर्वसफति से ही हुए हैं । 

(3) सर्दोच्च आधारनूत नियमों के अमाद की बात कहकर ब्रिटिश रुदिधान पर 
आपत्ति प्रकट करना उदित नहीं है। ऑग और जिंक (088 ४00 खाता) ने कहा 
है--“ग्रेट ड्निदेन में बहुत से आधारमूत सार्वजनिक नियम और अम्पास विद्रमान थे और 
आज भी हैं ।“ इन आपारमूत नियमों के बारे में डायसी (0:02)) ने लिखा है कि “ये 
नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सार्दगौम शक्ति के विभाजन और प्रयोग को निर्धारित 
करते हैं।" 

निष्कर्ष यह है कि ब्रिटिश संविधान का भी अन्य संविधानों की तरह पूरा 
अस्तित्व है, अन्तर सिर्फ़ यही है कि अन्य देशों के संविधानों की भौँति इसे क्रमगद, 
सहितावद्ध और सुव्यवस्थित नहीं किया गया है । इसका निर्माण नहीं, बल्कि विकास 
हुआ है | 

ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत 
(४9907 $50077९$ ० 06 878॥ (7०॥५६४०७०॥) 

ब्रिठिश सविघान के विकास में अनेक तत्वों ने भाग लिया है जिन्हें इस संविधान के 
स्रोत या अवयवी भाग (0०77०ा८ा७) कहते हैं | ये स्रोत मुख्यतः निम्नलिखित हैं-... 

(0) संवैधानिक समझौते--ये वे ऐतिहासिक अमिलेख अथवा समझौते हैं जो 
सकटकाल में राजा और प्रजा के बीच निश्चित हुए थे । वास्तव में ये समझौते वे 
संग्रैधानिक युगान्तकारी घटनाएँ ((0०॥६0॥७0००७| [.आफाआ८5) है जिनके माध्यम से 
इग्लैण्ड का लोकतन्त्रीकरण होने में सहायता मिली है ( ये समझौते उन स्थलों का 
परिचय देते हैं जिनसे इग्लैण्ड लोकतन्त्रीय मार्ग पर बढ़ता गया है | 

ब्रिटिश संवैधानिक समझौतों में महान्‌ आज्ञापत्र, 725 ((४हा0८छा9, 25) 
अधिकारों का प्रार्थना-पत्र, 628 (एथ८एए०॥ ० शांह्/॥5, 628) और अधिकार-पत्र, 
4689 (8॥॥ 02९8॥05, 689) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इन्हें ब्रिटिश संदिधान की 
“बाइबल (धर्म-पुस्तक) कहा जाता है । 

(2) संवैधानिक कानून या रंरादीय विधियौ--ये वे स्रोत हैं जिनके द्वारा संसद्‌ ने 
समय-समय पर राजा की शक्ति को नियंत्रित किया है अथवा व्यक्तिगत रदसन्त्रता या 
स्थानीय अधिकारियों था न्यायालयों श्र प्रशासनिक मशीनरी और छनमत फो रथापित तथा 
परिमाषित किया है | इन रांसदीय विधियों में कुछ प्रधुख ये हैं-..बन्दी प्रत्यवीकरण 
अधिनियम (प49८३5 (0एग!७५४ &९0) 679, समझौता अधिनियम (#ल ए॑ इलपऑलाला) 

70, 832, 867 व 884 के सुधार अधिनियम (रलता हैएण७) 888, 895, 
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929 व 933 के स्थानीय शासन अधिनियम (०८४ 00९: #०७), 872 का संसदीय 
तथा म्यूनिस्तिपल चुनाव अधिनियम (एल्ला।ग्ाधग'ाज <: थएांटाएश 8000005 8५०0, 
9॥। का इसदीय अधिनियम (्रापणध्याक्र0 हल: रण 9); 98 और 948 के 
जनमत प्रतिनिधित्द अधिनियम (२९७765&॥390 ० ए००एञॉ८४ #0) आदि । 

(3) च्वायिक निर्णय--ब्रिटिश सदैधानिक नियमों का त्तीसरा खोत न्यायालयों में 
सुने जाने वाले अमियोणों के सम्बन्ध में न्यायाघीशों के निर्णय हैं। डायसी का कहना है 
कि “ब्रिटिश सविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है ।” ब्रिटिश में न्यायिक निर्णय ही राजा 
के प्राधिकारों (शए7०8॥॥४८) और ससदू-सदस्यों कै विशेषाधिकार (शाशा८8०७) के 
आपाए हैं | कुछ प्रमुख न्यायिक निर्णय इस प्रकार उल्लेखनीय हैं-. 

विल्कीज बनाम बुड (५/॥८८४ ५/३ ७४०००) में बह निर्णय किया गया था कि कित्ती 
भी अनाम (क्ञान/आ।०४) लेखक की तलाशी अथवा उसके कागजात को अधिकार में लेने 
का सामान्य अधिपत्र (ठशालाज १७४ध्आा) अवैध है | सॉमरसैद (50गाद्म520 के 
अमियोग में अग्रेजों की भूमि से दासत्व को सदा के लिए हटा दिया गया । एंविल 
(म#०७था) के अमियोग में न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता की गारण्टी दी गईं 4 बुशल 
(8७॥6॥) के अमियोग में प्यूरी अर्थात्‌ न्‍्याय-सम्यों की स्वतन्त्रता स्थापित हो गई । 

(4) कानूनी टीकाएँ--साविधानिक विधि के सन्दर्म में प्रख्यात लेखकों की टीकाओं 
((०णहा८/०य८७) का भी सविघान के अवयव के रूप में उल्लेख किया जा सकता है 
इन टीकाओं के द्वारा लेखकों ने विविध अमिसामयिक या परम्परागत नियम 
((एत५थ।प्रणाओं 25) को क्रमबद्ध किया है | 

इन कानूनी टीकाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं-. 

() 'एनसन' रचित “सविधान की विधि और लोकाचार" (3ए शा 0४४ण॥ ० 

06 (णशा5४७७७७) 
(0). "मे द्वारा रचित “सरदात्मक प्रथा' (?आशिाल्या9 छ8००७०८ 0५ ४39) 
(60 “डायसी' रचित “संविधान की दिधिः (3७ 06 0० (०8६8000) 
(४) “बेजहॉट” रचित 'इंग्लैण्ड का सदिघान' (साह्ठा।॥ (08900) 

(5) शाषान्य विधि या कानून--ड्रिटिश सदिधान का अन्य मुख्य स्रौत्त सामान्य 
विधि (ए्राग्राणा (3७) है । "सामान्य विधि", मुनरो कै शब्दों में “उन नियमों का समूह 
है जियका ससदु-विधि से पृथक्‌ विकास हुआ है और अन्तत. जिन्हें सारे राज्य में 
भात्यदा मिली ।" ये नियम, रीति-रिवा्जों और परम्पराओं के आधार पर विकसित हुए हैं. 
सरुद्‌ द्वारा कभी निर्मित नहीं हुए । न्यायापीशों ने अपने निर्णय में ऐसे अनेक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है जिन्होंदे समय दौतने पर कानून णैसी महत्ता प्राप्त कर ली है | इन 
सिद्धान्तों व नियमों की'कोई सहिता नहीं बनी है । ससद्‌ द्वारा पारित न होने पर भी 
न्यादालूप इन्हें भान्यता देते £ और यदि इनका उत्लंधन होता है तो इनके द्रिषय मैं 
न्यायालय में अभियोग चलाया णा सकता है और उल्लंघन करने दाले को दण्ड दिया छा 
राकठा है ॥ ये सिद्धान्त प्यवहार के कारण शासन-प्रणाली के अंग-प्रत्यंग में प्रवेश कर 
भए हैं । राफान्य विधि के सिद्धात्तों कै अन्तर्गत संबैधानिक मद़त्व के बहुत से मुख्य 
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मामले शामिल हैं | उदाहरण के लिए राजा ने अपना अधिकार (य८ए०४५४४७) तथा 
संसद में अपनी सर्दोच्चता सामान्य विधि से प्राप्त की है । इसी तरह ब्रिटिश जनता की 
जागरिक स्वतन्त्रताएँ, जो बिल ऑफ राइट्स (शा! ण॑ |शंह॥9 में उपलब्ध हैं, सामान्य 
विधि के नियर्मों द्वारा सरक्षित हैं । 

(6) संवैधानिक परम्पराएँ या अमिसमय--ब्रिटिश संविधान के सबसे भहतत्त्वपूर्ण 
अंश अभिसमय परम्पराओं (007९थधापंणा$) पर आधारित हैं | ये अमिसमय लिपिदद्ध नहीं 
हैं और न्यायालय भी इन्हें कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते । फिर भी 
अमिसमयों को कानून का-सा ही आदर प्राप्त है और इनका पालन भी कानूनों के समान 
होता है | वास्तव में ये अमिसमय राजनीतिक पद्धति के अलिखित नियम है। 


ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ 


(इ$0शा एश्आफः९5 ० प€ ए7छा (जा5॥०॥०ण) 


ड्रिंटिश संविधान की कुछ निराली विशेषताएँ हैं | यह विश्व मैं सबसे प्राचीन है 
और अनेक राजनीतिक प्रथाओं का इससे प्रादुर्माव हुआ है । इसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र 
में अनेक प्रकार से विश्व का पथ-प्रदर्शन हुआ । सर्वशक्तिशाली संसद, उत्तरदायी 
मन्त्रिमण्डल, द्विसदनात्पक व्यवस्थापिका, स्वैधानिक कार्यपालिका, कानून का शासन, 
स्वायत्त शासन आदि ब्रिटिश संवैधानिक परम्परा की देन हैं। मुनरो ने ब्रिटिश संविधान 
को “मातृ संविधान' (#०0८ा 000४०) और ब्रिटिश संसद्‌ को “मातृ संसद" 
(४०04 एक्षांओयाटा0 ठीक ही कहा है ।' 

ब्रिटिश सविधान की प्रकृति और विशेषताओं 'का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों में 
कर सकते हैं- 

(॥) अनुमव-जनित संविधान--ब्रिटिश संविधान जनता के अनुमव से प्रादुर्भूत हुआ 
है | प्रिटिश जनता ने अपने अनुमव से आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इसे 
परिवर्तित किया है । जनता के अनुमव के आघार पर उसमें परिवर्द्धन और संशोधन होते 
रहे हैं। इसीलिए इसे 'अवसर और बुद्धि की उपज' कहा गया है। 

(2) अतिखित संविधान--इसका आशय यह है कि ब्रिटिश संविधान अंशतः 
लिखित (079 १शांधथा) और अधिकाश अलिखित (५०५9 एाश्या४८०) है । इसका 
विधिवत्‌ कमी निर्माण नहीं किया गया | इसका विकास घीरे-धीरे शतादियों में हुआ है | 
इसके लिखित भाग में वे सब कानून हैं जिन्हें संसद ने समय-समय पर बनाया है जैसे 
25 का मैस्नाकार्टा, 628 का पिटीशन ऑफ राइद्स, 39] व 949 के संसदीय 
कानून आदि | इस सदिधान के अलिखित माग में उन संवैधानिक परम्पराओं या 
अमिसमयों का स्थान है जो लिखित न होने पर भी लिखित कानून के समान भान्य हैं । 
रा प्रकार यह सविघान लिखित कानूनों और अलिखित प्रथाओं व परम्पराओं का समन्वय 

॥ 
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(3) विकसित संविधान--ब्रिटिश सविघान एक विकसित संविधान है | अमेरिका या 
भारत के सविधानों की तरह इसका निर्माण किसी निश्वित वर्ग द्वारा नहीं हुआ बल्कि यह 
क़मिक विकास का परिणाम है | इसने अपना वर्तमान स्वरूप युगों के विकास के बाद 
प्राप्त किया है । यह इतिहास का उत्पाद अथवा परिस्थितियों की कृति है | ब्रिटेन में 9वीं 
शताब्दी में राजतन्त्र की स्थापना हुई, 6वीं शताब्दी में ससद्‌ का विधिवत्‌ प्रचलन हुआ, 
]7वीं शत्ताब्दी में ससदीय प्रभुसत्ता स्थापित हुई और तत्पश्वात्‌ सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था 
का निरन्तर लोकतन्‍्त्रीकरण होता गया । इस प्रकार ब्रिटिश सविधान को हम एक ऐसा 
विशाल भवन कह सकते हैं जिसके विभिन्न भाग अलग-अलग पीढियों के प्रय॒त्नों के 
परिणामों हों | मुनरो ने लिखा भी है-.'ब्रिटिश संविधान कोई अन्तिम वस्तु नहीं है दरनू 
एक विकासशील दस्तु है । यह बुद्धिमत्ता और सयोग की सन्तान है जिसका मार्ग-दर्शन 
कहीं आकश्मिकता और कहीं उच्चकोटि की योजनाओं ने लिखा है ।“ ब्रिटिश सविधान 
बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुए और परिवर्तन करते हुएं 
निरन्तर भ्रपतिशील रहा है। 

प्रिटिश सविधान के धीरे-धीरे दिकसित होने के कुछ विशेष कारण रहे हैं | 
सर्वप्रथम तो अग्रेजों का स्वभाव अधिकाशत. कूढ़िवादी है | वे ज्यादातर उम्हीं आवश्यक 
चरिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जिनसे परम्परागत सस्थाओं की अधिक से अधिक रक्षा की 
जा सके । दूसरे, अग्रेज लोग सिद्धान्तदादी; कम और व्यवद्टारदादी अधिक होते हैं. 
'सिद्धान्तों की उपयोगिता को व्यावहारिकता की कसौटी पर कस कर दै विवेक और 
बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं | इस प्रकार वे अधिकतर आकरिमिक परिवर्तनों को पसन्द नहीं 
करते | इतिहास सा्यी है कि ब्रिटेन में क्रान्ति द्वारा परिवर्तों की तुलना में विकास द्वारा 
परिवर्तनों को ही अधिक पसद किया गया है | ब्रिटिश सविघान के विकासशील होने के 
कुछ लाभ मिले हैं | इसी कारण ब्रिटिश सविधान प्रगतिशील रह सका है और नई 
परिस्थितियों में समझौता करके आवश्यकतानुरूप अपडा स्वरूप बदलता रहा है 

(4) तिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर--ब्रिटिश सविधान की एक अन्य विशेषता 
यह है कि उसके रौद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में भारी अन्तर पाया जाता है । 
भुनरो के इस कंथन में वास्‍्तविकता है कि “इष्लैण्ड में कोई बात जैसी दिखाई 'देती 
है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती ।““ बेजहॉट (898०॥०0 ने 
संविधान कै इन दो रूपों को एक-दूसरे के प्रतिकूल बताया है | उसके लिखित रूप 
में दह सरीदत्ता नहीं है जो उसके व्यावहारिक रूप में है और उसके व्यावहारिक रूप 
में वह शालीनता नहीं है जो उसके सिद्धान्तों में है । औग एवं जिंक (088 भाव 
200) मैं लिया है--"सभी शात्चनों में सिद्धान्त और व्यवहार में पर्या्त भेद पाया जाता 
है, लेकिन जिस प्रकार पड्ट भेद ब्विटिश शासन-व्यवस्था का त्ञाना-बाचा बन गया है, 
वैसा अम्यत्र कहीं नहीं है 4० 
ये नाप कण टमामपफपकताफ एज व जता छटाव्व परणड 0०४ एप्टला ज हएथए है पब तंगाव कह 
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ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त और आधरण के इस महान्‌ अन्तर को निम्नाकित 
उदाहरणों द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है- 

(0 सिद्धान्त: इग्तैण्ड में निरंकुश राजतन्त्र है। संवैधानिक दृष्टि से द्विटिश सम्राट 
सर्दोपरि है। उसी में सम्पूर्ण शक्ति निहित है | वह सम्पूर्ण विधि और न्याय का स्रोत है । 
वहीं संसद्‌ को आहूत करता है तथा उसका विघटन और सत्रावसान करता है | राज्य के 
सैनिक और असैनिक अधिकारियों को वही नियुक्त और अपदस्थ करता है | सप्राट ही 
जल, घल और नम सेना का स्वामी है | युद्ध की घोषणा, शान्ति और सम्धियाँ उसी के 
नाम से होती हैं ॥ यहाँ कक कि विरोधी दल भी राजा का है (पा 9०४७३ ०० 
0/7७४०), परन्तु यह सब उसका अवास्तविक अथवा रैद्धान्तिक रूप है | ध्यवहार में 
सप्राद इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता | उसकी समस्त शक्तियाँ ससद्‌ अथवा 
मन्विमण्डल के हाथों में आ गई हैं| राजा मन्त्रि-मण्डल के हाथ की कठपुतली है, यहाँ 
तक कि राजा संसद्‌ के अधिदेशनों में जो भाषण देता है वह भी मन्त्रियों द्वारा ही तैयार 
किया जाता है | बेजहॉट (828०00) का कथन सत्य है कि “यदि ससद्‌ के दोनों सदन 
उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर 
करने ही पड़ेंगे |” राजा केवल शक्ति का प्रतीक है, वास्तविक शक्ति उसके हाथ से 
निकल चुकी है| 

ब्रिटेन में जनता सम्प्रमु है और उस वास्तविक सम्म्रमुता का प्रतीक राजा 
(008) न होकर मुकुट (20७७४) है । मुकुट प्रशासन की संस्था है, जबकि राजा 
प्रशासन का व्यक्तिगत प्रतीक है | मुकुट की शक्ति यथार्थ एवं वास्तविक है जबकि 
राजा प्रशासन का व्यक्तिगत प्रतीक है । मुकुट रूपी सस्था में मन्‍्त्री, राजा, प्रिवी 
कॉसिल तथा संसद्‌ सम्मिलित हैं | वास्तव में यह एक विधित्र अवास्तविकता है कि 
बटन में रैद्धान्तिक रूप से संसद्‌ और मन्त्रि-भण्डल केदल परामर्शदात्री संस्थाएँ हैं 
और राजा उनके परामर्श को भावने अथवा भ मानने को पूर्ण श्वतन्त्र है, लेकिन, 
व्यावहारिक दृट्टि से ये संस्थाएँ ही सर्वशक्तिमान हैं | ड्रिटिश संविधान के सिद्धान्त और 
व्यवहार कै इस भेद को ऑग ने स्पष्ट किया है--'इंग्लैण्ड की शासन-प्रणाली अन्तिम 
सिद्धान्त में निरंकुश राजतन्त्र, देखने में सीमित चैघानिक राजतन्त्र और व्यवहार में 

गणराज्य है ।” 

(0) ब्रिटिश सविधान की अवास्तविकता का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि 

रिद्धानतदः संसद्‌ सर्वोच्च है, किन्तु व्यवहार में संसद्‌ मन्ज्रि-मण्डल के हाथों की 
कठपुत्तती है | इसी तरह सैद्धान्तिक रूप में सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद्‌ समर्थित राजा 
(6 एथह ॥॥ एशथ्ांध्णाथा) द्वारा किया जाता है लेकिन व्यवहार मे अधिकाशतः 
अयदस्थापन मन्ज्रिमण्डल द्वारा ही होता है | ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल इतना शक्तिशाली है कि 
अपने बहुमत के बल पर बह संसद्‌ पर छाया रहता हैं और उसे अपने इशारों पर नचाता 
डहता है | देजहोंट (838०१0०) के शब्दों में, “मन्त्रिमण्डल (संसद्‌ का) उत्पादन है, 
4. "बा 600थफवादग ज॑ छट एकनो22 एटा ए. करापतागठ एी०७० था ॒डणणा8 ग्राणक्षणोक, पा 
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लेकिन उसे इतनी शब्ति प्राप्त है कि वह अपने निर्माताओं को भी समाप्त कर सकता 
है । 

(0) सिद्धात्त में लॉडे समा के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है और वह अपील का 
सबसे बडा न्यायालय है, परन्तु दास्‍्तद में न्याय सम्बन्धी कार्य कानूती लॉर्डों (3५७ 
4.0709) द्वारा ही सम्पादित किया जाता है ) 

(५) ब्रिटिश सविधान में सिद्धान्त और आचरण में अन्तर का एक अन्य उदाहरण 
यह है कि ब्रिटिश शासन-व्यदस्था में सिद्धान्त रूप में शक्ति का पृथक्ररण दृष्टिगोचर 
होता है जयकि वास्तव मे घहाँ शासन की शक्ति पूर्णतः केन्द्रोन्मुख है | सैद्धान्तिक दृष्टि 
से विधि-निर्माण की शक्ति ससद्‌ में, प्रशासकीय शक्ति मन्त्रिमण्डल में और न्‍्याविक 
शक्ति न्यायपालिका में निहित है । इसी सैद्धान्तिक रूप से ग्रमित होकर मॉटेस्क्‍्यू में 
अपनी रचना “स्पिरिट ऑफ लॉज' (50 ० 30४8) में लिखा था कि ब्रिटेन की 
शासत-व्यवस्था शक्ति के पृथकरण का एक उत्तम उदाहरण है | परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से हमें यही देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सविधान शक्ति पृथक्करण को प्रस्तुत नहीं 
करता बल्कि यहाँ तो शक्तियों का सम्मिश्रण है। ऑग एवं जिंक (088 था० टांग का 
मत है कि "घाहे स्वतन्त्र न्यायपालिका के अस्तित्य की व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में 
शब्ति का आशिक पृथक्करण हौ, परन्तु व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति का 
मिश्रण है ।* रैमजे म्यूर (२अत5४9 )॥७४) ने भी ऐसा ही मत प्रकट करते हुए कहा है 
कि “ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का मिश्रण है ।” 

ब्रिटिश सविघान में विसगतियों का तत्व इतना प्रवल है कि इसने न. कैदल ब्रिटिश 
प्रशासनिक दाँचे के बारे भें भ्रेतियाँ ही पैदा कीं बल्कि कतिप्रय विद्वानों को यह कहने के 
लिए भी बाध्य कर दिया कि “ब्रिटेन में सविधान जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं 
है ॥” मुनरों (४णए७०) ने व्यक्त किया है--”किसी पदाधिकारी के नाग से कोई 
पदाधिकारी कार्य करता है सविधान के अनुसार कार्य किसी और तरह होने घाहिए, 
लेकिन पदाधिकारी उन कार्यों को किसी और ही ढंग से करते हैं | यही कारण है कि 
अपनी शासन-प्रणाली का वर्णन करने में अंग्रेजी लेखक आधे अध्यायों में जो कुछ होना 
चाहिए उसका चित्रण करते हैं और आधे अंध्यायों में यह समझाने का प्रयत्न करत हैं कि 
उास्तविकता उमसे सर्वथा मित्र है ॥ ऐसी दशा में यदि डी टोक्यूविली ने थैर्य का 
परित्याग कर नकारात्मक स्वर में यद्ध कह दिया कि ब्रिटेन में सविधान जैसे कोई दस्तु 
नहीं है तो इसमें आश्पर्थ की कोई दात नहीं है |” 

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर ब्रिटिश सविधान में इस प्रकार 
की विसंगतियाँ क्यों हैं ? इन वित्तगत्ियों अथवा अन्तरों के तीन प्रधान कारण 
हैं--वैधानिक विकास की क्रमबद्धता, स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाने के बाद भी 
परम्धरागत स्वरूप कांयम रखने की प्रवृत्ति और अधिकाश पघरिवर्तनों का परप्पराओं ह्वारा 
अस्तित्व में आना । दास्तव में अंग्रेजों ने अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण थपनी 
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ऐतिहासिक परम्पराओं को समूले नष्ट नहीं किया है। जीदन की कठोर वास्तविकताओं के 
अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हुए भी उन्होंने अपनी प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को 
उनके अवास्तविक रूप में ही बने रहने दिया है| 

($) लचीलापन--ब्रिटिश सविधान विश्व के सविधानो का सर्वोत्तर उदाहरण है । 
देश की व्यवस्थापिका बिना किसी विशेष प्रक्रिया के सविधान में उसी सरलता सै यथेष्ट 
परिवर्तन, परिदर्धन और सशोधन कर सकती है जिस सरलता से वह साधारण कानून 
पारित करती है | ब्रिटिश सविधान में विधि-निर्माण करने वाली तथा राविधान में संशोघन 
करने वाली शक्ति एक ही है अर्थात्‌ सवैधानिक एवं साधारण दोनों प्रकार के कानूनों का 
समान स्तर है और दोनों में संशोधन सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया 
जा सकता है | ब्राइस (06 879००) के शब्दों में, “संदिघान की सरधना कौ दिना 
तोड़े-मरोडे ही आवश्यकतानुसार उसे खींचा और मोडा जा सकता है।" 

लचीला होने के कारण ब्रिटिश संविधान में यह विशेषता है कि अवसर आने पर 
परिस्थितियों के अनुकूल इसमें सुगमता और शीघ्रता से परिवर्तन हो सकता है । 

(8) एकात्मक-..ब्रिटिश संविधान एकात्मक (७७9) है | शासन की सम्पूर्ण 
शक्तियाँ लन्दन में स्थापित केन्द्रीय सरकार में हैं, वहीं से समस्त देश का प्रशासन होता 
है | यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वहाँ विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया 
शया है, किन्तु केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों में दिषयों का किसी प्रकार का कानूनी 
विमाजन नहीं है | स्थानीय सरकारों पर प्रशासन का उत्तरदावित्व है, परन्तु शक्ति का 
झ्रोत एक ही है| स्थानीय संस्थाएँ अपनी शक्तियाँ संघीय अधिनियमों से प्राप्त करती हैं । 
केन्द्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छानुसार संकुदित या विस्तृत कर सकती है । 
यदि वर्तमान में अलिखित सदिधान के होने के बाद भी शासन चल रहा है तो इसका 
कारण एकात्मक स्वरूप का होना है | संघात्मक राज्य-व्यवस्था के लिए तो सविधान 
लिखित और कठोर होना अनिदार्य है। 

(7) संवैधानिक राजतम्त्र-ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादा का प्रतीक 
'सविधान और निरंकुशता का चिह्न 'राजतन्त्र दोनों साथ-साथ विद्यमान हैं । ब्रिटिश शासन 
का स्वरूप 'समुकुट लोकतन्त्र' (टऐए्थाध्त एशा0०४८)) है । ब्रिटिश संवैधानिक 
विकास की यह विशेषता रही है कि समय की गति के साथ निरकुश राजतन्त्र 
लोकतन्त्रीकरण की दिशा में अग्रसर होता गया और इस तरह उसने अपना निरंकुश 
स्वरूप परिवर्तित कर लिया । 

(8) संसदीय शासन-व्यवस्था--ब्रिटिश संविधान देश में संसदीय शासन-प्रणाली 
'की स्थापना करता है। संसदीय शासन के अनुरूप ब्रिटेन में कार्यपालिका की द्वैधता 
अर्थात्‌ सप्राट (अथवा सात्राज्ञी) सिर्फ नाममात्र का वैधानिक प्रधान है जबकि कार्यपालिका 
की वास्तविक शक्तियाँ उन मन्त्रियों के हाथों में हैं जो संसद्‌ के सदस्य होते हैं और- 
उसके विश्वास-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं। 

कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध भी है । प्रघानमन्त्री और अन्य 
मन्त्रियों की नियुक्ति संसद्‌ के बहुमत दल में से होती है| कार्यपालिका संसद के प्रति 
उत्तरदायी होती है | मन्त्रिगण संसद्‌-सदस्य होने के नाते विधियों (कानूनों) को तैयार 
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करते हैं और उन्हें व्यवस्थापिका में प्रस्तुत व सचालित करते हैं | दूसरी ओर 
व्ययस्थापिका भी प्रश्नों, कटौती-प्रस्तावों, अविश्वास-प्रस्तायों आदि द्वारा कार्यपालिका पर 
पूर्ण नियन्द्र० रखती है । मन्त्रिमण्डल लोकसदन के विश्वास-पर्यन्त ही पदासीन रहता 
है । लोकसदन का विश्वास खो देने पर या तो विरोधी दल नया मन्त्रिमण्डल बनाता है 
या लोकसदन भग होकर नए घुनाव होते हैं और फिर बहुमत दल मन्त्रिमण्डल का 
निर्षाण करता है । इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य और एकता 
के तत्व देखे जा सकते हैं। 

७9) सँसद्‌ की सर्वोचता--प्रिटिश सदिघान की मूलमूत विशेषता ससद्‌ कौ 
सर्वोच्चता है | वैधानिक दृष्टि से उसकी प्रमुसत्ता असीम है | कार्यपालिका उसी के प्रति 
उत्तरदायी है । करनूत बनाने, सशोधन करने, रद करने अथवा कानून का दिस्तार करने 
आदि का उसे पूरा अधिकार है | साधारण कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ 
सम्ैधानिक कानूनों के निर्माण भें भी वह उतनी ही शक्तिशाली है | संसद्‌ में पारित 
कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है । ससदीय कानून अन्तिम 
होते हैं जिन्हें देश की कोई सस्था चुनौती नहीं दे सकती । न्यायिक पुनरावलोकन की 
शक्ति के अभाद ने सराद को शक्तिशाली बता दिया है। 

ससद्‌ की रावेंचता केवल वैधानिक दृष्टि से ही है | ष्यायहारिक दृष्टि से उसकी 
सर्वोच्चता पर अनेक बातों का अकुश लगा रहता है | यह परम्परागत स्वैधानिक 
अभिरुमयों की उपेक्षा चहीं कर सकठी और न॑ ही लोकमत की ही अवहेलना कर सकती 
है । ससद्‌ का सम्पूर्ण कार्य सदैव उत्तरदायित्व की 'भादना के साथ होता है| सविधान 
का संशोपन करते समय उसे विमिन्न मनोवैज्ञानिक और स्व-आरौपित प्रतिबन्धों का ध्यान 
रखना होठा है। इसके अतिरिक्त उसके लिए यह भी सम्भव नहीं है कि वह अन्‍्तर्रा्रीय 
समझौतों और अत्तर्राष्रीय कानूनों आदि का अतिक्रमण कर स्वैध्छाधारिता का परिषय . 
दे। 

(0) मिश्रित श्ंविधान--.ब्रिटिश संविधान में राजतन्त्रीय तथा प्रणातन्त्रीय सिद्धान्तों 
का अंदमुत सम्मिश्रण पाया जाता है । ऑग (028) का मत है, “ब्रिटेन में राज्य-ध्यवस्था 
शुद्ध रौद्धान्तिक रूप से निरंकुश राजतन्त्र है, ब्रह्म स्वरूप में सीमादद्ध वैधानिक राजतन्त्र 
है और वास्तविक रवरूप मैं प्रजातन्त्रात्पक गणराज्य है ॥” राजतस्त्रीय सत्द साप्राज्ञी 
अथवा दाग्राट के रूप में निहित है | सामन्ती तत्द लॉर्ड रामा के रूप में दिखाई देता है 
और प्रजातन्त्रीय तत्व लोकसमा के रूप में उपलब्ध है, किप्तु इन सामन्ती और राजतनती 
सत्यों से लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों की कोई हानि न होकर इन्हें प्रोत्साहन ही मिलता है| 

(4) अवरोप व रान्तुलच के लिए र्थान-डग्लैण्ड का सविधान नियन्त्रण और 
सन्तुलन के रिद्धान्त पर आधारित है। वहाँ किसी भी शक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं है, 
यरन्‌ प्रत्येक शक्ति पर दूरारी शक्ति का नियन्त्रण है | "संसद्‌ के दोनों सदन कोई भी 
नियम पारित कर राक्‍ते हैं, परन्तु उसके लागू होने के लिए सप्राट की स्वीकृति 
आवश्यक है | इसी प्रकार सप्राद दी कोई भी आज्ञा तब तक 'कानूनन सान्‍्य नहीं होगी 
जब तक उस पर किसी चन्द्री के हस्ताक्षर नहीं हो जाते | इसी तरह पा मस्त्रिमण्डल 
सामूहिक रूप रे लोकसदन के प्रति उत्तरदायी है, वहीँ प्रधानमत्त्री को अधिकार है कि 
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वह सप्राट से कहकर लोकसदन को भग करा दे । न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका 
द्वारा होती है, किन्तु उनका पद स्थायी होता है | इस प्रकार शासन के प्रत्येक अग पर 
दूसरे अंग का किसी न किसी रूप में नियन्त्रण है| 

(३2) पैतृक सिद्धान्त या आनुवंशिकता का तत्व--ब्रिटिश संविधान प्रजातान्त्रिक 
सिद्धान्तों के साथ-साथ सामन्तशाही पर आघारित पैतृक अथवा आनुवशिक सिद्धान्त 
(पत्ाच्या३ शागराश॥०) का समर्थन करता है | उदाहरणस्वरूप सप्राट का पद 
आनुवशिक सिद्धान्त पर आधारित है और लॉर्ड सम; के अधिकांश सदस्य आनुवशिक 
पीयर (९८) या सामन्त हैं | इसका प्रमुख कारण यही है कि अंग्रेज रूढ़िवादी हैं और 
अपनी प्राचीन संस्थाओं के प्रति उनमें अगाघ श्रद्धा व निष्ठा है । 


(3) विधि (कानून) का शासन--बत्रिटिश संविधान की एक आधारमूत॑ विशेषता 
विधि अथवा कानून का शासन (२७० ०६390) है । विधि-शासन का सामान्यत्तः यह 
अभिप्राय समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, 
किसी ध्यक्ति विशेष की इच्छानुसार नहीं | सब कानूनों के अधीन हैं, कानून से ऊपर 
'कोई नहीं हो सकता | ब्रिटिश संविधान में विधि-शासन के सम्बन्ध में डायसी की व्याख्या 
'को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है | 


सारांश मैं, ब्रिटिश सविघान राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र का अनुपम और 
'कल्याणकारी मिश्रण है। परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को बदल देने 
'की इसमें क्षमता है | इसे बीसवीं शताब्दी का एक सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक और प्रगतिशील 
संविधान कहा जा सकता है। 


ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की उपज 
(छ874छ॥ एणाआप॑शा-है (000 0 (९९ & ४ए5600) 

ब्रिटिश संविधान एक उद्विकासीय संविधान (#॥ ४५०४८१ 0०करणांणा) है | 
अत' ब्रिटिश संविधान का निर्माण उस योजनाबद्ध रूप से नहीं हुआ जिस तरह सयुक्त 
शज्य अमेरिका, सोवियत सघ या भारत के संविधान का हुआ है | वरन्‌ यह 'संयोग 
और विवेक का शिशु" (एग्राठ 06 टाधशाए० शा फ्शंडत०गा) है । लिटेन स्ट्रैची की इस 
उक्ति को स्पष्ट करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि 'संयोग और विवेक' ने 
ब्रिटिश सविधान के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है ॥ इस तथ्य को 
निम्नांकित उदाहरणों से भली-भौँति समझा जा सकता है । 


(॥) व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक स्वरूप विश्व को ब्रिटेन की ही देन है किन्तु 
ब्रिटेन में इसका जन्म एक ऐतिहासिक संयोग के रूप में हुआ । 295 में आदर्श ससद्‌ 
(069 एश्राशशावाय) की बैठक एक सदन के रूप में हुई थी किन्तु इसमे मतदान पहले 
'की तरह त्ीन भागों में हुआ--पादरी, बैरन तथा नाइट (सामन्त व जागीरदार) एवं 
नगरवासी | इस प्रथा के अनुसार इग्लैण्ड में त्रिसदनीय संसद्‌ स्थापित होती, किन्तु यह 
कैवल एक सयोग की ही बात थी कि उसे द्विसदनात्मक निकाय बना दिया । संयोगवश 
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बैरन तथा उच्च पादरीवर्ग एक साथ मिल गए, क्योंकि उनके हित समान थे | इसी भौँत्ति 
नाइट तथा नगरवासी जिनके हित भी समान थे, एक साथ मिल गए ] 

(2) ब्रिटिश केबिनेट पद्धति या मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था भी संयोग का ही परिणाम 
है | हैनोवर वश के राजाओं के कारण केदिनेट पद्धत्ति का सरलता से विकास हो गया । 
एक हो उन राजाओं की रुचि हैनोवर के मामलों में थी, दूसरे वे अंग्रेजी से अनमिज्ञ थे ॥ 
इस सयोग ने ब्रिटिक्ञ केविनेट को राजकीय प्रमाद से मुक्त कर दिया | जब केविनेट के 
ही एक सदस्य ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया तौ इसके 
फलस्वरूप प्रधानमन्त्री के पद का विकास हुआ | संयोगवश इस पघटनाघक्र द्वारा 
'लोकसदन के प्रति मन्ज्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का जन्म और विकास हुआ। 

(3) ब्रिटेव मैं यदि कुछ संस्याओं को हम संयोग का परिणाम (४0 
(॥४0००) मादर सकते हैं तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएँ "विवेक का शिशु (0४ 
५७५6०७॥) अथवा बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए प्रयत्नोँ का परिणाम है । लोकसदन का 
लोकतान्त्रीकरण, लोकसदन की तुला में लॉर्ड समा की शक्तियों को कम करना आदि 
कार्य इसी प्रकार के प्रयत्न हैं। 832, 868, !884 ठथा अन्य सुधार अधिनियमों द्वारा 
वयस्क मताधिकार का विस्तार भी सचेतन अमिकत्म (00) अथवा बुद्विमत्ञापूर्वक 
किए गए प्रयत्नों का परिणाम है | इसी प्रकार 9। तथा 949 के संसदीय अधिनियमों 
के कारण ही आज 'सरदीय प्रमुसत्ता (एकव्याशाआ३ 50४८शथंक्ा।ओ का व्यवहार में 
तात्पर्य “लोकसदन की प्रमुसत्तार (5002७0ह्ञा5/ 9 08 छ0058 ० (०॥्रगाणाओं से हो 
गया है | आज ब्रिटेन में स्थानीय स्दधासन और न्यायपालिका के सगठन की परे, व्यवस्था 
है, बढ़ भी विवेक का ही परिणाम है | 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सदिघान के विकास में वहाँ 
जनता भे अपने सक्रिधात में 'अमिकल्प और बुद्धि (0८४३ आात एशघ्तणा) का सही 
प्रयोग किया है | इस कथन में कोई अतिश्योक्ति प्रतीत नहीं होती कि ब्रिटिश सविधान 
“सयोग और अमिकत्प की सन्तान” (#& (#र3 ज॑ #<थतला: शत एटा) अथवा 
“सयोग और विवेक का शिशु (& (शव ७ (ाथधा८७ 06 जा ३6००) है । संयोग का 
बिटिश सविधान के विकास में रार्बाविक महत्व रहा है । 


क्या ब्रिटेन में शक्तियों का प्रथक्षरण है ? 
(8 फ़थद 8९9०ए०४०४ ण॑ ए०ए्टल5 घि ]त्तंजए ?) 

ब्रिटेन में शक्तियों के पृथकरण सम्बन्धी प्रश्न पर भी दिवाद बना हुआ है | आग 
एवं जिंक की मान्यता है कि “शक्ति-पृथक्रण का सिद्धान्त यहाँ आशिक रूप से लागू 
हुआ है जिसका प्रमोग केवल न्याग्पालिका के विषय में होता है ।“ कॉलिन एफ. 
पैडफील्ड के अनुसार भी “शक्ति-पृथक्रण का सिद्धान्त द्विटिश संविधान पर पूरी तरह 
के हक होता, क्योंकि निम्नलिखित सत्ताओं: के कार्य एक-दूरारै के श्षेत्र में प्रदेश 
करते हैं ।” 


ई. न्द+क ९४: ००. ८४. एक. ॥"5 
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अप्राट-ब्रिटेन में सम्राट अथवा साम्राज्ञी प्रशासन का अध्यक्ष होने के साथ-साथ 
न्यायपालिका का अध्यक्ष और व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होते हैं । राजा या रानी की 
संवैधानिक स्थिति असाधारण है । 

लॉर्ड चांसलर--यह केबिनेट का सदस्य, लार्ड समा का अध्यक्ष (थल्झंतंथा) और 
क्राउन के अधीन न्यायपालिका का प्रधान (76७0) होता है । इस प्रकार लॉर्ड घांसलर के 
चद में तीनों शक्तियाँ संयुक्त हैं और इन शक्तियों का प्रयोग उसी व्यक्ति अर्थात्‌ लॉर्ड 
चांसलर द्वारा होता है । 

केविनेट--यह राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का केन्र है । केबिनेट अथवा 
मन्त्रिमण्डल में वे मन्त्री सम्मिलित होते हैं जो परम्परा के अनुसार संसद्‌ के किसी एक 
या दूसरे सदन के सदस्य होते हैं । शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त को कठोरतापूर्वक लागू 
किया जाए तो क्राउन का कोई भी मन्त्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता, किन्तु 
ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गेत तो केबिनिट और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप में और निरन्तर 
सम्बन्धित हैं| इनके आपसी सम्बन्धों को सरकार में “भागीदारी कहा था सकता है, न 
कि पृथकरण | अवश्य ही संसद्‌ में इतनी नियन्त्रणकारी शक्ति मौजूद है कि पह 
सत्तारढ़ दल के विरुद्ध मददान कर उसे अपदस्थ कर दे | इस तरह से संसद को पूर्व 
कार्यपालिका के स्थान पर नई कार्यपालिका के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। 

अन्त्री--मन्त्रिगण जो कि कार्यापालिका का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापिका से सत्ता 
ग्रहण कर स्वत॒न्त्र रूप में व्यवस्थापन-कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हैं | इसके अतिरिक्त 
'कतिप्रय अधिनियम भी ऐसे हैं जो मन्त्रियों को न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक कर्तव्यों के 
निर्वहन की शक्ति देते हैं | यह स्थिति न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में कार्यपालिका के 
प्रवेश का प्रमाण है। 

लॉर्ड-सभा--संसद का उच्च सदन लॉर्ड-समा व्यवस्थापिका एक निर्माणक अंग भी है 
और साथ ही सभी दीवानी तथा फौजदारी मामलों में अपील का अन्तिम न्यायालय भी है। 

'लोकसदन-.हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात्‌ लोक सदन मुख्यतः एक विघायी (कानून 
निर्माण सम्बन्धी) निकाय है तथा व्यवस्थापिका का सबसे शक्तिशाली अंग है, तथापि 
सदन की अवमानना अथवा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन आदि के मामलों में वह 
न्यायिक हैसियत से भी कार्य कर सकती है । 

भ्यायपालिका-ब्रिटिश संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एक महत्वपूर्ण 
विशेषता है, पर इस स्वतन्त्रता को व्यवहार मे पूर्ण पृथक्ररण की संज्ञा नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि संसद्‌ के दोनों सदनों की संस्तुति पर न्यायधीशों कौ पद से विमुक्त 
किया जा सकता है |! इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नियमों का निर्माण 
संसदीय अधिनियम की सत्ता के अधीन उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय के 
न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है ।? इसके अतिरिक्त न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा 
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३0 िखेर का शारियान 


सामान्य काचून (0०गाधा0०7-७) का विकास करते रहते हैं और अपनी व्याख्या तथा 
विधि-प्रशास्तन द्वारा कानून की पूर्ति करते हैं । इस प्रकार दे एक सीमा तक अप्रत्यक्ष रूप 
से 'विधायन-कार्य' की शक्ति का प्रयोग करते हैं ।' 

स्पष्ट है कि ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त वास्तव में लागू नहीं है, 
द्थापि इसके आघारमूत विद्यारों का सम्मान अदश्य किया जाता है ॥ विशेषकर 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रदा का इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है । उदाहरणार्थ, ससद्‌ ऐसे 
मामलों पर विवाद नहीं करती जो किसी न्यायाघीश के विचाराधीन हों, और इसी प्रकार 
क्राउन के स्त्री किसी दीदानी या फौजदारी मामले में भ्यायाघीश के निर्णम में हस्तक्षेप 
नहीं करते । शक्ति पृथकरण का सिद्धान्त पूरी तरह लागू म होने पर भी सरकार कै 
तीनों अगों में सत्ता का विमाजन इस प्रकार है कि किसी भी निरकुशता को रोकने के 
लिए 'वियन्त्रण और सन्तुलन' (00«८८५ & 8222७) प्रमावी होती है । 


ब्रिटिश संविधान की कुछ आधुनिक पभ्रवृत्तियाँ 
(इजाह १॥00070 प९#0९॥6९5 थ॑ हा ९ एलाक एकड।एोको 

कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ त्रेटिश-शासन के स्वरूप को बदल रही हैं । ये मुख्यत. 
निम्नाकित हैं-- 

(॥) लिखित कानूनों को ग्रहण करने की प्रवृति--ब्रिटिश सविधान मुख्यतः 
अलिखित भा, किन्तु अब इसमें परिवर्तन लाने के लिए अधिकांशतः लिखित कानूनों का 
सहारा लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 9]। और 949 के संसदीय अधिनियम, 98 
और 928 के ससदीय सुधार अधिनियम, 948-का जनप्रतिनिधित्व अधिदियम, 953 
का रीजेंसी अधिनियम, 972 का स्थानीय शासन अधिनियम--ये सब और इसी प्रकार 
के अन्य अपिनिषण ज्िटिश सविधान के लिखित स्वरूप का विर्माण 'करते हैं| इस प्रकार 
आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि शासन की मूल दात्तों को परम्पराओं था अमिसमर्यो पर छोड़ने 
के बजाय कानूनों के रूप में लेखबद्ध कर दिया जाए ॥ 

(2) क्षेत्रीय स्वायतता और राजनीतिक शंघ की ओर प्रवृत्ति-त्रिटिश शासन 
व्यवस्था एकात्मक है, किन्तु अब क्षेत्रीव स्वशासन की मौंग बढ़ती जा रही है, और 
राजनीतिक संघ के पक्ष में लोौकमत छाग्रत हो रहा है ॥ विगत वर्षों में इंग्लैण्ड, 
स्कॉटतैण्ड, उत्तरी आपरतैण्ड और देल्स को क्षेत्रीव प्रशासन सम्बन्धी स्वायतता देने की 
भौंग प्रबलता से उठाई छाती रही है | इसकी आड़ में उत्ती आवरतैण्ड में आयरिश 
रिपस्लिक आर्मी ने पृथकलादादी सशस्त्र आन्दौलत भी घलाया | 

(3) अधिकाघिक सोकवन्त्रीकरण की प्रवृत्ति-त्रिटिश शासव-व्यवस्था में 
लोकतन्त्र का निरन्तर विकास हुआ है और गत कुछ दशादियों में लोकतन्त्रीकरण की 
प्रदृत्ति को विशेष बल मिला है | उदाहरणार्थ, 949 में लॉर्ड-समा की शक्तियों को 
एकदम घटा दिया शया | 
“ये संसद सजाज०ड 0 4०२० (४ढ ०उमाहतत फ छैड़ फैटन ढलमाताड, बतत ऐटछ लिपि फंड 

५४७८ 4७ ११ परंडटए क्रादातर१8फजा अत बदतर गांजा <हैं फैट 4७ ॥0 (छ हृषध्टाए, (जटर्राजर,, 
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(4) संसद्‌ की शक्ति का हास और भन्त्रिमण्डल की शज्ति में वृद्धि-ह्रिटिश 
सविधान की यह एक प्रमुख आघुनिर प्रवृत्ति है कि संसद्‌ फी शक्ति का हास हो रहा है 
और मन्द्रिमण्डलीय शक्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मंत्रिमण्डल के पथ में देश की 
दास्तविक, प्रशासकीय और विधायिनी शक्ति इतनी अधिक है कि अब मज्ज्िमण्यलीय 
निरंकुशता अधिक दिखलाई देती है। लेकिन ब्िटेन में जनमत इतना प्रबल है कि ऐसी 
कोई आशंका करना अनुपयुक्त होगा कि वहाँ मन्त्रिमण्डल बरतुतः 'अधिनायक' णैसा 
आपरण करे। 

(5) राष्ट्रमण्डल में विटेन फी बदलती हुईं भूमिका--राष्ट्रमण्डल में 930 तक 
ब्रिटेन का पूर्ण प्रमुत्त था और 948 तक इसका नाम "ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' था | भारत 
और पाकिस्तान के रवतन्त्र राष्ट्रों के रूप में अम्पुदप के गराद इसका भाम केवल 
'राष्ट्रमण्डल' (00॥709व०थएं 0 स्श/णाड) कर दिया गया ॥ इराके गाद इरा रांगठन 
से ब्रिटेन का वर्चरव रामाप्त हो गया | वर्तमान में राष्ट्रणण्डल का अध्यक्ष यद्यपि ह्रिटिश 
सप्राट या साम्राश्ी है, किन्तु वह नाममात्र का प्रपान है और राष्ट्रणण्डल में ब्रिटेन की 
स्थिति "समान भागीदार" (24०० (रशा॥८) की है । राष्ट्रणण्डल की रादस्यता रो फिसी 
भी देश की सम्प्रमुता पर कोई औध नहीं आती है | 

(6) राजनीतिक दलों में राहमति फी बढ़ती हुई भ्रवृत्ति-अ्रिट्ेन के दोनों प्रपु्ध 
दलों में सवैधानिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधिक राहमति और निकटता बढ़ने की प्रवृति 
है | एक ओर श्रमिक दल की प्रगतिवादी विषारधारा में संशोधन हो गया है और दूसरी 
ओर अनुदार दल की विधारपारा में पर्याप्त प्रगति हो गई है। 

(7) एकदलीय मब्ज्रिमण्डलों को पुनःरपापित करने यी प्रवृत्ति-प्रधम एवं द्वितीय 
महायुद्ध के समय राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलों की रथापना हुई थी और 930-35 के गीप तीन 
राजनीतिक दलों के उदय के फलरवरूप मिले-जुले मन्त्रिमण्डल स्थापित हुए थे, लेकिन 
ब्रिटेन में सामान्य प्रवृत्ति द्िदलीय पद्धति और एकदलीय भन्द्रिषण्डल की ही एद्दी है | 
द्वितीय महायुद्ध के पश्यात्‌ निरन्तर एकदलीय मन्त्रिमण्डल ही रात्ा में आये | 





संविधान के अभिसमय 


((०ार्शाधं०ाड ण॑ (९ (007५/900) 





डायसी ने अमिसमरयों को 'सौंदिघानिक परम्पराऔँं (एणान्आएतजाओं 
(०7शक्षक्ंजा3), जै, एस, मिल ने “रदिघान के अलिखित नियमा (वाध्यांतहा 'ैकागा5 
० फट 0७ा%एणांगा) और एन्सन मे "संवैधानिक रीति-रिवाज' (2छाञाडई ० एऐी2 
(०७ा5४7४७) कहा है | ऑग एवं जिंक ने अमिसमयों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा 
“इनका निर्माण उन समझौतो, आदतों या प्रथाओं से मिलकर होता है जो राजनीतिक 
नैतिकता के वियम-भात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक स॒त्ताओं के दिन-प्रतिदिन 
के सम्बन्धों और गतिविधियों के अधिकाश माग का नियमन करते हैं | ये अमिन्तमय 
कानून के ककाल (सूखे दौंचे) पर मास घढाते हैं. कानूनी सुविधान को सचालित करते हैं 
और उसे बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक विचारों के अनुसार 
सशेषित करते रहते हैं (* 

उपर्युक्त परिमाषाओं के आधार स्पट है कि अमिसमय वे नियम या परिषाटियाँ हैं 
जो कानूत द्वारा दाध्य नहीं होते हुए भी कानून की तरह मान्य होते हैं | अमिसमयों के 
'कारण ही ब्रिटिश सदिघान को अलिखित ठथा विश्व के सबत्ते लघीते सदिघान के रूप में 
माना छाता है। 


अभिसमर्यों की विशेषताएँ 
(एध्वाएश्ट्ड छ॑ एजआर्त्ता-त्तड) 

अमिम्रपयों के स्वरूप से उनकी निम्नलिखित ठौन प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती 
ढ- 

(॥) अभिसमर्यों का स्लोट प्रयाएँ--अमिस्ममयों का स्पेत ससद्‌ की विधि-निर्मात्री 
'रक्ति न होकर प्रयाएँ हैं । धौरे-धीरे प्रयोग और व्यवष्टार में आते-आते कुछ प्रथाएँ 
प्रशासन के दैनिक सचालन के लिए अदिदार्य हो जाती हैं और तब से वैधानिक 
परम्पराओँ या अमिसयमों का रूप से लेठी हैं ॥ 

(2) अमिसपर्यो का पालन उपयोगिवा के कारण--अमिसमर्थो को कानून द्वारा 
मन्‍्यटा नहीं दी जाती और न्यायालयों द्वारा उन्हें क्रियान्यित नहीं किया जाता ॥ 
अदिसमर्यों का पालन किए छाते का कारश उनकी अपरिहार्य उपयोगिता है ॥ एक ठस्‍्बे 
समय से घौरे-दौरे प्रयोग में आते-आते अमिस्पव ऐसी उपयोगिता-शक्ति प्राप्त कर 'लैते 
हैं कि ज़वमत उतदौ अदहेलता करने दाल्तें को आदर की दृष्टि से नहीं देखदा | 
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(3) फाजूतों के मात परदित्र--सझय के साथ अभिसमय उसी फ़कार था पदक 
स्पत ग्रहण कर लेते है पैसा रुपैधानिक का्ूनों का होता है । 

अभिसमयों की उत्पत्ति या उदय के कारण 
(९००56 0॥॥#6 एज ७ धिडर ०6 (09% ज्ञा005) 

अनिसमर्णे का जन्म प्रायः निम्ताक्तित दो कारों से होता है-- 

( फजूती संरवना तथा पैधानिक रिधारपारा में ऊनुकूलता स्थापित करने के 
तिए--पदि देश की कानूनी सरपना और तत्कालीन पैदानिक विधारघादा में मिन्‍तता होती 
है तथा तत्कालीन वैधानिक दिचारपारा में जनता इतनी श्रद्धा रखती है क्लि कानूती 
संरघना को इसके अनुकूल बवाना अनिदर्य हो जाए तो बहुपा इसे सम्पन्न करने के लिए 
अनिसमर्यों की सहायता ली जाती है । इंततैग्ड की कानूनी सरदना राजतन्द्रीय है. 
चद्ककि प्रधलित दिदारफरा प्रजातन्‍्त्रीय है। दोनों में अनुकूलता पैदा करने के लिए अनेक 
अनिरुमर्यों को जन्‍्प हुआ है, जैसे--सप्रटट किसी बिल को अस्दीकार नहीं करता क्योकि 
दह जनता की संसद्‌ द्वारा पारित किया हुआ होता है और इसी प्रकार मब्त्रिमन्डल 
ह्ेकसमा के प्रति उत्तदायी होता है। 

(2) कानूनों कौ रिक्तता को भरने के लिए अनिरुमर्यों की उठत्ति का दूसरा 
कारण यह है कि कभी-ऊमी कानूनों में कोई रिझ्वता या दिसंगति छूट जाती है तो 
उससी पूर्ति के लिए अ्निसमर्शों या प्रधाओं की उत्पति होती है । 


कानून और अभिसमय में अन्तर 
(जगत्लातर एलच्था (.क्त बाते (एणाध्यगाणा) | 

मान्यता की दृ्टे से समान प्रराव रखते हुए भी कानूनों और अनिरुमयों में पाए 
जाने दाले अन्तर मुख्यतः निम्तांकित है-- 

(0) अभिरामय की अपेशा काबूत अधिक पवित्न-संदेधानिक अनिसमय की 
उपेश संदैघानिक कानून अदिक पदविन्न और मान्य समझा जाता है । अमिसमय केदल 
राजनीतिक नैतिकता का आप्रह होता है जरकि कानून किसी दिपा-निमाद्री शक्ति की 
इच्णा का परिगाम होता है । अतः छहाँ परम्परा के पालन का उधार इच्छा होती है, दहाँ 
कानूों के पालन का ऋघार शक्ति । कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः 
करना पड़ता है, जबकि प्रत्येक अमिसमय के पालन के पीछे अनिवार्य शब्द नहीं जुड़ा 
रहता | उदाहरण के रूप में, यह एक ऊमिसमय है कि कानून बनने से पहले प्रत्येक 
रूदन में प्रत्येक विधेयक के ठीन दादन होने चाहिए, परन्तु यदि इस अनिसमय को भंग 
करके संसद्‌ दो ही दादनों के दाद विधेयक को कामून दना दे तो इसमें 'दगिवार्यता' 
टूटने दाली कोई दात नहीं होगी और न ही किसी कानून का उल्लंघन होगा। 

परन्तु इससे यह अम्रप्राय कदापि नहीं लेना घाहिए कि अमिसमयों का महत्व 
कानूनों की अपेशा गौण है | अनेक अमिसमयों के महत््य को पो कानूनों से भी बढ़कर 
माता जाता है | उदाहरण के लिए यह सोधना भी कठिन है कि कोई मन्त्रिमण्डल 
लोकसमा का विश्शस छोने पर भी त्याग-पत्र न दे अथदय दोनों सददों द्वारा पारित 
दिधेषक पर सप्राद या साप्राज्ञी हस्ताधर न करे 
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(2) कानून का लिखित स्वरूप जवकि अभिसमय अलिखित होते हैं--कानून 
सामान्य रूप से स्पष्ट और सुनिश्चित शब्दावली में व्यक्त होता है लेकिन अभिसमयों का 
निर्माण इस प्रकार नहीं होता | अभिस्ममय तो प्रथाओं और परभ्पराओं पर आधारित होते हैं 
और उतरे घरिदर्तन भी प्रचलित प्रधाओं के आधार पर होते रहते हैं | कमी-कमी यह 
ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है कि कोई प्रथा अमिसमय बन गई है अथवा नहीं | 
कानून विधि-निर्मात्री शक्ति द्वारा लिखित रूप में प्रसारित किया छाता है, छबकि 
अभिसमय सदा अलिखित ही रहता है | 

(3) कानूनों के पीछे बाध्यकारी शक्ति जबकि अमिसमयों के पीछे नैतिक 
शक्ति--कानूनों को न्यायालय की शक्ति प्राप्त रहती है । न्यायालयों द्वारा उन्हें लागू 
किया ज्यता है, परन्तु अमिसमयों को न्यायालयों की शक्ति प्राप्त नहीं होती और न ही 
न्यायालयों द्वारा उन्हें लागू किया जाता है । न्यायालय मी कानूनों के समान अमिसमयों 
की रक्षा नहीं करते | यदि किसी व्यक्ति अथदा सरकार द्वारा किसी अमिसमय अर्थात्‌ 
वैधानिक परम्पण का उल्लघन किया जाए त्ञो उसके लिए स्थायालय में अभियोग नहीं 
चलाया जा सकता, परन्तु यदि किसी कानून का उत्लघन हो तो व्यक्ति और सरकार 
दोनों ही न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय से दण्डित हो सकते हैं 

अमिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं | जब कोई विशेष प्रकार का 
व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यदहार उपयोगी सिद्ध होता है तो बार-बार द्ोहराने 
सै शनै.-शगै वष्ट अभिसमय का रूप धारण कर लेता है | दूसरी ओर कानून किसी 
कॉनून-निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं और उनका निर्माण एक विशेष पद्धति 
'को अपनाकर किया जाता है | 

दास्तद में कानून और अभिसमय में कोई स्पष्ट विभाजन-रेखा खींघना कठिन है 
दोनों में उपर्युक्त भेद मात्र सैद्धान्तिक ही है | घ्यवहार में, ब्रिदेन में अमिसमयों का 
कानूनों के समान ही पालन किया जाता है | कानून और अभिसधय दोनों ही वहाँ 
शासन-ध्यवस्था के निर्देशक तत्व है | दोनों अनेक बार साथ-साथ घलते हैं ॥ मूल बाठ 
कैवल यह है कि दोतों के अनुपालन के आधार मिन्‍न-मिन्‍्तर हैं | कानून का पालन 
इसलिए होता है कि उसके पीछे राज्य की प्रमुत्व शक्ति होती है, जबकि अभिसमय का 
पालन इसलिए होता है कि उसके पीछे “उपयोगिता' और "जनमत” का बल होता है | 
फेर्निंग्ज ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “क्या कानूद है और क्या अमिसुमय है, ये मुख्य 
रूप से धारिमाषिक प्रश्न हैं | इनके उत्तर केंदल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य इन्हें 
ज्ञात करना है ॥ जनसाधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों 
द्वाग़ा अभिज्ञात है या नहीं, कोई विशेष महत्त्व नहीं होता * 


ब्रिटेन के संवैधानिक अभिसमययों का वर्गीकरण एवं उदाहरण 
(ए25507॥05 279 वर।ड790975 ण॑फ़माछछ 
एज्जाएांजाज 0०07४एशा9ा5) 


यहाँ ब्रिटिश रविधगतिक अमिसमर्यों की पूरी सूची देना सम्मद नहीं है | ब्रिटिश 
खमिसपय अनैक प्रकार के हैं | कुए का सम्बन्ध राजा (या हनी) के कार्य और उसकी 
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शक्तियों से है | कुछ मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित हैं | इसी तरह कुछ अमिसमय संसद्‌ के 
विषय में हैं तो कुछ राष्ट्रमण्डल के बारे में | इन अभिसमयों में उल्लेखनीय तिम्नाकित 
हैं. 

(क) राजा से सम्बन्धित अभिसमय--सप्राट या राजा के सम्बन्ध में निम्नांकित 

अभिसपप प्रचलित हैं-.. 

() राजा अपने मन्त्रियों के परामर्श रो कार्य करता है | 

(2) मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए राजा लोकसमा के बहुमत वाले दल के 

नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है | 

(3) प्रधानमन्त्री द्वारा निर्मित मन्न्रिमण्डल को राजा अपने मन्त्रिमण्डल के रूप में 

स्दीकार करता है । 

(4) राजा संसाद्‌ को प्रतिवर्ष एक बार अवश्य आहूत (इपगरग्रणा) करता है । 

(5) राजा मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सम्मिलित महीं होता । 

(6) प्रधानमन्त्री के परामर्श पर ही राजा लोकसमा का विघटन करता है | 

(7) ससद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर राजा को स्वीकृति 
देनी ही होती है | यद्यपि वैधानिक रूप से सप्राट को विधेयकों घर निषेघाधिकार प्राप्त हैं, 

पर विगत 50 से भी अधिक वर्षों से इसका प्रयोग न होने से अब यह एक अमिसमय 
बन गया है कि वह अपने निषेघाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा 

(ख) मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित अमिसमय--मत्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में 
निम्नाकित महत्त्वपूर्ण अमिसमय विकसित हुए हैं-- 

(॥) अमिसमय के अनुसार सप्राद कै मन्त्रियों के लिए संस्रदू का सदस्य होना 
अनिवार्य है। 

(2) मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से संसद्‌ (व्यवहार में लोकसदन) के प्रति 
उत्तरदायी है| 

(3) मन्त्रिमण्डल सामूहिक और सम्मिलित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार 
काम करता है। 

(4) मन्त्रिमण्डल को लोकसदन का विश्वासपात्र न रहने पर त्याग-पत्र देना 
पड़ता है । यदि प्रघानमन्त्री चाहे तो राजा को लोकसदन को विघटित करने का परामर्श 
दे सकता है । कम महत्त्वपूर्ण प्रस्ताद पर लोकसदन में पराजित होने पर मन्त्रिमण्डल के 

पद-त्याग आवश्यक नहीं है | नवम्बर, 972 में आद्रजन नियमों कै अनुमोदन पर 
न हीय की अनुदारदलीय सरकार पराजित हो गई थी, पर उसने त्यागपत्र नहीं 
या । 

(5) मन्त्रिमण्डल को अपने सम्पूर्ण प्राधिकार के साथ घरेलू संकट का प्रतिकार 
03; लेकिन उसे तुरन्त ससद्‌ को आमन्त्रित कर उससे मन्त्रणा अवश्य करनी 

॥ 

(6) प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों के चुनाव में स्वतन्त्र होता है और सामान्यतया 
अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है | 


३6 डरे का सगिणन 


(ग) संसद्‌ से सम्बन्धित अभिसमय--ससद के सम्बन्ध में निम्नाकित महत्त्वपूर्ण 
अभिसमय विकसित हुए हैं. 

(।) लोकसदन के अध्यक्ष को निदल्लीय व्यक्ति होना घाहिए और उसे अध्यक्ष पद 
के लिए निर्वाचन में खड़ा होने से पूर्व अपनै दल की सदस्यता त्त्यांग दनी घाहिए | 

(2) अध्यक्ष का निर्विद्षेध निर्वाचन होना चाहिए और जितनी बार वह चाहे निर्वाचित 
किया जाता घाहिए। 

(3) अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करना 
चाहिए कि सतद्‌ स्वय निर्णय कर सके | 

(८) लॉर्ड समा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती हो, तब कानूनी 
लॉडों (2७ 7.0005) को उसमें अवरय सम्मिलित होना चाहिए और उन्हे छोड़कर अन्य 
किसी लॉर्ड अभवा पीयर को लॉर्ड समा के न्यायिक भामलों में भाग नहीं लेना चाहिए 

(5) लोकसदन किसी वित्तीय विधेयक पर तभी विधार करता है जबकि उसे राजा 
(अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल) की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाए 

(6) ज्ञोकत्तदन अनुदान की भोग (0970 07 07ब॥0 में कमी कर सकता है 
और उसे अस्वीकार कर सकता है, किन्तु उसमें वृद्धि नहीं कर सकता | 

(7) कानून बनाने से पहले प्रत्येक विधेयक का तीन बार दाचन (२९७०१॥॥९) होना 
चाहिए। 

(8) शासक-दल की ओर से एक 'भाषण होने कै पश्चात्‌ दूसरा भाषण विरोधी दल 
के सदस्य का होता है । 

(9) लोकसदन का अध्यक्ष सदन में और सदन के बाहर निर्दलीय आधरण करता 
है । 

(प) राष्ट्ररमण्डल से सप्दश्धित अमिसमय--शाष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध में निम्नाकित 
महत्त्वपूर्ण अभिसमय विकसित हुए हैं... 

(॥) राष्ट्र-मण्डल सामबन्धी विषयों में राजा कौ अपने राष्ट्र-मण्डलीय विमाग के 
मनन्‍्ती से परामर्श करना चाहिए ! 

(2) किसी भी उपनिदेश के सम्बन्ध में ससद्‌ तमी कौई कानून बनाएगी जब 
उपनिदेश कौ ओर से इस बारे में स्पष्ट प्रार्थना की गई हो और ऐसा करने की उसकी 
ओर से स्पष्ट अनुमति दे दी गई हो । 

(3) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से किसी देश की सप्प्रभुता पर आँच नहीं आती है । 

ब्रिटिश संविधान कै अमिसमयों की सख्या बहुत बडी है । इसके अतिरिक्त इन 
अमिसमर्दों का रूप प्रगतिशील है अतः दे समय की प्रगति के साथ और लोगों के 
व्यवहार के अनुरूप बदलते व बढ़ते रहते हैं | 

अभिसमर्यो का पालन क्‍यों किया जाता है 7 
(तक्ड़ भर (कारच्त009 00९9९4 ?) 

अमिसमर्यों के पीछे कानून छैसी कोई शक्ति नहीं है तब प्रश्न उठता है कि 

अमिसमर्यों का घालन क्यों होता है ? डायसी के अनुसार अमिसमर्यों के पालन का कारण 
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कानून के भग होने का भय है । लावेल (.0४८॥) ने इस पालन के पीछे जनमत के बल 
का तर्क दिया है | लॉस्की (380) के अनुसार अमिसमयों का पालन इसलिए होता है 
क्योंकि एक तो ये 'प्रचलित सामयिक संवैधानिक सिद्धान्तों' के अनुरूप होते हैं और 
दूसरे, समी राजनीतिक दल देश की सामाजिक व राजनीतिक संरघना की आधारभूत 
बातों के बारे में प्रायः एकमत' रहते हैं अर्थात्‌ लॉस्की के अनुसार अमिसमर्यों के पालन का 
मूल कारण उसकी विपुल उपयोगिता है । 

डायसी का निष्कर्ष है कि अभिसमय और कानून दृढता से परस्पर सम्बद्ध हैं| 
'कित्ती अमिसमय के उल्लंघन से किसी भ किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है या इस 
उल्तघन से उसे क्षति पहुँघती है; क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, 
अत्तः यह स्वामाविक है कि अमिसमयों का भी पालन करना ही पड़ता है | 

डायसी के विपरीत लॉवेल (.0४०)) का विचार है कि “अमिसमयों का पालन 
इसलिए किया जाता है कि उन्हें जनमत का परम्परागत समर्थन प्राप्त हैं । अंग्रेज लोग 
अपनी प्राचीन प्रथाओं का आदर करते हैं। 

लॉवेल का मत डायसी के मत की अपेक्षा अधिक सम्य है, तथापित यह पूर्णतः 
मान्य नहीं ठहराया जा सकता । जनमत के समर्थन का आपघार कोरा रूढ़िवाद नहीं है । 
अंग्रेज लोग किसी परम्परा अथवा प्रथा का समर्थन केवल इसीलिए नहीं, करते हैं कि वह 
पुरातन काल से चली आ रही है | इसके विपरीत उनका समर्थन अधिकांशतः इसलिए 
होता है कि वह परम्परा या प्रथा प्राचीनकालीन होने के उपरान्त भी वर्तमान परिस्थितियों 
में उपयोगी है। 

लॉस्‍्की (.990)--लॉस्की -के मतानुसार अभिसमयों का पालन मुख्यतः निम्नांकित 
दो कारणों से होता है... 

(॥) पहला कारण है कि अभिसमय “प्रचलित सामयिक सवैधानिक सिद्धान्तों के 
अनुरूप” है | इसके अतिरिक्त ये उनके क्रियान्वयन में सहायक होते हैं | उदाहरणार्थ, 
ब्रिटेन में किसी समय मंत्रिमण्डल की बैठकों का समापतित्व स्वयं राजा करता था, किन्तु 
जार्ज राजाओं ने मन्त्रिमण्डलीय बैठकों का समापतित्व करना बन्द कर दिया | परिणामतः 
राजा के स्थान पर प्रधान मन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डलीय बैठकों का समापतित्व करने की 
परम्परा बन गई । लेकिन लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्ति के विस्तार के साथ यह परम्परा राष्ट्र 
द्वारा पूरी तरह मान्य हो गई और इसने एक अभिसमय का रूप धारण कर लिया । आज 
भी यह अमिसमय आदरणीय है। 

(2) लॉस्की के अनुसार अमिसमयों की मान्यता का दूसरा कारण यह है कि ब्रिटेन 
के राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व सामाजिक संरचना के मौलिक रूप के विषय 
में एकमत हैं और इस कारण इस सरचना से सम्बन्धित परम्पराएँ भी उन्हें समान रूप से 
मआन्य हैं | उदाहरणार्थ, समी ब्रिटिश राजनीतिक दल राजतन्त्रीय लौकतन्त्र (शणाभ्षणाठ 
067702८9८५) में विश्वास करते हैं और वैयक्तिक सेम्पत्ति की व्यवस्थाओं को ब्रिटिश 
सामाजिक सरचना के लिए उपयोगी मानते है, अतः इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित 

]. [करू : एजरव्वाग्रदा ॑ छा ब09, ४७ ], क 2-3 
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अतिसमय भी उनके (दलों के) लिए मान्य हैं | यदि देश की सामाजिक और राजनीतिक 
सरचता की आधारभूत दातों पर ब्रिटिश राजनीतिक दलों में मतैक्य न होता तो 
अभिसमयों का पालन सन्देहास्पद हो जाता और उनकी पवित्नता अमान्य हो जाती | 
डायरी, लादेत तथा लास्की के मतों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ड्विटेत में अभिसमयों के पालन होने के पीछे निम्नाकित कारणों का योगदान रहा है. 

0) ऐतिहासिक पृष्यूमि--अभिसमर्यो के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। अतः 
इनके प्रति जनता का स्वाभाविक आकर्षण बा हुआ है। 

(2) जनभत की शक्ति-इनके पीछे द्विटिश जचमत की शक्ति है, अत- कोई भी 
सरकार इनका न तो उल्लघन कर सकती है और न ही इनकी उपेक्षा | यह अभिक्ममयों 
'की सबसे बड़ी शक्ति है 4 

(3) कानूनों के समान ही पवि#--अभिसमर्थों को कानूनों के समान ही भवित्र 
माना जाता है अत ये बाष्यकारी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं | 

(4) उपयोगिता--अमभिसममों के पालन का सर्वाधिक शक्तिशाली कारण उनकी 
उपयोगिता है | वे न क्वेवल वैधानिक शासन और लोकत्रन्त्र के सिद्धान्तों से ही पम्दन्य 
रखदे हैं, प्रत्युत वे युक्तियों पर आधारित होते हैं । शास्षन के सफल ठथा निर्दाध सचालन 
के लिए यह आवश्यक है कि अमिसमर्यो का सम्पक्‌ रूप से पालन किया जाए ॥ यदि 
इनका पालन नहीं होगा तो प्रशासन-दन्त्र अस्त-व्यस्त हो जाएगा और शासन-सचालन 
में विभिन्‍न अवरोध उपस्थित हो जाएँगे ॥ 


संसदीय कार्यप्रणाली में अमिसमयों की भूमिका ५ 
(२06 ७ ए५एलशाएशाड 0 शी िशीएचक्ार्ताआए छत्त जो 

अमिसमय संदिघान को पूर्ण बताते हैं और ध्यावह्यारिक भी । ब्रिटिश संविधान में 
तो अमिसमयों का महत्त्व 'शरीर में आत्मा" जैसा है | ब्रिटिश सविधान के निर्माण और 
क्रियान्वयन में इनकी म्त्त्वपूर्ण भूमिका को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकठा 
ऐश 

(7) अमिसम्यों द्वारा बिटिश संदियान के निर्माण में योगदान--डिटिश सदिधान 
की उत्पत्ति बहुत कुछ अमिसमयों से हुई है ॥ इनके कारण उनके विकास को बल मिला 
है और निरंकुश राजतन्त्र वर्तमान लोकतन्त्र में ददल गया है। 

ब्रिटेन में कानून द्वारा नहीं दल्कि सवैधानिक परम्परा या अमिसमय द्वारा राजाओं 
के असाधारण अधिवार पीरे-धौरे मन्द्रियों और सतद्‌ के हाथ में आते गए | निरकुश 
शाजतन्त्र का अस्तित्व समाप्त हुआ । वर्तमान में राजा वास्तविक शासक ही नहीं रहा। 
जब वह सिर्फ राज्य करता है, शासन नहीं । 

केंदल उपरर्युक्द अनिरुमय ही नहीं, इत्कि ॥8दीं रहाब्यी के अन्त तक 
म/्त्रमण्डलीय य्थवस्था के लगभग सभी आमिभ्तमय स्वीकार कर तिये गये ॥ और तो 
और, डिटैन के वर्तमान अमिक और रूड़िददी दलों का अम्दुदय भी परम्परा से ही हुआ। 
राजएद, संसद, मन्त्रिमण्डल आदि स्वयं भौ अनिसमर्यों की ही उपज हैं। 
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(2) अभिसमयों द्वारा ब्रिटिश संविधान के क्रियान्ययन में योगदान--ह्रिटिश 
सविधान को सुगमतापूर्दक संचालित करने में अमिसमयों का महत्त्वपूर्ण स्थान है [ 
अमिसमय कानून के ककाल पर मांस चढ़ाते हैं । वे शासन के कठोर वैधानिक संगदन 
कौ परिवर्तित कर राजनीतिक विचारों और जवता की आवश्यकताओं के अनुसार उसे 
सशंधित करते हैं ॥ अनेक अमिसमय इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके न होने पर भीषण 
राजनीतिक कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं और ब्रिटिश सविधान की कानूनी संरधना नष्ट 
हो सकती है| 

उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में कुछ ऐसे अमिसमय हैं जो कानूती शम्प्रमु और 
राजनीतिक सम्प्रमु के दीच सामजस्य बनाए रखते हैं | राजा कानूनी सम्प्रमु है और 
मन्त्रिमण्डल तथा ससद्‌ व जनता राजनीतिक सम्प्रमु | कानूनी दृष्टि से सम्पूर्ण 
शासन-शक्ति राजा (अथवा रानी) में निहित है । कायूनी रूप से राजा मन्त्रिमष्डत के 
परामर्श कौ मानने या संसद्‌ द्वारा पारित विषेय्कों पर स्वीकृति देने के लिए भ्राष्य भरहीं 
है. लेकिन यदि राजा विशुद्ध रूप से इस कानूनी आचरण घर चलना शुरू कर दे तो 
राजनीतिक सम्रमु, अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल, ससद्‌ और जनता से उसका संघर्ष शुरू हो 
जायेगा | पर ऐसी स्थिति के समाधान का पहत्त्वपूर्ण कार्य आज केदल एक अमिसमय पर 
आधारित है और वह यह है कि राजा को मन्त्रिमण्डल का परामर्श मानना भाहिए ठथा 
संसद्‌ द्वारा पारित कानों पर अपनी स्वीकृति देनी चाहिए | जब तक इस अमिसमय का 
पालन होता रहेगा तब तक कानूनी सम्प्रमु और राजनीतिक सम्प्रमु के टकराने की नौबत 
नहीं आएगी | इस तरह अभिसमय राष्ट्रीय जीवन में अवोछनीय टकराव, गतिरोप और 
संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं । 

(3) शासन व्यवस्था को श्रेषतर बनाने में योगदाउ--ऊ्रिटेन में कुछ संवैधानिक 
अभिरुमय ऐसे ई जिनसे शासन-कार्य का स्तर उन्नत बनाने में सहायता मिलती है | 
उदाहरणार्थ, यह अभिसमय है कि कानूव बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के दीन थाचन 
होने चाहिए | इस अमिसमय से विधेयक को पूरी तरह से कसौटी पर कसा जाता है। 
इसी तरह एक अमिसम्रय यह है कि लॉर्ड-समा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्ये 
करे तो इसमें सिर्फ़ कानूनी लॉर्ड (४७ ,009 ही भाग लें | इस अमिसमय का 
सुधारात्मक प्रभाव यह होता है कि न्यायिकर-कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है | 

(६) ब्रिटिश प्रशासन के संचालन में अभिसमर्यों की भहत्ता--प्रिटिश प्रशासन के 
अचाक्षन में भी अमिरामयों का महत्त्व है। जैनिंग्स ने लिखा है कि “अभिसमय परिवर्तित 
सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुकूल शासन-व्यवस्था को ढालते हैं और 
रासक-दर्ग को शासन-यन्त्र संचालित करने की योग्यता प्रदान करते हैं (* 

6) अल्पसंख्यकों के संरक्षण में योगदान--अमिसमय अल्पसंख्यकों के संरक्षण में 
भी महती भूपिका का निर्वाह करते हैं । द्वीयर (५/॥८४४८) का कहना है कि “अमिसमय 
उल्लज्यकों के अधिकारों की रक्षा करते है, विधान-मण्डल के दोनों सदनों के पारस्परिक 
जम्बनों को नियमित करते हैं, व्यवस्थापिका के सगठन को निर्धारित करते हैं, 
वदरबापिका और कार्यपालिका के सम्बन्ध को निश्चित करते हैं, राजबीतिक दलों और 
शातन की विभिन्‍न इकाइयो के सम्बन्ध निर्धारित कर शासन की रूपरेखा को सन्तुलित 
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करते हैं तथा शासन-व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुकूल लचीली और परिवर्तनशील 
बनाते हैं । 

(6) अनेक महत्त्वपूर्ण संदैघानिक परम्पराओं को छजन्‍्म--अमिसमयो का महत्त्व 
इस दृष्टि से भी है कि इसने अनेक महत्त्वपूर्ण सदैधानिक परम्पराओं को जन्म दिया है | 
इनमें से निम्नाकित अत्पन्त महत्त्व रखती है- 

(क) अनिसमयों द्वारा ब्रिटिश राजपद को सीमाबद्ध कर उसके सब अधिकारों को 
मन्त्रिमण्डल को हस्तान्तरित किया गया है | 

(ख) अभिसमयों ने लोकसमा के प्रति मन्त्रिमण्डलीय सामूहिक एवं व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्च को विकसित किया है | 

(ग) अमिसमर्यो ने अनेक प्रकार से सविधान का विकास किया है और सर्वैधानिक 
विकास को इस स्थिति में पहुँचाया है कि मन्त्रिमण्डलों का निर्माण और विघटन प्रत्यञ् 
रूप में निर्दाचक ही करते हैं ! 

(प) अभिसमयों ने ब्रिटिश शासन-व्यवस्था को बदलती हुई सामाजिक और 
आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल प्रशतिशील बनाए रखा है । 

(ड) ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण और मौलिक सस्थाएँ--राजपद, संसद, 
मन्त्रिमण्डल, प्रधानमन्त्री आदि अमिसमर्यो की ही उपज हैं | अनेक व्यवस्थाएँ कानून पर 
नहीं बल्कि अभिसमरयों पर॑ आधारित हैं, णैसे--सस्तद्‌ का द्विसदनीय सतगठन, ससदीय 
कार्य-पद्धति का एक बडा भाग, सप्राद की स्थिति, कार्यपालिका एवं व्यदस्थापिका में 
सीमा-विमाजन आदि ॥ 

(7) विपक्ष की महत्त्वपूर्ण मूमिका--ब्रिटेन में दिपश्ष कौ महत्त्वपूर्ण भूमिका भी 
अमिसमयों पर ही आधारित है इसी कारण शासक-दल विरोधी दल का सम्पान करता है 
त्ेसा अपनी सीमा में रहता है 

निष्कर्षत ब्रिटिश सविधान में अमिसमर्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, और इन्होंने 
ड्रिटिश शासन-व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है। 


(व) 


क्राउन 
((ण्गा) 





ब्रिटेन में राजा का पद अत्यन्त प्राचीन है और इतिहास के विभिन्‍न चरणों में 
संपैधानिक दिकास के फलस्वरूप राजा की स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है. उतना 
अन्य किसी पद में नहीं हुआ है | प्राचीनकाल का शक्तिशाली राजा आज अपनी 
वास्तविक शक्तियाँ खो बैठा है ६ वर्तमान में राजतन्त्र का लोकतान्त्रीकरण हो चुका है 
और अब यह मात्र सवैधानिक या औपचारिक शासक के रूप में ही सीमित रह गया है | 


राजा और राजमुकुट तथा राजमुकुट का संवैधानिक अर्थ 
(पद एताए शाव कर (0 शात॑ 06 
(एण5॥ए्रोणा कै९आगडए ० ९ (+०चा) 


राजा वह व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है | दूसरी ओर 
'राजमुकुट अथवा ताज ((:०५शा) राज्य-शक्ति का वह प्रतीक है जिसे राजा अपने सिर 
पर धारण करता है ॥ प्राचीनकाल से ही राजमुकुट घारण करने और इस प्रकार राजा या 
सप्राट बनने की प्रथा चली आ रही है | ब्रिटिश इतिहास में प्राचीनकाल में राजा शासन 
"का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राज्य की सभी शक्तियों का दास्तविक रूप में उपमोग 
'करता था । लेकिन राजा को ये अपरिमित शक्तियाँ राजतिलक या राजमुकुट धारण करने 
के साथ ही प्राप्त होती थीं, उसके पूर्व नहीं अर्थात्‌ राजा इन शक्तियों का अधिकारी तब 
होता था जब वह सिंहासनारूद़ होकर राजमुकुट या ताज पहनने का अधिकारी होता 
शा | अमिप्राय यह है कि विधायी, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ व्यक्तिगत 
रूप में राजा की न होकर राजमुकुटघारी राजा की होती हैं। 

राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ चाहे “राजा के सिर का मुकुट' (जिसे बह राजपद के 
चिन्ह-स्वरूप पहनता है) हो, परन्तु संवैधानिक दृष्टि से यह शासन का वह साकार रूप है 
जिसमें विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका सम्बन्धी सभी शक्तियां निहित हैं | इसीलिए 
जब व्यक्ति-विशेष (राजा) राजपुकुटघारी बनता है तो उसे स्वतः ही उन सब शक्तियों के 
प्रयोग का अधिकार मिल जाता है जो राजमुकुट में. निहित है | यहाँ प्राचीन और वर्तमान 
स्थिति में अन्तर यही है कि पहले राजमुकुटधारी राजा वास्तविक शक्तियों का स्रोत था 
जबकि आज सैद्धान्तिक रूप में ही दह शक्तियों का स्वामी है क्योकि शक्तियों का 
वास्तविक उपमोग मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। 
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उपर्युक्त ब्यफ्पा से स्पष्ट है कि राजा और राज्मुजुट में ऊन्तर है | राजा दह 
च्द्क्ति परेच है जो शाजमुकुट में दिह्वित शब्ल्यों का प्रयोग लरटा है. अु्धालु 
सररैयानिक दृष्टि से राज्मुकुट शासन का प्रतैक है, राज्य नहीं ॥ मूतदाल के इस 
उन्‍्टर कये कोई दैधानिक्त महत्तय नहीं था. लोग इत्त पर घ्यन नहीं देते थे । ऐसा 
इसलिए था क्योंकि उस रूपय राजघुकुट की समस्त शस्तियों का प्रयोग व्यक्कत्शः 
रुज करदा था, जज की टरह अनेक रस्याओं दा समूह नहीं 4 राज्मुडुट तो 
शक्तियों ऊकेते राजा में केन्द्रीयूत थीं, उठ: राजा राजदुकुट था और राजपुकुट राजा, 
फएब्कि ऊाज राजमुकुट की शक्टियाँ सायूहिक रूप से अनेक रुस्थप्शों या ब्यह्तियों 
(घ्दवज़मात शएसक राज एद दास्तदिक शासक करत्द द मन्त्रिमम्डल त्थ्य प्रियी 
कौसिल) में निहित हैं ॥ झज 'झनेका दिलकर राजशुजइुट की शक्तियों का प्रयोग करते 
हैं पहले "एका दाज व्यक्तिश्ः राजनुकुट दी शक्तियों का प्रयोग करता था ॥ 
“इाज्तन्त्र के लोकतानबीकरचा के दपरय इस उन्तर कय बडा महत्त्द है जिसे समझे 
दिला बिटिश सरिदान को जझच्छी टरह नहीं रूझाझा जा रूकठा ॥ 


राजा त्तया राजमुकुट के मेद का महत्त्व 
(क्राफृणज7९६ ण॑ एड ए0द्रा लांत्त फश५९९० (९ 8 ब्तत ऐ९ (709७) 
राजा <" राजपुकुट का महत्त्व मुख्यतया दो कारणें से है-- 

(।) इससे डिटिश रूडिाद के दास्तदिक स्वरूप को समझने में रह्मपता मिलती है 
तथा पह पठा घलठा है कि जिस राजा के नाम से सम्पूर्ण शासन चलता है वह 
व्यावहरिक दृद्ि से केदल चाममात्र का शासक है।॥ शासन सो शक्तियों का प्रयोग राजा 
(ऊुथदा राजे) द्वारा नहीं रत्कि शाजपुकुट द्वाद किया छाता है जिसमें राज्य, ससर. 
मन्त्रिमग्डल तथा लोकसेदा के सदस्य रूम्पिलित होते हैं। ससद्‌ और मन्द्रिमम्डल, जो 
राजमुकुट के प्रतीक हैं, देश के दास्तरिक शासक हैं। 


(२) राजा द राजमुकुट के अच्चर को समझने से ड्टिटिश सरिषान के सैदान्तिक 
और व्यादहररिक रूप में पाये जाने दाले अन्तर को रूपझ रूकते है। इससे स्पष्ट है कि 
सिद्धानटठ: शासत्र रूब्यट में निहित है किन्तु व्यदहारठः दास्तविक शक्तियां मुकुट में 
समिट हैं प्तो ब्यड्हाार में रूसद्‌ और भनि्रयों द्वाय प्रदुस्त होती हैं ॥ सिद्धान्त रूप में 
सुसदु और मतन्द्िमम्डत राडा की परामर्शदाओ सस्याएँ है, किन्तु घ्वट्हार में राजा उनके 
दथ की कठपुतली है और शक्तियों का प्रतीक-मात्र है ॥ यघार्थत: राजा और राजमुकुट 
के अन्तर का महत्त्व इसलिए है कि "ह्रिटिय शणसन सिद्धान्त: पूर्ण राजतन्त्र, स्वरूप में 
सीमित राजतन्त्र और दास्टविकता में प्रद्मूटन्वत्मक गणठन्त्र है ॥* 


राजा तथा राजमुकुट (ठाज) में अन्तर 
(एग्रॉकच्णप्ल्फ्क्स्च्त्त् राह अण्छे (फ्ण्छण) 
डिटेल के रवैषप्निक इटिशात् में हम देख छुके हैं कि दइले निरकुश राजटन्द् था. 
लेकिन छौरे-ऐरे सराद निरन्टर शक्टि झहण करती चले शई | समय के क्ाथ-साथ 
रजदन्ब रूपी सुत्पा कै चारों दरफ दिशेष प्रकार के कार्यों और शक्टियों को परिधि 
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रच दी गई | इस प्रक्रिया से कालान्तर में राजा के सभी कार्य कानून और परम्पराओं 
((०ाश्टाए०/९ के अधीन हो गए । शक्तियों के इस स्थानान्तरण के फारण राजा और 
राजमुकुट में जो वर्तमान अन्तर है, उसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है-- 

(॥) राजपुकुट एक संस्था किन्तु राजा एक व्यक्ति ((70७आ१ ४5 जा ए्भपणाफा 
0० जाए ॥$ 8 ए४६ए)--राजमुकुट एक रास्‍्था है जबकि राजा एक व्यक्ति है, जो 
राजपद को सुशोमित करता है और राजमुकुट रूपी संस्था में निहित शक्तियों का प्रयोग 
करता है । राणपुकुट वह सस्था है जो शासन की प्रतीक है | इसमें व्यवस्थापिका, 
'कार्यपालन और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां सम्मिलेत हैं । राजा इस सस्था का एक 
अग माज है जिसके पास कोई दास्तविक शक्ति नहीं है। 


(2) राजपूकुट रथाई किन्तु राजा अस्थाई (ट0एतआ5 एला।शाला।एए तोड़ 55 
॥८गए००7))--राजमुकुट एक सस्था के रूप में सदैव बनी रहने वाली वस्तु है जिसका 
नाश नहीं होता, परन्तु राजा एक जीदित प्राणी के रूप में नाशवान है । राजमुकुट सदा 
से चला आ रहा है और सदा घत्॒ता रहेगा, लेकिन राजा ध्यक्ति के रूप में सदा नहीं 
रहता ॥ एक राजा भरता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है । इस तरह 
राजाओं के आने-जाने का चक्र चलता रहता है, परन्तु राजमुकुट अविनाशी (गण) 
है। 'राजा मर गया. राजा चिरजीवी हो' (ग6 ४ाह 5 6५७0, [.णाह ॥४९८ ॥५ 6) 
का जयघोष राजा के व्यक्तियत रूप और राजमुकुट के संस्थागत रूप में अन्तर पर 
प्रकाश डालता है | इसका अर्थ यही है कि राजा-विशेष की मृत्यु हो सकती है, लेकिन 
राजमुकुट या राजपद की संस्था (0॥000॥ ॥ष्टआं9) स्थिर है | राजा और 
राजम॒कुट के अन्तर को ब्लेकस्टोन के शब्दों में--.“हैनरी एडवर्ड या जार्ज मर सकते हैं, 
लेकिन राजा (क्राउन) कभी नहीं मरता ।* 


(3) राजमुकुट सामूहिक किन्तु राजा वैयक्तिक (ट0जा 8 ०णालटएर० एव. 
]0॥8 ४५ ॥0/श0०७)--राजमुकुट का रूप सामूहिक है, राजा का वैयक्तिक | राजमूकुट 
'एक बहुल कार्यकारिणी है जिसमें ससद्‌. मन्त्रिमण्डल तथा 'लोक सेवा के सदस्य 
सम्मिलित हैं | इसके विपरीत राजा दैयक्तिक कार्यपालक है | राजमुकुट के सामूहिक 
रूप को बतलाते हुए बेड तथा फिलिप्स का कथन है कि 'राजपुकुट' शब्द से शासन की 
सम्पूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है । 
राजमुकुट की कुछ शक्तियां के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत दिवेक से काम लेने के लिए 
कहा जा सकता है, कुछ का प्रयोग राजा मन्त्रियों के पूर्ण दायित्व पर करता है और कुछ 
के प्रयोग में उसका कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि कानून पर आधारित अधिकांस शक्तियों 
मन्द्रियों को ही प्राप्त होती हैं । यध्पि उनका प्रयोग राजा के नाम पर किया जाता है 
दथापि दे मस्त्रिषण ही सरकारी त्तौर पर उनका वास्तविक प्रयोग करते हैं ।" 

(4) राजमुकुटें जन-इच्छा का प्रतीक किन्तु राजा सजावट मात्र (50७ 5 
३१770 06 7९७65 तय ए७( 578 $ 66०७०४४८)--राजमुकुट शासन की वास्तविक 

].. पदक व; एक : टस्वशबपणणप्त 3७, 9. 23. 
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सत्ता का अधिकारी है जिसकी शक्तियों का प्रयोग ससद्‌. मन्जिमण्डल आदि के द्वारा 
किया जाता है, अत उसे जन-इच्छा का प्रतीक कहा जाता है | इसके विपरीत जौ 
ध्वरमात्र शासक है, एक स॒जावट-मात्र है जिसे स्वर्णिम शून्य (509 220) कहा 
गया है, वह ब्रिटिश शासन की शोमा बढाता है | 

सक्षप में, राजमुकुट (४0७४) शाज़ा, मत्री और संसद तीनों का योग है | वृहद्‌ 
अर्थ में राणमुकुट का अमिप्राय "सम्पूर्ण सरकार" (06 शा०6 00एथगग्राध्या) सेहै। 


राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत 
(0260070९5 ण॥€ 00#67 ण।॥6 (7०) 

राजमुकुट की शक्तियाँ अत्यन्त व्यापक हैं | इन शक्तियाँ के प्रधान स्वोत 
निम्लाकित हैं-- 

(7) ससदीय कानून (8//008 [.29/६)--ये वे कानून हैं जिनके द्वारा समय-समय 
पर ससद्‌ में राजमुकुट की शक्तियों को भरिमाषित किया गया है | ससदीय नियम 
चस्तुत. राजमूकुट की शक्ति के बड़े म्रहत्त्वपूर्ण स्रोत दब गए हैं। 

(2) विशेषाधिकार या परमाधिकार (57०८० एछांशाथ८६)--राजमुकुट के 
विशेषाधिकार का अर्थ है---राजमुकुट की स्वतन्त्र शक्ति का अपिकार | राजा था उसके 
सेवक ससदीय अधिनियमों के बिना भी केवल अपने अधिकार से क्या-क्या कर सकते हैं. 
यही विशेषार्षिकारों की व्याख्या है । ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनतन्त्र के उदय सो पूर्व 
राजा की शक्तियों को विशेषाधिकार था परमाधिकार कहा जाता था। 

राजमुकुट के वर्तमान विशेषाधिकार भी इतने अधिक और जटिल हैं कि उन्हें महाँ 
सूचीबद्ध करना सम्मव नहीं हैं | फिर भी कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकारी का उल्लेख किया 
जाता है थथा--ससद्‌ को आहूत करना, युद्ध अथवा चटस्थता की घोषणा, सत्धियों का 
अनुसमर्थन, सावंजनिक पदों पर नियुक्ति, राज सेवकों की बर्खास्तगी, पीयरों की वियुक्ति 
तथा अपराधियों को क्षमादान आदि । 

(3) विशेषाधिकारों व कानूनों का मिश्रण (%गए ण॑ 59०09 एाशोलुट्ड शाव 
.9४8)--राजमुकुट की शक्तियों का एक तृतीय ऋ्ोत विशेषाधिकारों और कानूनों का 
मिश्रण है | राजपुकुट की कुछ शकियाँ इस प्रकार की हैं लो प्रारम्म में 
विशेषाधिकार-जनित थीं, लेकिन जिन्हें बाद में संसद्‌ मे भी कानूड बना कर मान्यदा 
की कर दी है और इस तरह इनका स्रोत कानून और विशेषाधिकार दोनों ही हों गया 

। 
राजमुकुट कै अधिकारों की परिवर्तनशीलता 

राजप्रुकुट की शक्तियाँ निरन्तर परिवर्तनशील रही हैं | मैग्ना-कार्टा (##हा9 
(४7४) के समय से ही दे पटती-बढ़ती रही हैं | राजा की दैयवक्तिक शक्तियों को 
कम करने में जन-आन्दोलनों और संशदीय कानूनों का योगदान रहा हैं | 
ज़न-आन्दोलन के फलस्वरूप मैग्ना-कार्टा स्वीकृत हुआ जिसके द्वारा राजा पर यह 
प्रतिबद्ध लगा दिया गया कि वह कानून का उल्लघन नहीं कर सकैया ! इसी तरह 
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अधिकार-याचिका (एल्एणा ण॑ इ्सट्टा।,) के द्वारा राजा पर यह अकुश लगा दिदा 
गया कि वह न तो मनमाने ठग से लोगों को जेल में डाल सकेगा और न ससद्‌ की 
पूर्व-स्वीकृति के बिना कोई कर लगा सकेगा | ससदीय कानूनों की दृष्टि से 
अधिकार-पत्र (छा 0 शंष्टा७) का उदाहरण दिया जा सकता है जिसके द्वारा राजां 
घर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह न तो देश के प्रथलित कानूनों को निलम्पित 
कर सकेगा और न उन्हें समाप्त ही कर सकेगा | राजा के कतिपय अधिकार दीर्घकाल 
जक प्रयोग में न आने के कारण स्वतः ही समाप्त हो गए | उदाहरणार्थ, ट्यूडर-वंश 
के समय से राजा ने लौकसमा में प्रतिनिधि नियुक्त करने तथा उससे कुछ पहले से 
लॉर्ड समा में आजन्म पीयर (९८८) नियुक्त करने (सरद्‌ की स्वीकृति के बिना) के 
अधिकार दा भी प्रयोग नहीं किया | परिणामस्वरूप यह मान लिया गया कि राजा के 
दे दोनों अधिकार समाप्त हो गये हैं और उसने स्वेच्छा से संसद्‌ के सदनों की सदस्य 
संख्या बढाने का अधिकार त्याग दिया है | लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के 
विकास ने भी राजमुकुट की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि की | 


राजपद और उत्तराधिकार के नियम 
(६ ३क्रए भाव $0९०९55४०॥ 0 08९ पकाणाल) 

ब्रिटेन में राजपद और उत्तराधिकार के नियम ॥70॥ के 'गराढ #ल रण 
इ८ताध्याट्ा', 770' पर आधारित हैं जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राजपद 
हैनोवर-वंशीय इलैक्ट्रेस सोफिया के बंशजों में से आनुवशिक क्रम से तब तक घलेगा जब 
तक की राजा या दंश प्रोटेस्टेन्ट घर्मावलम्दी बना रहेगा | एक- दूसरा नियम ज्येछत्व 
(?ह702८7/ए७) का बनाया गया और साथ “ही स्त्री की तुलना में पुरुष वशज की 
श्रेष्चता स्थापित की गई | 74 में साम्राज्ञी ऐन की मृत्यु के बाद राजकुमारी सोफिया का 
ज्येष्ठ पुत्र सिंहासनारूढ़ हुआ और वही वंश आज भी घला आ रहा है | वर्तमान साम्राज्ञी 
'एलिजाबेथ द्वितीय हैं जो इस वंश की ]वीं उत्तराधिकारिणी हैं | प्रथम महायुद्ध के बाद 
से हैनोवर वश का नाम बदल कर्‌ विण्डसर वंश कर दिया यया है। वर्तमान साम्राज्ञी 
रानी एजिलादेथ द्वितीय का राजतिलक संस्कार 2 जून, 953 को लन्‍्दन में वेस्टर्मिस्टर 
गिरजाघर (८&७ग्रााडट्टा #00०)) में हुआ था । 

उत्तराघिकार से सम्बन्धित रीजेन्सी अधिनियमों, 937-953 (॥6 छ८हथाए५ 
8८७, 937-53) के अनुसार यदि सप्राट नादालिग अथवा किसी मानसिक अथवा 
शारशैरिक रोष के कारण शासन करने में असमर्थ हो तो रीजेन्ट (२०९८४) की व्यवस्था 
कर दी जाती है और यदि सम्राट तथा स॑रक्षक दोनों ही कार्य-संचालन की दृष्टि से 
असमर्थ हों तो इसी स्थिति में पाँच राजकीय परामर्शदाताओं की संरक्षण समिति कार्य 
सम्मालती है॥ , 

सारांश में, उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार निम्नांकित्त प्रावधान लागू होंगे-- 

(क) राजपद आनुवंशिक क्रम से चलेगा, 

(ख) राजपद ज्येठत्व के नियम पर आधारित होगा, 

(ग) स्त्री की तुलना में पुरुष-दंशज को श्रेउता दी जाएगी. 
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(१) प्रोटेस्टेन्ट घर्मावलम्दी ही राजगद्दी पर बैठ सकेगा, एव 
(ड) नावालिय होने या शारीरिक-मानसिक अयोग्यता होने की सूरत में रीजेन्ट 
अथवा परामर्शदाताओं की व्यवस्था की जाएगी । 
अँग्रेज राजाओं की राज्य-काल सम्बन्धी सारणी 
(क्कार ७ एश8०० शश्क्ा$ ज॑ फ्टाएश $09शशंट्रपड 


अधिपति[राजा/रानी) से 


(50४86हटा) 


विलियम प्रथम 
विलियम द्वितीय 
हैनरी प्रथम 
स्टीफेन 

हैनरी द्वितीय 
रिचर्ड प्रथम 
जौन 

हैनरी तृतीय 
एडवर्ड प्रधम 
एडवर्ड द्वितीय 


एडवर्ड तृतीय 
रिचर्ड द्वितीय 
हैनरी चतुर्थ 
हैनरी पचम 
हैनरी षष्टम 
एड्वर्ड चतुर्थ 
जूडवर्डे चथम 
रियर्ड तृतीय 
हैनरी सप्तम 
हैनरी अष्टम 


एडवर्ड चष्टम 
मैरी 

एलिजाबेथ प्रथम 
छौरा प्रधम 





त्तक वर्ष भहत्वपूर्ण अधिनियम व घटनाएँ 
(छाण्ा).. (0). (शक)... (रण 82०७ & ँष्थाए) 
3066.. 4087 2]. 07064 800६ (7086) 
3087. 700 3 
]700 35 36 
35 व]_ह्व 9 
54. व89 35 
89 999 80 
799.. 4276 ]8. #विकब एक्राह (275) 
3276 4272 57 
4272. 430 ३35. ह्ाघाद 2085#70/0 74275) 
430. 3327 20. उ0576८5 ०[7१04८९ ०/ण#व्व 
(327) 
॥327. ॥377 5. उम्रा०्ड 2[7८7८९4द (7567 
]37 4399 23 
399_ |43 4 
343. 4422 30 
॥422 ॥46] 39 
46॥._ ॥483 23 
483. ]483 
]483..._ 485 3 
॥485 509 24 
590  स्‍ऊवा ३8. हाल ९[77एटघ८/2०75 
(7539) 
झा. 55 7 
75553.. 558 6 
8558 3603 45 
8603 4625 23 
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यमन लननननर>>-- मिस सनम सन ++ नमन ननप ४ 
अधिपति(राज/रानी) से त्तक वर्ष महत्वपूर्ण अधिनियम व घटनाएँ 


($0घ्थ्ाथंट्रा) फाछणा).. (०0. (४व्ज०.. पाफुणाआ: #ए5 < पर्चा (5) 
चार्ल्स प्रथम 625. 4649 24. फकुकाठहद वैध (7670) ४0 
(काफ्रशा 49006807 4८ (7640) 
चार्ल्स द्वितीय 649.. 685 37 
जैम्स द्वित्तीय 3685. 4688 4 
विलियम तथा मेरी 4689.. 7702 2 
ऐलत पए02. ॥774 ॥3 
जार्ज प्रथम 4. एथ/ 3 
जार्ज द्वितीय प्रय ए760 34 
जार्ज तृतीय ]760. 4820 60. #क्रापकराशएकर राधा ०2८ 
4८४ (7770) 
जार्ज चतुर्थ ]820.. 3830 
(दिलियम चतुर्थ 7830 3837 पर #्द॑गत # ५ (832) 
विक्टोरियां 4837. 790 64 उध्य्यव्याए८4०(7873-75) 
जडवर्थ सप्तम 90.. 490 80 
जार्ज पंचम 3990.. 4936 26. #क्ंकालडप4बल (797) 
54702 ठा#/550/527 ३933) 
'एडवर्ड अष्टम ]936. 936 ॥५ 
जार्ज षष्ठम 7936 4952 बा कब्ण॑म्कराटए 4ै। (7949) 
शएलिजाबेथ द्वितीय. 952 - +-+ 73/८7८००६८०८०(2०५8) 
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राजा को वार्षिक अनुदान + सिविल लिस्ट या राजकुल-व्यय 
(तार लाता 7.50 

ब्रिटिश सप्राट को राजकोष से वार्षिक अनुदान दिया जाता है| मध्ययुग में राजा 
की निणी जागौरदारियाँ होती थीं और सम्पत्ति के अन्य स्रोत थे जिनकी आय से वह 
स्वयं के और सरकार के खर्च चलाता था | राजपद का 'लोकतान्द्रीकरण होने के साथ 
ब्रिटिश राजा को अपना खर्च चलाने के लिए संसद्‌ द्वारा अनुदान देने की प्रथा चल 
पड़ी | ससद्‌ द्वारा राजा और राजघराने के सदस्यों को व्यक्तिगत घ्यय के लिए राजकोष 
से जो वार्षिक अनुदान तय किया जाता है उसे सिविल लिस्ट” या राजकुल-व्यय की 
सज्ञा द्वी जाती है| समय-समय पर संसद द्वारा राज-परिवार के सदस्यों के देतन-मत्तों 
में दृद्धि की जाती है । 

राजा के शाही विवास-स्थान बकिंघम राजपहल (छ8ण०७पगढ्राघआण 923००). 
विंडसर कैसल (शा050 0०57०) तथा एडिनदर्ग में होलीयेड हाउस का महल 
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(घरण|णव-ाए05० था 80/7ष्ट) हैं । इनके अतिरिक्त रानी के निजी निदास-गृह भी 
हैं। 


राजमुकुट की शक्तियाँ, अधिकार और कार्य 
(00905, #एाला0णा शाप रिश।5 ण॑ँ पट (४०एचशआा) 
राजपुकुट में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की समी शक्तियाँ 


निहित हैं । उसकी व्यापक शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित दर्गों में किया जा सकता 
है... 
(क) कार्यपातिका शक्तियां 

शजमुर्कुद की कार्यपालिका शक्तियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, व्यापक और निरन्तर 
वृद्धिशील हैं। इसकी कार्यपालक शक्तियों का विदरण निप्नानुसार है-- 

(॥) प्रशासव-निर्देशन (006०ए० ० # भ्राएंएगदघणाता)--अमेरिका कै राष्ट्रपति 
की भौंति ही राजमुकुट का सबसे प्रपुख कार्य-प्रशासन का निर्देशन करना है | वह 
सपस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करता है और सब प्रशासनिक विभागों और सरकारी 
कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करता है | वही उचद्य कार्यपालिका, प्रशासनिक 
अधिकारियों तथा न्यायाधीशों ठथा सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है । मन्त्रियों 
'की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के परामर्श के अनुसार की जाती है | प्रघानमन्त्री क्षी नियुक्ति 
राजा का महत्त्वपूर्ण अधिकार है और यह परम्परा है कि वह लोकसदन के बहुमत-दल के 
मैता को इस पद पर नियुक्त करे | यदि लोकसदन में सरकार पराजित हो जाती है और 
प्रघानमन्त्री त्माग-पत्र दे देता है तो राजा विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए 
आमन्न्रित करता है + यदि किसी दल विशेष के बहुमत के अग्राव में सरकार का निर्माण 
नहीं हो पाता तो आम घुनाव कराए जाते हैं और तब बहुमत प्राप्त दल के नेता को 
प्रधानमस्त्री नियुक्त किया जाता है ॥ 

राजपुकुद न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की 
कार्यवाही कर उन्हें पदध्युत कर सकता है | न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए 
सतसद्‌ के दोनों सदनों कै सम्मिलित आवेदन की आवश्यकता होती है ॥ राजमुकुट ही 
राष्ट्रीय कोष का नियन्त्रण और संघालन करता है ॥ राष्ट्रीय बजट उसकी ओर से प्रस्तुत 
किया जाता है और सस॒द्‌ की स्वीकृति के बाद उरी के द्वारा कार्यरूप में लाया जाता 
है | कर्मधारियों की सेवा-स्थिति की उचित ष्यदस्था करना उसी का कर्त्रव्य है । वह 
राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं; का सर्दोच्च सेनापति है ] राजमुकुट ही देश के दैनिक प्रशासन का 
नियन्त्रण और संघालन करता है ॥ 

कार्यकारी क्षेत्र में ऑग (028) ने राजमुकुट की सामूहिक शक्ति (गा 
(एजाएएआ2 #०एएणां(9) की दुलना अमेरिकी शरट्ट्रपति की शक्तियों से की है | उन्हीं के 
हाब्दों में, “जिस प्रकार संघुक्त राज्य अमेरिका कद राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन की व्यापक 
शास्मओं और शासद्र का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रिठेन में शाजपुकुट के 
भाप से दिख्याव सामूहिक शक्ति (6 0जाफुएबरष्ट #ण्याप्मोजे अपनी देखमाल तथा 
अपने नियन्त्रण में शा्रीय कानूनों को लागू करती है, राष्ट्रीय करों की घएुली करती है, 
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राष्ट्रीय व्यय का प्रवन्ध करती है तथा अन्य अनेक ऐसे कार्य करती है जो देश के 
शासन-कार्य को चलाने के लिए आवश्यक हैं” 

(2) वैदेशिक सम्वन्धों का संचालन (0॥८०ाणा ० छ0शंट्ठा। /वी७॥8)--शासन 
के प्रमुख के रूप में राजमुकुट ही ब्रिटेन के बैदेशिक सम्बन्धों का सचालन करता है | 
समस्त विदेशी मामले या विदेशी कार्य उसी की ओर से अथवा उसी के नाम से होते है । 
विदेशों भें सभी राजदूतों और उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की 
जाती है | वही अन्‍्तर्राट््रीय सम्मेलनों में माग लेने दाले प्रतिनिधि-मण्डल मेजता है तथा 
उन्हें कार्य व नीति-विषयक निर्देश भेजता है | विदेशी राजदूत अपना प्रमाण-पत्र उसी 
को प्रस्तुत करते हैं और वही उनका स्वागत करता है | युद्ध की घोषणा करने अथवा 
तत्सम्बन्ी सन्धि करने का अधिकार भी उसी को है | उसके द्वारा की गई सच्धियों पर 
संसद्‌ की स्वीकृति की उस समय तक आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उसमें 
संसदीय स्वीकृति सम्बन्धी शर्त न हो अथदा जब तक उसमें कोई ऐसा मामला भ्रस्त न 
हो (जैसे---स्व-भू-भाग का परित्याग, घन की अदायगी अथवा देश के प्रचलित कानून में 
परिवर्तन) जिसको विधि-अनुकूल बनाने के लिए ससद्‌ की स्वीकृति की आवश्यकता न 
हो। |॥॥/7 दुतर 

यद्यपि राजमुकुट कुछ सम्धियों को स्वीकृति के लिए ससद्‌ में प्रस्तुत करता है 
तथापि ऐसा करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है | ससद्‌ अपनी बजट पारित 
करने की शक्ति से राजमुकुट के विदेशी मामलों सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित कर सकती 
है, परन्तु कानूनी रूप से राजमुकुट बाधित नहीं है कि वह सब अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को 
सर्द में प्रस्तुत करके उसकी स्वीकृति प्राप्त करे । व्यापक सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय हितों 
का सहारा लेकर राजमुकुट अनेक गोपनीय वैदेशिक सन्धियों को संच्द्‌ में प्रस्तुत नहीं 
करता है। 

(3) उपनिवेश व राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी अधिकार (शह॥5 ०४००8 00०वराठ 
200 (७॥/0०॥४६७७)--राजपुकुट ही ब्रिटिश उपतिवेशों व सुदूररथ अधीन प्रदेशों के 
'शासन का वास्तविक अध्यक्ष है। सप्राट (साम्राज्ञी) राष्ट्रमण्डलीय देशो का औषचारिक 
अपान है, पर अब राजमुकुट की राष्ट्रमण्डल व उपनिवेश सम्बन्धी शक्तियों का व्यावहारिक 
महत्व बहुत कम रह गया है | लगमग सभी ब्रिटिश उपनिवेश पूर्ण स्वतन्त्र हो चुके हैं 
और ये अपनी नीतियों का स्वयमेव संचालन करने के लिए स्वतन्त्र है । राजमुकुट 
उपनिवेशों के मन्त्रिमण्डल के परामर्श से वहीँ के सर्वोच्च शाराको की नियुक्ति अवश्य 
करता है और वे राजमुकुट के प्रतिनिधि भी कहलाते हैं, परन्तु यह सब केदल औपबारिक 

है | राजपुकुट के राष्ट्रमण्डलीय कार्य तो और भी औपचारिक हैं क्योंकि भारत, पाकिस्तान 
जैसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्य भी राष्ट्रणण्डल के सदस्य हैं। 
(ख) विधायिनी शक्तियाँ (.«हाडाउ8५७००४८एछे 


राजपुकुट को व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक शक्तियाँ प्राप्त है।ये 
342: शक्तियाँ राजा 
सहित संसद्‌ (६ शिथ्योशक्षा) में निहित हैं । स-संसद्‌ राजा ही कानून-निर्माण 
3., 088 + 80% एक मार एज. 
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का अधिकारी माना जाना है ॥ विधायी क्षेत्र में राजमुकुट की शक्तियों, कर्तव्यों और 
अधिकारों को निम्नलिखित रूप से दिमाणित किया जा सकता है-- 

(7 संसद्‌ से सम्बन्धित (र९८०/०७ 9 (िश्शाएजा०एऐ--ड्रिटेन में कार्यय्यलिका और 
व्यवस्थापिका को एक-दूसरे से अभिन्‍त रखा गया है | विधायी शक्तियाँ ससद्‌ सहित 
सप्राट में निहित हैं ॥ कोई भी विधेयक तंब तब कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर 
राजा की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए | राजां को वर्तमान ससद्‌ के दोनों सदनों से पारिक 
फिसी भी विधेयक को स्वीकृति प्रदाव करने या उसका निषेघ (४८४७०) करने का अधिकार 
है परन्तु ।707 ई के बाद से राजा द्वारा निषेध-शक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया गया 
है। अब यह शक्ति नहीं के समान ही है हालाकि सिद्धान्त रूप में यह अब भी विद्यमान 
है ॥ आजकल तो राजा स्वय विधेयकों पर अपनी स्वीकृति मी नहीं दैता, अपितु पाँच 
'कप्रिश्तर, जिनकी नियुक्ति राजमुकुट राजकीय साइन मेन्युअल (5ह7 'ध्ुआए) के 
अनुसार करता है, अपनी स्वीकृति देते हैं । 

ससद में विधेयकों के प्रस्तुत करने के रूम्बन्ध में भी राजमुकुट का दायित्व 
रहता है | राजमुकुट की सिफारिश पर ही वित्त-विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं | 
अन्य सरकारी विधेयक भी भन्त्रियों द्वारा ही पेश किए जाते है ओर उन्हें ऐसा करे 
का अधिकार राजमुकुट के मन्त्री होने के नाते प्राप्त है । राजमुकुट को ससद रो 
सम्बन्धित और भी अनेक अधिकार हैं | उसे पीयर (?»») की उपाधि प्रदान करने का 
अधिकार है । केवल वे ही लोग लार्ड-समा के सदस्य हो सकते हैं, जो पीयर बन 
जाते हैं । 

लोकसदन के निर्वाचन की तिथि की घोषणा भी राऊमुकुट द्वारा ही की जाती है | 
राजमुकुट के मन्त्री ससद के सदस्य भी होते हैं और वे संसद्‌ की कार्यवाहियों का 
सचालन करते हैं | राजमुकुंट ही लोकसदच का स्थगन और दिघटन करता है । लॉर्ड 
समा के बारे में उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है. क्योंकि वह एक स्थायी सदन है | ससद 
का सत्रावसान भी राज़मुकुट ही करता है | 

ज़ब नई ससद्‌ का सम्मेलन होता है तो प्राय. राजा ही लार्ड रामा में, जहाँ 
लोकसदन के सदस्य भी होते हैं, स्वय उपस्थित होकर अपना दाजतिंहासन भाषण 
($7००वा 070 06 '7एणा०) देता है और उसके हारा ससद्‌ का स्वागत करता है, 
चरम्तु राजा के भाषण को वास्तव में मन्त्री ही तैयार करते हैं और उसे राजा को पढ़ने 
मात हेतु दे देते हैं । 

(2) स्ञ-परिषद्‌ आदेश (0॥0थ5 शा 0०णा०)--राजमुकुट का एक अन्य प्रमुख 
कार्य ई--स-परिषद्‌ आदेश निकालना । इसका अमिप्राय यड है कि ससद्‌ विषेयकों की 
मोटी रूपरेखा मात्र पारित कर देती है और अन्य दातों कै निर्धारण का दायित्य राजयूकुट 
भर छोड़ देती है जिसे वह अपने मन्त्रियों द्वारा पूर्ण करता है । इस प्रकार के 
उपपष्यवस्धापद के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल दिमिन्‍न आदेश निकालता है लौ राजमुकुट के 
माघ से प्रत्तारित किए छाते हैं ॥ इन आदेशों को स+परिष्रद्‌ आदेश (0३ शा 
(७फ़८था) कहा पाता है। इसका महत्त्य कानूनों के समान ही होता है | 
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(ग) न्यायिक शक्तियाँ (0कछपतरी 005८5) 

राजमुकुट कौ न्याय का सोत (0णाष्टा॥ ० ॥090९) कहा छाता है, परन्तु अब 
यह कथन केवल औपचारिक भर रह गया है क्योकि ब्रिटेन में रदतन्त्र न्यायपालिका का 
अस्तित्व है । फिर भी न्यापालिका राजमुकुट के अधिकार-द्षेत्र से पूरी तरह बाहर नहीं 
है । ब्रिटेन में सभी न्यायालय राजा के न्यायालय है और समस्त न्याय राजा के नाम से 
होते हैं । राजमुकुट ही न्‍्यायाघीशों की नियुक्ति करता है और ससद्‌ की सहमति से उन्हें 
पदच्युत भी कर सकता है। 

राजमुकुट प्रिवी-कौसिल की न्याय समिति के परामर्श से उपनिवेशों से आई हुई 
अपीलो का निर्णय करता है | समस्त अधिकारियों को राजमुकुट के नाम से ही दण्डित 
किया जाता है। 

राजपुकुट के न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सीमित हैं | उदाहरणार्थ, 
राजमुकुट को यह अधिकार नहीं है कि वह कोई नदीन न्यायालय स्थापित कर सके । 
वह किसी वर्तमान न्यायालय के सगठन और उसकी कार्य-विधि में भी परिवर्तन नहीं 
'कर सकता । उसे न्यायाधीशों की सख्या, उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, विधि और 
वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों आदि से भी कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । 
अपील का अन्तिम न्यायालय भी राजमुकुट न होकर लॉर्ड समा है | राजमुकुट की 
न्यायिक शक्तियों के बारे में ऑग (088) ने लिखा है कि “आज यह केदल एक 
प्रथा-री ही है कि उसे भौरव के साथ न्याय का स्रोत कहा जाता है, अन्यथा उसमें 
वास्तविकता बहुत कम है [“ 

राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों में उसके विशेष अधिकार क्षमादान व दण्ड 
स्थगन की गणना की जा सकती है | राजमुकुट को यह विशेषाधिकार है कि वह ऐसे 
अपराधियों को क्षमा कर सकता है जो फौजदारी मामलों में दोषी होते हैं । यह कार्य 
गृह सचिव द्वारा किया जाता है | राजमुकुट फौजदारी मामलों में मृत्युदण्ड प्राप्त 
अपराधी तक को क्षमादान दे सकता है । दीवानी मामलों में राजमुकुट को ऐसा कोई 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । 
(घ) घार्मिक शक्तियाँ (२८९॥(आ०० ए०एथ>)े 


राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं | ब्रिटेन में एंग्लीकन (#॥8/८%7) और 
प्रेसबिटेरियय (2%0/८४») चर्च राज्य के अग के रूप में जिसका नियंत्रण राजमुकुट 
' ससद्‌ द्वारा होता है। इग्लैण्ड चर्च का प्रमुख होने के नाते दह कैंटरवरी तथा यारके के 
ऑर्च-दिशर्पों तथा अन्य चर्चो के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है | राजा की अनुमत्ति 
से ही चर्च ऑफ इग्लैण्ड की राष्ट्रीय समा' (एथ४णा। #उतथाए५ ० एकफतणी ते 
सयाहआ0) की समस्त कार्यवाहियाँ सम्पादित होती हैं | चर्च के *कनदोकेशन* केवल 
अगेयुकुंट ही बुला सकता है | कनवोकेशन द्वारा प्रारित नियमों के लिए राजमुकुट सर्वोच्च 
अधिकारी है | धार्मिक अदालतें (ए८ल८अंउप्रांला 0०णाओ) से अपीलें, प्रिदी कौंसित की 
न्यायिक समिति के पास आठी हैं| स्कॉटलैण्ड के स्थापित चर्च अर्थात्‌ प्रेसबिटेरियन चर्च 
के सम्बन्ध में राजमुकुट की शक्तियोँ महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
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व्यक्तिगत रूप से राजा का यह घार्मिक दायित्व है कि दह किसी रोमन कैथोलिक 
सै विवाह न करे क्‍योंकि वष्ठ एग्लीकन द प्रेसबिटेरियन दोनों ही धार्मिक व्यवस्थाओं का 
प्रमुख है । अपनी घार्षिक शक्तियें के कारण ही राजा “घर्ष-पदषक' (02छउद्या ७६ 96 
शत) कहा जाता है | 
(ड) सम्मान की शक्तियाँ (00४८६ ०६(0०॥वगाड प्रण्ताणणर) 

राजमुकुट कौ “सम्मान का स्रौत (#0णा्षा। ०६ पर०0005) भी कहा जाता है 
दहौ नागरिकों कौ राजनीतिक व सामाजिक सम्मान और उपाचियाँ प्रदान करता है | 
उदाहरणार्थ, 'पीयर' की उपाधि भदि राजनीतिक सम्मान है तो “नाईट' (द॥रष्टा0 की 
उपाधि साम्राजिक सम्मान है | प्रधानपन्‍्त्री के परामर्श से ही सप्चाट लोगों को विविध 
कृषाधियों छुथा अल़करणों से सुशोमिद करता है 
राजमुकुट की शक्तियाँ किस प्रकार ध्दवहार में लाई जाती हैं ? 

उपर्युक्त शक्तियाँ और अधिकार दैधांनिक दृष्टि से राजमुकुट में निडित हैं, किन्तु 
यथार्थ में उत सभी का प्रयोग मन्त्रिमण्डल, ससद सथा सोकसेवा के सदस्यों द्वारा 
किया जाता है ॥ राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा (या रानी) स्दय॑ महीं करता 
है । राजा का कोई आदेश तब त्ञक वैध नहीं समझा जाता जब तक कोई मन्‍्त्री उस 
पर हस्ताक्षर न कर दे ॥ सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज॑मुकुट णो भी करता है, 
चाहे परपाधिकारों का प्रयोग हो या ससदीय कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों का, वह 
ब्रिटिश जनता के कार्यपाल़िका-प्रतिनिधि के रूप में करता है और ये सभी कार्य 
ससदीय नियन्त्रण के अधीन हैं ॥ फाइनर का कथन है कि “यह विशाल गगनचुम्दी 
क्या दैम॑दपूर्ण अद्डालिका है जिसके अन्तर्गत राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है |“ 
अर्थात्‌ राजा स्वय कुछ भी कार्य नहीं करता है, उसके कार्य दूसरों द्वारा सम्पादित 
किये जाते हैं । 


राजा की वास्तविक स्थिति, विशेषाधिकार और प्रमाव 


(तह &तण्जा एबं, एशं।९१९६5 904 ॥5#00066 ता ए९$0एशशं/तो 
अथवा 


सप्नाद्‌ राज्य करता है, शासन नहीं 
(0€एएह एथेए०5, ४०6 (०८5 ००६ ए6र८एएणओ) 

शराजमुकुट की शक्तियों के प्रसंग में स्वमादत- ग्रह प्रश्त उठता है कि राजमुकुट में 
निहित शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं किस हद तक कर सकता है ? अर्थात्‌ राजपूकुट 
रूपी सस्या मैं राजा कौ दास्तविक स्थिति क्‍या है ? दह कैदल मात्र एक स्वर्णिम शून्य' 
(00 250) अथवा 'रदर कौ मुडर' (७७८८ ६०४४) दै अयवा शासन पें घ्रमाद 
और विशेष स्थिति का भी उपभोग करता है ? ईप्तैण्ड में राजा की दास्‍्तदिक स्थिति को 
समझने के लिए पिम्तलिखित बातों पर दिदार करता होया-- 

() 'शजाः कोई गततौ नहीं कर सकता" (0८ (आह €४१ 00 00 भ्कणाए्) 
व केझे मेक पक रे ककत बय8 शिम्व्वव्ट न १4०वंटाक एकनसफाफलमा 
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(2) 'राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता' (० ॥(॥8 रिक्षश्ा$, ४ण 0०८5 
7000600था) 

(3) राजा के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (र0/व शांभव्ुड शाप 
पशञाणाा।एह$) 

(4) विमिन्‍न कारणोंवश राजा का व्यापक प्रमाव | 
राजा कोई गलती नहीं कर सकता 

इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि किसी कार्य के लिए राज 
को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है | लॉवेल (0४८) के शब्दों में--“संविधान के 
घुराने सिद्धान्त के अनुसार मन्त्री लोग राजा के सलाहकार होते थे । उनका काम था 
सलांह देना और राजा का काम था निर्णय लेना | अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई 
है । राजा से सलाह ली जाती है किन्तु निर्णय मन्‍्त्री करते हैं |” वास्तव में इस उक्ति 
के दो रूप हैं--कानूनी और राजनीतिक | कानूनी रूप से राजा अपने कार्यों के लिए 
कानून से ऊपर है क्योंकि वह स्वयं स्व-विवेक से कोई काम नहीं करता बल्कि मन्द्रियों 
के परामर्श से ही सब काम करता है | राजनीतिक दृष्टि से आशय है कि यदि राजा कोई 
राजनीतिक भूल करे या किसी अपराध का परामर्श दे तो भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं 
किया जा सकता | उस भूल के लिए सम्बन्धित विभाग का मन्‍्त्री ही उत्तरदायी ठहराया 
जाएगा और वह स्वयं को कानूनी या संवैधानिक अपराध के दोष से बचा नहीं सकेगा | 

“राजा कोई गलती नहीं कर सकता” इस उक्ति को अधिक सरलता से इसके 
निम्नलिखित तीन॑ अर्थों द्वारा समझा जा सकता है-- 

() राजा कानून से ऊपर है--इसका अर्थ है कि राजा विधि और न्याय का झ्नोत 
है | उस पर किसी भी विधि के अन्तर्गत दोष आरोपित नही किया जा सकता | राजा पर 
न किसी न्यायालय में अमियोग लगाया जा सकता है और न किसी न्यायालय द्वारा उसे 
अपराधी घोषित किया जा सकता है यहाँ तक कि राजा किसी की हत्या भी कर दे तो भी 
ब्रिटिश विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा उस 'पर अभियोग चलाया जा 
सके । 

(0) राजा दूसरों से भी गलत कार्य नहीं करा सकता--यह अर्थ पहले अर्थ से 
ही निकलता है | जब राजा स्वयं कोई भूल नहीं कर सकता तो वह दूसरों से भी 
गलत कार्य नहीं करा सकता अथवा किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए 
अधिकृत नहीं कर सकता | इस प्रकार यदि कोई मन्त्री कोई कानूनी या सदैधानिक 
अपराध करता है तो वह यह कहकर अपनी रक्षा नहीं कर सकता कि उसने यह काम 
राजा की आज्ञानुसार किया है | दूसरे शब्दों में, कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किए 
गए किसी अवैधानिक कृत्य के लिए राजा की कानूनी उन्मुक्ति (लय ग्रधाशणा॥3) 
या विशेषाधिकार कौ शरण नहीं ले सकता । कोई भी अपराधी यह बात कह कर 
अपनी सफाई नहीं दे सकता कि राजा के कहने से उसने यह गलती की है ॥ 
7 व छूमए ठेस सवीयिक्रक गे एल्लन्प् 8फणफर- 
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सन्‌ 678 में 'डेनदी-काडा (009 0४७०, 678) में इस सिद्धान्त को ही 
प्रतिपादित किया गया था । 

(7) राजा के कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी होना 
चाहिए--उपर्युक्त दूसरे अर्थ से ही तीसरा अर्थ यह निकलता है कि यदि राजा न स्वय 
भूल कर रूकत; है न दूसरे व्यक्ति से घूल करवा सकता है. तो किसी न किसी व्एक्ति 
को उसके गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होना चाहिए | राजा की किसी भी भूल का 
उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से उच्ध मन्त्री पर होता है जिसके परामर्श से उसने यह भूल 
की । इस प्रकार यह कथन मन्त्रियों के उत्तरदायित्व की स्थापना करता है जो ब्रिटिश 
शासन-प्रणाली की आधारशिला है] 

स्पष्ट है कि ब्रिटेन का राजा व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य नहीं करता है ॥ उसे 
समी कार्य मन्त्रियों की सलाह पर करने पड़ते हैं और उसके समी कार्यों के लिए भन्त्री 
ही उत्तरदायी होते हैं | इस सम्बन्ध में ग्लेडस्टन ((90:070) मे सत्य ही कहा था कि 
“शजा के जीवम भें उसके राज सिंहासन पर आसीन होने के समय से उसकी मृत्यु तक 
'एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जबकि उसके कार्यों के लिए कोई न कोई ससद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी न हों और राजा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब त्तक कि कोई भस्‍्त्री 
उसके उत्तरदायित्व बहन करने को तैयार न हो |" 
राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता 

ब्रिटिश राजा या सप्राट की स्थिति के बारे में यह बहुचर्चित शब्दावली प्रचलित है 
कि “राजा राज्य करता है, शासन नहीं । इसका अमिप्राय यह है कि दैधानिक दृष्टि से तो 
राजा का आज भी प्राचीन काल जैसा ही शक्तिशाली महत्व है लेकिन वास्तव में वह अब 
उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है ॥ प्रजातन्त्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज 
केदल सवैधानिक अथवा नाममात्र का 'शासन प्रमुख” रह गया है | उसकी उक्त सभी 
वास्तविक शक्तियां “राजमुकुट' नामक अपूर्त या काल्पनिक सस्या में निहित शो गई हैं | 
राजमुकुट' की किसी भी शक्ति का प्रयोग राजा या रानी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते, 
बल्कि उसका प्रयोग उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा किया जाता है| इस प्रकार राजा के हांथों 
में शासन की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात्‌ राजा शासन नहीं करता, परन्तु राज्य करता 
है । राजा केवल नाममात्र का औपचारिक शासक है। 

परस्तु 'राजा शासन नहीं करता” इससे यह नहीं समझना घाहिए कि राजा सर्दया 
प्रमावदीन है और उसका कोई महत्व नहीं है ॥ वास्तविक शक्तियाँ न होते हुए भी राजा 
शासन को काफ़ी प्रमावित करता है | ब्रेजहॉट के अनुसार उसे शासम के क्षेत्र में 
जिम्ताकित हीन महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं... 

(7) परामर्च देचे झा अधिकार (06 ।६॥0॥0%९ (णछडा८0) 

(2) प्रोत्साहत देने का अधिकार (८ छाल 0 ७९ झात्ठणजहूट) 

(3) चेदादनी देने का अधिकार (गा राहावर0 एउतऐे 

६. हखृखज प्रा साफ (त्मसतज्पतत 
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आज राजा शासन का आलोघक, परामर्शदाता और मित्र है । उसके परामर्श देने 
के अधिकार का आशय है कि वह मन्त्रियो के कार्यों की पूर्ण जानकारी रखे और उन्हें 
आवश्यकतानुसार उचित परामर्श दे । प्रोत्साहन देने के अधिकार का अर्थ है कि राजा 
यदि किसी नीति के लिए कल्याणप्रद समझे तो मन्त्रियों को उसे पूरा करने के लिए 
प्रोत्साहित करे । चेतादनी देने के अधिकार का मतलब है कि यदि मन्त्रियों द्वारा कोई 
गल्लत निर्णय लिया जाए या उनका कोई कार्य देश के लिए हामिप्रद हो तो राजा उन्हें 
चेतावनी देने और गलती दूर करने के उपाय भी सुझाए; किन्तु चेतावनी के अधिकार का 
यह अर्थ समझना भ्रामक होगा कि राजा मन्त्रियों का विरोध करने की क्षमता रखता है। 
राजा चेतावनी दे सकता है लेकिन मन्त्रियों को अधिकार है कि वे राणा की बातों को 
स्वीकार करें था अस्वीकार कर दें। 

वास्तव में एक प्रमायशाली राजा अपने प्रयुक्त अधिकारों से प्रशासकीय मामलों 
और घटना-चक्र को प्रमावित करने में बहुत कुछ सफल हो सकता है | अपने इन 
अधिकारों के कारण वह केवल प्रतिमा-माज्न या स्वर्णिम शून्य नहीं बन पाया है | ब्रिटेन 
का इतिहास साक्षी है कि विमिन्‍न अवसरों पर राजाओं और रानियों ने प्रशासनिक कार्यों 
में हस्तक्षेप करने की सरकार की नीति को बहुत प्रभावित किया है, पर यह सब कुछ 
वस्तुत: राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उसकी औपचारिक शक्तियों पर नहीं । 
राजा के विशेषाधिकार 

संविधान शास्त्रियों के अनुसार राजा के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार ये 
हैं.) प्रधानमन्त्री एव अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करना, (2) लोक सदन को भंग 
करना, (3) मन्दत्रियों को बर्खास्त करना, (4) लोगों को पीयर की उपाधि प्रदान करना एवं 
विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देना या न देना । 

राजा के इन विशेषाधिकारो के बावजूद अन्तिम रूप से राजा एक संवैधानिक 
अध्यक्ष मात्र है, जो केवल राज्य करता है, शासन नहीं | अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग में 
भी बह स्व-विदेक से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्दतन्त्र नहीं है और वह मन्द्रियों 
के परामर्शानुसार ही कार्य करता है । 

राजा के प्रभाव के कारण या आधार 
(895९5 ० तह वरहश्ाए८ ० (एगए्टो 

राजा मृतप्राय: 'स्वर्णिम शून्य अथवा 'मिट्टी की मूर्ति' मात्र नहीं है । उसका ब्रिटिश 
राजनीतिक व्यवस्था पर विशिष्ट प्रभाव और महत्त्व है | राजा के महत्त्व और प्रमाव के 
प्रमुख कारण निम्नलिखित है-- 

(0 व्यक्तित्व--राा के प्रभाद का राबसे प्रमुख कारण उसका व्यक्तित्व है । यदि 
राजा का व्यक्तित्द प्रभावशाली है तो मन्त्रिगण स्वत- ही उसके परामर्श का अनुपालन 
करते हैं, उसे मन्त्रियों के हाथो की 'रबर की मुहर" बन कर रहना पड़ता है ॥ लॉस्की का 
मत है कि “शासन पर राजा का प्रमाद व्यक्तित्व के अनुपात की समस्या है, प्रधानमस्त्री 
का व्यक्तित्व उच्च है तो सप्राद्‌ का प्रमाव कम होगा” 


१. (०४७, सै * एड्लाम्लाधआशज उलल डा छाहांक्रव, 
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(6) अनुभव--राजा के प्रमाद का दूसरा कारण उसका विस्टूत अनुमव होना है | 
राजा स्वय जीदत-पर्यन्त शासन का प्रभुख रहता है जबकि मन्द्रिमण्डल निरन्तर बदलते 
इहते हैं | वह अपने राज्यकाल में अनेक मन्त्रिमण्डलों का उत्थान और पतन देखता है 
ज्ञथा परिवर्तित होते रहने दाले मन्त्रियों की तुलना में उसका प्रशासनिक अनुभव उत्तरौत्तर 
चरिपक्व होता चला जाता है । उसकी स्थिति एक ऐसे अनुमदी शाप्रन-कुशल व्यक्ति 
की-सी हो जाती है जो अपने विशाल अनुमद के दल पर ममन्त्रिमण्डल की प्रमावित कर 
सकने की क्षमता रखता है । 

(9) संसदीय शासन की कार्य-विध्ि--ब्रिटिश शासन की कार्य-विधि भी राजा के 
प्रमाद की दृद्धि में विशेष सहायक है | राजा ससदीय शासन का अध्यक्ष होता है | अतः 
मन्त्रिमण्डल की कार्यदाहियाँ उसके समक्ष प्रस्तुत दोती हैं, विदेश विम्ग के महत्त्वपूर्ण 
पत्र-व्यवहार भी उसके पास प्रतिदिन पहुँचते हैं और ससदीय वाद-विवादों का सरकारी 
प्रतिवेदन व समाघार-पत्रों में प्रकाशित विवरण भी प्रतिदिन उसके सम्मुख प्रस्तुत किए 
जाते हैं | प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य है कि मन्त्रिमण्डलीय निर्णयों और भन्त्रियों द्वारा 
शम्पादित किये जाने दाले कार्यों से राजा को निरन्तर अवग्रत कराता रहे । राजा का 
स्वय का कर्मचघारी-दर्ग है और उस्तका एक मत्री (0जा5संध्ा०्० ॥7०७20 भी होता है, 
जिसका कार्य राजा 'को सभी राजनीतिक घटनाओं की सूचना देते रहना है ] स्पष्ट है कि 
ससदीय शासन की इस कार्य-विधि के कारण राजा को सम्पूर्ण शासन के बारे में इतना 
जृशत हो जाता है जितना कि अलग-अलग समन्त्रियों को सम्मवतः नहीं होता | इसका 
घरिणाम यड्ट होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को उपयोगी 
परामर्श दे सकता है, मन्त्रिमण्डल के कार्य विशेष के दोष बता सकता है और 
मन्त्रिमग्डल वी किसी श्रुटिपूर्ण नीति के सम्मावित परिणामों कै बारे मैं चेलावनी दे सकता 
हि: । 

(७) विष्यक्षता--राजा के प्रभाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण उसकी राजनीतिक 
निष्पक्षता है। उत्तकी इस निष्पक्षत्ा के कारण जनता की राजा में अपूर्व भक्ति रहती है 
और राणा जिस शत यो अच्छी मावता है, जनता के लिए भी वह बहुत॑ मानवीय हो 
जाठी है। राजा की राजनीतिक तटस्वता के कारण ही सभी द्तों के मन्त्रिमण्दल उस्तके 
चदमर्श को समान रूप से सम्मान देते हैं | राजा शासन का प्रयुख होते हुए भी 
राजवीतिक दृष्टि से तटस्थ झ्ोत़ा है इसीतिए विरोधी दल भी उत्का (धर #70/०अ१ १ 
70०/ण 0फ़ण्लएणा) होता है । 

(४) सौरवपूर्ण पद--राजा के प्रभाव का एक प्रमुख कारण उसके पद की महत्ता 
है | राजा की गौरदपूर्ण त्थिति उत्तके परामर्श और विदार की गुदुतां प्रदान करती है | 
अतीत वाल से चले आने ,वाले राजपद के प्रति सम्पूर्ण द्रिटिश जगता में अवन्य 
भक्ति-भाव होता है | अठ. कोई भी मन्द्रिमश्डल राजा के प्रति उपे्ा-भाव प्रदर्शित करने 
का साहत्त नहीं करता | महान राजपद का प्रभाव झन्त्रियण पर अवश्य पड़ता है क्योंकि 
दे ब्रिटिश जतदा कै ही प्रटिनिधि होते हैं ॥ 
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(४) कोई विकल्प नहीं--राजा के प्रति ब्रिटिश जनता के सम्मान और भक्ति का 
एक अन्य कारण इस पद का कोई उचित विकल्प नहीं होना भी है । अगर इस पद को 
समाप्त कर दिया जाये तो इसका उचित विकल्प भी नजर नहीं आता है | 


राजपद का औचित्य 
(]एन्नाउस्माता ण॑ १ णाउत्लाऊ) 

आज जबकि विश्व में राजतन्त्र का अस्तित्व समाप्त हो रहा हो वहाँ ब्रिटेनवासी 
“महारानी चिर॑जीवी हो” के नारे लगाते हों, आश्चर्यजनक ही लगता है । ब्रिटेन भे आज 
भी राजपद ठोस भूमि पर खडा है | वास्तव में ब्रिटेन में राजपद का होना एक 
आश्चर्यजनक असंगत्ति है । ब्रिटेन में राजतस्त्र अथवा राजपद के बसे रहने के पीछे विविध 
कारणों का योगदान रहा है, जिन्हें विम्नाकित है 
(क) ऐतिहासिक कारण 

ब्रिटेन में राजपद के अस्तित्व को कायम रखने में मुख्यतया निम्नाकित ऐतिहासिक 
कारणों ने योगदान दिया है--- 

(0) राजपद एक ऐतिहासिक वस्तु है-त्रिटेन का राजपद लगमग साढे ग्यारह 
सौ वर्षों की एक ऐतिहासिक धरोहर है । अतः ब्रिटेनवासी जिस राजतन्त्र के सम्पर्क में 
शतादिियों से रहते आए हैं, उनसे अलग होने की बात सोधना भी उन्हें अस्वामाविक 
लगता है | स्वमाद से रूढिवादी और परम्परावादी ब्रिटिश जनता के लिए राजपद एक 
ऐतिहासिक परप्परा है, अत्तीत को दर्तमान से तथा चर्त्तमान को अदीत से जोडने दाली 
शृंखला है। 

(२) राजप्द का सराहनीय इतिहास-...अंग्रेजों को राजपद से इसलिए भी प्यार है 
कि उसका अतीत बड़ा मौरवमय तथा देश के हितों का रक्षक रहा है | केवल 
स्टूअर्टकालीन राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओ ने य्यक्तिगत स्वार्थों की तुलना में 
राष्ट्रीय हिर्तों की रक्षा की है | फार्ज पंचम के लिए अपनी महानता, कर्मठता और 
प्रजावत्सलता के कारण 'अपने प्रजाजनों के पिता” की सेज्ञा दी जाती थी" अंग्रेज लोग 
जब अपने महान सप्राटों के महान्‌ कार्यों की गाथा पढ़ते हैं तो उनमें राजपद के प्रति एक 
स्वाभाविक प्रेम और सम्मान की भावना पैदा हो जाती है । 

(3) राजतन्त्र का शात्तिपूर्ण जनतन्त्रीकरण--ब्रिटेन में राजपद इसलिए भी 
लोकप्रिय है कि वहाँ निरकुश राजतन्त्र ने लोकतन्त्र के उदय और प्रसार में बाधक बनने 
की चेष्टा नहीं की, चरन्‌ अपना शान्तिपूर्ण जनतान्त्रीकरण हो जाने दिया है ! वास्तद में 
लॉस्‍्की ने ठीक ही लिखा है कि "ब्रिटेन में राजतन्त्र मे अपने को लोकतन्त्र के हाथ में 
ऐसे बेध दिया है मानो दह इसी का प्रतीक हो [४ 
(ख) मनोवैज्ञानिक कारण 

राजपद के बने रहने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी उत्तरदायी रहे हैं, जिनमें से 
महत्वपूर्ण निम्तानुसार हैं... 


जज 
3, (रा: शिपाआला०क एज्त, हैँ एजहॉजात 
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0 ब्रिटिश जाति का रूढिवादी रस्वभाव--अग्रेज स्वभाव से रूडिदादी और 
पुरातनता प्रिय है। वे अपनी प्राचीन पद्धतियों और सास्थाओं को, समयानुसार सुघारते 
हुए बनाये रखना अधिक पसन्द करते है | राजतन्त्र पूर्दत स्थापित है, किन्तु उसकी 
आत्पा का जनतान्त्रीकरण कर दिया गया है। इससे भी राजपद सुरक्षित रहा है। 

(2) शजपद पे रवामाविक राम्यात फी भाषना--राजपद के अस्ततित्द का दूसरा 
सनोदैज्ञानिक कारण उसमें एक अदसुत स॒प्मान और आकर्षण का होना है। इसमें वह 
राजाशाही श्यत-शौकत है जो किसी अन्य शारान में नहीं हो सकती | घोनिग्स के 
अनुसार “लोकतन्त्रात्यक शासन देजान तकीं और नीरस नीतियों तक ही सीमित नहीं 
है । उसमें कुछ रगीनी, कुछ तड़क-मड़क होनी ही घाहिए और ऐसी स्पष्ट शड़क-मड़क 
और कहाँ देखने को मिलेगी जैसी कि शाही पोशाक (₹0$व१॥फञा0) में मिलती 
राजपद की महानता लोग बिना तर्क स्वीकार करते हैं उसके प्रति निछा व सम्मान 
प्रदर्शित करने हेतु राजाओं को बड़ी घूमधाम से गद्दी पर बैठाते हैं ! 

(3) राजपद सुरक्षा का प्रतीक--अग्रेजों की भावना के अनुसार राजा उनकी 
एकता, दृढता और सुरक्षा का प्रतीक है; प्रिटिश जनता के लिए राजा अथदा रानी एक 
महान्‌ औषधि का कार्य करता है 4 अग्रेज समझते हैं कि “यदि राजा बर्किपम राज-प्रत्ताद 
में बता रहे तो लोग और भी चैन झी नींद सोते हैं | अग्रेजों की दृष्टि से उनका राजतन्त्र 
प्रजातन्त्र की पोषक और रक्षक है ।” इस भावता ने भी राजपद को सशक्त बनाया है | 
(ग) राजनीतिक कारण 

बिटेत में राजपद निम्नलिखित सशक्त राजनीतिक कारणों के आपार पर भी अपना 
अस्तित्व बनाए हुए है... 

(7) शाजतन्त्र का लोकतन्‍त्रात्यक रूप ग्रहण करना--ड्विटेत में तिरकुश राजतन्त्र 
ने सर्वैधानिक राजतन्त्र का रूप ले लिया है। राजतन्त्र के जनतान्त्रिकरण की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया शान्तिपूर्ण और स्वामाविक ठग से हुई है | इग्तैण्ड के अधिकांश गणा जनमत की 
नब्ज को पहचानने में सिद्धहस्त रहे हैं | इसके अनुकूल ही उन्होंने अपने आपको 
परिवर्तित कर लिया, जिससे जनम्त उनके विरुद्ध नहीं हुआ | 

(2 उवित विकल्प नहीं--पुनरों का मत्त है कि “यदि राजतम्त्र हटाया गया तो 
उसके स्थान पर कोई अन्य संस्था पुनः स्थापित करनी पड़ेगी क्योंकि सरादीय शासन में 
दूसरी कार्यप्रलिका की आवश्यकता होती है तथा प्रधानमन्त्री किसी प्रजातन्त्रात्मक देश में 
साकेतिक अप्यक्ष के कप में कार्य नहीं करता | यदि राजतन्त्र अथवा राजा को समास 
कर दिया गया ठो उम्के रथान पर या तो अमेरिका की हरह जनता द्वारा निर्वाधित 
राष्ट्रपति या कुछ अन्य देशों की भौंति रंंसद्‌ द्वारा चुना हुआ राष्ट्रति लाने की 
आवश्यकता होगी ॥ इस तरष निर्दायित राष्ट्रपति को पदासीत करने पर रदमावतः उसे 
कुए शक्तियों प्रदान करना होंगी | राष्ट्रपति कमी भी अधिकारों की मौंग करके शारान में 
जशतिरोध पैदा कर कृफैगां | अत: यश परम्परागत शजतन्त्र ही उत्तम है क्‍योंकि राजा 
“फीफा प्रफिलोफ ८००«ण_न>-«- 
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निष्पक्ष रहता है और कभी अधिकारों की माँग भी नहीं करेगा तथा देश राष्ट्रपति के चुनावों 
के भारी सकट से बचा रहेगा ॥“ 

(3) राजनीतिक निष्पक्षता--राजपद के स्थिर रहने का दूसरा कारण राजा की 
निष्पक्षता है । राजा वशानुगत होने के कारण दलगत भावनाओं से ऊपर उठा होता है | 
वह सदैव पक्षपात-रहित होकर काम करता है | अपनी राजनीतिक त्तटस्थता के कारण 
बह एक आदर्श मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है, अपनी प्रतिष्ठा व अपने प्रमाव 
द्वारा राजनीतिक मतभेदो को निबटाता है और विरोध की तीव्र भादना को कम करता है। 
वह अपनी राजनीतिक निष्पक्षता के आधार पर सत्तारुद दल और विपक्ष के बीच सम्पर्क 
'कडी का कार्य करता है । ऐसा करके वह 'राष्ट्रीय सहमति या सर्वानुमति" की दिशा में भी 
योगदान कर सकता है । 

(५) शासन कार्य का क्रम बनाए रखने में सहायक--राजपद शासन सचालन 
अथवा व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सहायक है | एक मन्त्रिमण्डल के पद त्यागने और 
दूसरे मन्त्रिमण्डल के पद ग्रहण करने के बीच के समय में शासन का भार राजा ही वहन 
करता है | राजपद के कारण बिना भारी उथल-पुथल के ही सरकार में सरलता में 
परिवर्तन हो जाता है | 

(5) राष्ट्रीय एकता का प्रत्तीक--प्रिटिश सम्राट या राजा को राष्ट्रीय एकता का 
प्रतीक माना जाता है। वह राष्ट्रीय एकता और अखडता को अक्षुण्ण रखने की दिशा मे 
महान्‌ योगदान करता है । 

(घ) अन्तर्राष्रीय कारण 

राजपद के बने रहने के पीछे अन्तर्राट्रीय कारण भी उत्तरदायी रहे हैं, जो 
निम्नानुसार है-- हे 

(॥) राष्ट्रमण्डल के अस्तित्व को कायम रखने में योगदान--ब्रिटेन का राजा 
सुदूर बिखरे हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकता का अपरिहार्य प्रत्नीक है | बाल्डविन 
(8209) ने एक बार एडवर्ड अष्टम्‌ (80५2 शा) से कहा था--'सम्राद्‌ ही हमारे 
एकमात्र बचे-खुचे साम्राज्य की अन्तिम कडी है | यदि इस कडी को त्तोड़ दिया जाए तो 
स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशो के बीच कुछ भी सामान्य प्रतीक नहीं रहेगा |“ लॉस्‍्की का 
'कथन कि “रप्नाद्‌ राष्ट्रणण्डल का भौतिक आधार है और जब त्तक राष्ट्रमण्डलीय बन्धन 
विभिन्‍न देशों के लिए लामदायक रहेगा, तब तक ही सप्राट्‌ का एकता के प्रतीक के रूप 
में महत्त्व रहेगा ।"* 

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास--राजपद का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहले 
साम्राज्य-विस्तार की दृष्टि से भी बडा महत्त्व था । राजतन्त्र ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 
आऔवधित्य प्रदान करता था, ब्रिटेनवासी सुदूर प्रदेशो को जीतने के लिए उत्साहित रहते थे 
और साम्राज्य के संपोषण में योग देते थे | अंग्रेज लोग 'सप्राद्‌ के मुकुट मे उपुनिवेशरूपी 
नया जवाहरात' (४०७ उ०एछ ई0 ॥6 फुल (पएशा) तथा 'साप्राज्यिक परिवार में 
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नया सदस्य (४८७ (रात (ज एफ एआग।) जोडते हैं ॥ ब्रिटेन का राजा विभिन्‍न 
देशों से उत्तम त्तम्बन्ध बनाए रखने में भी बड़ी सहायता पहुँचाता है | यदा-कदा की जाने 
वाली ब्रिटिश राजाओं (या शानियों) की मैत्री-यात्राएँ ब्रिटिश-प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हैं | 
(ड) आर्थिक कारण 

राजपद को अस्तित्व में रखने का आर्थिक औचित्य (82ण०शाए [एच्रतीट्आाणा) 
मी है । ब्रिटिश-शासन के लिए यह एक महँगी सस्था नहीं है ॥ इसके प्रतिष्ठापत पर 
राष्ट्रीय इजट के एक प्रतिशत का दीसर्वों भाग भी खर्च नहीं होता है | लेकिन इससे 
राजनीतिक घेतना के रूप में बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है | बार्कर (प्रेज्ञाप्थ) के 
कथनानुसार, “राजतन्त्र पर व्यय राजनीतिक भावना तथा विचार के रूप में लौट जाता 
है, जो समाज को दृढ बनाता है ।" इतनी उपयोगी और ऊपर से कम खर्चीली संस्था 
को खोने में ब्रिटिश जाति को कोई लाम दिखाई नहीं देता | इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का 
राजा ब्रिटिश समाज के लिए आय का एक स्रोत भी है | राज-परिदार से सम्दन्धित 
उत्सवों, फिल्मों आदि से काफी आमदनी होती है । 
(घ) सामाजिक कारण 

ब्रिटिश राजा देश की सामाजिक सरचना का महत्त्वपूर्ण अग है | इग्लैण्ड का 
राजकीय परिवार नैतिकता, फैशन, कला. साहित्य आदि के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करता 
है और उत्साहवर्द्धक कार्य करता है | लो (०४९ के अनुसार--“किसी भी सगठन के 
साथ 'राजकीय' शब्द छुड़ छाने से सफलता अदश्यम्मादी हो जाती है ।' राजा का 
अवलम्यन मिल जाने से कोई भी सार्दजनिक कार्य लोकप्रिय बन जाता ढै | जहाँ तक कि 
दैनिक जीदन के फैशन पर भी राजपरिवार का बड़ा प्रशाव पड़ता है ॥ राजपरिवार कै 
सदस्यों द्वारा फैशन को प्रमावित किया जाता है । 

प्रिर्स चार्ल्स और लेडी डायना के तलाक ने राज परिवार की छवि को लोगों में 
गिराया है, और इससे ब्रिटिश जनता की भादनाएँ भी आहत हुई हैं। इससे प्रिन्स चार्ल्स 
का इत्तैण्ड कै राजरसिंहासन प्राप्त करने का दादा भी सन्देह्द के घेरे में आ गया है | 
इसके बावजूद इंग्लैण्ड में राज परिवार के प्रति श्रद्धा बनी हुई है | तमी तो वहाँ कहा 
जाता है कि “ससार में केदल पाँव राजा रहेंगे--घार राजा धाशों के और एक इंग्लैण्ड 
का राजा ।#" 


कया निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है ? 
(एनआजा छत्तत्त ल्‍्चंतर्ण एथक्ा३त्ट 06 0६२) 
कुछ क्षेत्रों में कह्य जाता है कि ब्रिटेन में दंग्ानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित 
राष्ट्रपति पद की व्यवस्था हो पानी चाहिए. लेकिन ब्रिटिश दातावरण और परिस्थितियों में 


एक निर्दावित प्रधान राजपद का एक अच्छा विकत्प नहीं हो सकता.॥ इसके मुझ्य कारण 
निम्नाकित हैं-- 


(॥) ढिटेत में राजपद का लोकतान्त्रीकरण हो चुका है और राजा की दास्तविक 
शक्तियों का उपमोग घनता द्वारा निर्दायित प्रतिनिधि करते हैं ॥ 
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(2) राजपद को समाप्त करके यदि निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की गई तो ऐसा 
व्यक्ति दलगत आस्याओं से ऊपर नहीं रह सकेगा । उसे सभी पक्षों की ओर से वह 
असीम प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती जो राजा को प्राप्त है । 

(3) ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटेन बल्कि ब्रिटिश अधिराज्यों और राष्ट्रकुल देशों का 
भी प्रधान माना जाता है | एक निर्वांचित राष्ट्रपति को राष्ट्रकुल देशों की निछा कमी प्राप्त 
नहीं हो सकती | यदि राजपद को सप्राप्त कर निर्वाचित प्रघान का पद स्थापित किया 
या तो 'राष्ट्रमण्डल' का भी अन्त निश्चित है | 

(4) एक निर्वाचित राष्ट्रपति को पदासीन करने पर स्वमावतः उसे कुछ शक्तियाँ 
प्रदान करनी होंगी ॥ यदि अमेरिका के समान शक्तिशाली राष्ट्रपति बनाया गया तो 
कैबिनेट का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा और संसद्‌ की सर्वोच्चता को आघात पहुँचेगा | यह 
भी निश्चित है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति कमी भी अधिकारों की मौंग कर शासन में 
गतिरोघ पैदा कर सकता है | 

(5) एक निर्वाचित राष्ट्रपति को, अपना कार्यकाल सीमित होगे के फारण, 
प्रशासनिक कार्यों का वह दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता जो राजा को होता 
है । उदाहरणार्थ, वर्तमान साम्राज्ञी एलिजाबेथ ही अपने शासन में अनेक प्रधानमन्त्रियों के 
शासनकाल का अनुमव प्राप्त कर चुकी है । 

(6) ब्रिटेन की जनता को राजपद से असीम प्यार है । वह एक निर्वाचित राष्ट्रपति 
'को अपना वैसा प्यार कमी नहीं दे सकती | * 

(7) निर्वाचित राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से भी विशेष लामकारी 
सिद्ध नहीं होगी क्‍योंकि निर्वाचन पर जो अपार व्यय करना पडता है जो अमेरिकी 
राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यय से स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त राजपद अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश 
समाज के लिए आय का एक बडा स्त्रोत है जबकि निर्वाचित प्रधान आय का ऐसा प्रमावी 
स्त्रोत नहीं बन सकता । 

उपर्युक्त कारणों से ब्रिटिश जनता के मन में यह भावना बुरी त्तरह से घर कर गईं 
है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति राजा का स्थानापन्‍न अथवा राजपद का विकल्प नहीं हो 
सकता | ऑग (088) ने लिखा है कि “ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटघारी गणतन्त्र बना रहेगा 
और उसे बना भी रहना चाहिए | 

साराश में, वर्तमान समय में भी ब्रिटिश जनता की राजपद के प्रति असीम भक्ति 
तथा निष्ठा को देखते हुए राजपद का भविष्य सुरक्षित है ॥ 


] 088 < 2:5६ - १(०३टात एएसांडप (०४८एछकरण३, 


प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिमण्डल 
(राह एगग॥6 ऐ।ञांजस जाव4 (ताल) 





ब्रिटेन में ससदात्मक शासन भ्रणाली का प्रचलन है | अत. घ्यवहार में प्रधानमन्त्री 
एव मन्त्रिमण्डल द्वारा राजा की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है । प्रधानमन्त्री और 
मन्त्रिमण्डल को शासन ब्यवस्था की धुरी माना जाता है | फलतः देश की राजनीतिक 
स्यवस्था में इन दोनों ही संस्थाओं का महत्व निर्विवाद है| 

मन्त्रिमण्डल या कैविनेट का अर्थ एवं महत्त्व 
(५॥९श्रापह काठ 7क्तए०9९९ छा एकछाथ) 

ब्रिटेन मैं मन्त्रिमण्डल यह राजनीतिक समिति है जो प्रधानमन्द्री के नेतृत्व में 
कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है । ससदीय ब्यदस्था में लोक सदन कै बहुमत 
दल के नेता को राष्ट्राध्यक्ष द्वारा (ड्रिटेन में स्॒नांट द्वारा और भारत में राष्ट्रपति द्वारा) प्रघात 
मन्त्री पद पर नियुक्त किया छाता है और प्रधानमन्त्री सिद्धाननतः ससद-सदस्यों तथा 
व्यवहार में सापान्यतया अपने ही राजनीतिक एल के ससद्‌-सदस्यों में से अपने सहयोगी 
मन्दत्रियों का घुनाव करता है ॥ प्रपानमन्त्री की सिफारिश पर ही सप्राट द्वारा मन्त्रियों की 
नियुक्ति की जाती है। मन्त्रिमण्डल (080भ०) को परिमाषित करते हुए भुनरो ने लिखा 
है--/मन्त्रिमण्डल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय 
परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोकसमा के बहुमत का समर्थन 
प्राप्त हो । सिंडनी लो के अनुसार, “मन्त्रिषण्डल का आशय उस उत्तरदायी 
कार्यपालिका से है घणो रष्रीय कार्यों के सामान्य प्रशासन को पूर्णठ. नियन्त्रित 'करती है, 
किन्तु शक्ति का प्रयोग लोकसमा के कठोर निरीक्षण मैं किया छाता है। जिसके प्रति वह 
अपनी समस्त मूत्रों और अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी है |“ 

मन्त्रिमण्डल खिटिश शासव-य्यवस्था का हृदय व उसका महत्वपूर्ण केन्द्र है। दह 
शासन की सर्वोच्च वियन्द्रक शक्ति है | राजमुकुट (07०४शा) की ये शक्तियाँ जिनका 
अपधारिक उपमोग राजा करता है, राही अर्थ में मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रयुक्त होती हैं । 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हैं, अत. भन्त्रिमण्डल अपनी शक्तियों का 
प्रयोग छतता के दास्तविक प्रतिनिधि के रूप में करता है | इस तरह से मन्त्रिमण्डल 
सापूर्ण शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ लोकतन्त्रात्मक आधार प्रदान करता है । 


है. ऑआनररण भार वोह एलन्टाशवााप णै॑ खिल 
2. ६० 37 5>कंचा +योच (एन. ण॑ घटी 4 
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मन्त्रिमण्डल के बारे में रेमजे म्यूर ने कहा है, “यह राज्य रापी जहाज को घुमाने 
वाला चालक चक्र है |” एमरी के शब्दों में, “यह शासन का केन्द्रीय निर्देशक है हे 
ग्लेडस्टन ने लिखा है कि “यह एक सूर्य -पिण्ड है जिसके चारो ओर अन्य पिण्ड घूमते 
हैं |“) इसी प्रकार जेनिंग्स के अनुसार, “यह समस्त ब्रिटिश शासन-प्रणाली को एकता 
प्रदान करता है [“ मन्त्रिमण्डल पर ही वस्तुतः समस्त राजकीय कार्यों का उत्तरदायित्व 
होता है | डायसी के अनुसार, “यद्यपि शासन का प्रत्पेक कार्य राजपुकुट के नाप पर 
किया जाता है, परन्तु इग्लैण्ड की वास्तविक कार्यपालिका-शक्ति मन्त्रिमण्डल में ही 
निहित है ["* 

मन्त्रिमण्डल के भाध्यम से ही राजनीतिक संप्रमु और कानूनी संप्रमु के बीच 
सामणस्य हो पाता है | ब्रिटेन मे राजनीतिक प्रभुता वहाँ की जनता में निहित है और 
कानूनी प्रभुता राजा (वर्तमान) में | राजनीतिक प्रभुता की साकार अभिव्यक्ति जनता द्वारा 
निर्दाचित लोक सदन द्वारा की जाती है अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल जनता की (जो कि 
राजनीतिक सप्रमु है) प्रतिनिधि समिति है और यही राजा को (जिसमें कानूनी प्रमुता 
निहित हैं) परामर्श देतो है और उसे जनता की इच्छा से अवगत कराती है| इस प्रकार 
मन्त्रिमण्डल कानूनी सप्रमु के आदेशों और राजनीतिक सप्रमु की इच्छाओं से सामंजस्य 
स्थापित करता है तथा राजतन्त्र को लोकतन्त्र का रूप देता है । ग्रेजहॉट ने मन्त्रिमण्डल 
के इसी महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “यह एक सयोजक समित्ति है, एक 
'ह्ाइफन है जो जोड़ता है, एक बकशुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक 
साथ बाँध देता है ।"* 

मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ और कार्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ॥ यह राजमुकुट मे 
निहित कार्यपालिका-शक्तियो का सम्पादन करता है और व्यवस्थापन का दायित्व भी उसे 
ही निर्वाह करना पड़ता है| वही सम्पूर्ण राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार और 
नीति-निर्धारण करता है | साराशतः 'मन्त्रिमण्डल शासन-व्यवस्था का केन्द्रीय तथ्य और 
'सविधान का प्रमुख गौरद' (एशाधण 96० थ्रात छंद हो0५ ण पाठ 00॥॥ए४०7) है 


मन्त्रिमण्डल का उदय और विकास 
(0मंह्वा। शात (/एएशता ण॑ (१७॥ण6८) 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल दीर्घकालीन विकास का परिणाम है और परम्पराओं तथा 
अभिसमयों पर आधारित है । 937 ई. तक 'मन्त्रिमण्डल' शब्द ससद्‌ द्वारा पारित किसी 
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विधि में प्रयुक्त नहीं हुआ था | ]937 के 'क्राउन मन्त्री अधिनियम (शफ्ाशश5 ए [5 
(0४7 ५, 937) में इसका सयोगवश ही नाम आया है| 

वर्तमान मन्त्रिमण्डल का बीजारोपण एग्लो-सेक्सन आर. नॉर्मन एजियन काल की 
विटनेजमोद (शशशटाहव७0०) तथा क्यूरिया रेजिस (007 हथ्ट्टा) में पाते हैं 
नॉर्मन-एजियन काल में विटनेजमोट का स्थान एक अन्य उच्चस्तरीय समिति “मैग्नम 
'कामिलियम' (5300 (0०एणात्राप्या) ने ले लिया | इसके साथ ही एक अन्तरिम 
समित्ति, 'क्यूरिया रेजिस' की भी स्थापना हुई | ये दोनों ही परिषदे राजा की परामर्शदात्री 
संस्थाएँ थीं। 

रानैशन क्यूरिया रेजिस अथवा लघु परिषद्‌ के कार्यों में वृद्धि होती गई | अतः 
इसमें से केवल एक लघु समिति की उत्पत्ति हुई जिसे प्रिदी परिषद्‌ कहा गया | आगे 
इसकी सदस्य-सस्सा के बढ़ जाते पर राजा कुछ प्रमुख और निजी सदस्यों से, महल 
के किसी छोटे कमरे में विचार-विमर्श करने लगा | इस समिति को समयोपरान्त 
*केबिनेट' (मन्त्रिमण्डल) की सज्ञा दी गई | देकन (83८0) ने सबसे पहले 'केविनेट' 
शब्द का प्रयोग किया | 640 ई में क्तैरेंडन (ट2८४१०॥) ने मन्त्रिमष्डल को प्रिदी 
परिषद्‌ की एक छोटी समिति के रूप में स्दौकार किया जिससे राजा मन्त्रणा किया 
करता था, किन्तु 660 ई के पूर्व मन्त्रिमण्डल 'की कोई वास्तविक महत्ता स्थापित 
नहीं हुई थी | 

चार््स द्वितीय (660-685 ई.) का शासन-काल वस्तुत, मन्त्रिमण्डल का 
प्रारम्भिक काल था | उसने अपने 5 कृपापात्रों कौ एक अनौपचारिक समिति बनाई जिसे 
“कबाल' (00 नाम में सम्दोषित किया गया क्योंकि इसके घौंच सदस्यों के नाम 
(९७.8७... अक्षरों (एरीएए0, ##०५,  8णणणाएप्टीआ,. #ॉजिष्टाए. दथा 
[.0024030०) से प्रारम्म होते थे ॥ “कबाल' राजा के प्रति उत्तरदायी थी और उसकी 
निरकुशता की समर्थक समिति थी. अत: वह जनता में अलोकप्रिय रही | संसद्‌ इस बात 
के लिए लड़ती रही कि राजा के पन्‍त्री सस॒द्‌ कै विश्वासपात्र होने घाहिए | अन्त में 
688 ईं की महान्‌ क्रान्ति ने यह सुनिश्वित कर दिया कि भन्त्री सत्तद्‌ के विश्वास-पात्र 
रहेंगे । 

695 ई में विलियम तृतीय ने लोकसमा कै बहुमत-दल में से अपने मन्द्री चुनना 
प्राएम्म कर॑ एक नई परम्परा को जन्‍म दिया | उस समय॑ द्विग दल (५७४७5) की बहुमत 
था | अठ: इसी दल का मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ | इस घटता के परदाव से ही 
लोकसभा कै बहुमत दल द्वारा मन्त्रिमण्डल के निर्माण की परम्परा चल घड़ी ॥ 

मन्त्रिमण्डल का वास्तविक दिकास हैनोवरकाल में हुआ जबकि राजाओं ने 
मन्त्रिमण्डल की समाओ में स्वयं उपस्थित होना बन्द कर दिया | ऐसा सयोग सर्वप्रधम 
74 ई. में हुआ जब जॉर्ज प्रथम ने अंग्रेजी भाषा से अनमित्ञ होने के कारण, 
मन्त्रिपण्दत की दैठकों में उपस्थित होना बन्द कर दिया और. मन्त्रिमण्यल के ही एक 
प्रमुख सदस्य रॉयर्ट दालपोल को आदेश दिया कि वह उसके स्थात पर मन्त्रिमष्डल का 
कार्य संचालन करे | अब वालपऐल ही मन्त्रिमप्डल का ऊध्यक्ष बत गया और अन्य मनत्री 
उसके नेतृत्व में कार्य करने लगे ; मन्त्रिमण्डल के निर्णयों को राजा तक पहुँचाने और 
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राजा के विचारों से मन्त्रिमण्डल को अदगत कराने का कार्य बालपोल ही करने लगा | 
उसकी इस नवीन भूमिका से प्रधानमन्त्री पद का उदय हुआ । वालपोल मे ही सर्वप्रथम 
अपना कार्यालय डाउर्निंग स्ट्रीट के मकान नं. 0 में स्थापित किया जो आज तक 
प्रधानमन्त्रियों का सरकारी निवास स्थान बना हुआ है । 

उसके १8र्वी शताब्दी में मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति की अन्य विशेषताओं का विकास 
हुआ और 9वीं शताब्दी मैं मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का सुनिश्चित स्वरूप विकसित हुआ | 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य ब्रिटिश ससद्‌ के सदस्य हों, सदस्य एक ही राजनीतिक दल के 
लिए जाएँ, संसद्‌ में मन्त्रियों का बहुमत हो, मन्त्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हा, तथा 
सभी प्रघानमन्त्री के अधीन हों इत्यादि का विकास हुआ । 

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही मन्त्रिमण्डल की शक्ति में भारी वृद्धि हुई और 
उसकी अन्य विशेषताओं का विकास हुआ राष्ट्रीय संकट-काल में संयुक्त-भन्त्रिमण्डल 
बनाए जाने की परम्परा भी विकसित हुई | आज राजा या रानी त्ञो केवल छाया मात्र हैं 
तथा वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथ में है ॥ इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल सतत्त 
विकास का परिणाम है । 


भन्त्रिमण्डल की विशेषताएँ 
(एास्‍एथलथां5ए205 0 ए३णए॥०) 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
(7) राजा का पृथकत्व ($0कथथांणा ० ए० (098) 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की प्रथम आधारभूत विशेषता इससे राजा का पृथकृ होना है। 
राजा कार्यपालिका का अभिन्न अंग होते हुए भी न तो मन्त्रिमण्डलीय बैठकों की अध्यक्षता 
करता है और भ ही उनकी किसी कार्यवाही में भाग लेता है | किन्तु इसका आशय यह 
नहीं है कि राजा भन्त्रिमण्डल को प्रमावित कर ही नहीं सकता । उसके और मन्त्रिमण्डल 
के सम्बन्धों की व्यवस्था ऐसी है कि मन्त्रिमण्डल के कार्यकलापों पर उसके व्यक्तित्व का 
प्रमाव पड़ता है | राजा किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रधानमन्त्री से सूचना 
प्राप्त करने, अपनी सम्मति देने और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहने का अधिकार 
रखता है | यदि समी सूचनाएँ उसे ठीक ढंग से प्राप्त होती रहें तो वह लॉस्‍्की के शब्दों 
में, “नीति-निर्धारण में पर्या्त योगदान दे सकता है ।” 
(2) प्रधानमन्त्री का नेतृत्व (0४0९०३॥७ 0 छांगव ामंहटले 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की दूसरी विशेषता प्रधानमन्त्री का नेतृत्व है, जो सामान्यतः 

में बहुमत दल का नेता होता है | सभी मन्‍्त्री एक दल (प८»॥) की भाँति 
मान्य नेता (0७आ॥) प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं ॥ यद्यपि संमी समातपदी 
होते हैं, उनके अधिकार भी समान होते हैं फिर भी प्रघानमन्त्री की स्थित्ति विशिष्ट होती 
है। उसे 'समकक्षों में प्रथम” (गा #ग्राण8 छवृष्श७) माना जाता है | वह शासन की 
4. (००; ?आरफितावणपयज ठ0ल्‍व्वााला। जा साइ्फत, 9 48 
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एकता का प्रदीक होता है और अन्य मन्त्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। अन्य मन्‍्दरी 
अपनी स्थिति के लिए उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं क्योकि वे उसकी सिफारिश पर ही 
नियुक्त किए जप्ते है। बह आवश्यकता रामझने पर अपने मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन कर 
शकता है ॥ विरोधी मन्‍्त्री को या तो प्रघानमन्त्री के सामने झुकना पडता है या 
मन्त्रिमण्डल से हटना पड़ता है । प्रघानमन्त्री का त्याग-पत्र सम्पूर्ण मन्द्रिमण्डल का 
त््याग-पश्र समझा छाता है | प्रधानमन्त्री के नेतृत्व से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
का आभार होता है | दह भन्त्रियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उनमें हीन भावना 
का सचार करता है | उसके नेतृत्द भें पन्द्रिमण सन्त्रिपण्डल की नीतियों तथा निर्णयों को 
क्रियान्धित करने के लिए तत्पर रहते हैं | इस तरह प्रधानमन्त्री को भन्त्रिमण्डल का 
“कंप्तान अथवा “नायक' समझा जाता है | 


(3) कार्यपाल़िका और व्यवस्थापिका का निकटत्तम सम्वस्ध 
(05९ ९काएल व ६श०८एफ७र८ 2१५ [.25$30%०) 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता रासद्‌ के साथ उसका घनिछ 
सम्बन्ध होना है | मन्त्रिमण्डल का निर्माण सराद्‌ रादस्यों में से ही होता है । यदि किसी 
रैर-सरद्‌ सदस्य को मन्‍द्री बताया जाता है को उसे छ, भाह में सराद्‌ की सदस्यत्ता प्रात 
'करनी होती है अभ्यथा मम्त्रिपद से वयित होना पड़ता है ॥ अपनी दोहरी रिथिति के 
कारण पन्त्री कार्यपालिका और भसदीय दोनों ही कार्यों का निर्वाड करते हैं | वे ससदीय 
बाद-विवादों में भाग लेते हैं, ब्यवस्थापन कार्य करते हैं और रसासद्‌ म मत लिए जाने के 
रामय भतदान करते हैं | सराद्‌ का अधिकाश व्यदर्थापन-कार्य भन्त्रिमण्डल के सदस्यों 
द्वारा ही सप्पादित किया जाता है | लॉस्‍्की के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल शासन की 
अधिशासती और विधायी शाखाओं को सयुक्त करने का साघन है । 
ब्रिटिश मज्रिमण्डल धर ससद पिमित्र प्रकार रो नियन्त्रण रखती हैं | इनमें 
प्रश्नोत्तर, निन्‍दा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, 
अविश्वास प्रस्ताव तथा सरादीय समितियों प्रमुय हैं | सराद्‌ के विश्वासपर्यन्त तक ही 
मन्त्रिमण्डल अपना अस्तित्व बनाये रखता है | यदि लोकसदन मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे शो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 
(4) भन्त्रिमण्डल को लोकसभा के विधटन का अधिकार 
(ए३०णथ' ३ रह 0 08$0व॥8 ए8प्रीक्षात्ा0 
यद्यपि मन्त्रिमण्डल ससद्‌ के प्रति उत्तदायी है. तथापि एक स्वेच्छाघारी संसद्‌ पर 
नियन्त्रण रखने के लिए मन्त्रिपण्डल के पाठा भी शक्तिशाली हमसियार है | वड़ लोकरादन 
का विश्वास योने पर स्यागपत्र दे सकता है और नए निर्दाधन कराने का निर्णय कर 
सकता हैं ॥ 
प्रधानमन्त्री राज़ा से लोकसमा को भग कराने की सिफारिश कर सकता है। 
फ्रषातमन्द्री कै हाथ में यह एक 'अमौध हवियार' होता है, जिसका सहारा लेकर यह 
लोकरादन के सदस्यों पर अपना नियन्त्रण और दर्वस्द सिद्ध कर सकता है 
. झ्ाइको३ बह, बढ ४20 
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(5) तिमुखी उत्तरदायी (एव्लणत० २८क्रजाष0॥79८5) 


ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को तीन प्रकार के उत्तरदायित्वों वैधानिक, राजनीतिक और 
अन्त. मन्त्रिमण्डलीय का निर्वाह करना पड़ता है | 


वैधानिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि राजमुकुट के नाम से प्रसारित किए 
जाने वाले आदेशों का उत्तरदायित्व किसी न किसी मन्‍्त्री पर होता है और उसके 
परिणामों के लिए भी वही उत्तरदायी होता है| ऐसे प्रत्येक आदेश पर किसी न किसी 
मन्त्री के हस्ताक्षर होते हैं ॥ अन्तिम रूप से यह निर्णय लेना मब्त्रिमण्डल पर ही निर्मर 
करता है कि वह राजा के किसी परामर्श को स्वीकार करता है अथवा नहीं | संसदीय 
शासन व्यवस्था में तो राजा केवल घ्वजमात्र या प्रत्तीकात्मक शासक होता है और 
शासन-सचालन का वास्तविक उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का माना जाता है | 


राजनीतिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि प्रत्येक मन्त्री अपने कार्यों के लिए 
'लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल लोकसदन का विश्वासपात्र बने रहने 
तक ही पदासीन रह सकता है । यदि सस॒द्‌ घाहे तो केदल व्यक्तिगत मन्‍्त्री को 
त्याग-पत्र देने के लिए विवश कर सकती है और चाहे तो सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को हटा 
सकती है ॥ 9] तक ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ससद्‌ के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी 
होता था, परन्तु 49] व 949 के संसदीय कानून के पारित होने के बाद से लॉर्ड समा 
'की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गई | मन्त्रिमण्डल का दायित्व केवल लोकसदन के प्रति ही 
रह गया | इस सन्दर्भ में यह स्मरणीय है कि व्यावहारिक रूप से आज मन्त्रिमण्डल 
लोकसदन पर प्रमुत्व रखता है और अपने बहुमत के आघार पर उस पर वर्चस्व रखता 
है | अन्त में मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व से आशय यह है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
परस्पर एक-दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी हैं । 


(6) भन्त्रियों का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
(एए०८४७ 800 फ़ाए 0७० ए८४७ज७ाञअंज9७ एज १॥४४च्रटा३) 


मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व आधुनिक शासन पद्धति को ब्रिटेन की 
मुख्य देन है | सायूहिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि मनन्‍्त्री केदल अपने कार्यों के 
लिए लोकसदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं अपितु उन पर अपने सहयोगियों के 
उत्तरदायित्दों का भार रहता है | एक मन्त्री की आलोचना पूरे मन्त्रिमण्डल की आलोचना 
समझी जाती है और एक मन्‍्त्री की प्रशंसा पूरे मन्त्रिमण्डल की प्रशंसा | 


मन्त्रिमण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का सार है--परस्पर निर्मरता (विश्वास) 
अथवा सम्मिलित मोर्चा (50॥687/9 67 0०गराणणा छाणा) । मोर्ले के शब्दों में 
“मन्त्रिमण्डल के सब मन्‍्त्री साथ-साथ ही डूबते हैं और साथ-साथ वैरते हैं |" 
जज सन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का कोई भी मन्त्री दुरुपयोग 
नहीं कर सकता है | यह नहीं हो सकता कि एक मन्‍्त्री अपनी इच्छा से मनमाना काम 


ह२नतमिननन--कननन-+तन+-++-->-++-+. 
3. “गृ८५ इच्चाता गाते बंबार 02९2फैटा."* ज-शकमांद 
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करके सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को उसके लिए उत्तरदायी बना दे | ऐसे कार्य के लिए बह 
स्दय दण्डित होगा न कि सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल | 

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त केवल मन्द्रिमण्डलीय सदस्यों पर ही नहीं, 
चरन्‌ राज्य मन्त्रियों, उपसन्धत्रियों, संसदीय सचिवों, जूनियर लॉडों हथा राजनीतिक 
कार्यपालिका के समी सदस्यों पर लागू होता है । 
(7) गोपनीयता ($००००)) 

मल्जिवण्डलीय शासन-प्रणाली की एक अन्य विशेषता गोपनौयठा है [ ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डल में विचार-विमर्श गुप्त रीति से होता है अर्थात्‌ इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही पर 
गौपनीयता का आवरण पड़ा रहता है | सार्वजनिक रूप॑ से मन्त्रियण केदल उन्हीं बातों 
को प्रकट करते हैं जो मन्द्रिमण्डल के निर्णयों के अनुकूल हों । 

भत्ज्रिमण्डस की गोपनीयता को विधि और अमिसमयों ने भी सरक्षण प्रदान किया 
है। प्रत्येक मन्त्रिमण्डलौय मन्त्री को प्रिदी परिषद्‌ के सम्मुख यह शपय लेनी पड़ती है 
कि बह मन्त्रिमण्डल के भेद किसी पर प्रकट नहीं करेगा ॥ इसके लिए “शासन गोपनीयता 
अधिनियम, 920 (एए८छा $०/ल्‍5 ८०, 920) यह व्यवस्था करता है कि सरकार 
प्रलेखों अथवा किसी गोपनीय सूचना को अवैध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर प्रकट करना 
दण्डनीय अपराध है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक मन्त्रिमण्डलीय कार्यवाढ़ियों 
का कोई लेखा (२९८७०) भी नहीं रखा जाता था | सन्‌ 97 ई. से मन्त्रिमण्डल के 
निर्णयों का सक्षिपत लेखा-जोखा रखा जाने लगा । मन्त्रिमण्डल का यह लेखा अत्यन्त 
गोपनीय रहता है और उसकी औपचारिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है ॥ 
(8) एकता व एकरूपता (00७ 0 एप्रॉण्ताफ) 

ब्रिटिश मत्जिमण्डल की विशेषता यह है कि उसमें एकता का भाव होता है जो 
मन्त्रिमण्डल कौ एक सूत्र में दौंधे रखता है । मन्त्रिगण प्रायः एक ही राजनीतिक दल के 
सदस्य होते हैं जिसके कारण उनमें राजनीतिक एकता और एंकरूपता कायम रहती है 
'जो सामूहिक उत्तरदायित्व को सम्मव बनाती है | इससे मन्त्रिमण्डल के कार्य-सघालन में 
'एकरूपता बनी रहती है। 


मन्त्रिमण्डल का गठन 
(एकाएण्डा।079 ण' ६0705460॥ ० € (१७७१९॥) 

ड्रिटिश मब्ज्रिमण्डल का निर्माण राजा (अथवा रानी) करता है परन्तु यह अपनी 
इष्छा से इसका निर्माण नहीं कर सकता है ॥ सर्वप्रथम राजा प्रधातमन्त्री की नियुक्ति 
करता है और त्दुपरान्त परामर्श पर अत्य घन्त्रियों कौ नियुक्ति करता डै | प्रधानमत्त्री 
जल्लौकसमा कै बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है | यदि लोकसमा मैं किसी भी थल का 
बहुमत नहीं होता है ज्ञो इस पद पर उस व्यक्ति को आतीन किया जाता है 'डो संयुक्द 
मन्त्रिपण्डल था मिलाजुला मन्त्रिमण्डल दनाने में सक्षम हो | 

प्रत्येक प्रधानमन्त्री अपने मत्रियों की झूची तैयार कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत 
करता है और राजा ऊआदरयक परामर्श आदि देने के बाद [यदि दह आवश्यक समझे तो) 
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इस सूची को स्वीकार कर लेता है | मन्त्रियों के चयन में कुछ प्रचलित अमिसमयों, 
नियमों और व्यवहार की दृष्टि से प्रघानमन्त्री को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है-- 

() मन्त्रियों का चयन अपने ही दल के सदस्यों में से करे । 

(5) समी क्षेत्रीय हित्तों की तुष्टि करने का प्रयास करे | 

(9) मन्त्रियों का चयन संसद्‌ के दोनों सदनों में से करे | वर्तमान नियम यह हैं 
कि कम से कम तीन मन्त्री लॉर्ड समा से अवश्य लिये जाने घाहिए | लॉर्ड चांसलर के 
अतिरिक्त कुछ छोटे मन्त्री भी लॉर्ड समा से लिए जाते हैं, क्योंकि परम्परा के अनुसार 
कोई मंत्री केवल उसी सदन में भाषण दे सकता है, जिसका वह सदस्य हो । कुछ मन्त्री 
स्वयं अपने पद के कारण मन्त्रिमण्डल के सदस्य बन जाते हैं; जैसे--घांसलर ऑफ दी 
'एक्सचेकर, लॉर्ड प्रिदी सील आदि | 

मन्त्रियों के चयन में प्रधानमन्त्री दल के प्रमावशाली सदस्यों की उपेक्षा नहीं कर 
पाता है | प्रत्येक मन्त्री को संसद्‌ का सदस्य होना अनिवार्य है । यदि विशेष कारणवश 
किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्रिपद पर आसीन कर दिया जाएं जो सदस्य न हो तो मह 
आवश्यक है कि वह छः मास के अन्दर संसद्‌ का सदस्य बन जाए। 

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है । आरम्म से इसमें 7-8 सदस्य 
होते हैं और अब इसकी संख्या 8-20 या इससे भी अधिक होती है | 937 के 
“+मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट' ((शञाहथड ० (:00॥ /00 में मन्त्रिमण्डल के पदों का 
स्पष्ट उल्लैख कर दिया गया | किसी भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में प्राय. निम्नलिखित मन्‍्त्री 
तो अवश्य सम्मिलित किये जाते हैं- 

]. प्रधानमन्त्री तथा राजकोष का प्रथम लॉर्ड (शांग्रा० 'शगगरांघद बात छाज़ 

क्‍.59 0 0९ प६७४७ण३) 

2. वित्त मनन्‍्त्री या चान्सलर ऑफ एक्सचेकर (टाआल्थांण 0 एछषलालदुएथ) 

3. गृह मन्त्री (5८८८छाओ ् 5६४०९ 07 घृणा एच्एशाणला) 
... विदेश और राष्ट्रमण्डल मन्त्री ($०पालथए ण १6 5० (ज एणशंट्ञा भाव 

(क्राधाएाएध्याएं 5#905) 

5. लॉर्ड चांसलर (9 (्लाप्लीण) 
6. लॉर्ड प्रैसीडेन्ट ऑफ दी काउन्सिल ([.ञ6 शर्झंठथा। ण ४8 0०जाली) 
7. रक्षा मनत्री ($ल्‍८०५७४५ ०($७68 [ण 0ललथा००) 
8. 
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«शिक्षा मन्त्री ($थछाआ३ ण॑ 5886 णि 80020 भाव $ठथा००) 
'. स्कॉटलैण्ड मन्त्री (5०८०५॥ए ० $जएाटवता 5००0क्षात) 

0. लॉर्ड प्रिदी सील (.एात एल४ए 5९०) 

7]. पोस्ट मास्टर जनरल (एछा १(३न्थ ठद्यादाया) 

2. यातायात्त विभाग का मन्त्री (/ग्रांडध णि प्रक्ाइएजा) 

3. श्रम मनत्री (ातांडटा ० [.3000) 


१2 हिदे? शा सरिणन 
मन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाली 


(एफ ए्राताए ण॑ँ हट 0#छण्ट) 

भन्त्रिमण्डल की बैठकें एकान्च में होठी हैं और उनकी कार्यदाड़ी पूर्णतः गुछ 
रखी जाती है | सरकारी गोपनीयता अधिनियम (0॥69] 50८0थषड #८) के अन्तर्गठ 
मन्न्रिमण्डल और राज्य के गुप्त-पत्रों का प्रकाशन करना दण्डनीय है | त्याग-पत्र देते 
कृमप भी पम्त्री राजा की अनुमति से ही त्याग-पत्र के कारणों पर प्रकाश डाल सकता 
है | शान्तिकाल में मन्त्रिमण्डल की प्रति सप्ताह सामान्यतः दो बैठकें होती हैं. किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमन्त्री इनकी बैठक अपनी सुविधानुसार भी बुला सकता 
है | मन्त्रिमण्डलीय बैठकों में शासन के नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय 
किया जाता है ॥ किसी प्रश्न या मामले की जौंच करने के लिए मन्त्रिमण्डल शाही 
आयोग (009 (0णापांडअ्नण) की भी नियुक्ति कर सकता है | मन्त्रिमण्डल का 
बहुत-सा कार्य विभिन्न समितियों द्वारा होता है | इन समितिएों को दो दर्णो--स्थार 
समितियाँ (५७७०५७४ (0०07४ प्रां८८5३) और तदर्थ समितियाँ (॥4॥0० (१०घधा70८$) मे 
विभाजित कियां जा सकता है। भन्जन्रिमण्डल की बैठकों में प्रायः उन मन्त्रियों को (जो 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते) भी आमन्त्रित किया णाता है ॥ विभागों से सम्बन्धित 
भामलों पर भल्त्रिमण्डल में वियार होता है ॥ ये मन्त्री समितियों के सदस्य हो सकते 
ह। 


मन्त्रिमण्डल कौ बैठकों की कार्यवाही का विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता, केवल 
प्रमुख त्तर्क और अन्तिम निर्णय ही लिखे जाते हैं ॥ कार्यवाही का प्रसारण भी बहुत सौमित 
रहता हैं| इस कार्यवाही का उत्तरदायित्व भन्त्रिमण्डलीय सचिवालय पर होता है | 


भमन्त्रिमण्डल के कुछ असाधारण रूप 
($0च्वाट (ए॥९०च्राताणा एण्रग्ञाड जे छह 0३90०) 

समप और आवश्यकतानुसार भम्त्रिषण्डल के “अवेक रूप हो सकते हैं, जितका 
विवेधत निम्तानुसार किया णा सकता है-- 

(क) छाबा भन्त्रिमण्डल (8960७ (.४०॥८0--ब्रिटेत में राजा को इतना 
दल-निरपेक्ष और पवित्र माना जाता है कि उसके अन्तर्गत शासक-दल और 
विरोपी-दल दोनों को समान महत्व प्राप्त डोता है और इसौलिए विरोधी दल को 
'राप्राट या साभ्राडी का विरोधी दल' (माइक १/३/८घ४५" 097एपंपंजा) कहा पाता 
है | शासक-दल के रूषान ही विरोपी दल भी अपना भन्द्रिपण्डल गठित करता है 
जिसमें शासक-दल के मन्त्रियों की तरह यिरोधी दल के विभिन्न सदस्य अलग-अतग 
दिमागों के अध्यक्ष होते हैं | इसे ही “छाया मन्त्रिमण्डल की सज्ञा दी पाती है | इस 
प्रकार के -सगठन के दो विशेष महत्व हैं--.) विरोधी दल भली प्रकार संगठित रहता 
है. और (॥) विरोधी-दल सत्ता सम्मातने के लिए सदैव तैयार रहतां है | 937 के 
'मिनिस्टर्स ऑफ दि क्राउन एक्ट' द्वारा छाया मन्त्रिमण्डल को संवैधातिक स्वीकृति 
प्रदान कौ गई £ 
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(ख) संयुक्त मंत्रिमण्डल (00आ0णा (0४७४८0--लोकसभा में किसी दल विशेष 
को बहुमत प्राप्त न होने पर कई दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं. जिसे सयुक्त 
मन्त्रिमण्डल की संज्ञा दी जाती है । असाधारण सकटकालीन परिस्थितियों में देश की 
एकता बनाए रखने के लिए भी विभिन्न दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं | 
पैसे ब्रिटेन में सयुक्त मन्त्रिमण्डल अधिक लोकप्रिय नहीं रहे | 93] में आर्थिक सकट 
तथा 940-4 में महायुद्ध के समय ब्रिटेन में संयुक्त मन्त्रिमण्डलों की स्थापना हुई थी। 
ये मन्त्रिमण्डल दीर्घजीदी नहीं होते हैं । 

(ग) युद्ध-मन्त्रिमण्डल (५४४-०४७॥८0--विशेष संकट अथवा युद्ध के समय 
अतिशीप्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अत. शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण 
और शासन के निर्देशन के लिए कुछ मन्त्रियों की एक समिति बना दी जाती है | ये 

न्त्री किसी विमाग के अध्यक्ष नहीं रहते बल्कि अपना पूरा समय समस्याओं के समाघान 

पर लगाते हैं । लगमग 5-6 मन्त्रियों की इस समिति को “युद्ध-मन्त्रिमण्डल' की सज्ञा दी 
जाती है और युद्ध या संकट की समाप्ति के साथ ही यह मन्त्रिमण्डल समाप्त हो जाता 
है । 96 में लॉयड जॉर्ज एव 940 में चर्चिल ने इस प्रकार के 'युद्ध-मन्त्रिमण्डल' 
बनाए थे। 

(घ) आन्तरिक मन्त्रिमण्डल (वराध 0४४॥०00--प्रघानमन्त्री के लिए प्रत्येक 
समय अपने सम्पूर्ण मम्त्रिमण्डल से सलाह लेना सम्मद नहीं होता, अतः धह किसी भी 
समस्या को मन्त्रिमण्डल के सामने रखने से पहले प्रायः 4-5 प्रमुख सदस्यों से सलाह 
लेता है। इन प्रमुख सदस्यों को 'आत्तरिक मन्त्रिमण्डल' की सक्ञा दी जाती है | 


मन्त्रिमण्डल के कार्य और अधिकार 
(एजालांग5 आवक हराह॥/5 0। 06 (3०९) 

राजपद के सब अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग राजा के नाम से 
प्रिटिश सन्त्रिमण्डल ही करता है, जिसका आपघार कानूनी न होकर परम्परागत है । 
कानूनी दृष्टि से मन्त्रिमण्डल राजा की परामर्शदात्री समिति मात्र है जबकि परम्परा अथवा 
अमिसमयों की दृष्टि से बढ़ वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है | 

मन्त्रिमण्डल के अधिकारों और कार्यों को हम निम्नाकित त्तीन श्रेणियों में विभक्त 
कर सकते हैं... 
(॥) व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य 

(राक्कछ राव छणचढ४ंतवर 2९8वांतह 7.०88/900८) 

कानून बनाने के सम्बन्ध में समस्त शक्तियाँ संसद्‌ को ही प्राप्त हैं, किन्तु इस 
सम्बन्ध में संसद्‌ पर मन्त्रिमण्डल ही नियन्त्रण रखता है| मन्त्रिपण्डल कानून-तिर्माण में 
पहल करता है और उसका स्वरूप निर्धारित एव नियन्त्रित करता है । मन्न्रिमण्डल सारे 
कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। विधेयक पेश करना, उसकी थ्याख्या करना 
और उस्ते पारित कथना मन्त्रिमण्डल का ही कार्य है । विधेयक यद्यपि लॉर्ड-समा में भी 
पेश होते हैं और वे सदस्य भी जो मन्त्री नहीं हैं, विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु 
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अधिकांश और महत्वपूर्ण विधेयक मन्दत्रियं द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं | वित्त-विधेयक 
भन्त्रिमण्डल द्वारा ही सोकसमा में प्रस्तुत किए जाते है । जिस विधेयक को मन्त्रिमण्डल 
का समर्थन प्राप्त नहीं होता उसके कानूत बनने की सम्मावना बहुमत कम अथवा नहीं के 
बराबर होती है । 

मन्त्रिमण्डल को ही यह निर्धारित करने का अधिकार है कि ससद्‌ की बैठक कब 
बुलाई जाए, कब उसका समापन और विघटन किया जाए | उस भाषण कौ भी 
अन्त्रिमण्डल ही सैपार करता है जो. राजा रूसद्‌ का उद्घाटन करते समय देता है और 
जिसमें आगामी सत्र के लिए शासन की सामान्य नीति व उसके कार्यक्रम आदि का 
साकेतिक विवरण होता है | ससद्‌ के सत्र के कार्यक्रमों का निर्धारण भी मन्जिमण्डल ही 
करता है । 


(2) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य 
(राष्ट्रीड क्षात 7एाता005 रिट्टुआतशा ड़ जट्ट्एार्टो 
मन्त्रिमण्डल ही शासन की दासस्‍्तविक कार्यपालिका शक्ति है और शाजपंद में 
निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग राजा के नाम से इसी के द्वारा किया जाता है| 
98 में 'शासन यन्त्र समिति" (82002 छा (0एट्शवलशा! (00902) के 
अनुसार कार्यपालक-न्षेत्र में मन्त्रिमण्डल कै निम्नलिय्रित तीन मुख्य कार्य माने जाते हैं- 
(]) सतरद्‌ में प्रस्तुत की जयने वाली नीति का अन्तिम निर्धारण, 
(2) ससद्‌ द्वार निर्धारित नीति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च 
नियन्त्रण, 
(3) राज्य के विमित्र विभागों के अधिकारियों की सीमा का निर्धारण और उसमें 
सदा सामजस्य बचाएं रखता | 
मन्त्रिमण्डल को “नीति का घुम्बक” (]४०६7८॥८ ०6 ?0॥0)) माना जाता है | वह 
समस्त राष्ट्रीय एर्व अन्तर्रद्रीय प्रश्नों पर अपनी नीति का निर्धारण करता है | मन्त्रिमण्डल 
के निर्णयों कौ सम्दन्धित विमाग क्रियान्वित करते हैं | दद् अपने निर्णय को वैधानिक रूप 
देने के लिए प्रशासनिक विधियों और ससदीय दिधियों के निर्माण का मार्ग घुनता है | 
मन्प्रिमण्डल दिघि-निर्माण के क्षेत्र में ससद्‌ का नैठृत्व करता है ॥ 
मन्त्रिमग्डल का परम्परागत कार्य ससद द्वारा पारित कानूनों या विधियों को 
क्रियाद्थित करदा और प्रशाध्तत का सवालन करता है | ब्रिटेन में समस्त कार्यप्रालिका 
शक्ति, जो राजा में निहित है, का उपयोग पन्त्रिमण्डल करता है | मनग्त्रियण विभिन्न 
दिमा्ों कै अध्यक्ष होते हैं । वे अपने विझागों का सचालन और उनके कार्यों की देखभाल 
करते हैं | सम्पूर्ण मन्द्रालय को मन्त्रिमण्डल कै आदेशों का पालन करना पड़ता है और 
उसके द्वारा निर्पारित वीतियों व निर्णयों को क्रियानित करना होता है | 
प्रन्द्रिषण्डड सरदार की चीति को क्रियान्यित करने के उद्देश्य शे दिमित्र विमाणों 
को एक सूत्र में दौँघता है और देखता है कि उनके कार्यों, में अन्तर्विरोष न हो, वे 
एक-दूसरे के कार्य-क्षेद्र का अतिक्रमण न करें और सभी के कार्यों में समन्वय रहे | 
शाजतयिक स्वर पर बड़े-डड़े पदाय्रिकारियों का चयन भी मन्त्रिमण्डल ही करता है | 
राण्ण तो उन्हें कैवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है । 
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प्रदत्त-व्यवस्थापन या. विधान (0लल्डण८8 ॥्टांऊएएणा) की शक्ति ने 
मन्त्रिमण्डल के कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारो को और भी विस्तृत कर दिया है । सत्तद्‌ 
कानूनों की केवल मोटी-मोटी रूपरेखा बना देती है और मन्त्रिमण्डल नियमों-विनियमों 
द्वारा आवश्यक कार्यवाही को सम्पादित करता है। 

ससद्‌ में प्रशासन से सम्बन्धित प्रश्नों और आलोचना का उत्तर मन्त्रिमण्डल को ही 
देना पडता है| उसे प्रशासन को उन दोषो से मुक्त करना होता है जिनके कारण 
सरकार की आलोचना होती है । 
(3) वित्त-शम्बन्धी अधिकार और कार्य 

(शहाएडड 906 ए00९७०७ ऐटहुअ५ए७ एाए0९ट) 

वित्तीय क्षेत्र में भी मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं | मन्त्रिमण्डल ही 
राज्य के समस्त व्यय के लिए उत्तरदायी होता है और इसके लिए आवश्यक वित्त जुदाना 
उसी का काम है । लोकसदन भे वार्षिक राजकीय बजट (800:2०) को प्रस्तुत करना 
मन्त्रिमण्डल का अधिकार माना गया है । ससद्‌ में बजट-प्रस्तावों की आलोचना का उत्तर 
देना और ससद्‌ सदस्यो के कटौती प्रस्तावों से सरकारी पक्ष की रक्षा करना मन्त्रिमण्डल 
का उत्तरदायित्व माना जाता है | मन्त्रिमण्डल बजट को संसद्‌ में प्रस्तुत करने के बाद 
भी उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है । 

सरकार के उत्तरदायित्व पर ऋण लेने की व्यवस्था भी मन्त्रिमण्डल ही करता है। 
थह निर्णय करते का अधिकार भी भन्त्रिमण्डल को ही है कि कौन-सा व्यय संचित निधि 
((0०॥5०॥१8०6 ४४७॥0) और कौन-सा आकस्मिक निधि (0000००५ हएणा0) से 
किया जाएगा । इस त्तरह से वित्तीय क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। 
(3) अन्य कार्य (006 छएणाल05) 

मन्त्रिमण्डल द्वारा और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किए जाते हैं. 
यथा--() गृह-मन्त्री के परामर्श घर राजा द्वारा क्षमा के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग 
और प्रधानमन्त्री के परामर्श पर उपाधियों का वितरण किया जाता है, (॥॥) राजा द्वारा 
देश-विदेश में समी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही की जाती हैं, 
(0) महत्त्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश राजा द्वारा लॉर्ड चांसलर (जो मन्त्रिमण्डल का 
सदस्य होता है) कै परामर्शानुसार नियुक्त किए जाते हैं, (४) प्रधानमन्त्री के परामर्श पर 
ही राजा लोकसदन को विधटित करता है | स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल को व्यवस्थापन, 
कार्यपालन और वित्तीय समी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त है | प्रदत्त व्यवस्थापन के 
'कारण तो इसका कार्य और अधिकार-क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है । 


मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व 
(शलंडाजआए ण॑ (०छएश) 
अथवा 
मन्त्रिमण्डल और संसद का सम्बन्ध 
(एश480त509 थ॑ प€ (च्रस्‍तलश शात छ्ि€ एथ्वागाशा) 


मन्त्रिमण्डल के कार्यों और उसकी शक्तियों के बारे में रेम्जे म्योर का विचार है कि 
“इतनी व्यापक और विशाल शक्ति से युक्त होने के कारण मन्त्रिमण्डल वास्तव में 
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अधिनायक बन गया है क्योंकि अपने बहुमत के बल पर यह अपने एकमात्र अंकुश 
ससदीय नियन्त्रण से भी मुक्त हो गया है [४ 

मन्त्रिमण्डल की व्यापक शक्तियों का झही मूल्याकन त्तमी किया जा सकता है 
जबकि ससद्‌ के साथ उसके सम्बन्धों पर कानूनी अथवा संवैधानिक और व्यावहारिक 
दोनों दृष्टियों से अलग-अलग विचार किया जाए ॥ कायूनी दृष्टिकोण के प्रत्रिपादकों में 
डायसी (0/0०9) प्रमुख हैं, हो व्यावहारिक दृष्टिकोण के विद्यारकों में रेम्जे म्योर 
(सभा 5१५ 0।ध) एवं लॉस्‍्की (४५६) के नाव उल्लेखनीय हैं ॥ 
(क) कानूनी दृष्टिकोण और संसद की महत्ता 

कानूनी अगवा साविधानिक दृष्टिकोण के अनुसार ससद्‌ की सत्ता सर्वोच्च है । 
इसका दास्तविक अनिप्राय यड है कि लोकसदन की सत्ता सर्वोच्च है, क्यॉँंकि संसद्‌ कै 
दोनों सदनों में लोकसदन ही दास्तविक अधिकार-सम्पत्न सदन है | लॉर्ड समा की 
शक्तियों नगन्‍्य हैं और उसकी स्थिति एक सहायता सदन की-सी है | कानूनी दृष्टि से 
प्रन्त्रिमण्डल ससद के प्रति उत्तरदायी है | वह संसद्‌ की ही एक समित्रि है और तमी वह 
पदारूद रहती है जब तक संसद्‌ (लोकसदन) को इसका समर्थन प्राप्त रहे 

ससद्‌ (व्यवहार में लोकसदन) की सत्ता कौ सर्वोच्चदा प्रधानतः निम्नाकित दो रूपों 
मैं अनिव्यक्त होती है-- 

ब्यवस्थापन राप्दत्ची रावोघता-विधि-निर्माण के क्षेत्र में ससद्‌ ही एकमात्र 
'कानूत-निर्माद्नी समा है और उसके द्वारा पारित कानूनों कै अनुसार डी प्रशासन करना 
मन्त्रिमण्डल का कर्तव्य है | झसद्‌ का व्यवस्थापन-लेत्र सर्वव्यापक है | वह किसी भी 
दिवय पर कानून बना सकती है और कोई मी वस्तु, व्यक्ति या स्थात उसके व्यवस्थापन 
तैत्र से बाहर नहीं है । साघारण और सबैदानिक दोनों ही प्रकार के कानूनों को बनाने का 
उसवा अधिकार असौमित है | उसे किसी मी कानून को संशोधित करने, समाप्त करने 
अयदा बनाते का अदिकार है ॥ 

ट्रिटिश ससद द्वारा पारित कानूनों की किसी न्यायालय द्वारा पुतरीक्षा नहीं की जा 
सकती है $ ब्रिटेन में ससदीय कानूनों को कोई भी न्यायालय असबैधानिक घोषित नहीं 
कर सकता है ॥ ब्रिटैन में ससदीय सर्वोच्ददा के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है | 

उपर्युक्त विदेधन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापन सम्बन्च्ी कार्यों में लोकसदन की रुत्ता 
सर्दोच्च है | यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टि से उसकी इस सत्ता की सर्देधता पर प्रथाओं, 
परापराओं, धार्दिक मान्यठाओं, विवेक, ड्रिटिश स्ढ़िदादिता आदि का प्रतिबन्ध है परन्तु 
कानूनी स्थिति यही है कि परम सत्तादान्‌ ससद्‌ के शक्ति-सम्पन्न संदन के रूप मैं 
लोकसदत हत प्रतिबत्धों या सर्यादः्ओं कौ दिशा किए दिता अपनी इच्छानुसार कानून 
डनाने के लिए स्वतन्त्र है ॥ 

कार्यपातिका झी नियन्त्रण सम्दसी सर्वोपरगा--द्रिटिश संदिधान कै अन्ताँवि 
कसद की स्थिति कार्यपालिका से उद्ददर है | मन्त्रिपष्दल संसद की ही एक समिति है 
प्ये तमी तक सतारूद रहती डै पब ठक ससद्‌ का इसको समर्थन प्राप्त है | रामर्धन न 
“ये छेद सेल ४००० क ठल्नन्‍तूवक 


अऑपानयन्ती एवं सत्रिय्रण्डल 77 


रहने पर इसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है | राजा द्वारा विपक्ष के नेता कौ 
वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है | राजनीतिक 
अस्थिरता की स्थिति में लोकसदन में मंग कर के नये चुनाव भी कराये जा सकते हैं। 
ब्रिटिश शासन-प्रणाली का परम्परागत सिद्धान्त यह है कि संसद्‌ ही जनता के हित में 
कार्यपालिका को नियन्त्रित एवं मर्यादित करती है ॥ संसद्‌ प्रश्नों, मन्त्रिमण्डलीय नीति की 
आलोचना या अस्वीकृति, कटौती भ्रस्ताव, कार्य-स्थगन प्रस्ताव, निन्‍्दा प्रस्ताव, अविश्वास 
प्रस्ताव आदि द्वारा मन्त्रिमण्डल पर अपना अंकुश रखती है । 

स्पष्ट है कि विधि-निर्माण, वित्त-व्यवस्था तथा प्रशासन पर नियन्त्रण करना ब्रिटिश 
संसद्‌ का भुख्य अधिकार-क्षेत्र है और कानूनी दृष्टि से संसद्‌ सर्वोच्च सत्तायुक्त है | 
मस्त्रिमण्डल अपनी नीतियाँ एवं कार्यों तथा अस्तित्व के लिए संसदीय बहुमत के समर्थन 
पर निर्मर रहता है| 


(ख) य्यावहारिक दृष्टिकोण और संसद की महत्ता 
अथवा मन्त्रिमण्डल की संसद पर महत्ता 

परन्तु लोकसदन और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध पर यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
विचार किया णाए, तो स्थिति पूर्णतः मित्र दिखाई देती है | अब संसद्‌ मन्त्रिमण्डल का 
नियन्त्रण नहीं करती, अपितु मन्त्रिमण्डल संसद्‌ का नियन्त्रण करता है | मन्त्रिमण्डल की 
यह महत्ता निम्नलिखित विवेधन से स्पष्ट है-- 

() व्यवस्थापन क्षेत्र में सन्त्रिमण्डल---इस क्षेत्र में व्यावहारिक स्थिति यह है कि 
जो भी प्रमुख कानून पारित किए जाते हैं, उनका प्रारूप मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया 
जाता है | संसद्‌ द्वारा प्रायः उन्हें उसी रूप में पार्रित कर दिया जाता है जिस रूप में वे 
मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किए छाते हैं । उनमें संशोघन भी तमी हो पाते हैं जब ये 
मन्त्रिमण्डल को भान्य द्वोते हैं | मन्त्रिमण्डल के सदस्य लोकसदन में बहुमत दल के 
सदस्य होते हैं | अतः लोकसदन मन्त्रिमण्डल की इच्छानुसार विधेयकों को स्वीकृति 
प्रदान कर देती है | वास्तव में दलीय संगठन और अनुशासन इतना कड़ा है कि संसद्‌ 
के सदस्य अपने नेताओं का विरोध करने, उनके आदशों के विरुद्ध आलोचना करने 
अथवा मतदान करने का साहन नहीं करते | गैर-सरकारी विधेयक लगी संसद्‌ वी 
स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, जब उन पर मन्त्रिमण्डल की कृपा-दृष्टि होती है | 
मंत्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध विरोधी पक्ष द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पास करा लेना 
या समाप्त कर देना अत्यन्त कठिन है । इससे व्यवस्थापन के क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल की 
सर्वोच्चता कायम हो गई है | 

(2) कार्यपालन क्षेत्र में सन््रिमण्डल--कार्यणलन क्षेत्र में भी व्यावहारिक रूप से 
संसद्‌ की अपेक्षा मन्त्रिमण्डल की ही स्थिति उच्यतर है | नीति-निर्धारण का वास्तविक 
कार्य मन्त्रिमण्डल ही करता है और वही अपने बहुमत के बल पर ससद्‌ से उसे स्वीकृत 
कराता है [ मन्त्रिमण्डल ससद्‌ का कार्यक्रम और उसकी कार्य-पद्धति को निर्धारित करता 
है | वही यह निर्णय करता है कि संसद्‌ का अधिवेशन कब होगा, क्या-क्या काम उसमें 
होगा, कितना समय किस काम के लिए दिया छाएगा और संसद्‌ के सत्र का अवसान व 
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उसका दविघटन कद होगा ? इसके अतिरिक्त लौकसदन का अधिकाश समय भन्त्रिमण्डल 
द्वारा प्रयुक्त हो जाता है । गैर-सरकारी सदर््यों को दिघि-प्रस्तावों पर विद्दद का पूरा 
अवसर ही नहीं मिल पाता | 

यदि लोकसदन अविश्वास-प्रस्ताव या अन्य किसी साधन द्वारा मन्त्रिमण्डल को 
समाप्त कर सकती है जो मन्त्रिमण्डल को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसदन का 
विघटन कराकर उसके सदर्स्यों को पुद्र निर्वाचक्कों की दया का भिखारी बना दे । इससे 
झसद सदस्य सामान्यतः मन्त्रिमण्डल का पतन करने का साहस नहीं कर पाते हैं। 

(3) वित्तीय क्षेत्र में भब्न्रिमण्डल--इस क्षेत्र में व्यावहारिक दृष्टि में मन्ज्रिमण्डल ही 
बजट जैयार 'करता है, उसे पारित करवाता है और तत्मश्चात्‌ उसे लागू करता है। राज्य 
की सम्पूर्ण आर्थिक नीति का सचालन मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है | मन्त्रिमण्डल ही 
राज्य की व्यवस्था का निर्धारण करता है, राजकौय आय व व्यय का निश्चय करता है॥ 
'लोकसदन वित्त-विधेयकों की आलोचना कर सकता है, किन्तु वह मद का रर्घ बढा नहीं 
सकता और न कोई नया कर जोड़ सकता है, वह नए करों का सुझाव भी नहीं दे 
सकता, केवल प्रस्तावित करों में ककी कर सकता है, लेकिन ऐसा भी दह पूरा प्रयास 
करने पर ही कर सकता है क्योंकि लोकसदन का बहुमत भन्त्रिमण्डल का समर्थक होता 
है। 

प्रकट है कि व्यवहार में मन्त्रिमण्डल ही लोकसदन का स्वामी घन गया है | 
विरोपी दले मन्त्रिमण्डल की खुलकर आलोचना करता है, परन्तु मन्द्रिमण्डल यह भली 
प्रकार जानता है कि जब तक लोकसूदन में बहुमत उसका समर्थक है, तव तक उसके 
प्रस्ताव निश्चित रूप से पारित होते रहेंगे | अतः दित्तीय क्षेत्र में भी मन्त्रिमण्डल को 
सर्वोचता प्राप्त है । 
लॉस्‍्की का निष्कर्षी 

लॉस्‍्की का निष्कर्ष है कि व्यवहार में मन्त्रिमण्डल की शक्ति सस्द्‌ से अधिक 
अदश्य है, पर वह अधिनायक ही तरह परमसत्तादान नहीं है | उसने इस मत का खण्डन 
किया है कि मन्त्रिमण्डल ने लोकसदन के अधिकारों का अपहरण कर उसे अपने अधीन 
कर लिया है और वह स्वय निरकुश हो गया है | मन्त्रिमण्डल के अपिनायकबादी रुख 
पर निम्नलिखित शक्तियों अपना अकुश रखती हैं-. 

0) विद्येपी दस का अस्तित्व-डिटेन में शक्तिशाली विशेधी दल मन्द्रिमण्डल 
की शक्ति पर एक बहुत ही प्रमादशाली नियन्त्रण रखता है ॥ घेनिंग्स ने लिखा है कि 
“ब्रिटेन तथा अधिनायकदादी देशों में मुख्य अन्तर यह है कि ब्रिटेन में कैदल एक ही 
दल नहीं है जो शक्ति या धोखे या सहमति अथवा अच्छे या बुरे उपायों द्वारा सत्तारूढ़ 
जता हहता चाहता हो, शत्कि दे कम से कम दो दल हैं तथा प्रत्येक दल 
समझाने-बुडाने या सहमति एवं समझौते के आधार पर सत्ता प्राप्त करता चाहता 
है । 


ध ६#४,॥ / , ?िशोका्क्शाणाए एफ. प्रा धिटडाशा4. 
2 ३२००० ६ुड टिक्ोंअधाष्यण्ण, 9. 304 
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6) जनमत की शक्ति-मन्त्रिमण्डलीय अधिनायकत्व के मार्ग में एक प्रमावपूर्ण 
अवरोध ज्जनमत की शक्ति है । ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है. 
अतः कोई भी मत्त्रिमण्डल त्तानाशाही का मार्ग नहीं अपना सकता । यदि ऐसा किया गया 
तो न तो केवल ससद्‌ में जन-प्रतिनिधियों के हाथों उसके पराजित होने का भय है बल्कि 
निर्वाचन में भी उसकी पराजय निश्चित है | प्रबल बहुमत वाली सरकार को भी जनमत 
के आगे झुकना पडता है । सन्‌ 940 में प्रबल जनमत की माँग पर चैम्बरलेन 
(एछथ्ाएथ८।॥) मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ा था 

सदन की परम्पराएँ त्था दल के अपने ही सदस्यों का विदेघ--मन्त्रिमण्डल 
अधिनायकत्व के मार्ग में दो बाधाएँ भी शक्तिशाली अवरोघध हैं--.)) सदन की परम्पराएँ 
एवं (४) सत्तारूद दल के अपने ही सदस्यों का विरोध या उनकी प्रतिक्रिया ॥ ब्रिटिश 
लोकतन्त्र में कोई भी मन्त्रिमण्डल सदन की परम्पराओं की अवहेलना करने का साहस 
नहीं करता, अन्यथा उसे भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है | लोकसमा भन्त्रिमण्डलीय 
कार्यों पर अपनी सतर्क दृष्टि रखती है और उसे मनमानी नहीं करने देती । इसके 
अतिरिक्त अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य भी मन्त्रिमण्डलीय निर्णयों का विरोध 
दर उनके विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करके मन्त्रिमण्डल को निरंकुश नहीं 

हैं। 


मन्त्रिमण्डल की शक्ति में प्रसार के कारण 
(९५५०७$ ण॑ ठा0शात्रड [॥90रप्ञा०९ ० ९ (३७०५) 

मन्त्रिमण्डल की महत्ता या इसकी शक्ति में प्रसार अथवा वृद्धि के कारणों को 
निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है--- 

() दल-प्रणाली (एथ9 $५५४४0)--मन्त्रिमण्डल की शक्ति में प्रसार का सबसे 
प्रमुख कारण ब्रिटेन की दल-प्रणाली है ब्रिटेन में प्रधानतः दो दल ही प्रमुख रहे हैं ॥ 
यदि ब्रिटेन में दो दलों को प्रमुखता न होकर फ्रान्स की भाँति अनेक दल होते है तो वहाँ 
के मन्त्रिमण्डल की दशा भी फ्रास के सन्त्रिमण्डल जैसी होती | तब शक्ति के लिए 
विविध दल परस्पर खींचतान करते रहते, मन्त्रिमण्डल को स्थायित्व न मिल पाता और न 
ही वह आज के समान महत्व और शक्ति का वह स्वामी होता | 


(४) दलीय अनुशासन (एआं> 095णएए७)--ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की महत्ता 'का 
दूसरा कारण दलीय अनुशासन है | इसका अभिप्राय है यह है कि कोई सदस्य अपने दल 
के विरुद्ध मत नहीं दे सकता और न ही दल की नीति और उसके कार्यों को अपना 
समर्थन देने से मना कर सकता है ॥ दलीय अनुशासन के कारण संसद्‌ सदस्य 
स्वेच्छापूर्दक कार्य नहीं कर सकते | कोई भी सदस्य दल के आदेशों का उल्लघन करने 
'का साहस नहीं कर सकता क्योंकि इसका परिणाम दल से बहिष्कार और अन्ततः 
राजनीतिक आत्मघात भी होता है | परिणामतः मन्त्रिमण्डल पूर्ण विश्वास के साथ अपने 
नियोजित कार्यक्रम पर चलता रहता है | अनुशासनबद्ध बहुमत का स्थायित्व ब्रिटिश 


मन्त्रिमण्डल को इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि वह लोकसदन पर अपना प्रमुत्व 
जमाये रखता है। 


$0 िटेर का सतत 


(४9 प्रशासनिक समस्याओं की छटिलता (१07फव्झ0८ड ० #तद्ात्ांआएएर९ 
एएशध्या)--ब्रिदिश पमन्त्रिमण्डल को जटिल प्रशासनिक समस्याएँ भी शक्ति प्रदान 
करती हैं | लोक-कल्याणकारी राज्य के विदार के प्रादुर्माव के कारण प्रशासन की 
समस्याएँ अत्यन्द व्यापक और जटिल हो गई हैं | ससद्‌ के सामान्य सदस्य इस योग्य 
नहीं होते कि वे इन समस्याओं को भली प्रकार समझ सर्के और राजनीति, प्रशासनिक, 
आर्थिक एव ठकनीकी मामलों में मन्त्रिमण्डल का मार्ग-निर्देशन कर सकें | इस असमर्थता 
का स्वामाविक परिणाम यह होता है कि लोकसदन इन विमिन्न समस्याओं की छावकारी 
के तिए मन्त्रिमण्डल पर ही अधिकौशत. निर्मर रहती है और इससे भन्त्रिमण्डल की 
शक्ति में दृद्धि होती है | 

(५) कार्यमार की अधिकता (८७५५ :०60030)--कार्य की अधिकता के कारण 
भी लोकसदन को प्राप्त होने बाली महत्ता मन्त्रिमण्डल को प्राप्त हो जाती है | लोकसदन 
का कार्य इद्रता बढ़ घुका है कि वद स्वय इसका नियन्त्रण-निरीक्षण अथवा संचालन 
करने में असमर्थ है ॥ भन्त्रिमण्डल द्वारा जो विषय और कार्य लोकसदन के समझ प्रस्तुत 
किए जाते हैं उन्हें प्रथम प्तो समी संसदू-सदस्य अच्छी तरह समझने में ही असमर्थ रहते 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मन्त्रिमण्डल के अधिकांश निर्णयों को लौकसदन 
दिना किसी विशेष कठिनाई या वाद-विवाद के स्वीकार कर लेता है | इस प्रकार 
मत्त्रिम्रण्डल के निर्णय ही लोकसदन के निर्णय हो जाते हैं ॥ विधियों (.०/७//॥95) का 
प्राकप शैयार करना, उन्हें ससद्‌ में प्रस्तुत करना और संसद्‌ से स्वीकृत कराना 
मल्त्रिमण्डल का ही कार्य बन गया है | कार्यमार की अधिकता के कारण. ही 
प्रदत्त-व्यवस्थापन (92८६३६८4 [.2859000) का प्रचलन हुआ है, जिससे विधि-तिर्माण 
के क्षेत्र में मन्त्रिपण्डल बहुत अधिक शक्तिधाली हो गया है । 

(श) भन्त्रिमग्डल का शझामूहिक उत्तरदायित्व (20॥८८४४८ ए८ऋ्णाप्र॑जा॥/ ण॑ 
॥॥5 (0४0॥09)--भन्त्रिमण्डल को शक्तिशाली बताने में मन्त्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व 
की भी बड़ी भूपषिका रही है । इस स्िद्धात्त के अन्तर्गत एक मन्‍त्री की पराजय का अर्थ 
सम्पूर्ण मम्ज्रिपण्डल का पतन होता है, अत, सभी मत्त्रिएण टीप-भावता से कार्य करते 
हैं | मन्त्रिमण्डल एक रहुत ही दृढ़ छोटा-सा निकाय श्न छाता है णो असंगपठित और 
विमित्र दलों से निर्मिद ससद्‌ कौ तुलना में दिशेद शक्तिशाली बना रहता है। 

(४) लोकरादन के विघटन की व्यवस्यां (सएरंडाला लि 06 050000॥ ण॑ 
7४/४७९०॥)--ट्विटिश मन्त्रिमप्डल को आवश्यकता पड़ने पर राजा से लौकसदत का 
विपघटन कराने का ऊप्िकार प्राप्त है ॥ ब्रिटेन में यह एक स्ैघानिक अमिसमय हैं कि णब 
कोई मन्त्रिमण्डल लोकसदन में पराजित हो जाता है, तो उसे तुरन्त पद-त्याग करने की 
आवश्यकता नहीं है | प्रधानमन्त्री को यह अधिकार है कि यदि बह यह अनुमद करे कि 
मन्त्रिमण्डलत की नीतियों और कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्रस्त है तो वह राजा से 

'क्लोकसदन को भग करते की प्रार्था कर सकठा है और राजा उत्तकी प्रार्थता को दुकरा 
नहीं सकठा | अठः लोकसदव कै सदस्य पुन निर्दाधत की अनिश्चिद्दा से बचने के लिए 
प्रायः मन्त्रिमण्डल का समर्थन करते हैं ॥ 
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(भा) लॉर्ड समा के अधिकारों की कटौती (0० 0० हवा 0 72 म0७5८ 
०(7,0709)--मन्त्रिमण्डल की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि लॉर्ड समा अब 
लगभग शक्तिदीन सदन बना दिया गया है । 9]] और 949 के संसदीय अधिनियपों 
के पारित होने के बाद लॉर्ड समा संसद्‌ का दूसरा सदन नहीं रहा अपितु दूसरे दर्जे का 
सदन हो गया है | इन अधिनियमों के कारण अब लॉर्ड समा मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत 
विधेयकों को पारित होने से नहीं रोक सकती है | उनके पारित होने में केदल कुछ 
विलम्ब कर सकती है और उनकी आलोचना कर सकती है | इस तरह मन्त्रिमण्डल का 
उत्तरदायित्व अब केदल एक ऐसे सदन (लोकरूपा) के प्रति रह गया है प्यो उसके अपने 
दल के बहुमत के कारण उसका अपना होता है। 

(शा) संसदीय कार्य-विधि (एकआाआलाण> णाआए छ०८०१७०)-- 
मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि का एक कारण संसद्‌ की कार्य-विधि है | संसदीय 
कार्यवाहियों के नियमों द्वारा ससद्‌-सदसस्यों के हाथ दैंघे रहते हैं, उनकी स्वतन्त्रता पर 
अंकुश लगा रहता है| मन्त्रिमण्डल वाद-विवाद को समाप्त करदा राकता है अथवा उसे 
सीमित कर सकता है | $॥ग॥० (0050 द्वारा पर्याप्त वाद-विवाद हो चुकने पर प्रस्ताव 
लाया जा सकता है | मुखबन्ध (90॥007०) के अनुसार विधेयक को अनेक भागों में 
शॉट दिया जाता है और प्रत्येक भाग के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है | 

६आ8900 0)०४४७४ के द्वारा समापति कुछ सशोघनों पर वाद-विवाद की आज्ञा ही भहीं 
देता । इन उपायों के अतिरिक्त दल-सचेतक (0७79-५श॥9७ संसद्‌-सदस्यों की 
स्वतन्त्रता. पर पूरा नियन्त्रण रखता है | इन ससदीय कार्य-विधियों का अन्तिम परिणाम 
मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि के रूप मे हुआ है | 

(00 राष्ट्रीय आपात्‌ (२०४०० (7अं9--वर्तमान शताब्दी में प्रथम महायुद्ध 
आर्थिक सकट, द्वितीय महायुद्ध आदि सकटकालीन परिस्थितियों ने मन्त्रिमण्डल की 
शक्ति बदाने में बड़ा योगदान दिया है | इन संकटों का सामना करने के लिए संसद 
द्वारा मन्त्रिमण्डलों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं और संकटों की रामाप्ति पर भी इन 
विशेष शक्तियों में से कुछ शक्तियां मन्त्रिमण्डल के हाथ में बनी रहीं । समय-समय पर 
उपस्थित होने वाले राष्ट्रीय संकटों से मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि होती है । 

(९) वित्त पर नियन्त्रण (0जाएण ० [॥००)--मन्त्रिमण्डल का राष्ट्रीय वित्त पर 
नियन्त्रण होता है और इससे उसके प्रभाव-दृद्धि में बहुत सहायता मिलती है | राष्ट्रीय 
आय-द्यय के स्रोत्रों का निश्चय भन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जाता है, लोकसदन के 
साधारण सदस्यों का राष्ट्रीय वित्त पर अधिकार बहुत कम रहता है । 

(8) संत्तदीद जीवन की स्थिति (एठअएणा त॑ हा प्रशाएाह ० ऐ८ 
एथोशाथा0--संसदोय जीवन की स्थिति भी मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि का कारण 
है | प्रायः संसद्‌ के अवकाश-काल में सदस्यों को पता नहीं रहता कि मन्त्रिषण क्या कह 
रहे हैं ? उन्हें केदल रूमाचार-पत्नों के प्राध्यम से हो कुछ बातों का पता चलता रहता 


हम की यह बेखबरी की अवस्था मन्त्रियों को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक 
|| 
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इनके अतिरिक्त ससद्‌ के सत्रों का बहुत कम कृमय के लिए सम्पादित होना, 
ससद सदस्यों का नौसिखिया होना भी मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि के लिए उत्तरदायी 
रहै हैं। 


(आ) प्रधानपत्री का नेतृत्व (,€408907 ण शिवा नीगाआध)--प्रघानमन्त्री का 
नेतृत्व भी मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में दृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है | ग्रेट ब्रिटेन में 
आम चुनाव प्रधानमन्त्री के इर्द-गिर्द लड़े जाते हैं | इन आमचुनावों में इस बात का 
निर्धारण श्ोता है कि देश का अगला प्रधानमन्त्री कौन होगा ? प्रधामन्त्री कौन होगा ? 
प्रधानमन्त्री का “करिश्माई नेतृत्व” मन्द्रिपण्डल को शक्तिशाली बना देता है। 


निष्कर्षत. ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ससद्‌ से अधिक शक्तिशाली अवश्य है, किन्तु 
अधिनायक (0/093000 नहीं है । मन्त्रिमण्डल का अधिनायकतन्त्र संवैधानिक है, निरकुश 
नहीं, उत्तरदायी है, स्वेच्छाघारी नहीं | मन्त्रिमण्डल बहुमत के भंद में घूर होकर विरोधी 
दल या जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता । सदन की प्रधलित प्रयाएँ भी बहुमत 
दल के शासक को अधितायकवादी होने से बचाती हैं । 

प्रधानमन्त्री 
(एल शिाण्ट एल) 

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में प्रधानमन्द्री ही व्यवहारत्ः सर्वोच्च कार्यपालिका का 
अध्यक्ष है ॥ सप्राट एक प्रतीकात्मक (5५नराएण५८) प्रघान है जिसकी सम्पूर्ण शक्तियों का 
प्रयोग पन्त्रिमण्डल करता है | शक्तियों का यह प्रयोग अन्ततोगत्दा प्रधानमन्त्री कै हृग्य में 
रहता है | वही ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की पुरी है। 


फाइनर का कहना है कि “आजकल कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार को 
सझन्त्रिमण्डलीय सरकार के स्थान घर 'प्रधातमन्त्रीय सरकार' तक कहा छाने लगा है।” 
फिर भी दह तिरकुश नहीं है क्योंकि उस घर अपने दल्ल के कार्यकर्ताओं, संसद्‌ और 
'फनता का निरन्तर अकुश बना रहता है। 


प्रधातमन्त्री के अधिकारों की महत्ता और व्यापकता पर दिनित्र मत प्रकट किए गए 
हैं । लौर्ड मार्ले के अनुसार प्रधानमन्त्री “समान घद दालों में प्रथम” (शरांध705-॥0८8८5 
एज ॥5: था ३ 40००) है दो रेमजे म्योर की दृष्टि से प्रधानमत्त्री कां अधिकार-द्षेत्र 
इतना व्यापक है और उसकी स्थिति अपने साथियों से इतनी उच्च है कि छते अधितायक 
कहा छा राकता है। सॉस्की का मत पध्यमार्गीय है । उसके अथुसार--प्रधानमत्री 
अपनी शक्तियों और अपने अधिकारों के कारण सपान पद वार्लों में प्रधम से अधिक तो 
है, परन्तु अधिनापक कदाएऐ नहीं है ॥२ फाइनर का भी कइना है कि... प्रधानमन्त्री कोई 
सौजर नहीं है और न हौ उसकौ स्थिति ऐसी है जिसे चुनौती न दी छा सके । 


4. 4/४४र: (जाकुआओउण्ड 007 शाजा८0, 9. 7. 
2. *छतवम्ण शिक्रड ऐपडढ८६ 4 #जर (0 ीला) ण्क १४70टएएलमटड फा |टढ8 ए.थ0 8:8 ०८एस्य. 
+--०७४६ * 736/4% ८००० (शक्कर 4७ 5 ६७4, ७. 229 
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प्रधानमन्द्री की सत्ता का सबरो बडा आधार यह है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर 
सकता है | किसी भी समय उसके प्रतिद्वन्द्री उसका स्थान ग्रहण कर सकते है । 


प्रधानमन्त्री पद की अनौपचारिकत्ता 
(ज्ञागगयानश्न9 ०8९ 0666 त॑ शञाए९ ऐश) 


ब्रिटेन के अन्य स्थानों की भाँति प्रघानमन्त्री पद भी अनौपधारिक है, उसका कोई 
'कानूनी आधार नहीं है | प्रधानमन्त्री पद की उत्पत्ति परम्परा अथवा अभिसमयों की देन 
रही है । 878 ई. से पहले किसी सरकारी प्रपत्र में प्रधानमन्त्री पद का नाम भी नहीं 
आया था| 937 ई, के क्राउन मन्त्री अधिनियम (गरा6 शवाजल ० ए (एज है, 
937) में पहली बार कानूनी रूप में प्रघानमन्त्री के पद को मान्यता प्रदान की गई ॥ 
इसमें 'प्रधानमम्त्री व सरकारी कोष के प्रथम लॉर्ड' के पद का अस्तित्व स्वीकार किया 
गया । इस अधिनियम में प्रघानमन्त्री की केवल संवैधानिक स्थिति को मान्यता मिली, उसे 
वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की गई | आज भी यही स्थिति वर्तमान है, अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री 
पद के अधिकारों और उसकी शक्तियों का कोई कानूनी आघार नहीं है ॥ प्रधानमन्त्री को 
सभी अधिकार संवैधानिक अमिसमयों (0०॥४थ॥७०१७) से प्राप्त हुए है और उन्हीं 
अभिसमयों में वे मर्यादित भी हैं ॥ 

प्रघानमन्त्री का सरकारी निवास 0 डाउर्निंग स्ट्रीट है । प्रधानमन्त्री पद की महत्ता 
के आधार पर यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि-.”“कोई नहीं जानता और न कोई 
इसकी परवाह करता है कि अन्य मन्‍्त्री कहौँ निवास करते हैं किन्तु बेवकूफ से बेवकूफ 
आदमी 0 डाउनिंग स्ट्रीट के अर्थ जानता है ।“ यह कथन प्रधानमन्त्री पद के प्रति 
'जन-अभिरुचि को प्रदर्शित करता है | 


प्रधानमन्त्री की नियुक्ति 


(6 टाण०6 ० पार एगाह ांत्रंडाश) 


संविधान के अनुसार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राजा द्वारा होती है, लेकिन 
दलगत सरकार के विकास ने यह परम्परा स्थापित कर दी है कि लोकसमा में 
बहुमत-दल का नेता प्रधानमन्त्री बनकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करे | इस प्रकार 
प्रधानमन्त्री के चुनाव में राजा की शक्ति नमण्य हो गई है | फिर भी कुछ 
परिस्थितियाँ हैं जिनमें राजा स्व-निर्णय (9&०«ांआा) के अनुसार कार्य कर सकता 
है | ऐसी दशाएँ मुख्यतः तीन हो सकती हैं-- 

(0) जब लोकसदन में किसी भी दल को स्प्ठ बहुमत प्राप्त न हो | इस स्थिति में 
राजा का कर्तव्य है कि दह ऐसे व्यक्ति को पद-भार सम्मालने हेतु आमन्त्रित करे जो 
अपनी सरकार के लिए लोकसदन का बहुमत प्राप्त करने में सफल हो सके । 

(0) जब एक प्रधानमन्त्री अचानक त्याग-पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए और 
आन्तरिक इन्द्र कै कारण दल अपना नेता चुनने में असमर्थ रहे । 

$.. कलर :0०चएशअग्पणट ठ00 ,  72. 
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(४) जब ससद्‌ में दलीय स्थिति अथवा देश की परिस्थिति के कारण संयुक्त 
मन्त्रिमण्डल का बनाया छाना आवश्यक हो जाए, परन्तु प्रघानमन्त्री के सम्बन्ध में विभिन्र 
दलों में मतैक्य त हो | ऐमरी ने लिखा है कि “णब 93] में श्री मैकडॉनल्ड ने 
चद-त्याग किया तो उनसे तथा विरोधी-दलीय नेताओं सै राजा का ध्यक्तिगत अनुरोध ही 
'उनको सयुक्त सरकार के प्रधान कै रूप में प्रतिष्ठित कर सका ॥” 

प्रधानमन्त्री-यद के सम्बन्ध में अब यड सर्वमान्य घारणा बन गई है कि प्रधानमन्त्री 
जोकसदन पें से ही चुना जाएं, यद्यपि परम्परागत नियम यही है कि प्रधानमंत्री या कौ 
'कोई पीयर (7७८) हो अथवा लोकसदन का सदस्य हो | वास्तव में 902 के बाद से ही 
कोई प्रधानमन्त्री लॉर्ड समा से नहीं घुना गया है | अक्टूबर, 963 में जब लॉर्ड ह्याम 
([.06 ॥॥7८) प्रघानमन्त्री बताया भैया तो स्पष्ट कर दिया गयां कि उन्हें अपनी 
'उष्ाधियों का परित्याग कर देना होगा | लॉर्ड द्यम ने अपनी उपाधि त्यागने और 
'लौकसदन के लिए उपचुनाव लड़ने के निश्चय की घोषणा की | चुनाव 7 नदम्दर को हुए 
जिसमें हम विजयी घोषित किए गए ॥ प्रधानमन्त्री को लोकसदन का सदस्य ही होना 
इसलिए आवश्यक माना जाता है कि वह तथा उसका मन्त्रिमण्डल केवल लोकसदन के 
प्रति ही उत्तदायी होता है | दलीय सगठन की दृष्टि से भी पह आवश्यक है कि 
प्रधानमन्द्री लोकसदन से ही चुना जाए। 
प्रधानमन्त्री के लिए योग्यताएँ 

यद्यपि प्रधानमन्त्री पद के लिए कोई निश्यित योग्यता निर्धारित नहीं है, फिर भी 
प्यषष्ठारत उसके लिए कुछ योग्यताओं और व्यक्तिगत शु्ों का होना आवश्यक भाना 
जाता है--)) संवैधानिक प्रथाओं ने हीं यह आवश्यक बना दिया है कि भ्रधानम्रन्त्री 
लोकसदन का सदस्य हो, लोकसदन के भहुमत दल का भेता हो अथवा लोकसदन के 
बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में समर्थ हो | (॥) उसमें कुछ विशेष गुणों का होना 
आवश्यक है | लॉस्‍्की ने प्रधानमन्त्री के गुणों का विशद्‌ दर्णन करते हुए कहा 
है--“विवेक, कौशल, मनुष्यों पर शासन करने की शक्ति, विश्वसनीय ध्यक्तियों की 
पड़पान, प्रमादशालौ वक्‍तय्य देने की क्षमता, ऐसा शिक्षात्मक निर्णय से सकने की योग्यता 
कि वष्ठ दल तथा लोकमत के अनुकूल हो अवश्य हो लेकिन इतना भ हो कि उसका 
शुगमतापूर्वक पालत न हो सके, एक ऐरी महत्थाकांदा जो देश की प्रगत्रि तो करे किन्तु 
साथ ही आकस्मिकता के प्रदर्शन में सजग हो, व्यक्तियों या कार्यों के बारे में तत्कालीन 
निर्णय के शमय मर्यादित व्यप्रता--ये सब ऐसे गुण हैं जिनके बिना प्रधानमन्त्री का काम 
नही चल ज्कता ॥४ 

बस्तुतः ब्रिटिश प्रपानमन्त्री पद तक पहुँचने का मार्ग बड़ा छटिल है। कार्टर 
(0०तटा) ने लिखा है कि “सर्वप्रथम लौकसदन में ध्यक्ति को शाजनीदिक नेता के रूप में 
ख्याति प्राप्त करनी होती है | मन्त्रिमण्डल की सदस्यता और सम्मवत्तः प्रधानमन्त्री पद कौ 
आकांदा सापारणतः ध्यक्ति अनेक पर्दों पर प्रशिय्षण प्रात करने के उपरान्त ही प्राप्त कर 
सकता है [ ये गुण ही प्रषानपत्त्री को शक्तिशाली बनाते हैं । 


|. ६.0 4 ३ 7क्पी-ऋकव्ण प्यज़ उजत, 9 दिव्डमाव, 
3. एह८, 030 :0८एम्स. ् फप्म पिगाऊत. 


अधावमन्त्री एवं झत्रिग्रण्डल 85 


प्रधानमन्त्री की शक्तियों और कार्य तथा मूल्यांकन 
(90जश$ 806 एएशली०गाड ज॑ हट सागर फीफछरश 804 एल एचशेएआाएा) 
प्रधानमन्द्री वास्तविक रूप में न कि वैधानिक रूप में राज्य का प्रधान है | उसके 
समान व्यापक सत्ता संसार में सम्मदतः किसी वैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है। जब तक 
उस दल का संसद में बहुमत रहता है, वह अनेक ऐसे कार्य कर सकता है जो अमेरिका 
का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता । वह पहले से ही इस बात का दचन दे सकता है कि 
उक्त सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाएँगे या उसका अनुमोदन हो घाएगा, या कोई विशेष विधान 
पारित हो जाएगा, या किसी भी धनराशि के व्यय की संसद द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी। 
प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण शासन सूत्र का केन्द्र है। 
'कॉलिन एफ. पैडफील्ड ने ब्रिटिश प्रघानमन्त्री की शक्ति पर विधार करते हुए 
उसके निम्नलिखित प्रमुद्ध कार्यों (00009 का उल्लेख किया है -- 
() वह संसद्‌ में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है | 
(2) वह सरकार कां (अर्थात्‌ प्रशासन का) प्रधान होता है | 
(3) वह केबिनेट मन्त्रियों का चयनकर्ता है। * 
(4) वह सरकार के अन्य सदस्यों (अर्थात्‌ गैर-केबिनेट मन्त्रियों) की नियुक्ति 
'करता है जिनकी संख्या लगमग सौ तक होती है | 
(5) वह मन्दत्रियों के पदों में परिवर्तन कर सकता है अर्थात्‌ इधघ्छानुसार 
मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन कर सकता है। 
(6) वह एक केबिनेट मन्त्री या केबिनेट स्तर के नीचे के मन्त्री को पदच्युत्‌ 'कर 
सकता है अथवा किसी मन्त्री को सरकार से त्याग-पत्र देने के लिए कह सकता है | 
(7) वह केबिनेट और महत्त्वपूर्ण केबिनेट-समितिमों का अध्यक्ष होता है | 
(8) वह नीतियों का समनन्‍्दय करता है और विभिन्न भन्त्रालयों के कार्यों का 
निरीक्षण करता है) 
(9) वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में' राष्ट्र का मुख्य प्रवक्‍ता (टांश 
$ए०६८थशा) होता है | 
(0) अन्तिम रूप से वही दलीय अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है वह मुख्य 
सचैतकों (0॥४०( ५४9) की नियुक्ति करता है जो उसके निकट सम्पर्क में रहते हैं । 
(]) वह संरक्षण प्रदान करता है अर्थात्‌ उसे विभिन्न न्यायिक और धार्मिक तथा 
अन्य प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है | वह उपाधियाँ और 
सम्मान वितरित करता है तथा प्रीयर बनाता है| 
(2) बह लोक सेवा का राजनीतिक अध्यक्ष होता है और वरिष्ठ लोक सेवकों की 
नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में गृह लोक सेवा के अध्यक्ष से सहयोग करता है। 
(3) बह साप्राज्ञी को सरकारी निर्णयों से अवगत कराता है और ससद्‌ को मंगें 
कराने के बारे में परामर्श देता है | 


. एनज, का ०्दुष्व: छताओ एजरत्ाएएजा, 9 ॥25 
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प्रधानमन्त्री की व्यापक शक्तियों और उसके कार्यों का विस्तृत विवेचन एवं 
मूल्याकन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है-- 
(क) प्रधानमन्त्री व मन्त्रिमण्डल 

प्रधानमन्त्री ही मच्त्रिमण्डल के निर्माण, जीवन तथा मरण का केन्द्र-बिन्दु है और 
उसका प्रमादशाली संचालन उसी पर निर्मर करता है | यह तथ्य निम्नाकित बिन्दुओं शे 
स्पष्ट होता है-- 

() भन्त्रिमण्डल का निर्माण--प्रधानमन्द्री पद की बागडोर सम्मालने के बाद 
उसका पहला कर्तव्य होता है मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना ॥ इसके लिए वह सदस्यों 
'की सूची तैयार करता है जिसे राजा विधिवत्‌ स्वीकार कर लेता है ॥ राजा द्वारा 
मन्त्रियों की नियुक्ति करना केवल एक औपचारिकता भात्र है | कौन व्यक्ति 
मन्न्रिमण्डल भें लिया जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमन्त्री ही करता है। इस निर्णय में 
दलीय एकत्ता एवं सुदृढ्ता, राजा की इच्छा, सवैधानिक अभिस्रमय, राजनीतिक स्थिति, 
आदि अनेक तत्व प्रमावशाली होते हैं, परन्तु अन्तिम निश्चय करना प्रधानमन्त्री का 
अधिकार है ॥ यदि वह किसी व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करना चाहता है 
तो राजा रोक नहीं सकता और यदि वह किसी व्यक्ति को सम्मिलित करना नहीं 
चाहता है तो राजा उसे विवश नहीं कर सकता | मन्त्रिमण्डल -के निर्माण में 
प्रधानसन्त्री के स्वविवेकीय अधिकार (0 ल्ाव्पंभाढा/ ९०४०७) बहुत व्यापक हैं, फिर 
भी मन्त्रियों के घयन में प्रधानमन्त्री मनमानी नहीं कर पाता | उसे यह देखना पढ़ता 
है कि उसके दल के प्रमुख सदस्यों का मन्त्रिमण्डल में समावेश हो जाए क्योंकि ऐसा 
न होने पर दल में फूट पड़ सकती है और उसकी स्वयेँ की स्थिति कमजोर हो 
सकती है | कभी-कभी तो उसे ऐसे व्यक्तियों को भी मन्त्रिमण्डल में लैना पड़ता है 
जिन्हें दह नहीं घाइता क्योंकि ऐसा न करने से शासन सकदट में पड़ सकता है| 
मब्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय उसे इस बात का भी घ्यान रखना चड़ता है कि 
ग्यासम्मव उन्हीं लोगों को उसमें स्थान मिले जौ परस्पर सहयोग की भावना सै कार्य 
कर सकते हों । प्रधानमन्द्री को अपने सहयोगियों के घयन में दिभिन्न दर्गों, विभिन्न 
धर्मों, विमिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भवयुवक राजनीतिज्ञों आदि के प्रतिनिधित्व को भी घ्यान 
पं रखना पड़ता है | मम्त्रिपण्डल का निर्माण करते राजा की इच्णा को भी ध्यान में 
रखना होता है । 

(7) मल्निमण्डल का संवाल5--प्रपानमन्द्री न केवल मच्त्रिमण्डल कक निर्माण 
करता है बल्कि उसे जीवत और गति भी प्रदान करता है $ दही अपने घन्त्रियों में 
दिमागों का वितरण करता है | कुछ सदस्य इतने प्रभावशाली और सशक्त हो सकते 
ह कि विमाएों का वितरण करते रूमय प्रधानमन्त्री उनकी इच्छा का आदर करे | 
परन्तु साए्यरणतः विभाणों के वितरण के सम्बन्ध में प्रघानमन्त्री का निर्णय अन्तिम होता 
है। 

प्रधानमन्त्री को यह भी देखता पड़ता है क्लि भन्न्रिपण्डल का कार्य सुषाकु रूप से 
चलता रहे | श्रमस्त प्रशारान का म्रछिया होने के नाते दह सभी विमायों का निरीक्षण 
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करता है । कमी-कमी जब मन्त्रियों में परस्पर मतमेद उठ खड़े होते हैं, तो प्रधानमन्त्री 
हस्तक्षेप कर औचित्य-अनौचित्य के निर्णय द्वारा उनके मतमेदों को दूर करता है | इस 
प्रकार मन्त्रिमण्डल में सौहार्द तथा सद्भाव बनाए रखने का उत्तरदायित्द प्रधानमन्त्री पर 
ही है । वही सबको एक सूत्र में पिरोए रखता है। 

प्रधानमन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की बैठकों का समापतित्व और उनकी समस्त 
कार्यवाहियों का संचालन करता है | मन्त्रिमण्डल की बैठकों की कार्यावली (88६0०) 
पर उसका नियन्त्रण होता है | मन्त्रिमण्डल के निर्णयों और नीति-निर्षारिण में प्रधानमन्त्री 
का ही सर्वोपरि हाथ रहता है । मन्द्रिमण्डल के सदस्य वाद-विवाद के लिए विधारार्थ 
विषय प्रस्तुत करते हैं, किन्तु उन्हें मानने न मानने की उसे स्वतन्त्रता होती है | 

यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रधानमन्त्री अन्य मन्त्रियों का अधिनायक नहीं है | 
मन्त्रिमण्डल के संदस्य प्रघानमन्द्री के दास या अधीतस्थ नहीं होते परन्‌ दे उसके 
सहयोगी होते हैं | उनको वह अपने विचारों को मानने के लिए उम्लेरित कर सकता है, 
किन्तु विवश नहीं कर सकता । इस रूप में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति 
से पूर्णतः मित्र है । वह अपने सहयोगी मन्त्रियों की राय की कभी भी अवहेलना नहीं कर 
सकता । हाँ, यह अवश्य है कि उसकी स्थिति अन्य भन्त्रियों की तुलना में बहुत अधिक 
प्रभावशाली होती है और वह मन्त्रियों को अपने विचारों के अनुकूल बना लेता है 
व्यवहार में पहल उसी की रहती है और मन्त्रिगण बहुघां उसका अनुकरण करते हैं । 

(0) मन्त्रिमण्डल का अन्त--प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का सिर्फ निर्माता एवं 
संयोजक ही नहीं, होता, बल्कि संहारकर्त्ता भी होता है | मन्त्रियों को उनके पदों से हटाने 
तथा मन्त्रिमण्डल के भंग करने के विषय में उसकी इच्छा का वस्तुतः पर्याप्त महत्व होता 
है | सब मन्त्रियों का भविष्य उसी के साथ दैंधा हुआ होता है | प्रघानमन्त्री के साथ ही 
अन्य मन्द्री मी तैरते-डूबत्ते हैं। उसके त्याग-पत्र के साथ पूरा मन्न्रिमण्डल भंग हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमंत्री व अन्य किसी मन्त्री के मध्य कोई मतभेद होता है, 
तो ऐसी दशा में प्रघानमन्त्री उस असन्तुष्ट मन्त्री से त्याग-पत्र की मौंग कर सकता है, 
उसे बर्खास्त कर सकता है, या स्वयं अपना स्याग-पत्र देकर संप्पूर्ण भन्त्रिपम्डल को भंग 
कर सकता है | वैधानिक रूप से मन्त्रियों की पदच्युति का अधिकार राजा का 
विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परम्परा बन गई है कि इस अधिकार का प्रयोग 
बह प्रधानप्रन्त्री की मन्त्रणा पर ही करता है ॥ 

प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन करने का अधिकार प्राप्त है। पैसा कि 
'लौस्की ने कहा है-.प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल में जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे 
परिवर्तन कर सकता है ॥“* 

वास्तव में प्रघानमन्त्री की यह शक्ति ही मन्त्रिमण्डल पर उसका नियन्त्रण बनाए 
रखने में सहायक होती है । लॉस्की ने लिखा है कि-...“प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का 
कल है | वहेँ उसके निर्माण, इसके जीवन और अन्त में केन्द्रीय स्थिति रखता 

ि 
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(ख) शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमन्त्री 

सिद्धान्ततः देश का शासन प्रपुख राजा है. घर व्यवहारत: शासन प्रमुख के समी 
अपिकारों का उपभोग प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल द्वारा किया छाता है | प्रधानमन्त्री ही 
आजा के नाम पर देश का पूरा शासन-तन्त्र संचालित करता है | राज्य कौ समी 
महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ या तो प्रधानमन्त्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या राजा द्वारा उनके 
परामर्श से की पाती हैं | राजकीय-सम्मान प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग भी राजा 
प्रघानमन्त्री के परामर्श से ही करता है | प्रशासकीय विभागों का संचातन उत्ती की 
देख-रेख में होता है । देश की विदेश-नौति के सम्बन्ध में समस्त भहत्वपूर्ण घोषणाएँ 
उसी के द्वारा होती हैं, न कि विदेश मन्द्री के द्वारा । विदेश मन्त्रालय चाहे प्रधानमन्त्री के 
पास हो या किसी और के पास, वैदेशिक सम्बन्धों का सुचारु संचालन उसका दायित्व 
समझा जाता है। 

वैदेशिक सम्दन्धों के संचालन में प्रधानमन्त्री सदैव अपना प्रभावपूर्ण नियन्त्रण बनाए 
रखता है | दर्दपान प्रणानपन्द्रौ जॉन मेजर यूरोपीय एकीकरण के पक्षघर हैं और उन्होंने 
ब्रिटेन की इस प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्वित किया है | उनके प्रयासों से ही ब्रिटेन 
यूरोपीय एकौकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान कर रहा है | प्रधानमंत्री अन्य 
प्रशासकीय विभागों की देखरेख करता है, और मन्त्रियण उसका परामर्श लेकर ही कोई 
महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं | देश कौ शासन-सम्बन्धी नीति का निर्धारण मन्त्रिमण्डल के 
परामर्श से प्रघानमन्त्री हौ करता है । दही विविध मन्त्रालयों के कार्य में सामंजस्प स्थापित 
रखता है प्रधानमंत्री अपने निर्णय मन्त्रिमष्डल के परामर्श से ही लेने को बाध्य नहीं है । 
डह मन्त्रिमण्डल से दिद्दार-विमर्श किए विना ही किसी भी नदीन नीति अथवा योजना कौ 
सार्वजनिक रूप से घोषित कर सकता है तथापि शासन-संघालन में प्रघानमन्त्री मनमाना 
ज्यवहार नहीं कर सकता ॥ उसे अपने सहयोगियों का विश्वास पक्‍्राप्त करना पड़ता है 
क्‍योंकि उसकी सफलता बहुत-कुछ उनके सहयोग पर निर्मर है | सहयोगियों के विश्वास 
को तुकराकर निरंकुश आधरण करने दाला प्रधानमन्त्री अपने दल, संसद और राष्ट्र का 
समर्थन खो बैठता है । सभी की दृष्टि सदैव प्रधानमस्त्री के कार्यों पर लगी रहती है | 

अन्तिम रूप से प्रधानमन्त्री ही बजट (8068५) के लिए उत्तरदायी होता है, 
इसलिए राजकीय बजट को प्रघानमन्त्री और वित्त मन्त्री ही अन्तिम रूप देते हैं | 
'तोकसमा में प्रेषित करने से पूर्व बजट के लिए भन्त्रिमण्डल की स्वीकृति नहीं लौ जाती. 
यद्यपि मन्त्रिम्डल को बजट का एक मौलिक विवरण दे दिया जाता है । 
(ग) राजा के परामर्शदाता के रुप में प्रधातमन्त्री 

कैदल प्रधानमस्द्री ही राजा के परामर्शदाता का कार्य करता है | सिद्धान्ततः 
प्रधानमन्त्री का कार्य राजा को शासन-सम्र्ल्पी परापर्श देना है | राजा इस बात के लिए 
स्वतन्त्र है कि वह प्रधानमन्त्री के परामर्श को माने या ना माने, किन्तु व्यवष्टार में राजा 
जदैव प्रधानमस्त्री के परामर्श को मानता है । 

प्रधानमत्द्री राजा और मन्त्रिम्ण्डल को परस्पर सम्बद्ध- रखने वाली कड़ी था 
सम्पर्क सूत्र का काम करता है | यद्द मन्त्रिमण्डल के निर्णयों और विषारों कौ सूचना 
राजा को देता है और राजा के परामर्श को झन्त्रिमण्डल तक पहुँचाता है | आपातकाल पं 
राजा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री रो ही सलाह लेदा है, और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य 
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करता है ॥ प्रधानमन्त्री राजा के व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी मामलों को भी नियन्त्रित करता 
है | राजा किन-किन सरकारी कार्यों में भाग लेगा, साम्राज्य या राष्ट्रमण्डल के किस भाग 
की यात्रा करेगा, आदि बातों का निर्णय भी प्रधानमन्त्री ही करता है | 


(घ) संरक्षण और उपाधियों सम्बन्धी शक्ति के रूप में 

प्रधानमंत्री के पास संरक्षण और अनुग्रह की भारी शक्ति हैं | उपाधियाँ प्रदान 
करना राजा का विशेषाधिकार है, किन्तु उनका वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही 
किया जाता है | विशेष रूप से लॉर्ड समा की सदस्यता का प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रयोग 
'कर सकता है। दल के असन्तुष्ट नेताओं को सन्तुष्ट करने, दल के समर्थकों और सेवकों 
'को पुरस्कृत करने, दल के वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठिय नेताओं को संसद्‌ में स्थान देने तथा 
दल के लिए धन एकत्रित करने आदि के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने संरक्षण अधिकार 
(?४४एण४६८) का प्रयोग कर के लाम पहुँचाता है | राष्ट्रीय महोत्सव के अवसरों पर 
प्रधानमंत्री उपाधियाँ व सम्मान वित्तरित करते समय विरोधी दल के सुझाव भी आमन्त्रित 
करता है। 
(घ) आपात्‌कालीन अधिकार के रूप में 

युद्ध, अर्थ-सकट या अन्य इसी प्रकार के संकटों के समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की 
शक्ति बहुत बढ़ जाती है | यद्यपि ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गत भारतीय संविधान की 
भौंति आपातृकालीन प्रादघान नहीं दिए हुए हैं, तयापि तुरन्त कार्यवाही के लिए अथवा 
विपत्ति के समय सम्पूर्ण राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि कार्यपालिका विशेष रूप से शक्तिसम्पन्न बन जाए | यह एक तथ्य है कि 
द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन जैसे प्रजातान्त्रिक राज्य में घर्चिल ने हिटलर और 
मुसोलिनी जैसी अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग किया, किन्तु यद्द प्रयोग सवैधानिक 
ढंग से हुआ । वास्तव में आपात्‌काल के समय ब्रिटेन में सांदिधानिक अधिनायकत्व की 
स्थापना हो जाती है जिसका तानाशाह प्रधानमन्त्री होता है | कभी-कमी तो शीघ्र कार्य 
करने की दृष्टि से प्रधानमन्त्री स्वयं निर्णय कर देता है और कार्य पूरा हो जाने पर उसे 
मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है | 
(७) दल के नेता के रूप में 

शासन का प्रधान होने के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बहुमत दल का नेता होता है और 
उसकी सर्वोच्च शक्ति का रहस्य उसकी यह दलीय स्थिति ही है | विजित दल का नेता 
होने के नाते ही चह प्रधानमन्त्री बन पाता है | इस स्थिति में उसका व्यक्तित्व सार्वजनिक 
रूप ले लेता है जिसकी अभिव्यक्ति रेडियों, कार्टून, प्रेस आदि द्वारा होती है। वह दलीय 
एकता का प्रमुख स्तम्म और प्रतीक होता है, जिसके विरुद्ध अकारण ही अँगुली उठना या 
अविश्वास करना दल के साथ विश्वासघात माना जाता है | प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व को 
ही केन्द्र बनाकर सामान्य निर्वचन लड़ा जाता है | अनिश्चित मतदाता जो वास्तव में 
चुनावों का निर्णय करते हैं, किसी दल विशेष अथवा चीति का समर्थन न करके केवल 


'एक नेता का समर्थन करते हैं | इसलिए प्रधानमन्त्री को दल की शक्ति का मुख्य आघार 
माना जाता है [ 
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(ज) राष्ट्रनायक के रूप में प्रघानमन्द्री 

वस्तुद निर्वाचन के द्वारा प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है । उसके 
च्यक्तित्व में दल की प्रतिषा और शक्ति समाहित हो छाठी है और तब उसे नेता पद से 
हटाया जाना अत्यन्त दुष्कर कार्य बन छाता है | राष्ट्रनायक के रूप में प्रधानमन्त्री की 
स्थिति तब स्पष्ट होती है जब कई अवसरों पर उसके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है | 
इससे प्रधानमन्त्री की शक्तियों में मारी वृद्धि हो जाती है | 
(झ) जनमत्त-संग्रह कराने की शक्ति कै रूप में 

'कमी-कमी पार्टी और कैबिनेट में प्रघातमन्त्री की स्थिति के लिए तब सकट उत्पन्न 
हो जाता है जब पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य और केविनेट के वरिष्ठ मन्त्री प्रधानमन्त्री के 
मत से असहमत हों 4 इस स्थिति में एक योग्य और प्रखर व्यक्तित्द वाला प्रघानमन्त्री 
जनमत-सग्रह का आत्रय ले सकता है, यदि उत्ते यह विश्वास हो जाये कि मतदाता 
उसके पन्च का समर्थन करेंगे। 
(८) लोकसदन के नेता के रूप में प्रघानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री लोकसदन (प्रजआब्ट 6६ (.शाध्राणा») का नेता होता है | यद्यपि 
आजकल ऐसी परम्परा है कि वह अपने किसी साथी को लोकसदन का भेतां मनोनीत 
कर देता है ताकि इस उत्तरदायित्व से उसे छुटकारा मिल जाए, किन्तु जब भी लौकसदन 
के नेता के रूप में अन्तिम उत्तरदायित्व प्रघानमन्त्री का ही रहता है । अपने लौकसदन 
का देता होने 4 अपने बहुमत के कारण प्रधानमन्त्री लोकसदन को अपने नियन्त्रण में 
रखता है ॥ इस सम्बन्ध में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुद मिन्न है जिसका वहाँ 
की प्रतिनिधि समा (00५८ 06 ए2एए०८5०७७४४४८७) से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता | 
लोकसदन का नैता होने के नाते नीति सम्बन्धी मुख्य घोषणाएँ प्रधानमन्त्री को हीं करनी 
पड़ती हैं | उससे ही विमाय विशेष या प्रशासन की आलोचना से सम्बन्धित प्रश्न किए 
जाते हैं | वही इन प्रश्नों का उत्तर देकर संसद्‌ में सीधा मोर्धा लेता है । प्रधानमन्त्री ही 
महत्वपूर्ण वाद-विदादों को आरम्म करता है और रक्षा विभाग, विदेश विभाग या गृह 
विमाग से सम्बन्धित बाद*विदाद मैं हस्तक्षेप करता है | अपने मन्त्रियों से कोईं मूल हो 
जाए ततौ प्रधानमन्द्री उस मूल को सुधार सकता है | अपने मन्त्रियों के साथ उसे ही 
ससद्‌ में सम्पूर्ण व्यववस्थापन कार्य का संधालन करना पढ़ता है | सर्द के दलीय 
सचेतक (५/॥४95) प्रघानमन्त्री के नियन्त्रण में रहते हैं । उनके द्वारा दह लोकसदन के 
अपने दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है ॥ मुख्य सचेतक की सहायता से वह 
सदन को समय-सूचक वार्यवाहियों से निर्दिष करता है, कार्य-य्यवहार बद्रलाता है और 
विरोधी दल की राय णानकर प्रत्येक कार्यदाही के लिए समय निश्वित करता है | 
प्रघानमन्त्री को राजा द्वारा लोकसदन को विघटित कराने का महत्वपूर्ण अधिकार है और 
राजा साधारणतया उसके इस पराषर्श को अस्वीकार नहीं कर सकता ।॥ 

परन्तु अपनी इस महत्वपूर्ण त्थिति के कारण प्रधानमन्त्री मनमाती नहीं कर 
सकता | उसे सदैव ससद्‌ सदस्थों की नाड़ी पर हाथ रखे हुए उनकी भावताओं का 
ध्यान रखना ण्ड़ठा है कि उसके क्रिया-कलापों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या है ? "वह 
अपने दलीय सदस्यों झर जनमत की उपेधा नहीं कर सकता 4 लौकमत की अदहेलना 
सै वह दचता है क्योंकि उसका दर उसके दल का भादी निर्दाधन अनुकूल लौकमत घर 
ही निर्मर होता है ॥ 


अपाकयन्नी एवं म्न्निमश्डल 9] 


प्रधानमन्त्री की शक्तियों की परिसीमाएँ 


(्रशॉग्ाणा$ ण॑ फ€ 0065 ० ए [धर 'ांपरधर) 

ब्रिटिश प्रघानमन्त्री विपुल अधिकारों का स्वामी है, लेकिन व्यवहार में वह अपने 
पौंच वर्ष के कार्यकाल का पूरा उपभोग तमी कर पाता है जब उसे केबिनेट के साथियों: 
'का समर्थन मिलता रहे और लोकसदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे | जो अमिसमय 
(0०१५थआ०/) प्रधानमन्त्री की शक्ति को सीमित करते हैं और जो स्थितियाँ उसके 
विशाल अधिकारों पर रोक लगाती हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार हैं-- 

(0) यदि लोकसदन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ही हार हो जाए तो 
प्रघानमन्त्री त्याग-पत्र दे देता है अथवा वह सप्राट या साम्राज्ञी से संसद्‌ को भंय करने की 
प्रार्थना कर सकता है। ससद्‌ भंग किए जाने की स्थिति में नए घुनाव कराये जाते हैं । 

(2) प्रधानमन्त्री कौ स्वयं पद-त्याग के लिए विदश किया जा सकता है। 9]7 में 
एस्किथ को प्रधानमन्त्री पद त््यागने के लिए इस कारण विवश होना पड़ा क्योंकि 
9१4-)8 के महायुद्ध में उसके रवैये के प्रति केबिनेट में बारी असन्तोष था। 4940 ई. 
में चैम्बरलेन को, प्रधानभन्त्री के पद से इसलिए त्याग-पत्र देना पड़ा कि केबिनेट और 
संसद्‌ में असन्तुष्ट सदस्यो ने उसे इसके लिए बाध्य कर दिया | 956 में ईंडन की नीति 
के प्रति और 963 में मैकमिलन के प्रति तीव्र असन्तोष की लहर फैल गई | अतः इन 
दोनों प्रघानमन्त्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा | 

(3) बीमारी की स्थिति में वह स्वय पद-त्याग कर देता है, पर यदि वह ऐसा नहीं 
करता तो उस पर पद-त्याग के लिए दबाव डाला जा सकता है| 

(4) यद्यपि प्रघानमन्त्री वैधानिक रूप से इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह 
किसी भी व्यक्ति को केबिनेट में ले, किन्तु उसकी इस शक्ति की व्यावहारिक और 
राजनीतिक सीमाएँ हैं । उसके लिए अपने दल के प्रमावशाली और प्रतिमाशाली सदर्स्थो 
की उपेक्षा करना प्रायः कठिन होता है | 

(5) केबिनेट के गठन में प्रघानमन्त्री की शक्ति'की एक अन्य सीमा यह है कि वह 
दल के उन सदस्यों की अवहेलना नहीं कर सकता जिन्हें दल में काफी सदस्यों का 
समर्थन प्राप्त हो । 

(6) यद्यपि एक प्रघानमन्त्री दुर्बल और अपेक्षाकृत कम प्रमावशाली मंत्री को 
पदच्युत कर सकता है और 962 में मैकमिलन ने अपनी केबिनेट के एक-तिहाई 
सदस्यों को हटा दिया था, लेकिन प्रघानमन्त्री साघारणतया ऐसा कदम छठाने से बचता 
है क्योंकि यह आशंका रहती है कि इस प्रकार की पदच्युतियाँ दलीय सदस्यों में 
अरुन्तोष फैला दें | यदि केविनेट मन्रियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाए तो एक 
शक्तिशाली प्रघानमन्त्री का नेतृत्व भी खतरे में पड़ सकता है। 

(7) प्रघानमन्त्री अकेला ही नीति-निर्धारण नहीं कर सकता | विदेश मन्नी, गृह 
मत्री, वित्त मंत्री आदि का नीति-निर्धारण में कुछ न कुछ हाथ अवश्य रहता है | व्यवहार 
में नीति की रूपरेखा दल में, अनुसन्धान निकार्यों में, केबिनेट समितियों में और निजी 
भोहियों में तैयार हो जाती है और अनेक निर्णय इन्हीं स्तरों पर ले लिये जाते हैं। 
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प्रधानमन्द्री के लिए इन निर्णयों के विपरीत जाना कठिन होता है | प्रधानमन्त्री से भवमेंद 
रखने दाले मत्री को पद-भुक्त भले ही होना पड़े, लेकिन इससे अन्ततोगत्वा केबिनेट की 
स्थिति कमजोर हो जाती है | यदि प्रधानमन्त्री नीति-निर्धारण में मनमानी करता है दो 
दलीय एकता को आघात पहुँचाता है और अपनी स्थिति को सकट में डालता है | 

(8) यह बात मी प्रधानमन्त्री की शक्ति पर एक सीमा लगाती है कि वह प्रशासन 
के सभी पहलुओं पर दृष्टि नहीं रख सकता | 9वीं शतादी में प्रधानमन्त्री पील (एल्‍थ) 
के लिए घाहे यह सम्मव था कि वह सरकार में घटित सब बातों को जान सके लेकिन 
आज (जबकि सरकार के कार्य अत्यधिक विस्तृत हो गए हैं) यह सम्मव नहीं है | 

(9) प्रधानमन्त्री की नेतृत्व-समता भी उत्तकी शक्ति में वृद्धि अथढा कमी करती 
है । अगर प्रधाममन्त्री 'करिश्माई व्यक्तित्व का घनी डै तो उसकी शक्तियों में वृद्धि 
होगी । अगर उसमें इस घुण का अगाद है तो उसकी स्थिति कमजोर होगी | 


प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति 
(&णचअ 7९580 ० ंशध 0छा५९) 

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की स्थिति एक अधिनायक (29507 के 
समान है, अन्तर केबल यह है कि एक अधिनावयक अथवा तानाशाह मनमाने तरीके से 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जबकि प्रधानमन्त्री स्थापित नियमों, परम्पराओं और 
अमिसम्रयों के अनुसार देश का शासन करता है और इनकी अवहेलना करने पर उसका 
अस्तित्व सकट मेँ पड़ जाता है ॥ प्रधानमन्त्री एक सवैधानिक तानाशाह है जो अपने मत्रियों 
को उचित सम्मान देता है और उनके मत का उचित आदर करता है | यद्यपि भतमेद 
'उपस्यित होने पर यह अपनी स्वेच्छा से ही कार्य करता है और मतमेद अधिक बढ़ जाने पर 
उसे नहीं बल्कि मंत्री को ही पद-त्याग करना होता है | इसपें कोई संदेह नहीं कि 
प्रन्त्रिमण्डल के अन्य मत्रियों की तुलना में उसकी त्थिति अधिक महत्व की है और वही 
मखच्त्रिमण्डल के निर्माण, सचालन व पतन के लिए उत्तरदादी होता है, परन्तु फ़िर भी 
विविध मत्रियों के सम्बन्ध में उसकी स्थिति इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी संयुक्त 
राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की है | लॉस्की के शब्दों में, “अमेरिका मेँ मन्त्रिमण्डल के 
सदस्य राष्ट्रपति के *दास' हैं जबकि ब्रिटेन में वे प्रधानमन्त्री कै “सहयोगी हैं ।** 

प्रघानमन्त्री और उसके सहयोगी में सम्बन्धों कौ विमिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से 
व्यक्त किया है ॥ लॉर्ड मार्ले (808८५) ने प्रघानमन्त्री को “समकों में प्रथम (5 
शा॥णाह 540४७) बतलाते हुए कहा है कि “मन्त्रिमण्डल में यद्यपि सभी मत्रियाँ का 
स्थान एक-सा है, उतकी आवाज एक-सी हैं और कभी-कर्मी जब मतभेद के सृम्य मत 
लिए णाते हैं तो उनके मतों कौ भी समातवा पर आधारित एक व्यक्ति एक मत के 
सिद्धान्त के अनुसार गणना होती है. फिर मौ मन्िमण्डल का अध्यक्ष समान पद दालों में 
प्रथम है और छब लक बड़ पद रहता है उसकी स्थित असाधारण व अद्वितीय रहती है ।“ 
लेकिन ड्रिटिश उदारवादी लेखक रैमजे म्योर (स्‍आ53/ )(७४) ने इस विचार कौ 
विरस्कृत करते हुए लिखा है कि “प्रघानमत्त्री को क्ममकर्सों में प्रघव कहना सर्वधा 
भ्रमपुलक है क्योंकि दह अपने सहयोगियों को नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता है ॥ विधि 
में नहीं. लेकित व्यवह्मार में द् राज्य का कार्यकारी प्रधान है, जिसकी शक्तियाँ इतनी 
च्वापक हैं जितनी विश्व के किसी भी रंविधादिक शासक, यष्टों दचक कि अपेरिकी इद्रपति 
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की भी नहीं है ।“ हरबर्ट मोरीसन के मतानुसार भी प्रधानमन्त्री को *समकक्षों में प्रथम" 
कहा जाना उसकी स्थिति को कम आऔँकना है | जैर्निप्स के अनुसार, “प्रधानमम्त्री केदल 
समक्ों में प्रथम ही नहीं है और न केवल सितारों के दबीव चन्द्रमा ही, बल्कि वह तो 
सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते हैं। 

प्रधानमन्त्री की स्थिति का महत्व केवल अन्य मन्त्रियों के सन्दर्म में ही नहीं है, 
अपितु उसकी स्तिति शासन-सूत्र के सभी पहलुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए 
जैनिंग्स ने कहा है कि “प्रधानमन्त्री को सम्पूर्ण संविधान की आधारशिला कहना ही 
उपयुक्त है ।““ फाइनर के अनुसार, “प्रधानमन्त्री की श्रेष्ठत इस बात से प्रकट होती है 
कि वह भन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष, ससद्‌ का नेता, सामान्य नीति से सम्बन्धित विषयों पर 
सम्राट से विचार-विमर्श की प्रमुख कड़ी, देश में दल का सर्वमान्य नेता तथा सर्वोच्च 
राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान रूप है ।' किन्तु फिर भी प्रघानमन्त्री की स्थिति महुत 
कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्मर है | फाइनर के शब्दों में, “वह (घोड़े की) जीन पर 
दृढता से अवस्थित है, लेकिन वह मैंजा हुआ सदार है या लुढ़कने वाला, भाड़े के टट्टू के 
योग्य है या फौजों और घुड़दौड़ के घोड़े के योग्य, यद्द उस पर निर्मर करता है । 
पुनश्चः लॉस्‍्की के इस विचार में पर्याप्त बल है कि प्रधानमन्त्री की स्थिति दलीय प्रणाली 
से दैँंधी हुई है ।”” राजनीतिक दल का नेता बने रहने और लोकसभा के बहुमत का 
समर्थन प्राप्त रहने तक ही वह राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति समझा जाता है, किन्तु ज्योंह्ी वह 
दलीय समर्थन से वंचित हो जाता है और लोकसमा के बहुमत का विश्वास खो बैठता है, 
'उसका सम्पूर्ण महत्व लुप्त प्रायः हो जाता है | वस्तुतः अपना महत्व कायम रखने के लिए 
प्रधानमन्त्री को व्यक्तित्वपूर्ण होना पड़ता है | अपने व्यक्तित्व द्वारा अर्जित किए गए महत्व 
के अनुरूप ही यह अपने पद को महत्व दे पाता है| जेनिंग्स ने ठीक ही लिखा है कि 

"प्रधानमत्री की शक्ति और महत्ता कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत 

प्रतिष्ठा पर और कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्मर करती है ॥ 

सारांश में, यही कहा जा सकता है कि प्रघानमन्त्री दैश की शासन-व्यवस्था की 
धुरी और गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र-विन्दु होता है । वह देश की नीतियों का प्रवक्‍ता होता 
है. । उसके कुशल तथा गतिशील नेतृत्व पर ही देश का भविष्य निर्मर करता है| 
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संसद्‌ 
(एड्ा॥ाशा) 





ब्रिटेन की ससद्‌ को 'ससदों की जननी” कहा जाता है । प्रत्येक प्रजाठन्त्रात्मक 
देश ने किसी न किसी रूप में ब्रिटेन की महान्‌ संसद्‌ का अनुसरण किया है | ब्रिटिश 
संसद भें दो सदन हैं-लॉर्ड सभा (70०५० ० 70709) तथा लोकसदन (प्र00७७ 
(०0क१०॥) ॥ लोकसदन को निम्न सदन (६07४ 77005८) और लॉर्ड समा को उच्च 
सदन (एछ्छक म्०७५६) कहा जाता है ॥ 

संसद की सम्प्रमुता 
(50₹९शं209 णैँ ?॥गला) 

ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का तिद्धान्त प्रचलित है | ब्रिटेन में संतद ही सम्प्रमु 
है, और यहीं शासन-ठम्त्र को सदालित तथा नियन्त्रित करती है | वैधानिक तथा कानूनी 
रूप मैं ससद्‌ किसी भी प्रकार से मर्यादित नहीं है । उसकी सत्ता सर्वोपरि, असीमित और 
निरकुश है | वैधानिक रूप से ससद सब कुछ कर सकती है--घाडे उसका काम 
भागलपन का हो या बुद्धि का। रैद्धान्तिक दृष्टि से विधि-विर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश ससद 
को प्राप्त इस शक्ति को ही “संसद की सम्ररमुता' ($0०0क८ाहु॥/ ० छल्ाआ्ादा) की 
सज्ञा दी जाती है । संसदीय सम्प्रमुता के मुख्य प्रतिषादकों में सर एडवर्ड कोक, डीलोमे, 
जै.ए.आर. मेरियट तथा डायसी के नाम उल्लेखनीय हैं। 
रंसद्‌ की सम्प्रमुता विषयक कुछ मत 

फज्रिटिश ससद्‌ की सम्प्रमुता पर विधि-शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और विद्धान्‌ लेखकों 
के उल्लेखनीय विधार निम्ताकित हैं. 

सर एडवर्ड कोक (५5% 60 (00४८) के अनुसार, “ससद्‌ की शक्ति और 
अधिकार-श्षेत्र इतने महान्‌ श्रेठ एवं अनिवन्द्रित हैं कि उस पर किसी व्यक्ति का, किन्हीं 
कारणों का और किसी भी बाघा का बच्चन नहीं है |“ 

डीलोमे (0207८) के शब्दों में, “ब्रिटिश विधान-वेत्ताओं का थह आपारमूत 
सिद्धान्त है कि संसद्‌ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देने के अतिरिक्त और सब 
कुछ कर सकती है ।* 

छे ए. आर. मेरियट (2.72, ?१(०7ांण) ने लिखा है, “किरी दृष्टि से देखें, 
ब्रिटिश विधान-मण्डल विश्व में सबसे अधिक मनौरंजक और महत्वपूर्ण है| इससे प्राधीत 
विधघॉन-मण्डत अन्य कोई नहीं है. इका अधिकार-क्षेत्र सबसे अधिक विस्तुव है और 
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इसकी शक्ति असीम है । यह धार्मिक और लौकिक सभी मामलों में विधि-निर्माण की 
सर्वोच्च सत्ता है ['' 

डायसी (००9) का मत है कि “ब्रिटिश संसद्‌ वैधानिक दृष्टि से इतनी 
शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, किसी भी व्यक्ति को 
मृत्योपरान्त भी राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, गैर-कानूनी सनन्‍्तान को कानूनी ठहरा 
सकती है और यदि उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश 
बना सकती है (* डायसी के अनुसार संसद्‌ की सम्प्रमुता से अभिप्राय यह है कि-- 

(क) संसद्‌ कोई भी कानून बना सकती है, 

(ख) संसद्‌ किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है; 

(ग) ब्रिटिश सविधान में कोई ऐसा सीमा-चिन्ह नहीं है जिससे यह निर्णय हो सके 
'कि कौनसा कानून मौलिक है तथा कौनसा अमौलिक; 

(घ) ब्रिटिश कानून ऐसे किसी भी अधिकार को भान्यता प्रदान नहीं करता जो 
संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी भी नियम को रद्द कर दे, अथवा अवैधानिक ठहरा दे; 

(च) संखद्‌ की सम्प्रमुता राजा के स्वामित्व या शासन (000॥700) के प्रत्येक 
भाग पर व्याप्त है | 

डायसी का उपर्युक्त मत संसदीय सम्प्रमुता अथवा सर्वोच्चता के सिद्धान्त का 
प्रतिषादन करता है । ब्रिटिश संसद राजपद को समाप्त कर सकती है तथा राजा को 
अपदस्थ भी कर सकती है । ब्रिटेन भें न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धान्त का प्रचलन 
नहीं होने से संसद पर न्यायपालिका का बच्चन नहीं है । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में 
सवैघानिक विधि तथा साधारण विधि में भी किसी तरह का मेद नहीं किया गया है | यह 
स्थिति भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने में सहायक बनी है । संसद को 
विधि-निर्माण के क्षेत्र में अत्पन्त व्यापक अधिकार है, और उसके द्वारा बनाई गई विधि 
सर्वोच्च तथा सर्वव्यापक मानी जाती है। उसकी विधि-निर्माण की शक्ति असीमित है | 

ब्रिटिश ससद्‌ ने समय-समय पर जो महत्त्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कानून पारित 
किए हैं वे ससद्‌ की प्रमुसत्ता का बोध कराते हैं | उदाहरणार्थ, 770] के उत्तराधिकार 
सम्बन्धी नियम (8०४०६ $०ए०॥आ०॥, 70) ने राजा के दैदी अधिकार (0॥५॥4 रह 
06089) को अमान्य ठहरा दिया और सम्राट-पद के उत्तराधिकारी के निर्णय के संसद्‌ 
के अधिकार को मान्य कर दिया । ]77 के 'सप्तवर्षीय कानून” (इछजद्याएं॥ /८) द्वारा 
लोकसभा की अवधि त्तीन वर्ष से बढाकर सात वर्ष कर दी गई और 9] तथा 949 
के संसदीय अधिनियमों द्वारा लॉर्ड-समा के अधिकार कम करके लोकसमा को सर्वप्रमुख 
सदन बना दिया गया । 
संसद्‌ की सम्प्रमुता की परिसीमाएँ एवं मूल्यांकन 
(ध्नपंणाड भाव एशाणा ० ॥2 500थशंहाा। ण॑ एशफएाला 

संसद्‌ की सम्प्रभुता कैवल एक कानूनी कल्पना है, इसमें व्यावहारिक पहलू की 
उपैक्षा की गई है। वैधानिक रूप से पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होते हुए भी संसद्‌ की शक्ति पर 
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ज्यादहारिक दृष्टि से अनेक परम्पराओं और राजनीतिक वार्थताओं का बन्धन है जो 
उसकी सम्प्रमुता को क्तीमित बनाता है | सत्तदीष सम्रनुतां पर निम्नांकित बच्यन स्पष्ट 
रूप से दिखाई देते हैं... 

(।) जनमत--ससदीय सम्प्रमुता पर यह व्यावहारिक प्रतिबन्ध है | विमि सम्बन्धी 
सारे प्रस्ताव व्यावहारिक त्दा सैतिकता की कसौटी पर कसे जाते हैं | यह ध्यान रखना 
पड़ता है कि विधि कहीं प्राकृतिक नियमों, जनता की इच्छा और परम्पराओं के विरुद्ध न 
हो; 

(2) मन्जिप्रण्डल की शक्ति--समय की कमी और कार्य की अधिकता के कारण 
ससद अपनी अत्तीमित शक्तियों का पूर्ण उपमोग नहीं कर पाती | मन्न्रिमण्डल उसका 
नेतृत्व करता है | विवधि-निर्माण, वित्त-नियम्त्रण ठथा प्रशासकीय मापलों में मन्त्रिमण्डल 
का बोल-दाल़ा रहता है | जब तक मन्त्रिमण्डल का सदन में बहुमत है तब वेक वह 
ससदू का सेवक नहीं, दरन्‌ स्वामी होता है | 

(3) प्रदत्त विधान--कार्य-भार की अधिकता और समयामाव के कारण संसद्‌ 
विधि-निर्माण सम्बन्धी कुछ कार्य अन्य सस्थाओं को सौंप कर अपना बोझ हल्का कर 
लेती है ॥ राजा अपने एकातिक अधिकार के आपार पर आज्ञाएँ निकालता है जिन्हें 
सपरिषद्‌ आदेश (076:5-ए 0०णार्थों) कहते हैं | ससद्‌ ऐसे कानून भी पारित कर देती 
है. जिसके द्वारा मन्द्री, विभाग या किसी संस्था को नियम निर्षाण का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । ससद्‌ उन सब पर पूर्ण अंकुश नहीं रख सकती । 

(4) निर्वाचक भण्डत-दास्तविक सम्प्रभुता ससद्‌ में नहीं, अपितु निर्वाघकं मडल 
(562०:%८) में निद्धित्त है ॥ निर्दादकयण ही ससद्‌ को चुनते हैं और वे ही उत्ते हटा भी 
सकते हैं ॥ अतः ससद्‌ की निर्दाचकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही अपना 
कार्य करना पड़ता है। 

(5) संसद्‌ का अधिकार--संसद्‌ अपनी सम्प्रमुता और जीवन-काल को स्वय॑ भी 
निश्चित कर सकती है | संसद्‌ ने ही अपने अधिनियम, 9[] (एलकरकला: #९८ण 
9]) द्वारा अपना ज्ीदन-काल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था | संत्तद्‌ की 
सफप्प्रमुता पर इस अर्थ में भी अंकुश है कि वह अपने कार्यकाल में तब तक वृद्धि नहीं कर 
सकती छब तक कि वह राष्ट्र कौ मौन सहमति प्रक्ष भ कर ले। द्वितीय महायुद्धकाल में 
शजनीतिक दलों और राष्ट्र के मौन समर्थन के बढ़ पर ही संसद ने अपना कार्यकाल 
लगम्रग 8 वर्ष कर दिया था। 

(6) विधि का शासद--ट्रिटेन में संसद्‌ की सम्प्रमुता और दिधि का शासन (७८ 
०(2५) दोनों एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं ॥ “विधि के शासन का अर्थ है कि देश 
का आम कानून जब पर लागू होता है । किसी के पास कोई मनमानी शक्ति नहीं है दौर 
कानून के समक्ष सभी नागरिक समात्र हैं| सस॒द्‌ की रूप्रचुता तमी तक सहय है जब 
डक “विधि का शासन लागू रहता है | संसद्‌ उसका उल्लपन नहीं कर सकती । 

(7) अच्चर्रष्रीव कानुं5--शसद्‌ यदि वैधानिक क्षप से अन्तर्राट्टीय कानूनों के 
विरुद्ध विधियों का निर्माण कर सकती है, कित्तु व्यदहार भें उसे उदका आदर करना 
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पड़ता है | "वेस्ट रैण्ड गोल्ड माइनिंग कम्पनी बनाम सप्राट्‌ नामक विदाद में यह 
स्वीकार कर लिया गया था कि “जो कुछ सम्य राष्ट्रों ने निर्णय किया है, वह हमारे 
देश में भी माना जाना चाहिए ।” अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन 
करना सम्य राष्ट्र का दायित्व समझा जाता है । इससे भी ससदीय सर्दोच्चता सीमित 
होती है। 

(8) संसद्‌ का संगठन--ससद्‌ की सम्प्रमुता एव शक्ति ससद्‌ के स्दय के सगठन 
से मर्यदित हो गई है | ससद्‌ की रचना तीन अवयदो के मिलने से हुई--लोकसदन, 
लॉर्ड-समा त्था राजा | आज राजा की शक्ति औपचारिक मात्र रह गई है तथा 
लॉर्ड-समा लगमग शक्तिहीन हो गई है ॥ व्यवहारतः लोकसदन ही ससद्‌ की शक्तियों 
का प्रतीक है. किन्तु फिर भी विधि-निर्माण में विशेष प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण ये 
तीनों अवयव किसी न किसी रूप में एक-दूसरे को नियन्त्रित करते है तथा शक्तियों को 
'केवल लोकसदन में केन्द्रीमूत होने से रोकते हैं । 

09) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन--संसदीय सम्प्रमुता पर अन्तर्राद्रीय सगठन भी व्यवहारतः 
प्रतिबद्ध का कार्य करते हैं | संयुक्त राष्ट्र-सघ द्वारा पारित प्रस्तावों को ब्रिटेन द्वारा भी 
मान्यता दी जाती है । राष्ट्रमण्डल की भावना के अनुरूप भी ब्रिटिश ससद्‌ आचरण करती 
है | इससे भी द्रिटिश संसद की शक्तियों आंशिक रूप से सीमित होती हैं । 

(0) ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-ब्रिटेन के अन्य राष्ट्रो के साथ सम्बन्ध भी 
ब्रिटिश ससद की स्थिति को सीमित करते हैं | वह अपने मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध कोई विधि 
नहीं बनाती है त्तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करती है, जिसे कि इन सम्बन्धो पर प्रतिकूल 
प्रमाव पडे ॥ 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन में ससदीय सम्प्रमुता के 
सिद्धान्त को अगीकार किया गया है, तथापि उस पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण उसकी 
शक्ति तथा सत्ता को नियन्त्रित करते हैं। 


लॉर्ड-समा 
(प्0७९ ० .0705) 
लॉर्ड-समा संसार की सर्वाधिक प्राचीन दिघान निर्माद्री समा है | ऐतिहासिक दृष्टि 
से वह लगमग एक हजार वर्ष से कार्यरत है | यह लोकसदन से भी अधिक प्राचीन है | 


इसको नॉर्मन एजिदन काल की “महान्‌ परिषद्‌ (6 #(०वाणा॥ (00फलाएफा छा 06 
07०४ (0णात्षा) की उत्तराधिकारिणी माना जा सकता है। 


लॉर्ड-समा की रचना 
(एज्लाएण्शाणा ए॑ पस्व0८७६ ०07,0795) 
लॉर्ड-समा विश्व की सबसे बडी विघायी सस्था है ॥ वर्तमान में इसकी सदस्य 
सख्या 080 है जिसमे 054 लौकिक तथा 26 आध्यात्मिक लॉर्ड्स हैं। लॉर्ड-सना की 


रचना निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होती है जो अग्रलिखित छः श्रेणियो में विमक्‍त 
किए जा सकते हैं... 
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(॥) राजवंश के सदस्य-ये लॉर्ड-समा के प्रथम श्रैणी के सदस्य होते हैं | इनकी 
सख्या सदैव बहुत थोडी होती है । वर्तमान में इनकी संख्या + है | थे रुदस्य लॉर्डि-सभा 
की बैठकों में प्राय शामिल नहीं होते । 


(2) आवुवशिक या वंश-परापरायत पीयर (म्रतृष्ताएा> 7?९७७--ये द्वितीय 
श्रेणी के सदस्य होते हैं | लार्ड-समा की रूदस्यठा का बहुसख्यक माग इसी वर्ग का 
होता है । इस प्रकार के सदस्यों में सेना. कला, सस्कृति अथवा शिक्षा आदि क्षेत्रों के 
विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है । ऐसी सदस्यता वश-परम्परा के आधार 
पर सदस्य के ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होती है, जिसकी आयु कम से कम 2] दर्ष की 
होनी घाहिए | इत दर्ग के सदस्यों की सख्या निश्चित नहीं है। इनकी सच्या में दृद्धि 
कमी भी की जा सकती है | इन सदर्स्यों की पंच श्रेणियाँ हैं--बैरन (8आ07), 
विस्काउन्ट (४६८००॥0), अर्ल (5४), पार्विदस (१४५०७) और ड्यूक (0070०) | ये 
पीयर पहले स्वय राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे, किप्तु अब इनकी नियुक्ति राजा 
द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्श से की जाती है | स्त्रियाँ भी लॉर्ड-समा की सदस्य हो 
सकती हैं | 

(3) धार्मिक सॉर्ड भी लॉर्ड-समा के सदस्य होते हैं ॥ ये लोग पीयर नहीं होते 
बरनू धर्मगुरु (ग6 7,005 59॥0/02) होते हैं | इनकी सख्या 26 है । इनमें से पौँच तो 
कैण्टदरी कै यार्क आर्कदिशप तथा लन्दन, डरहम और विंचेस्टर के विशप होते हैं । शेष 
2 पदों घर इग्लैण्ड के वरिष्ठ (5४४०) बिशपों की नियुक्ति की छाती है । 

(4) स्कॉटलैग्ड के प्रतिनिधि पीयरों का निर्वाचन 707 के स्कॉटलैण्ड और 
इग्लैण्ड के एकीकरण कानून के उपबर्न्पों के अनुसार होता है | इस कानून द्वारा यह 
व्यवस्था की गई थी कि स्कॉटलैण्ड लॉर्ड-समा के लिए 6 संदस्य गेणेगा जिनका 
निर्वाधन स्कॉटतलैण्ड के प्रीयर करेंगे | $963 ई, की नई व्यवस्था के अनुसार स्कॉटलैण्ड 
के समी पीयर लॉर्ड-सग्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं ॥ चूँकि एकौकरण अधिनियम में 
यह व्यवस्था नहीं थी कि नए पीवर भी हॉंगे, अत. पुराने पीयर धीरे-धीरे समाप्त होते जा 
रहे हैं और एक रापय ऐसा आएगा जब लॉर्ड-सभा से स्कॉटलैण्ड के प्रतिनिधि पीयरों का 
वर्ष ही समाप्त हो जाएगा। 

(5) आजीवन पीयर, 958 के "36 एपटा०2८ #0" के अनुसार राजा द्वारा 
मनोनीत किए जाते हैं| सरकार पर ऐसा कोई प्रतिबत्यध आरोपित नहीं किया गया है कि 
कितनी सख्या तक ऐसे पीयर मन्रोनौत किए जाएँगे | इस वर्ग के अन्तर्गत प्रायः दयोवृद् 
नेताओं की नियुक्ति की जाती है। उक्त अधिनियम के अधीन इंग्लैण्ड की भद्र महिलाओं 
और पुरुषों को सॉर्ड-समा का सदस्य बताया छाता है | आजीदन पीयरों को कोई देतन 
नहीं मिलता, उन्हें केवल मार्ग-य्यय मिलता है | 

(6) विधि-लॉर्ड या क्षापारण अपीज लॉडों की यर्तवान सख्या 9 है | ये लॉर्ड 
जीवन मर के लिए चुने जाते हैं | इन ज्ॉडों के कारण ही लॉर्ड-सभा सर्वोध अपीलीय 
न्यादतप के रूप मैं कार्य करती है । 7876 ई के अधिवियम के अनुसार इनकी नियुक्ति 
दिधि-विशेषज्ञों, नयायाधौशों में से की जाठी है ॥ 
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आयरतैण्ड के प्रतिनिधि पीयर अब लॉर्ड-सभा मे नहीं रहे हैं ॥ 932 में 
आयरलैण्ड के स्वतन्त्र हो जाने के बाद रो नवीन आयरिश पीयरों का मनोनयन बन्द हो 
जाने से इनकी सख्या निरन्तर घटती गई । 958 मे केवल एक आयरिश पीयर रह गया 
जथा उसकी भी 96। मे मृत्यु होने से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सम्राप्त हो गया ! 

लॉर्ड-सभा के सदस्यो के उक्त वर्गों को देखने से स्पष्ट है कि इसकी रचना में 
चैतृकाधिकार, नियुक्ति और निर्वाचन तीनों ही सिद्धान्तों का समन्वय है | अधिकाश 
सदस्थ पैतृकाधिकार अथवा दशानुग्रत रूप से सदस्यता प्राप्त करते हैं | स्कॉटतैण्ड कै 
प्रतिनिधि पीयर चुनाव द्वारा सदस्य बनते हैं तो न्यायिक और धार्मिक लॉर्डों की नियुक्ति 
होती है | 

एक बार लार्ड बनने पर वह इस पद और उपाधि का आजीवन उपयोग करता है । 
उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका ज्येछ्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है । ॥963 के 
पीयरएज एक्ट के अनुसार अब एक बंशानुगत लॉर्ड अपनी उपाधियों का परित्याग कर 
सकता है और लोकसदन का चुनाव लड़ सकता है | सामान्यतः सप्राट के जन्म-दिवस 
पर, नव-वर्ष पर तथा राज्यामिषेक और संसद्‌ु-विघटन के दिवस पर लॉर्ड बनाने का 
सम्मान दिया जाता है| वैसे जब प्रघानमन्त्री आवश्यक समझे उसके परामर्श से सम्राट 
यह सम्मान प्रदान कर सकता है | लार्ड बनाए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है 
विशेषाधिकार और निर्योग्यताएँ 

लॉर्ड-सभा के सदस्यों को विचार अभिव्यक्त करने, संसद्‌ का अधिवेशन बुलाने, 
सदन के बहुमत दल के निर्णयों के विरुद्ध संसद्‌ की पत्रिकाओं में लिखित विरोध 
प्रकाशित करने आदि के विशेषाधिकार (छांशा०ए०७ हैं । लेकिन कुछ असमर्थताएँ 
(05७0॥॥2९) भी हैं, जैसे--उन्हें संसदीय चुनाव में मताधिकार प्राप्त नहीं है, वे 
लौकसदन के चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े नहीं हो सकते थे । 963 के 
'पीयरएज एक्ट पारित होने के बाद उपाधि का परित्याग करके निर्वाचन द्वारा लोकसदन 
'की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है ॥ पीयरएज का एक बार परित्याग कर देने का, 
निर्णय वापस नहीं लिया जा सकता | ससदीय कार्य के लिए पीयरों को कोई वेतन नहीं 
मिलता, किन्तु यदि वे सब बैठकों में से एक-तिहाई बैठकों में शामिल हों तो उन्हें 
यात्रा-व्यय दिया जाता है। 
गअणपूर्त्ति और कार्य-प्रणाली 

संसद्‌ के दोनों सदनों का प्रारम्म और सत्रावसान साथ-साथ होता है | लॉर्ड-सभा 
'का अधिवेशन लगभग सप्ताह में केवल चार दिन--सोमवार से गुरुवार तक होता है और 
'दह भी लगभग 2 घण्टे प्रतिदिन | सदन में उपस्थिति बहुत ही कम होती है | 957 के 
सुधार अधिनियम के परिणामस्वरूप अब औसत उपस्थिति 20 हो गई है | समा के 
फोरम की पूर्ति केवल 3 सदस्यों की उपस्थिति से हो जाती है । विधि पारित करते समय 
30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है | 

लॉर्ड-समा के विवाद प्राय. उच्च-स्तरीय होते हैं। इसकी समिति पद्धति लोकसदन 
'की समिति पद्धति से सरल है | एक समिति तो पूरे सदन की है और दूसरी एक स्थायी 
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समिति है जो प्रयम समिति द्वारा पारित विधेयर्को में संशोपन करती है ॥ सभा की 
समकालीन और प्रवर समितियों भी होती हैं जो विशेष प्रकार के कानूनों पर दिधार करती 
ई | स्थायी समितियों और समापत प्रस्ताव (0057७ !#०४०४) की व्यवत्था नहीं है | 
कैदल दो स्थायी आदेश ($ध्याधाड़ पक्ष) हैं। एक के अनुसार कोई भी सदस्य एक 
ही दिषय पर दो बार भाषण नहीं दे रूकता | दूसरे आदेश के अधीन दाद-विवाद विषय 
सै मिन्‍न अथवा अरृम्दद्ध नहीं हौ सकता । 
लॉर्ड समा का संगठन 

लॉर्ड-समा का समापतित्व लॉर्ड चासलर (99 (796०थ॥७०) करता है अर्थात्‌ 
दह दूल-रैक (५४००) 52290 लॉर्ड चासलर की विशिष्ट गद्दी पर बैठकर कार्यक्रम का 
सदालन करता है | वह सदन का पदेन अध्यक्ष ($फ9८०४८थ) होता है । राजा की तरफ से 
कुछ अम्प ऐसे पीयरों की नियुक्ति मौ होती है छौ अध्पक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का 
कार्य करते हैं, उन्हें उपाध्यक्ष (0८एए5 $एव्नं-ट) कहा जाता है | लॉर्ड चांसलर 
मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति प्रघानमन्त्री के परामर्श से राजां था 
रानी द्वारा की जाती है । सदन में अनुशासन सम्बन्धी अधिकार सम्पूर्ण समा को 
सम्मिलित रूप से प्राप्त है, न कि लॉर्ड चासलर को | सदस्यगण समापति को सम्बोधित 
न करके सदन को सम्दोधित करते हैं अर्थात्‌ “माई लॉर्डस” (५ 0095) कहकर अपना 
भाषण शुरू करते हैं | लॉर्ड चांसलर को दिर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता | 
उनकी शक्तियाँ लोकसदन के अध्यक्ष की शक्तियों से बहुत कम हैं। 

त्र्ड-समा की समिव्रियों का एक लॉर्ड समापत्रि (505 (जा ० 022 
(०वात्रा9०८) होता है जिसके कार्य यही होते हैं जो छलौकसदन की अर्थोपाय समिति के 
चेयरमैन (एाशशाएा॥ छा 0८ (०वाज0०८ 06 ३४७५३ 2095 १/८७४१$) के होते हैं | बडी 
"सारे सदन की समिति" (706 एताशारधषड ० एंड शण८ ॥१005८) का स्रमापति होता 
है ॥ सदन के स्थादी कर्मदारियों के सदन का लिपिक (टाट४£ णा॑ 0८ प्०्पडट), 
जैंटिलमेन अशर ऑफ दी ब्लैक रॉड (0टाएंट्शव्य एकऑटा ज॑ ४92 80८ 7०0) व 
सारजैंट एट आर्प्स (६$ए८५॥/-३६-»7॥5) प्रमुख होते हैं । 

39 ई, के संसदीय अधिनियम के पूर्व ब्रिटिश 
राजनीति में लार्ड समा की स्थिति 
(ल्डाएंज गैगध 0052 ठा [0059 एफ ण॥5 
एस॑ल्लस्एल एगाउगाधाएाज # जे ॥9) 

प9ग॥ ई. के संसदीय अधिनियम कौ हम ब्रिटिश राजनीति में सौर्ड समा की शक्ति 
और स्थिति की विमाजक-रेखा मात्र सकते हैं ॥ ॥8दीं शठाब्दी तक लॉर्ड समा की 
शक्तियाँ त्गेक सदन के ही समान थीं और 832 ई. का छुपार अधिनियम पारित होने से 
धूर्व रुक दोनों रुदनों के आपरटी सम्बंध मैत्रीपूर्ण थे | इसका मुय्य कारण यह था कि 
दो्ों ही रादनों के सदस्य समाज के उछ दर्ग से राम्बन्पिद थे, और दर्भ-विदेद फँती 
कोई बप्त नहीं थी ॥ पैरियट के झर्दों में, “सामाजिक दृष्टि से अधिकांध नाइट्स 
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(लोकसदन के सदस्य) उसी वर्ग के थे, जिस वर्ग के लॉर्ड्स थे | बहुपा नाइट्स 
लोकसदन के सदस्यों के पुत्र अथवा शआराता होते थे ।” 

उनन्‍नीसर्वी शताब्दी के आते-आते लोकसदन यह दावा करने लगा कि निर्वाचन के 
आधार पर निर्मित होने के कारण वही जनता का सही प्रतिनिधि है और इसीलिए वह 
अधिक सत्ता का अधिकारी है | इससे लोकसदन तथा लॉर्ड समा में शक्ति सघर्ष हुआ, 
जिसमें लॉर्ड समा की पराजय हुई | 

सन्‌ 832 ई. के सुधार अधिनियम ने लॉर्ड-समा की शक्तियों को सीमित कर 
दिया | इस अधिनियम के पारित होने के बाद लॉर्ड-समा की स्थिति, व्यवस्थापन के क्षेत्र 
में लोकसदन जैसी नहीं रही | इस अधिनियम के पश्चात्‌ पारित विविध 
अधिनियमों--860 ई. के बजट, 867 ई के सुधार अधिनियम, 869 ई. के 
आयरलैण्ड चर्च के उच्छेदन विधेयक, 884 ई. के सुधार कानून आदि पर लॉर्ड समा 
'को लोकसदन के हाथों प्रत्येक बार पराजय मिली | 

895 से 906 ई. की अवधि के दौरान लॉर्ड समा की शक्तियों का पुनरोदय 
छुआ और उसके विरोध में रखे जाने दाले अनेक विधेयक असफल हो गए | इससे लॉर्ड 
सभा में अहंकार की भावना का विकास हुआ । रैग्जै म्योर के शब्दों में, “इसने बड़ी 
हिम्मत दिखाई और साहसपूर्दक, जैसा कि उसने पूरी 9वीं शताब्दी में कभी नहीं किया 
था, उदार भन्त्रिमण्डल के कई विधेयक अस्वीकार कर दिए--और अन्त में 909 में 
उसने वित्त के क्षेत्र में लोकसभा की सर्वोच्चता पर भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया | 
लॉर्ड सभा ने 909 ई. का बजट अस्वीकार कर दिया | इस पर लॉयड जार्ज (५60 
6००९०) की उदार दल्लीय सरकार ने तूफान खड़ा कर दिया और कहा कि लार्ड समा 
ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया है । वह लॉर्ड समा के अधिकारी कौ कम 
'करने पर तुल गया । उसके द्वारा बजट को पारित करने तथा लॉर्ड-समा की शक्तियों 
का परिसीमन करने के प्रस्ताव पर जनमत जानने के लिए ससद को भंग करा दिया गया 
और देश में आम चुनाव हुए । चुनावों में उदार-दल की-ही विजय हुई । इसके बाद 
१90 ई. का बजट पारित हो गया और इसी वर्ष लोकसदन ने लॉर्ड सभा की शक्तियों 
को कम करने दाला विधेयक भी पारित कर दिया, किन्तु इस पर लॉर्ड-समा ने अपनी 
स्वीकृति नहीं दी | अत्तः इस प्रश्न पर फिर से संसद्‌ को भंग कराकर आम चुनाव 
करवाया गया और इस बार भी उदार दल की ही विजय हुईं | ससद्‌ का अधिवेशन पुनः 
प्रारम्म हुआ | लॉर्ड-समा की शक्ति को कम करने वाला विधेयक लोक सदन ने फिर से 
पारित किया और साथ ही लॉर्ड समा को यह घमकी भी दे दी कि यदि उसने विधेयक 
के पारित होने पर मार्ग में रुकावट डाली तो सरकार राजा को परामर्श देकर उनकी 
विशाल संख्या में नए लाड्डों की सृष्ठि करा लेगी | लॉर्ड-समा ने इस घमकी में आकर 
विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी और इस तरह लॉर्ड-समा की शक्तियों को अत्यधिक 
सीमित करने वाला 9] का संसदीय अधिनियम (एगाशाला॥३ 50 ० 49) 
पारित हो गया | 8 अगस्त, 9]] को उस पर सम्राट के हस्ताक्षर हो गए । बाद में 
]949 ईं के कानून द्वारा लॉर्ड समा की शक्तियों को और भी कम कर दिया गया | 
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39| ई. के संसदीय अधिनियम के मुख्य प्रावधान 
और लॉर्ड सभा की स्थिति पर इसका प्रमाव 
(ताज ?7फ:डाणाड ज्ञात ए37#900धाए 4९ ० 9] डत0 फ# ८ 
हल्ला जे सर सै 05 श6 7१05ंधेका ण॑ 47४ 005९ ० (0०725) 

१9] ई के ससदीय अधिनियम के मुख्य प्रावधान विम्नाकित हैं-- 

(।) “यदि कोई धन-विधेयक, जों लोकसदन में पास होने के बाद अधिवेशन 
समाप्त होने के कम से कम एक मास पूर्द, लॉर्ड समा को भेजा गया हो तथा लॉर्ड सभा 
के पास आने के एक महीने के अन्दर उस सदा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो तो वह 
विधेयक (यदि लोकसदन कोई विपरीत आदेश जारी भहीं करता) राजा के समन्त रख 
दिया जाएगा और उसके हस्ताक्षर हो जाने पर अधिनियम इन छाएगा (लॉर्ड समा की 
स्वीकृति के दिच्वा ही) |” 

(2) इसमें धन-विधेयक को परिमाषित कर दिया गया और साथ ही इस बात का 
भी प्रादधान किया गया कि कोई विधेयक घन-विध्रैयक है था नहीं--इडस दात का निश्चय 
स्पीकर लोकसदन के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा | अधिनियम की घारा इस प्रकार 
है---“एक लोक-विधेयक जिसमें लोक सदन के अध्यक्ष के विचार में निम्व विषयों में से 
कोई विषय सम्मिलित है अथवा उनसे सम्बन्धित कोई विषय सम्मिलित है--तो वह 
घन-विधेयक समझा जाएगा | लॉर्ड-समा के सामने रखे छाने दाले प्रत्येक घन-विधेयक 
पर लोकसदन के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके प्रमाणस्वरूप उसके हस्ताक्षर 
होने चाहिए | उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अप्रील नहीं हो सकती ॥7 

(3) “कोई भी अन्य लोक-विधेयंक, जिसे लोकसदन त्तोन बार पास कर देता है 
और जो लॉर्ड-सभा के प्रास प्रत्येक घार अधिवेशन समाप्त होने के कम से कम एक 
भास पहले रख दिया जाता है, यदि उस समा द्वारा प्रत्पेक बार अस्वीकृत कर दियां 
जाता है तो वह विपेषक, बिना लार्ड-सभा की स्वीकृति के ही राजा के हर्तावार हों 
जाने पर कानून बन जाएगा । यदि ज्ञोकसदन स्वय ही अन्य विपरीत आदेश जारी 
नहीं कर देता है | इसमें यह व्यवस्था कौ गईं कि घन-विधेयकों के अतिरिक्त अन्य 
सार्दजनिक विध्ेयकों को लार्ड समा अस्वीकृत या सशोधित कर सकती है. किन्तु यदि 
लोकसदन लंगातार तीन स॒त्रों में उसे पास कर दता है तो वह विधेयक राजा के' 
हस्ताक्षरों के लिए उसके सामने पेश कर दिया जाएगा, भते ही लॉर्ड सभा उससे 
सहमत न हो, किन्तु इस प्रतिरध के साथ कि लोकसंदन के प्रथम सत्र में द्वितीय 
शाधन और तीसरे सत्र को इस तिथि के भौ जब यह दिधेयक पास किमा जाता है, दो 
दर्ष का समय दीौत चुका हो । 

(4) “लोकसदन का कार्यकाल अधिक से अधिक पाँच दर्र होगा ।”“ यह दियम 
पारित किया थवा | पहले लोकसदन का कार्यकाल स्व वर्ष क़ा धा। 

अधिनियम का महत्व--9] ई. के ऊधितियम को दीव्र विरोध के बादजूद घारित 
किया गया | कतरिपय झपोर्यों मे तो इसे अग्रेठी दिधाव को झोड़ने के लिए ऊर्द्ध-ऋरातिकारी 
प्रयास भी कह डाला था | इस अधिनिमय ने लॉर्ड समा से उसकी महत्त्वपूर्ण शक्तियां 
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छीन लीं. और दैधानिक विषयों में शक्ति-सन्तुलन समाप्त कर दिया | घन-विघेयकों के 
सम्बन्ध में भी इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड समा को सर्वथा उपेक्षित बना दिया | विधायकीय 
क्षेत्र में (घन-विधेयकों को छोड़कर) अब लॉर्ड समा केवल ऐसा सदन रह गया जिसके 
भास विलम्बित निषेघाधिकार (५0४७८॥४४५८ ५०४०) ही शेष रहा था अर्थात्‌ किसी विधेयक 
को लॉर्ड समा पास होने में केवल दो वर्ष के लिए विलम्बित कर सकती थी, किन्तु 
948 में मजदूर या श्रमिक दलकी सरकार द्वारा इस अवधि को घटाकर एक वर्ष कर 
दिया गया। 
949 ई. का संसदीय अधिनियम 

9] ई. के संसदीय अधिनियम में ब्रिटिश संविधान के तीन प्रमुख अंगों सप्राट, 
'लोकसदन तथा लॉर्ड समा के कर्त्तव्यों की सीमा निर्धारित कर दी | यद्यपि इस 
अधिनियम से लार्ड समा की लोकसदन के साथ विघायी समानता छिन गई, तो भी इससे 
लोकसदन पूरी तरह सम्पूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न नहीं बन सका । लॉर्ड सभा किसी विधेयक को 
बार-बार रद्द करके दो वर्ष के लिए उसे निलम्बित कर सकती थी, अपने पक्ष में 
वातावरण तैयार कर जनमत को लोकसदन के विरुद्ध भड़का सकती थी और कैबिनेट 
पर इतना प्रमाव डाल सकती थी कि वह उसमें ऐसे परिवर्तन कर दे जो लॉर्ड समा को 
स्वीकार हों | इस बात का पूरा भय था कि लॉर्ड समा अपनी इस विलम्बन-शक्ति का 
प्रयोग प्रगतिशील कानूनों का विरोध करने के लिए करे । लॉर्ड समा आपात-कार्यों 
(छगाशा2०१८५ १४९३५ए८७) को तो बिल्कुल ही रोक सकती थी उन्हें दो वर्ष तक पारित 
होने से रोक कर वह उनका महत्त्व ही समाप्त कर सकती थी । इन बातों को ध्यान में 
रखते हुए 945 के आमचुनाव में मजदूर दल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह लॉर्ड समा 
द्वारा जनता की इच्छाओं का विरोध सहन नहीं करेगा । 945 में विजय प्राप्त कर मजदूर 
दल पुनः सत्तारुढ़ उसने लॉर्ड समा की शक्ति को और कम कर देने का निश्चय किया ॥ 
]0 सितम्बर, 947 को लोकसदन द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जो लॉर्ड समा 
द्वारा लगातार तीन अधिवेशनों में अस्वीकार किए जाने के बावजूद 949 ई. में 
अधिनियम बन गया । यह अधिनियम ही 949 ई. के संसदीय अधिनियम 
(एशाछाशा॥, 80०५ 949) के नाम से विख्यात हुआ | इस अधिनियम द्वारा यह 
'उपबन्धित किया गया कि यदि कोई गैर-वित्तीय विधेयक लोकसदन द्वारा एक वर्ष में दो 
बार पारित कर दिया जाए तो वह लॉर्ड समा के विरोध करने पर भी पारित समझा 
जाएगा तथा सम्राट के हस्ताक्षर से अधिनियम का रूप प्राप्त कर लेगा | स्पष्ट है कि 
१949 के ससदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड समा की गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में 
ददो-वर्षीय विलम्बकारी-शक्ति घटाकर केवल एक वर्ष कर दी गई । इसने लॉर्ड समा को 
और भी शक्तिहीन कर दिया | 

9]] और 949 ई. के संसदीय अधिनियर्मों के प्रावघानों के कारण लार्ड सभा 
आज एक शक्तिहीन संस्था हो गई है । ऑग एव जिंक के अनुसार, “अब स्थिति यह हो 
गई है कि लार्ड समा द्वितीय सदन नहीं वरन्‌ दूसरे दर्जे का सदन हो गया है ।” रैमजे 


. 088 द 2:66: 3 (04८09 एक तने. 


04 क्विटेन करा सरिक्षान 


म्योर ने तो पहाँ तक कहा कि “लॉर्ड समा पर अंकुश लगाकर उसको शक्तिहीन कर 
दिया गया है | उसके सदस्य अपने दुर्माग्य पर रो रहे हैं और ज्ोकसदन में अपने मित्रों 
से शक्ति को फिर से स्थापित करने की योजना कर रहे हैं | किन्तु इतना तो स्वीकार 
करना ही होगा कि किसी सरकार कै विरुद्ध उद्ण्डता करने की लॉर्ड सभा में अब भी 
बहुत सामर्थ्य है ।”” वह किसी महत्त्वपूर्ण गैर-दित्तीय विधेयक को एक वर्ष के लिए 
निलम्बित कर उसके प्रभाव को कम कर सकती है अथवा उसके समाप्त होने का 
बातावरण घना सकती है | अब भी लॉर्ड समा लोकसदन द्वारा पारित विधैयर्को में 
परिवर्तन करती रहती है और लोकसदन को परिस्थितियों के वश में होकर उन्हें मानना 
पडता है | विशेषत यह बात उन विधेयकों के सम्दन्ध में अधिक लागू होती है जिन्हें 
लोकसदन अपनी अवधि के अन्तिम वर्षों में पारित करता है, क्‍योंकि उन्हें लॉर्ड सभा 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकती है | अब भी दोनों सदमों के बीच मतमेद 
फमझौतों द्वारा निपटाए जाते हैं, जिसमें दोनों को समझौता करना पड़ता है । 


लॉर्ड सभा के अधिकार और कार्य 
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त्ॉर्ड समा के अधिकारों और कार्यों में विरच्तर परिवर्तन होते रहे हैं । सत्रहवीं 
सदी के अन्त ज्ञक लॉर्ड सभा लोकसदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी | 8वीं 
सदी त्तक लार्ड समा लोकसदन के समकक्ष ही रही, किन्तु 9वीं शताब्दी के आते-आते 
लार्ड समा कौ शक्तियों का हास होना प्रारम्म हो गया | अब लोकसदन यह दावा करने 
लगा कि निर्वाचन के आघार पर निर्मित होने के कारण वही जनतां का सच्चा प्रतिनिधि है 
और इसलिए अधिक सत्ता का अधिकारी है | इससे लॉर्ड समा तथा लौकसदन में 
सर्वोच्चता का राघर्ष प्रारम्म हुआ, जिसमें लॉर्ड समा पराजित हुई ॥ 97] और 949 ई, 
के ससदीय कानून ने तो लॉर्ड समा की शक्तियों को लगमग्र नष्ट ही कर दिया। 

लॉर्ड समा की शक्तियों और अधिकारों को निम्नाकित रूप से विश्लेषित किया जा 
सकता है-- 
() व्यवर्थापन सम्दन्धी वर्तमान कार्य और अधिकार 

9 ई. के ससदीय अधिनियम के पूर्व लॉर्ड समा को लोकसदन के समकक्ष ही 
विधि-निर्माण के अधिकार प्राप्त थे, परन्तु इस अधिनियम मे लार्ड कमा की शक्तियों को 
अत्यन्त सीमित कर दिया | आज उसका कार्य प्राय. विधेयकों का पुनः बाद्यन करना, 
आलोयना करना व सशोघन करना मात्र रह गया है | पित्त विधेयकों के सम्बन्ध में तो 
यह बात भी लागू नहीं होती । वित्त विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित भहीं किए जाते तथा 
लोकसदन का अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है यथा नहीं | 
लॉर्ड समा को दित्त मैं सशोपन करने का मो अधिकार प्राप्त नहीं है | ज्ञोकसदन द्वारा 
पारित होने के एक माह के बाद वित्त-विधेयक निश्चित रूप से स्वीकृति हेतु मेज दिया 
जाता है, भाहे लॉर्ड सभा उसे स्वीकार करे या न करे | यदि लॉर्ड समा किसी 
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दित्त-विधेयक को सशोधित करके भेजे तो लोकसदन को यह अधिकार है कि उन 
सशोघनों को स्वीकार करे अथवा न करे | 

जहाँ तक अन्य विधेयकों का सम्बन्ध है, वे किसी भी सदन मे प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं | यद्यपि आजकल महत्वपूर्ण विधेवक अधिकाशत. लोकसदन में ही प्रस्तुत किए 
जाते हैं, किन्तु अनेक अदसरों पर दे लॉर्ड समा मे भी प्रस्तुत किए गए है | लॉर्ड समा ने 
उन पर उपयोगी सुझाव दिये हैं । लोकसदन लॉर्ड समा द्वारा प्रस्तावित सशोधनों को 
औचित्य के आघार पर ही स्वीकार करता है, किन्तु अन्तिम निर्णय लोकसदन का ही 
होता है । 949 ई. के संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि 
लॉर्ड समा लोकसदन द्वारा भारित किसी विधेयक को (90० छा जिणाए) छ8॥9 
केवल एक बार अस्वीकृत कर सकता है, पर यदि लॉर्ड समा द्वारा अस्वीकृत ऐसे 
विधेयक को लोकसदन दूसरी बार पारित कर देता है, और इसमें एक वर्ष का समय 
व्यतीत हो जाता है तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात्‌ कानून बन जाता है, 
चाहे लॉर्ड समा ने उसे स्वीकार किया हो या नहीं किया हो । एक दर्ष के समय का 
हिसाब लगाने की व्यवस्था यह है कि वह विधेयक के पहले वाचन (२०७॥॥8) के दूसरे 
चक्र की तिथि से लेकर उसके दूसरे वाचन के तीसरे चक्र की तिथि तक लगाया जाता 
है। 

'इससे स्पष्ट है कि लॉर्ड समा की स्थिति आज केवल विलग्द करने वाली समा 
की है, उसके पास विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार नहीं है | लेकिन वह इस 
विलम्बकारी शक्ति का प्रमावशाली उपयोग कर सरकार और जनमत को प्रभावित कर 
सकती है। 

(2) सांविधिक नियमों तथा आदेशों पर विचार हर 

लॉर्ड समा का एक अन्य कार्य साविधिक उपनियमों तथा आदेशों (58009 
२0८४ ॥6 (5८७) पर विचार करना है ॥ कार्यपालिका अधिकारियों को संसदीय 
अधिनियमों के अन्तर्गत विस्तृत नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है तथा 
लॉर्ड-समा उनकी दैघानिकता की जौंच करती है | 947 ई. में लॉर्ड-सभा के इस 
अधिकार कै विरुद्ध वातावरण बना किन्तु इस शक्ति को छीन लिए जाने का कोई 
प्रमावशाली प्रयत्न नहीं हुआ। 

(3) कार्यपालिका से सम्बन्धित कार्य और अधिकार 

प्रारम्म में लॉर्ड-समा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती थी. किन्तु वर्तमावर में यह 
शक्ति पूर्णतः लोकसदन के हाथ में चली गई है | मन्त्रिमण्डल को केवल लोकसदन ही 
अपदस्य कर सकता है | फिर भी लोकसदन की तरह उसे यह अधिकार है कि वह 
प्रशासन के प्रत्येक पहलू सरकार से सूचना प्राप्त करे और सरकार की नीतियों और कार्यों 
पर स्वतन्त्रतापूर्वक वाद-विदाद कर सकता है | जब न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने 
की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो लोकसदन और लॉर्ड समा सम्मिलित रूप से यह निर्णय 
करता है | मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्य भी लॉर्ड समा से लिए जाते हैं | लॉर्ड समा का 


कल जिसे लॉर्ड चासलर कहा जाता है, आवश्यक रूप से मन्त्रिमण्डल का सदस्य 
ता है | 


]06 /शिटैन छा खबिधान 


(4) न्यायिक कार्य व अधिकार 

लॉर्ड-समा की न्यायिक शक़्तियाँ महत्वपूर्ण है। इन शक्तियों का प्रयोध सदन के 
सभी सदस्यों द्वारा न होकर केदल विधि लॉर्ड्स (99 .009) द्वारा किया जप्ता है । 
न्यायिक क्षेत्र में लौकसदन को कोई अधिकार प्रप्त नहीं है  लॉर्ड समा ग्रेट ब्रिटेन का 
सर्वोच्च न्यायालय ठया उनका अन्तिम अपीलीय न्यायालय है | दिधि लॉर्ड्स का न्‍्थयिक 
कार्य सामान्यत पुतरावेदन सम्बन्धी है और आशिक रूप में प्रारम्मिक भी है | मौलिक या 
प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र में यह पीयरों पर पिद्रोह या घोसेदाजी के मुकदमे चला सकती; है 
ड्था लोकसदन द्वारा लगाए गए अभियोगों या महामियोगों (#०0277थ9) की जाँच 
करती है ॥ पुनरावेदद अथदा अपीलीय (#फञप्णागा2) क्षेत्र में यह अपील का उच्चतम 
न्यायालय हैं ॥ यहाँ प्रेट ड्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड के मुकदर्मो की अपील आती है 
और इसका निर्णय अन्तिम होता है | विधि लॉर्ड्स का अध्यक्ष लॉर्ड घासलर होता है | 
पररष्मिक क्षेत्र में इसके न्याय सम्यच्ची अधिकारों का प्रयोग प्रायः समाप्त होने लगता है | 
(5) विचारात्मक एवं आलोचनात्मक कार्य 

लॉर्ड समा विधायी निकाय के रूप में इतनी उपयोगी नहीं है, जितनी विधारक 
निकाय के रूप में है | लॉर्ड-समा में ख्याति प्रांत तया अनुमदी ध्यक्ति होते हैं | जो 
विदेशी तथा साप्राज्य-सम्बन्धी मा्लों में पारणत होते हैं | अतः राष्ट्रीय भीति पर 
लॉर्ड-समा में वाद-विवाद प्रायः उच्चकोटि ठथा सुचारु रूप से होता है और लौकसदन 
छैसी सपर्षमय स्थिति इसमें नहीं होती | यह सदन प्रस्तावों पर अधिक दाद-विवाद 
'करती है, विधेयर्कों पर कम ॥ 

लॉर्ड-समा देश की समस्याओं पर गम्मीरतापूर्दक बिधार करती है और लोौकसदन 
में जत्ददाजी में पारित किए गए विधेयर्कों पर पुनरीक्षण का कार्य करती है। लोौकसदन 
में प्रायः इसके सुझादों और विचारों का आदर करता है | 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकसदन की तुलना 
में लॉर्ड समा की शक्तियां अत्यन्त कमजौर हो गई हैं। 

लॉर्ड सभा के पक्ठ और विपक्ष में तर्क 
(#7._ृल्‍षएाएदगा$ [07 श्ञात॑ 2हुआंत्॥ [९ 0952८ ० [.005) 

लॉर्ड समा के पक्ष और विपश में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं. 
लॉर्ड समा के विपक्ष में लर्क 

लॉर्ड समा का विरोप सबसे अधिक मजदूर दल द्वारा होता है | मजदूर दल में 
प्रायः सीयेज (529८5) का यह कथन सुना छाता है कि “यदि द्वितीय सदन प्रधम सदन 
से सहमत वहीं होता तो उपद्रदी है, और यदि सहमत होता है दो व्यर्थ है [" जे, आर, 
कलाइस (. ए. (9॥८७) के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि “लॉर्ड-समा एक ऐशरी 
सस्था है जिसको टीक से सुधाद्य नहीं छा सकता | उसे समः्त कर दिया छाना 
चआहिए ॥” इस सदव की आतोषनां में विम्ताकित तर्क दिये जा सकते हैं 

(7) अप्रजातानदिक--.त्ॉर्ड-सत्रा अप्रजातान्विक है जिसके लगभग 90 प्रतिशत 
सदस्य बड़े-बड़े जाएैरदार और दुलौन पराने के व्यक्ति हैं | ये सदरय निर्दादित नहीं 
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होते बल्कि वशानुगत होते हैं । सगठन की दृष्टि से उसमें समाज के सभी वर्गों का 
प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता | उसमें केवल घनी-मानी और उच्च व्यापारिक वर्ग का ही 
प्रतिनिधित्व होता है । ऑगस्टाइन बिरेल (80ए७०७९ भा) के शब्दों में, “लॉर्ड-समा 
अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती ।"* 

(2) घनिकों व निहित स्वार्थों का गढ--लॉर्ड-समा धनिकों और निहित स्वार्थों का 
समूह है जिसमें सार्वजनिक कम्पनियों के सचालकों को अधिक प्रतिनिषित्व प्राप्त है। यह 
समा वस्तुत. महान्‌ उद्योगों और व्यापारिक सस्थानों द्वारा शासित होती है | कार्टर के 
अनुसार, “लॉर्ड-समा केवल धन एवं विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, बत्कि 
वह तो स्वयं धन और विशेषाधिकार का दुर्ग है ॥/ 

(3) एक दल की प्रभुता-लॉर्ड-समा में सदैद अनुदार (00॥5४:४०0४८) दल का 
ही प्रमुत्व रहता है | जेनिंग्स ने लॉर्ड-समा को “अनुदार दल की जड़ कहा है | आम 
निर्वाचनों में चाहे किसी भी दल की जीत हो लॉर्ड-सभा पर प्रतिगामी तत्वों का ही 
नियन्त्रण घना रहता है, क्‍योंकि सदस्यता का मुख्य आधार निर्वाचन न होकर 
उत्तराधिकार होता है | यही कारण है कि जब शासन-सत्ता रूढिवादी दल के हाथ में 
होती है त्तो लॉर्ड-सभा हर बात में लौकसदन का समर्थन करती है, किन्तु जब सरकार 
अन्य किसी दल की होती है तो यह लोकसदन के प्राय: सभी कार्यों का विरोध करती 
है ।”” भेरियट के शर्द्दो में, “जब अनुदार दल की सरकार होती है तो लॉर्ड समा एँगे 
कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अन्य अवरारों घर खुंखार भेड़िये की तरह पेश आती 
है|" 

(4) सदस्यो की अधिकता व उदासीनता--लॉर्ड-समा की कार्य-प्रणाली में भी 
'कई दोष उजागर हैं। सदस्यों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमें से अधिकांश 
सभा की कार्यवाही में भाग लें दो कार्य-सचालन ही कठिन हो जाए पर इससे भी बढ़ा 
दोष यह है कि व्यवहार में सभा के अधिकांश सदस्य इसकी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं 
और अपने विधायी कर्तव्यों के प्रति कोई रूचि प्रदर्शित नहीं करते | सभ्‌ 99 के बाद 
कैवल 2-3 अवसर ही ऐसे आए हैं जबक्रि सदन की उपस्थिति 200 से अधिक रही 
हो। अतः आलोचकों का तर्क है कि लॉर्ड-समा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक 
नहीं है तो उसे कायम रखने में कोई लाम नहीं है। 

(5) दोषपूर्ण संसदीय प्रक्रिया--सदन की गणपूर्ति (2४००७7) केवल त्तीन सदस्यों 
से हो जाती है जबकि लोकसदन की गणपूर्ति की सख्या 40 है | विश्व के किसी भी 
द्वितीय सदन के इतने कम सदस्यों की उपस्थिति से सभा की कार्यवाही नहीं चल 
सकती | इसके अतिरिक्त लॉर्ड-समा का संगठन और अनुशासन भी दोषपूर्ण है | सभा 
के अध्यक्ष को सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार नहीं है | किसी भी सदस्य के 
विरुद्ध अध्यक्ष नहीं वरव्‌ पूर्ण सदन की कोई कार्यवाही कर सकता है | इसी कारण 
आलोचकों ने इसे एक 'अनियन्त्रित भीड़ भरा सदन' माना है। 

(४ 638 :0एर:- ण॑ फच्छ छतपांज, 


बदाशमुज : पल पता (चक्र 


... [कट स००३६ थे [जपै+ 0९0३५४८४ ]8९ त०्णा9 ते०8 जी8 ६ 0जाउच्तरगपच्ट हण्शशाप्राध्था। #टाद जा 
हल भाव॑ तरथांतड़ न #६ जेट: छाल 7 बाइक 
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(6) विधायी और कार्यकारी शक्तियों की निरथ्थकता--सॉर्ड-सभा का 
कार्यपालिका पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्‍योंकि मन्त्रिमण्डल केवल लोक सदन के प्रति 
उत्तरदायी है | दिघि-निर्माण के ्षेत्र में भी उसकी शक्तियाँ अत्यन्त सीमित है । इसके 
एकंपश्चीय एव प्रतिक्रियादादी स्वरूप के कारण इसके दिधि सम्बन्धी सुझाव प्रायः 
अव्यावहारिक एवं अप्रगतिशील होते हैं | इसी कारण कार्टर इस समा को उठा लेने के 
पक्ष में हैं।' 

(7) वित्म्ब करने की शक्ति हानिकारक--लॉकी एवं लैंसडान ([<छात शा 
7 20500 0गा०) का कहना है कि लॉर्ड-समा कार्य को ठीक से नहीं कर रही है | यह 
विधेयक-अवरोध या विलम्ब की शक्ति का प्रयोग करने में निष्पक्ष नहीं रहती । लॉर्ड-समा 
के सदस्य सदैव अनुदार-दल का समर्थन करते हैं और मजदूर-दल का विरोध । 
लॉर्ड-सम्रा की यह अवरोधक शक्ति कमी-कंगी तो अत्यन्त आपत्तिजनक हो जाती है | 
सकटकाल में लॉर्ड-समा अपनी इस शक्ति के दुरुपयोग के कारण सरकार को कुछ 
समय के लिए षगु व निष्ममावी बना सकती है | लॉर्ड-प्तमा की यह विलम्बकारी शक्ति 
अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकती है। 

(8) विधेयकों को दोहराने की शक्ति आवश्यक-लॉर्ड-समा का एक कार्य 
लोकसदन की विवेकहीन शीभधता को रोकना और विधेयकों को दोहराना है | लॉस्कौी 
उसके इस कार्य की दो कारणों से आलोचना करता है--प्रथम, लॉर्ड-समा अपनी इस 
शक्ति के प्रयोग में सदैव अनुदार दल की उपेक्षा करती है और द्वितीय, लॉर्ड-सभा एक 
निर्वाचित सदन नहीं है, अतः उसके विरोध को जनता की अनुमति प्राप्त नहीं रहती | 
इसके अतिरिक्त ससद्‌ के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व दल-च्यवस्था द्वारा जेनमव 
की दिशा प्राप्त कर ली जाती है तथा रेडियो, टेलीविजन, प्रेस आदि साधनों द्वारा उस पर 
काफी वाद-विदाद हो छाता है | ऐसी स्थिति में लॉर्ड-स्रमा द्वारा विधेयवकों को दोहराने 
का कार्य अनावश्यक और शक्ति का कोरा ऊपव्यय है! 
तॉर्ड-समा के पंस में तर्क 

लॉर्ड-समा की आलोचनाओ से लगठा है कि यह एक व्यर्थ सदन है जिसे समाप्त 
करना चाहिए, किन्तु ऐसा सौघना ठीक नहीं है | यहाँ उन तकोँ पर विधार करेंगे जो 
लॉर्ड-समा को बनाए रखने के पक्ष में प्रस्तुत किएं जाते हैं ॥ इस संदर्भ में निम्नगकित॑ 
तर्क उल्लेखनीय हैं... 

() तोकतन्त्र की सुरक्षा--तॉर्ड-समा लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है 
ताकि व्यवस्थापन पर किसी एक संस्था अथवा दल का एकापिकार न रहे तथा लोगों की 
स्वतन्त्रता एवं उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित पहें ॥ लोकतन्त्र की भौंग है कि 
व्यवस्थापिका द्विसदवात्पक हो | लॉर्ड-समा की आवश्यकता इसलिए भी है कि ब्रिटेन में 
अमेरिका की मौँति न हो न्यायिक पुनरादलोदल (77ठालंअ ए८घं८७) की व्यवस्था है, न 
ही स्विद्जरतैण्ड के समात जवमत-संप्रह का प्रावधान है इस प्रकार की व्यवस्थाओं के 


|. एबनल्‍: 6338 (.्स. र्र्ई (अच्य छिजधाा.. 
2. (क्ध : हिब्लाकककात पीजन प्व खिड्ठाशत 
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अमाव में यह आवश्यक है कि एक सदन की तानाशाही को रोकने के लिए दूसरे सदन 
को कायम रखा जाए | 

यह स्मरणीय है कि क्रॉमवेल (2ण्याण्र्) ने कुछ समय के लिए लॉर्ड-समा को 
समाप्त कर दिया था | लेकिन इसके बिना वह काम नहीं चला सका और कुछ ही सपय 
बाद उसे लॉर्ड-सभा की पुनर्स्थापना करनी पड़ी | ससार के अधिकांश लोकततन्त्रात्मक 
देशों के विधानमण्डलों में दो सदनों की ही व्यवस्था की गई है जिन देशों में प्रारम्म में 
दो सदन नहीं थे अथवा जहाँ बाद में द्वितीय सदन को हटा दिया गया, वहाँ भी दूसरे 
सदन को पुनः स्थापित किया गया । 

(2) लोकसदन की विवेकहीन शीघ्रता व उत्साह घर नियन्त्रण--लॉर्ड-समा इस 
दृष्टि से विशेष उपयोगी है कि वह लोकसदन के उतावलेपन और जोश को नियन्त्रित 
करती है तथा उसकी त्रुटियों पर रोक लगाती है | कार्य की अधिकता, समय की कमी, 
दलगत दबाव, कानूनी बारीकियों का अल्प ज्ञान आदि के कारण लोकसदन के सदस्य 
विधेयकों पर पूरी तरह वदाद-विवाद और विचार-विमर्श नहीं कर पाते | डिन्तु लॉर्ड-समा 
के सदस्य अपने विस्तृत और लम्बे अनुमव के कारण, गलत मार्ग पर जाते हुए लोकसदन 
का सही मार्ग-दर्शन कर सकते हैं ॥ ऑग एवं जिंक का निष्कर्ष है कि “अनेक अवसरों 
घर द्वितीय सदन ने राष्ट्रीय इच्छा की व्याख्या प्रथम सदन से अधिक उपयुक्त की है और 
कई भार देश को जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण कानूनों से बचाया है |” 

(3) विधि-निर्माण में सहायक--विधि-निर्मात्री सदन के रूप में लॉर्ड-सभा की 
महत्वपूर्ण भूमिका है | साधारण विधेयक पहले लॉर्ड-समा में भी प्रस्तावित किए जाते हैं 
और लोकसदन प्रायः सामान्य वाद-विवाद के बाद ही उन्हें पारित कर देती है । इस 
ज़रह लोकसदन के समय की बचत हो जाती है और उसका काम भी हल्का हो जाता 
है | लॉर्ड-समा निजी विधेयकों के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है| 
लॉडों के पास पर्याप्त समय होता है, अत्त; दे विधेयकों की सूक्ष्मता से परीक्षा कर सकते 
हैं । यदि लॉर्ड-सभा का उन्मूलन कर दिया जाए तो लोकसदन का कार्य बहुत अधिक 
लगभग दुगुनां हो जाएगा जिसे वह सम्मवर्तं. महीं कर सकेगी | अतः विधि-निर्माण में 
इसकी भूमिका निर्विवाद है | 

(4) योग्यता का भण्डार--लॉर्ड-सभा एक गुणवन्त व्यक्तियों का सदन है जिसमें 
आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक प्रतिमा वाले व्यक्ति सदस्य होते हैं ॥ अपनी व्यापक 
योग्यता के बल पर लॉर्ड-समा सच्चे अर्थों में लोकसदन का पोषणालय (७४५८०) है । 
फाइनर (ए0०) के अनुसार, “लॉर्ड-समा के सदस्य पक्षपातपूर्ण राजनीति से पृथक 
रहकर अपनी सेदाएँ अर्पित करते हैं | उनके लिए यह सम्मव इसलिए है क्योंकि वे 
सामान्य निर्वाचन पर अश्रित नहीं रहते और लोकसभा के सदस्यों की तरह कार्यमार से 
दे न रहने के कारण उन्हें सोच-विचार का पर्याप्त समय मिलता है” 

राजनीतिज्ञों का मत है कि राजा लॉर्ड-समा के लिए सदस्यों को मनोनीत करके 
अपने अधिकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को लॉर्ड बनाए जो देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, 
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विद्वान और वैज्ञानिक हों तथा निष्यक्ष रहकर देश की सेदा करने की क्षमता रखते हों 4 
यदि ऐसा किया गया तो लॉडें-समा नि.सन्देह एक ऐसी सस्‍्या बन जाएगी जो देश की 
महान्‌ सेवा कर सकेगी । 

(5) जनमत को प्रमावित करने का ज्ञापन--लॉर्ड-समा में दलीय अनुशासन एवं 
ब्राद-विवाद सम्बन्धी प्रतिबन्‍्य न होने से सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर खुलकर 
विचार-विनिमय होता है, अतः यह सदन जनमत को प्रमावित करने का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है | इसके उच्चस्तरैय दिवाद जनमत को निोरित करने में प्रभावी मूमिका निमादे 
हैं। 

(6) ब्रिटिश जनता के श्वगाव के अनुकृल--लॉर्ड-सभा की उपयोगिता इस दृष्टि 
से भी है कि यह सदन अग्रेज लोगों के स्वभाव के अनुकूल है ३ अग्रेजों को परम्परागत्त 
सस्थाओं से प्रेम है ! उनका रूढिवादी चरित्र अतीतकाल से घली आ रहीं गौरवपूर्ण 
संस्था (लॉर्ड-समा) के अन्त की अनुमति नहीं देता। 

लॉर्ड-समा में सुधार 
(इश०एघफणा5 ॥ ९ 05९ 0[.005) 

समय-समय पर लॉर्ड समा में सुपार हेतु दिमिन्न प्रयत्न किये गये, इस हेतु विविध 
समितियों, आथोगों और सम्मेलनों द्वारा विचार किया गया | इनमें रोजबरों समिति, लॉपड 
जॉर्ज आयोग तथा ड्राइस आयोग आदि प्रमुख रहे हैं | सुधारों के अद तक के इतिहास ने 
थही प्रकट किया है कि छनता लॉर्ड-समा के विपक्ष में नहीं वरन्‌ इसमें सुघार लाने की 
पक्षपर है । सुपार की दृष्टि से कुछ अपेक्षाकृव कम महत्व के सुझावों को स्वीकार भी 
किया जा चुका है | उदाहरणार्थ, 958 के जीवन-पर्यन्त पीयर अधिनियम (० 
7०००९८६ ८९, 4958) के आधार पर ठीन मुख्य सुधार किए गए--(॥) कुछ ज्ञीमित 
आख्या के णीवनपर्यन्त पीयर (.० 7०८८७) रखे गए, (?) स्त्रियोँ को भी पीयर बनाने की 
अ्यवस्था की गईं, एवं (3) सदस्यों के लिए कुछ दैनिक भत्ता आरम्म किया गयवा | 
जीवन-पर्यन्त पीयर रखने के प्रीछे मूल उद्देश्य यह है कि सरकार राष्ट्र के अतुमदी एव 
भुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को लॉर्ड-समा में स्थान देकर सभा की कार्यवाही को अधिक सक्रिय 
और प्राणवान बना सके | लगमग 5 वर्ष दाद ही पीयरऐज एक्ट (7०००९५ ४०), 963) 
कै अन्तर्गत ये सुधार किए गए--(क) पैटृक लॉर्ड जीवन मर के लिए अपने लौर्ड पद का 
परित्याग कर सकते हैं, कित्तु उत्तराधिकारी को लॉर्ड पद फिर से मिल सकता है | लॉर्ड 
बैजवुडवैन, लॉर्ड हैलम एव लॉर्ड होम ने इसी अधिनियम के अन्तर्गत अपनी सदस्यता का 
त्याग किया, (ख) स्कॉटतलैण्ड के सभी पीयर लॉर्ड-समा कै सदस्य बता दिए गए, 
[ग) आयरलैप्ड के पीयरों को लोकसदन का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया एवं 
(प) महिला लॉडों कौ भी ये अधिकार प्रदाव किए गए | ये क्रान्तिकारी परिवर्तद थे ( 
कनु 968 में हेरत्ड विल्सत के नेतृत्व वाली मजदूर था श्रमिक दल की सरकार ने 
लॉर्ड-सता में सुधार हेतु व्यापक योजना प्रस्तावित की थी, पो फ्रियान्वित नहीं हो सकी । 
सिर भी इतना तो स्पष्ट है कि विनित्र रुघारों ने लॉर्ड-समा कौ प्रजातान्त्रिक स्िद्धान्यों के 
अनुकूल दालने में उल्लेखनीव थोगदान दिया है। 
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नह के, 
लॉर्ड-सभा के स्वरूप को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए निम्नलिखित ५ 
सुझाव उपयोगी बन सकते हैं-- जा की 2 हि 

(0) बंश-परम्परानुसार पीयर बनाने की प्रथा समाप्त कर-देंनी चाहिए । उ 
स्थान पर राजा को चाहिए कि वह योग्य और अतिशय प्रतिमावान ध्यक्तियों को , 
लॉर्ड-समा का आजीवन सदस्य नियुक्त करे तथा इस कार्य में ऐक निर्वाचित समिति... 
उसकी सहायता करे | १२७० «पे जप 

(2) वर्तमान पीयर अपने में से निश्चित संख्या में कुछ को लॉर्ड-समा-का प्रत्निनिधि 
निर्वाचित करें | धीरे-घीरे इनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब 
बंशानुगत पीयर समूह नहीं रहेगा । 

(3) सदस्यों को कुछ निश्वित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो उनकी उपस्थिति 
घर निर्भर होनी चाहिए | ऐसा होने से सदस्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने भें 
अधिक सक्रिय होंगे। 

(4) सदस्यों को यह छूट होनी धाहिए कि वे लोकसदन का सदस्य बनने के लिए 
लॉर्ड-सभा की सदस्यता का परित्याग कर सकें | 

(5) इस प्रकार की व्यवस्या होनी चाहिए कि लॉर्ड-समा विधेयकों को केवल 
निश्चित समय तक विलम्बनकारी अधिकार रखते हुए भी व्यवस्थापन कार्य में महत्वपूर्ण 
भाग ले सके और लोकसंदन की सक्रिय सहयोगिनी बन सके | 
सुधार में बाघक कारण 

निरन्तर प्रयास करने पर भी अपर लॉर्ड-समा का वाछित सुधार और पुनर्भठन 
नहीं हो पाया है तो इसके मुख्य कारण निम्नाकित रहे हैं- 

(]) ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में अभी तक यह समझौता नहीं हो सका है कि 
त्लॉर्ड-समा का सुघार किन आघारों पर तथा किन सिद्धान्तों पर किया जाए। 

(2) अभी तक कोई भी सन्तोषजनक सुघार-योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकी है | 

(3) ब्रिटिश जीवन मे परम्पराओं का भारी महत्व है और जिस प्रकार सविधान में 
परम्पराओं की अभेद्य स्थिति है, वही लॉर्ड-समा के सम्बन्ध में भी है। अतः लॉर्ड समा के 
परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन करना सरल कार्य नहीं रहा है। 

(4) राजतन्न्र में द्वितीय सदन में पूर्ण सुधार प्रस्तावित करना भी कठिन कार्य है । 

(5) लॉर्ड-समा की शक्तियाँ पहले ही अत्यधिक श्षीण हो गई हैं, अतः उसमें सुघार 
का के साथ-साथ उसकी शक्तियों को घुनर्जीवित्त करने का कठिन प्रश्न भी जुड़ा हुआ 

॥ 
ब्रिटिश लॉर्ड-समा की अमेरिकी सीनेट से चुलना 
(ए0प्रप्क्लाणा ए ९ छगाहा प्रणा5९ ता [,0705 "ता 4#0लट्या इलाआार) 
लॉर्ड-सभा और सीनेट दोनो ही द्वितीय सदन हैं, लेकिन कार्यों और शक्तियों की 
दृष्टि से ब्रिटिश लॉर्ड समा जितनी निर्मर है, अमेरिकी सीनेट उतनी ही अधिक शक्तिशाली 
है | दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन अग्रानुसार किया जा सकता है-.. 
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(॥) रचना के क्षेत्र सैं--रघना की दृष्टि से तॉर्ड-सभा प्रमुख रूप से आनुव्शिक है, 
अर्थात उत्तराधिकार ध्यवस्था पर आधारित एक कुलीनतन्द्रीय सदन है | दूसरी ओर 
अमेरिकी सीनेट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाधित सदन है ॥ ब्रिटेन और सयुक्‍्त राष्ट्र 
अपैरिका दोनों ही विश्व के अग्रणी लोकततन्त्र हैं और लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
जनता द्वार प्रत्यक्ष रूप से निर्दादित सदन का वशानुगत सदन से अधिक शक्तिशाली 
होना स्वामाविक है। 

रचना की दृष्टि से सीनेट लॉर्ड-समा की तुलना में एक सुग्रठित अल्पसंख्यक 
निकाय है इसलिए यह अधिक प्रभावशाली रूप में अपना कार्य सम्पादित करेती है ॥ 
सीनेट और लॉर्ड समा की सदस्य-सख्या में बहुत ही अथिक (लगमग और ॥0 से 
भी अधिक की) अनुपात है | सीनेट में सौ सदम्प हैं जबकि लॉर्ड समा में 080 हैं। 
लॉर्ड समा के बहुत ही कम सदस्य सदन में प्रायः उपस्थित रहते डैं जबकि सीनेट के 
सभी सदस्य सदन के कार्यों में भाग लेते है | सीनेट की कप सदस्य-सख्या भी उसे 
एक सुसंगठटित इकाई का रूप प्रदान कर उसकी शक्ति में वृद्धि करने में सहायता 
करती है ॥ 

(2) विघादी क्षेत्र मैं--साघारण विधेयकों (अवित्तीय विधेय्कों) के सम्बन्ध में अमेरिकी 
सीनेट की शक्तियाँ निम्न सदन अर्थात्‌ प्रतिनिधि समा के समान हैं | साधारण विधेयक 
किसी मी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों द्वारा स्वीकार करने पर 
ही कोई विधेयक कानून बव सकता है | मंतमेद की स्थिति में दोनों सदनों की सयुक्त 
समिति की व्यवस्था है और यहाँ सीनैट ही सदैव लामदायक स्थिति में रहती है | अमेरिकी 
राजनीति में प्रतिनिधि समा के सदस्यों की छुलना में सीनेटरों का बहुत अधिक प्रमाव है, 
अत. संयुक्त समिति में सीनेट की राय को ही अधिक महत्त्व दिया जाता है ॥ ब्रिटेन में भी 
साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन लॉर्ड 
समा की केवल यह अधिकार प्राप्त है कि यह लोकसदन से असह्मत होने पर साधारण 
विधेयक को एक वर्ष तक रोके रख सके । अमिप्राय यह है कि जहाँ साधारण दिधेयकों के 
सम्बन्ध में सौनेट कौ 'पूर्ण विषेघाधिकार' (॥७0॥002 ५८० ?०%८) प्रग्त है वहां लॉर्ड समा 
को केबल एक दर्ष के लिए 'विलम्बकारी विशेषाधिकार' ही प्राप्त है 

वित्त-विवेषक लॉर्ड-समा और सीनेट दोनों में ही प्रस्तादित नहीं किए जा सकते, 
लेकिन यहाँ भी लॉर्ड-समा की स्थिति सीनेट कौ तुलना में बहुत निर्दल है | सीनेट 
वित्त-विधेयर्कों पर स्वीकृति प्रदाद करते का अधिकार रखती है, उतर्मे सशोघत कर 
सकती है अथवा उन्हें दिरस्त कर सकती है ॥ वह विधेयक दी प्रारम्भिक धारा में कोई 
सशैधन नहीं कर सकती लेकिन शेष दिधेयक मैं इतना सशोधन कर सकती हैं कि 
विधेयक का रूप ही बदल जाए | वित्त-दिदेयक काँग्रेस द्वारा पारित समझा जाता है जब 
प्रदितियि रामा और सीदेट दोदों इसे रदीकार कर लें, लेकित प्रिटिश लॉर्ड-समा को: 
वित्त-विधेयर्कों मैं सशौघत करने का भी अधिकार प्रक्ष नहीं है । वढ अधिक से अधिक 
कैदल एक फाड़ तक किरौ मी दित्त-दिधेयक पर रैक लगा सकती है | एक माह का 
समय बीत जाने प्र लोकसदन द्वारा वित-विपैयक सम्राट के घास हत्दस्तर के लिए मेज 
दिया छाता है, चादे लॉर्ड-हमा ने उसे स्दीकार न भी किया हो | 
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(3) कार्यपालिका क्षेत्र में--कार्यपालिका शक्ति के सम्बन्ध में लॉर्ड-समा 
प्रमावहीन, मन्त्रिमण्डल पर उसका नियन्त्रण नहीं के बराबर रहता है | लॉर्ड-सभा द्वारा 
मन्त्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मन्त्रिमण्डल की आलोचना भी कर सकती है, लेकिन 
इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती । मंत्रिमण्डल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी है, 
ज्लॉर्ड-समा के प्रति नहीं । दूसरी ओर अमेरिकी सीनेट को कार्यपालिका क्षेत्र में 
प्रभावशाली शक्तियाँ प्राप्त हैं। सन्धियों और नियुक्तियों के लिए स्वीकृत या समितियों 
द्वारा जौंच-पड़ताल के अधिकार के कारण कार्यपालिका पर सीनेट का पर्याप्त नियन्त्रण 
हो जाता है । कोई भी राष्ट्रपति यथासम्मव सीनेट से सघर्ष की स्थिति को टालना चाहता 
है। 

(4) न्यायिक क्षेत्र भें--यद्यपि लॉर्ड-समा और सीनेट दोनों ही सदनों द्वारा 
महामियोग की जौंच करने का कार्य किया जाता है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में एक दृष्टि से 
लॉर्ड-समा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है ॥ लॉर्ड-समा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड 
के लिए अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है जबकि सीनेट को इस 
प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 

इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि लॉर्ड-सभा की तुलना में सीनेट अधिक 
शक्ति सम्पन्न है | स्टैंडर्ड हैराल्ड के अनुसार, “संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट 
आधुनिक दिश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली और ब्रिटिश लॉर्ड-समा सर्दाघिक निर्वल द्वितीय 
सदन है ।” 


'लोकसदन 
(पस0तफ़€ ण॑ एणाधाणा$) 


लोकसदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है । इंग्लैण्ड की व्यवस्थापिका 
के रूप में यह इतना महत्वपूर्ण है कि बोलचाल में हम इसे प्रायः संसद्‌ का पर्यायवाचीं 
मान लेते हैं। 

948 ई. के प्रतिनिधित्व-कानून पारित होने के बाद से लोकसदन अब पूर्णतः एक 
प्रतिनिधि-समा के रूप में परिवर्तित हो गया | 955 ई. से इसकी कुल संदस्य संख्या 
630 रही जिसमें इंग्लैण्ड से 5], वेल्स से 36, स्काटलैण्ड से 7। तथा उत्तरी 
आयरलैंड से 2 प्रतिनिधि होते थे किन्तु इसमें पुनः परिवर्तन किया गया और 997 ई. 
के चुनाव में ब्रिटिश लोकसदन की कुल सदस्य संख्या 635 थी। 

लोकसदन के सभी सदस्य पृथकृ-यूथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों में 'एक व्यक्ति एक मत 
के आधार पर वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं । लोकसदन के सदस्यों को निश्चित 
वेतन मिलता है, साथ ही नि.शुल्क रेल-यात्रा करने की सुविधा भी प्राप्त है । उनकी 
सदस्यता संसद्‌ के कार्य-काल के झाथ-साथ चलती है | ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार 
की आयु 8 वर्ष है ॥ ब्रिटेन में पहले कुछ बहुलसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किन्तु अब 
सभी निर्वाचन क्षेत्र एक-सदस्यीय हैं | लोकसदन का एक सदस्य लगमग 75000 
मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है ॥ विदेशियों, देशद्रोहियों, घोर अपराध के लिए 
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दग्डित व्यक्तियों और पायल या दिवालिये प्रमागित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं 
है  चुनाद में अदैधानिक कार्य करने दाले व्यक्तियों को 5 दर्ष के लिए मताधिकार से 
दविद कर देने का प्रादधान है | 
सदस्यता के लिए योग्यता 

प्रिदिश राज्य के समी स्ट्री-पुरुष, चाहे दे साम्राज्य के किसी भी माग में निदास 
करते हाँ. निम्ताकित पात्रताओं को पूरा करने पर प्रत्याशी दन सकते हैं-- 

(3) उनका नाम किसी मी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में हो, 

(2) उदकी आयु नियमानुसार हो, एव 

(3) दे राष्ट्र तया देश के प्रति निठा कौ शपथ लेने को तैयार हों | 

परन्तु विम्तलिखित व्यक्ति लोकतदन की सदस्यता के योग्य नहीं हैं- 

() जो लॉर्ड-समा के सदस्य हैं, किन्तु अमी हाल ही के एक निर्णय के अनुस्तार 
लॉर्ड-समा का सदस्य लॉर्टिशिप त्याग कर लोकसदन के लिए घुनाव लड़ सकठा है । 

(2) जो नादालिक है | 

(3) जो विदेशी, पागल, दिदालिया या फौजदारी कानून के अनुसार दम्डिठ हो | 

(4) जो पादरी नगरों के मेघर और काउन्टियों के शैरिफ हैं । 

(5) छो क्राउत के वेदनमोगी तथा राजकीय सेदा में नियुक्त व्यक्ति हों | 

(6) जो सरकारी ठेकों या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा लामान्वित होते मैं | 
'लोकसदन क्षा कार्यकात 

सामान्यतः लौक्सदन का कार्यकाल पाँच दर्ष है, लेकिव सकटवाल में इसका 
कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है | यह राजा का विशेषापिकार है कि दह प्रधानमन्त्री कौ 
प्रार्थदा पर अदि के पूर्द ही उस्ते विघटित या मग कर दे | 
लोकसदन का सगठन 

चुनाव के लगमग दो सप्ताह में ही नई संसद्‌ का अधिवेशन आहत कर लिया जाता 
है| जब संसद वा प्रदम अधिदेशन बुताया जाता है हो लॉर्ड-समा का एक सदेशवाहक, 
जिसे 'चैस्टिल॒पन अशर ऑफ दि ब्लैक रौंडा (0वत्रॉवाःल एकल 0 छू 8/32:२००) 
'कहते हैं, सब सदस्यों को 'लॉर्ड-समाः में छाने के लिए आद्वान करता है ॥ दहाँ पर लॉर्ड 
चअसलर लोकसदन के सदस्यों को अपना अप्यद (5ज०८४४८८) चुनने के लिए वहटा है । 
अष्यक्ष के अतिरिक्ठ सदन में अन्य पदाधिकारी भी चुने छाते हैं | इन ससदीय 
ऊथिकारियों में अर्थॉपाय समिति का अध्यत (क्या 06 72 (एएजए८८ रण प्रीढ 
१४४५३ ८: 'र६०७), उपच्यक्ष (0८एण5 87८०८) प्रयुख होते हैं | संसदीय स्थायी 
अधिकारियों में सदद का तिपिक (05% जे 6० प्र०७5८), सारजैण्ट एट आर्म्स 
(डकहथा। 2 #याऊ) व चेपतैत (00279) प्रमुख होते हैं | सदन के लिपिक के कार्यों 
की प्रकृति बहुयुी है | यह सदन की आइगओं पर हस्तस्तर करता है, लॉर्डनसमा वो 
भेजे फाने दाले दिदेषकों को पृषाकित (785ज5८) करता है, सदत की कार्दवाही का 
लेखा पखटा है और अ्यर्त कौ सहायठा से सरकायी पत्रिका (/7ल०१ 70फछ) दैपार 
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कराता है | सारजेण्ट एट आर्म्स का कार्य सदन की प्रतिठा को बनाए रखना है | वह 
सदन की सर आज्ञाओं को लागू करवाता है | द्वारपाल एव सदेशवाहकों को संदेश देता 
है तथा सदन के अधिपत्रों (१४४४आ४७) पर अपल करता है । 

'लोकसदन की गणपूर्ति (0007ए॥) 40 सदस्यों से होती है । प्रचलित पद्धति के 
अनुसार लोकसदन का दर्प में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होता है क्योंकि कुछ 
आवश्यक विधेयक एक बार में केवल एक ही दर्ष के लिए पारित किए जाते हैं । 
'लोकसदन के अधिवेशन य कार्यवाही सम्बन्धी कुछ प्रमुख नियम 

संसद्‌ के अधिवेशन वेस्टमिस्टर भवन (३3९९ ए ऐए& ४४८४॥४ंआ०0 में होते 
हैं | दोनों सदन अलग-अलग उडैठते है । कुछ विशेष अवसरों पर दोनों सदनों के सयुक्त 
अधिवेशन भी होते हैं, जैसे संसद्‌ के उद्घाटन के समय तथा राजकीय सन्देशों, भाषणों 
आदि को सुनने के लिए | लोकसदन के अधिवेशन सप्ताह में प्रथम 5 दिन होते हैं । 
शनिवार को साधारणतया अवकाश रहता है | वर्ष भर में लोकसदन कम से 60 दिन 
बैठती है! संकटकाल में संसद्‌ को कभी भी आमन्त्रित किया जा सकता है। 

लोकसदन की कार्यवाही अधिकांशतः परम्परा और अवसर पर आधारित है | फिर 
भी कुछ स्थायी आदेश हैं जिनमें सदन के सुधारु संचालन के नियम हैं | सरकार और 
विरोधी दल की न्यायसंगत मौंगों का समझौता कराने के उपाय भी इन स्थायी आदेशों के 
अन्तर्गत हैं। 

वाद-विवाद संसद्‌ का प्रमुख कार्य है | समय की बचत के दृष्टिकोण से इस पर 
कुछ. प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और वाद-विवाद के प्रारम्म व समापन के लिए कुछ. नियम 
निर्धारित हैं | प्रथम तो विरोधी और सत्तारूढ़ दल के सचेतकों (जश0३9) के बीच 
समझौता हो जाता है कि किस विषय पर कितना समय दिया जाए, यदि ऐसा समझौता 
नहीं हो पाता है तो अवरोधक (706 0050०), विमागशः अवरोधक (7॥6 000$0७ ७) 
(०गएअणाद्ा), कंगारू समापन ((॥89700 000$0७), ग्लोटिन (70५ 6000॥०), 
समय-विभाग-चक्र (8 शा८-प४७७), विमाजन (0:80) आदि उपायों द्वारा 
वाद-विवाद को समाप्त किया जा सकता है ॥ वस्तुतः वाद-विवाद सदन का आवश्यक 
और महत्वपूर्ण कार्य है । यह कार्य विधि-निर्माण या वित्तीय नियन्त्रण से भी अधिक 
महत्वपूर्ण है | विनियोग और राजस्व सम्बन्धी प्रस्तादों पर सरकारी नीतियों की व्यापक 
आलोचना होती है | यदा-कदा स्थगन प्रस्ताव अथवा काम रोको प्रस्ताव द्वारा'सार्वजनिक 
महत्व के प्रश्न पर बहस आरभम्म की जाती है | इंग्लैण्ड में संसदीय वाद-विवाद का स्तर 
अत्यन्त उच्च-कोटि का होता है। 
लोकसदन के सदस्यों के बेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार 

'लोकसदन के सदस्यों को नियमित वेतन तथा वार्षिक भत्ता प्रदान प्रदान किया 
जाता है | उन्हें बिना किराए के रेल-यात्रा की सुविधा भी प्राप्त है, किन्तु उन्हें अमेरिकी 
काँग्रेस के सदस्यों के समान ऑफिस या क्लर्क आदि की सुविधा प्राप्त नहीं है । इसके 
अतिरिक्त लोकसदन के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं-- 
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(7) सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है । सदन में कही गई 
किसी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यदाही नहीं की जा सकती । 

(2) सदन का अधिवेशन आरम्म होने के 40 दिन पूर्द और अधिवेशन समाप्त होने 
क॑ 40 दिन बाद तक की अदधि में किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में बन्दी नहीं 
बनासा जा सकता है । 

(3) लोकसदन के सदर्स्यों का सामूहिक रूप से ब्रिटिश सप्नाट के पास पहुँचने का 
अधिकार, अर्थात्‌ वे स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुँचा सकते हैं | 

(4) सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियन्त्रण का अधिकार है और यदि सदन 
चाहे तो अपनी गुप्त कार्यवाही भी घला सकता है | 

(5) लौकसदन किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सकता 
है और इस आधार पर सदस्य का चुनाव निरस्त कर सकता है | 

(6) पदि कोई व्यक्ति समा के विशेषाधिकारों का उल्लघन करता है तो सदन 
स्वय उस्ते दण्डित कर सकता है। 


लोकसदन की शक्तियाँ और कार्य 
(?0ज२श5 ज्ञात एचालांताऊ ठ॑ 0९ प्र052 छ॑ँ ((एएप7/09) 

ब्रिटिश लोकसदन की शक्तियाँ महान्‌ हैं। लोकसदन की शक्तियों तथा कार्यों को 
निम्नानुसार विर्लेषित किया जा सकता है-- 

(7) लोकसदन के व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार व कर्तव्य, 

ब्रिटेन में ससद्‌ का अर्थ है राजा: लॉर्ड-सभा एव लोकसदन, किन्तु प्यवहारतः 
इसकी शक्तियों का उपभोग लोकसदन ही करता है, क्योंकि लोकप्रिय सम्प्रमुता इसी में 
निहित है । लोकसदन ही मूलत* वह संस्था है जिसे साधारण और सवैधानिक दोनों 
प्रकार के कानून-निर्माण करने का अधिकार है | विधि-निर्माण कै क्षेत्र में अन्तिम निर्णय 
लोकसदन कौ ही श्राप्त है | लॉर्ड-समा केवल विधेयकों के कानून का रूप लेने में कुछ 
विलप्य कर संकठी है | घन-विधेयकों पर लॉर्ड-समा को केवल एक महीनां और साधारण 
विधेयकों पर एक वर्ष का स्थगन विशेषाधिकार प्राप्त है । राजा की स्वीकृति देने और 
शक्ति औपचारिक-मात्र है ॥ लोकसदन देश के प्रत्येक स्थान, वस्तु और व्यक्ति के 
सम्बन्ध में कानून बना सकता है | उसकी शक्ति पर न्यायिक पुनरावलौकन छौसा कोई 
बस्धन नहीं है। 

'लौकसदन की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों का यह पक्ष कैद्धान्तिक अधिक है 
क्योंकि उसकी व्यवस्थापन-शक्तियाँ ध्यवहारत- भन््रिमण्डल के हाथों में केद्धित हो गई 
हैं, परत्तु मन्त्रिमण्डल लोकसदन पर कैवल तभी तक प्रमुत्व रखता है, जर ज्वक कि उसे 
लोौकसदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है । 

(2) लोकचदन के वित्तीय अधिकार व कर्तव्य 


राष्ट्रीय वित्त पर लोकसदन का एकछत्र नियन्त्रण होता है वित्त-विधेयकों की 
स्थापना लौकसदतन में ही हो सकती है ॥ उसको ही बजट के सम्बन्ध में एकाधिकार प्राप्त 
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है | लॉर्ड-समा वित्त-विधेयकों को अधिक से अधिक एक माह के लिए विलम्बित कर 
सकती है। 
परन्तु वित्तीय क्षेत्र में मी लोकसदन की शक्तियों का व्यावहारिक पहलू दूसरा ही 
है | राजकीय बजट का निर्माण मन्दत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है | वित्त मन्त्री 
((॥॥०८॥०६ 0 55०॥८५०८) द्वारा ही उसे लोकसदन में प्रस्तुत किया जाता है | कोई 
भी लोकसदन विधेयक राजा की सिफारिश पर ही लोकसदन में प्रस्तुत किया जा सकता 
है और राजा की सिफारिश व्यवहार में मन्न्रिमण्डल की ही सिफारिश होती है | जब तक 
राजमुकुट की ओर से माँग न की गई हो, वह न तो कोई दित्तीय अनुदान पास कर 
सकती है और न कोई कर ही लगा सकती है । बजट पेश हो जाने के बाद भी 
लोकसदन को उसमें कटौती करने का या उसे अस्वीकार करने का ही अधिकार है । वह 
अपनी ओर से व्यय में कोई वृद्धि नहीं कर सकती और न कोई नवीन व्यय या कर 
प्रस्तावित कर सकती है । दलीय बहुमत के कारण मन्त्रिमण्डल किसी भी वित्तीय विधेयक 
या बजट को प्रायः उसी रूप में पारित करा लेता है, जिस रूप में वह उसे प्रस्तुत करता 
है। 
फिर भी लोकसदन राष्ट्रीय वित्त को विभिन्न तरीकों से नियमित करता है, जैसे-- 
अर्थोपाय अथवा उपायों और साधनों की समिति (ग6 (०७गरा॥88 ० ० १५४५४ भाव 
(८७7१5) में दाद-विवादों तथा वित्तीय अधिनियम (६६॥870८ #८0 द्वारा धन एकत्र करने 
'पर नियन्त्रण रखती है, सप्लाई समिति विनियोजन अधिनियम (#एए0ए्2० #०) 
और कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के द्वारा घन के विनियोग पर नियन्त्रण रखती है, 
सार्वजनिक हिसाब-किताब की समिति के द्वारा हिसाब-कित्ताब की जौंच करती है और 
प्रश्नों पर वाद-विवाद के द्वारा ध्यय करने के तरीकों की आलोचना करती है | 
(3) ल्लोकसदन के कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं कर्तव्य 
मन्त्रिमण्डल के हाथ में कार्यपालिका सम्बन्धी इतनी शक्तियाँ हैं कि यदि उसे 
नियन्त्रित न किया जाए तो वह तानाशाह बन सकता है | इसीलिए लॉस्की ने लिखा है 
कि “सरकार बनाना तथा उसे राज-काज करने का नियमित अधिकार प्रदान करना या 
न करना लोकसदन का ऐसा प्रमुख कार्य है जिस पर अन्य सब कार्य निर्मर करते हैं | 
'यदि सरकार को प्रशासन-कार्य चलाने के लिए आवश्यक नियमित अधिकार 
पदान न करे और उसे अपना आवश्यक समर्थन न देती रहे तो सरकार का काम चलाना 
अस्ृम्भव हो जाएगा और सम्पूर्ण प्रशासन तन्त्र ठप्प पड़ जाएगा । सैद्धान्तिक रूप से 
मन्त्रिमण्डल की स्थिति लोकसदन की एक समिति जैसी है । लोकसदन प्रश्न, आलोचना, 
स्थगन प्रस्ताव, निन्‍्दा प्रस्ताव, अविश्वास, वित्तीय अधिकार आदि विभिन्न साधनों से उसे 
नियन्त्रित करता रहता है तथा उसके कार्यों का निरीक्षण करता है [' 
किन्तु इस क्षेत्र में भी व्यावहारिक दृष्टि से लोकसदन बहुत सीमा तक मन्त्रिमण्डल 
हाथ का खिलौना है । दलीय अनुशासन और बहुमत के कारण मन्त्रिमण्डल लोकसदन 
पर छाया रहता है और उससे अपनी इच्छानुसार प्रत्येक विधेयक पारित करवा लेता है। 
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व्यवहार में नीति-निर्माण सम्बर्धी अधिकाश निर्णय मन्त्रिमण्डल द्वारा ही लिए जाते हैं, 
लोकंसदन की स्वीकृति केदल औपचारिक होती है ॥ इसके अतिरिक्त लौकसदन 
मन्त्रिमण्डल से कुछ मामलों की जानकारी मात्र ही प्राप्त कर सकता है | लोकसदन के 
कटौती प्रस्तावों या स्थगन और अविश्वास प्रस्तावों का भी व्यावहारिक महत्व अधिक नहीं 
है क्योंकि लौकसदन को अधिकांश में वही करना पड़ता है जौ मन्त्रिमण्डल चाहता है | 
अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में भी सदस्यों को यह भव रहता है कि कहीं प्रधानमन्त्री 
राजा से कहकर लोकसदन को ही मंग न करदा दे | इस स्थिति में सासदों को नये 
चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वे सामान्यत- तैयार नहीं होते हैं ॥ 
(4) लोकसदन द्वारा जनता की शिकायतों का निवारण 

लोकसदन के सदस्ष्य जनता के प्रतिनिधि हैं | वे जबता की शिकायतों को सदन 
के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते हैं और उद्का निदारण करने के लिए उसे बाध्य 
करते हैं | वास्तव में लोकसदन का विरोधी-दल जनता की स्वतन्त्रता का रक्षक है | 
सदस्य विशेषकर, विरोधी दल के सदस्य, प्रश्त तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं । ये लोकसदन 
के आलोचनात्मक कार्यों के फलस्वकृप उदासीन एद अक्षप्र प्रशासन से जनता को पर्माप्त 
सरक्षण प्राप्त होता है ! 

लोकसदन लोकतान्त्रिक शासन का वढ़ आघारमूद स्तम्म है जिसके विया 
लोकतन्त्र चल ही नहीं सकता ॥ लोकसदन के कारण ही राष्ट्र का शासन जनता के 
प्रतिनिधियाँ के माध्यम से जनता की अनुमति और सहमति से संचालित होता रहता 
है । अतः देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रमावित करने में लोकसदन की अहम 
भूमिका है | 


'लोकसदन का अध्यक्ष ध 
(57च्यॉप्टा ज॑ (96 ह्र०प्५९ ए (0ग7075) 

ब्रिटिश लोकसदन के अध्यक्ष को स्पीकर” (5:«व:८) कहा जाता है | यह 
ऐतिहासिक पद ससद्‌ के प्रारम्भिक काल से ही चला आ रहा है | प्रमाण-पत्रों से ज्ञात 
होता है कि 936 ईं. में सर टॉपस इंगरी फोर्ड (5७ परप्ता४ प्रण्णहु-7 8070) ने सबसे 
पहले इस पद को वैधानिक रूप से ग्रहण किया था । 

“स्पीकर' का शाब्दिक अर्थ है बोलने वाला” | उसे स्पीकर इसलिए कहा गया कि 
प्रारभ्भ में वह राजा और प्रजा के दीच॑ एक कड़ी के रूप भें था | बह जनता का प्रवक्ता 
था जिसके द्वारा जनता की आवाज राजा के सम्पुख पहुँचाई जाती थी | उस समय 
लौकसदन कैवल प्रार्यना-पत्र भेजने दाली संस्था था और स्पीकर का काम था कि 
लौकसदन के ऐसे प्रार्थना-पत्रों को राजा के सम्प्ष प्रस्तुत करे और उसकी और से राजा 
के समझ बोल कर सुनाये | अब लौकसदन पहले के समान एक प्रार्थना करने बाली 
संस्था भात्र नहीं रही है दरन्‌ लोकसम्मयुता का प्रतीक घन गई है | अतः आज स्पीकर 
एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष है जो लॉकसम्प्रमुता कौ प्रतीक और उसकी सरक्षक है| 

99 ईं, के न्दच गजट कै अनुसार लोकसदन कै अध्यसत का पद कौन्शिल कै 
सौर प्रेसीडेम्ट (005 ऐ८४0270 कै बाद आता है | बढ देस्टर्मिस्टर मवन में रहठा है 


संचदू 9 


और पदमुक्त होने के बाद उसे पीयर (7८८) बनाया जा सकता है | स्पीकर के अधिकार 
और उसकी शक्ति को सभी दल मानते हैं। 
अध्यक्ष की स्थिति (70॥00 ० प6 5एबजपथ) 

ब्रिटिश संविधान में लोकसदन के अध्यक्ष का पद महान्‌ गौरव और शक्ति का पद 
है । इस मान्यता के निम्नांकित आधार हैं-- 

(0) लोकसदन का अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता तथा न्यायपूर्ण ढंग से 
सम्पादितत करता है| 

(४) अध्यक्ष पद एक प्राचीन और गौरवमय पद है जिसका संसद्‌ के साथ ही 
विकास हुआ है । अध्यक्ष संसद्‌ द्वारा राजा के मध्य हुए संघर्ष के बाद हुई विजय का 
प्रतीक रहा है । भूतकाल में भी वह लोकसदन की प्रतिष्ठा और गरिमा का प्रत्तीक रही है । 

(8) अठारहरवीं शताब्दी में अध्यक्ष-पद को उच्च प्रशासकीय और न्यायिक पर्दों, 
यहाँ तक की प्रघानमन्त्री पद को प्राप्त करने के लिए भी पहला कदम माना जाने लगा | 
'फलस्वरूप इसका महत्व और बढ़ गया | 

(0) निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष सदन के अन्दर और बाहर पूर्णत. निर्दलीय 
व्यवहार करता है | वह सदन के सभी दलों को समान रूप से बोलने का अवसर प्रदान 
करता है । 

(५) अध्यक्ष की सज-धज और तड़क-भड़क का भी इस पद की महत्ता और प्रमाव 
की वृद्धि में पर्याप्त हाथ रहा है | वह रौदीला धोगा और भारी टोप पहनता है तथा 
चन्दबावाली कुर्सी पर बैठता है | उसे करमुक्त दीस हजार पौंड वार्षिक वेतन और निवृत्ति 
55३ वार्षिक पेंशन पिलने की व्यवर॑चा है । इन सब बातों से उसके प्रमाव में वृद्धि 

] 

इरसकिन मे (टाज्ञता.8 (४५) ने लिखा है कि “लोकसदन का अध्यक्ष सदन की 
शक्ति, उसकी कार्यवाही और उसकी शान के सम्बन्ध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता 
है। वह सदन का अत्यन्त-विशिष्ट व्यक्ति होता है।“ 
अध्यक्ष का निवचिन (86८४० ०(॥४॥७ $छल्यव्ध्छे 

प्रारम्भ में राजा ही अध्यक्ष की नियुक्ति करता था, किन्तु आज उसकी स्वीकृति 
महंज औपचारिक है | आजकल अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसदन के सदस्यों द्वारा 
'लोकसदन के प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन को ही किया जाता है | प्रधानमन्त्री और 
प्रतिपक्षी दल के नेता परस्पर विचार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए 
खड़ा करते हैं जो सरकारी दल और प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो | परम्परागत 
प्रथा कै अनुसार लोकसदन के सदस्य लॉर्ड समा द्वारा आमन्त्रित किए जाने पर वहाँ 
पहुँचते हैं और शान्ति से खड़े हो जाते हैं । उस समय लॉर्ड चासलर घोषणा करता है 
कि क्राउन की इच्छा है कि दे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लें और त्तव 
लोकसदन के सदस्य अपने सदन में वापस आकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, व्यवहार में 
अध्यक्ष वही चुना जाता है जो सरकार को मान्य होता है | इसीलिए मुनरो ने लिखा है 
कि “साधारण सदर्स्यों द्वारा प्रस्ताव एव अनुमोदन केवल इस वास्तविक बात को पूरा 
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करने के लिए ही किया जाता है कि धुनाव भन्त्रियों द्वारा च होकर पूरे सदन द्वारा हुआ 
है" 

चुनाव के बाद अध्यक्ष अपने पद की शपय लेता है | अध्यक्ष के चुनाव की पुष्टि 
दाद में सप्राट द्वारा होती है | उसका निर्वाचन लोकसदन की अवधि के लिए ही किया 
जाता है, किन्तु परम्परा के अनुसार पुराने ही अध्यक्ष का निर्वाचन उस समय तक 
निर्विरोध रूप से होता रहता है जिस समय तक वह कार्य करने को सैयार हो। यह 
पद्धति इतनी मान्य है कि अध्यक्ष के निर्दाचन-श्षेत्र से कोई अन्य उम्मीदवार प्रायः कभी 
खड़ा नहीं होता | इसलिए कहा जाता है कि “एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष 
(0॥०८ 9 5020८ 5 ॥#५०४४5 9 52४८४) होता है । 

अध्यक्ष पद को निष्पक्ष रखने के लिए सामान्यतः निम्बलिखित परम्पराओं का 
पालन किया जाता है-- 

(॥) अध्यक्ष संसदू की पूर्ण अवधि के लिए निर्वाचित झोता है | फ्रांस में यह कैवल 
एक सत्र के लिए निर्वाचित होता है ॥ 

(2) अध्यक्ष उस समय तक बार-बार चुना जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं 
हो जाती या वह स्वय त्याग-पत्र नहीं दे देता। 

(3) अध्यक्ष का निर्वाधन सर्वसम्मति से होता है और उसे चुनाव लड़ना भहीं 
पड़ता । अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वड्ठ अपने दल से साम्बन्ध-विच्छेद कर देता है । 

(4) उसे अपने निर्दाचन-क्षेत्र की परवाह करने कौ आवश्यकता नहीं होती । 

(5) बह दाद-विवांदों में भाग नहीं लेता । 

(6) अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है किन्तु इसका प्रयोग वह यहुत कम करता है 
और जब करता है तो यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ही । 

(7) वह सदन में और सदन के बाहर निष्पक्ष व्यवहार करता है । 
अध्यक्ष के अधिकार (?0ऋ८३ण ए2 5ँट्यव्ट) 

ब्रिटेन में लोकसदन का अध्यक्ष य्यापक अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करता 
है, जिन्हें निम्नानुसार विश्लेषित किया णा सकता है-. 

(॥) लोकसदन का प्रतिनिषित्व--अष्यक्ष सदन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता 
है ॥ वह तिस्सन्देह सदन का क्रियाशील एवं संदैधानिक प्रतिनिधि होता है | सदन के 
प्रतिनिधि के रूप में उसकी शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार हैं-. 

(0) अध्यक्ष सदन और राजा के दीच मध्यत्य का फाम करता है | सदस्प छसके 
माध्यम से राजा के पास प्रतिदेदद और पन्यदाद या निन्‍दा का प्रस्ताव भेजते हैं । यदि 
सदन का रिष्टमण्डल राजा से भेंट करना चाहे तो उनके साथ अध्यक्ष का नैठा के रूप में 
होता आवरयक है | अध्यक्ष ही वित्त-विधेयर्कों को राजा के सम्मुख स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत करता है | राजा की और से यदि कोई संदेश संदत अर्थात्‌ लौकरादन को प्रैषित 
किया णाता है तो छसे भी अध्यक्ष ही पढ़कर सुनाता है | पाजा की ओर से वही 
“व फीड छा जे छनणर- 


संसद ]2। 


लोकसदन के लिपिक ((]थ)८ ७ 0४८ प्ृ0७५८) को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आदेश 
देता है | वही उनके लिए चुनावों की घोषणा करत्ता है। लोकसदन और लॉर्ड-सभा की 
सम्मिलित बैठक में माष लेने के लिए लोकसदन के सदस्य झाते हैं तो उनका मेतृत्व भी 
अध्यक्ष करता है। 

(2) लोकसदन और लॉर्ड-समा के पारस्परिक सम्बन्धों और व्यवहारों में भी अध्यक्ष 
ही लोकसदन का प्रतिनिधित्व करता है | वही निश्चय करता है कि कोई विधेयक 
वित्त-विधेयक है अथवा नहीं । वित्त-विधेयकों को लॉर्ड-समा में प्रस्तुत करना उसी का 
कर्तेब्य है । वित्त-विधेयकों के बारे में लॉर्ड-समा की प्रतिक्रिया के औचित्य के बारे में 
अध्यक्ष ही निर्णय करता है, अर्थात्‌ वही यह देखता है कि लोकसदन के अधिकारों पर 
आघात पहुँचाने वाले विधेयक हैं तो उन्हें अस्वीकार कर सकता है और अपने निर्णय की 
सूघना लॉर्ड-समा को मेज देता है। 

(3) बाह्य जगत में भी अध्यक्ष ही लोकसदन का नेतृत्व करता है । जो ससदीय 
प्रतिनिधि मण्डल विदेश जाते हैं उनका नेतृत्व प्रायः वही करत्ता है। लोकसदन के निर्णयों 
की सूचना बाहा अधिकारियों को वही देता है और वही यह भी बतलाता है कि उन्हें किस 
प्रकार क्रियान्वित करना है | अध्यक्ष के माध्यम से ही लोकसदन को दे सूचनाएँ और 
थाचिकाएँ प्राप्त होती हैं जो बाहर से उसे भेजी जाती हैं । 

(2) लोकसदन की अध्यक्षता--उध्यक्ष की वास्तविक और मुख्य शक्तियाँ 
लोकसदन की अध्यक्षता से सम्बन्धित निम्नाकित हैं--. 

() अध्यक्ष यह देखता है कि लोकसदन के प्रत्येक अधिवेशन के आरम्म में 
है आवष्यर उपस्थिति है अथवा नहीं अर्थात्‌ लोकसदन के *कोरम' को भी वह सुनिश्चित 
करता है| 

(2) वह सदन की बैठकों का समापतित्व करता है और वाद-विवादों तथा व्यवस्था 
सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करत्ता है तथा वही उन्हें लागू करता है। 

(3) बिना अध्यक्ष की आज्ञा के कोई भी सदस्य भाषण नहीं दे सकता और न 
किसी विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकता है ! अध्यक्ष ही निश्चित 
करता है कि कौनसा सदस्य शेलेगा | समस्त भाषण, वक्तज्य और प्रस्‍् उसी को 
सम्बोधित करके किए जाते हैं । 

(4) अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सदस्यों की वाद-विवाद की उचित 
व्यवत्त्या त्या क्रम का निर्धारण करना है | वह देखता है कि सदस्यगण वाद-विवाद के 
मुख्य विषय से न हटें और अप्रासंगिक बातें न करें । 

(5) अध्यक्ष को निर्णायक मत (0४अधए्ट "७8 देने का अधिकार है | प्रचलित 
प्रथा कै अनुसार वष्ठ अपने इस अधिकार का प्रयोग यधा-स्थिति (४४४5-५९०७) बनाएं 
रखने के लिए करता है | यदि किसी प्रस्ताव द्वारा विषय पर लोकसदन की 
विचार-अवधि हटाने-का निश्चय हो तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग उसके विरोध 
के लिए करता है | यदि विधार-अवधि "बढ़ाने का प्रस्ताव हो तो वह अपने मत का प्रयोग 
रे पक्ष के लिए करता है ताकि अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में सदन को ही करना 
पड़े । 
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(6) बह किसी प्रश्त या “काम रोको' प्रस्ताव को उस स्थिति में दुकरा सकता है 
जब वह उन्हें समा के नियर्मो के विरुद्ध समझता हो | यदि वह देखता है कि सशोधन 
बहुत से है और समय बहुत कम है, तो वह महत्वपूर्ण सशोधनों को छोडकर शेष को 
अस्वीकृत कर देता है। इसको “कगारू समापना ((/8०/0०0 (॥05ए०८) कहते हैं। 

(7) अध्यक्ष सारजेण्ट-एट-आर्मूस की सहायता से सदन में अनुशासन बनाए 
इखता है, अनुशासन भग करने वालों को रोकता है त्तथा अशिष्ट व्यवहार करने बाले को 
सदन से बहिर्गमच के लिए बाध्य कर सकता है | अव्यवस्था बढ जाने पर वह समा की 
बैठक स्थगित कर सकता है ! गम्भीर दुराचार करने पर वह दोषी सदस्य की सत्र भर के 
लिए निलम्बित ($0हएथ०) भी कर सकता है | 

(8) अध्यक्ष लोकसदन में अल्पसख्यकों के द्वितों का भी रक्षक द्वोता है । 

(9) लोकसदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाये रखने का दायित्व भी उसी का 
है । उसकी अनुमति के बिना कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । 

(3) लोकरादन सम्बन्धी प्रशासन--अध्यक्ष उस प्रशासनिक विभाग का प्रधाव भी 
होता है जिसे लोकसदन के स्पीकर का विभाग कद्दा खाता है | इस विभाग में सदन का 
क्लर्क, ल्ाइग्रेरियन और कुछ अन्य सेवक डोते हैं | इनके अतिरिक्त निणी विधेयकों के 
सम्बन्ध में निरीक्षण, कतिपय अधिकारी जिनका सम्बन्ध मतदान कार्यात्षय (५७४१४ 
(0॥72०) से होता है एव कुछ और व्यक्ति होते हैं | अध्यक्ष यह देखता है कि लोकसदम 
की कार्यवाही का प्रकाशब ठीक क्तप्र से होता रहे । 

कभी-कभी अध्यक्ष को स्वधानिक सम्मेलनों का समापतित्व भी करना होता है, 
सैसे 9]4 का बकिघम महल सम्मेलन (छ0८कऋ्ठाघशग ए92० 006थिक्षाट९ ७ 94) 
अथवा ]920 का स्पीकर सम्मेलन (8कट्य27ड 065/८था०८ 06 7920) ॥ वह 
राष्ट्रमण्डलीय स्पीकर सम्मेलनों की भी अध्यक्षता करता है | बाहर से आने वाले शिष्ट 
भडलों का स्वांगत भी करता है | 

उपर्युक्त विदेचन से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश लोकसदन कै अध्यक्ष की शक्तरियाँ 
और कर्तव्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष एक ऐसा आदर्श व्यक्ति है जिस पर सदन को 
पूर्ण विश्वास होता है | उसके निर्णयों का सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल समान रूप से 
सम्पाद करते हैं | उसकी निष्पक्षता और निर्दलीय आयरण इस पद की गरिमा और 
प्रतिष्ठा को बढाने में बहुत हद तक सहायक बनता है । 


ब्रिटिश समिति प्रणाली 
(फद 87 प5॥ (0फराम॥(०६ 59४८०) 
ब्रिटेन में विधि-निर्माण के कार्यों का सम्पादन करने के लिए विविध समितियों की 
मंडच्दपूर्ण भूमिका है ॥ ब्रिदिश समिति प्रणाली का प्रादुर्माद महारानी एलिजाबैथ प्रथम के 
समय हुआ | 
समितियों के प्रकार 
(फऋथ्ड गे (क््रातरांधस्ल्ड) 
ज्ञोकसदन की विविध समितियां हैं, ज़िनमें से अग्रतिस्रित प्रमुख हैं-- 


सर्द 23 


(]) सम्पूर्ण सदन की समिति (ग6 (जराण॥॥2९ ए ऐ० 00९ पठएड0) 

(2) विशिष्ट अथवा प्रवर समितियाँ (5ल०८ ए0प्रा॥००9) 

(3) स्थाई समितियों ($0धातग्ाष्ट एणाएआ।ए०७) 

(4) गैर-सरकारी विधेयक समितियों (00॥रग॥९०४ णा शाए्ग० छ॥9) 

(5) रायुक्त या सम्मिलित समितियाँ (09 0णव्रपवा००5) 

इनके अतिरिक्त (एडीशालाएए एथजए एशामाए5९5, गा८ 50०7४ 
इाज्ातगराहु भाव तआात 000ग॥0९5 चथा पगा७ शलज्ञ ताजा (एजाग्रा।१०5 भी है। 
सम्पूर्ण सदन की समिति 

यह सबसे प्रमुख समिति है तथा इसमें सदन के समस्त सदस्य सम्मिलित होते 
हैं । इसमे और सदन में अन्तर केवल यही होता है कि () सदन की अध्यक्षता करता हैं 
जबकि समिति की अध्यक्षता इसके (समिति) द्वारा निर्दाचित सभापति करता है | 
(॥) समिति का समापति अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठता, बल्कि टेबुल के पारा रखी 
सदन के लिपिक (20/0 की कुर्सी पर बैठता है (॥0) अध्यक्ष की शक्ति की प्रत्तीक 
'गदा (४७००) भी मेज से हटा कर उसके नीचे रख दी जाती है | (४) सदन से मिन्न 
समिति में किसी प्रस्ताव के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती । (५) समित्ति में एक 
सदस्य चाहे जितनी बार बोल सकता है । सदन के समान इसमें बोलने पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं होता और न ही 'पूर्व प्रश्न (थरशण्पड (१७८५४०१७) के प्रस्ताव द्वारा वाद-विवाद 
समाप्त किया जा सकता है | 

... सम्पूर्ण सदन की समिति मे सभी विधेयको पर विचार नहीं किया जाता | मुख्यरूप 

से वित्त-विधेयक ही विचारार्थ लिए जाते हैं ॥ सभी दित्त-विधेयकों के प्रायः दो भाग होते 
हैं->एक भाग का सम्बन्ध व्यय से होता है और दूसरे भाग का सम्बन्ध आय से होता है | 
सम्पूर्ण सदन की समिति जब व्यय से सम्बन्धित भाग पर विचार करती है, तब उसे 
*सम्भरण समिति' (2077॥॥९० ०( 57७9) कहा जाता है और जब आय से सम्बन्धित 
भाग पर विचार करती है त़्व उसे उपाय व साधन समिति या अर्थोपाय समित्ति 
((०॥०॥॥28 ् १४३५५ ॥00 ]/८७॥५) के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 

'वित्त-विधेयकों के अतिरिक्त अग्नलिखित विधेयक भी सम्पूर्ण सदन की समिति में 
भेजे जाते हैं-. 

() ऐसे विधेयक जो अस्थाई आदेश की पुष्टि करते हों, एवं 

(2) ऐसे विशेष विधेयक जिनके बारे में सदन यह निश्चित करता है कि वे सम्पूर्ण 
सदन की समिति के सामने किए जाएँ | 

अन्य प्रकार के विधेयक विभिन्न समितियों में उनके क्षेत्रानुसार भेजे जाते हैं | जब 
समिति का कार्य समाप्त हो जाता है, तब समित्ति वापस सदन के रूप में बदल जाती है| 
अध्यक्ष की गदा (७८९) मेज पर रख दी जाती है, अध्यक्ष पुनः अगना स्थान अहण कर 
लेता है और सदन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है । सदन के लिए कोई समिति स्थाई रूप 
से नियुक्त नहीं की जाती ॥ सम्तिति एक अस्थाई निकाय (8049) होती है जो 
आवश्यकतानुसार किसी भी दिन नियुक्त की जा सकती है 


१24 खिटेब का सकियिन 


विशिष्ट या प्रवर समितियाँ 

वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक विधेयकों के लिए विशिष्ट या प्रवर 
समित्रियाँ होती हैं | ये दो प्रकार की हैं--) वरदर्थ विशिष्ट सम्रितियाँ (४५॥0८ 
इटट्टलाजा (0छागाप्राव८०) तथा (8) सत्रीय विशिष्ट समितियाँ (5८5अंजाओ इलव्ट 
((०शाणा/22६) ॥ तदर्थ समितियाँ अस्थाई होती हैं और विधेयक के विचार की समाप्ति के 
साथ ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है | सत्रीय विशिष्ट समितियां सदन द्वारा प्रत्येक 
सत्र के आरम्भ में नियुक्त की जाती हैं और सत्र के अन्त तक घलती हैं | इनमें से कुछ 
समितियों के नाम ये हैं--प्रदर समिति (ग॥2 5०८७७ 0०॥7/४८०), 'लोक-लेखा 
समिति (6 एकआया(2८ ण॑ ए70॥2 #८८००णा७), स्थाई आदेश समिति (6 
$:0॥4078 0:72 0०0गाएरा००), विशेषाधिकार सम्दन्धी समिति (6 (णग्रम४०० 
पराभा८९०७, सविधिक विलेख प्रदरर समिति (प्रा 6 $ढ०्जांगा 0लराग६26 रण 
$9000079 75020) 

'लोकसदन स्वय निर्णय करता है कि कौन-कौन सी विशिष्ट समितियाँ बनायी णाएँ 
और वही उन समितियों के लिए सदस्यों के नामों का चयन भी करता है। 

ये झमितियां अत्यन्त शक्तिशाली होती हैं | उन्हें खुले अधिवेशन करने का 
अधिकार होता है। ये लोकसदन में तथ्यों का सम्रह करती हैं, प्रमाणों व साद्यों की 
परीक्षा करती हैं और अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त करती हैं जिनसे सम्दन्प्रित विषय के बारे 
मैं उचित कदम उठाया जा सके, पर इनको यह अधिकार नहीं है कि वे किसी व्यक्ति को 
अपने सामने उपस्थित होने को- बाध्य कर सकें अधवा उसके कागजात या अमिलेख 
मैंगवा सकें जब तक कि सदन उन्हें विशेष रूप से इसका अधिकार न दे | अन्य 
समितियाँ विधेयकों के रौद्धान्तिक पक्ष कौ नहीं देखती, वे केवल उनके प्रारुप सम्बन्धी 
'पक्ष को देखती हैं । किन्तु विशिष्ट समितियाँ सार्वजनिक मामलों के विषय में जौँघध-समिति 
का कार्य करती हैं| उन्हें यह देखने का भी अधिकार होता है कि किसी विधेषक में 
निडित सिद्धान्त कहाँ तक उचित अथवा वांछनीय हैं । लोकसदन प्रायः इत समितियों के 
विचारों का सम्मान करता है! 
रथायी समितियां 

विशिष्ट समितियों सै अधिक महत्दपूर्ण स्थायी समितियां हैं | इनकी संझ्या चार 
या पौंच है जिन्हें ॥, 8, 0, 0, & आदि नाम से पुकारा जाता है | एक स्कॉटलैण्ड 
सम्बन्धी मामलों की समिति (0प्वगरा॥2८ 6 500प्रांछी 88975) भी होती है | यह 
केकल उन्हीं विधेयकों पर विचार करती है जिनका सम्बच्ध स्कॉटलैण्ड से होता है | 
यह सपिति अन्य समितियों के आकार से लगभग तीत गुनीं होती है और इसमें कम 
से कम १0 ठया अधिक से अधिक [5 तक विशेषज्ञ होते हैं ॥ इसके अतिरिक्त एक 
महा-समिति (0850 (एश॥गां॥2८) भी होती है । मह भी स्कॉटलैण्ड के मामले पर 
ही विधार करती है | इसी प्रकार देल्स और मन्माठट शायर (एंश25 शा 
'ैक्षापाएप्णा। 507७) के निर्दाघन क्षेत्रों के लिए 6 सदस्यों दाली वैल्स महासमिति 
(जरॉंट्ड छा0ा4 0ततानातल्ट भी होवी है । 
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स्थायी सपितियोँ प्रत्येक संसद्‌ गठन के पश्चात्‌ प्रथम अधिवेशन पर बना दी जाती 
हैं और तव तक बनी रहती है जब त्तक कि उस संसद्‌ का सत्र समाप्त भ हो जाए। 
स्कॉटवैण्ड की समिति को छोड़कर &, 8, 0, 0, & स्थायी समित्तियों में से प्रत्येक की 
सदस्य सख्या 20 होती है, किन्तु किसी विशेष विदेयक के विचारार्थ इनमें 30 तक और 
सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, अर्थात्‌ इनके सदस्यों की संख्या 50 तक हो सकती 
है | नए सदस्यों की नियुक्ति तत्सम्बन्धी विधेयक के प्रति उसके ज्ञान और अनुमद के 
आधार पर होती है। एक चयन समिति (0/भ४भ४८८ ७६ 5९0०८४०७) इन समितियां को 
'नामांकित करती है । समी राजनीतिक दलों के सदस्य इन समितियों में उसी अनुपात से 
लिये जाते हैं जिस अनुपात में सदन में उनकी संख्या होती है । सदन का अध्यक्ष स्थायी 
समिति के लिए समापति का चुनाव उन समापतियों की सूची में से करता है जिनका 
नामांकन घयन समिति करती है | इस सूची में कम से कम 0 सदस्य अवश्य होते हैं| 
स्थायी समिति के समापत्ति (घेयरमैन) की वही शक्तियां हैं जो साधन-समिति के समापति 
की होती हैं | साथ ही उसे यष् भी अधिकार है कि बह दाद-विवाद की समाप्ति का 
प्रस्ताव स्वीकार कर ले और किसी मुखबन्ध कर्तन-यन्त्र (5जञ0076) उपाय द्वारा 
बाद-विवाद बन्द कर दे ॥ 

स्यवर्थापन का अधिकतर कार्य इन स्थायी समितियों द्वारा ही किया जाता है | 
अधिकांश विधेयक इन्हीं समितियों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं । ब्रिटिश स्थादी समितियों 
'की यह एक विशेषता है कि उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित अथवा विशिष्ट नहीं होता | उनका 
कार्य विधेयकों के प्रारूप में संशोधन करना होता है और दे उनके सिद्धान्तों में कोई 
परिदर्तन नहीं; कर सकतीं | रथादी समितियाँ विधेयक का स्वरूप बदल सकती हैं, किन्तु 
उसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकतीं । प्रत्येक विधेयक को उन्हें अपने प्रतिवेदन के साथ 
पुनः लोकसदन के समक्ष प्रस्तुत.करना पड़ता है और यह लोकसदन की इच्छा पर है कि 
'बह सपितियों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करे या न करे 

स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत सशोघनों को लोकसदन प्रायः स्वीकार कर लेता है 
क्योंकि उनके सुझाव बड़े उपयोगी होते हैं | परन्तु इन स्थायी समितियों की कार्य-प्रणाली 
भी दोष-मुक्त नहीं है । अनेक कारणों से इन समितियों की आलोधना की जाती है. 
() समितियों की सदस्य संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये प्रायः गम्भीर विचार के 
उपयुक्त नहीं रहतीं। (5) समितियों पर कार्यमार इतना अधिक है कि 4-5 समितियों से 
हे नहीं चल सकता | (08) समितियों के सदस्य विधेयकों के विषय के विशेषज्ञ नहीं 

|| 

स्थायी समितियों में सुधार पर गम्भीरतापूर्वक विधार चल रहा है | एक ओर तो 
सदस्प-सख्या कम करने तथा दूसरी ओर समितियों की सख्या बढ़ाकर 30 कर देने का 
सुझाव है | यह भी सुझाव है कि ब्रिटिश स्थायी समितियों का गठन समितियों के समान 
विषयवार किया जाए। 
संयुक्त समितियां 

कभी-कभी लॉर्ड-सभा और लोकसदन दोनों सदनों की संयुक्त समितियों की भी 
नियुक्ति होती है | ये संयुक्त समितियाँ ऐसे विषयों पर विचार और अनुसन्धान करती हैं 
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जिनके बारे में दोनों सदनों में उत्तेजना पायी छाती है परन्तु ब्रिटिश सत्तदीव जीदन में 
इनका प्रचलन बहुत ही कम है | इन समितियों का स्वरूप विशिष्ट समित्रियों के समान 
होता है| ; 
गैर-सरकारी विधेदक समित्रियाँ 

शैर-सरकारी विधेयकों के परीक्षण के लिए गैर-सरकारी विधेयकों की समितियाँ 
होती हैं | इन समितियों की कार्य-प्रणातरी विशिष्ट या प्रवर समितियों जैसी है | इनकी 
नियुक्ति का भार घयन-समित्रि (2007026 0 56०८४ण) पर है | ये समितियाँ 
स्थायी होती हैं | ज्ञोकसदन द्वारा निर्मित ऐसी समितियों में चार सदस्य त्तथा लॉर्ड-समा 
द्वारा निर्मित ऐसी समितियों में पॉँच सदस्य होते हैं । 

ये समितियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं | ये उन गैर-सरकारी विधेयकों का परीक्षण 
करती हैं जिनका द्वितीय वाचन (5०८०७ 7९९७१॥९) में विरोध किया जाता है | ये 
समितियाँ अर्द्ध-न्यायिक पद्धति ((2००प्र-7०ठाटा3 7408) पर कार्य करती हैं | ये विधेयकों 
के कृप॑ पर विचार कर उन्हें उन्नत बनाती हैं और उनमें अन्तर्निह्ठित सिद्धान्तों पर विचार 
'कर उनके औवित्य-अनौचित्य के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करती हैं | प्रस्तावित 
व्यवस्था से लामान्वित होने वाले लोगों को और एन लोगों को जिन्हें हानि होने की 
सम्मावना हो, गवाही के लिए आमन्त्रित करने का भी इन्हें अधिकार है | ये लोग स्वय 
'ठथा अपने वकीलों द्वारा अपना पक्ष समितियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं | यह 
निर्णय समितियां ही कर सकती हैं कि किसी विधेयक का निर्माण होना घाहिए या नहीं 
और यदि होना चाहिए तो उसका रूप क्या होगा ? 

समितियों का विर्णय प्रायः अन्तिम होता है, क्‍योंकि व्यवहार में यही पाया गया है 
कि ल्ोकसदन इन समितियों के प्रतिवेदन के विरुद्ध कार्य नहीं करता । 
समितियों के कार्य का मूल्यांकन 

स्पष्ट है कि समितियों का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और ये लोकरुदन के 
व्यवस्थापन-कार्य में “बहुत साहययक हैं 8 ब्रिटैन में इन समितियों को सदन के लघु रूप 
की संज्ञा दी जाती है | परन्तु इससे यड आशय नहीं कि व्यवस्थापन-कार्य में समितियों 
का कार्य मुख्य और ससद्‌ का कार्य गौण हो गया है | ये सम्रितियाँ सदन के अधीनत्य 
रहकर ही अपने कार्यों का सम्पादन करती हैं। 


विधि-निर्माण-प्रक्रिया 
(.«ञ्लंद्तवा५९ 0००८७) 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कानूनों का निर्माण ससद्‌ का सबसे प्रमुख कार्य है । 
ससद्‌ देश के तिए व्यवस्थापन करती है जिसको देश की कार्यकारिणी क्रियान्यित करती 
है । ब्रिटेव की विधि-तिर्माण-प्रथाली ने, जो अत्यन्त वैज्ञानिक रूप में प्यवस्थित है, 
लगमग सम्पूर्ण विश्व कै विघान-मण्डलों को प्रमावित्त किया है । 
विधेयकों के प्रकार 
ड्िटिश विधेयर्कों के विमिन्र प्रकार अग्राकित तालिका सै रपष्ट हैं-- 
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विधेयक (छा) 


सार्वजनिक विधेयक प्राइवेट विधेयक 
(27७० 89) (ए्ध्थ० छा) 


| 


प्राइवेट मैम्दर्स विधेयक सरकारी विधेयक 
(सरार्णव #९ाऐटा'5 95) पक छा) 


वित्त दिघेयक अदित्तीय या सामान्य विधेयक 
(#(०ा८ए छा (२०7-४०729 8॥78) 


स्पष्ट है कि समस्त विधेयक जो संसद्‌ में प्रस्तुत होते हैं, दो प्रकार के दोते 
है...) सार्दजनिक विधेयक और (9) प्राइवेट या असार्दजनिक या व्यक्तिगत दिधेणक | 


सार्वजनिक विधेषक--रुईर्दजनिक विधेयक दे होते हैं जिनका सम्दन्ध देश की 
सम्पूर्ण जनता से या जनता के शहुत बड़े भाग से होता है--उदाहरपार्थ, कर सम्पत्धी 
विधेयक, प्रशासनिक विधेयक, मताधिकार सम्बन्धी विधेयक, अनिदार्य शिक्षा सम्बन्धी 
विधेयक आदि । ऐसे विधेयकों का उद्देश्य किसी रारज॑निक हित की रूप्पना होता है। 

'इन सार्दजनिक विधेयकों के पुनः दो प्रमुख भेद होते हैं--गैर-सरकारी सदस्यों के 
विधेयक (श४३४ ४८००० ६ 8॥॥5) एवं सरकारी विधेयक (00:वध्यणाला छी॥5) | 

जय कोई सार्वजनिक विधेयक प्राइवेट, अर्थात्‌ व्यक्तिगत या गैर-सरकारी सदस्य 
द्वारा प्रस्तुत किया जादा है तो उसे गैर-सरकारी रुदस्यों का विधेयक कहा उऊाता है १ 
इस प्रकार के विधेयकों का सरकारी सहयोग के ऊमाव में पारित होना बहुत कठिन होता 
है । उन सार्वजनिक दिधेयकों को, जिन्हें सरकार द्वारा अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल के किसी 
सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, सरकारी विधेयक कहा जाता है इन विधेयकों को 
सरुद्‌ से पारित कराना सरकार का उत्तरदायित्व होता है । सदन का अधिकांश समय 
इन्हीं विधेयकों को पारित करने में व्यतीत होता है । 

सरकारी विधेयक भी दो भागों में दाँटे जा रुकते हैं-.6) वित्त-विधेयक और 
(8) साधारण अथवा अवित्तीय दिघेदक । वित्त विधेयक मन्त्रिमण्डल के सदस्य द्वारा 
राजा की सिफारिश पर लोकसदन में प्रस्तावित किए जाते हैं इन्हें लॉर्ड-समा में 
प्रस्तावित नहीं किया जा सकता । कौन-सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन-सा 
नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष (5४४८०) करता है | वित्त विधेयकों के अतिरिक्त जो 


अन्य सार्दजनिक विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तादित होते है, दे अवित्तीय या साधारण 
विधेयक कहलाते हैं। 
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व्यक्तिगत या असार्दजनिक विधेयक--ये वे विधेयक हैं जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण 
देश कौ जनता से न होकर किसी स्‍्थान-विशेष की जनता से अथवा किसी संस्थान या 
सतंत्था से होता है और जो जवता के साम्पत्तिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते । 
'उदाहरणार्थ, वह विधेयक जो किसी नगरपालिका या निगम से सम्बन्धित हो या विशेष 
प्रकार के मजदूरों के हितों के लिए हो या किसी विशेष स्थान पर सुधारं-योजना के लिए 
हो, व्यक्तिगत या अस्तार्दजनिक विधेयक (छग४&॥5 97) कहलाता है | ऐसे विधेवक प्रायः 
नगरपालिकाओं और नयर-निय्ों पैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रार्थना-पत्रों कै माध्यम 
से प्रस्तुत किए जाते हैं | इनके पारित होने कौ भी उस समय तक बहुत कम सम्भावना 
रहती है जद तक कि सरकार उनका समर्थन नहीं करती | प्यक्विगत सदस्यों के 
विधेयक (श्राधव८ #थयाएटा 5 छता३) ठथा व्यक्तिगत विधेयक सार्वजनिक विधेयकों के 
अन्तर्गद शामिल होते हैं जिनका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर पड़वा दवै | इन विधेयकों के पारित 
होने के लिए ससद्‌ मैं एक मित्र प्रक्रिया को अपनाया णाता है | व्यक्तिगठ विषेयकों का 
सम्बन्ध सार्दजनिक हित से न होकर विशिष्ट हित से होता है ॥ ये विधेयक न तो भन्दत्रियों 
द्वाद् प्रार्यवा-पत्र भेज कर प्रस्तुत किए जाते हैं | इनको पारित करने के लिए संख़्द्‌ में 
सार्वजनिक विधि-निर्माण प्रक्रिया से मित्र प्रक्रिया अपनाई जाती है ॥ 
ज्ार्दगनिक विधेयर्कों (दिच-विधेयकों के अतिरिक्त) 
से अम्दश्पिद विधि-निर्माण प्रक्रिया 

इन दिवेषकों की विधि-निर्माण भ्रक्रिया क्रमश, निम्नलिखित स्वरों (४७४५७) में 
पूरी होती है 

(0 प्रस्तुतीकरण एवं अथप बाघत--सिद्धान्दतः ये दोनों बातें मिन्न-मिन्न हैं, किन्तु 
ब्रिटेन में विधेयक का प्रस्तुतीकरण तथा प्रथम बाचन एक साथ ही होता है ॥ 

कोई भी सार्वजनिक वियेदक सैद्धान्तिक रूप में किसी भी संसद्‌ सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु व्यवद्वार में सभी महत्वपूर्ण सार्दजनिक विधेबक सरकार 
की ओर से किसी थे किसी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए छाते हैं । दित्त-विधेयक अनिवार्यतः 
विसपनद्री द्वारा ही प्रस्तुत होता है और वह भी लौकसदन में ही | अन्य दिद्ेयक संत्तद्‌ के 
दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सके हैं, परन्तु महत्वपूर्ण 
विदेेयकों को प्रायः लौकसदन में ही प्रस्तादित करने की प्रथा है! 

विद्रेयर्कों को प्रस्तुत करने की दौन दिप्नियाँ प्रचलित हैं-... 

(0) साधारण प्रस्तुतीकरण (0णााज़ रएवंणयांख) 

(2) दस मिनट के नियम का प्रस्तुतीकरण (7 ए004ए८४छ॥ णाठंटर परी७ पच्य 
७०७5 एश८) 

(3) विवेषक कौ व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला भ्रस्तुतीकरण (॥#04फटांव्स 
एस्‍ठटर ए2 23४४ 00 [दतए८७०१ सिरंजंएा) 

शापाएण प्रस्तुदीकरण कै अन्तर्गव विधेयक के प्रस्ताव को विधेयक प्रस्तुव करने 
से पूर्व कोई भाषग नहीं देता पड़ता | बह कैदल विधेयक को प्रस्तुत करने कौ लिखित 
सूचना सदन के लिपिक (ट्यं: ०४४ पर००5०) को दे देता है । दत्पश्चःश्‌ अध्यक्ष उसे 
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विधेयक को विधिवत्‌ प्रस्तुत करने के लिए बुलाता है । वह आकर अपने विधेयक को 
सदन के लिपिक कै पास रख देता है और यह स्वयं अथवा लिपिक विधेयक के शीर्षक 
को पढ़ देता है | इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुतीकरण की क्रिया पूरी हो जाती है | 
तत्पश्चात्‌ यह प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक को घहली बार पढ़ा हुआ (सा 
एथ4079) समझा जाए और उसे छपवाने की आज्ञा दी जाए | सामान्यतः यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया जाता है और इस विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम दाघन समाप्त 
हो जाता है। 

दस मिनट के नियम के प्रस्तुतीकरण का प्रयोग सरकार द्वारा विवादपूर्ण और 
महत्व के विधेयकों के लिए किया जात्ता है | प्रस्तावक को और विपक्ष के एक सदस्य को 
थोड़े-थोड़े समय में यह अदसर दिया जाता है कि प्रस्तावक विधेयक का उद्देश्य और 
'उसका महत्व तथा विपक्ष उसकी आलोचना सक्षेप में सदन के सम्मुख व्यक्त करें | 
तत्पश्धात्‌ यह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूरा समझा जाए और 
'उसे छपदाने की आज्ञा प्रदान की जाए । इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर विषेयक का 
प्रस्तुतीकरण और प्रथम वाचन समाप्त समझा जाता है। 

विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावक 
अपने विधेयक के सिद्धान्तों और उसके लामों को स्पष्ट करते हुए एक तम्बा भाषण देता 
है और यह प्रस्ताव रखता है कि सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी 
जाए | विरोध करने दाले सदस्य प्रस्तावित विधेयक के सिद्धान्तों के दोषों को सदन के 
सम्मुख प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव के सदन में प्रस्तुत 'करने की अनुमति का विरोध 
करते हैं | अन्त में मतदान द्वारा निर्णय किया जाता है । यदि सदन का निर्णय प्रस्ताव के 
पक्ष में होता है तो सदन के समक्ष यह प्रस्तावित किया जाता है कि विधेयक का प्रथम 
वाघन (/80 7२८७१॥॥४) पूरा समझा जाएं और उसे छपवाया जाए। अधिक समय लगने 
के कारण इस विधि का अब प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता ॥ 

(0 द्वितीय वाचन--प्रथम वाचन के पश्चात्‌ जब विधेयक छप जाता है, तब वह 
सूची (0४०6८) पर आ जाता है ॥ विधेयक के दूसरे वाचन के लिए एक तारीख 
निश्चित कर दी जाती है । इस तारीख को प्रस्तावक यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक 
को दूसरी बार पढ़ा जाए । 

द्वितीय वाघन (5८००च० 7२८७१४॥४) के समय विधेयक पर वास्तविक वाद-विवाद 
होता है। इस वावन में विधेयक के शीर्षक, उद्देश्य, प्रयोजन और सिद्धान्तों पर खुलकर 
चाद-विदाद किया जाता है | विधेयक के सिद्धान्तों और उसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों 
पर पूर्ण विचार होता है। इस अवस्था में कोई रुशोधन नहीं हो सकता । सदन सम्पूर्ण 
विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देता है | यदि विधेषक किसी मन्द्री द्वारा 
प्रस्तावित हो तो उसके अस्वीकृत हो जाने का अर्थ यह लगाया जाता है कि सदन का 
मन्त्रिमण्डल पर विश्वास नहीं रह गया है, परन्तु ऐसे अवसर प्रायः बहुत ही कम आते 
हैं द्वितीय वाचन के समय बहुमत की पूरी शक्ति इस बात पर केन्द्रित हो जाती है कि 
सरकारी पक्ष की हार च हो पाए | फिर भी विपक्ष की वजनदार आलोचना से प्रमावित 
अवश्य होती है और जिन संशोधनों को उचित समझती है, स्वयं स्वीकार कर लेती है। 
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द्वितीय दाघन में दिधेयक को अस्वीकार करने के लिए प्रायः दो तरीके प्रयोग में 
लाए जाते हैं--() सीधे शब्दों मे यह प्रस्ताव रख दियां जाता है कि अगुक विधेयक 
सिद्धान्त रूप से दोषपूर्ण है, अतः इसे कानूत का रूप न दिया जाए, (2) विधेयक का 
प्रस्तादक जब यह प्रस्ताव करे कि विधेयक का दूसरा वाचन हो, तो विरोधी पक्ष की ओर 
से विधेयक को इतने समय शद दूसरी बार पढने का सशोघन रख दिया जाए कि तय 
तक ससद्‌ का सत्र ही समाप्त हो जाए। यह दिधेयक को नग्नतापूर्ण ठप से अस्वीकार 
करने की विधि है जिसके द्वारा विधेयक स्पष्टठ. अस्दीकार भी नहीं किया जाता और 
समाप्त मी हो जाता है| 

गैर-सरकारी रूदस्योंँ द्वारा प्रस्तुत विधेयक, यदि उन्हे सरकारी समर्थन प्राप्त हो तो 
द्वितीय वाचन की स्थिति मे समाप्त हो जाता है । 

(0) समिति स्तर--द्वितीय दाचन के बाद विधेयक किसी समिति के सुपुर्द किया 
जता है ॥ यदि यह वित्त-विधेयक है तो सम्पूर्ण सदन की समिति में मेजा जाता है, 
अन्यथा शेष सभी दिधेयको को अध्यक्ष द्वारा प्राय स्थायी समितियों में से किसी एक में 
भेज दिया जाता है । कभी-कभी विधेयक को किसी विशिष्ट समिति (5८०० 
((७॥0॥00) को भी दिया जाता है और वहाँ से वापस आने पर या त्ो सम्पूर्ण सदन 
की समिति में या किसी स्थायी समिति में जाता है । 

समिति का भी विधेयक के लिए बड़ा महत्व होता है। समिति में विधेयक के 
अग-प्रत्यग पर विचार किया जाता है और इसकी घाराओं व उपघाराओ पर पूर्ण रूप से 
बहस की छाती है ! इस स्तर पर विधेयक के शब्द-प्रतिशब्द पर विचार-विमर्श होता है । 
विरोधी दल के सदस्य दिधेयक में बहुत से परिवर्तन कर विदेयक के प्रभाव को गितना. 
झम्मद हो उतना कम कर देने का प्रयत्न करते हैं । 

समिति में विधार अदौपचारिक होता है । रूमिति द्वारा विधेयक में सशोघन सुझाए 
जा सकते हैं यद्यपि उन्हें स्वीकार करना या न करना सदन की इच्छा पर निर्मर करता 
है । 

(0) प्रतिवेदन स्तर--समिति स्तर के शाद प्रतिदेदन स्तर (१८फणा 80080) आता 
है। सम्पूर्ण सदन की सपिति के पश्चात्‌ यह स्तर केवल औपचारिक रह जाता है, लैकिन 
अन्य समित्रियों के विचारोपरान्त इस स्तर घर पर्याप्त दाद-विदाद होता है | ब्रिटेन में 
समितियाँ प्रत्येक विपेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को ब्ापत्त भेजती हैं | यह 
चूर्णत. सदन के अधिकार की दात है कि दह समितियों के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों 
को अस्वीकार करे या न करे ॥ सदन यदि थाहे तो विधेयक को समित्ति के पास पुना 
विपार के लिए मैज सकता है | 

समिति का प्रतिदेदन कुछ भी क्यों न हो, दिघेयक के स्दरूप और सिद्धान्तों आदि 
कै दिषय में अन्तिम निर्णय लेता सदन का कार्य है | इस स्तर पर भी रिवेषक सम्बन्धी 
सरशोपत प्रस्तुत किए जा सकते हैं । स्वयं सरकार भी यदि घाहे तो अपनी ओर से 
सशोपन की पहल कर सकती है । इस सदर पर जिस रूप में भी व्यियक स्दीकृत होता 
है यह तृतीय दाघन के लिए तैयार हो जाता है | अधिकाँश विद्देयक प्रतिदेदन स्तर से 
कीपे तृतीय दाचद के स्तर पर उसी दिन आ जाते हैं । 
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(२) तृतीय वाचन--विधेयक के जीवन का सदन में तृतीय वाचन (रात 
२०८०१॥६) अन्तिम स्तर है | इस पर भी वाद-विवाद होता है और विधेयक के सिद्धान्तों 
चर विचार किया जाता है | इसका उद्देश्य होता है कि सशोधित विधेयक को एक बार 
अन्तिम रूप से फिर देख लिया जाए, उसकी परीक्षा कर ली जाए और तभी उसको 
अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाए | इस स्तर पर विधेयक के रूप पर त्तथा 
वाक्य-प्रतिवाक्य अथवा शब्द-प्रतिशब्द पर विचार नहीं होता | केदल विधेयक के 
सिद्धान्तों और उसके गुण-दोषों पर विचार किया जाता है | इस वाचन में नियमित 
सशोघन नहीं किए जाते, केवल विधेयक के प्रारूप में शब्दों का हेर-फेर किया जा सकता 
है। इस तरह तथ्य सम्बन्धी परिवर्तद इस स्तर पर नहीं होते | अन्त में, इस आशय का 
प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है कि विधेयक का तृतीय वाचन हो गया है अर्थात्‌ विधेयक 
सदन में अन्तिम रूप से स्दीकृत एवं पारित हो गया है | ठृतीय दाचन के स्तर पर भी 
सदन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, परन्तु प्रायः ऐसा नहीं होता । 

(श) विधेयक का द्वितीय सदन में जाना--एक सदन द्वारा पारित होने पर 
विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है | अधिकांश सरकारी और महत्वपूर्ण विधेषक 
पहले लोकसदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः वहाँ विचार होने के उपरान्त पुनः 
लॉडें-समा में मेज दिए जाते हैं | सदन का लिपिक विधेयक को दूसरे सदन में ले जाता 
है। दूसरे सदन में भी फिर वही सब स्तर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, 
प्रतिवेदन स्तर तथा तृतीय समितियों और विशिष्ट समितियों का प्रयोग नहीं किया जाता, 
वरन्‌ सम्पूर्ण सदन-समिति का प्रयोग होता है । यदि लॉर्ड-समा विधेयक को स्वीकार 
लेती है तो वह हस्ताक्षर के लिए राजा के पास भेज दिया जाता है और यदि विधेयक से 
असहमत होती है और उसमें संशोधन कर देती है तो विधेयक पुनः लोकसदन में आता 
है । लोकसदन में लिपिक (0।550 प्रत्येक संशोधन को पढ़ता है और भन्‍्त्री उसके साथ, 
स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखता है । यदि प्रस्तावित संशोधन को 
स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। 
यदि दोनों सदनों में मतमेद रहता है तो उसे दूर करने के लिए निम्नांकित दो विधियाँ 
प्रयुक्त की जाती हैं-. 

() दोनों सदनों के कुछ प्रतिनिधि, जो प्रदन्‍्धक (0/७0982८:७) कहलाते हैं, अपने 
सम्मेलन द्वारा मतमेदों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं | इस सम्मेलन में लोकसदन 
के प्रबन्धकों की संख्या लॉर्ड-समा के प्रबन्धकों की संख्या की दुगुनी होती है | यह 
सम्मेलन स्वतन्त्र और बन्द दोनों प्रकार का हो सकता है | स्वतन्त्र सम्मेलन में प्रबन्धक 
मतमेदों के आधारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करके उनके पक्ष में विस्तारपूर्वक विचार 
प्रकट कर सकते हैं | यद्यपि मतमेदों को सुलझाने का यह एक अच्छा ढंग है, किन्तु 

836 से इसका प्रयोग नहीं हुआ है । अन्तरेंग सम्मेलन में मतभेद के आघारों को विरोधी 
सैदन भ्रबन्धकों द्वारा एक लिखित बयान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है | इस प्रथा का 
प्रार्म्म 85 में हुआ था | इस उपाय से दोनों सदन अपने मतमेदों को लिखित सन्देशों 
द्वारा दूर कर सकते हैं| 
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(2) यदि उक्त विधियों या उपायों से भी दोनों सदनों के मतमेद समस्त न हों तो 
१949 में सशोघित 9]] के संसदीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार “कार्यवाही 
करके लोकसदन दिधेयक पारित करा सकता है जिसके अनुसार लॉर्ड-समा लोकसदन 
द्वारा पारित विधेषक कौ अधिक से अधिक एक वर्ष विलम्बित कर सकती है और उसके 
बाद राजा के हस्ताक्षर से विधेयक स्वतः कानून बन जाता है ।” 

(शा) राजा की स्वीकृति--विधेयक के जीवन का अन्तिम स्तर राजकीय स्वीकृति 
(९०)भ-#5ध्थगा)) का होता है जौ केवल औपचारिक है | विधेयक इस अन्तिम अदस्था में 
राजा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और अध्यक्ष की उपस्थिति में उनके 
शीर्षक लॉर्ड जमा में पढे जाते हैं | राजा के प्रतिनिधि द्वारा घोषणा की जाती है कि 
“राजा ऐसा चाहते हैं ।' इस तरह राजकीय स्वीकृति का कार्य समाप्त हो जाता है तथा 
विधेयक कानून बन जाता है एव उसे सविधि-पुस्तक (5४७८ 800४) में लिख दिया 
जाता है । 


थ्यक्तियत सदस्यों के प्रस्तावों और विधेयकों 
से सपम्दन्धित प्रक्रिया की विशेषताएँ 

कुछ सार्दजनिक विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा अर्थात्‌ गैर-सरकारी था 
स्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं ॥ इन पर विचार शुक्रदार को ही होता है 
॥ सदस्यगण अपने पर्चे लिपिक (025) की सम्दूक में, जो मेज पर रखा रहता है, 
डाल देते हैं ॥ लिपिक उन पच्चों को एक-एक करके खींचता है जिसका पर्चा पहले 
दिंच जाता है, वही सदस्प अपना विधेयक सत्र के पडले शुक्रवार कौ प्रस्तुत करता 
है, दूसरे पर्चे दाला दूसरे शुक्रवार को और ठीसरा तीसरे शुक्रवार को आदि | इस 
प्रकार सगभग सब शुक्रवारों का गैर-सरकारी सदस्यों (थार३० पराध्याल्रञे के 
विधेयकों हेतु उपयोग होता है । इन सदर्स्यों के प्रस्तावों और विधेषकों के लिए संसद 
के कार्यक्रम में बहुत कम समय मिलता है | व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक सार्दजनिक 
धन के व्यय से सप्दन्धित भहीं होते ॥ 
असार्वजनिक व्यक्तिगत विधेयकों से सम्बन्धित विधि-निर्माण प्रक्रिया 

श्यक्तिगत विधेयक प्रायः नगरपालिकाओं और नगर-निगर्मो णैसी स्थानीय भस॑रचाओं 
द्वारा प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं और इनका सम्बन्ध सार्वजनिक 
हित-साधत न होकर विशिष्ट-हित साधन होठा है ॥ 

इन विधेयकों के चारित होने की निम्नलिखित प्रक्रियाएँ हैं-- 

(॥) प्रत्येक विधेयक कित्ती भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रायः 
संस॒द्‌ के बाहर के व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा भेजा जाता है | 

(2) विधेयक प्रस्तावित करने के लिए मसविदे के झाथ-साथ एक याचना-पत्र 
(एन#छजा) भी मेजना अनिदार्य है । इसके भेजने से पूर्व-उन व्यक्तियों को प्रकाशित 
सूचना देनी पड़ती है जितके निजी हितों पर इसका प्रमाव पड़ता हो | सूचना की 
प्रतिलिपि क्म्दन्धित सरकारी विभाग को मेजनौ होती है । यह सब कार्यवाही करने से पूर्व 
विधेषक घर किसी प्रकार का दिचार करता सम्मव नहीं होता । विषेवक का प्रस्तुतीकरण 
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चाहने वाला उतनी घनराशि सरकारी कोद में जमा करा देता है जितनी उसमें व्यय होने 
की सम्मावना होती है। 

(3) विधेयक से सम्बन्धित याचना-पत्र संसद्‌ के दोनों सदनों के एक अधिकारी 
जिन्हें 'असार्वजनिक विधेयकों के प्रार्थना-पत्र का परीक्षक' (छप्कशाध 0 एथशांप्रणा 
एत५४३७ 98॥9) कहते हैं, द्वारा देखा जाता है और उस विधेयक की तत्सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति पर उनके द्वारा विघार किया जाता है । परीक्षक द्वारा प्रस्तावित 
विधेयक कौ नियमानुसार प्रमाणित कर देने के बाद विषेयक को ससद्‌ के किसी सदन में 
प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसका प्रथम वाघन हो जाता है। 

(4) द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धान्तों पर विस्तारपूर्वक विवाद होता है और 
गदि विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हो जाता है, तो उसे “निर्विरोध विधेयकों की 
समिति' (0०७७४८८ ०९ ७09७79०5०७ छ9) में मेज दिया जाता है | यह समिति 
विधेयक की धाराओं पर विस्तार से विचार करती है और अपने प्रतिवेदन के साथ उसे 
सदन को दापस भेज देती है | 

यदि द्वितीय वाघन में विधेयक का विरोध होता है तो उसको व्यक्तिगत विधेयकों 
की विभिन्न समितियों में से किसी एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है । समिति 
विधेयक के विषय में न्यायिक जौंच (00५ 879०४) करती है । समिति अपनी जौंच 
केवल विधेयक की प्रस्तावना (शव्था0०) तक ही सीमित रखती है और विधेयक के 
सिद्धान्तों पर ही पक्ष-विपक्ष के तकों को सुनती है | यदि समिति विधेयक को कानून 
बनने के योग्य नहीं समझती तो वह समाप्त समझा जाता है, किन्तु यदि समिति विधेयक 
सम्बन्धी सब बातों से सन्तुष्ट हो जाती है तो वह विधेयक की घाराओं पर विस्तारपूर्वक 
विधार करने के उपरान्त अपने प्रतिदेदन के साथ उसे सदन को वापस भेज देती है। 

इसके बाद प्रतिवेदन स्तर पर व्यक्तियत विधेयकों का द्वितीय दाचन उसी तरह 
होता है जिस तरह सार्वजनिक विधेयकों का | जिस विधेयक के पक्ष में समिति अपना 
प्रतिवेदन दे देती है, वह सदन में प्रायः बिना किसी वाद-विदाद के पारित हो जाता है, 
तथा दूसरे सदन में भेज दिया जाता है जहाँ इसे प्रायः स्वीकार "कर लिया जाता है | 
तत्पश्वात्‌ राजकीय स्वीकृति के बाद वह कानून बन जाता है | 
वित्त-विधेयकों से सम्बन्धित विधि-निर्माण प्रक्रिया 

वित्त-विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनका सम्बन्ध करारोपण, परिवर्तन या निरस्त 
'करने और सार्वजनिक कोष के नियोजन (8#एणपंश्ाण जे ए८ एफ्रांट 700) से 
होता है| वित्त-विधेयकों की एक विशिष्ट स्थिति होती है और ये अनिवार्यत: लौकसदन में 
ही प्रस्तावित किए जाते हैं | लोकसदन दित्त-विधेयकों को संशोधित या अस्वीकृत कर 
सकता हैं, किन्तु जब अनुदान के लिए मौंग की जाए तब यह अपेक्षित राशि को कम या 
अस्वीकार तो कर सकती है, पर उसे बढ़ा नहीं सकती | वित्त-विधेयकों पर लॉर्ड-समा 
का कोई अधिकार नहीं "होता | वित्त-विधेयक लोकसदन में उस समय तक प्रस्तावित नहीं 
किए जा सकते जब तक उन पर इस सम्बन्ध में सम्राट की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई 
हो । इस तरह लोकसदन आय-व्यय के विवरण (8068०) की पूरी जाँच करती है और 
वित्तीय नीति पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखती है | 





विधि का शासन और न्याय व्यवस्था 
(रणश९्णाएज शात उणए्गलंब 57४शा) 





ब्रिटेन की कानूनी और न्याय व्यवस्था को विरव में सर्वोत्तम माना जाता है | ब्रिटेन 
में शासन, शासक दर्ग का नहीं अपितु काननू का है, और न्यायाधीश कानून के शासन 
(एणाॉ४ ० [.उश्र) को लागू करने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहते हैं | इस स्थिति ने ही 
प्रिटिश ससदीय शासन-व्यवस्था की प्रतिछठा और गरिमा में मारी अमिवृद्धि की है ॥ 


कानून के शासन का अर्थ एवं अवधारणा 
(१४९३४०७४३ 254 एफत्क ०0 एल ज [.छ) 

ब्रिटेन में कादून के शासन से तात्पर्य यह है कि वहीँ कानूत ही देश का 
शासनकर्त्ता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष कौ इच्छा अर्थात्‌ देश में कानून शर्वोच्च है 
जिसके अधिकार-प्षेत्र से कोई बच नहीं सकता | कानून के शासन का डायसी (0/००)) 
ने अपनी पुस्तक 'दि लॉ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन' (0८फ ० ९० (05000) मैं 
विशद्‌ विवेचन किया है | उन्होंने बतलाया कि कानून की सर्वोद्चता की यह मान्यता किस 
तरह ब्रिटिश प्रशासन और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है ॥' 

डायसी के अनुसार कानून के शासन की तीन प्रमुख अदधारणाएँ (सप्रत्यय) हैं-- 

(॥) कानून की सर्वोपरिता ($0ए़टगा»८१ ० [39७)--ब्रिदेत में कानून सर्वोपरि 
है । ब्रिटेन के शासक वर्ग को नागरिकों के साथ मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं 
है | कोई भी व्यक्ति केदल तभी दण्डित किया जा सकता है जब देश के किसी साधारण 
न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध डो जाए | इस प्रकार देश का कोई भी व्यक्ति अवैध 
रूप से अपने छीवन या अपनी सम्पत्ति से ददित नहीं कियः छा सकता ॥ दादी ने 
कानून के शासत्र के इस आराय को इन शब्दों में प्रकट किया है-.“जंब तक कोई 
व्यक्ति स्प्टत: कानूत के विरुद्ध आवरण नम करे और कांबून के विरुद्ध किया गया वह 
आपरण देश के सामान्य न्यायालय में सिद्ध न हो जाए, तर तक भ सो किसी को दण्ड 
दिया जा सकता है और न किसी को ज्ञारैरिक कष्ट अथवा हानि पहुँचाई जा सकती 
है ।“ अभियोग की युली सुनवाई होती है और अमियुक्त को अपने बधाव के लिए सफाई 
दैने या अपना परत प्रस्तुत करने का पूरा अवत्तर दिया जाठा है 
“यू उन्‍्मपतकक-तापन ए० फ८ ६८७१) [जज टलतफपतप००6- 
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(2) कानून की समानता (छ4ण्थशा> छटण० -49)--प्रत्थके ध्यक्ति चाहे वह 
किसी भी स्थिति या पद पर हो, कानून का उल्लघन करने घर उसका परिणाप भुग्तने 
के लिए दाघ्य है। डायसी के अनुसार--”कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, वरन्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, देश के सामान्य कानून से 
शासित होता है तथा सामान्य ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में आता है ।” ब्रिटेन में कानून के 
अन्तर्गत लाम-हानि समी को समान रुप से प्राप्त है । कानून के अन्तर्गत मिलने याले 
लाम से कोई दंचित नहीं किया जा सकत्ता और उसके अन्तर्गत दिए जाने वाले दण्ड से 
कोइ बच नहीं सकता । यदि साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध कानून का उल्लघन करने पर 
सुकदपा अलाया जा सकता है तो प्रशासनिक अधिकारियों पर अपने सरकारी पद पर 
'किए गए उन कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है णो कानून के विरुद्ध हों 
और जिन्हें करने के लिए उनके पास कोई आघार न हो | जिस साघारण कानून के 
आधार पर साधारण स्यक्तियों के कार्यों का औचित्य-अनौचित्य परखा जाता है उसी के 
आधार पर सरकारी अधिकारियों के सरकारी हैसियत से किए गए कायों का 
औचित्य-अनौचित्य भी ज़ौंचा जाता है ॥ इसी प्रकार जो साधारण न्यायालय साधारण 
व्यक्तियों के अपराधों के मुकदमों का निवटारा करते हैं, वे ही सरकारी कर्मचारियों के 
सरकारी ईसियत में किए गए अपराधों कै मुकदमों का निपटारा भी करते हैं। 

(3) संवैधानिक सिद्धान्तों का न्यायिक निर्णयों की उपज होना अथवा व्यक्ति के 
अधिकारों की रक्षा (70020०० ०६ ४४॥0७)---डायसी के अनुसार कानून के शासन की 
तीसरी अवधारणा यह है कि संविधान के सामान्य सिद्धान्त उन न्यायिक निर्णयों के, 
परिणाम हैं जिनमें न्यायालयों भे विशेष अमियोगों में साधारण नागरिकों, के अधिकारों को 
निश्चित किया है | इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से मामलों में जो विधान में स्पष्ट नहीं 
हैं, न्यायालयों के निर्णय ही अन्तिम माने गए | इसलिए विधान में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी कानून (जिनका संदिघान में उल्लेख नहीं है ) न्यायालयों के निर्णयों के परिणाम 
हैं | डायसी के अनुसार, “कानून के शासन का महत्त्व इतना अधिक है कि संसदीय 
कानूनों का निर्माण भी उत्ती की रक्षा के लिए किया जातां है और संसदु की कानून की 
शक्ति को सर्वोच्च इसलिए समझा जाता है कि वह कानून बनाने का कार्य देश के उम्र 
सामान्य कानून (0७00० [:ऋ) को ध्यान में रद कर करती है जो स्वयं कानून के 
शासन का आघार है।" 


कानून के शासन का व्यावहारिक पक्ष या सीमाएँ 
(एशब्त्पल्गे 85फथ्ल 0754 09030075 ज॑ ऐतेट त].,4ए) 

कानून के शासन के बारे में डायसी की उपर्थुक्त तीनों सैद्धान्तिक अवधारणाएँ 
अतिशयोक्तिपूर्ण हैं जैसा कि निम्नांकित विवेचन से प्रकट हो सकेगा-- 

(7) डादसी की प्रथम व्याख्या की अव्यावहारिकता--डायसी द्वारा कानून के 
शासन की अपनी पहली व्याख्या में दो बातों पर बल दिया गया है--(क) कानून का 
शासन इस बात को स्दीकार नहीं करता कि अधिकारियों को “व्यापक स्वेच्छाधारी और 
स्वविवेक पर आधारित” शक्ति के प्रयोग का अधिकार हो, एवं (ख) प्रशासन का प्रत्येक 
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कार्य सामान्य कानून या ससदीय कानून द्वारा अधिकृत हो | डायसी की ये दोनों हीः बातें 
अव्यावहारिक हैं क्योंकि-- 

(0) डायसी निरकुश या स्वेच्छाचारपूर्ण शक्ति (#छाएश9 70५८) और विवेक 
(0७5८/०४०॥9) के विमेद को स्पष्ट नहीं कर सका है | उसने इन दोनों शब्दों को उलझा 
दिया है | स्वैच्छाचारिता और दिवेक दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं | स्वेच्छाचारी शक्ति का 
अर्थ अनुत्तदायी ठथा अनियन्त्रित शक्ति है जो कानून के शासन की सहगामिनी नहीं हो 
सकती । आज के राज्य का स्वरूप लोक-कल्याणकारी है और अधिकारियों को अपने 
विमिन्न उत्तरदायित्वों को सुचारु रूप से निभाने के लिए आवश्यकदानुसार स्वदिवेक से 
कार्य करना पडता है। उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता है कि यह स्वविवैक स्वेच्छाचारिता 
का रूप न प्रहण कर ले | 

(॥0 प्रदत्त विधान की दृष्टि से भी डायसी का निष्कर्ष अव्यावहारिक माना जाएगा। 
व्यवहार में यह सम्मव नहीं है कि समाज की प्रत्येक आवश्यकता का नियमन संसद्‌ के 
विस्तृत विधान द्वारा ही हो ॥ ब्रिटिश ससद्‌ का इतिहास साझ्षी है कि लम्बे समय से वह 
प्रथा चली आ रही है जिसे हम आज प्रदत्त दिघान (0श«ह9०१ [.९2890070) वा 
उप-दिघान (500-(श3007) या ससद्‌ द्वारा शक्ति का हस्तान्तरण कहते हैं | ससद्‌ 
तो कानूनों की रूपरैखा मात्र निर्धारित करती है | बाद में विभागीय आदेशों 
(0थ/भाणा९॥] 0702५) द्वारा उन्हें पूरा किया जाता है | शासन-विमाग ही कानून की 
बारीकियों को देखते हैं और संसदीय कानून का व्यापक अर्थ निकाल कर अनेक 
निमय-विनियम तथा आदेश-परिपत्र जारी करते हैं | प्रदत्त विधान की यह व्यवस्था 
कानून के शासन के उस रूप में प्रतिकूल हैं जिसका प्रतिपादन डायसी ने किया है । 

(2) डायसी की द्वितीय व्याख्या की अव्यावहारिकता--डायसी ने अपनी दूसरी 
व्याख्या में इस दात घर बल दिया है कि सामान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी दोनों 
ही कानून की दृष्टि से समान हैं तथा सामान्य न्यायालय द्वारा दण्डनीय हैं | डायसी के 
इस मत की भी अनेक आघारों पर आलौचना की जाती है 

() वर्तमान समय में अन्य देशों की तरह ब्रिटेन में भी शासकों और कूटनीतिक 
अधिकारियों को न्यायालयों की कार्यप्रणाली और मुकदमों आदि के सम्बन्ध मैं विमुक्तियाँ 
या विशेषाधिकार दिये गये हैं | आज ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकारी कर्मचारी और 
साधारण नागरिक सभी मामलों में देश के साधारण न्यायालयों के न्‍्याय-क्षेत्र में आं 
जाएँ । डहिठेन भें ऐसे अनेक प्रशासनिक न्यायालय हैं जिनमें प्रशासनिक अधिकारी ही 
न्यायाधिकारी हैं तथा सरकारी कर्मचारियों और साधारण चायरिकों के विवादों का 
निराकरण करते हैं और उनके ये निर्णय सामान्य क्यूनन के अनुसार नहीं शल्कि उन 
प्रशासनिक नियमों के अनुसार होते हैं. जो विशेष प्रकार के मामलों के लिए बनाए णाते 
हैं | उदाहरणार्य, श्रम न्यायालय ([05०ए पगराएणण्) त्था.सामाजिक बीमा के स्थानीय 
अपीलीय न्यॉपालय (०८थ #फ्ट्म व्रॉफणाओंड ( 5०८7 [5ण्रआ०८) ऐसे ही 
भ्यावातय हैं छो म तो देश के साधारण न्यायालयों में ही गिचे जाते हैं और न साधारण 
कानून के अनुसार न्यायिक कार्य ही करते हैं! 
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(४) साधारण नागरिक और सरकारी कर्मचारियों का अपनी त्रुटियों के लिए कानून 
के सामने समान रूप से उत्तरदायी होने की स्थिति में अब एक अन्य प्रकार से भी अन्तर 
आ गया है | जब सरकार द्वारा शान्ति एव व्यवस्था कायम रखने के लिए या ऐसे ही 
किसी अन्य कार्य से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं तो 947 के क्राउन प्रोसीडिंग्स 
अधिनियम ((:एज॥ श०८००१४४५ ४०, 947) के अनुसार यह माना जाता है कि 
सरकार अपने 'सम्प्रमु रूप ($0४०लंष्टा। 099००॥9) में कार्य कर रही है | अतः ऐसी 
दशा में किए गए कार्यों के लिए सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं घलाया जा सकता | 
परन्तु जब सरकार शिक्षा अथवा किसी राष्ट्रीयृतत व्यवसाय का सचालन, श्रमिकों की 
दशा में सुधार, आदि कार्यों का सम्पादन करती है तो उक्त अधिनियम के अनुसार यह 
भाना जाता है कि सरकार “अपने स्वामित्व या व्यापारिक रुप' (शिण्गाशणए थ 
ए08४॥८७5 0०9९9) में कार्य कर रही है, और इस दशा में यदि सरकार के कार्य से 
किसी का अहित होता है तो उसके लिए सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा 
सकती है। 

(3) डायसी की तृतीय व्याख्या की अव्यावहारिकता--डायसी ने तीसरे पहलू में 
इस बात पर बल दिया है कि कानून का शासन ही थ्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है 
और देश के न्यायालय सामान्यतः उसके अनुसार ही अपने निर्णयों द्वारा इन अधिकारों 
'की रक्षा करते हैं । ससदीय कानूनों या संविधियों से प्राप्त अधिकारों की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता | आज वास्तविकता यह है कि संसदीय कानूनों का क्षेत्र इतना ष्यापक हो 
गये है कि सामान्य कानून (00ग्रगाणा ॥.4७) द्वारा प्रदत्त अधिकारों--बैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार, स्वरक्षा का अधिकार, विचार-अभिव्यक्ति का अधिकार आदि को 
संसदीय कानूनों की शरण लेनी पड़ती है | आज देश के न्यायालय के व्यक्तिगत 
अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित अनेक निर्णय सामान्य कानून के अन्तर्गत नहीं, वरन्‌ 
प्रायः संसदीय कानूनों के अन्तर्गत होते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार की ओर से लोगों की 
गिरफ्तारी की व्यवस्था सामान्य कानून (एआआशाण 7.39) के अनुसार न दी जाकर 
"अपराधी न्याय अधिनियम, 925' (एफरशोछ 0500८ #५०, 925) णैसे संसदीय 
कानूनों के अनुसार होती है | सार्वजनिक समाओं के आयोजन व भाषण आदि सम्बन्धी 
अधिकार यद्यपि सामान्य कानूनों द्वारा संरक्षित हैं, तथापि 936 के सार्वजनिक व्यवस्था 
अधिनियम (00०४८ 0502 8०, 936) के अनुसार भी उनके बारे में आवश्यक व्यवस्था 
'की गई है। इसी प्रकार, सामान्य कानून का अंश होते हुए भी, मन्दी-प्रत्यक्षीकरण 
(प४0७७४ 0७१०७) या अपमानजनक लेख-कानून (4 0+2[) को अधिनियर्मों का 
ऋूप दिया गया है | 

विधि (कानून) के शासन के डन्‍्द अपदाद--(9) कानून के शास्तन के अन्य 
अपवादों में राजा और न्यायाधीश सम्बन्धी कानून प्रमुख हैं । राजा कोई गलती नहीं 
करता, इस कानूनी सिद्धान्त के अनुसार राजा पर कोई दीवानी या फौजदारी अमियोग 
नहीं लगाया जा सकता । राजा कोई भी अपराध करे उसे न्यायालय में उपस्थित होने के 
लिए आदेश नहीं दिया जा सकता | उसे पायल करार देकर उसकी चिकित्सा कराई जा 
सकती है, परन्तु ब्रिटिश कानून के अन्तर्गत किसी भी विधि द्वारा उसी के न्यायालय में 
उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | इसी प्रकार यदि सम्पत्ति सम्बन्धी मामलों में 
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या प्रजा के किसी व्यक्ति की राजा द्वारा हानि हो जाने पर वह व्यक्ति केदल राजा से 
प्रार्थना कर सकता है, और राजा चाहे तो अपनी कृपादृष्टि से, न कि प्रार्थी के अधिकार 
की रक्षा के लिए, उस क्षति को पूरा कर सकता है | 

6 ब्रिटेन में न्‍्यायाघीश भी कानून के शासन के अपवाद हैं| न्यायाधीश को अपने 
सरकारी काम में किसी व्यक्तिगत राय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ॥ 

(ग) कानून का शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर लागू नहीं होता अतः 
देश के कानून का उल्लघन करने पर भी किसी न्यायालय में उन पर अमियोग नहीं 
चलाया जा सकता । इसी प्रकार किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं 
की जा सकती | 

(४) यदि गृह-मत्री किसी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण-पत्र 
दे देता है या किसी के प्रमाण-पत्र को रद्द कर देता है अथदा किसी अवाछित विदेशी को 
देश त्याग कर भले जाने का आदेश दे देता है तो इस प्रकार के कार्यों के विरुद्ध उस 
पर कोई अभियोग नहीं घताया जा सकता है। 

(५) सैनिकों पर सैनिक कानूनों का नियन्त्रण है और सैनिक न्यायालयों में ही 
उनके अमियोगों का निर्णय होता है । 


विधि-शासन से प्राप्त नागरिक अधिकार 
(एाशा एड 7९०श९४९७ 70०७ एफ्षा& 0.) 

ब्रिटेन में विधि-शासत्र से नागरिकों को विविध प्रकार के अधिकार दिये गये हैं, 
उनका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है--- 

() भागरिकों को शस्त्र धारण करने की स्वतन्त्रता है, उनसे अत्यधिक जमानत 
नहीं मांगे जाने की व्यवस्था है, उन्हें अभानदीय व असाधारण दण्ड नहीं दिए जा सकते, 
उन्हें ससद में अपनी शिकायतों के प्रार्थना-पत्र भेजने का अधिकार है । 

(४) ब्रिटिश नागरिकों को भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता है | उन्हें अपने दिचार 
अभिव्यक्ति तथा प्रकाधित करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन ये बातें अपमानंकारी और 
अश्तील न हों । 

(७) चसागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता है। शासन ने धर्म-निरपेदाता का आदर्श 
अपनाया है, केदल राज्य का अध्यक्ष “अंग्रेजी चर्थ' का अनुयायी होना चाहिए । 

(५) उनको सभा और सम्मेलग करने की स्वतम्त्रता है | परन्तु इस घर कुछ 
आवश्यक प्रतिबन्ध हैं. फैसे--सपम्राद्‌ को प्रजाजनों की दृष्टि में गिराना, असन्तोर व रोष 
उतठ्पन्त्र करना, जनता को अशान्ति, हिंसा और व्यवस्था के लिए उत्तेजित करना, शासत 
और शविधान के विरुद्ध घृणा पैदा करना या शारीरिक शक्ति द्वारा कानून में परिवर्तन 
कराने की चेष्टा करना राजद्रोड है | 

(४) ब्रिटिश चागरिकों को ज़्थ बनाने की स्वतन्त्रता है, किन्तु संघ का उद्देश्य और 
उसके साधन वैधानिक होने चाहिए । नागरिकों कौ जीदन रक्षा कौ द शारीरिक स्वतन्त्रता 
है। किसी भी ध्यक्ति को बिना कानूनी कार्यवाही कै प्राण अथवा शारौरिक स्वतन्त्रता से 
दंचित नहीं किया छा सकता। 


पििपि क्वा शात्तत और न्याय ब्यवत्था 4] 


विधि-शासन का हास-.आघुनिक काल में विधि-शासन का हास हो रहा है और 
इसके लिए निम्तलिखित कारण उत्तरदायी रहें हैं-- 


(0) हस्तान्तरित कानून का प्रचलन, 
(४) संसद के विशेष अधिनियम, एवं 
(3) विमिनन विभागों कै न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार | 


(0) आज राज्य का स्वरूप तेजी से लोक-कल्याणकारी होता जा रहा है | 
ब्रिटेन में ही नहीं सर्वत्र राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है अतः ससद्‌ को इतना 
समय नहीं मिलता कि कानून बनाते समय सब बातों को विस्तृत रूप से उनमें 
सम्मिलित कर सके । संसद्‌ समयामाव के कारण अधिकांश कानूनों को पूर्ण रूप में न 
बनाकर उनकी स्थूल रूपरेखा मात्र बना देती है और शेष कार्य विमागीय अध्यक्ष पूर्ण 
करते हैं। इनको हस्तान्तरित कानून की संज्ञा दी जाती है । इसके अतिरिक्त बहुधा 
विमागाध्यक्षों को मूल नियमों में भी परिवर्तन करने का अधिकार भ्रदान किया जाता है 
जिससे विभागीय अध्यक्षों की “नई निरकुशता' (८७ ए0०४0०४७॥) को प्रोत्साहन 
पिलता है] 


(8) विधि-शासन के हास होने का दूसरा कारण यह है कि संसद्‌ के विशेष 
अधिनियम बहुधा जनता के अधिकारों को सीमित कर देते हैं | उदाहरणार्थ, 893 के 
सार्वजनिक कर्मचारी रक्षा सम्बन्धी अधिनियम (ए७॥० #ए॥०४४०८४ श०४८७० #० 0 
893) जिसका संशौधन 939 के अधिनियम (,ग्रांतण३ 8० ०६ 939) द्वारा हुआ 
था और 947 का क्राउन प्रोसीर्डिंग एक्ट (00एश 70०८७७४8 ७०, 947) जैसे 
अधिनियम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की अवहेलना हुई है, क्योकि जहाँ एक ओर 
इनसे सामान्य नागरिकों के अधिकारों द उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगे हैं वहाँ दूसरी 
और सरकारी कर्मचारियों को सामान्य कानून (0७्रगण॥49) की पकड़ में आने से 
बचाने की व्यवस्था भी की गई है | 902 के शिक्षा अधिनियम, 99 के वित्त 
अधिनियम, 9]2 के राष्ट्रीय बीमा अधिनियम आदि ने विभागीय पदाधिकारियों की 
शक्तियों में आशातीत वृद्धि की है । 


(६) विधि-शांसन के हास का तीसरा प्रमुख कारण यह है कि विभिन्‍न विभागों के 
न्याय सम्बन्धी अधिकार बढते जा रहे हैं और बहुघा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील 
सप्मद नहीं होती | मुकदपे चलाने वाले के हाथ ही में निर्णय करने की शक्ति देना न्याय 
की उपेक्षा करना है | आधुनिक समय में ब्रिटेन में विधि-शासन के अनेक अपवाद 
दृष्टियोचर होते हैं | फौजी लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है, 
डॉक्टरों के लिए मेडिकल कौंशिलें हैं जो उन पर अमियोग चलाती हैं और पादरियों को 
दण्ड देने का अधिकार धार्मिक न्यायालयों को है| 


उपर्युक्त तर्कों के बावजूद विधि-शासन आज भी ब्रिटिश राजनीतिक जीवन का 
अमिन्‍न अंग है और जनता के अधिकारों द उसकी स्वतन्त्रता का प्रहरी है। 
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ब्रिटिश कानून एवं न्याय-व्यवस्था की विशेषताएँ 
(ईश्शाण्ड ज॑ फल 8 650 १ त्त 755 उच्तालंज 5फपशा) 

कानून एवं न्याय-व्यवस्था की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में एकरूपठा का अमाव है ॥ 
ग्ैट ड्रिटेन में न्यायालयों की समान कार्य-प्रणाली और समान सपठन नहीं है | इस्लैप्ड, 
दैल्स दया उत्तरी आयरलैंड की -कानून और न्याय-व्यदस्था में ये अन्तर देखा जा सकता 
है ॥ फ़िर भी निकट सम्पर्क के कारण सनी भागों की कानून व न्‍्याय-व्यवस्था में पर्यातत 
समानता आा गई है | ग्रेट द्रिटेन की न्‍्याय-व्यवस्था की विशेषताओं को निम्नानुसार 
विश्लेषित किया जा सकता है- 

(7) असंहिताबद्ध रुप (८0226 छजा7)--ग्रेट ब्रिटेव में अधिकार कानून 
सहितादद्ध (000॥20) नहीं हैं, अपितु उत्त रूप में है जिसे सामान्य कानून की सह्ा दी 
जाती है और जिसे हम न्यायालयों के दिमिन्न निर्षयों में देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
असहितिइद्ध कानून का बहुत बड़ा अंश अचित्यपूर्ण निर्णयों (54089) में प्राप्प है। 

अधिकांश कानून के असहिवादद्ध होने से यह आशय नहीं लेना चाहिए कि ब्रिटेन 
में सहितादद्ध कानून है ही नहीं । ज्यो-ज्यों ससदीय अधिकार-श्षेत्र का विस्तार हो रहा 
है, त्यो-त्यों द्रिटिश कानून का एक बड़ा माग ससदीय कानूनों और प्रदत्त व्यवस्थापन के 
रूप में सहितादद्ध कानून का रूप घारण करता जा रहा है । 

(2) साधारण कानून और साधारण न्यायालर्यो की सर्वोपरिता ($कुषधा३८५ ण॑ 
(एएग्राणा [2७ 270 0०ण/७)--ड्रिटेन में साघारण कानून और प्रशासनिक कानून छथा 
साधारण न्यायालयों व प्रशासनिक म्यायालयों में प्रमुता रूधारणा कानून. एवं साधारण 
न्यायालयों की है | अधिकाशत: कानूव का शासन प्रशासनिक अधिकारियों और सामान्य 
नागरिकों में कोई मेंद नहीं मानता | सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों में उपस्थित होना 
पड़दा है और सदसे ऊपर एक ही सामान्य दिधि लागू होती है | अद ब्विटेव में शरः-शतः 
प्रशासनिक स्पाय-व्यवस्था का दिकास होता जा रहा है| 

(3) फौजदारी व दीवानी कानून का अन्तर (जद्रस्ाट४॑ता ज॑ (0्रंग्ओं शा6 
(पा .॥७--ट्रिटिश कानून व न्याय-च्यंदरथा में फौजदारी और दीदानी कायूत के 
अन्दर की स्दीकार किया गया है ॥ फौजदारी कानूत का त्तादश्व पूरे समाज छथा राज्य 
के विह़॒& ।«ए गए अपरादों से होदा है जबकि दीदानी कानूनों का सम्बन्ध के सदस्यों 
अर्थात्‌ व्याक्तदों के डविकारों, उनके कर्त्तैं्यों और दादित्दों से सम्बन्धित विदादों से होता 
है | फ्रौजदारी कानून के अन्चर्गद अनियोग का सधालन राज्य द्वारा किया जाता है 
जबकि दीदानी कानूत के अन्तर्गत अनियोग व्यक्तियों की ओर से चलाए छात़े हैं | 
फौजदारी न्यायालयों मैं काम का रशीका अन्देषण-सम्बद्धी (:5दुष्यंअःव्तंआ) होने की 
अपेट्टा प्रायः दोष सम्बन्धी (8॥८८ए:आणजाओ]) है । 

(6) न्दायिक घुत्रावलोकन की प्यवस्था क्वा न होगा (४० छएशंप्रजा ि 
उण्प८ं 77८४८४)--ड्रिटेद में ससदीय सर्दोच्चदा के तिद्धातच को मान्दता दी गई है | 
उसके द्वारा छारित अधिवियमों को दैधातिक अयदा अदैधानिक टठहरावा डिटिश न्यायालयों 
के अधिकार-श्षेत्र में नहीं है | ब्रिटिश न्यायालयों का कार्य ससदू्‌ के कानूनों के अनुसार 
न्याद-कार्य करना है | 
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(6) जूरी-अथा (० $9घथा)--जूरी-प्रथा ब्रिटिश न्‍्याय-ध्यवस्था की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है । ब्रिटेन की न्‍्याय-व्यवस्था का इतिहास बताता है कि जूरी 
नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए देश के सकुचित और कठोर काननों पर अंकुश 
लगाते रहे हैं | उन्होंने अपनी निष्पक्षता, निर्मीकता और समझदारी के लिए विशेष ख्याति 
ग्राप्त की है। ब्रिटेन में फौजदारी व दीवानी दोनों में जूरियों के प्रयोग की व्यवस्था पाई 
जाती है, पर दीदानी मुकदमों में प्रायः जूरी का प्रयोग कम होता है | 

(6) न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता (लल्टतणा भाव जाप 
068८४)--ब्रिटिश कानून एवं न्‍्याय-व्यवस्था में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता 
सराहनीय है । न्यायाधीशों पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता 
और न ही वह उनके काम में किसी प्रकार का हस्त्स्‍क्षेप कर सकती है | परिणामस्वरूप 
सबके साथ एक-सा न्याय होता है । ब्रिटेन में न्यायाधीशों को वेतन और पद की सुरक्षा 
प्राप्त है। संसद्‌ के दोनों सदनों की प्रार्थना पर ही वे राजा द्वारा हटाए जा सकते हैं । 
पदोन्नति की व्यवस्था भी ऐसी नहीं, है जिससे न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर कोई प्रमाव 
पड़ सके । 

() न्याय की शीघ्रता और प्रवीणता (एऐणल: भाव छातक्षा: 
7069थाशा)--ब्रिटेन में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र या त्वरित होती है । मुकदमों के 
निर्णयों में प्रायः देर नहीं की जाती । इसके कुछ कारण हैं-.प्रथम, उन आवश्यक 
सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है जो न्याय-ष्यवस्था की कुशलता के लिए अनियार्य 
है, जैसे--जूरी-प्रथा, खुला न्यायालय, वकील रखने की प्रथा, आदि । द्वितीय, ब्रिटिन 
न्यायाधीश की वैध परिभाषाओं (8५ ०८ा॥ां८४॥7८७) के निर्वाचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता 
है । छृतीय, न्यायिक कार्य-प्रणाली के निगम एक विशिष्ट न्यायिक नियम समिति' 
(00०4 7ए०८ (९०एण्ां।20) द्वारा तैयार किये जाते हैं ॥ 

(8) वकीलों की दोहरी प्रणाली (079 40५०८७४७ $५घ९0)--ब्रिटेन के वकील 
दो भार्गों में विभाजित हैं ॥ प्रथम दर्ग में शैरिस्टर (8502) सम्मिलित हैं जिनका कार्य 
केवल न्यायालर्यो में मुकदमों के पक्ष अथवा विपक्ष में बहस करना है | द्वितीय वर्ग के 
वकील सोलिसिटर (5080०॥07७) कहलाते हैं जो न्याय चाहने दाले व्यक्तियों से सम्पर्क 
स्थापित कर उनके मुकदमे तैयार करते हैं| 

(9) निःशुल्क कानूनी सहायता (यर८७ 7.280 $८श्ञ००)--जो व्यक्ति आर्थिक 
दृष्टि से निर्दल होते हैं उन्हें दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय (पाष्ठा 0००७0 तथा 

अपीलीय न्यायालयों (0०७० »ए०००) के मामसलें में इंग्लैण्ड और वेल्स में तथा दौरा 
न्यायालय (200७5 ० $८६भं०७) व शैरिफ न्यायालयों ($)४76 (०७४७) के मामलों में 
स्कॉटलैण्ड में निःशुल्क कानूमी सहायता मिल सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट 
प्रकार के दीवानी मामलों में काउण्टी न्यायालयों व दौरा न्यायालयों में निःशुल्क कानूनी 
सहायता की व्यवस्था है ॥ 

(0) विकेन्द्रित न्‍्याय-व्यवस्था (06०श0थग८त ॥कालंडा $५घ८व)--ब्रिटिश 
न्यायिक पद्धति की एक विशेषता उसके 'सर्किट न्यायालय' (09८णा| 00079) हैं जो 


4 द्वीटेर का सगिधात 


स्थान-स्थान पर जाकर मुकदर्मो की चुनवाई करते हैं | इससे न्याय व्यवस्था विकेन्द्रित 
हो गई है और लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है ॥ 


ब्रिटिश न्यायालयों का संगठन 
(07डगां5गाएव जै[9९ 8त08ी उच्वतास३त) 

ब्रिटेन की आधुनिक न्याय-व्यवस्था 870 ई. के बाद के अधिनियरमों द्वारा 
विनियमित होती है | इसचे पहले यहाँ के न्यायालयों में एकरूपता का पूर्ण अभाव था। 
देश में विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय दिखरे हुए थे और उनके कार्य-क्षेत्र सुनिश्चित नहीं 
थे। दीवानी, फौजदारी, इक्विटी तथा धार्मिक न्यायालयों के कार्य-द्षेत्र स्पष्ट नहीं थे और 
न्यायिक व्यवस्था अत्यधिक जटिल थी | देश के इत समस्त न्यायालयों को एकसूत्र में 
बांधने अर्थात्‌ इनके संगठन एवं कार्य-पद्धति में समानता ताचे के लिए 873 से 879 
के दीच अनेक अधिनियम पारित किए गए | देश के सब न्यायालयों को एक ही सर्वोच्च 
न्यायालय की विभिन्‍न शाखाओं का रूप दे दिया गया । 

अब ब्रिटिश न्यायपालिका दो प्रकार के न्यायालयों में विभाजित है--दीवानी 
(८:५7) और फौजदारी ((४णगणाओ) | दीवानी न्यायालयों द्वारा लेन-दन के समझौतों कौ 
भग करने, किसी की सम्पत्ति पर अधिकार कर लेने, उत्तराधिकार और मानहानि आदि से 
सम्बन्धित विवादों का निर्णय किया जाता है जबकि फौजदारी न्यायालयों में चोरी, डकैती, 
मारपीट, हत्या, जाल-साजी से सम्बन्धित विवादों प्रर विचार किया खाता है | ब्रिटेन में 
विशेष भुकदर्मों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था (57०८ (१०७४७) अलग से है ॥ 

इस प्रकार ब्रिटिश भ्याय-व्यवस्या में कुल मिलाकर वर्त्रमान में तीन प्रकार के 
न्यायालय हैं--()) दीदानी न्यायालय (शा (0०फ्रा)) (2) फौजदारी न्यायालय 
(एक्रापरक्ष 000७) (3) विशैष न्यायालय (57०० 00०फ७) ॥ 
(॥) दीदानी न्यायात्तयों की चसंरचता था गठन 


97 ज्ञक दीवानी न्यायालयों की संरघना में लॉर्ड-सभा, अपील न्यायालय, न्याय 
का छद्च न्यायालय, उसके चार विमाग (एसाइजेज, व्वीन्स बैंच डिवीजन, 'घासरी 
डिवीजन तथा प्रोबेट, तलाक एव एडमिरलटी डिवीजन). क्वार्टर सेश॑ंस न्यायालय एवं 
काउण्टी न्‍्यायालब थे। अब वर्तमान सरधना में एसाइजेज न्यायालय तथा क्वार्टर सेंयत 
न्यायालय समाप्त कर दिएं गए हैं और प्रोबेट, तलाक एवं एडमिरलटी डिवीजन की पजगड 
फैमिली डिवीजन की स्थापना हुई है | 

दीदानी न्यायालयों में नागरिकों के पारस्परिक अमियोगों को तय किया जाता है, 
यथा--लोगों में सम्पत्ति-विषयक विदाद.मान-हानि विवाद आदि ॥ दीवानी न्‍्यायालपों कौ 
संरधना इस प्रकार है-- 

(7) लॉर्ड-रामा (म00६८ ०.509)--लॉर्ड-समा दौवानी और फौजदारी मामलों 
में अपील का सर्दौद्य भ्याथालय है | दीदानी मामलों में यह अपील न्यायालय (सिविल 
डिवीजनव), कोर्ट ऑफ रौशन इत स्कॉटलैण्ड एव कोर्ट ऑफ अपील इन नार्दन आयरतलैण्ड 
से अपीले सुनता है | अपील का कोई सामान्य अधिकार नहीं होठा, बल्कि अपील 
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न्यायालय या लॉर्ड-सभा से पहले अनुपति प्राप्त करने पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील 
की जा सकती है। 

(2) अपील न्यायालय (दीवानी विमाग) (एण्फणा रण #फुएल्ण ; लाया 
एशंअंणा)--यह न्यायालय काउण्टी न्यायालयों और उच्च न्यायालय की अपीलें सुनता 
है | यह पदेन न्यायाधीशों (%-0॥020 008८5) तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर 
गठित होता है । पदेन न्यायाधीशों में लॉर्ड चासलर, लार्ड चीफ जस्टिस, फैमिली 
डिवीजन का प्रेसीडेंट, साघारण अपील लॉर्ड्स तथा मास्टर ऑफ दी रॉल्स सम्मिलित 
होते हैं। व्यवहार में मास्टर आफ दी रॉल्स इसका अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के 
लिए 8 से ] तक अपील के लॉर्ड जस्टिस होते हैं | लॉर्ड चासलर उच्च न्यायालय के 
किसी भी न्यायाधीश को अपील न्यायालय में बैठने के लिए कह सकता है | न्यायालय 
की गणपूर्ति (0700४) सख्या त्तीन है और न्यायालय एक ही समय में 4 डिदीजनों में 
बैठ सकता है | न्यायालय को अधिकार है कि वह निघले न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत्‌ 
रखे, सशोधित कर दे या विपरीत कर दे तथा नई सुनवाई का आदेश दे । न्यायालय में 
कुछ विशेष न्यायालयों से भी अपीलें आती हैं | 

(3) उच्च न्यायालय (76 पम्ााए0 0०णा ० 4050८0)--यह न्याय के न्यायालय 
(6 5एफाशा८ 00ण ता 7प0८्शणाणे) का ही एक भाग है | इसका न्याय-द्षेत्र 
प्रारम्मिक व अपील सम्बन्धी दोनों ही प्रकार का होता है और इसके अन्तर्गत दीवानी के 
समस्त त्तथा फौजदारी के कुछ अभियोग समाविष्ट होते हैं | इस न्यायालय के तीन विमाग 
हैं--क्वींस बैंच डिवीजन, चांसरी डिवीजन तथा फैमिली डिवीजन | ये तीनों विमाग 
मिलकर सर्वोच्च न्यायालय (76 50एछाक्ष7० 0००५ ० ॥00/0अ90) कहलाते हैं । यद्यपि 
ये सब सदा अपना न्याय-कार्य पृथकृ-पृथक्‌ ही करते हैं | क्वींस बैच में लार्ड चीफ 
जस्टिस तथा लगमग 30 अन्य न्यायाघीश होते हैं | यह विभाग साधारण दीदानी मामलों 
की सुनवाई करता है | इसका क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है--(अ) प्रारम्भिक, 
(ब) अपीलीय, एवं (स) निरीक्षणात्मक । चांसरी डिदीजन मुख्यत. उन मापलों की 
सुनवाई करता है जो सन्‌ 873 स पहले पुराने कोर्ट आफ घांसरी के क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत थे | अब कुछ और भी अमियौग इसे सौंप दिए गए हैं, जैसे---दिवालियापन, 
कम्पनी सम्बन्धी मामले, दावे (0।अग्रा७) आदि | फैमिली डिवीजन मुख्यतः इन मामलों से 
सम्बन्धित है-(अ) विवाह-विच्छेद, (ब) नाबालियों का विवाह, (स) मजिस्ट्रेट्स 
न्यायालयों से वैवाहिक मामलों की अपील एव (द) वसीयत सम्बन्धी मामले | 

(4) काउष्टी न्यायालय (0०फता9 (०णा9--ये न्यायालय दीवानी मामलों के 
निम्नतम स्तर के न्यायालय हैं । इनकी स्थापना सर्वप्रथम सन्‌ 846 के काउण्टी कोर्ट्स 
एक्ट द्वारा हुई थी | इस समय इंग्लैण्ड और वेल्स में 400 से भी अधिक काउण्टी 
न्यायालय हैं और लगमग 98 काउण्टी कोर्ट न्यायाधीश हैं जिनमें से कुछ के अधीन दो 
अथवा दो से भी अधिक न्यायालय हैं| काउषण्टी न्यायालय दर्ष में औसतन डेढ़ लाख से 
भी अधिक मुकदमे निपटाते हैं । जिनमें से अधिकाश तो सुनदाई से पहले ही निपटा दिए 
जाते हैं | काउण्टी न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठता है उसे सर्किट न्यायाधीश कहा 
जाता है | सर्किट न्यायाधीशों की नियुक्ति लार्ड चांसलर द्वारा होती है | काउण्टी 
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न्यायालयो की स्थिति ऐसी है कि सनी क्षेत्रों के लिए न्यायालय अधिक दूर नहीं पडते 
काउण्टी न्यायालय किसी निश्वित स्थान पर नहीं रहता दरन्‌ ह्रमनशीैल होता है | एक 
स्यावाधीश के दौरा-क्षेत्र में एक या एक से अधिक न्यायालय होते हैं | कार्य अधिक होने 
घर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है | काउष्टी न्यायालयों के 
स्यायक्षेत्र में दे रब घुकदमे ऊते हैं जिनमें दावे की रकम 750 पड या इससे कम होती 
हो । औचित्य के मामलों में 500 एड तक के मामले काउण्टी न्यायालय में ऊ'ते हैं और 
बसीदत सम्बन्दी मामलों की सुनवाई भी कर सकते हैं। न्यादालवों में भ्रमुद्र के मामलों 
की सुनदाई भी होती है ! 





दीवानी न्दायालय का संगठनात्पक चार्ट 
हाउस रौफ सार्डस 
(राज्य का सर्वोच्च न्यायालय) 
हु 
अल न्यायालय (सिदिल डिदिजन) 
सर्दोच्च (एम्मा जे +पइच्थ (च्चे शनणणा) 
न्यादलय 4 
(द अेणुच्टफए 
ए्ण्मप्ण स्थाय का उच्च हक 
है] दफऊ प्रद४ (००१ ०६ उए७०र) 
हैं 


॥ ६. 0 


करदीस ईद डिटैजन शांसरी झिदीजन फैमिली डिशीजन 
(एऐप्--य ३ छक्के (फेण्कप्प्पा (ब्नण 
फिस्काव्ण) एएफाव्ग) फ़रजग) 





'काउश्टी भ्यायालंव -++ 
(एज्णाज 0ण्जछ) 


(2) फौजदारी भ्यायालय की सेरचना या गठन 

न्यादालय ऊषिनियम, 97] («0०७७ #०, 977) लायू किए जाने के दाद 
972 से फौजदारी न्यायालयों कौ सरचना निम्नानुसार है-- 

फौजदारी न्यायालयों में उन उमियोगों की चुनदाई होती है जो सार्दजतिक कानून 
के उत्लघत्र से सम्बन्धित होते हैं, उदाहरणार्थ--हत्दा, चोरी, डकैती, लडाई आदि । 
फौजदारी न्यायालयों की सरचना (५5७०्ट:फण) इस प्रकार है 

(7) हाउस-ऑफ लॉ्ड्स (त्र०७७८ ज॑ ।.005)-- यह ब्रिटिश न्याय-धष्यवस्था के 
सर्दोध शिखर पर है और दीदानी ठया फ्लौजदारी भामलों मैं अदात का अन्तिम न्यायालय 
7 छ्या--मुरएए हतकक 0पात्वकणणन, 977, 9 395 
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है | वह अपीली न्यायालय, क्रिमिनल डिदीजन तथा डिदीजनल कोर्ट ऑफ क्वींस बैंच की 
अपीले सुनता है | इसमें अपील के लिए यह आदश्यक है कि अपील न्यायालय से या 
लॉर्ड-समा से इस आधार पर अपील की अनुमति (८४६८०) प्रात्त कर ली जाए कि 
मुकदमे में आम जनता के महत्त्द का कानूनी दिन्दु सन्निहित है | अपील न्यायालय के 
रुप में लॉर्ड-सना का गठन लहैर्ड चासलर, साधारण जपील लॉर्ड्स और उच्च न्यायिक 
पर्दों पर आसीन अन्य पीयरें द्वारा होता है | गगपूर्ति (१०णएा) के लिए तीन सदस्पों 
की उपस्थिति को आदश्यक माना जाता है। प्रत्येक जज अपना एथकू निर्णय दे सकता 
है, किन्तु अन्तिम निर्णय बहुमत का मान्य होता है | जब सॉर्ड-समा न्यायालय के रुप में 
बैटती है तो मुकदर्मों की सुनदाई व्यदस्थापिका भवन के एक समिति कक्ष में होती है और 
लॉर्ड चासलर उसका ऊध्यक्ष होता है । 

(2) अपील न्यायालय (क्रिमिनल डिवीजन) (000 ० #फ०७ : टताफाओ 
फंशन्नंणा)--966 कै क्रिमिनल अपील एक्ट के अनुसार डदीत न्यायालय दो दियमागों 
(0:50) में दिमक्त हैं---.6) दीदानी छेत्र का अपील न्यायालय और (8) फौजदारी 
क्षेत्र का | फौजदारी क्षेत्र के अपील न्यायालय निधले न्यायालर्यों से अपीलें सुनी जाती 
हैं | फौजदारी की अपील कानूनी आधार पर अमियुक्त की और से भी हो सकती है 
और अनियोक्‍्ता की ओर से भी | अपील न्यायालय लॉर्ड चीफ जस्टिस (67 (प्रेत 
उण्च्रां००) था लॉर्ड जस्टिसेज ऑफ अपील (,ऊ0 0७7८८5 ता #ए7०७) से मिलकर 
गठित होता है | लॉर्ड चीफ जस्टिस ऊथदा उसकी अनुपस्थिति में मास्टर ऑफ दी 
रॉल्स ((७॥५८ ०( ॥० 7२०७) क्वींस बैंच डिदवीजन के किसी भी न्यायालय को भाँग 
सकेता है। तीन की गणपूर्ति आवश्यक है | साधारणतः इस न्यायादीश के निर्णय 
अन्तिम होते हैं | 

(3) क्राउन न्यायालय ((०चा 0०७७)-क्राउन न्यायालय उच्च (इफ्लांण) 
न्यायालय होता है और प्रारम्मिक फौजदारी क्षेत्राधिकार का उपमोग करता है | मुख्य 
सिद्धान्त यह है कि अधिक गम्भीर मामलों की सुनवाई अधिक उच्च स्थिति का न्यायाधीश 
'करता है जैसे--.6) हाईकार्ट का न्यायाधीश, (8) कोई सर्किट न्यायाबीशा (8 (आप्णा! 
70१8७), एवं (09) रिकार्डर (8 २९०७०४७) । दोषी व्यक्ति जूरी द्वारा सुनवाई की माँग 
कर सकता है जो क्राउन कोर्ट में होती है | 

(4) मजिस्ट्रेद्स कोर्ट (92&७0225 0०ए४७-इन्‍्हें पैठी रैशंस 'कोर्ट्स 
(एण्प७ ०( एट।/ 5०5४०७) भी कहा जाता है | ये न्यायालय सबसे छोटे न्यायालय हैं 
और इनके स्थानीय मजिस्ट्रेट, जो “शान्ति न्‍्यायाधीशः (050८3 ०६ 0४५ ए८३८०८) कहलाते 
हैं, न्याय करते हैं | ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था में अन्य किसी भी न्यायालय की अपेक्षा इन 
मजिस्ट्रेटी न्यायालयों में अधिक मुकदमों की सुनवाई होती है। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड और 
देल्स के 98 प्रतिशद से भी अधिक फौजद़ारी मुकदमे मजिस्ट्रेटों द्वारा सुने जाते हैं ये 
मजिस्ट्रेट दिमेन्‍्न दीदानी मुकदनों की सुनवाई भी करते हैं और कुछ प्रशासकीय कर्तव्यों 
विशेषकर लाइसेंस सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन भी करते हैं। ये शान्त्रि न्यायाधीश तीन 
अकार के हैं--() काउण्टी न्‍्यायादीश (00छ७छा७9 705८८), (0) बरोे न्यायाधीश 


]48 ॥ढिटे का कॉल्पिन 


(80जाएँ॥ 7०थ्रां०८०), एवं (प्र) बैचनिक मजिस्ट्रेट (57 लता #%9हांज्रा८) | इन 
सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ लॉर्ड चात्नलर द्वारा की जाती है | काउण्टी न्यायाधीश 
का क्षेत्राधिकार अपनी काउण्टी तक होता है और इस प्रकार बरो न्यायाधीश का 
क्षेत्राधिकार उस बरो तक होता है जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है | काउण्टी और बरो 
च्यायाघीर्शों के दाईे में उल्लेखनीय बाद यह है कि वे अवैदनिक होते हैं (यद्यपि उन्हें 
अधिनिर्णय करते समय कुछ जेवखर्च मिल सकता है) । दैतनिक मजिस्ट्रैट घूर्णकालिक 
मजिस्ट्रेट होते हैं और यह अपेक्षित है कि वे कम से कम सात वर्ष के अनुमव प्राप्त 
बैरिस्टर या सोलिसिटर हो ॥ काउण्टी और बरो न्यायाधीश साधारण व्यक्ति ([अज्था) 
होते हैं पर यह अधिकाधिक मट्टसूस किया जा रहा है कि उन्हें कुछ आधारमूत प्रशिक्षण 
पिलना घाहिये ताकि कुशल न्यायिक प्रशासन के छच्च स्तर को बनाए रखा जा सके | 
बड़े-बड़े नगरों में वैतनिक मजिस्ट्रेट ही होते हैं | इनमें लन्दन शहर और लनन्‍्दन काउण्टी 
सम्मिलित हैं। 


फौजदारी न्यायालय का संगठनात्मक चार्ट 


हाउस ऑफ लॉर्ट्स 
(राज्य का सर्वोच्च न्याथालय) 


अपील न्यायालय (क्रिमिदल डिदीजन) 
(0०७७ ० /फुणटन : ऐ;रंग्राएप्ज ऐ।शजक) 
4 


क्राउन कोर्द्स 
(छत एण्प७)ो 
गः 


मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स 
(#28छ&००० 0०णाओे 


भोट--अपीत तीर (-०) के विशान से बताई गई है। 
(3) विशेष न्यायालय (लंड ए०फओ) 

इनमें प्रिदी कौंगिल की न्यायिक समिति, झ्ेद्गत क्रिमिलन कोर्ट, रेस्ट्रिक्टिव 
प्रेक्टिसेज कोर्ट तथा कोरौनर्स कोर्ट मुख्य हैं। वैसे प्रिदी कौसित की न्यायिक समिति की 
शणना दीवानी न्यायालयों में की जाती है | यड़ भ्यायिक समिति प्राइज कोर्ट, धार्मिक 
कोर्ट, पिढ्ित्सा व्यवसायों कै अमिकरणों आदि की अपीलें सुनती हैं । इसके अठिरिका 
चैनल ट्रीप समूड, ब्रिटिश छपनिदेशों और रफ्रपण्डलौय देशों (जिन्हें अपील का अधिकार 
है) की अपौरले भी इस समिति द्वारा सुनी जाती हैं | विशेष न्यायालयों का संगठनात्मक 
चार्ट अप्रानुसार प्रस्तुत किया पा सकता है- 


(गधि का शासत्र और न्याय,ब्यवस्था 49 


विशेष न्यायालय 
(9एटएं2 (0ण७) 
प्रिदी परिषद्‌ की सेन्ट्रल किमिनल रेस्ट्रिक्टिव कोरोनर्स 
न्यायिक समिति कोर्ट्स प्रेक्टिसेज कोर्ट्स 
(ष्वात्पों 00क्रपापल्‍ट (ऐलएगे कोर्ट्स (एन्क्‍्जालाड 
तर पट (पण्क्णओं (०ण७) (९७फणंपदाशद (०ण७छ) 
छा ९००७) एऋष्पल्डड 


ट्ज्कछो 


पिता कक् कब ही 


0) प्राइज (9) धार्मिक न्यायालय (०) विकित्सा. (४) कोर्ट्स ऑफ 
(एफ /४804 (छन्‍्तल+:७०४ 0०ज७७छ) व्यदसायों के. आइसल ऑफ मैन, 
अधिकरण. घैनल आइलैण्ड्स, 
(कणण्गरांण. ब्रिटिश कोलोनीज, 
फट १हव्का्गे, कामन-वैल्य 
एच्ष्य घाव डन्द्रीज 
0ए0०क १ (९००७ व ऐट 
छि्जलञंगा) पर ते १, ए८ 
(बट, छग्रा55, 
फतएओ 0जल्‍्म०, 
शिजबतण्बावड है: 
प्राप्त [्‌ल्मंजाठड, 
#74 ह्जा 
(काशव्शभव्गत 
(>ल्ककरार्श॑व् कथा हु 
ए० ४४१८० #(व्गे) 
नोट--अपील तीर (-9) के निशान से अंकित है 


. प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति (0ठलेग 0०ग्राणग्मातड 0 06 सांप 
(०ण्णण)--इस न्यायिक समिति में वे सभी प्रिवी कौंसिलर्स सम्मिलित होते हैं जो 
यूनाइटेड किंगडम में उच्च न्यायिक पदों पर पदासीन हों या पदासीन रहे हों | इनके 
अतिरिक्त लॉर्ड चांसलर, भूतपूर्व सभी लॉर्ड चांसलर और वे राष्ट्रमण्डलीय जज, जो प्रिदी 
कौंसिलर्स हैं, सम्मिलित होते हैं । न्यायालय की गणपूर्ति सख्या तीन है लेकिन महत्वपूर्ण 
मामलों में साधारणतया पाँच सदस्य उपस्थित रहते हैं | यह न्यायिक समिति उन 
राष्ट्रणण्डलीय देशों से अपीलों की सुनवाई करती है जिन्होंने अपील का अधिकार (शाह 
'ए #ए/52) स्वीकार किया है | इस समिति में औपनिवेशिक क्षेत्रों से अपीलों की भी 
सुनवाई होती है | इस न्यायिक सम्रिति में निम्नलिखित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से 
अपील की सुनवाई होती है- 

(]) प्राइज कोर्ट्स (छि26 0०जाओ) 


(2) धार्मिक न्यायालय (5८८८३ंब्बरांव्य 20णाओे 


]50 /टंत का सारिधानत 


(3) कोर्ट्स ऑफ दी आइसल ऑफ मैन, चैनल द्वीप समूह, ब्रिटिश उपनिवेश, 
ब्रिटिश सरक्षित प्रदेश और अपील का अधिकार रखने वाले श्ट्रमण्डलीय देश (00ण5 
0७ ऐछ [86 ण आ, (एशआाद (05, छएज (0णा55, छऐशज्ञ गिणल्टाणव:व्ड 
शाएं पृत्ताल एल्ग्ञाणारड 360 जा (जातणाजट्या (१000 2०5 <छ्ाप्षाह् पट गट्टा। 
5 8७१०५) 

(4) चिकित्सा सम्बन्धी, दौंत सम्बन्धी व्यवसायों के भ्यायाघिकरण (एणा95 0 
॥९ज९१ ८, ऐटाआओं 0 07० शिएा।/८४७०णा) 

'प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति एक परामर्शदाता बोर्ड के रूप मैं बैठती है और 
इसकी प्रक्रिया अनौपचारिक होती है । कोई भी निर्णय या फैसला उस तरह नहीं दिया 
जाता, जैस्े--किसी कानूनी न्यायालय में दिया जाता है । समिति सद्याद को परामर्श देती 
है और सम्बन्धित प्रश्न को निपटाने के लिए सपरिषद्‌ आदेश (0४0८ ॥ (0०णएली) 
निकाल दिया जाता है ॥ न्यायिक समिति कै निर्णय स्वयं पर अथवा यूनाइटेड किंगडम में 
निचले कानूनी न्यायालयों पर बन्धकारी (8॥0.0 नहीं होते, लेकिन किसी उपनिवेश 
की अपील पर दिया गया निर्णय उस क्षेत्र के औपनिवेशिक न्यायालयों (000णाएआ 
(0७४७) पर बन्यनकारी होता है | सामान्यतया न्यायिक समिति के निर्णयों का व्यवहार 
में बडा सम्मान किया जाता है। 

2. रौम्ट्रल॑ क्रिमिनल कोर्ट (0८709 (00॥॥छ (005)-घढ़ विख्यात न्यायालय, 
जो आमतौर पर “ओल्ड गैली (008 89०9) के नाम से जाना जाता है, 834 के 
सैण्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था | यह एक क्राउन कोर्ट के 
फौजदारी क्षेत्राधिकार का उपमोग करता है और लन्‍्दन सिटी तथा ग्रेटर लन्दन क्षेत्र के 
अपराध सम्बन्धी मामलों की सुनवाई करता है | यह न्यायालय वर्ष में कम से कम बारह 
बार बैठता है और बहुत कार्य-व्यस्त रहठा है । 

3. रैस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसेज कार्ट (ए८ड४०४४८ श०००८६४ 0००४)--इसकी स्थापना 
सन्‌ 3956 के रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज एक्ट द्वारा हुई थी और अब यह एक भया 
उच्चतर अमिलेख न्यायालय (# प९ए 50ुशाण 0०७ा 0 7९००५) है । इसकी स्थिति 
उच्च न्यायालय के समकक्ष है। 

4. कोरोनर्स कोर्ट (एअण्ठथ'5 00०7)--यह भ्यायालय वास्तव में न्यायालय भहीं 
है | इसमें एक कोरोनर (00700०7) होता है जो प्राय डाक्टर या वकील होता है ॥ यह 
क्राउण्टी अथवा बरो परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता हैं। यह जूरी की सहायता से 
अथवा उसके विना भी अपना कार्य करता है | उसका कार्य किस्सी रहस्यमय, आकरिमक 
अथवा अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों का पता लगाना है | इसकी नियुक्ति जीवन भर के 
लिए की जाती है | 

उपर्युक्त विवेवन से स्पष्ट है कि ब्रिटेव में विधि के शासव की सफलता में न्यायिक 
व्यवस्था का मद्दत्त्वपूर्ण योगदान रह्य है | एक सुदृढ़ और सगठित न्याय-य्यवस्था ने देश 
के नागरिकों में कानून तथा न्याय के प्रति आस्था उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है ४ 


[8] 


नौकरशाही या लोक सेवाएँ 


(छपाश्ठतताा९ए ण टांसा $९भंत्ल्छ 





किसी भी देश की शासन-व्यदस्था की सफलता अथवा दिफलता उसके लोक 
केदकों पर निर्भर करती है | देश का दास्टदिक प्रशासन इन लोक सेदकों द्वारा किया 
जाता है। ब्रिटेन में प्रशासन का संचालन अनेक विमार्यों द्वारा किया जाता है | दिमागीय 
मन्द्रियों द्वारा नीति-निर्धारण का कार्य किया जाता है और लोक सेदकों द्वारा उन कार्यों 
को सम्पादित किया जाता है। 


ब्रिटिश लोक सेवा का सामान्य परिचय 
(दलाशयों ग्राएए0ए९४णा ० ऐप टांत 5056९) 

लोक सेवक इंग्लैण्ड में राजमुकुट ((0७श) का कर्मचारी होता है, जिसका पद न 
तो न्यायिक ही होता है और न राजनीतिक ही | उसको राजकोष से वेतन प्राप्त होता है । 
राज्य के प्रशासनिक दिमागों के समी स्थाई कर्मवारी लोक सेदा के सदस्य होते हैं । 
लोक सेदा के सदस्यों को संसद्‌ का सदस्य होना आवश्यक नहीं है | 937 ई. से यह 
दात भी निश्वित हौ गई है कि उनके राजनीतिक दिचार उनके व्यक्तिगत मामले हैं बशर्ते 
कि उनके विचार कार्यों के विपरीत प्रमाव डालने वाले अथदा राज्य के लिए सकट पैदा 
'करने वाले न हों । लोक सेदा के सदस्य अपनी स्वार्थ-सिद्धी के लिए किसी भी सरकारी 
रहस्य अथवा सूचना का दुरुपयोग नहीं कर सकते | यद्यपि लोक सेदक दैघानिक रूप से 
राजमुकुट के सेवक होते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृटि से उन्हें अपने विभागीय मन्त्री के 
अधीन रहना पड़ता है| दे मन्त्रियों को दीति-निर्माण में परामर्श देते हैं और उनके 
निर्ण्यों को कार्यान्दित करने में उनकी सहायता करते हैं | 

समय-समय पर मन्त्रिगण तो ददलते रहते हैं, पर लोक सेदक स्थायी रुप से बने 
रहते हैं ब्रिटेन में सरकार के परिदर्तन के कारण लोक सेदकों में परिवर्तन नहीं होता । 
दे स्थायी रूप से रूमी सरकारों के ऊधीन कार्य करते रहते हैं | लोक सेवक दो प्रकार के 
होते हैं-..औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक | लोक सेदक सरकारी विभागीय स्टाफ होते हैं 
और प्रश्मसकों तथा क्लकों के रूप में नियुक्त होते हैं | यहौं हमारा सम्बन्ध इन्हीं लोक 

सेवकों से है न कि औद्योगिक लौक सेदकों से ॥ 

ब्रिटिश लोक सेवा अपने आधुनिक रूप में लगगग एक सदी पुरानी है | इसका 

दर्तमान स्वरूप 'ट्रेदेलियन चार्थकोर्ट रिपोर्ट' (ए८८टा5०७० ००७०७ ए८टए७४) की 
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सिफारिशों और उनके आधार पर स्थापित की गई “मुक्त प्रतियोग्रितात्मक परीक्षाओं" पर 
आधारित है | 9वीं सदी तक इग्लैण्ड में लोक सेवकों की नियुक्ति 'अनुग्रह 
(7॥0382) के आघार पर होती थी । नियुक्ति की यह प्रथा अत्पन्त दोषपूर्ण थी | 
राजा के कृपाषात्रों या विश्दस्दों को ही इसमें स्थान दे दिया जाता था। इससे लोक 
सेदर्कों की कार्मक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था | 853 ई में 'नार्थकोर्ट ट्रेवेलियन 
रिपोर्ट' के आधार पर ब्रिटिश लोक सेवाओं में वास्तविक सुधार का सूत्रपात हुआ | 3855 
में ग्लैडस्टन (ठा36॥006) के अनुरोध पर 'लोक सेवा आयोग ((श! $क्संट्ट 
(०शधराहाबभ्ं०ा) की स्थापना की गई870 ई मेँ लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए 
आदरश्यक प्रतियोगिता परीक्षाएँ प्रारम्म हुईं । लोक सेदाओं के संगठन में सुघार के लिए 
875, 884.-90, 970-4, 98 त्तथा 93 में विभिन्‍न जौंच समितियाँ नियुक्त की 
गईं जिनकी सिफारिशों के आधार पर अनेक सुधारात्मक कानूनों का विर्माण हुआ | 
सेवाओं को दिमिन्‍्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया | महिलाओं को भी लोक सेवाओं में 
प्रवेश दिया गया तथा चेतन, पदोन्नति आदि सब-कुछ निश्चित हो गया ॥ आज सप्पूर्ण 
ब्रिटिश लोक सेवा में एकरूपता है । 


लोक सेवाओं का वर्गीकरण 
(टा35॥॥%2ट360ा छा ?िएए॥९ 8९7शं०९्ड) 

प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था है | वर्तमान ब्रिटिश 
लोकसेदाओं को निम्नलिखित छः वर्गों (095528) में विमकत किया जा सकता है | 

(॥) प्रशासनिक वर्ग (#+गाताड09भ४८ ((955)--यह भारतीय प्रशासनिक सेवां 
(.2,5) के समान है और सम्पूर्ण ब्रिटिश लोक सेवा का आधार है | इस वर्ग में स्थाई 
सचिव से लेकर सहायक प्रघान तक स्मी अधिकारी आते हैं । नीति-निर्धाराण और 
दिमाग-सचालन का उत्तरदायित्व इसी वर्ग पर है ॥ प्रशासनिक वर्श में नियुक्ति के लिए 
प्रतिवर्ष कठिन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है और 2 से 24 वर्ष तक 
की आयु के परीक्षौत्तीर्ण स्नातकों का सेवा के लिए धयन होता है | 25 प्रतिशत पदों की 
भर्ती "पदोन्नति (20ग्रा०0007) द्वारा होती है | 

(2) अधिशात्ती भर्ग (६६०८०४४८ (355)--इस वर्ग के लोक सेवकी का मुख्य 
कार्य दिन-प्रतेदिन के सरकारी कामकाज का निस्वारण करना है | उद्य-स्तर का 
हिसाब-किताब, राजस्व सप्रह, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालयों के प्रदन्‍्ध आदि का 
दायित्व मुख्यत अधिशासी वर्ग पर ही है इस दर्ग के कुछ कार्य प्रशासनिक वर्ग के 
कार्यों के समान हैं. अत. दोनों यर्गों के कार्यों के बीच कोई निश्चित विभाजक रैखा वहीं 
खींची जा सकती | जिस प्रकार सरकारी कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए 
प्रशासनिक और अधिरासी दोनों ही वर्गों के कार्यों में न केवल विस्तार हुआ है बल्कि 
जटिलता भी बढ़ी है । बिटेन के अधिशासी वर्ग की समता भारत की “अधीनस्थ सेवाओं" 
($ए१060/0930९ 52८०७) से की जा सकती है | 

(3) विशिष्ट दर्ग ($ल्‍्ट॥तर 0]३६३)--इस वर्ग में घ्यावसायिक, वैज्ञानिक और 
चकनीकी स्टाफ समाविष्ट होता है | विशिष्ट वर्ग में बैरिस्टर, रोलिसिटर, इन्जीनियर, 
डॉक्टर, लाइब्रेरियन, वैज्ञानिक, राह्ययक शिल्पी आदि सम्मिलित हैं | इस दर्ग के पर्दों पर 
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नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नहीं होती बल्कि प्रतियोगियों को मान्य योग्यता, विशिष्ट 
प्रशिदण अथवा अनुभव के आघार पर साक्षात्कार-पद्धति द्वारा चुना जाता है । 

(4) लिपिक वर्ग (टाल्शं८/॥ 02059)--इस वर्ग में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 
6-7 वर्ष के युवक-युवतियों को चुना जाता है | लिपिक वर्ग का काम सामान्य प्रकृति 
का है, यथा---रिकार्ड रखना, नियमों के अनुसार कागर्जो, दावों आदि की जौँच-पडताल 
करना, अधिकारी वर्ग के आदेशानुसार नित्य प्रति के सरकारी कार्यों का निपटारा करना, 
आवश्यक तथ्य एद आँकडे एकत्र करना आदि। 

(5) लेखक सहायक वर्ग (एक्ापराह #555५७॥ ९]७5७)--इस वर्ग मे सहायक 
लिपिक, टाइपिस्ट, डुप्लीकेटर आदि मशीनें चलाने बाले होते हैं । 

(6) सन्देशवाहक व निम्न वर्ग ((९5५०॥ह८४४। 970 शट्रांज! (0(359)--इस वर्ग 
में सदेशवाहकों (१/८५5०॥४०७) के अतिरिक्त कागज रखने वाले (छाएल (०८७९७) 
कार्यालय की सफाई करने वाले (0002० 0(५०७८७७) और इसी प्रकार के अन्य कर्मचारी 
सम्मिलित हैं । 

इन सबके अतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विमागं, शिक्षा विभाग आदि में 
“विमागीय वर्ग भी होते हैं जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है। 


लोक सेवा और राजनीतिक कार्यपालिका में भेद 
(एाडफ्राक्णा एऐश७९शा (तक्ता $धशत्ट भव एगाल्ां ६४९८णार०) 

ब्रिटिश लोक सेवा के कुछ विशेष लक्षण हैं जिनके आधार पर हम उसे राजनीतिक 
कार्यपालिका से निम्न प्रकार अलग हैं-- 

(॥) राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों के चयन में निष्पक्षता नहीं होती ज़बकि 
लोक सेवकों का चयन निष्पक्ष रूप से होता है | लोक सेवकों की नियुक्ति खुली 
प्रतियोगिता द्वारा होती है, इसमें राजनीतिक संरक्षण (९000०8॥ ए#ऊाओए०) की बात 
नहीं उठती । 

(2) लोकसेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं जबकि राजनीतिक कार्यपालिका के 
सदस्य अर्थात्‌ मन्त्रिगण अविशेषज्ञ या नौसिखिए (॥॥7700) होते हैं ! 

(3) लोक सेवकों की तटस्थता (८७७०४) राजनीतिक कार्यपालिका में नहीं 
पाईं जाती । लोक सेवक रैर-राजनीतिक (५०॥-७०॥४८०) होते हैं जबकि मन्द्रिगण पूरी 
तरद् राजनीति में लिप्त होते हैं ।॥ जो भी सरकार हो, लोक सेवक उसके प्रति निछावान 
रहते हैं और सरकार यह अपेक्षा करती है कि लोक सेवक पूरी योग्यता और स्वामिमक्ति 
के साथ उसकी नीतियों को क्रियान्वित करेंगे ॥ 

(4) लोक सेवा में स्थायित्व (एटग्राआ०॥०३) पाया जाता है | मत्री राजनीतिक 
आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें 
कभी भी हटना पड़ सकता है, लेकिन लोक सेवकों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है, 
सरकार-परिवर्तन का उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | नियमानुसार कार्य करते 
रहने पर सैवा-निवृत्ति की आयु त्तक वे अपने पद घर बने रहते हैं | इसलिए मुनरो का 
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कथन है-..मन्त्रिमण्डल और ससद्‌ आते और चले जाते है पर स्थायी कर्मचारी टैनिसन 
की सरिता की भाँति अपने मार्ग पर शान्तिपूर्दक चलते रहते हैं [“ 

(5) लोक सेवकों की अप्रतिक्रियाशीलता ((ग्राटक्रणाकज्ला८६३) उनका एक 
विशिष्ट लक्षण है ॥ वास्तविक प्रशासन का कार्य यद्यपि लोक सेदक ही करते हैं तथापि 
इन कार्यों के लिए सक्तद्‌ और जनता के समक्ष लोकसेवक नहीं बल्कि मत्री ही उत्तरदायी 
होते हैं । लोक सेदक मन्त्रियों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व के अन्तर्गत अपने 
कर्तव्यों का निर्दहन करते हैं। 

(6) लोक सेवक पर्दे के पीछे अज्ञात (8#आज्ञा05) होकर कार्य करते 
है--प्रशसा या आलोचना के प्रति ज्ञटस्थ रहते है | दूसरी ओर मन्त्रिगण अधिकाधिक 
प्रकाश में आने के लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं 

ब्रिटिश लोक सेवा ने विश्व के अनेक लोकतन्त्रीय देशों के लिए एक आदर्श कार्य 
किया है । मर्ती (नियुक्ति) मे लूट-खसोट (5क0/5) अथवा सरक्षण (20० ध्यहव०) जैसी 
बुराइयों से ब्रिटिश लोक सेवा बहुत सीमा तक बची रही है। ईमानदारी और कार्यक्षमता 
की दृष्टि से ब्रिटिश लोक सेवा का स्तर बहुद उच्च रहा है । फलत ब्रिटिश जनता ने 
अपने लोक सेवकों में सदैव विश्वास प्रकट किया है| 

ट्रिंटिश शासन-व्यवस्था अविशेषज्ञों या नौसिखियों (8॥79/205) और विशेषज्ञों 
(8.फ५9) भन्त्रियों और लोक सेवकों के समम्दय पर आधारित है | 


ब्रिटिश नौकरशाही या लोक सेवा की आलोचना 
(एधत्षक्ना थ॑फद्ञा।ं एच7९४७टा३९४ ण (ए्षों 56) 

ब्रिटिश लोक सेवा ने काफी ख्याति अर्जित की है, किन्तु इसमें कतिपय दुर्घलताएँ 
था कमिर्ों भी निहित हैं ॥ ब्रिटिश लोक सेवा की कुछ स्गमान्य कमियों का कोलिन एफ 
पैड़फील्ड़ ने निम्नानुसार उल्लेख किया है 

(॥) कार्यक्षमता की कमी, कल्पना-शक्ति का अमाव, पहल करने की शक्ति की 
कमी । 

(2) लालफीताशाही और रूढिवादिता, फलस्वरूप लोचहीनता 

(3) नौकरशाही प्रकृति । 

(4) प्रशासद्रिक वर्भ के मध्यम वर्ग के लोगों का अधिक होना और फलस्वरूप 
सकीर्ण सापाजिक पृष्ठभूमि जनित दोषों का शिकार होना | 

(5) विभागवादी (02एशएण्आा००४॥आग) प्रवृत्ति अर्थात्‌ अपने स्वयं के विभाग के 
प्रति लोक सेवक का अत्यधिक झुकाव | इस प्रकार सम्रग्र रूप में सार्वजनिक प्रशासन के 
महत्त्व को ठेस पहुँचाना । 

(6) अत्यधिक सावधानी की भावना और गलतियों को स्दीकार करने से द्िवकदा | 

(7) उच्चतर लोक सेवकों में स्वामिमान की मावना ॥ 


] ऑल्ट० वीढ 00ल्‍थाइशहाउ रं ६» 
३. टकज, है ०बीशर. छाचाफ (ीए0डा।॥र।डतय ऐलै+3८ उज्ाकाद 


नौफ़रथाही या लोकसवाएँ]55, 


१956 में गठित फुल्टन समिति (7'५्षा 0॥आरपर।26) ने अपनी रिपोर्ट में प्रेटिश 
लोक सेवा प्रणाली के निम्नलिखित 6 प्रमुख दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया है-- 

(॥) लोक सेवा अमी भी अव्यवसायी-दर्शन (0॥0$0ए७॥9 रण हा #गाश2ए) 
अथवा “सामान्यतया या सर्वगुणसम्पन्तवा' पर आधारित है | इस प्रकार की विचारघारा 
आज की स्थिति मे हानिकारक है। 

(2) लोक सेवा के अन्तर्गत विभिन्‍न वर्गों की जो व्यवस्था प्रचलित है वह 
सेवा-कार्य को गम्भीर रूप से अवरुद्ध करती है | 

(3) अनेक वैज्ञानिक, इन्जीनियर एवं अन्य विशिष्ट दगो के सदस्यों को अपना कार्य 
सम्पन्न करने की दृष्टि से समुचित उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता | उन्हें अपने कार्य के 
लिए पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होते । 

(4) बहुत थोड़े लोक सेवक ही कुशल प्रबच्चक हैं| 

(5) लोक सेवकों और समाज के दीच पर्याप्त सम्पर्क नहीं हो पाता । 

(6) जीवन-वृत्ति नियोजन (0४०० एज) लोकसेवा के एक बहुत छोटे वर्ग 
तक ही सीमित है। 

'लोक सेवकों को उनकी पसन्द और योग्यता के सामान्य सन्दर्भ के आधार पर ही 
स्थानानतरित कर दिया जाता है। प्रधानमन्त्री हैरपड विल्सन की श्रमिक दल की सरकार 
ने समिति का संगठन सम्बन्धी कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लोक सेवा का 
उत्तरदायित्व राजकोष (प्र८छ७णा)) से हटा कर एक नए मन्त्रालय या विभाग को सौंप 
दिया, लोक सेवा में प्रचलित वर्गों या श्रेणियों को समाप्त कर दिया और एक नए लोक 
सेवा प्रशिक्षण कॉलेज की दिशा में कदम उठाए । 

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश नौकरशाही ने 
अपनी निष्पक्षता तथा कुशलता के आघार पर देश की ससदीय शारान व्यवस्था को सुदृद 
करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। 


[9] 


प्रदत्त विधान (कानून) 
(?शेल्ट््अ2टव |.८हञांशाएणा) 





प्रदत्त व्यवस्थापन आधुनिक लोकता-्त्रिक राष्ट्रों कौ मुख्य प्रवृति है । ब्रिटेन में भी 
इसका महत्त्द निरन्तर घढता जा रहा है ॥ 


प्रदत्त विधान का अर्थ 
(#ट्बगाए ण॑ 07ठलए7/९5 (.९!59॥07) 

प्रदत्त विधान या व्यदस्थापन दे नियम और विनियम हैं जिनका प्रमाव विधियों 
(2७8) के समान होता है और जिन्हें ससद्‌ द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर 
प्रशासनिक विमाग जारी करते हैं | इनको प्रकारान्तर से सविधि आदेश (590१ 
]75#07720/5) कहा जा सकता है ॥ 

इग्लैण्ड में पहले जब प्रशासनिक कार्य बहुत सीमित थे तो विधान-मण्डल 
सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा विधि-निर्माण करते थे और विशेषज्ञ अधिकारी उन्हें 
लागू करते थे | इस तरह उस समय विघान-मण्डल तथा प्रशासन के मध्य अधिकार-स्षेत्र 
सम्बन्धी स्प्ठ विमाजन-रेखा थी ॥ झनै-शने. प्रशासनिक कार्यो और सार्वजनिक 
समस्यभ्ओों में वृद्धि होती रही | आज स्थिति यह है कि सस्द्‌ पर घ्यवस्थापन सम्दन्धी 
अत्यधिक कार्यमार आ पड़ा है ॥ ससद्‌ के पास प्रायः इतना समय नहीं बचता है कि वह 
विभिन्‍न प्रकार के विधेयर्को पर पूरी ठरह विचार कर सके | इसके अलावा ससद्‌ सदर्स्यों 
में इतनी प्राविधिक योग्यता भी नहीं होती कि वे विभेयकों पर आवश्यक सूकष्षता के साथ 
विचार करें । 

इन कठिनाइयों के कारण अब बहुत कुछ विधि-निर्माण-शक्ति व्यवस्थापिका के 
हार्थों से निकल कर कार्यकारिणी के हाथो में आ गई है | आधुतिक काल में ससद 
सामान्य रूप में कानून पास कर देती है और उनके स्पष्टीकरण का कार्य कार्यकारिणी कै 
कन्धों पर आ पड़ता है, जिसे मन्त्रिगण प्रशासकीय अधिकारियों पर छोड़ देते हैं | इस 
तरह दिमायों को यह छूट मिल छाती है कि वै दिघि के सम्बन्ध में आवश्यक विनियम 
चास कर दें जिनका प्रमाव भी विधियों या विधान के समान ही होता है ॥ सारांश यह है 
कि आज सद्धद्‌ द्वारा व्यवस्थापन सम्बन्धी अपने अधिकार एक बड़ी सीमा तक प्रशासनिक 
दिमार्षों को सौंप दिए गए हैं | यही प्रदत्त ब्यवत्वापत या विधान री>लल्टमव्य 
220 है इसे “अधीवस्थ व्यवस्थापन' (५४9७७:७४८ [८85007) भी कहते 
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प्रदत्त था प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान अथवा कानून या व्यवस्थापन का अर्थ 
मन्त्रियों के अधिकार सम्बन्धी समिति' (00प्राधग॥०० ए जाषंत्रण३ ए०एल७) के 
अनुसार निम्नाकित हैं--.''प्रत्यायोजित या प्रदत्त विधान का अर्थ है संसद द्वारा 
प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्ति के अधीन मन्‍्त्री जैसी अधीनस्थ सत्ता द्वारा, विधायी शक्ति 
का प्रयोग अथवा यह ऐसा सहायक कानून है जिसे संवैधानिक नियर्मों, विनियमों और 
आदेशों के रूप में मन्त्री ने स्वयं पारित किया है (” अर्थात्‌ ससद्‌ अपनी कानून-निर्माण 
की सत्ता प्रशासनिक विमागाधिकारियों को प्रदत्त कर देती है और इस शक्ति के आधार 
पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों और उपनियमों का निर्माण किया जाता है उसे हीं 
प्रदत्त विधान या कानून कहते हैं | संसद्‌ द्वारा किसी कानून या अस्थि-पंजर ढाँचा ही 
मात्र तैयार किया जाता है और इसमें आवश्यकतानुसार रक्त-मास प्रदान करने का कार्य 
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है | इस प्रकार सस॒द्‌ द्वारा प्रदत्त 
(026८ह०५४८०) शक्ति के आघार पर जो नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, निर्देश आदि 
सरकारी विगागों के अधिकारियों द्वारा प्रसारित किए जाते है उन्हें प्रदत्त विधान कहा 
जाता है क्योंकि उन्हें विधान या कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है । समयामाव 
अथवा विशिष्ट ज्ञान के अमाद में संसद्‌ किसी अधिनियम की रूपरेखा मात्र ही बना पाती 
है जिसे विभागीय आवश्यकताओ के अनुकूल पुनः स्पष्ट करने व विस्तृत रूप से उनकी 
व्याख्या करना वाछनीय हो जाता है | इसलिए संसद्‌ प्रदत्त शक्ति के आधार पर विधान 
बनाने का अधिकार विमागीय अधिकारियों को दिया जाता है | अतः प्रदत्त विधान या 
व्यवस्थापन अथवा कानून की अपेक्षा सदैव बनी रहती है । प्रदत्त विधान व्यवस्थापिका 
और प्रशासन के मध्य विधायक कार्य का सुविघाजनक विमाजन भी है जो विभागीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 

यद्यपि प्रदत्त व्यवस्थापन जनता की प्रतिनिधि सस्था ससद्‌ द्वारा पारित नहीं होता 
तथापि उनकी मान्यता संसद्‌ द्वारा निर्मित विधान के समान ही होती है तथा प्रदत्त विधान 
का उल्लंधन या उपेक्षा करना उसी प्रकार दण्डनीय होता है जिस प्रकार ससद्‌ द्वारा 
पारित विधान का उल्लंधन | प्रदत्त विधान अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं, 
अतः उन्हें कार्ययालिका विधान तथा संवैधानिक प्रपत्र या दस्तावेज (8००५ 
980०0) भी कहा जाता है । इन्हें संवैद्यानिक प्रपत्र इसलिए कहा जाता है कि ये 
विधान व्यवस्थापिका अर्थात्‌ संसद द्वारा कार्यपालिका अर्थात्‌ विभामीय अधिकारियों को 
प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्ति द्वारा बनाए जाते हैं जो संसदीय विधान के समान मान्य 
दस्तावेज दस्तावेज होते हैं । 


प्रदत्त विधान के उद्देश्य एवं महत्त्व 
(0ए0[७ए२८६ 25 वफ0॥८०९ ते एट ९१66 ,९हाडआञांगा) 
प्रदत्त विधान के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य एवं महत्त्व हैं. 
(0) संसदीय कानूनों के संपूरक (5फलादा। ण॑ एक्ताशालाणा> 


[68ंश2000)--ससद्‌ समयाभाव अथवा विषय-विशेषज्ञता के अभाव में कानूनों की 
रूपरेखा मात्र ही पारित करती है जिनके संपूरक का कार्य सम्बन्धित विमागाधिकारी प्रदत्त 
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विधान के द्वारा करते हैं | प्रदत्त विघान ससदीय विघान की सूखी हड्डियों पर मास चदाने 
का कार्य करते हैं अर्थात्‌ ससदीय विधान को प्रदत्त विधान द्वारा ही स्पष्ट, सुबोध और 
व्यास्यायुक्त बनाकर उसे विभागीय आवश्यकताओं के अनुकूल ढाला जाता है | 

(2) संसदीय कानूल की कठोरता कम करना (6 8८8 ॥ह४9ए0 [९७ 
$ए८)--प्राय- ससदीय कानून बडे कठोर प्रकृति के होते हैं जिनके विवेकह्दीन प्रयोग से 
अनुचित परिणाम निकल सकते हैं ! दिमागीय प्रदत्त विधान ससदीय विधघानों को स्पष्टता 
प्रदान कर विमाग आवश्यकता एवं मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनकी कठोरता कम॑ 
कर उन्हें नम्प या लचीला (#८50८) बताते हैं। 

(3) विमागीय आवश्यकताओं की पूर्ति (0 एज एचय्गायाशा्् 
ए६पुणए८था॥०१७७)--प्रत्येक विमाग की अपनी विशिष्टठता होती है जिसके कार्यों तथा 
कर्मचारियों की कार्यकारी स्थिति कौ समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है | 
विमाशीय कार्य एव कर्मघारियों से सम्बन्धित नियम एवं निर्देश विमागीय विशेषज्ञ 
अधिकारी ही उचित प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं ! प्रदत्त विधान विमा्ों की इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं | 

(4) संसद्‌ का कार्यमार कम करना (70 7.6७ ॥ है १४०॥7074 0॑ 
>िश्ञाण्शाधा)--ससद्‌ के पास सम्रयामाव होता है | यदि वह प्रत्येक विधान की विस्तृत 
रूपरेखा ही तैयार करती रहे तो उसे आदटित सभी विधानों का निर्माण करना असम्भव 
हो छाएगा और वह नीति-निर्माण सब्बतन्धी कार्य नहीं कर सकेगी । ससद्‌ के कार्यमार को 
कम करने में प्रदत्त विधान महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं | प्रदत्त विधान सर्तद्‌ के 
कार्यमार को ही कम' नहीं करते अपितु थे संस॒द्‌ द्वारा निर्मित कापूती दौँचे रूपी ककाल 
को सजीवता प्रदान करते हैं ! वे उन्हें व्यावहारिक बनाते हैं । 

(8) आपातकालीन स्थिति में अपरिहार्य (6थ८क्वांट गा होठ 5986 0६ 
घाथएक्षा८४)--युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी, आन्तरिक विद्रोह इत्यादि राष्ट्रीय 
सकटों एव आपातृकाल मैं अतिशीघ्र कार्यदाही करना अपेक्षित होता है जिसके लिए 
संसदीय कानून बनाने में समय नष्ट करना मूर्सता होती है | अत. ऐसी आपादूकालीन 
त्विति में प्रदत्त कानून या विधान ही अपरिहार्य माने जाते हैं 4 

(6) सार्वजनिक हित का सिद्धान्त (व्रपटाफ्रांट जयाणजाद १/टा८)--जनतनन्‍्त्रीय 
सरकार को सार्वजनिक हिंत का विशेष॑ घ्यान रखना होठा है ॥ थह कार्य प्रत्येक विभाग 
का भत्री करता है । वह अपने विभाग के प्रदत्त दिघानों द्वारा सार्वजनिक ठितों की पूर्ति 
करता है | वह ससदीय विवर्मो को सरल बनाकर छत्हें जनता के ढ्वित में ब्यावहारिक 
बनाठा है | जनतन्त्रीय सरकार को अपने ढग से कार्य करने का अधिकार होता है । 
इसलिए प्रदत दिघान का प्रादघान किया जाता है । 

(7) अधिक विवकेपूर्ण होना (१०८० (0०श्न5:9/८)---सम्द्‌ द्वारा निर्षित विधान 
प्रायः शीघ्रता में पारित किए जाते हैं जिन पर पर्यात्त विधार-विमर्ग नहीं हो पाठ और न 
अतके निर्माण में विशेषज्ञों का योगदाद ही होठा है | फलत- उनमें अनेक कमियां द 
विशंगतिदी रह जाती है जिन्हें बार-दार सशोधित करना पड़ठा है । प्रदत्त दिघात पर्याप्त 
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विचार-विमर्श व विशेषज्ञों के योगदान से निर्मित होते है, अतः थे संसदीय विधानों की 
अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं और इसीलिए उत्तम भी | 

(8) संविधि के अनुकूल होना (&८०००४॥४ ॥0 29४)--प्रदत्त विधान सदैव 
संसदीय विधान के अनुकूल तथा उनकी संदर्म-परिधि में ही निर्मित किए जाते हैं ॥ 
इसलिए उन्हें संविधि के समान मान्यता प्राप्त होती है तथा जिन्हें भ्यायालय में चुनौती 
देकर घोषित नहीं किया जा सकता | 


प्रदत्त विधान की प्रगति या विकास 
(06एशणुप्काशा ण॑ एशध्ए/०्त 7.९ट्रांडाआंगा) 

प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रवृत्ति संसदीय कार्यों के विकास के साथ-साथ बढ़ती जा 
रही है | ॥7वीं-8वीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति बहुत कम थी, किन्तु 832 के बाद से 
कार्यपालिका विमा्गों को व्यवस्थापन की शक्तियाँ देने की प्रवृत्ति विशेष रूप से बढती 
गई | प्रो. जेनिग्स के अनुसार, “ज्यों-ज्यों समूहवाद (00॥०८7भंआ) के विकास के 
'कारण सरकारी शक्ति बढ़ती जाती है त्त्यों-स्यों प्रदत्त कानूनों की संख्या में भी वृद्धि होती 
जाती है । 906 से केन्द्रीय सरकार को अनेक प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्य सौंप दिए जाने 
के बाद से विभागों द्वारा निर्मित नियमों और व्यवस्थाओं की संख्या बढ़ गई है | 

प्रदत्त व्यवस्थापन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अनुमान इसी एक तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि 927 में संस॒द्‌ ने त्ञो केवल 43 सविधियाँ ($800८७) पारित की थीं, 
लेकिन विभागों ने 349 आदेश जारी किए थे। 945 में विभिन्‍न संसदीय परिनियर्मों के 
अन्तर्गत प्रशासनिक विभागों द्वारा लगमग 709|विनियम 'जारी किए गए और 984 तक 
तो यह प्रवृत्ति अत्यधिक जोर पकड चुकी थी । प्रदत्त व्यवस्थापन के महत्त्व पर टिप्पणी 
'करते हुए सेसिल टी. कार (0८८ 7. (27) ने लिखा है, “कानून की किताब उस वक्‍त 
तक अधूरी ही नहीं भ्रमात्मक भी होती है जब तक कि उसे प्रदत्त विघान के साथ 
मिलाकर न पढ़ा जाए जिसके द्वारा उसका बहुत कुछ विस्तार और संशोधन हो जाता 
है [४ 
प्रदत्त व्यवस्थापन पर आवश्यक रोक 


प्रशासकीय विमाग कानूनी सीमा के अन्तर्गत ही आदेश जारी कर सकते हैं । वे 
कानून को इस प्रकार त्ोड़-मरोड़ नहीं सकते कि उनका प्रयोजन ही समाप्त हो जाए । 
नागरिकों को किसी कानून विरोधी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है | 
न्यायालय ऐसे आदेश को अवैध घोषित कर सकते हैं | संसद-सदस्य भी सदन में ऐसे 
आदेश का विरोध कर सकते हैं | संसद्‌ ऐसे आदेशों को समाप्त कर सकती है | 
प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण 

प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण निम्नांकित हैं-... 

() विधि-निर्माण का कार्य इतना बढ गया है कि समयामाव के कारण संसद्‌ उसे 
दीक ढंग से निभा नहीं पाती | 


१.. रंद्ाणाएड5 : (4क्त जी एट (.फतश्रत्रण७0त, 
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(2) संसद्‌ के लिए यह सम्मद नहीं है कि दह दिन-प्रतिदिन की प्रशासकीय 
दारीकियों का पूर्ण ज्ञान रख सके 4 

(3) विदागीय अधिकारी ससद-सदस्यों की तुलना में कानून की दारीकियों को 
संपझते में अधिक विशेषज्ञ होते हैं। स्दघ ससद्‌-सदस्य भी इस तथ्य सै परिदित होते हैं, 
अतः कानून के केवल सामान्य सिद्धान्तों का निश्चय करके उनके अन्तर्गत विस्तृत 
नियम-निर्राण का अधिकार विशेषज्ञों को सौंप देना उद्दित समझते हैं। 

(4) जनता की इच्छानुसार संसद्‌ कित्ती भी मामले पर नीति सम्बन्धी प्रारूप टो 
ठीक तरह से दना सकती है, लेकिन रुम्बन्धित जटिल दातों को समझकर आवश्यक 
आदेश प्रशासकीय दिमाग ही घारी कर सकते हैं । रदतती हुई परिस्थितियों के कारण 
कानूनों को लागू करने में उत्पन्त होने दाली दिमिन्‍न कठिनाइयों का प्रशासन भली प्रकार 
मुकादला तमी कर सकता है जब उसे विमिस्त नियमों-उपनियमों के निर्माण का अधिकार 
प्राप्त हो । 

(5) संसद्‌ का अधिवेशन हर समय नहीं होता, अतः: डावश्यकता होने पर 
कार्यपालिका अपने ही उत्तरदायित्द पर नियम बना सकती है और आदेश जारी कर 
सकती है । सकटकाल में संसद्‌ स्वर्य भी कार्यपालिका को ऐसी शक्ति सौंप देती है ॥ 
उदाहरपार्थ, 939 में संसद्‌ ने संकटकालीन शक्ति सुरक्षा कानून (४८ ८ककहक्रए) 
ए०षचा एट००४ 4८५ 939) पास करके कार्यप्रालिका को युद्ध सम्बन्धी आवश्यक 
कार्यदाही के लिए नियम बचाने का अधिकार सौंप दिया था | 

(6) किसी भी अच्छे शासत में लचीलेपत्त का होना आइश्यक है | शासत को 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और आवश्यकतानुसार दालने के उद्देश्य से 
संसद प्रशासन को नियम-निर्माण सम्बन्धी शक्ति सौंपती है ॥ प्रशासन अपने नियम इस 
प्रकार बनाठा है कि दे ससद्‌ द्वारा पारित अधिनियम या नीति के अनुरूप रिद्ध होते हैं। 


प्रदत्त विधान की आलोचना और मूल्यांकन 
((नएलंड्व क्राव5२त्रा्छध0च 6 छ92८ह१व०० [28७837०0) 

दिद्वानों ने प्रदत्त ध्यवस्थापन की निम्नाकित आधारों पर आलोचना की है--. 

(॥) प्रदत्त व्यदस्थापन सरूद्‌ की सर्दोच्च शक्ति पर आघात करने दाला है। 

(2) इत्त व्यवस्था द्वत्ा नौकरशाही की शक्ति का तेजी से विस्तार हो रह है | यह 
नई निरंकुशता (70 ८७ 0८छए०एंण) का विकास करटा है जिसके द्वारा विशग 
अपनी शक्ति का शुरुपयोग बड़ी सरलता से कर सकते हैं। 

(3) इस घ्यवस्था में यह खतरा है कि ससद्‌ आवश्पकदा से अधिक नियम-निर्माण 
की शक्ति प्रशासन को सौंप सकती है | 

($) तियर्मों या कानूनों के सम्ददध में रूपिक लघीलापन पाठक हो सकता है और 
इससे अराजक तत्दों की प्रोत्साहन मिलने का भय बना रहता है । 

(5) निदयर्णों के उच्चित अकाशन <ौर प्रसार के अभाव मैं हो सकता हैं कि सापारणजन 
उनका उचित लग्म नछठा सै और छतस्से और भी रुन्टेड की स्थिति बन जाये | 

(8) निपप-निर्माण विशेषज्ञ के राजनीतिक दृटि से उद्चित बातों के प्रति लापरदाह 
होने की झम्मादना एहती है । 


अदत रिधान (कानूड 6 


वस्तुतः प्रदत्त व्यवस्थापन की उपर्युक्त आलोचनाएँ अतिरंजित हैं । ऑग (059) 
की मान्यता है कि “प्रदत्त व्यवस्थापन के विरोध का कौई महत्त्व नहीं है क्योंकि जिस 
समय इस पर विचार करना आरम्म किया जाता है वह उसी समय समाप्त हो जांता 
है (“ प्रदत्त व्यवस्थापन के समर्थन में मुख्यतः निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं-.. 

() इस व्यवस्था के कारण संसद्‌ को इतना समय मिल जाता है कि वह विधेयक 
के उद्देश्यों और सिद्धान्तों पर समुचित विचार-विमर्श कर सके [ 

(2) प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा अज्ञात भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार ठीक समय 
पर आवश्यकता के अनुसार कानून के बिना किसी संशोधन के काम चलाने की शक्ति 
मिल जाती है । 

(3) प्रशासन को विधि-निर्माण का कार्य सौंपे जाने की व्यवस्था'से विधायकों को 
विशेषज्ञों के अनुमद और ज्ञान का लाम प्राप्त हो जाता है । प्रदत्त-विधान प्रणाली में 
विशेषज्ञ-प्रशासनिक-अधिकारी कानूनों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करत्ते हैं और तकनीकी 
परामर्श देते हैं । 

(4) प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा नए परीक्षण करने और उनसे प्राप्त अनुमवों से लाम 
उठाने का अवसर मिलता है| 

(5) तत्काल और आकस्मिक आवश्यकताओ के लिए आदेश जारी करने हेतु प्रदत्त 
व्यवस्थापन की व्यवस्था ही एकमात्र सही विकल्प है | संसद्‌ संकटकालीन परिस्थितियों 
का उचित अनुमान लगाने में भूल कर सकती है जबकि कार्यपालिका अपनी 
नियम-निर्माणकारी शक्ति द्वारा सकटों का त्तेजी से और कुशलतापूर्वक सामना कर 
सकती है | उसे ससदीय आदेश की प्रतीक्षा में समय नष्ट नहीं करना पडता । 

(6) सस्तद्‌ में अनेक बार उतादलेपन या जल्दबाजी के कारण कानून पारित किये 
जाते हैं, अतः उनमें गलतियाँ या कमियों का रह जाना स्वाभाविक है ॥ लैकिन प्रदत्त 
व्यवस्थापन द्वारा नियम-विनियम खूब सोच-विचार कर तैयार किए जाते हैं जो अधिक 
बोधगम्य और तर्कसम्मत होते हैं| 

(7) प्रशासन के हाथो विधि-निर्माण कार्यों की व्यवंस्था का एक बड़ा लाम यह है 
कि उन लोगों से परामर्श किया जा सकता है जिनके हित निर्माणाधीन विधियों से 
प्रमावित्त होते हैं । 
प्रदत्त विधान के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षाएँ 
($४८ह००5 35450 शी50५5९ ० 0थ०ह७०१ -6छडजांगा) 

प्रदत्त व्यवस्थापन की कटु आलोचना के प्रतिक्रियास्वरूप इंग्लैण्ड में 929 में 
मन्त्रियों की शक्तियों पर विचार करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने 
आवश्यक जांच के बाद अपने प्रतिवेदन में कहा था कि “प्रदत्त व्यवस्थापन में ससद्‌ की 
शक्तियों को कोई आघात नहीं पहुँचा है ।” भविष्य में इस प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने 
देने के लिए समिति ने विभिन्‍न सुझाव दिये ॥ प्रदत्त व्यवस्थापन के दुरुपयोग नहीं होने के 
सम्बन्ध मे अग्राकित आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं 
- व. उद्स्‍ाप्ज्ञाक उस उवएनकन, 


ह62 4#ैटेन का छक्धिप 


() प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप विशेष सादघानी से, तैयार किया ाए ! 

(2) प्रशासनिक अधिकारियों की स्वद्िदेक की शक्तियोँ पर कुछ क्लीमाएँ लगाई 
जाएँ ताकि दे अपनी शक्ति का दुरुष्पोध न कर सके | ऐसी व्यवस्था की जाए कि 
प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की पा सके | 

6) प्रशान्‍्षननिक दिनियर्मों को संसद्‌ की जानकारी के लिए मैजा छाए। 

(४) प्रदत्त व्यदस्थापत की सीमाएँ स्पट और निश्चित हों | मापा इठनी स्पष्ट हो कि 
साधारण नागरिक उसे समझ सके | 

6) अद्न्यारण कार्यों के लिए प्रध्यसन को दिधि-निर्माण की शक्तियों ययाद्धस्तद 
जे सौंपी छाए। 

ड्रिटेन में प्रदत्त व्यवस्थापन के द्ुलप्रयोग के दिद्द्ध प्रस्तादित इन सुझादों पर 
अमल किया जा रहा है | 79$4 से ही प्रदत्त ब्यवस्दापन के अन्तर्गत बनाए गए नियमों 
की रुमीक्षा के लिए एक स्थायी सठिति 'सदिधि-तियम सम्बन्धी प्रदर रुमित्रि' (52०० 
(जाग्रउ008 0च 5प्थ्जज) ॥::9वथआ5) प्रतिदर्ष नियुक्त की याठी है | यह समिति 
विमाग्गरिय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए <ादैशों द नियमो-दिनिदमों की जौंच-पढताल 
करती है और देखती है कि संसदीय प्रनुसत्ता को कोई डापाव दो नहीं पहुँच रहा है 
अथदा प्रशासनिक अधिकारी स्दविवेदी शरक्ठियों का दुरूपयोग दो नहीं कर रहे हैं ॥ इस 
समित्रि ने बडा सुन्दर कार्य करके प्रशयसकीय निरकुशठा को रोकने की दिशा में 
उल्तेखनय कार्य किया है | संसद्‌ अन्य तरीकों से भी प्रदत्त व्यदस्दपव पर अपना 
निपन्‍्त्रण रखती है, जिन्हें निम्दानुसार रखा जा सकता है-.() सरकारी दिमागों द्वाव 
निर्मित कुछ तियमों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वे- ससद्‌ द्वाद्य स्दीकृत होने पर ही 
लागू हो चकेंगे, (2) कुछ आदेशों, निदर्मों, दिनियमों को संसद का कोई मी सदन 40 
दिन के भीवर प्रस्ताव द्वारा उन्हें रद्द कर सकदा है, एवं (3) कुछ तियघ-दिवियम ऐसे हैं 
जो कैदल संसद्‌ की मेज पर रख दिए खडे हैं &र यदि कोई ससद्‌ सदस्य उन्हें पसन्द 
करता हो टो मच्री से प्रस्त पूछ सकठा है या “काम रोको' प्रस्दाद रख रूकद्ा है । प्रदत्त 
व्यदत्दापत पर न्यादिक नियन्त्रण की भी व्यवस्था है, यदि दिमाएं द्वारा निर्मित तिम्रम 
ससरद द्वारा प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन करते हों । 

कुल डिलाकर प्रदत्त व्यदस्थापन समय कौ माँग है और दर्दपान परिस्थितियों में 
इससे सर्दया मुक्त होने की बात॑ नहीं सोधी छा सकदी | अठ: उदित यही है कि प्रदत्त 
ज्यदस्दापत को समस्त करने की अफेा इसके दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावशाली सुख्यमओं 
डी य्यदल्था की फाए | 

ब्रिटेन में प्रदद्द विधान के स्वरूप अथवा भ्रकार 
(#जटकड ज॑एसल्ड्राप्व्व .2ह5व075 व एज) 

बिटेन में प्रदत्त या प्रत्दायौजित दियान के स्वरूप दया मुख्य प्रकार निल्दाकित हैं-- 

(4) उप-निवन (8-०3 3७४८)--ठप-नियम संसद्‌ क्र पररिद दिपान कै अन्तर्गत 
कित्ती अधिकरण, सत्धा, सार्ईग्दनिक निगष, सयरपाललिका, उद्दम (छाश्यज़तंडट), निकाय, 
मत बन्दरदाड, सत्ता आदि जैसी सतक्ताएँ उप-निदर्यों का तिर्माण कर सकती हैं | ये 
छप-नियम न्यायालय में प्यन्य होते हैं । 
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(0) नियम द अधिनिषण (९७७5 क्षात ए६६७७४७७)--सन्त्री संवैधानिक सत्ता एवं 
संसद्‌ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अघीन कार्य करता है । वह अपने मंत्रालय व विभाग से 
सम्बन्धित नियम व अधिनियम प्रसारित कर सकता है क्योंकि इनका प्रसारित किया जाना 
विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है । नियम व अधिनियम साविघानिक प्रपत्र कहलाते हैं| 

(3) आदेश व परिपत्र (0005 900 (॥0एआ5)--विमागीय भन्‍त्री अथवा 
अधिकारी द्वारा विभागीय प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ स्थायी आदेश व परिपत्र प्रसारित 
किए जाते हैं जो संसदीय विधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं। ये समी 
साविधिक प्रपत्र कहलाते हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रसारित किए जाते हैं | 

(4) परिषद्‌ आदेश (0:6ठ55६-॥-(०ण्घाथा)--परिषदु-आदेश  'राजमुकुद' 
(एएशशा) की विशेषाधिकार शक्तियों (5०७०५ शांत्राध्छु८्ड ९०क्रथा$) के अन्तर्गत 
प्रसारित किए जाते हैं | इनका उद्देश्य अधीनस्थ क्षेत्र की सरकार के स्वरूप में परिवर्तन 
करने अथवा युद्ध के आपातृकाल मे वाणिज्य व व्यापार को नियन्त्रित करने हेतु निर्मित 
होते हैं । परिषद्‌ आदेश साविधिक सत्ता अर्थात्‌ प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत ही निकाले जाते 
हैं । औपचारिकता हेतु इन आदेशों की पुष्टि प्रिदी परिषद्‌ (07५५ ९०७) से होना 
आवश्यक है | ये मंत्री के आदेशों के समान ही होते हैं| 

परिषद्‌ आदेश निम्नाकित दो प्रकार के होते हैं... 

() विशेषाधिकार आदेश (59०८० एसज्ञा०१० 07068), तथा 

(४) उद्घोषणाएँ (छ०टाक्षाआणा७) 

(5) अस्थायी आदेश (?:0सं॥०७४ 005०४)--अस्थायी आदेश रथानीय संरयाओं 
या अमिकरणों की आवश्यकतानुसार सरकारी विमागों द्वारा प्रसारित किया जाता है जिससे 
कि संसद्‌ के कार्य-मार में कपी हो सके और प्रार्थी को व्यय कम करना पड़े । इन्हें 
अस्थायी आदेश इसलिए कहा जाता है कि इनकी पुष्टि बाद में संसद द्वारा की जाती है। 

(6) विशेष प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश (59०७ छ0८०१ए७७ 0:प८8)--ये भी 
अस्थायी आदेशों की प्रकृति के होते हैं जिनकी पुष्टि संसद द्वारा होती है । मिन्‍नता यही है 
कि ये किसी विशेष प्रक्रिया के स्पटीकरण हेतु सरकारी विभागों द्वारा प्रसारित किए जाते 
हैं । इनका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के निर्णयों को प्रमावकारी बनाने वाले विभागीय आदेशों 
पर शीघ्र द मिद्रव्ययित्ापूर्ण पुष्टि प्राप्त करना होता है । 962 के पश्चात ऐसे आदेशों का 
प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि मन्त्री को स्थानीय अधिनियमों को संशोधित करने की 
सांदिधिक शक्ति प्रदान कर दी गई | 

विष्कर्षतः ब्रिटेन में प्रदत्त-व्यवस्थापन एक अपरिहार्यता बन गई है | जैसा की ऑग 
(088) ने कहा है--.'राज्य के बढते हुए कार्यक्षेत्र ने प्रदत्त विधान को अनिदार्य बना 
दिया।। इस तरह प्रदत्त व्यवस्थापन एक अनिवार्यता है | 


+--+--+-_.न_हतलनल 
4. 088 ६ छड्ाफा उ०स: ३तव एजाफ्पड. 


दल-प्रणाली 
(?279 59) 





ब्रिटेन एक महान्‌ प्रजातान्त्रिक राष्ट्र है जिसकी सफलता के जिए दलीय प्रणाली 
अपरिहार्थ है | ब्रिटिश सन्दर्भ में राजनीतिक दलों के महत्त्त को इंगित करते हुए लॉस्की 
ने कहा “राजनीतिक दल देश में कैसरशाही (09८७करंब्रा)) से हमारी रक्षा के लिए 
सर्वोत्तम साधन हैं ॥'/ ब्रिटिश सविधान के सभी अधिकृत लेखकों ने इस विचार से 
सहमति प्रकट की है कि दल व्यदस्या प्रिटिश राजनीतिक जीदच की आधारशिता है | 
उैनिंग्स के शब्दों में, “ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारम्म होता है और 
राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है ।”* 


ब्रिटिश दलीय-प्रया का विकास 
(ग्रह 0ल्‍एश0का९शा ज॑ ४९ एतंपंक ए29-5 9४0०7) 
ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के विकास ने राजत॑न्त्र का लोकतान्त्रीकरण करने में 
बड़ी सहायता पहुँचाई है | पहले राजा ही सरकार होता था और राजा तथा उसके 
दरबारी मित्र सरकार चलाते थे | सरकार द्वारा किए जादे वाले अत्याधार राजा के 
अत्याचार माने जाते थे | पर समय के साथ-साथ लोग यह समझ गये कि अत्थाधार कै 
लिए राजा नहीं बल्कि उसके दरदारी अधिक उत्तरदायी हैं, अत: दरबारियों को बदल 
लेता उचित होगा। धीरे-धीरे जनता में यह विधार दल पकड़तां गया कि राजा को बनाये 
रख कर भी सरकार को राष्ट्रीय संसद्‌ के प्रति छत्तरदायी यचाने की चेष्टा कौ जा सकती 
है | फलस्वरूप विमिन्‍न राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर शासन-सत्ता अपने हाथ में 
लेने के प्रयत्तों के कारण दिनिन्‍त राजनीतिक दलों का विकास हुआ | कालात्तर में लोग 
शर्ट अच्छी तरह समझ गए कि राजनीतिक दत्त संसद्‌ कै माध्यम रो राजा की सरकार 
पर वॉछिव नियन्त्रण रखने में और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने में सतम हो सकते 
हैं । 
धीरे-धीरे ग्रजनीविक दल केदल घविकों तक ही समिति नहीं रहकर जनसाधारण 
में त्तोकप्रिय हो गये औऔर उनके राष्ट्र-व्यापी सगठन अस्तित्व में आये | सोक-कल्याणकारी 
कार्यकर्मों के आधार घर चुनाव लड़े प्यने लगे और प्रत्पके दल का यह प्रयतल रहने लगा 
“पएस जेणकाव्पत एव  छडव- 
३ "योर प्रडाक एफसपफफटर्पाम फिप्डाबनड अजतें श्रासैड भागी फाटक," 
3० :०एू+ २ [09८ 9/ए:70 (०श४४+पट+०आ, हु. 3. 
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कि वह जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त कर संसदीय बहुमत प्राप्त करे | ब्रिटेन 
में जिस प्रणाली का विकास हुआ, उसने जनता में अनेक दर्लों को पनपने का अवसर 
महीं दिया । अतः ब्रिटेन में सदैव दो ही दलों की प्रधानता रही और यदि दो से अधिक 
दल हुए भी तो उनका प्रमाव नगण्य-सा रहा | आज भी वहाँ अनुदार दल और मजदूर 
या श्रमिक दल (005इटारभार० श्ात [300७ 720८७) ही सर्वोपरि हैं । शेष दलों का 
महत्त्व नहीं के बराबर है | 

ब्रिटेन में राजनीतिक दल का विकास स्टुअर्ट राजाओं और उनकी संसदों के बीच 
हुए संवैधानिक संघर्ष का परिणाम माना जा सकता है। प्रारम्म में दल अधिक राजनीतिक 
नहीं थे, बल्कि उनका स्वरूप दलबन्दी का था ॥ उनके तरीके बड़े असम्य और उग्र थे | 
अध्यकालीन युग में ये संसद्‌ में ही महीं अपितु युद्ध-शैत्रों में भी लड़ा करते थे | पहला 
अवसर चार्ल्स प्रथम के शासन-काल में गृह-युद्ध ((शं। ९४४) 64-649 के समय 
'उपस्थित हुआ । राजा के समर्थक फैवेलियर्स (02४आ०४७) कहलाते थे जबकि संसद्‌ के 
समर्थक राउण्डहैड्स (२०७०0॥८७१५७) माने जाते थे | घुनःस्थापन (76 ए८४०:४४०॥) 
के युग कुछ समय के लिए इन दोनों के पारस्परिक मतमेदों को कम कर दिया, किन्तु 
रकक्‍्तहीन क्रान्ति (00700$ ए७४०७४०४॥) ने इनकी पुनः उमार दिया | जो व्यक्ति कमी 
जेम्स द्वितीय और उसके पुत्र का समर्थन करते थे, उन्हें टोरी (॥0४०७) कहा जाने लगा 
और जो रक्‍्तहीन क्रान्ति तथा हैनोवर घराने (प०५५८ ०६ प्»0५०) का समर्थन करते 
थे, उन्हें द्विग (४85) कहा जाता था | टोरियों ने बहुत हद तक फैवेलियर्स की 
परप्पराओं का अनुसरण किया जबकि द्विग राउण्डहैड्स के मार्ग पर घले | परन्तु इस 
अवधि में राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण में एक विशेष परिवर्तन हुआ | अब ये दल 
सरकार बदलने के लिए राजा को बदलना आवश्यक न समझ करके संसद्‌ पर नियन्त्रण 
करने की कोशिश करने लग। 

'कालान्तर में द्विग और टोरियों ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और उन्होंने 
'लगमग विशुद्ध राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया | कालान्तर में इन दलों के भामों में 
भी परिवर्तन हुआ | द्विग और टोरी का स्थान क्रमशः उदार या लिबरल (402०9) और 
अनुदार दल (एणाइध५०४४०) मे ले लिया | सन्‌ 830 ई. के बाद के कुछ 
'विराम-कालों को छोड़कर उदार दल ]874, तक सत्तारूढ़ रहा | इसके पश्चात्‌ 95 
तक सत्ता अनुदार दल के हाथ में रही ॥ 

832, 867 और 884 ई. के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार को बहुत उदार 
बनाते हुए निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया | अब श्रमजीवी वर्ग (#ण्ण 
९४७७) को मतदान ्का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था 
'का जन्म हुआ | यह श्रमिक दल (७०० एथ) का प्रारम्म था जो 902में अस्तित्व 
मैं आया, तथा कालान्तर में यह शक्तिशाली होता गया | प्रथम महायुद्ध के बाद इस दल 
चैे उदार दल का स्थान लेना प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे इसकी शक्ति में अमिवृद्धि हुई 
और अब यह देश का प्रमुख राजनीतिक दल है । वर्तमान में श्रमिक तथा अनुदार दल ही 


दैश रे प्रमुख राजनीतिक दल है | उदार या लिदरल दल की शक्ति में निरन्तर ह्वास हो 
रहा है। 
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ड्िटेन में दि-दतीय पद्धति के विकास में ऐटिहासिक कारण, द्रिठिश लोगों कौ 
स्यादहारिकता दर राजत्ीदिक परिषक्ददय दब संसदीय शासन व्यदल्या के कुशल 
संदालन इत्यादि कारणों को उत्तदादी माना झा सकठा है । इस दि-दलीय व्यवस्था के 
कारण ही ब्रिटिश ससदीय व्यद््या सझुल्टा कै रत्य कार्य कर रही है ॥ द्विटिश लोग 
इस व्यवस्था के दिकल्‍्प की दाव ही नहीं सोदते हैं। 922 से लेकर अद तक ब्रिटेन में 
अवुदार दत या ऋमिक दल ही रुच्ा में रहे हैं । हू 

१990 में श्रीमती मारग्रेट दैचर ने अनुदार दल के मेटा पद से त्यागपत्र दे दिया। 
उनके स्पान पर न मैजर को झनुदार दल का नेटा निर्दादित किया गया | छॉत मेजर 
के नेतृत्द दाली अुदार दल की चरकार धूर्दवर्टी सरकार की नीदियों का अशुसरध करदी 
रही | ब्टैल, 992 में देश में संसदीय निर्दाचन रूम्पन्त हुए । एक दार पुनः अनुदार दल 
डहुसव प्रश्ध करने में सल रहा, लेकिन इसे पूर्द छुनाव की टुलना में कम सफलदा प्रस्त 
हुई ऊहीँ भंग सदन में इसके 376 रूदस्य थे, दही इठ बार उसे 336 इुयान ही प्रश्म 
हुए | ऋनिक दल ने अपनी स्थिति में सुधार किया | जहाँ मय सदन में इसके 229 स्थान 
थे, इस दार यह 27 स्घातों पर दिजय प्रश्त करने में ऋछद्धल रहा | लिदरल सोशल 
डेम्रेक्रेटिक पार्टी को 20 स्थान प्रत्त हुए, उदकि पूर्व घुदाद में स्पेशल देमोक्रेंटिद पार्टी 
टया लिररल दल के ग्रठजड़ को 22 स्थान प्रश्न हुए थे ॥ अनुदार दल के नेता जॉन 
मैयर पुर देश के प्रधावरन्त्री बचे | जांच मेजर के नेट्त्द में अचुदार दल की सरदार ने 
997 दकक कार्य किया लेकिन जून 997 यें हुए आम घुनाओ्यें में कंजर्देटिव पार्टी की 
हर हुईं और 9 दर्ष दाःद लैदर पार्टी सच्च में आयी पैर टोनी ब्लेपर प्रदानमंद्री दने | 


ब्रिटिश दत-प्रणाली की विशेषताएँ 
((घ्थम्प्रवर50८ जज 8962 एस्ाफ-9१टफ) 

ब्रिटिश दल्दय प्रधाली की मुख्य विशेषद्ाओं को तिल्पतुस्यधर रखा जया सकदा है-- 

0) दिदतीद प्रधा-डिटेन में प्रारम्त से द्वि-दक्तीव पद्धदि रही है ॥ चार्ल्स 
प्रथम के समय कैदेलियर्स तथ्य राचस्डदैद्स नमक दो दल थे टो दार्ल्स द्विदीय कै 
समय टेथै दर द्विग दत प्रदुख इहे | दत्परदाद्‌ उन्‍्त्ररदी शटाःदी में अनुदार और 
शदयरदादी दत पदुछ चढ़े 2 दर्दमन में अजुदार दल दस्य ऋमिक दस की फ्ध्यनटा है 
ड्िटिद छनटा का विश्वास रहा है कि दि-दलौय फ्रग्मली मान्त्रिमन्ठल में स्थिरदा, 
ब्यक्टिय्दें की स्दतन्त्रदा और उनके अधिकारों को सुस्ा टया शक्ति झा दुरुपदोग की 
संददना महीं रहटी है । इन सद कारग्यें को संसदीय व्यदस्या की रुझलदा के तिए 
अनुकूल मप्द छा है | 

0) केद्रीडडरत--अआरादी दी एड्रुपटा और लघु औप्येलिक आकार के कारण 
प्रटिद दलों वी प्रदृत्ति केन्द्रीयकरय दी रहे है। सम्दूर्न दल रूपर से नीचे टक एक 
सूत्र मैं शब्द रहटा है | दर्तीय नेंटाओं टथ्प दल के कैद्र का पूरे दल पर नियन्त्रण 
रहदा है । रष्ट्रीय संददनत का सर्देद असस्टित्द रहटा डै और उसका घ्याव एुय्यक रख्ीय 
और हत्तर्राष्ट्रैय बाटों दी और लूप्प्र रहटा है ॥ ड्विटेन के दिस्टैव अमेरिका में दल्तें कौ 
विशेद्ण रिकेन्द्रीकरच थी है । 


दल-समपालाएा, 


९७) अनुशासन एवं साहचर्य-ब्रिटिश दल बहुत ही अनुशासंत हैं | दल क 
सचेतक ही निश्चय करते हैं कि ससद्‌ में किन दलीय सदस्यों को कब और क्या बोलना 
है अथवा किस विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मत देना है । प्रत्येक दल की अपनी नीति 
है, अपना आदर्श और कार्यक्रम है। दलीय सदस्यों में सहयोग व साहचर्य की भावना 
प्रदल रूप से विद्यमान रहती है। दल की सदस्यता ऐच्छिक है, किन्तु सदस्य की दलीय 
सूत्र में आइद्धता के कारण पारस्परिक निकटता बढ जाती है | दल का समर्थन दल को 
एक व्यक्ति का रूप दे देता है और उसे संगठित तथा अनुशासित बनाता है | 

(3) नेता का महत््व-.-व्रिटेन में दल का नेता, दल का केन्द्र-स्थल और दल का 
प्रतीक माना जाता हैं | दल की नीतियों को दलीय नेता के व्यक्तित्व के माध्यम से 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है | मतदाता वस्तुतः किसी उम्मीदवार विशेष को नहीं, 
इल्कि भावी प्रधानमन्त्री को मत देता है और चुनाव बहुत कुछ नेता के व्यक्तित्व के 
प्रमावस्वरूप दिशा ग्रहण करता है, न कि नीति और दल के आधार पर | दल के नेता 
की इस महत्त्वपूर्ण स्थिति को प्रत्येक ससद्‌ सदस्य समझता है और इसलिए वह नेता को 
पूर्ण समर्थन देता है | 

(5) संसदू-सदस्यों पर नियन्त्रण--सदस्यगण दल-नियन्त्रण के समर्थन पर 
विजयी होते हैं | दलीय कार्यक्रम के आधार पर उन्हें मत मिलते है और दल की दिजय 
में दलीय नेता की लोकप्रियता की अहम भूमिका होठी है । अतः प्रत्येक सदस्य यह 
समझता है कि दलीय कार्यक्रम या नेता से अलय रहना या उनसे विद्रोह करना उनके 
राजनीतिक अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है | परिणामस्वरूप वह दलीय 
नियमों और दलीय अनुशासन का पालन करता है| 

(6) वर्ग, प्रकृति एवं सैद्धान्तिक मतमेद--ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का वर्ग के 
आधार पर सरलतापूर्वक पृथक्‍्करण किया जा सकता है | उदार दल सभी वर्गों से भत 
प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अनुदार एवं मजदूर दोनों दल मध्यम वर्ग से मत की 
आशा करते हैं, किन्तु मजदूर दल स्पष्टतः मजदूरो का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े 
उद्योगपत्तियों तथा व्यवसाइयों तथा पूँजीपतियों को कमजोर बनाने के पक्ष मे है। इसके 
विपरीत अनुदार दल सामान्यतः घनिक एव कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है । स्पष्ट 
है कि दलों के बीच इतनी व्यापक मिन्‍नता है कि मतदाता को वास्तविक चयन का 
अवसर मिल जाता है । दलों के मतमेद सैद्धान्तिक होते हैं | मजदूर दल समाजवाद में 
विश्वंस करता है तो अनुदार दल स्वतन्त्र एवं निजी उद्योगों का समर्थक है । मजदूर दल 
का विश्वास राष्ट्रीयरण अथवा एकाधिकार प्राप्त उद्योगों के समाजीकरण, अर्थात्‌ उन पर 
राज्य के स्वामित्व की स्थापना में है जबकि उदार दल का विश्वास राजकीय 
केन्द्रीयकरण में है अथवा समाजवादी नौकरशाही का विरोध करना है । 

(0) उच उद्देश्य; गम्भीर प्रकृति एवं सतत कार्यशीलता--ब्रिटिश राजनीतिक 
दलों के कार्यकर्ता उच्च उद्देश्यों से प्रभावित होकर राजनीति में भाग लेते हैं, मैतिक 
सिद्धान्तों का पालन करते हैं और निरन्तर कार्यशील रहते हैं | वे व्यक्तिगत हितो और 
स्दार्थपूर्ण उद्देश्ये के लिए सामान्यतः राजनीति में प्रेदश नहीं करते । स्वार्यपरता का 
ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में अमाव-सा हैं । ब्रिटेन में राजनीतिक दल सामान्य 
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निर्वाचनों के बाद भी सदैव कार्यशील रहते हैं | इग्लेण्ड में किस दिन निर्वाचन हो 
जाएगा, यह कहना कठिन होता है इसलिए दल निर्वाचन कै लिए सदैव तैयार रहते हैं। 
शोधकार्य करना, साहित्य कौ हैयार करना, समाएँ बुलाना, स्थानीय शाखाओं को संगठित 
करना, स्थानीय सस्थाओं के चुनावों में भाग लेना और संसद्‌ व मन्त्रिमण्डल के सदस्यों 
से झम्पर्क स्थापित रखता आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें राजनीतिक दल अनवरत्‌ रूप से 
करते रहते हैं | अन्त में ब्रिटिश राजनीतिक दल्लों का आचरण और घ्यवहार बड़ा 
उच्चकोटि का होता है ! वै ईश्वर कौ महत्ता में विश्दास करते हैं और अपनी ईसाई घर्म 
प्रेरित प्रवृत्ति की सरलता का परित्याग नहीं करते ॥ 

(8) लूट-प्रथा का अमाव--ब्रिटिश राजनीतिक दल लूट-प्रथा (ग्राढ $एणा५ 
595) से ऊपर है ॥ अमेरिका की भौंति ब्रिटिश राजनीति में राजनीतिक दलों द्वारा 
लूट-प्रथा का सहारा नहीं लिया जाता जिसके अनुसार सत्तारूढ दल के बदलते हों 
स्थादी पदाधिकारियों फी एक बड़ी सख्या में नदनिर्दायित राष्ट्रपति परिवर्तन कर देता है 
और पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों की जगह उन लोगों को नियुक्त कर देता है 
जिन्होंने घुनाव में राष्ट्रपति को विजयी बनाने थें योगदान दिया । ब्रिटेन में स्थायी 
लोकसेदा का सिद्धान्त प्रचलित है, अत: सरकारों में परिवर्तन होने से उनकी स्थिति पर 
कोई प्रमाव नहीं पड़ता है | वे अपने पदों पर बने रहते हैं ।॥ 

(9) राजनीतिक दल और सरकार--ब्रिटेन में भी प्रत्येक राजनीतिक दल के दो 
रूप हैं...6) ससदीय दल, और (0) सस॒द्‌ के बाहर का दल | ससदीय दल ही सरकार 
का निर्माण करता है | वही देश का प्रशासन करता है 4 ससदीय दल के त्तीन अग 
हैं--(0) दल के सदस्यों का पूर्ण समूह, (2) समूह का नेता, और (3) सचेतक | दल का 
नेता प्रधानमन्त्री बताया जाता है | दल के अन्य सदस्य था तो केवल लोकसदन के 
सदस्य ही रहते हैं अथवा उन्हें मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया जाता है । सचेतकों 
(५४७७) का कार्य प्रायः यह होता है कि वे सदस्यों को इस बात की सूचना दें कि उन्हें 
कब दल के सपर्थन में समा में मतदान करना है ; ससदीय दल का देश के बाहरी दल 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । ससद के बाहर जिस नीति का निर्धारण होता है ससदीय 
दल उसी नीति को क्रियान्चित करता है | 

ससदीय दल यदि बहुमत में होता है तो मन्त्रिमण्डल का निर्माण झोता है परन्तु 
यदि वह अल्पमत में रहता है, तो विरोधी दल की मूमिका का निर्वाह करता है| 

(0) रुदृढ़ संगठन और कठोर अनुशासन--ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक दलों का सुदृढ संगठन होता है | राजनीतिक दर्लों का 
राष्ट्र-घ्यापी सगठन होता है और दल के सदस्य कठोर अनुशासन का पालन करते हैं । 
अनुशासनहीन आधरण करने वालों को दल से तुरन्त निष्कासित किया जाता है ॥ 

(॥ विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान--ग्रेट द्विटेन में विपक्ष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान होता है | उसे ट्रिटिश दतीय व्यवस्था का आदश्यक तथा अपरिहार्य अंग समझा 
जाता है। दिपक्ष के नेता को बैकल्पिक प्रधानमन्त्री माना जाता है। राष्ट्रीय जीवन में भी 
दिपक्ष के भैता को अत्यन्त सप्यान के साथ देखा पशु सकता है 
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प्रमुख राजनीतिक दल 
(४४9०० एगाहटश 7ए92तता<5) 
इस समय ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल निम्नाकित हैं-- 
(॥) अनुदार या रूढ़िवादी दल (एछ्टार्कपर८ ऐकाओ) 
(2) श्रमिक दल (0०0 सथाओ) 
(3) उदावादी दल (एल एज) 
(3) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ($०लभ एथ्ा०लग४० ऐश) 


अनुदार दल 
(एजाइशरभरर९ एथआ09) 

जैर्निग्स के अनुसार “जब 82 ई. में द्विग लोगों (श्राए8») के प्रमुत्वकाल में 
सुधारवादी अधिनियम पारित हो गया तो टोरी दल के अनुयायियों ने यह आवाज बुलन्द 
'की कि ब्रिटिश सविधान का अस्तित्व खतरे में है । उस समय उन्होंने अपने संरक्षक के 
रूप में अपने दल का नाम कंजरवेटिव अर्थात्‌ रक्षा करने वाला दल रख लिया ते 
सिद्धान्त और कार्यक्रम 

अनुदार दल क्रान्तिकारी और आमूल परिवत्तेनों का विरोधी है | वह परम्परागत 
संस्थाओं, प्रथाओं और विचारधाओं के संरक्षण के पक्ष में है । अनुदार दल 
'परिवर्तन-विरोधी नहीं है बल्कि सावघानीपूर्ण एवं मन्यर परिवर्तन पर जोर देत्ता है और 
प्राचीन सामाजिक दाँचे को यथापूर्व रखना चाहता है | यह पूँजीदाद का पोषक है | 
इसकी राष्ट्रीयता कट्टर राष्ट्रीयता है । अतीत में द्विटिस राजमुकुट की छत्नछाया में ब्रिटिश 
साम्राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार करना इस दल का सर्वोपरि घ्येय रहा | अनुदार 
'दल निजी सप्पत्ति, राजमुकुट के विशेषाधिकारों, राष्ट्रीय एकता, शक्तिशाली नौकरशाही 
पूँजीपति और कुलीन वर्ग के प्रमुत्व का समर्थक है । अनुदारवादी ऐसी किसी आर्थिक 
व्यवस्था का समर्थन नहीं करते जिसके अन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
समानता का पक्ष लेकर उत्पादन के साधनों और व्यवसायों का शाप्रीयकरण किया जाता 
हो। इस दल की मान्यता है कि लॉर्ड समा के संगठन में चाहे सुधार करने पड़ें लेकिन 
उसके दर्तमान स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए । 

साग्राज्याद अब समाप्त हो चुका है, अतः वर्तमान में अनुदार दल तथा मजदूर 
दल की विदेश नीति में कोई विशेष अन्तर नहीं रहाँ है ॥ इस दल का यह विश्वात्त रहा 
है कि अन्तरांट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए । अनुदार दल का 
मत है कि शान्ति-रक्षा के लिए ब्रिटेन को अपनी सैनिक शक्ति का विकास करना 
चाहिए । सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दीच चलने वाले शीत-युद्ध में यह 
अमरीका समर्थक रहा | अनुदार संयुक्त राज्य अमेरिका -के साथ मैत्री-सम्बन्धों के 
दे के लिए निरन्तर प्रयतलशील है | यह परमाणु-शक्ति के विकास'का भी पक्षघर 

| 
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]975 में अनुदार दल ने एडदर्ड हीथ के स्थान पर श्रीमती मारग्रेट थैचर 
(जक्नहादा परध्याताट) को अपना नेता चुना और तमी से दल ने समन्दयवादी नीति त्याग 
कर स्पष्ट रूप से समाजवाद का विरोध करने की नीति अपना ली ! यह नेतृत्व तीन 
शताब्दियों से घली आ रही सहमति की राजनीति” (?0॥0८5 ए॑ 00ा5थ5०) में 
विश्वास नहीं करता था बरन्‌ 'दोरीबाद” के पुराने और दिशिष्ठ दर्शन में विश्वास करता 
था । श्रीमती थैचर ने “फाकलैण्ड विवाद' में भी दृदता का परिचय दिया । उनके नेतृत्व 
में अनुदार दल ने 979, 983 और 987 के निर्वाचन लडे और घहुमत प्राप्त किया ॥ 
उनकी डृढता और सकल्प शक्ति के कारण ही उन्हें 'लौह-महिला' (70॥ 730५) कौ 
सज्ञा दी गई | उनकी नीतियों को “थैचरवाद' की भी सज्ञा दी गई ॥ श्रीमती मारग्रेट 
थैचर की नीतियों के विरुद्ध दल मैं असन्तोष बदता गया | रून्‌ 990 में उन्होंने 
प्रधानमन्त्री तथा अनुदार दल के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया | इसके पश्चात्‌ जॉन 
मेजर को अनुदार दल का नया मेता निर्वाचित किया गया $ उनके नेतृत्व में अनुदार दल 
ने 992 में सम्पन्न हुए ससदीय निर्वाचन में सफलता प्राप्त की | उनके मैठृत्व में अनुदार 
दल सयुक्‍त राज्य अमेरिका तथा जी-7 राष्ट्रों के साथ मघुर सम्बन्ध स्थापित करने, 
यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, तथा आतकदाद का मुकाबला करने तथा 
भारत के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है । $ 
सदस्यता 

अनुदार दल की सदस्यता प्राय: घनिक दर्ग के लोगों की है | कुछ सख्या में उच्च 
प्रष्णम वर्ग के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो श्रणिकों की अपेक्षा स्वय को चविक के अधिक निकट 
समझते हैं और उनकौ प्रवृत्ति पूँजीपतियों के साथ मिलने की है | सस़द्‌ में प्रायः उच्च 
दर मध्यम वर्ग के लोग ही अनुदार दल के सदस्य हैं | 
संगठन 

अनुदार दल का शक्तिशाली और सुदृद संगठन है | वर्तमान में इसके संगठन के 
मुख्य अग निम्नाकित हैं- 

() निर्वावन-श्षेत्रीय सच (ग्रा८ एजाब्रकलाए॥ #550०४७४ण) 

(2) प्रान्तीय परिषद्‌ (6 4४६३ 0०णाटाओ 

(3) राष्ट्रीय सगठन की केन्द्रीय परिषद्‌ (02 (शाएच ए0०जालो 9 8 मांगा 
प्राण) 

(4) राष्ट्रीय संगठन की कार्यकारिणी समिति (775 छःऋल्एताएट एजावाएलह 
पंत (00) 

(5) चैठा (ट7.235<०0 

(6) कैन्द्रीय कार्यालय (5 एथाएग 06८) 

(7) अनुदार दलीद शोय-विमाष ((5छथ्छएं४९ प०५९०३०५ ए८ए८णएथाए 

(8) दार्षिक दलीय कॉन्फ्रेन्स (702 #क्राष्णा छल: (00तलटा८०) 

॥ टशजहफब्यधय नस «9. १72, 9 404. 
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चार्ट रूप मे अनुदार दल के सगठन को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है-- 


। 
| 
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]832 का सुधार-अधिनियम पारित होने के पश्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन में मतदाताओं 
की संख्या बठी । इस पर अनुदार दल ने केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता अनुमव 
की । फलस्वरूप 867 ई. में समूचे देश के लिए राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया 
जिसे 'नेशनल यूनियन आफ कंजरवेटिव्ज एण्ड यूनियनिस्ट एसोसिएशन' (क्‍80णावं 
एफ़ांजा 06 00पर5धर्शार८5 शत एरं०णंत् ॥$5०००४०७) के नाम से पुकारा जाता 
है । इस राष्ट्रीय सगठन का प्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों में दतीय सघ की स्थापना 
करना, दल के समी संगठनों के बीच सम्पर्क स्थापित करना तथा दल के केन्द्रीय 
कार्यालय से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना है ६ राष्ट्रीय सगठन का वर्ष में एक बार 
अधिवेशन होता है ॥ इस वार्षिक अधिवेशन में दल की वार्षिक गतिविधियों का 
सिंहावलोकन किया जाता है और आगामी दर्ष के लिए दलीय कार्यक्रम तैयार किया 
जाता है । वार्षिक अधिवेशन में केन्द्रीय कार्यालय के सदस्य, क्षैत्रीय सगठनों के 
प्रतिनिधि, प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन तथा केन्द्रीय सगठन के निर्वाचन एजेण्ट आदि भाग 
लेते हैं | विभिन्‍न समूहों के प्रतिनिधि अपने-अपने प्रस्ताव रखते हैं जिन पर खुली 
बहस होती है और अनुदार दल के प्रमुख नेताओं द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है | 
यद्यपि अधिवेशन के प्रस्तावों से दल का नेता अपनी नीति-निर्माण के लिए प्रमादित हो 
सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव कोई अनुदेश नहीं होते इसलिए नेता के लिए बाध्यकारी 


नहीं होते । यह वार्षिक अधिवेशन दल के सदस्यों में एकता और उत्साह का संचार 
करता है | 


(0०४5प्राएद्धए कया 
0छजञ९5& 8658४ 
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राष्ट्रीय सगठन की एक प्रबन्ध-समिति होती है जिसे केन्द्रीय परिषद्‌ (772 
(लाए (0७०८) कहते हैं | इस केन्द्रीय परिषद्‌ में (अ) नेता, (ब) दल के अधिकारी, 
(स) ससदीय दल, (द) प्रत्येक निर्दाधन क्षेत्रीय सघ के 4 प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते 
हैं। सैद्धान्तिक रुप से केन्द्रीय परिषद्‌ राष्ट्रीय स्तर घर राजकीय सस्थां है, किन्तु व्यवहार 
अं, अपनी विशालता के कारण, यह कार्यपालिका-कर्तव्यों का निर्दाह नहीं कर पाती और 
'कैवल दल के ससद रुदस्यों तथा दल के अधिकारियों के वीच एक दिमागी श्रृंखला (& 
॥५०-५४७५ 0 के रूप में काम करती है | यह अनुदार दल के प्रमुख हितों के सरक्षण 
करने वाली सस्था के रूप में कार्य करती है | यह ससदीय दल के केन्द्रीय कार्यालय का 
तियन्त्रण नहीं करती वथ्यपि राष्ट्रीय सपठन के प्रदाधिकारियों का निर्दायन करती है, 
कार्यकारिणी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करती है और राष्ट्रीय सगठन के नियमों में 
सशौधघन लाती है | 

राष्ट्रीय सगठन की एक कार्यकारिणी समिति (शाह एह०८७७०७९७ (0७॥॥॥॥#02९) 
होती है जिसकी सदस्य सख्या 50 है | ये सदस्य मुख्यत. प्रान्तीय क्षैत्रों (20चाट5ा 
4४८३५) कै लिए जाते हैं | दल के ससदीय और सार्दजनिक सगठनों के प्रमुय 
पदाधिकारी या प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं | यह केन्द्रीय परिषद्‌ के मामलों को 
विपटाती है | इसके प्रमुख कार्य राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नामों 
'का सुझाव देना, किसी क्षेत्रीय सगठन की कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा प्रेषित किसी मतमेद 
या विदाद पर निर्णय करना, आवश्यक पड़ने पर अन्य राष्ट्रीय परामर्शदात्री समितियों की 
स्थापना करवा, दार्पिक सम्मेलन तया केन्द्रीय परिषद्‌ को अपनी कार्यवाहियों की रिपोर्ट 
दैना तया केन्द्रीय परिषद्‌ की बैठकों के समाप्तिकाल में उसके कार्यों को सम्पन्न करना 
है | इसी अंवेक उप-समितियों भी है| 

अनुदार-दल प्रान्तीय और क्षेत्रीय संगठनों की दृष्टि से भी सुव्यवस्थित और 
सुगदित है | इग्तैण्ड ठया वेल्स को दतीय सगठन की दृष्टि से 2 प्रान्चों (#४८७७) में 
डॉट दिया गया है, प्रत्येक प्रान्तीय संघठन का एक प्रधान होता है | प्रधाव के अतिरिक्त 
अध्यक्ष, उपप्रधान तथा कोषध्यक्ष आदि पदाधिकारी होते हैं । प्रान्तीय संगठन की केन्द्रीय 
परिषद्‌ को प्रान्तीय परिषद्‌ (02 #५८७ ००७८) कहा छाता है जो निर्वाचन श्षैत्रों और 
सदर्स्यों के प्रस्तावों पर विचार करती है | प्रान्तीय सगठन का प्रधान प्रान्त में 
निर्वाचन-क्षेत्रों के सूप का नेता और द्रवक्‍्ता होता है | 

अनुदार दल भें सबचे नीपे के स्तर प्रत्येक निर्वादच-क्षेत्र में एक क्षेद्रीय संगठन 
होता है जिसे निर्दाचन क्षेत्रीय सघ (परा6 एजाबाफ्रटा-८5 #55०८००४७) करते हैं । इत 
निर्दाधन क्षेत्रीय संध का नाम अपने क्षेत्र में दल का प्रचार करना और निर्दाचन के समप 
दल के प्रत्याशी के लिए समर्थन.प्रश्ञ करना होता है ॥ ये निर्वाचन क्षेत्रीय संघ, दल के 
कैच्रीय कार्दालय के परामर्श से संत्द के प्रत्दाश्धियों का घयन भी करते हैं । अनुदार 
दल के रौकड़ों क्लब भी हैं घो घतदा से सम्पर्क रखते हैं । 

अनुदार दल का लन्दन में त्थित एक केन्द्रीय कार्यालय है, जिसकी स्थापता 
870 में डिजरैली (0४०८) द्वारा की गई थी । यह केन्द्रीय कार्यालय नेता के 
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नियन्त्रण भें रहता है तथा दल का स्थाई मुख्यालय भी माना जाता है | इसकी 
सक्रियता पर ही दल का भविष्य निर्मर करता है | इसके संचालन के लिए एक प्रधान 
संचालक होता है । आवश्यकतानुसार नए स्थानीय संगठनों की स्थापना करना, उनका 
मार्ग निर्देशन करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं । निर्दाचन-क्षेत्रों में देतनमोगी एजेण्टों 
और संगठनकर्त्ताओं को भर्ती करने तथा उन्हें समुद्चित प्रशिक्षण देने के लिए भी 
केन्द्रीय कार्यालय ही उत्तरदायी होता है ॥ 


अनुदार दल में दल के नेता को महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं ॥ वह किसी कै 
प्रति उत्तरदायी नहीं होता । उसका चुनाव ससदीय दल तथा राष्ट्रीय संगठन की 
कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है । वह ही अनुदार दल के अध्यक्ष 
(090णशथ) को चुनता है जो केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान संचालक होता है । दल 
के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि उसी के द्वारा मनोनीत होते हैं | नेता ही दल 
की नीति का निर्मोॉण और उसकी व्याख्या करता है ] दल के दार्षित सम्मेलन के 
प्रस्ताव नियमित रूप से उसको भेजे जाते हैं, परन्तु वे उसके लिए बाध्यकारी नहीं 
होते | मुख्य सचेतक (0०6 शश॥७) की नियुक्ति भी वही करता है जो संसदीय दल 
पर नियन्त्रण करता है | इस तरह से दलीय सचेतक के माध्यम से नेता संसदीय दल 
पर अपना प्रमुत्व बनाए रखता है | 965 से पूर्व अनुदार दल में नेता का औपचारिक 
घुनाव करने की परिपाटी नहीं थी और दल का नेता जिसे अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत कर देता था, दही प्रायः दल का नेता हो जाता था | 963 में नेता पद से 
त्याग-पन्न देते हुए मैकमिलन ने डयलस होम को अपना उत्तराधिकारी चुना और वह 
प्रणनमन्‍्त्री के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन ध्यम का नेतृत्व दल के सभी नेताओं 
की स्वीकार नहीं हुआ और दलीय असनन्‍्तोष की दजह से 965 में उसे त्याग-पत्र 
देना पड़ा | तभी से यह नियम बन गया है कि अनुदार दल में भी श्रमिक दल के 
समान नेता का चुनाद किया जाना चाहिए ( 

अनुदार दल का एक शोघ विभाग (0ण६कथबव४० एेल्ड्ध्याफ 90एछाशथा) है 
जो दलीय नीतियों में सहायता देने के लिए शोधकार्थ करता है । यह दल के सदस्यों को 
आवश्यक सूचना और मार्गदर्शन देला है तथा केन्द्रीय कार्यालय के सभी विभागों की 
सहायता करता है | अनुदार दल में निर्वाचन एजेण्टों का काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है । थे 
सामयिक अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रत्येक निर्दाघन-क्षेत्र में की जाती है । 
केन्द्रीय कार्यालय दवएरए इन्हें प्रशिक्षित किए जात है ६ ' 

अनुदार दल का संसदीय संगठन भी है जिनका कार्य दल के उद्देश्यों का 
अनुपालन करना होता है | इसी संसदीय दल का नेता के निर्दाचन में प्रमुख डाथ 
होता है ( यदि दल चुनादों में विजय प्राप्त करता है त्तो जिस ध्यक्ति को वह भेता 
निर्दधित करता है उसे राजा प्रघानमन्त्री नियुक्त करता है | शासक दल की स्थिति 
में नहीं हॉने पर यह लोकसदन के लिए दल के नेता का चुनाव करता है | दल का 
संसदीय संगठन दोनों सदन में हता है | लोकसदन में अनुदार दल के संगठन को 
77922 की समिति' के नाम से चुकारा जाता है | संसदीय संगठन और उसकी 
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कार्यकारिणी समिति की प्रायः साप्ताहिक बैठकें होती है जिसमें व्यावसायिक समितियाँ 
रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं । रुचेतक (एशाए) आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा 
करते हैं | दल का सचेतक सदस्यों को अनुशासन में रखता है लेकिन लार्ड-समा में 
दलौय सगठन अथवा अनुशासन की कोई चिन्ता नहीं रहती | संसद्‌ में अनुदार दल 
जब विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है त्तो नेता लोकसदन के सदस्यों में से अपना 
"छाया भन्त्रिमण्डल' (5॥370५ (४४०) का निर्माण करता है ॥ ब्रिटेन में अनुदार 
दल सर्दाधिक शक्तिशाली राजनीतिक दल है | 


श्रमिक दल 
(06-#७90०ण एशजे 
फरवरी, 899-900 ई. में ट्रेड यूनियन काग्रेस (770८ एजांजा (णाह्ठाठडशे 
के प्रस्ताव के आधार पर श्रमिक-दल की स्थापता हुई | उस समय इसका नाम 
श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति (300७४ ए८७॥०5शापय00॥ (2७00९) रखा यया जिसे 
906 में बदल कर श्रमिक दल (७०७ >क्षा>) कर दिया गया | 920 ई. में 
मार्क्सदादी दिच्यारधार के लोग इस दल से पृथक्‌ हो गए और उन्होंने साम्पवादी दल 
का निर्माण कर लिया । आज भी सह दल स्वय को भाव्सवाद अथवा साम्यवाद से 
"अलग रखे हुए है । 
सिद्धान्त और कार्यक्रम 
ब्रिटेन का श्रमिक दल मार्क्सवादी समाजदाद की अपैक्षा लोकतान्त्रिक समाजवाद 
में विश्वास रखता है । यह क्रान्ति के स्थान प्र सुधार की नीति का प्रक्षघर है | यह 
सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए स्वैधानिक और 'लोकतान्त्रिक 
मार्ग अपनाने का समर्थक है ; डॉ, फाइनर के शब्दों में, “श्रमिक दल दास कैपिटल 
(028 (9५४) की अपेक्षा बाइविल (8002) से अप्रिक प्रभावित है । श्रमिक दल 
का घोषित छद्देश्य “हाथ और मस्तिष्क के कार्य करने दाले श्रमिकों को ध्यदगायों में 
पूरा ज्ञाम दिलाना, जहाँ तक सम्मव हो सकै उत्पादन, वितरण व विनिमय के ज्ाघनों 
का साझेदारी के आघार पर उसका अधिक से अधिक औवित्यपूर्ण वितरण कराना तथा 
प्रत्येक व्यवसाय की सेवाओं में यथासम्मव सर्दोत्तम लोकप्रिय प्रशासन व नियन्त्रण की 
धघ्यवस्दा करना है ।” श्रमिक दल आर्थिक नियोजन का संघालन लोकत्तानिन्रिक विधि से 
निर्वाचित सरकार द्वारा किये जाने के पक्ष में है, किन्तु आर्थिक नियोजन के भाग पर 
शासन की निरंकुशता का समर्थक नहीं है| नागरिक स्वतन्त्रता कै मूल्य पर आर्थिक 
न्याय का पश्चपाती होने के स्थान पर नागरिक स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक न्याय की 
प्राप्ति में उसका विरदास है। 
समाजेबाद के प्रति ब्रिटिश श्रमिक दल का सुझाव सिद्धात्तदादी न होकर 
थथार्थदादी है और इसीलिए राष्ट्रीयररण का वह उत्ती सीमा तक पश्चघर है जिस सीमा 
हक इसे अपनाना आदश्यक हो | विगत कुछ दशकों से श्रमिक दल ने राष्ट्रीयररण के 
स्थान पर “समाजीकरण (5०८एआांजा) पर बल देता आरम्म किया है जिसका 
- पफफा व्यय हतिप्यथ ६०ण७-कऋ फलनभा- 
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अमिप्राय यह है कि उद्योग चाहे व्यक्तिगत सदामित्व के क्षेत्र में रहें, किन्तु उनका 
संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से होना चाहिए | 

श्रमिक दल सामाजिक समानता (50८9 ए4७७॥9) का प्रदल समर्थक है। वह 
समाज में समता और एकता पैदा करना चाहता है तथा समान शिक्षा, समान सम्पत्ति 
तथा समान राजनीतिक, आर्थिक'एव सामाजिक अदसरों का पक्षघर है ॥ इस उद्देश्य को 
पूर्ति के लिए ही वह पूँजीवादी ढाँचे को लोकतान्त्रिक साधनों द्वारा बदलना चाहता है ॥ 
वैदेशिक क्षेत्र में श्रमिक दल साम्राज्यदाद का विरोधी और विश्व शान्ति का समर्थक है | 
यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति आस्था रखता है । वह रक्षा व्यय को सीमित रखने के पक्ष 
मेँ है॥ 

श्रमिक दल समन्वयवादी नीति को उचित मानता है | उसका प्रमुख लक्ष्य श्रमिकों 
के हितों की रक्षा और श्रमिकों संघों की शक्ति को बनाए रखना है, लेकिन इसके लिए 
वह उग्र नीति तथा क्रातिकारी साधन अपनाने के पक्ष में नहीं है ॥ मार्च, 976 में 
प्रधानभन्त्री हैरल्ड विल्सन के त्यागपन्न देने के पश्चात्‌ श्रमिक दल एकता को गम्मीर 
आधात लगा, और इसके बाद श्रमिक दल की शक्ति में निरन्तर कभी होती गई ॥ इसके 
पश्चात्‌ श्रमिक दल के नेता दल को एकजुट नहीं रख सके और दल के असन्तुष्ट तत्वों 
ने "सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कर लिया | सन्‌ 979 से 997 तक श्रमिक 
दल निरन्तर विपक्ष में रहा है॥ 
सदस्यत, 

श्रमिक दल की लगभग 70 प्रतिशत सदस्यता श्रमिक वर्ग की है ॥ उनमें से 
अधिकांश नगर के लोग हैं । महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और कार्यों से यह दल ब्रिटेन की 
सामान्य जनता में भी बहुत अधिक लोकप्रिय है, अत श्रमिकों के अतिरिक्त इनमें अन्य 
कई प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं। स्त्रियों के मताधिकार और अन्य अधिकारों का समर्थन 
करने के कारण यह दल ब्रिटेन में महिलाओं में काफी लोकप्रिय है । पर्याप्त संख्या में 
मध्यम वर्ष के लोग भी श्रमिक दल का समर्थन करते हैं । 
संगठन 

श्रमिक दल किसी भी अन्य दल की अप्रेक्षा अधिक संगठित है ॥ दल का संगठन 
संघीय आधार पर किया गया है | इसमें श्रमिक संघ, समाजवादी समाएँ जिनमें फेवियन 
सोसायटी, समाजवादी वकीलों की सोसायटी, समाजवादी चिकित्सकों और अध्यापकों की 
सौसायटी, श्रमिकों की राष्ट्रीय समा आदि प्रमुख हैं श्रमिक दल के संगठन के मुख्य अंग 
निम्नकित हैं... 

0) निर्वाचन क्षेत्रीय संगठन (गञा6 ए८०ाएलाएज 0णांह्थणा) 

(0) क्षेत्रीय परिषदें (रटकणएां 00णाला>) 

(9) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (रवणाओं ६:०णाएर८ 0ाप्रांपव्टे 

(9५) नेता दाद [.<॥।८छ 

(२) मुख्य कार्यात्षय (ग6 प्र८७6 0॥08 छ प#ऋ्णा प्रण5दे 

(५) वार्षिक दलीय अधिवेशन (#ग्राध्न एथा३ एजालिया०्ल) 
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श्रनरिक दल मैं रट्रौद स्टर पर सर्दाचद्ध उप्करय दल का दर्पर्पिक्त रूम्मेलन है ॥ 
उपिल्र की दृष्टि त्ते यह सबछे ऊँदे स्टर व्दी सत्या है जिसमे दिनित्च रुतस्त रूयढतों के 
गाए ते भी बधिछ प्रटिनिदे शामिल होते हैं। पटदत में ऋमिक रूपों क्या दिशेए प्रमाद 

होटा है। यह दर्षिक रूतेलव अकेले ही दरीए दिपपन में एरिदर्टत कर सूझटा है | इसमें 

दलीय नठि कर विरूपद किया जटा है । 

श्रनिद दल की एक चदट्टौय कार्दकारिगी समिदि होती है जिसके द्वाच्य केन्द्रीप 
कार्यपलय छा सूदालन हर दल की दीठि का स्निरिय होटा है | इस सरिति का 
निर्दंदद दल के दर्मीक छइ्केलन इस्य क्रिया झाटा है। इत्तें 25-25 सुइस्य होते हैं | 
दल का नेद्य और रपनेट इत्के पदेव सदस्य (६६-८७ १(८८६८७) होते हैं | रफ्ीय 
रार्यकारियी के मुख्य कार्य हैं--दलू के टर्दीक सम्मेलन के दिर्दायों की व्यूय्दा करना 
अर उद्दें लग्यू करा, दल के लिए दिल दम प्रदचय करना, रुख्दीप दल के सप्य 
स्न्‍्दाय स्पाटिट रन, स्थानीय संप्ये का लिशेश्म करता, दल में अनुस्पत्तन बहार 
रखद अडदि। 

श्रड्ठेछ दल का मुख्यालय (7:८2 प्८०४० ०८८) बदुदार दल के केस्द्रीय क्यर्यलय 
का प्रटिरुप है ॥ इल्का प्रपपरत उन्‍्द्रल स्क्रेटपै या म्ट्ास-चिद होटा है जिनकी निदुक्ति 
रद्रीद कार्यदररिजर समिति धवा्य की जड़ी है ॥ दल के मुप्मालय दास उद्ी प्रद्मार के 
ऋफलों का दिगटय किय्य जय है ज्ये दनुद्यर दत के केन्द्रीय कार्यालय दव॒ता दिपटर 
ह्णे हैं। यह मुक्दालय देत्रीय परिषयों के लिए पूर्चकलिक स्टॉफ की व्यदत््या करटा है ॥ 

शानिक दल पें देत्रीय परिदे (८5००४ 0०८०णॉ७) हेटी हैं 4 दे संप्या में ॥! 
हैं । दर के दिलतदय स्टर पर रिर्दादन हेद्रैद धत८ (000:6ए:०८५ ऐव:3०७25७7) 
होदे हैं जिदते युदा सपाणदादी, स्थान्दिय श्मिक स्ंथ, प्रटिदियि स्प्प्ररदादी सोसदटियँ.. 
सुडकारी सारिटिप्यें की स्थाडीद शायाएँ इत्दादि साम्मिल्ठ होटी हैं। इस प्रकार स्थातीय 
श्रमिक दत् दाम्दद में अटैक रूगठनों का एक रूंघ होटा है $ विर्दादित &डीय संगठन के 
मुख्य रहेशय दैसे ही हैं ऊँसे अदुद्यर दल में निर्दाचन-सैद्रैय रूघ के हॉदे हैं ॥ 

शइ्रफ्िक दल का नेटा (४<.८55८२2). उत्दरै93॥ के दलीय रूस्टेलन कै निर्नय 
के शपुषार, एक विर्ददक मप्झल द्वाय चुत्य पट: है, जिसमें रूसदीप प्रमिक दल 
30 इटिश्व मठ, निर्दांदन हेद्रौद श्रमिक दल क्ये 30 प्रटिश्ट मत दर श्रमिक रूप को 
शेब 40 प्रटिटद मठ ऋस होटे हैं । दैसे व्यवहार में नेटा का प्रय एुदर्निंदीदित हो जप्टा 
है और उसका विरेय चर्दी होट्ए ॥ सैटा का काझी प्रताद हटा है. लेकिन दड़ उदय 
प्रणाइधप्ली पर्द हेल्म जिद बरुदारदलीद पेटा होंडा है॥ बटुदारदलीप सेटा व्ती बति 
डइ्ट दल के घुस्प कार्यालद खा विपन्त्रद नी कर | 

अदुदयर दत दी भीटि है ऋमिझ दल झा ही संददीद सूपदन है जिसे स्सदीए 
श्रनिक दता झहदे हैं | रूचदकीद दत ही प्रटिदाई दल के नेटा का विर्यदत करदा है | 
सददि सैष्ट बड़े ही जटि-लिरिचि का अपिझार है, सथाएी उसे दल्ीद स्प्लेत्तन आर 
कार्दशररिगी सूमिदि के दिर्देडन दें चलन्य पड़ता डै 


52%: द06:4:3: 400 किक: 
उस क ००० २ टन कुब्टमपरत दिमचाण-णए, €६ 72. 

















दलपप्रधावी (77 


उदार दल 
(66॥+0०ए्तज ए2/ जे 
उदार दल आज ब्रिटेन का मुख्य राजनीतिक दल नहीं रहा है | उसका स्थान 
श्रमिक दल ने ले लिया है | फिर भी इस दल के जदस्‍्ष्य अपनी योग्यता और अपने 
नेतृत्व के कारण ब्रिटेन में काफी सम्मान के साथ देखे जाते हैं। 
उदारवादी दल अंग्रेजी नाम” लिवरल पार्टी' (4०८० ए४9) का हिन्दी पर्याय 
है । लियरल पार्टी के नाम से यह दल केवल ]9वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था, 
परन्तु उदारवादियोँ का कहना है कि उनके दल का अस्तित्व गृह-युद्ध और स्वर्णिम 
क्रान्ति के समय से चला आ रहा है और दे द्विग्स (789) के उत्तराधिकारी हैं | 9वीं 
सदी के अन्त और 20वीं सदी के प्रारम्मिक चरण में उदार दल ने ब्रिटिश सामाजिक, 
आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक सुधार किए हैं। उदारवादी दल्ल के नेतृत्व में ही 
आयरलैण्ड की स्वतन्त्रता, मताधिकार सम्बन्धी स्वतन्त्रता, स्त्रियों को मताधिकार, श्रमिक 
स्थिति में सुधार, लॉर्ड समा की शक्तियों में कमी आदि महत्त्वपूर्ण सुघार सम्पन्न हुए। 

उदार दल प्रारम्म से ही सभी प्रकार फी स्वतन्त्रता का समर्थक रहा है और 
वर्तमान में यह परम्परागत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं के साथ-साथ आर्थिक समानता और 
स्वतन्त्रता का पोषक है | उदार दल श्रमिक अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी 
स्थिति में सुधार करने का पक्षघर है। यह राष्ट्रीयौरण और समाजवाद का विरोघी है । 
उदार दल उद्योगों तथा आर्थिक जीवन के विकेन्द्रीकरण का समर्थक है | यह दल 
परम्परा के पक्ष में नहीं है, वरव्‌ बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ सामाजिक एवं 
आर्थिक परिवर्तर्नों के पक्ष में है । यह दल औद्योगिकीकरण के माध्यम से ,जन-साधारण 
का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना चाहता है | वह स्वतन्त्र व्यवहार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
के पश्ष में है। उदार दल मानवाधिकारों पर विशेष बल देता है | अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
उदार दल विश्व-शान्ति को बनाये रखने का पक्षपाती है । उदार दल को न तो अनुदार 
'दलीय नीति ही पसन्द है जिसके कारण पुँजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है और न उन्हें 
समाजवादी नीति ही पसन्द है जो समष्टिदाद राजकीय नियम्त्रण द्वारा व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को समाप्त कर देना चाहती है | श्रमिकों के कल्याण के लिए उदारवादी 
सम्पत्ति के विस्तार के पक्षपाती हैं । 

सन्‌ 987 में उदार दल की शक्ति में उस समय वृद्धि हुई जबकि “सोशल 
डैमोक्रेटिक पार्टी” ने अपना इस दल में विलय कर लिया | इस विलय से एक नये दल 
का आविर्भाव हुआ, जिसे “लिबरल सोशल डेमोेक्रेटिक पार्टी (दम उत्प््ा 
एथआ०टथां५ ए॥७9) के रूप में जाना गया । सन्‌ 992 के संसदीय घुनाव में उदार 
दल 'लिदरल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' के रूप में चुनाव-मैदान में उतरा था और 
20 स्थानों पर विजयी रहा । 

'एक समय -था जबकि उदार दल अपनी उन्नति के शिखर पर था, किन्तु अब 
उसकी शक्ति में निरन्तर हास हो रहा है । इसके घतन का मुख्य कारण यह है कि इस 
दल के यास कोई स्पष्ट और सीधा कार्यक्रम नहीं है । यह पुँजीवाद और समाजवाद के 
बीच का मार्ग ग्रहण करना चाहता है, अतः इसके पक्ष में न तो घनी वर्ग ही है और न 
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अमिक दर्ग ही | उदार दल कौ स्तिति लोकसदन में 20-25 से अधिक नहीं होती है | 
यहाँ यह छत्लेखनीय है कि उदार दलको जितने मत प्राप्त होते हैं, उसकी तुलना में 
लोकसदन में स्थान प्राप्त नहीं होते हैं | 


सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 
(इ०तंगज 0 लाणटगरॉट 7279) 

980 में जब श्रमिक दल का नेतृत्व कट्टर दामपंथियों के हाथ में आ गया तो 
मध्यममार्गियों ने जनवरी 98॥ में *:०0णालों ॥ण 50लं9 ऐटआ०ट०८५" की स्थापना 
करेके कुछ दिनों बाद विधिदत्‌ रूप से एक नए राजनीतिक दल को जन्म दियां जिसका 
भाष “सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी" रखा गया | श्रमिक दल के ॥4 सांसदों मे अपना दल 
छोड़कर इस नए दल की स्थापना की और थोड़े समय पश्चात्‌ अनुदार दल के कुछ 
सदस्य भी इसमें शामिल हो गए ॥ सोशल डेमरोक्रेटिक पार्टी मध्यममार्गी है| जून 983 
के आम चुनावों में इस दल ने उदार दल के साथ गठबनन कर चुनाव लड़ा | इस 
शठबन्धन ने लगमग 25 प्रतिशत मत प्राप्त किए, किन्तु लोकसदन में इसे केवल 
20 स्थान मिल सके | निर्वाधित सदस्यों में अधिकौश उदार दल के ही सदस्य हैं, 
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं | सन्‌ 987 में इस दल का उदार दल में विलय हो 
शया। 


अन्य दल 

ब्विटेन में कुछ अन्य छोटे-छोटे दल भी हैं जिनमें प्रमुख साम्यवादी दल, फासिस्ट 
दत्त, नेशनल फ्रंट और सोशलिस्ट यर्क्स पार्टी हैं | इनका ब्रिटिश राजनीति में कोई 
प्रमावपूर्ण स्थान नहीं है | साम्यवादी दल (00शा०श्रं४ एथआ9) को 974, 979 
983, 987 और 992 कै चुनावों में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ | 

फासिस्द दत (कन्‍्संत्र एआ9) का भी ब्रिटेन में अस्तित्व है। इस दल की स्थिति 
पाम्पवादी दल से भी बुरी है । दर्तमान समय में एक फासिस्ट शक्ति के रूप में राष्ट्रीय 
मोर्चा (०४00७ ।4०0) का उदय हुआ है जौ घोर दक्षिणपत्धी संगठन है । इसके कुछ 
नेता ढिटलरदाद के समर्थक हैं | मेशनल फ्रंट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में रहने वाले 
आदजकों को निकाल गाइर करता है ताकि गोरों के लिए ब्रिटेत में रोजगार की कमी ने 
पड़े । स्ोशलिस्ट वर्क्स पार्टी घोर दामपंथी संगठन है जिसका उद्देश्य भी आव्रजकों के 
हितों की रक्षा करना है।॥ 

इन दलों के अतिरिक्त स्कॉटलैण्ड, वैल्स, उत्तरी आयरलैण्ड के शष्ट्रदादी दल पैसे 
क्षेत्रीय दल भी अस्तित्व में हैं, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में नगण्य रूप में ही प्रमाव है ॥ 

तिष्कर्षत्ट ब्रिटेन की द्वि-दलीय व्यवस्था मे देश की संसदीय शासन ध्वदस्था के 
संघालन मैं प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया है ॥ 


] 


अमरीकी संविधान का उदय, विकास, महत्व, 
स्रोत और उसकी विशेषताएँ 


(0989, 0९५/९0०क्ञाओशा।, प्राफ़ुणांआ९९, 5007९९5 जाते 5ग्ोशां 
एछ्बापा९5 00 #गञासांट्शा 0णाजएाणा) 


संयुक्त राज्य अमेरिका के सविघान की मुख्य विशेषताओं का अध्यपन करने के 
पूर्व इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा समाजशास्त्रीय तत्वों का अध्ययन करना सामयिक 
और प्रासगिक बन जाता है। सयुकत राज्य अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ही 
देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था का अम्युदय हुआ 

संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है । इसके 
पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिमी सीमा पर प्रशान्त महासागर, उत्तर में कनाडा और 
दक्षिण में मैक्सिको राज्य व मैक्सिको की खाडी है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे संसार 
के अन्य देशों से पृथक्‌ करती है । अपनी इसी भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका बाह्य 
आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से सदैव सुरक्षित रहा और वहाँ प्रजातन्त्र को भली 
प्रकार फल़ने-फूलने का अवसर मिला । 

क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के महानतम देशों में से एक 
है । जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस सम्रय इसका क्षेत्रफल 3,5,065 वर्गमील 
था और इसमें 3 राज्य थे, आज इसमें 50 राज्य हैं और इसका क्षेत्रफल 36,5,222 
वर्गमील है | 

संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसख्या वर्तमान में 30 करोड़ के लगमग है फिर भी 
प्रचुर प्राकृतिक साधनों तथा कृषि-योग्य भूमि के अनुपात में यह जनसंख्या अधिक नहीं 
है | यह देश पूर्व सोवियत सघ की भाँति ही विमित्र जातियों, भाषाओं और घर्मों का घर 
है । इसमें श्वेत एवं श्यामवर्णी नीग्रो जातियों की बहुलता है | श्वेतों में अनेक जातियों का 
सम्मिश्रण है, जैसे--अंग्रेड, आयरिश, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, हंगेरियन, पोलिश, 
रूसी आदि | इनके अतिरिक्त चीनी, जापानी एवं भारतीय भी अमेरिका में बसे हैं । 
जातियों की इस विभिन्नता ने श्वेतों और नीग्रो लोगों के पारस्परिक वैमनस्य की विकट 
समस्या खड़ी की है जो सरकार के लिए आज भी एक विकट समस्या बनी हुई है | यहां 
प्रोटेस्टेंट, रोमन, फैथोलिक, यहूदी, ओल्ड क़ैथोलिक, पोलिश, नेशनल कैथोलिक, बौद्ध 
आदि विमित्र धर्मादलम्बी रहते हैं, परन्तु इस धार्मिक विभिन्नता से कोई समस्‍या पैदा नहीं हु 
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हुई है क्योकि अधिकाश जनता ईसाई धर्म के ही किसी न किसी सम्प्रदाय को मानने 
वाली है । लगमग ॥43 राष्ट्रों के निवासी अमेरिका में रह रहे हैं | यहाँ मारी सख्या में 
यहूदी जनसख्या है जो इजरायल से भी अधिक है | यह जाति बडी भ्रमावशाली है, और 
सयुक्त राज्य अमेरिका की इजरायल समर्थक नीति के लिए उत्तरदायी है | यहाँ के भूल 
निवासी 'रैड इन्डियन्स हैं । 

अमेरिका सरकार पर दबाव समूहों का भारी प्रभाव है। साधारणत सविधान पर 
सामाजिक व राजनीतिक परम्पराओं का प्रभाव देखा जा सकता है | सयुक्त राज्य 
अमेरिका का सदिघान भी इन प्रभावों से अछूता नहीं है । उस पर उन परम्पराओं की 
अमिट छाप है छो अमेरिकी जनता को पूर्वजों से विरासत में मिली है | इनमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण परम्परा था विदारधारा व्यक्तिवाद की है | अमेरिकी स्दिघान पर महान 
व्यक्तिवादियों लॉक एवं माण्टेस्क्यू का स्पष्ट प्रमाव परिलक्षित होता है | व्यक्ति की 
समानता और वैयक्तिक सम्पत्ति में आस्था इस प्रभाव का परिणाम रहा है ] 


अमरीकी संविधान का उदय तथा विकास 
(0प08४४ शाह ऐए७ €०फुत्ताशाए ता (#6 कत्ता शपटयन्ष (ग्रा४चााणा) 

सयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान शासन-पद्धते का आधार ॥87 ईं, में 
फिलाडेलफिया कॉन्फ्रेंस (ए9027॥4 0ञाधट्यिशा०८) द्वारा निर्मित सविधान है जो 
१789 ई. का सदिधान कहलाता है | पूर्णतः निर्मित और लिखित सविधान होते हुए भी 
विगत लगमग 208 दर्षों में यह निरन्तर दिकासमान रहा है | 
उपनिवेश-निर्माण 

492 ई. कोलम्बस द्वारा अमेरिका के विशाल महाद्वीप की खोज करने के शद 
यूरोप की जातियों ने इस प्रदेश कौ भूमि पर बसना प्रारम किया, फलस्वरूप सयुक्त 
राज्य अमेरिका की जनसुख्या में वृद्धि हुई | धीरे-धीरे इंग्लैण्ड ने इस देश में अपने 
उपनिदेश कायम करने प्रारम्म किये। 776 ई. तक उसने सयुक्त राज्य अमेरिका में 3 
उपनिदेशों की स्थापना की जो आन्तेरिक मामलों में स्व०शासित होते हुए भी उसके 
आधिपत्य में थे | ये उपनिवेश अपनी आन्तरिक नीति का निर्माण करने के लिए तो पर्यातत 
रूप से स्वतन्त्र थे, तथापि इनके बैदेशिक मामलों व सेना एवं थुद्ध द्वया कस्टम 
(0०४०7) सम्बन्धी विषयों का सवालन इग्तैण्ड द्वारा किया जाता था | 
स्वतन्त्रता फी ओर 

व्यवस्थित रूप से दस जाने के उपरान्त उपनिदेशों के तिदासियों में सामाजिक 
और राजनीतिक घेतना णाग्रत हुई तथा इग्लैण्ड से उनका भाववात्मक शाम्बच्य पहले के 
समान घनिष्ठ नहीं रहा । उनमें पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित पूर्ण स्वशासन की इच्छा 
बलदती होने लगी और इग्लैण्ड का नाममात्र का आधिपत्य भी उन्हें खटकने लगा। 
विमित्र प्रशालकीय और आर्थिक कारणों से ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिदेशदासियों का असतोष 
बढ़ता गया | 

छाब ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशदास्तियों पर नए कर लगाये छो उनमें विद्रोह की 
खुली भावना भड़क उठी | ड्रिटिश संसद्‌ आरोपित करों को चुकाना अस्वीकार करते हुए 


अपरीरी चतिधान का उदय विकास महत्द: च्रोव ऑर उत्तक्री गिशेषताएँ8॥ 


उन्होंने “बिना प्रत्तिनिधित्द के कोई कर नहीं' (30 ए्रः४णा ऊशी०७ ए्८एा६5०ा४०७) 
की आवाज बुलन्द की | अर्थात्‌ ब्रिटिश ससद्‌, जिसमें अमरीकी उपनिवेशों को प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार नहीं है, वह अमेरिका पर कर नहीं लगा सकती । इस आवाज को 
साम (5), जौन एडम्स (07 #0०॥७), पैट्रिक हैनरी (४४० पाए) तथा थॉमस 
जैफरसन (707७ ॥4#७5०७) जैसे क्रान्तिकारियों ने बुलन्द किया । इंग्लैण्ड द्वारा 
आयोजित अवांछित कानूनों व आज्ञाओं का खुला उल्लंघन किया जाने लगा । ब्रिटिश 
सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी रुख अपनाया जिससे उपनिवैशों में 
क्रान्ति की ज्वाला और भी मठक उठी । 

मेसाच्यूसेट्स के निवासियों ने क्रान्ति का नेतृत्व किया | उनके प्रयासों के 
फलस्वरूप 5 सितम्बर, ५774 को ॥2 उपनिदेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
फिलाडेलफिया नगर में हुआ जिसे “प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस” (ग॥6 धयाड 0०॥एंक्षाप्षा 
(०ह्वा८5७) की संज्ञा दी जाती है । इसी कांग्रेस द्वारा एक महाद्वीपीय संगठन 
((जाप्राधय७ 855०००४७॥) की स्थापना की गई ताकि क्रान्ति का संगठन हो सके । 
77 ई, में 'द्वित्तीय महाद्वीपीय काँग्रेस' ([० ५०८०००० (0७07270॥ (०॥९7९४७) सम्पन्न 
हुई। जार्जिया के शामिल होने से इस बार दिद्रोह में पूरे ।3 उपनिवेश शामिल हो गए। 
यह काँग्रेस विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि मार्च, 78 त्तक यह *संयुक्त-उपनिवेशों” 
की सरकार के अधिकारिक अग (002 0१8०0 के रूप में कार्य करती रही | इस 
तरह यह अमेरिका की प्रथम राष्ट्रीय सरकार थी | 
स्वतन्त्रता की घोषणा 

स्थिति इतनी तेजी से बदली कि अमेरिकावासियों में स्वतन्त्रता की आशा ततीव्रवर 
होती गई | जय इंग्लैण्ड से समझौते के सभी प्रयास असफल सिद्ध हो गए तो जॉर्ज 
वाशिंगटन के नेतृत्व में सभी 3 उपनिवेशों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया और 
4 जुलाई, 776 को ब्रिटिश स॒प्राट के प्रति अपनी स्वामिमक्ति का त्याग कर दिया | वे 
स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता-सम्पूर्ण राज्य बन गए | “अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा” में कहा 
गया कि “इन अधिकारों की रक्षा हैतु ही मनुष्य सरकारों की स्थापना करता है और उसे 
शासन करने का अधिकार भी जनता की अनुमति से ही प्राप्त होता है । जब कभी कोई 
शासन इन उद्देश्यों के लिए घातक बन जाये तब लोगों को अधिकार होता है कि वे उसे 
बदल दें या समाप्त कर दें और ऐसे नदीन शासन की स्थापना करें जिससे उनकी अपनी 
सुरक्षा और सुख-समृद्धि स्थायी रहने की सबसे अधिक आशा हो ।" 

स्वतन्त्रता की घोषणा के तुरन्त बाद ही उपनिवेशवासियों ने सबसे पहले अपना 
ध्यान सगठित होकर युद्ध करने पर दिया । यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक घला और 
अन्त में इंग्लैण्ड के विरुद्ध उपनिवेशों की जीत हुई । इंग्लैण्ड में लॉर्ड नॉर्थ की 
सरकार ने त््यागपत्र दे दिया तथा नई सरकार ने निश्चय किया कि स्वतन्त्रता की 
घोषणा के आधार पर शान्ति-सन्धि कर ली जाए । 783 में सन्धि पर विधिवत्‌ 
हस्ताक्षर हो गए जिसमें यह स्वीकार किया गया कि सभी 3 उपनिदेश पूर्णतया 
स्वतन्त्र तथा प्रमुतासम्पन्न राज्य होंगे ॥ 
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संघीय प्यवस्था की स्थापना, 776 

१783 ई. में उक्त सच्धि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व 72 जून, 776 ई को 
महाद्वीपीय काँग्रेस ने प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लेकर एक समिति का निर्माण 
किया था जिसका कार्य एक ऐसे सघ ((000/०0५४0॥070) के संविधान पर विचार करना 
था जिसके अन्तर्मत एक होकर सभी उपनिवेश स्वाघीनता-सग्राम का सचालन कर सर्के 
और आन्तरिक घ्यवस्था कायम रख सकें | नवम्बर, 777 ई में महाद्वीपीय कौंग्रेस ने 
(जो सभी उपनिवेशीय राज्यों की सम्मिलित सस्था थी) स्थाई सघ के निर्माण से 
सम्बन्धित घाराओं को स्वीकार कर लिया ॥ पहली मार्च, 778] तक सभी राज्यों ने संघ 
या सवर्ग की इन घाराओं पर अपनी स्वीकृति दे दीं और उसी दिन ये घाराएँ लागू हो 
गर्यी | ये घाराएँ अथदा अनुच्छेद ही सयुकत राज्य अमेरिका का 'प्रथम सविधान' श्री | 
इस संघीय व्यवस्था को अस्थायी रूप से तो 777 ई. में ही लागू किया गया ताकि युद्ध 
मैं बाघा न पहुँचे । 

उपर्युक्त सविधान के अन्तर्गत एक ऐसी केन्द्रित सरकार की स्थापना की गई 
जिसके अधिकार निश्चित और सीमित थे | यह अत्यन्त निर्दल तथा कमजोर संघीय 
व्यवस्था थी, जिसमें राज्यों की तुलना में केन्द्र की स्थिति बहुत कमजोर थी ! उसके 
ब्रास दास्तविक शक्ति का सर्वथा अभाव था | विमित्र कमजोरियों के कारण यह प्यवस्था 
स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी ] कुछ ही समय बाद इस व्यदस्थां के विरुद्ध असन्तोष व्याप्त 
हो गया। 
फिलाडेलफिया सम्मेलन और नए संविधान का निर्माण 

शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि 776 की सघीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन 
किये जाने दाछनीय हैं | इस दृष्टि से सदिधान की धाराओं में सुधार के भी प्रयत्न किए 
शए, किन्तु वे सफल न हो सके और राज्यों में गृह-युद्ध छिड़ जाने का भय उत्पन्न हो 
गया | इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि केन्द्र को शक्तिशाली बनाने और विघान में 
चुरव परिवर्तन करने के लिए सम्पूर्ण देश में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 

इस आदोलन का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया । 787 में काँग्रेस ने संघीय 
नियमावली को संशोधित करने तथा संघ को दृढ बनाने की दृष्टि से एक झम्मेलन बुलाने 
का प्रस्ताद पारित किया | फलस्वरूप 25 मई, 787 में फिलाडेलफिया में यह महान्‌ 
सम्मेलन हुआ जिसमें 2 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ॥ केवल रोड़ द्वीप 
(005७ 59॥0) ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा | इसकी अध्यक्षता जॉर्ण वार्शिगटन 
भे की | प्रतिदिधियों का योग्यता को देखकर ऊैफरसन ने इस सम्मेलन को 'देवदाओं की 
समा" कहा | फिलाडेलफिया सम्मेलन में विधार-विमर्श के समय यड़ स्पष्ट हो गया कि 
]776 के संघीय दौंचे में सुधार-मात्र से काम नहीं घलेगा, दरन्‌ एक पूर्णतः नवीन 
साविधानिक दौंधा तैयार करना होगा जिसमें रदशातित राज्यों और शक्पिशाली केन्द्र की 
शक्ति का उचित सामंजस्य होगा ॥ लगभग 4 माह के बाद 7 सितंदर, 787 को 
सर्वस्म्मति से एक प्रलेख (00ट८जादा।) बन पाया जिसमें नदीन शासन-दिधान स्दीकार 
'कियां गया | पड़ निश्यित किया गया कि इसे लायू करने के लिए व3 मैं से कम से कम 
9 राज्यों का सम्मेलन उसे अलग-अलग स्वीकार कर ले । 
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इसके बाद ही संविधान में की गई प्रशासनिक ध्यवस्था के सम्बन्ध में राज्यों में 
गंशेर मतमेद व्याप्त हो गया और ॥787 ई, के अन्त तक केवल 3 राज्यों को ही 
स्वीकृति प्राप्त हो सकी ॥ वास्तव में सम्पूर्ण देश दो दलों में बैंट गया | एक दल के 
जोग संघ विरोधी (&7/-626५०55) थे | वे केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के 
पक्ष में महीं थे और चाहते थे” कि केन्द्रीय शासन स्वतन्त्र राज्यों का एक शियिल 
संगठन मात्र बना रहे | दूसरे दत के लोग संघ समर्थक (5८6त८थांआ») थे णो केन्द्रीय 
सरकार को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाना: घाहते थे | नए प्रस्तावित सविधान का 
बहुत से लोगों द्वारा इस आधार पर भी विरोध किया गया कि उसमें अधिकार पत्र 
[8॥ ० शं8॥७) कौ व्यवस्था 'पहीं की गई थी जिससे लोगों की स्वतन्त्रता को खतरा 
पैदा हो सकता था | संघात्मक शासन के समर्थकों नै संदिधान में केवल अधिकार-पत्र 
की ही बात नहीं मानी वरन्‌ सविधान में प्रथम दस नए संशोधन करके उसे लागू भी 
कर लिया | इसका परिणाम यह निकला कि उन राज्यों ने भी अब प्रस्तावित सविधान 
को राज्यों की आवश्यक संख्या द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई और तब संवर्ग का 
संघ की कांग्रेस ने एक विधि द्वारा यह आदेश जारी किया कि नए संविधान के 
अनुसार निर्वाचन हो तथा मई सरकार 4 मार्च, 789 से देश का शासन भार सम्माल 
ले। निर्वाचन हुए, सीनेट के समापद और कौंग्रेस के प्रतिनिधिगण चुने गए तथा जॉर्ज 
दाशिंगटन के शाष्ट्रपतित्व में नई सरकार ने कार्य-मार सम्माला | इस. प्रकार पुराना 
संघ था संवर्ग समाप्त हो गया और नया संघ अस्तित्व में आया। 

आज अमेरिका के संयुक्त राज्य में 50 शाज्यों का संघ है। यह उसी संविधान से 
आदद्ध हैं जिसे 4789 का संविधान कहा जाता है । 


अमेरिकी संविधान का महत्व 
(ह॥7०7शा०९ 0० 06 #&०0९४८श (०055ए०४०॥) 
संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तपान शक्ति और समृद्धि का एक ठोस आधार पहाँ 
का संविधान है ॥ अपनी विलक्षण सांविधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही 
अमेरिका विगत दो सौ वर्षों से अधिक समय की विपुल चुनौतियों का सफलतापूर्वक 
सामना कर सका है। भारत और विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधानों के निर्माण में 
इसके महान्‌ सविधान से बहुत-कुछ ग्रहण किया है | इस संविधान के महत्व को इंगित 
करते हुए जेम्स बेक (॥०5 8८०) का कहना है कि “अमेरिकी संविधान एक भहान्‌ 
भावना है, एक उत्कृष्ट एवं उदात्त घोषणा है तथा वास्तव में, शासन की मैत्तिकता की 
दिजय है । यह राज्य का समुद्दित कार्यक्षेत्र राज्य को समर्पित करती है, किन्तु जनता के 
देती है नैतिक अधिकारों को सुरक्षित रखकर ईश्वर के विषय ईश्वर के पास ही रहने 
7 


अमेरिका का संविधान एक क्रान्तिकारी प्रलेख है | यह मध्यमार्ग और समझौते का 
परिणाम रहा है तथा मानव स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का उद्घोषक है। जिन मुख्य बातों ने 
अमेरिकी संविधान के अध्ययन को विशेष महत्वपूर्ण बनाया है, वे निम्नाकित ह-- 

(॥) संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति (#८४9९७ ल्‍$ पर 
एए) $पए८ ए09४६०--सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ही 
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विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गई है | वर्तमान में 'द्वि-घुवीय विश्व" (8-00 
जणा6) के स्थान पर "एक-दध्रुवीय विश्व (छगझा-00४7 फ्रणा0) की अप्पारणा स्थापित 
हो गई है | वर्तमान में सयुक्त राज्य अमेरिका विश्व-राजनीति को नियस्त्रित करता है| 
अतः उसकी साधारण-सी क्रिया-प्रत्िक्रिया विश्व राजनीति को प्रमावित करती है | 
अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्य-शैली पर विश्व का भाग्य निर्मर करता है। अतः स्वामाविक है 
कि ऐसे पहान्‌ देश की शासन-व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जाये । 

(2) विश्व का प्रथम लिखित संविधान (पराज 'म्रताला 0०5वीणांगा ण॑ 06 
भ५ए०१०)--अमेरिका को “नई दुनिया” कहा जाता है, लेकिन इसका संविधात विश्व का 
सर्वाधिक प्राचीन लिखित सदिघान है ॥ अमेरिकी संविधान के निर्माण से पूर्व प्रायः यही 
फमझा जाता था कि सविधानों का विकास होता है, वे अलिखित होते हैं लेकिन 
फिलाडेलफिया श्म्मेलन में सविधाव की लिखित रूप में रचना कर एक नेंदीन परम्परा 
का सूत्रपात किया जो आज सर्वमान्य हो गई है । ब्रिटेव भी, जिसका सविधान “विकसित 
और अलिखित' माना जाता है, आज इस ओर अग्रसर है कि उत्तके सविधान के 
अलिखित अशों को यथाशीघ्र और यथास्रम्मव लिखित रूप दे दिया जाए | हमें ग्तैडस्टन 
की इस उक्ति से सहमत ट्लोना पड़ेगा कि “अमेरिकी संविधान मानव जाति की 
आवश्यकता और मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आवश्यकतापूर्ण 
कृति है ।” 

(3) संदिघान की श्रेशता (छऋ०लथाशाठ& ७ 02 (0०55७607)--अमेरिकी 
सविधघान के मंहत्व का एक अन्य कारण इस सदिघान की श्रेष्ठता है ॥ यह सविधाना विशिष्ट 
गुणों से विमूषित है और सविधान-शास्त्रियों ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान' माना है | 
लॉर्ड द्राइस ("0 87,02८) के शब्दों में, “सारी काट-छौंट करने के बाद भी संयुक्त 
राज्य का संविधान अपनी योजना, जनता की स्थितियों के अनुकूल अपने कौ ढालने की 
शक्ति, अपनी सादगी, सघुता और भाषा की स्पष्टतां तेया उपयुक्तता, अपनी 
सिद्धान्त-निश्वितता और विवरण की अनभ्यता के उदित सम्मिश्रण॑ का, आन्तरिक श्रेष्ठता 
के कारण, अन्य सभी सविधानों से श्रेष्ठ है ६” 

(4) स्थिर संविधान (5छछा८ (0७570ँांगा)--अमैरिकी सविधान का स्थायित्व 
इसे विशेष महत्व प्रदान करता है ॥ संयुक्त राज्य अमेरिका विविषताओं सै परिपूर्ण देश 
है । इन सब विदिधताओं के बादजूद अमेरिकी सदिघान अपने मौलिक स्वरूप को बनाये 
रखने में सफल रहा है ॥ विमित्र सदिधान संशोघर्नों के बाद भी इसकी मूल “आत्मा 
अपरिवर्तित रही है, जो इसकी स्थिरता की परिधायक है | 

(5) संघात्वक शासन-व्यवस्था (८20५३] 5,8८७ ० 00₹-)--सघात्पक शासन 
व्यवस्था अमरीदी संविधान कौ विश्द को एक महत्दपूर्ण देन है | जैसा कि न्यूगैन 
(पल्छताआ) ने भी कहा है-.“ब्रिटिश सेसद कौ जिस प्रकार ससदों की जननी 


. यीद #यावपापकम (फफरापफण 44 00८ हाट फजाएटाईए] ऋएजा६ इफपर इए<डे की ड8 ४ हार्व्ठ एताट ऐड 
कद फीड 804 एीच्णूए0ब्ड <ई शक" +-+04क्‍व००८ 
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(#णाल ता एशांप्रगाथा5) कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को 
संघात्मक शासन-व्यवस्था का जनक (एश्ोटा 0 एल्वशआांणाओ कहा जा सकता 
3ज] 


(6) नए और श्रेष्ठ सिदधान्तों की देव (00एर/घ४णा ०ए८फ घाव ए>ष्लाला। 
एग0०9॥०७)--अमैरिकी शासन-व्यवस्था ने अनेक नए और श्रै्ठ सिद्धान्तों को जन्म दिया 
है । शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त, न्‍्यायिर घुनरावलोकन तथा विभिन्‍न प्रकार की 
स्तानीय संस्थाएँ इत्यादि इस विशोल प्रयोग की अमूल्य देन है | 

(7) भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण (॥९४धाहण ि ॥76क्राऐ--अमरीकी 
सविधान भारतीय के लिए विशेष महत्व है | संघात्मक शासन-व्यवस्था, सविधान की 
सर्वोच्चता की धारणा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय आदि से सम्बन्धित 
अनेक प्रावधान हमने एक बड़ी सीमा तक अमेरिका संविधान से ग्रहण किए हैं । भारतीय 
राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन आदि भी अमेरिकी संविधान की देन 
रही है। 

(8) एक गतिशील संविधान के रूप में प्रासंगिकता (२०९४छघ०० 98 8 0० 
((07500007)--अमेरिकी संविधान यद्यपि कठोर है, तथापि बदलती हुई परस्थितियों के 
अनुसार ढलने की इसमें अपूर्व क्षमता है | श्रोगन ने लिखा है कि “यह संविधान अभी तक 
जीवित और गतिशील है ।” इस संविधान के अन्तर्गत जिस शासन-पद्धति की स्थापना 
हुई है उसने अमरीकी समाज और राष्ट्र को महानता प्रदान की है | अतः एक गतिशील 
सविधान कें रूप में अमेरिकी सविघान की प्रासंगिकता बरकरार है| 


अमेरिकी संविधान के स्रोत 


(8000९$ ०6 #007ंस्वा 00॥॥॥ए॥०॥) 


अयवा 
संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 


(ए070९९5५ ४ (00६४ए७०७० 0 ९४९०फश९एण/) 

अमेरिका का वर्तमान सविघान सिर्फ ]787 ईं. का लिखित प्रदेश है वरन्‌ समय 
और परिस्थिति की माँग के अनुसार विभिन्न साधनों के आधार पर यह घर्याप्त विकसित हो 
चुका है । मुनरों के शब्दों में, “]787 ई. के निर्माताओं ने उस भवन की नींव मात्र रखी 
थी जिसमें खिड़की, दरवाजे द खम्मे इत्यादि का निर्माण उनकी सन्तान ने किया है |” 
अमेरिकी संविधान में विकास और परिवर्तन के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी रहे है... 

(7) न्यायिक व्याख्याएँ (040०० [0थएफः७७३४७॥३)--संविधान का विकास करने 
में न्यायपालिका कै निर्णयों का योग देखते हुए व्याख्याकारों ने यहाँ तक कह डाला है कि 
“सर्दौच्च भ्यायालय अविरल गति से घलने वाली एक संवैधानिक परिषद्‌ (00005 


ल्पादजजञच२२-- 
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(0णाग्रतप्न00 थे (00॥६००००४) है ।" वस्तुत सविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करने 
का कार्य शनैः-शनै, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है और आज 
उसके निर्णय अतिम तथा सर्वमान्य हैं | उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालय ने सविधान की 
घाराओं को परिमाषित कर राष्ट्रपति को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं ॥ इसी प्रकार उसने 
वाणिज्य, सेना, सचार, परिवहन आदि शब्दों की उदार व्याख्याएँ कर काग्रेस के 
सादिघानिक अधिकारों को काफ़ी व्यापक बनाया है । 

(2) प्रशासकीय निर्णय (#काशर्रध्राआ।ए2 0८८८४००४)-- न्यायिक निर्णयों के 
अतिरिक्त प्रशासकीय निर्णययों ने भी अमरीकी संविधान के विकास में काफी योगदान 
दिपा है | विभिन्न दिभागाध्यक्षों और प्रशालकीय अधिकारिपों द्वारा सविधान की धाराओं 
के आधार पर स्वतन्त्र निर्णय लिए जाते हैं जिन्हें प्रायः न्यायिक भान्यता मिल जाती 
है । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की भाँति अमेरिका में मी प्रदत्त पिघान या कानून की प्रथा 
प्रचलित है | कांग्रेस कानून का सिद्धात और दाँचा तैयार कर देती है, प्रशासकीय क्षेत्र 
को यह अधिकार देती है कि वह कानून की कमरियों की पूर्ति विविमयों एवं आज्ञाओं 
द्वार करें | मुनरों भे इन वियर्मों और उपनियर्मों को 'सविधाने रूपी ढने की शाखाएँ 
कहा है । 

(3) संविधान संशोषन ((0०॥४४000जा93 #&ह्राथव0॥/५भ/)--सम्रय-समय पर 
सविघान संशोधनों द्वारा मौलिक सविघान का रूप रिवर्तित और विकसित होता रहा है ॥ 
अब तक हुए संशोधतों ने सदिघान का बहुत कुछ विस्तार कर दिया है ) उदाहरणार्थ, 
सशोधनों के फलस्वरूप ही सीनेट के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वधन-पद्धति का 
प्रावधान हुआ है, नागरिकों के अधिकार-पत्र को स्िधान में सम्मिलित किया गया है और 
महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है । 26वें सशोधन (970) से पहले 2 वर्ष की आयु 
दयस्क मताधिकार का आधार था, पर इस सशोधन द्वाय्य मताधिकार की आयु 8 यर्ष 
कर दी गई। 

(3) राजनीतिज्ञों और नागरिकों की व्याख्याएँ (7स्‍८कशटाथ्ा०जड 09 एण#८ंकाड 
था।॑ (॥एटट्ा9--सदिघान के विकास में राजनीतिज्ञों और सामान्य नागरिकों कौ 
व्याख्याताओं का भी योग रहा है| उदाहरणार्थ, राजनीतिक दलों और लाखों अमेरिकी 
मतदाताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन कौ पद्धति को ददल दिया है । आज राजनीतिक दल 
अमेरिकी शासन-व्यवस्था के अमित्र अंग बन गए हैं। 

(5) संवैधानिक अमिसमय ((णार्था।ंगा5)--त्रिटेन की माँति ही अमेरिका में मी 
सविधान की मौलिक रूपरेखा में विविघ रीवियों और परम्पराओं ने इतना परिवर्तत कर 
दिया है कि दिना उत्हें समझे सदिधात को भली प्रकार नहीं समझा जा सकता | कुछ 
प्रमुख अपेरिकी संवैधानिक अमिसमय निम्दलिखित हैं-- 

() संविधान में दल-प्रणाली की चर्चा नहीं है, किन्तु व्यवहार में दत्न-प्रणाली इतनी 
महत्वपूर्ण बन गई है कि उसके अमाद में अमेरिकी शासन-व्यदरथा दौ अनुपालना ही 
संभव नहीं है | 

(0) संदिषान में राष्ट्रपति के विर्वापन की अप्रत्यक्ष पद्धति है, किन्तु प्रथाओं में उसे 
प्रत्यक्ष निर्वाचल का रूप दे दिया है| 


अफीकी सकिधान का उदक विकार महत्व, सोत और उसकी /गिशेषताएँ87 


(0) मन्त्रिमण्डलीय व्यदस्था भी परम्पराओं का ही परिणाम है| 

(0) प्रतिनिधि सदन की प्रक्रिया, स्पीकर की शक्तियाँ, महत्व आदि भी प्रथाओं पर 
आधारित है| 

(४) अमिसमय द्वारा ही यह नियम बन गया है कि प्रतिनिधि-सदन के सदस्य उसी 
निर्वाचन-सश्षेत्र के निवासी हों जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हों। 

(श) वित्त विधेयकों का प्रतिनिधि समा में प्रस्तावित होना भी प्रथा पर ही आधारित 
है। 

(२) संचालन समिति ($6थागहढ (0"॥्रा४0०८) बहुमत के पलोर लीडर तथा 
'कॉकस ((0०४८७७) का विकास भी अमिसमयों द्वारा हुआ है | 

(6) संविधियों की व्याख्या (5७0०७ 2)७07४४07)--सविधान निर्माताओं ने तो 
केवल संशोधन की रूपरेखा का निर्माण किया था, उन्हें विस्तृत करने का कार्य सरकार 
के लिए छोड़ दिया था । फलस्वरूप बाद के वर्षों में सरकारी व्याख्याओं ने सविधान को 
'कुछ से कुछ बना दिया है। आज हमें सविघधान के पूर्षो में अमेरिकी शासन प्रणाली का 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता । असली बात तो संदिधियों की पुस्तकों और प्रशास्नकीय 
नियमावली के बड़े-बड़े ग्रन्थों में मिलती है । उदाहरणार्थ, संविधान कौंग्रेस की समितियों 
के बारे में मौन है और आधुनिक विधि-निर्माण प्रक्रिया की विमित्न बातों के बारे में भी 
कुछ नहीं कहता | इन सबकी व्यवस्था काँग्रेस द्वारा ही की छाती है । काँग्रेस ने 
सदिधियों द्वारा संविधान का भारी विकास किया है और बीयर्ड (8९20) के शब्दों में, 
“सर्वोच्च भ्यायालय भी यह घोषणा कर -घुका है कि वह कौंग्रेस द्वारा की गईं व्याख्याओं 
'का आदर करेगा तथा उनको तभी अपान्य ठहराएगा जब वे स्पष्ट रूप से महुत ही गलत 
हों | हु 


अमेरिकी संविधान की विशेषताएँ 
($बाशा। एश्थण९ड ण॑ 06 # वाश॑॑त्वाा (०७४००) 
ंपुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की घुख्य विशेषताएँ निष्नानुसार है-- 
(0 लिखित संविधान (फकरएथ 0०१५॥7४०)--अमेरिकी संविधान आधुनिक 
युग का प्राचीनतम लिखित और निर्मित सविघान है | यद्यपि इसमें संशोधन और परिवर्तन 


होते रहे हैं, तथापि सम्पूर्ण संदिधान एक क्रमदद्ध विधान के रूप में है जिसे आधे घण्टे में 
पढ़ा जा सकता है| 


यह एक छोटा प्रलेख है जिसमें शासन के मूल सिद्धान्तों, शासन कै विभिन्न अंगों 
के कार्यों और कार्य-श्षेत्रों, नागरिकों के अधिकारों, आदि को लिपिबद्ध किया गया है | 
इसका यह आशय नहीं है कि संविधान का अलिखित अंग है ही नहीं | ब्रिटिश संविधान 
की माँति इसमें भी परम्पराएँ और अमिसमय उसी रूप में मान्य है जिस रूप में मूल 
संदिघान । मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था, सीनेट की सौहार्दता दल-पद्धति तथा राष्ट्रपति का 
प्रत्यक्ष निर्दादन आदि के सम्बन्ध में संविधान मौन है | 
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(2) संक्षिप्त संविधान (5॥0 0०ए8/06००)--लिखित होने के साथ ही अमेरिकी 
सविधान अति सक्षिप्त भी है | इसमें केदल 7 अनुच्छेद हैं | कुल चार हजार शब्दों का यह 
संविधान दस-बारह पृ्ठों में समाहित दै और इसे कोई भी आधे घण्टे में पढ़ सकता है | 
संविधान इतना सक्षिप्त इसलिए है कि इसमें आधारमूत सिद्धान्तों (एछ/6्षाध्ा।359) का 
प्रतिपादन किया गया है और विस्तार की बातों को परम्परा अथवा प्रशासनिक आदेशों 
द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है | सविधान-तिर्माताओं ने इसे एक 
'स्ट्रेट रैकेट” (५ए७॥ 3:/:८0) के रूप में तैयार नहीं किया था दरन्‌ उन्होंने केवल उसका 
द्वांचा तैयार किया था जिसे भावी सच्तानों ने रक्त एवं मांस देकर जीवनदान किया है | 

सविधान की इस सक्षिप्तता का प्रभाव हमें कई दिशाओं में स्पष्ट दिखाई देता है-- 

()) कानून व परम्पराओं दोनों से ही साविधानिक दौँंचे का निरूपण होता है जिसमें 
परम्पराओं का कलेवर कम तथा कानूनों का अधिक है| 

(0) सविधान अनेक बातों के विषय में मौन है ॥ उदाहरणार्थ, बैंकों, बजट-निर्माण, 
कृषि, श्रम॑, शिक्षा आदि कै सम्बन्ध में सविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है| 

(00 सक्षिप्तता का प्रभाव सविधान के बाहरी विकास पर पड़ा है जो तीन रुपों में 
प्रकट हुआ है--(क) सक्षितता के कारण सविधान का महत्व बढ़ गया है क्योंकि जिन 
विषयों पर यह मौन है उनके बारे में समय-समय पर दिए गए न्याविक निर्णय संविधात 
के अग बन जाते हैं और सदिधान का विकास होता रहत्त है, (ख) इस सक्षिप्तता के 
फलस्वरूप निहित शक्तियों के सिद्धान्त (00८7ंत्र८ 5 पाह्ञांधत 70:८६) का उदय हो 
गया है एवं (ग) इस सक्षिप्तता कै कारण ही 'लूट-प्रणाली" (5फ0॥ 5५शधथा) का उदव 
हुआ है । इस प्रणाली का यद्यपि आज भी प्रचलन है तथापि इसका प्रमाव पहले के 
समान नहीं रहा है। 

मुनरो के शब्दों में-““अमैरिकी सविधान में केवल 400 शब्द हैं जिन्हें आधे घण्टों 
में पढ़ा जा सकता है |” अमेरिकी सविधान की राक्षितता के दो कारण $-- 6) इसमें 
कैकल कैन्द्रीय सरकार की मूल सरचना का दर्णन है, राज्यों का विवरण राज्य के 
सदिधान पर छौड़ दिया गया है, (8) इरामें अनेक प्रकरण छोड़ दिए गए हैं जिनकी पूर्ति 
संविधियों, प्रशासनिक विज्ञत्तियों, न्यायिक निर्णयों ब॑ अमिसमयों से होती है 

(3) सुनिर्मित संविधान (शला-फिच्फथण्प 00॥एजा)--यह पूर्णतया एक 
निर्मित संविधान है जिसकी रघना एक समा द्वारा हुई थी प़ो इसी कार्य के लिए 
फिलाडेसफिया में ]787 ई. में आमंत्रित की गई थी | यह दिकास कांग्रेस कै व्यवस्थापन, 
सविघान कै संशौघन और न्यायिक निर्णदों के द्वारा मौ होता है । 

(4) कठोर भंविघान (शाह्ट4व 0काश्राएए्रंएत)--संयुक्त राज्य अमेरिका का 
संदिघान कठोर या अचल (श्टां0) है । वहाँ संविधान संशोधन की एक विशेष पद्धति है 
जौ जटिल और धौमी है | इस छटिल या कठोर संविधान संशोपन पद्धति के कारण 
विगत 22 दर्षों में मात्र 27 संदिधान संशोधन सपन्न हुए हैं | संविधान संशोधन पद्धति का 
आगे के अध्याय में विस्तृत विदेधन प्रस्तुत किया गया है | 
- 3. म्ूणफफ सोक उफलवााणत-७ ना हम 
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(5) जनता का रांविधान (#८णाड ट0धाएपाण)--अमेरिकी संविधान जमेता 
का अपना सविधान है. इसका झोत सार्वजनिक इच्छा है । प्रस्तावना में हंप्ट शब्दों में 
चोषित किया गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस शासन 'विधाने( को. 
बचना और स्थापना करते हैं| जब हम अमेरिकी सविधान को जनता का संविधान- कहते - 
हैं तो इसफा आशय तीन बातों से है 

() सविघान के अन्तर्गत जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, अर्थात्‌ वह 
अपना सविधान बनाने का पूर्ण अधिकार रखती है 

(0 संविधान में प्रमुत्ता सम्पूर्ण देश की जनता में निहित है | 

(४0) सम्प्रमु होने के कारण जनता को शान्तिपूर्ण या अन्य तरीकों से कुछ भी करने 
का अधिकार है | यदि कोई सरकार अधिनायकवादी आचरण कर सविधान का उल्लंघन 
'करती है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। 

जहाँ तक तीसरी बात का प्रश्न है, आज बल इस विचार पर दिया जा रहा है कि 
सरकार को बदलने का कार्य जनता निर्वाचनों के माध्यम से कर सकती है | जनता सिर्फ 
वैधानिक और शान्तिपूर्ण मांग ही अपना सकती है| 

अन्त में, जनता की सर्वोपरिता को कायम रखने के लिए सदिघान में यह व्यवस्था 
'की गई है कि कार्यपालिका और व्यवरथापिका जनता के उत्तरदायी हाँ | इसीलिए 
निश्चित समय बाद उन्हें जनादेश प्राप्त करना पड़ता है । 

(6) अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (शल्झंतआएंश 2:2००४४८)--अमेरिकी संविधान 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है । राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रधान है ( 
संघीय राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है । कार्यपालिका पर 
व्यवस्थापिका का नियत्रण नहीं है । राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता 
है और अपने कार्य के लिए काँग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । राष्ट्रपति और उसके 
मन्त्रिगण काँग्रेस के सदस्य भी नहीं होते | संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल कार्यपालिका 
का सिद्धान्त प्रचलित है । 

(7) भतिनिधि-सत्तात्पक गणराज्य (ए८ए॥०४००आए० $0ए2थेश्षा 7९०ण०७॥०)-- 
अमेरिकी संविधान की एक अन्य विशेषता है--प्रतिनिध्यात्मक गणराज्य 'का स्वरूप ! 
प्रतिनिष्यात्मक राज्य में जनता प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है, देश के बड़े आकार के 
'कारण बह प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं ले सकती | गणराज्य के अन्तर्गत 
राज्य का अध्यक्ष “दशानुगत राजा नहीं” बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति होता है | संयुक्त राज्य 
अमेरिका में ये दोनों ही बातें विद्यमान हैं | वहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, 
जो निश्चित अदधि तक शासन का संचालन करते हैं और साथ ही राष्ट्रपति भी जनता 
द्वारा निर्वाचित होता है | राज्यों की शासन-प्रणाली भी प्रत्निनिध्यात्मक और गणतस्त्रात्मक 
है | यद्यपि राज्यों के अपने पृथक्‌ संविधान हैं, तथापि संघीय संविधान और राज्यों को 
'गणतन्त्रात्मक शासन का आश्वासन दिया गया है | संविघान में प्रत्येक राज्य को विदेशी 
आक्रमण, सुरक्षा तथा राज्य के उचित प्राधिकारी द्वारा मौँंय किए जाने पर आन्तरिक 
विद्रो् के समय राहायता की गारंटी दी गई है ) सम्प्रमुता (80%थकषट्ठा))) अमेरिकी 
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जनता में निहित है | सविधान की प्रस्द्वावना में ही इस सम्म्रमुता का उल्लेख इस प्रकार 
किया गया है-"हम॑, संयुक्त राज्यों के लोग, अधिक शक्तिशाली रघ 
बनाने“'“रवतन्त्रता के वरदान को सुरक्षित रखने कै लिए सयुक्त राज्य अमेरिका के 
लिए इस सविधान को निर्मित एवं प्रदिप्तित करते हैं [* 

६8) ऊंधीय क्वरूप (एलवथाके एंकाओ--सयुक्‍्त राज्य अपेरिका का सविधाद 
सघात्मक है | प्रारंम में अमेरिकी सघ में 3 राज्य थे, आज यह सख्या 50 है । केन्द्र 
और राण्यों की शक्तियाँ सविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं | साधारणत. यह स्िद्धात 
अपनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय सप्चीय सरकार को और स्थानीय महत्व के 
विषय राज्यों की सरकारों को सौंपे गए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। 
आधुनिक काल में संघीय सरकार की शक्तियाँ बढती जा रही हैं । शासन के तीनों अं 
मैं न्यायपालिका सर्वोच्च है । व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में सघ के सभी राज्यों 
'को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है । सविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्था को भग करने 
जाला कोई भी संशोधन वैध नहीं समझा जाएगा | सशोधन-प्रक्रिया को राज्यों द्वारा 
प्रस्तावित करने और उसकी पुष्टि करने संबंधी पर्याप्त-अधिकार हैं | अन्त में, अमेरिका का 
'सविघान लिखित एवं दुष्परिदर्तनशील है | इस तरह से अमरीकी र्विधान में सघात्मक 
व्यवस्था के सभी तत्व निहित हैं । 

(9) न्यायिक चर्वोच्चत्ता (962 50०फथ४9८४)--अमेरिका के सविधान की एक 
मुख्य विशेषता न्यायिक सर्दोच्चता का सिद्धान्त है | मुनरो के शब्दों में-...“सवैधानिक 
विवादों के अतिम निर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास शासन विज्ञान को 
अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है ॥/ निम्नलिखित रूप से मह 
सर्दोच्चता उजागर होती है--प्रथम, सर्वोच्च न्यायालय के पास सविधान की व्याख्या 
करने 'की महत्वपूर्ण शक्ति है | सविधान के नियमों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का 
निर्णय अतिम होता है । द्वितीय, सर्वोच्च न्‍्यामालय क्रो न्यायिक पुनरावलौकन 
(०४:८४ २८शं८७) का अधिकार है, जिसके द्वारा वह विधान-मण्डल द्वारा निर्मित 
किसी भी ऐसे कानून को छो साविधघानिक नियमों के विरुद्ध हो और नागरिकों की 
स्वतन्त्रता ज़था उनके अधिकारों पर कुठाराघात करता हो, अवैध घोषित कर सकता है 
और उन्हें देश में लागू होने से रोक सकठा है ॥ इस प्रकार का कोई कानून काँग्रेस 
द्वारा ही नहीं वरन्‌ यदि राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा भी बनाया गया है या 
कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया है, तो भी उसे सर्वीद्य न्यायालय द्वारा रौका णा 
सकता है | जस्टिस #ैकफर्टर (05/०८ उद्रशा:जा) ने तो यहाँ तक कहा है 
कि--सर्वोच्च न्यायालय ही सदिघाद हैं" (ााढ 5एफाचाडट (०णा $5 06 
(0०ए50:70 ०७४) भर्थाव्‌ जो न्यायाधीश कड दें, दही सविभान है 4 

(0) भौलिक अधिकारों का समादेश (॥ट00098 णँ ऐफ0३शलाण 
&8॥8॥७)--अमेरिकी सदिधान भारतीय सविधान की भौति ही जनता को अनेक मौलिक 
7“ फरएण एफ उ्नाध् तन व्ूए5.॥, 9.574- 
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अधिकार प्रदान करता है । जनता को भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता है । शातिपूर्दक 
एकत्र होने तथा कष्टों के निवारण के लिए सरकार को याघषिका प्रस्तुत करने का अधिकार 
स्वीकार किया गया है ॥ कोई सरकार बिल ऑफ अटेण्डर (छा ०६ #४७४80८) को पास 
नहीं कर सकती जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दिना मुकदमा घलाए फ्रॉसी दी जा 
सके | किसी भी व्यक्ति को न तो मनमाने ढंग से बंदी बनामा जा सकता है और न 
हिरासत में ही लिया जा सकता है। युद्ध अथवा विद्रोह के समय के अतिरिक्त कभी भी 
बन्दी प्रत्यक्षकरण लेख (जा एज 55८४४ 00७०३) का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता । प्रत्येक अभियुक्त यह मांग कर सकता है कि उस पर निष्पक्ष जुरी द्वारा 
सार्वजनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए । किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक जमानत 
नहीं मौंगी जा सकती और मन ही कानूनी कार्यवाही के बिना किसी ध्यक्ति का जीवन, 
'उसकी स्वतंत्रता और सम्पत्ति से दंचित किया जा सकता है | मूल दंश, वर्ण, लिंग अथवा 
दासत्व की पूर्व दशाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया 
जा सकता | प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमण और व्यवसाय की स्वतंत्रता है तथा समान कानूनी 
संरक्षण प्राप्त है । यह भी व्यवस्था है कि सरकार बिना उचित मुआवजा दिए किसी 
नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति हस्तगत नहीं कर सकती ॥ जनता को शस्त्र रखने का भी 
अधिकार है। 

संविधान के एक और संशोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के 
अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जनता ने 
शेष अधिकारों [का परित्याग कर दिया है | दास्तव में शेष अधिकार जनता में निहित हैं 
और उनकी उपेक्षा किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती | फिर भी मूल अधिकार 
असीमित नहीं है | सुरक्षा की दृष्टि से संविधान में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनेक ऐसे 
उपबन्ध हैं जो नागरिक-अधिकारों को सीमित करते हैं | युद्धकाल या शान्ति और 
सुब्यदस्था के लिए उन्हें प्रतिबन्धित किया जा सकता है | 

(7) शक्ति-पृथक्ररण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली, (5०एक्करथांणा 0 
90फथा$ था (एाध्टाऊ & छ82:00८5 5५/८०)--अमेरिकी संविधान की एक मुख्य 
विशेषता शक्ति का पृथक्रण और नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली है। संविधान के 
निर्माता लॉक एवं मॉन्टेस्क्यू (00७ »00 [(०॥2४१७८) के राजनीतिक सिद्धांतों से 
अत्यधिक प्रमावित थे ॥ वे इस विचार से सहमत थे कि व्यक्ति-स्वातन्त्रय के लिए 
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथककरण किया जाए । 
सराकर के ये तीनों अंग परस्पर स्वतंत्र हों ताकि वे दूसरे की निरंकुशता को रोक सर्के 
अथदा परस्पर निर्यत्रण करते हुए सरकार पर संतुलन स्थापित कर सकें | अतः 
शक्ति-पृथक्करण और परख्पर नियंत्रण तथा संतुलन अमेरिकी शासन-व्यवस्था की मुथ्य 
विशेषता बन गई और सद्िधान निर्माताओं द्वारा अमेरिकी सविधान में शक्ति-घृथक्‍्करण 
संदंधी व्यवस्था की गई | तदनुसार कांग्रेस विधि-निर्माण करत्ती है, राष्ट्रपति उसे विधि 
लागू करता है और सर्वोद्य न्यायालय उन विधियों की साविधानिकता का अवलोकन 
"करवा है। कोई भी विभाग दूसरे विभाग के कार्यों को हस्त्ांतरित नहीं कर सकता | एक 
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दिमाग अपनी शक्ति को दूसरे विमाग को प्रत्यायोजित (02०४८) अथवा हस्तान्तरित 
(राण्णश्थ) नहीं कर सकता | सविधान के सरक्षक के रूप मे देश का सर्वोच्च न्यायालय 
सदा इस बात के लिए प्रवत्नशील रहता है कि उपर्युक्त मान्यता कायम रहे | फाइनर का 
कथन है कि “अमेरिका का सदिधान जान-बूझकर एवं सप्रयास शक्तियों के पृथक्रण पर 
एक विस्तृत निबन्ध बनाया गया है 4 यह सदिघान इस सिद्धांत पर घलने वाला विश्व में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है ॥/ इस सिद्धान्त ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को 
स्थिरता प्रदान की है, और अध्यक्षात्पक प्रणाली के क्रियान्वयन को सफल बनाया है। 

(72) दोहरी चागरिकता (00॥ (४एंटथा४आए)-दोहरी नागरिकता अमरीकी 
सदिघान की महत्वपूर्ण विशेषता है | मागरिक एक ओर त्तौ सयुक्‍त राज्य अमेरिका का 
नागरिक है तो दूसरी ओर वह उस राज्य का भी निवासी है, जिसमें वह रहता है। यह 
दोहरी नागरिकता पृथकतादाद का विकास नहीं करती है । 

(43) दितीय सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व (एंकुए ऐगाएंटिएआंणा त॑ 
8065 गा 5००00 ('धगा0ट)-सयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को “कांग्रेस" 
कहा जाता है, जिसके प्रतिनिधि समा" (प००७० ०६ ए०फ०्४था००0४८७) तथा सीनेट 
(5८७७४) नाप से दो सदन हैं ९ सीनेट द्वितीय सदन (5०००७१ (.हद्घाएणथरे है । शीनेट 
में प्रत्येक राज्य से थो सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं | इस सदन मैं समी राज्यों को 
समान प्रतिनिधित्व दिया गया है । मौगोलिक आकार तथा जनसख्या के आधार पर किसी 
तरह का भेदभाव नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी अमेरिकी संविधान का 
एक अनूठा पहलू है कि द्वितीय सदन 'सीनैट' प्रथम सदन “प्रतिनिधि समा” की तुलना गे 
अधिक प्रमावशाली है | इसके विपरीत विश्व के अन्य लोकतात्रिक देशों में द्वितीय सदनो: 
की स्थिदि निरतर कमजोर होती गई | 

निष्कर्षत, सयुकत राज्य अमेरिका का सदिघान ष्यक्तिदाद, सीमित तथा प्रतिनिष्ि 
के सिद्धांत का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करता है | 


+--+_---_..क्‍क्‍..त_...न 
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शक्तियों का पृथक्करण तथा नियन्त्रण और सन्तुलन 


(९ क्भाथाणा ण॑ ए०जफश5 गत टास्ट5 भाद छथैेशञाल्ट) 





संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों के पृथकरण के सिद्धान्त को अपनाया गया है। 
यहाँ इस सिद्धान्त को अपनाने का कारण बतलाले हुए णेम्स बैक ने कहा है 
कि--अमेरिका के संविधान निर्माता प्रशासन की शक्तियों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु थे | 
दे जानते थे कि अधिक शक्तियों को देने से उनक दुरुषपोण की आशंका रहती है [“ 
प्रसिद्ध संविधानदेत्ता मेडीसन ने भी यही मत व्यक्त करते हुए कहा है 
कि--“सभी विधायी, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का एक ही सत्ता के 
अधीन कर देना, घाहे दह सत्ता एक, कुछ या अनेक व्यक्तियों में निहित हो और चाहे वह 
दंशानुगत, स्व-मियुक्त या निर्वोधित हो, उसे वस्तुतः अत्याचार कहा जा सकता है |” 
जॉन लॉक (0॥॥ [.000 व भॉण्टेस्क्यू (१00॥८५१७०) भी शक्तियों के पृथद्वरण के 
समर्थक थे । उन्हीं के विचारों का प्रमाव अमेरिकी संविधान के निर्माताओं पर पड़ा था ॥ 
मेडीसन ने कहा है--''हम निरन्तर माण्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरित होते रहे हैं ।'* 
फाइनर का मत है कि--“अमेरिका का संविधान जान-बूझकर एवं सप्रयास शक्तियों के 
पृथक्करण पर एक निबन्ध बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धान्त पर चलने वाला 
विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य-शासन की नीति के रूप में स्वीकृत है-]”* संयुक्त राज्य 
अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में शक्तियों के पृथकरण के सिद्धान्त को स्थान नहीं दिया 
गया है। वहीँ “शक्तियों के सामंजस्य के सिद्धान्त' को अपनाया गया है । 


अमरीकी संविघान और शक्ति-पृथकरण 
(#एशांप्या (क्रह्ञाणांगा शात 50कशजैक्रा 0 एफशऊ).| 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम तीन अनुष्छेदों से शक्ति-पृथक्षरण 
की अवधारणा का परिचय मिलता है, जिसके अनुसार-- 

(।) अनुच्छेद | खण्ड ॥ के अनुसार समी व्यवस्थापन या विघायी शक्तियों के 
निर्वाह करने का उत्तरदायित्व कांग्रेस का होगा अर्थात्‌ देश-की व्यवस्थापन सम्बन्धी 
शक्तियाँ कांग्रेस द्वारा प्रयुक्त की जायेंगी । 

. 86६ 334 : 0-छएएए४ल ज॑ फट एता:०व उछाल. 
23. ध्वज, ॥ 8 लगाना 
4. क७० पद पी8लज़ ग१ एे_८०७०९ ज॑ हवा उक्त. ७-29. 
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(2) अनुच्छेद 2, खण्ड के अनुसार समी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति 
में निहित होंगी, जिसका आशय यद है कि राष्ट्रपति ही सारी कार्येपालिका सम्बन्धी 
शक्तियों का उपयोग करेगा। 

(3) अनुच्छेद 3 खण्ड । के अन्तर्गत न्याय सम्दन्दी शक्वियाँ सर्वोच्च न्यायालय तथा 
अधीनस्थ न्यायालयों को प्रदान की गई हैं अर्थात्‌ न्याय सम्बन्धी समी शक्तियों के निर्वहन 
का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है | 

'उपर्युक्त अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग-अलग शक्तियाँ तथा अधिकार 
सौंपै गये हैं ॥ संविधान निर्माता घाहते थे कि शासन के उक्त त्तीनों ही अंग अपने-अपने 
अचिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें तथा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं 
करें | उन्होंने नागरिक स्वतन्त्रताओं को अल्लुण्ण रखने की दृष्टि से ही सविधान में शक्ति 
पृथकरण की व्यवस्था को स्थान दिया | 

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहार में भी शक्ति-पृथक्रण सिद्धांत को अपनाया 
शया है, जिसके अगमुसार शासन के तीनों ही अंगों के निर्दाचन की भ्रक्रिया, उनके 
कार्यकाज़ कया उत्तरदायित्व की मित्रता है, जिनका विस्तृत उल्लेख आगामी उध्ययायों में 
विस्तार से किया जा रहा है | 

संयुक्त शाज्य अमेरिका भें प्रचलित शक्ति-पृथकरण कि अवधारणा आलोचना का 
विषय बनी है | वर्तमान में राज्य की प्रकृति दधा शासन व्यवस्था के स्वरूप को देखते 
हुए पूर्ण रूप से शक्ति-पृथक्वरण के सिद्धात को व्यवहार में अपनाया जाना सम्मव नहीं 
है | काँग्रेस, राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका एक दूसरे कै साथ सहयोग करते हैं ॥ फिर भी 
शक्ति-पृथक्वरण का सिद्धांत सयुकत राज्य अमेरिका के संविधान कौ एक आधारगूत 
विशेषता है । 

वियन्त्रण व स॑तुलन प्रणाली (0०८८5 & 8390८ 59४८0)---पद्यपि अमेरिकी 
झविधान-निर्माताओं ने शासन के द्वीनों विमार्गों को पृथक कर दिया, फिर भरे उन्हें यह 
विदित था कि इनके मध्य परस्पर सम्दन्य तंया सम्पर्क स्थापित करना भी सफल शासन 
के लिए परमावश्यक है अतः उपर्युक्त शक्ति-विमाजन को व्यादहारिक बनाने के लिए 
उन्होंने सविधान में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली की व्यवस्था की | इसके अनुसार 
शासन के तीनों अंगों की शक्तियों के लिए ऐसौ व्यवस्था कर दी गई कि वे एक-दूसरे 
पर इस तर नियंत्रण रखें जिससे शक्ति का सतुलन बना रहे | यदि कोई विमाग कमी 
अपने उत्तरदायित्व को मुला दे तो दूसरा विमाग उसे सचेत कर कार्य करने के लिए 
विवज्ञ कर दे | 

अमेरिका संविधान में विवंत्रण और संतुलन की -इस प्रणाली को कुछ छदाहरणों 
द्वारा भतौ-भाति समझा प्रा सकता है | अमेरिकी राष्ट्रपति संसार का सबसे अधिक 
शक्तिशाली कार्यपालिका अध्यक्ष कहा घाता हैं, किचु उसकी सम्मादित निरंकुशता पर 
नियंत्रण रखने के लिए कांग्रेस को कुछ अधिकार प्राप्त है ॥ कौंग्रेस प्रतिदर्ष देश का बजट 
इदौकार करती है और राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह उस स्वीकृत बजट के अनुसार राष्ट्र 
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के घन का उपयोग करे | राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्त और विदेश नीति का संघालक होने 
के नाते कमी भी देश को युद्ध में धकेल सकता है, किन्तु संविधान में व्यवस्था है कि 
राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस द्वारा होती चाहिए | राष्ट्रपति द्वारा 
की गई सन्धियाँ भी तमी मान्य होती हैं जब सीनेट दो-विहाई बहुमत से उनकी पुष्ठि कर 
दे | अन्त में कांग्रेस को यह भी अधिकार है कि यह शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले 
राष्ट्रपति के महामियोग की कार्यवाही द्वारा हटा दे । भूतपूर्व राष्ट्रपति विक्सन (४5०0) के 
विरुद्ध दाटरगेट कांड पर काग्रेस ने कठोर रदैया अपनाया और महामियोग द्वारा हटाए 
जाने की स्थिति से बचने के लिए निक्सन ने विदश होकर ] अगस्त, ॥974 को जौ 
्पाप-पत्र दिया घह कौंग्रेस की शक्ति का ज्दसन्त प्रमाण था ३ 

परन्तु साथ ही काँग्रेस निरकुश न बन जाए, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों में भी 
विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं | काँग्रेस द्वारा पारित विधेयक तमी कानूनी बन सकते हैं जब 
उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है जाए । राष्ट्रपति को 'निषेधाधिकार' या "वीटो' की 
व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि यह व्यवस्था है कि कौंग्रेस अस्दीकृत विधेषक को पुनः 
दो-तिहाई बहुमद से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रुप से स्वीकृति 
देनी पड़ेगी, दधापि यह एक अति कठिन प्रक्रिया है | विधेयक को दुबारा इतने प्रदल 
बहुमत से पारित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है | इसके अतिरिक्त काँग्रेस को अपने उन 
सभी विधेयकों को स्वीकृति के लिए पूर्णतः राष्ट्रपति पर निर्भर रहना पड़ता है जिन्हें वह 
अपने अधिवेशन के अंतिम 0 दिनों में पारित करती है । 

व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निरंकुश न हो जावे, इसलिए उन पर 
न्यायपालिका का नियंत्रण है | सर्वोच्च न्यायालय की घुनरावलोकन की शक्ति बड़ा 
प्रभावशाली हथियार है | न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादीशों पर भहामियोण की कार्यवाही का प्रादघान किया गया है। 

सारांरातः अमैरिकी संविधान शक्ति-पृथक्करण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रणाली का 
उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी सफलता में भी इस अवधारणा का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 


संशोधन प्रक्रिया 


(#गाशापाशशा। शरएवश्वाए्ट)े 





अमेरिकी सविधान का पौँचवा अनुच्छेद सशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है | 
यह सशोधन प्रक्रिया विशिष्टता लिए हुए है. जिसका सारार्भित विश्लेषण निष्तानुसार 
किया जा सकता है-... 

संशोधन प्रक्रिया--सविधान में सशोधन करने के लिए दो विधियां हैं जिनमें 
(0) सशौघन प्रस्तावित किए जाते हैं एव (8) प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाता है | 
पुष्टिकरण के बाद ही सशोघन वैधानिक रूप से मान्य होता है | इन दोनों विधियों का 
विश्लेषण निम्नानुसार है. 

सविधान के सशोघन का प्रस्ताव दो प्रकार से किया जा सकता है--. 

(7) यदि दोनों सदनों में पृथकृ-पृथक्‌ दो-तिहाई बहुमत उसकी आदश्यकता को 
स्वीकार करता हो तो कांग्रेस स्वयं ही सशौघन का प्रस्ताव कर सकती है । 

(2) दो-तिद्दाई राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ भी कांग्रेस से सशोधन के लिए प्रार्थना 
कर सकती हैं। ऐसा किए जाने पर काग्रेस को इन सशोघनों का प्रस्ताव करने के लिए 
एक सभ्मेलन बुलानां पड़ता है 

सरशोघन किसी भी दिघि से प्रस्तावित किए गए हों, दे उसी अवस्था में मान्य हो 
सकते हैं जब निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के द्वारा उनकी पुष्टि हो जाए-- 

() तीन-घौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ उनका पुटिकरण कर दें, अथवा 

(0) इस उद्देषर के लिए आमन्त्रित त्तीन-चौथाई राज्याँ का सम्मेलन 
(0०५घ्ाएण) उसकी पुष्टि कर दे । 

स्पष्ट है कि संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही का सविधान के सशोघन 
मैं हाथ रहता है और यह सशोघन-पद्धति सरल भी नहीं है | प्रिफिय के शब्दों में---“इस 
कठोर सदिधान ने व्यवहार में आश्वर्यजतक लघीलापन प्रदर्शित किया है“ 

पुटिकरण भ्म्दधी समय की क्षीमाएँ--कौंग्रेस सशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत करते 
झमय अवधि भी निश्चित कर सकती है कि अघुक अवधि तक गह पूर्ण हो जाए | वर्तमात 

4. 0767७, 235 ; व॒८ /कल्ता-ण्य 52शट्यय व एलन. छ 7. 
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सप्रय में 7 साल की अवधि निश्चित कर दी गई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान 
लिया है ॥ यदि 7 वर्षो तक कोई सशोधन स्वीकृत न हो सके तो वह समाप्त मान लिया 
ज़ाता है। 


संशोधन की सीमा--सविघान की प्रथम घारा की 9वीं उपघारा के पहले व चौथे 
उपबन्धों पर किसी संवैधानिक सशोघन का प्रमाव नहीं पड़ सकता | संयुक्त राज्य 
ओओरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में दो प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है और इस 
सम्बन्ध में मी कोई सशोधन राज्य की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य किसी भी विषय पर न तो विरुद्ध राय देंगे और न दो 
राज्य मिलकर ही कोई बात तय करेंगे जब तक कि उन राज्यों की विधानसमाएँ उनके 
सम्बन्ध में स्वीकृति न दे दें कि. 


() संविधान में संशोधन की इस प्रणाली के आघार पर एक व्यक्ति भी संशोधन में 
कुकावट डाल सकता है | उदाहरण के लिए, यदि सीनेट में 00 में से 85 सदस्य 
उपस्थित हों, जिनमें से 56 संशोधन के पक्ष में मत दें और 29 उसके विरोघ में मत 
ध्यक्त करें तो वह संशोधन सीनेट की दो-तिहाई संस्था द्वारा समर्थित न होने के कारण 
स्वीकार नहीं समझा जा सकता चाहे प्रतिनिधि-समा में दह दो-तिहाई मत से पारित हो 
चुका हो । 

(2) संशोधन प्रणाली अत्यन्त पन्‍्थर अथवा धीमी है । यह बड़ी टेढी और लम्बी है। 
मार्शल के शब्दों में, “संशोधन प्रणाली अत्यधिक कठिन और दुःसाध्य है ।” किन्तु 
संविधान समा के सदस्य मेडीसन (॥/०१७०७) ने इसका समर्थन करते हुए कहा है 
कि-..'अमरीका में संविधान के संशोधन की विधि उस अत्यधिक सरलता के विरुद्ध भी 
सचेत है जिसके कारण संविधान को अत्यधिक सरलता से नष्ट किया जा सकता है और 
हे टन के विरुद्ध भी सचेत है जिसके कारण जाने हुए दोष भी दूर न किए जा 
सके।” 


(3) यह बहुमत शासन की निरंकुशता का प्रतीक है । संशोधन के प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में 34 सीनेटर दोनों सदनों के बहुमत को रद्द कर सकते हैं | इसी प्रकार (3 
शा किसी भी संशोधन को कानून बनने से रोक सकते हैं चाहे उसे सारा देश चाहत्ता 

(4) संशोधन-प्रणाली में संशोघन की पुष्टि के लिए 7 वर्ष की अवधि घड़ी सम्दी है 
| संशोधन में होने वाली यह अनिश्चित देरी उसकी उपयोगिता को समाप्त कर देती 

|| 

(5) यदि 'कोई संशोधन इतनी कठिनाइयों के बाद पारित भी हो जाए तो उसका 
भाग्य सर्वोच्च न्यायालय पर निर्मर करता है | अगर सर्वोच्च न्यायालय उस संविधान 
संशोधन को अवैध घोषित कर दे तो वह निरस्त समझा जाता है | 

3, ऑऋऑंगा, 5. ; 0०कर्पफ्ाएजान प६००७- 
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संविधान में अब तक हुए संशोधनों पर एक दृष्टि 

#ूह्चाल 8 छाशातीगराश्व5 ५0 37 ॥206 मरा ९ # णशपरत्वा। 0णा57वाए्प) 

अमेरिकी सविधान व्यवहार में बहुत अनमनीय सिद्ध हुआ है और पिछले लगभग 
90 दर्षों मैं केदल 27 सशोधन हुए हैं । सश्योघनों का सार-सक्षेप निम्नानुसार है-- 

() प्रथम 0 सजोघन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं | 
फिलाडेलफिया सरुम्पेलन में निर्मित सदिधान के मूल प्रलेख में नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन और मेडीसन ने 
आश्वासन दिया कि संविधान-स्वीकृत हो जाने पर शीघ्र ही सशोघन द्वारा इन 
अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दे दी जाएगी | अतः सविधान में 79] में प्रथम ॥0 
सशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को अपनाया गया इन संजशोधनों के आधार पर ही 
राज्यों द्वारा सविधान की पुष्टि की गई, अतः इन्हें सविधान का घूल अंग ही समझा 
जाना चाहिए । 

(2) वें संशोधन द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध नागरिकों द्वारा अमियोग 'घलाने के 
अधिकार को सम्राप्त कर दिया गया और ॥2वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के 
अलग-अलग चुनाव क्री प्यवस्था की गई । 

(3) 33, 4 और ॥5 वें संशोधन गृह-युद्ध के फलस्वरूप सामने आए | [3वें 
सरोध॑न द्वारा दास-प्रथा का अन्त किया गया | ॥4वें संशोधन में नागरिकता को 
'परिमाषित किया गया और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि शाजद्रोह अथवा अन्य किसी 
भीषण अपराध को छौड़कर किसी अन्य सामान्य अपराध पर व्यक्ति को नागरिकता से 
वरचित नहीं किया जाएगा । 5वें सशोघ॑न द्वारा जाति, वर्ण, दासता आदि के अपराध पर 
किसी को नागरिकता सै वंचित न करने की व्यवस्था की गईं | 

(4) 36वें संशोधन के अनुसार सीनेट को आयकर लगाने का अधिकार दिया गया, 
7वें सशोधन द्वारा सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन निश्वित हुआ, 8वें सशोघन द्वारा शाट्ट्रीय 
मद्य-निषेध किया गया, [9वें संशोधन के अनुसार स्त्रियों को मताधिकार दियां गया, और 
20वें संशोधन द्वारा शट्ट्रीय मद्य-निषेध को, पौ १४वें संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया 
था, सप्राप्त कर दिया गया | 2]वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के पद-ग्रहण की तिथि 
20 जनवरी निश्चित कौ गई | 

(5) 95] के 22वें संज्ञोपन द्वारा राष्ट्र पति-पद के सम्बन्ध में रूजवैल्ट द्वारा गोड़ी 
गई परम्परा को अनुचित ठहराकर यह निश्चित कर दिया गया कि कोई व्यक्ति 
रा्ट्रपति-पद के लिए दो से अधिक बार उप्मीदवार नहीं बन सकता ॥ शष्ट्रपति का 
कार्यकाल 0 दर्ष से अधिक नहीं हो सकता । 

(6) 96 में 23दीं संशोधन पारित हुआ जिसके द्वारा कौलम्बिया जिले कौ*अर्थाते 
शाजपानौ दार्शिगटन कै निवासियों को राष्ट्रपति के निर्वाचद मैं माग लेने का सर्वप्रथम 
अवसर प्रदान किया गया 6 964 में 24दें संशोधन द्वारा मतदान-कर (णञा-790) की 
प्रथा का अन्त कर दिया गया | 3967 में 25वीं सक्लोपन पारित कर राष्ट्रपति के शारीरिक 
या मानशिक रूप से अपना कार्य न कर सकने की अदस्था में कार्यकारी राष्ट्रपति के पद 
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की ध्ययस्था की गई तथा रड्गपति के मध्यादधि निर्दादन का नियम निर्धारित किया गदा। 
इस सशोघन से पूर्व तक स्थिति यह थी कि राष्ट्रपति की अस्वस्थता और मृत्यु के कारण 
जब उपराड्पति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता था या उपराष्ट्रपति की अस्वस्थता, 
मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण यह पद रिस्त हो जाता था तो दोनो ही दक्षाओं भे 
उपराष्ट्रपति का पद अगले उपराज्पति का चुनाव होने तक रिस्त रहता था | 25वें 
संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति-पद पर ऊार्य करने दाले व्यक्ति को 
यह अधिकार होगा कि दह किसी को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दे | जब 
उपराष्ट्रपति एग्न्यू (887७८) ने 0 अक्तूबर, 973 को, अपने कार्यकाल से पूर्व शी, 
त्याग-पत्र दे दिया तो तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन (कारण) ने संपियान के इसी 25वें 
संशोधन के अधीन जेराल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया | 

(7) 970 में मतदान अधिकार अधिनियम' के आधार पर सविधान में 26क् 
संशोघन किया जिसके अनुसार 8 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान 
किया गया | इस संशोधन से पूर्द 2] दर्ष की आयु प्राप्त स्त्री-पुरुष को मज़॒दान-अधिकार 
प्राप्त था | 26वें संशोधन द्वारा मतदाता सूची में नाप पंजीकृत कराने के लिए 
साक्षरता-परीक्षा का प्रतिबन्‍्ध हटा दिया गया । इस प्रतिबन्ध को हटाने का भूल एद्देश्य 
नीग्रो (उ८६७) लोगों का भी मताधिकार प्राप्त कराना था। 

उपयुक्त विदेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शांदिधान सेशोपनों भे 
१२३४ के मूल-अधिकारों के सरक्षण करने की दिशा में अहम भूमिका का निर्याढ किया 

है 


#व 


अधिकार-पत्र 


(छा 9 छांट्रा5) 





संयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान में उल्लिखिद 'अधिकार पत्र' (8 ण॑ 
छा8॥) की व्यवस्था नागरिकों के मूल अधिकारों अथवा नागरिक स्वतन्त्रताओं का 
प्रतीक बन गई है । सयुक्त राज्य अमेरिका में इन मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को ही 
अधिकार-पत्र की संज्ञा दी जाती है 4 

अधिकार-पत्र का अर्थ (१(८आए४ ० आ| 0(श80७)--फिलाडेलफिया सम्मेलन 
द्वारा निर्मित अमेरिकी संविधान के मूल प्रलेख मेँ नागरिकों के मूल अधिकारों 
(#एकशाध्ाओं ए9॥0) का प्रावधान नहीं किया गया था, किन्तु सविधान भे अनुसमर्थन 
हेतु विभिन्‍न पक्षों के मध्य जो समझौता हुआ, उस समझौते के अमिन्‍न अग के रूप में 
संविधान में का [, में प्रथम, 0 सशोधत करते हुए मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया 
गया था ।. का 3वाँ, 4दाँ व 5वाँ सशोधन भी म्मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित 
था | प्रथम दस संशोधचों में निहित मौलिक अधिकारों को 'अधिकार-पत्र' की संज्ञा दी 
जाती है। फैली व हारबिन्सन का केचन है--/*यह स्मरणीय है कि सविधान के अनुसमर्धन 
के सन्दर्म में हुए दाद-विवाद के मध्य यह अनुसमर्थन अनेक राज्यों मे इस थायदे के आधार 
पर प्राप्त हुआ हैं कि सवैधानिक संशोधनों की शरृ्धला में अधिकार-पत्र अन्तर्निित कर 
लिया जायेगा [” 

4 जुलाई, 776 की “अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा' में यह स्पष्ट कहा गया था 
कि-/सभी घ्यक्तियों को समान छत्पन्त किया गया है” सृष्टिकर्त्ता ने उन्हें कुछ 
अपरिहार्य अधिकार प्रदान किये हैं ॥ इनमें से कुछ हैं--जीवन, स्वतन्त्रता और सुख की 
खोज ।““ इन अधिकारों का सुरक्षित रखने हेतु ही ष्यक्तियों में सरकार की स्थापना की 
जाती है ॥" अमेरिकी सविधान-निर्माताओं ने नागरिकों के अधिकारों हेवु सविधान में 
उपर्युक्त प्रावधाद ही पर्याप्त समझा | इसलिए सविधान कै मूल प्रलैख में पृथक से मौलिक 
अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया, किन्तु कुछ व्यक्तियों--मेडीसन (0/०१॥६७7), गैरी 
(0८79). धौमस टुकर (70735 7७८८८) आदि प्यक्तिरयों ने सविधान के सशोपनों का 
पक्ष लिया त्तया कुछ व्यक्ति--फिशर अमेस (089० #जा८७) व रोजर शर्मेन (8७ 
5थत्ता30) ने इसका विरोध किया ॥ अन्त में कुछ सशोघनों पर सहमति प्राप्त हो गई । 


है. 7०% तर < ॥/7767फ०, ४.4, २ एद /एकलादखा (जाधाए0ज, ए.. 74. 
2. ऑकालाध्या 20८8720205 शै [7स्‍ट॒नटए०4०००६---+॥ 70५, 774 
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अमेरिकी संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकार 
([एछरांडंता त॑ एप्ावशाशाओिं 6 (एशं 
एशह्ा5 वी।र शाप त९ एणाह्रषांका ज॑ ए.5.4-) 

प्रशासन पर नियन्त्रण करने व नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के उपाय के रूप 
में अमेरिकी सविधान में विभिन्‍न संविधान संशोधनों (##राधाईधाआ७) द्वारा मौलिक 
अधिकारों को अपनाया गया, जिनका वर्णन निम्नानुसार किया जा सकता है- 

(]) प्रथम संशोधन द्वारा धर्म, माषण, प्रेस व आवेदन-पत्र देने की स्वतन्त्रता प्रदान 
की गई। 

(2) दूसरे संशोधन द्वारा नागरिकों को शस्त्र रखने आर धारण; करने का अधिकार 
दिया गया | 

(3) तीसरे संशोधन द्वारा शान्तिकाल में किसी मकान मैं उसके मालिक की 
अनुमति बिना कोई भी सैनिक प्रवेश नहीं कर सकता, किन्तु युद्धकाल विधि द्वारा 
निर्धारित प्रक्रिया के आघार पर ऐसा किया जा सकता है । 

(4) चौथे संशोधन द्वारा व्यक्तियों को स्वयं की, अपने मकान व सामान की 
अनुचित तलाशी और अधिकृत किए जाने से स्वतन्त्रता दी गई | 

(5) पौंचवें से आठवें संशोधनों द्वारा व्यक्ति स्वातन्त्रय, निष्पक्ष न्याय-एवं सम्पत्ति के 
अधिकार की व्यवस्था की गई ( पांचवें संशोधन के अनुसार उचित कानूनी प्रक्रिया के 
अमाव में किसी के जीवन व सम्पत्ति का अपदरण नहीं किया जा सकता । बिना मुआवजा 
दिये सम्पत्ति हस्तगर्त नहीं हों सकती । एक अपराध हेतु एक बार ही दण्ड दिया जा 
सकता है तथा स्वयं के विरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी देने हेतु बाध्य नहीं किया जा 
सकता | 

(6) छठे संशोधन के अनुसार समी फौजदारी अभियुक्तों को तुरन्त न्यायिक 
कार्यवाही का अधिकार होगा । 

(7) सातवें संशोधन द्वारा 20 डालर से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों में जूरी 
की मौंग व वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा | 

(8) आठवें संशोधन के अनुसार व्यक्तियों को अत्यघिक जमानत, जुर्माने या कठौर 
दण्ड से सुरक्षा मिलेगी | 

(9) नवें सशोधन द्वारा वर्तमान में प्राप्त अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है । 

(0) दसवें संशोधन द्वारा जो शक्तियाँ अमेरिकी सरकार को नहीं दी गई हैं द 
राज्यों को निषिद्ध नहीं की गई हैं, वे राज्यों की जनता के लिए सुरक्षित रहेंगी | 

(]) तेरहवें संशोधन के अनुसार दासता ($3९७9) का निषेध किया गया है | 

(2) चौदहवें संशोधन के अनुसार समी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। 

(3) पन्द्रहवें संशोधन द्वारा रंग व जाति अथवा प्राचीन दासत्व के भेद के 


आधघार पर किसी व्यक्ति को नागरिक अधिकारों व मताधिकार से वंचित नहीं किया जा 
सकता | - 
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उपर्युक्त अधिकारों से स्पष्ट होठा है कि एक सम्य राष्ट्र के अनुकूल अमेरिकी जनता 
को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए विविध अधिकार प्रदान किये गये हैं [ किन्तु मुनरो 
के अनुसार--.सदिधान द्वारा प्रदत्त ये अधिकार असीमित ((7ग्रा50) नहीं हैं । 


नागरिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ 
(5950 एथ्ाए-रड ० (फ्रंट एॉंड्रा(5) 

नागरिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नाकित हैं-. 

(0) मूत्र सविधान-प्रलेख में प्रावधान नहीं (४० छण्सझंठत के 8 (हां 
(छान्राशधरणवा 0020णाश9)--अमेरिका के मूल रूविधान-प्रलेख मैं अधिकार-पत्र या 
मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं हैं, किन्तु संविधान के अनुमोदन के पूर्व संघवादी 
(&«वंधआओ) सविधान-समा के सदस्यों व राज्यों के दवाव से प्रथम दस संविधान 
सशोघनों के रूप में 'अधिकार-पत्र' को सविघान का अग मान लिया गया है| इस 
अधिकार-पत्र में [3दें, 4वें, 5वें और 9वें सशोचरनों को भी सम्मिलित कर लिया गया 
है | इस प्रकार यत्र-तत्र बिखरे हुए नागरिक-अधिकारों को सदवैघानिक संरक्षण प्रदात 
किया गया है। 

(2) अधिकार-पत्र में उल्लिखित अधिकार लोगों को अमिसमर्यों द्वारा प्राप्त 
अपिकारों से वंचित नहीं करते (राहश७ हशध्ा(त्रा०द गा #९ छा। 0 रछवा5 60 ,ए 
0व्जार८/6 7००ए० ए॑ ऐटाएं8॥0 ८०१०7 5५9 0णार्टा४जा०--नदें सरोधन में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व में प्राप्त नागरिक अधिकारों (जितका उल्लेख 'अधिकार-पन्न 
अर्थात्‌ सविधान-संशोघनों) से नापरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। 

(3) अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उन्पुक्तियों .का भ्यायालय द्वारा संरक्षण 
($्वहण्णए जी पाए॥5, 59०८७ ऐलेसे2885 ७86 पाक्ाएता2४ ए/ 06 (.०७घै)-- 
न्यायालय द्वारा नागरिकों के अधिकारों, विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों को संरक्षित किया चया 
है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है | पूर्व-दर्णित नागरिक अधिकारों के अतिरिक्त 
निम्नाकित विशेषाधिकारों द उन्पुक्तियों का उपभोग अमेरिकी नागरिक करते हैं-- 

00) दिदेशों एवं घड़ासागरों में सरकारी सरक्षण, 

(0) संघ के पर्दों इेतु चुनाव में प्रत्याशी होने व मतदान करने का संरक्षण, 

(0) सच्चियों में निर्धारित अधिकारों द लामों का उपभोग करना. 

(६४) समा का शान्तिपूर्ण आयोजन का अधिकार, 

(४) अमाव-अमियोग को दूर कराने हैतु प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार $ 

(4) चदारवादी प्रकृति (तय !रआए८०)--सयक्ध राज्य अमेरिका में नागरिकों 
को अपने अधिकारों कै उपयोग करने में सरकार अनुचित इस्तलेप नहीं करती क्योंकि 
नागरिक अधिकारों की प्रकृति उदारवादी है | अधिनायकदादी देशों की त्तरद्द ये कठोर व 
तिषेषकारी नहीं हैं| 
.... (53) 'यायालय का संरक्षण (छफ्व्यांणा 097 0०ए७छ)--कार्वपालिका की 
निरंकुशता से दापरिक अधिकारों की रश्ा करने हेतु भ्यायालय सरदाष्य प्रदान करते हैं ॥ 


4. #«०7० #2., ; पड )रकाम० (पल्‍ण. रह कैट [6५ 50४८३. *250 एड्टां+६ एजर्डलाच्य ऐ) ब्य्फंटा 
किडजजनन) ज ५५0४८ एम एए८त जे प्योंप्याप् 
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अगर कार्यपालिका का कोई भी कृत्य नागरिक अधिकारों के प्रतिकूल है त्तो उसे अवैध 
चोषित किया जा सकता है। 

(6) अधिकार सीमित (त्रा।/०5 ए९॥७)--नागरिक अधिकारों को सीमित व 
मर्यादित किया गया है | ताकि कोई भी मागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर 
सके | अतः अधिकार सापेक्ष (८४४४८) है, असीमित्त (एरग्रा।॥) नहीं हैं । 
न्यायिक-निर्णयों में इस सत्य को उजामर किया गया है। 

(7) कर्तव्यों का उल्लेख भहीं (५० ॥(०7४०७ ० 00068)--संविधान में अधिकारों 
के साथ नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं कियः गया है | कर्त्तव्यों को अधिकारों में 
निहित ही माना गया है और नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि अधिकारों के संरक्षण 
के लिए दे अपने कर्तव्यों का भी उचित रूप में पालन करेंगे । 

(8) अनिश्चितता एवं जटितता ([062/पथ्वा८5 | 0०07ए|००४४५७)--अधिकारों 
में निश्चितता एदं स्पष्टता के अमाव मे वे काफी अनिश्चित व जटिल बन गए हैं | अतः 
न्यायालयों के स्पष्टीकरण द्वारा ही उनकी सही व्याख्या होती हैं । 

(9) इनके निर्माण पर रोक (टाह्टा८ 55 एल ए०ताध/आ0०7)-- संविधान में 
प्रावधान है कि “काँग्रेस या राज्य सरकारें इस प्रकार के कानून का निर्माण नहीं 
'करेंगी ।” अतः अधिकार सम्बन्धी कोई भी कानून संघ या राज्य सरकारें नहीं बना सकती 
हैं। केवल न्यायालय ही अधिकारों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। 

(70) अधिकारों का आधार : संघ व राज्यों के संविधान (835७ ०६९७ : 
एलतशण भा 8095 (१०॥६॥0४07)--अमेरिका में नागरिकों अधिकारों का दोहरा आधार 
है--संघ व राज्यों के संविधान | केवल संघीय संविधान अथवा संविधान और्‌ अभिसयम, 
(0शर्थांगछ) नहीं । 

(7 राष्ट्रीय स्वरूप (२७४०७ ए077)--अधिकारों को अब राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान 
'किया जा रहा है । गृह-युद्ध 86-65 के पूर्व केवल केन्द्रीय सरकार ही प्रतिबन्धित थी 
तथा राज्य सरकारें मागरिकों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु स्वतन्त्र थीं, किन्तु गृह-युद्ध के बाद 
3वें व ]4वें संशोधनों द्वारा राज्य सरकारों के ये अधिकार निरस्त कर दिए गए हैं। 

(2) अधिकारों को निलम्बित करने हेतु औपचारिकता का अगाव (बल: ० 
छणराफ्परां८६ (0 ४०७था०ाड ए9॥5)-मभारत की भाँति अमेरिका में संकटकाल के 
समय नागरिक-अधिकारों को निलम्बित करने का प्रादधान नहीं है | भ्रद्यपि युद्ध या 
आन्तरिक अशान्ति की स्थिति में इन अधिकारों को स्थगित किया गया है, किन्तु अमेरिकी 
संविधान में इसके कोई औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है | केवल न्यायालय 
ही इसके लिए अधिकृत हैं । हि 

'उपर्यक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में नागरिक 
अधिकार यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं ॥ अधिकारों की प्रकृति उदारवादी और सापेक्षता लिए हुए 
है. जिसके कारण इनका स्वरूप बहुत ध्यापक हो गया है | अधिकारों की व्याख्या और 
इनके संरक्षण करने में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 


(5) 


संघवाद॑ 
(7९१९-०७ जा) 





सय॒क्त राज्य अमेरिका को एक ऐसी आदर्श सघवांदी शांसन-व्यदस्था का प्रतीक 
भाना जाता है, जिसने विश्व के अन्य देशों की सघात्मक व्यदस्थाओं को प्रमावित किया। 
]787 ई. से अब तक जितने भी सघात्मक संविधान बने हैं, उन्हें अमेरिकी संदिघान से 
बहुत-कुछ प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ है | इस सम्बन्ध में के. सी. ह्वीयर का यह 
कथन एल्लेखनीय है कि “अमेरिकी सदिधान में कहीं पर भी 'सघीय' (5८४८) था 
"सघ' (छ७१०४४०ए) शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय 
सरविधान कहा जाता है और वर्तमान समय में समी ब्यक्ति सयुक्त राज्य अमेरिका को 
संधीय शासन का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं |" 


अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण 
(१0ाज्र ४००९-७१ 5)57९७ 7 छह 0.5.0.?) 
अमेरिका द्वारा सघौय-व्यवस्था अपनाए जाने के भी निम्नाकित कुछ विशेष कारण 


() वर्तमान संविधात के निर्माण के पूर्व ही अमेरिका भहाद्वीप में अचेक उपनिवेश 
अलग-अलग राज्यों कै रूप में विद्यमान थे जिनमें अपने पृथकु अस्तित्व के प्रति मोह था, 
लेकिन तत्कालीन परित्थितियों की मौंग थी कि विदिघ राज्य अलग-अलग रहते हुए भी 
एक हों | ऐसा न होने पर उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था। घूँकि ये दोनों 
बातें संपात्पक शासन व्यवस्था में पूरी हो सकती थीं, अतः अमेरिकौ सदिघान-निर्माताओं 
और अमेरिका की जनता ने यही उचित समझा कि संघीय व्यवस्था अपताई जाए। 

(8) उस समय आजकल की भौति आदाग्मत व सन्देशदाहत के साथत दिकसित 
न थे । अतः त्ात्कालिक परिस्थितियों में देश के क्षेत्रफल की विशालता के कारण 
अमेरिकादासियों ले सपीय ब्यवस््या को अपनाना आदरयक समझा | 

(४8) तत्कालीन राजनीतिक दलों का स्वरूप विकेन्द्रित अधिक था ] वे राष्ट्रीय व 
केन्द्रीकृत कम और वे केन्द्र की अपेसा राज्यों को शक्तिशाली बनाए रखने कै पत में थे, 
अक्त यह र्दामाविक दा कि देश की शासन-व्यवस्था का रूप सपात्मक हो । 

(२) संविधान-निर्माता व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत सम्पत्ति कै प्रबल 
झमर्थक थे और संघात्मक व्यवस्था है इनकौ रक्षा का उत्तम सापन था, क्योंकि यह 
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राष्ट्रीय और राज्य-सरकारों के बीच शक्ति के विमाजन द्वारा दोहरी सुरक्षा प्रदाव करती 
हैं। 

(९) संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल आकार और 50 राज्यो का अस्तित्व भी 
सघात्मक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी रहा | 

इन समी कारणों का यह सम्मिलित प्रमाव हुआ कि अमेरिकी जनता ने सम्पूर्ण देश 
के लिए संघात्मक शासन-व्यवस्था को ही उचित समझा । प्रारम्म में अमरीकी सघ में 
जहाँ केवल ॥3 थे वहाँ अब 50 राज्य हो गए हैं। 


अमेरिकी संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ 
(श्ञा। ए९३७१९5 ए हैरत 7९809) $:59९09) 

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहीं पर सघीय (5८०८०) या 'सेघ' 
(ए०609000) शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसमें संघीय शासन के सभी 
तत्वों का समावेश हुआ है, जिनका विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है-... 
(॥) राज्यों की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य 

(एणाण३0०॥ 0 ए९ पतक्रृुलात॑धा०७ ५६ ५७४९६ 6: पशाणा॥। एज) 

अपेरिका महाद्वीप में वर्तमान संदिघान बनने से पहले अनेक उपनिवेश विद्यमान 
थे । सुरक्षा की दृष्टि से वे संघ के रूप में एक होकर भी अपने पृथक अस्तित्व को कायम 
रखना चाहते थे । इसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य का जो संघ बना उसमें आज भी 
राज्यों की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता सपमंजस्यपूर्ण रूप से विद्यमान है | 
(2) प्रमुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग (00७ ॥एछ0४४५ ० $0एथर्लह्रा ए०:०ऐ 

सद्यपि सम्प्रमुता अविभाज्य है, तथापि उसकी अभिव्यक्ति एक से अधिक केन्द्रों 
द्वारा हो सकती है । संघात्मक शासन-व्यवस्था में सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति केन्द्रीय 
सरकार और इकाई-सरकारों (राज्य सरकारों) द्वारा होती है | अमेरिकी संविधान में 
प्रमुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था है--केन्‍्द्रीय.सरकार और राज्य सरकार अर्थात्‌ 
दोनों को ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य 
करने के लिए स्वतन्त्र हैं । अमेरिकी संविधान एक सतत्‌ संघीय संविधान है जिसका 
संघात्मके रूप समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी राज्य के अस्तित्व को मिटाया 
नहीं जा सकता | दोनों सरकारों के अपने पृथक्‌ शासन यन्त्र हैं| प्रत्येक राज्य का 
अपना संविधान है उसमें केदल यह शर्ते है कि सरकार का स्वरूप गणतन्त्राभ्रक और 
राज्य का संघीय संदिधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप हो | यह व्यवस्था “आदर्श संघ' के 
अनुरूप है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने अस्तित्व के लिए एक-दूसरे पर नहीं 
बल्कि संविधान पर आश्रित हैं। 
(3) शक्तियों का विमाजन (उश्ुक्ताञाणा ण॑ १0४०५) 

शक्तियों के विभाजन की व्याख्या पृथक से अध्याय संख्या 2 में की गई है | केन्द्र 
और राज्य-सरकारों के मध्य शक्ति विमाजन की संकुचित व्यवस्था है जिसपें केन्द्रीय 
अथवा सघ्चीय सरकार की स्थिति अधिक महत्त्वपूर्ण है और शक्तिसम्पन्न है| 


206 जग्रेरिकरा का साकिधाव 


शक्ति विभाजन के आधार--अमेरिकी सदिधान द्वारा शक्तियों का विभाजन 
निम्नलिखित आपधारों पर हुआ है-- 

(0) सघ-सरकार क्री अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियों का स्पष्ट रूप से सविधान पें 
उल्लेख किया थया है, 6॥)) सघ-सरकार को कुछ निहित शक्तियाँ (00 ए0४८०) 
भी प्राप्त हैं, (0) कुछ शक्तियाँ राज्यों के लिए आरक्षित (२०5९/४००) हैं, (४) कुछ 
शकब्तियाँ समवर्ती (0७०ए7९४७0 हैं, अर्थात्‌ उनका प्रयोण सघीय एवं राज्य सरकारें दोनों 
ही कर सकती हैं, (४) कुछ शक्तियों का सघ सरकार के लिए निषेध है एवं (७) कुछ 
शक्तियों का राज्य-सरकारों के लिए निषेध है । 

उपर्युक्त शक्ति विमाजब करते समय सयुक्त राज्य अमेरिका में गणना व अवशेष 
कै सिद्धान्त (ग्रशटाक्ञॉट ते एप्राह्रलाणा 0 रेट्ड0:७॥) का सहारा लिया गया है। 
इस सिद्धान्त के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों में से किसी एक की शक्तियों की 
गणना करके उन्हें निश्वित कर दिया जाता है और अवशिष्ट शक्तियों को दूसरे पक्ष की 
समझा जाता है | सयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्रीय सरकार के अधिकार निश्चित कर 
दिए गए हैं और अवशिष्ट या शेष शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं | शक्तियों के विभाजन से 
सम्मब्धित व्यवस्था सविधान में दसवें सशोधन द्वारा की गई है जिसमें कहा गया है कि 
“वे सब शक्तियाँ प्रो सविघान द्वारा सयुक्त राज्य (संघ) को प्रदाद न की गईं हों और 
जिनका उसके द्वप्रा राज्यों के लिए निषेद न किया गया हो, क्रमशः राज्यों के लिए 
अथवा जनता के लिए सुरक्षित हैं ।“ इस रुशोधन की शब्दावली से स्पष्ट होता है कि 
केन्द्रीय सरकार की शक्तियां “प्रदत्त' हैं जबकि राज्य सरकार और जनता की शक्तिपाँ 
'मौलिक' । लेकिन कालान्तर में सविधान का विकास हुआ उसमें मौलिक और प्रदत्त 
शक्तियों के इस अन्तर का पहले जैसा मदत्त्व महीं रह गया है | 

कैन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों मेँ शक्तियों का विभाजन सविधान के 
अनुच्छेद | की 8र्वी और 0दीं उपघाराओं में किया गया है। 

केद्रीय सरकार की शक्तियाँ (00-८5 ण॑ एलआएगे 00४थावक्ा)--सविधान 
के प्रथम अनुच्छेद कीं 8र्वी उपघारा में कांग्रेस, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार को णो शक्तियाँ 
प्रदान की गई हैं वे राष्ट्रीय महत्त्व की हैं | ये शक्तियाँ निम्नानुसार हैं- 

(॥) “विविध प्रकार के कर लगाना और मुद्रा एकत्रित करना, ऋण चुकाना, 
सयुकत राज्य की सुरक्षा और सार्दजनिक हित साधत का प्रदध करता | 

(2) सथुक्त राज्य की सम्पत्ति के आधार पर ऋण लेना | 

(3) विदेशी राष्ट्रों से उपराष्ट्रों के बीच व पूल निवासियों के ध्यापार सम्बन्धी नियम 
बनाता | 

(4) नागरिकता प्रदात करने व दिदालिया निश्चित करने दाले एक चमात नियम व 
अधिनियम सारे संयुक्त राज्य के लिए बनाना | 

(5) मुद्रा-निर्माण, छसका मूल्य स्थिर करना, विदेशी मुद्रा का मूल्य स्थिर करना 
और माप-पतौल स्थिर करना । 

(6) संयुक्त राज्य सै नकली प्रधलित मुद्रा व ऋण के प्रमाण-पत्रों कै लिए दण्ड 
का विधान करना ॥ 
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(7) डाकघर स्थापित करना और डाक मार्य स्थापित करना । 

(8) उपयोग! कल; व विज्ञान की उन्नति करना, सर्वोच्च न्यायालय के छोटे संघ 
न्यायालय रथापित करना। 

(9) समुद्री लूटपाट रोकने की व्यवस्था करना व उसके लिए दण्ड का विधान 
करना, अन्तर्राट्रीय अधिनियम के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दण्ड देना । 

(0) युद्ध की घोषणा करना, बदला लेने के लिए आज्ञा-पत्र देना और युद्ध में 
प्राप्त सम्पत्ति के सम्दन्ध में नियण बनाना ३ 

() सेना एकत्रित करना व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना | 

(2) जल-सेना संगठित कर उसका संपोषण करना । 

(3) स्थल-सेना व जल-सेना के शासन व नियमन सम्बन्धी नियम बनाना | 

(4) संघ के अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, विद्रोह्ठ को दवानै के लिए 
और आक्रमण से रक्षा के लिए सेना बुलाने का आयोजन करना | 

(5) सधघीय जिलों का निर्माण करना और सार्दजनिक हित के आवश्यक कार्यों के 
लिए भवन-निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करना, इस शक्ति के आधार पर कोलम्यिया जिले का 
निर्माण किया गया और उसे "वाशिंगटन (६४४५४॥ह४00) का नाम देकर अमेरिका की 
राजघानी बना दिया गया | 

उपुर्यक्त शक्तियों के अतिरिक्त कांग्रेस को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अन्य 
शक्तियों के संचालन के लिए सभी प्रकार के भावश्यक व उचित कानून बनाने की शक्ति 
भी प्राप्त है (! यही 'निहित शक्तियों के सिद्धान्त' (06009 ० पाग्ञा०त एतजदाए का 
आधार है । 

केन्द्रीय सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियाँ (009८5 ए०क्रांठवथा ५0 एथाध्य! 
60४)--सविघान के प्रथम अनुच्छेद की 9वीं धारा में नकारात्मक प्रतिबन्ध लगाकर 
कांग्रेस की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं, यथा (।) जब तक वास्तव में विद्रोह या 
आफ़रम्रण न हुआ हो, काँग्रेस अपराधी को न्यायालय में उपस्थित किए जाने या बन्द 
प्रत्यक्षीकरण (प्र४0८३७६ (०००७७ का आदेश दिलवाने की सुदिधा स्थगित नहीं कर 
सकती, (2) वह कोई *गतानुद्शी अधिनियम” (8:फु०छ ७०० ।3 5) अर्थात व्यतीत्त हुए 
समय के लिए विधि नहीं बना सकती, (3) वड़ उपाधियाँ (776 ० ]8०७॥॥१) प्रदान 
नहीं कर सकती । 

887 ई. में जब संविधान का निर्माण हुआ था रब नागरिकों के अधिकारों को 
संदिधान में घोषित कराने का प्रश्न विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं रहा था क्योंकि उस समय यह 
भरते अधिक महत्त्व रखता था कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के विरुद्ध उपड्राज्यों को 
दया अधिकार होने चाहिए । लेकिन धार दर्ष बाद 89! ईं. में संविधान में जो 0 
संविधान संशोधन किए गए उनमें से 9 संशोधनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण 
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प्रदान किया और इस प्रकार केन्द्रीय या सघधीय सरकार की स्वैच्छाचारिता पर उकुश 
लगाया गया | इन अंकुशों कौ निम्ताकित रूप में रडा जा सकता है-. 

() “कांग्रेस कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो किसी धर्म विशेष की स्थापना करे 
अथवा धार्मक स्वतन्त्रता में बाधक हो अथवा विचार प्रकट करने की. मुद्रणालद की 
अथवा लोगों के शान्तिपूर्वक एकत्रित होने की और अपने कष्टों के निवारण हेतु सरकार 
से प्रार्थना करने की स्वतन्त्रता को कम करे | 

(2) लोगों को अस्त्र रखने और प्रयोग करने के अधिकार का उल्लघन नहीं होगा। 

(3) किसी भी मकान में उत्तके स्वामी की आज्ञा के बिता शान्तिकाल में कोई 
शैतिक नहीं रखे जाएँगे [ 

(4) लोगों के शरीर, मकानों, कागजातों और सम्पत्ति की रक्षा की जाएगी तथा 
अकारण तलाशी और जन्ती नहीं की जाएयी और विना वारन्ट के, जो किसी शपथ पर 
आधारित होगा, किसी की तलाशी न ली जाएगी | 

(5) बिता जूरी की सहायता के किसी भी व्यक्ति को घृणित घ अन्य जुर्म के लिए 
बन्दी न बनाया जाएगा और न किसी को एक ही दोष कै लिए दो बार दण्डित किया 
जाएगा। 

(6) किसी मी फौजदारी के अनियोगों में दोषी को शीप्रातिशीध्र और सार्वजनिक 
फैसला करने का अधिका होगा । 

(7) असतैनिक अयदा व्यावहारिक मामलों में बीस डॉलर से अधिक के झगढ़ों में 
'जूरी (0% अर्थात्‌ अभिनिर्णायक) द्वाश निर्णय कराया जाएगा । 

(8) थे दो अत्यधिक जमानत मांगी जाएगी. न अधिक जुर्माना किया जाएगा और 
न असाधारण अथवा क्रूर दण्ड दिया छाएगा। 

(9) इस सदिघान में वर्णित अधिकारों का यह आशय नहीं है कि लोगों को अन्य 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं अथवा उनमें कोई कमी है । 

(॥0) गुलामी या अनैच्छिक सेदा (जो किसी दण्ड के रूप में न हो) सयुक्त राज्य 
में नहीं रहेगी । 

(]) संदिघान द्वारा कैद्रीय सरकार को न दी गईं शक्तियाँ उपराज्यों अथवा 
लोगों में सुरक्षित रहेंगी । 

(72) मताधिकार जनता को दिना जाति, वर्ग य पूर्व-स्थिति के मेदमाव के समी 
को प्राप्त होगा | 

(3) संयुक्त राज्य में नागरिकों के अधिकार स्त्री-पुरुष समी को बिना मेदमाव के 
प्राप्त होंगे । 

राज्यों की शक्तियों (00४55 ० 0८ 5:४८४)--अमेरिकी राविधान में केदल 
केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है शेव सभी शक्तियाँ या 
अवशिष्ट शक्तियों राज्यों को प्रदान कौ गई हैं । मुनरो ने राज्यों की निम्न शक्तियों 
का उल्लैख किया हैं-.-रचानीय करारौपण, स्थानीय स्दशासन, संस्थम्यें कौ रचापता, 
राज्य की साथ घर ऋण लेना, अनुदात और दान देना, रिक्षां-संघालत, सड़कों और 


संपकाद 209 . 


यातायात नियमों की स्थापना व नियन्त्रण, दीवानी और फौजदारी कानूनों के निर्माण, 
जन-सम्पति और जन-जीवन की सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य और मैतिक जीवन का विकास, 
संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन, राज्यों के संविधान में संशोपन और 
चुनावों का संचालन । इस तरह से राज्यों को भी अपना प्रशासन चलाने के लिए 
पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं | 

राज्य शरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियाँ (20४25 ए000क्‍0॥ १० शा5 $७8 
(0₹थगागथा।४)--जो शक्तियाँ राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध कर दी गई हैं वे मुख्य 
इस प्रकार हैं--राज्यों को सन्धि करने तथा राज्यों के साथ संवर्ग या संघ 
((०४९१९४७७०ए) की स्थापना करने का अधिकार नहीं है, राज्य सिक्के नहीं दाल 
सकते, राज्य शान्ति के समय सेना था युद्धपोत नहीं रख सकते, वे किसी विदेशी 
शक्ति से समझौता नहीं कर सकते तथा आक्रमण होने से पूर्व युद्ध नहीं कर सकते, वे 
दास-प्रथा की स्थापना नहीं कर सकते, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी नागरिक 
के विशेषाधिकार को कम भहीं कर सकते और किसी को विधि के समान संरक्षण से 
वंचित नहीं कर सकते आदि । इसी तरह अथवा रंगभेद के आधार पर राज्य सरकार 
व्यक्तियों को उनके मताधिकार से बंधित नहीं कर सकती | ये सभी शक्तियाँ जनता 
में निहित मानी जाती हैं और राज्य उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते | स्पष्ट है कि इस 
व्यवस्था का आधार अमेरिकी व्यक्तिवाद है | 

मुनरो के अनुसार संघीय (केन्द्रीय) एव राज्य सरकारों की शक्तियों का तुलनात्मक 
अध्ययन निम्नांकित सारणी (॥90०) के अनुसार किया जा सकता है-- 


संघ या केन्द्र की शक्तियाँ राज्यों की शक्तियाँ 

. संघीय कार्यों हेतु कर लगाना। . स्थानीय कार्यों हेतु कर लगाना। 

2. राष्ट्र की साख (0000) पर ऋण लेना | 2, राज्य की साख पर ऋण लेना | 

3, अन्तर्राष्रीय व अन्तःराज्यीय 3. राज्यों के आन्तरिक-व्यापार का 

व्यापार का नियन्त्रण नियन्त्रण | 

4, मुद्रा (सिक्के व चोट) प्रसारित करना । 4. दीवानी थ फौजदारी कानून बनाना | 

$. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध द सन्धि-सपझौते | 5. पुलिस-शक्तियाँ | 

6. सेना व सुरक्षा 6, शिक्षा। 

7. पेटैन्ट व कॉपीराइट अधिकार । 7. जन-कल्याण व सुधार | 

8. डाक-सेवा | 8. स्थानीय स्वशासन का निर्देशन 

व नियन्त्रण । 

9. चाप-तौल का नियन्त्रण । 9. राजमार्गों द यातायात की व्यवस्था | 

0. नदीन राज्यों व जिलों का निर्माण | 0. निगमों का संगठन व संघालन | 
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अमेरिका में शक्तियों के विभाजन को मली-भाँति समझने हेतु राज्य-सरकारों तथा 
स्थानीय स्व-शासन की इकाइयों का ज्ञान होना आवश्यक है। 

सध व राज्य सरकारो की समवती शक्तियौं--कुछ शक्तियों ऐसी हैं जो संघ घ 
राज्य सरकारों को समान रूप से प्राप्त हैं. जैसे-कर लगाना, बैंक त्था कॉरपोरेशन को 
चार्टर देना, कानून बचाना और उउ्हें लागू करना, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति 
सेना और सामान्य कल्याण के तए व्यवस्था करना, आदी | 
(4) संघ और राज्यों.में मतमेद (0॥दवशाप्ट छशए्या हटतलाजाणा आत 50/८5) 

सविधान और उसके अन्तर्गद निर्मित कानून, सयुक्त राज्य अमेरिकी की सत्ता के 
अधीन की गई अथवा की जाने वाली सन्धियाँ राज्य के सर्वोच्च कानून हैं | यदि कमी संघ 
और राज्यों के दीच किसी प्रश्न पर कोई विवाद उठ खड़ा होता है तो उसका अन्तिम 
निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है । किसी समय किसी शक्ति अथवा अधिकार के सम्बन्ध 
में मतमेद स्थापित हो जानें पर वह शक्ति उस समय तक राज्य की होती है जिस समय 
तक यह निश्चित नहीं हो जादा कि उस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार राज्य को 
नहीं है अथवा उस पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार है 4 
($) दोहरी नागरिकता (>॥9 (छटाप्रांफ़) 

सयुकत राज्य अमेरिका के सघ की स्थापना के डाद यद्यपि राज्यों के निवासी सघ 
के नागरिक बन यए तथापि उनकी अपने-अपने राज्य की नागरिकदा का भी लोप नहीं 
हुआ । इस प्रकार दोहरी नागरिकता का उदय हुआ--एक सघ की और दूसरी राज्य 
की | आज अमैरिका के निवासी राज्यों के भी नागरिक है और सप' के भी | फिर भी 
उनमें पृथकतावादी दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ। 7 
(6) संविधान की सर्वोच्चता (5छएाथा३९७ ७ (0050॥05ण) 

सविधान की छठी धारां की दूसरी उप-पारां ने स्पष्ट रूप॑ से सविधान की 
सर्वोपरिता को प्रति्तित किया है | जब कभी सूप अभदा किसी राज्य के कानून का 
सविधान से विरोप हो तो सविधान की विजय होती है क्योकि ऐसे विरोध में सर्दोच्च 
न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है | संविधान देश की सर्दोच्च विधि है | सविधाद ही 
सपघ-सरकार तथा राज्य सरकारों की शक्तियों का स्ोत हैं । वही शासन-शक्तियों का 
विमाजन करता है, अतः शक्तियों के अतिक्रमण का अर्थ सविघान का अतिक्रमण है | 
सदियान की व्यवस्था सप-सरकार और राज्य सरकारों के लिए पवित्र मानी जाती है | 
संदिधान का परिपालन पूरी तरह होता है या नहीं, यह देखने का न्‍्यावपालिका का कार्य 
है | सदिधान की पवित्रता बनाये रखने के लिए सविघान सशोघन की प्रक्रिया को भी 
कठोर बनाया गया है। 


(7) स्वतन्त्र एवं सर्वोध भ्यायपातिका (#त0एल्लाउत्शा 984 5एएचाह तल) 


सदिधान की घारा 3 (अ) के अनुसार संयुक्त राज्य की न्याय-शक्ति एक सर्दोष 
न्यायालय और समय-समय पर कांग्रेस द्वारा स्थापित म्यायालयों को सौंप दी गई है | 
सर्वोच्च न्यायालय सदिषान की एश्मा करता है और उसका स्पष्टीकरण करता है. | संविधान 
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के प्रतिकूल समझने पर वह किसी भी कानूनी कार्य अथवा आदेश को अवैधानिक अथवा 
अवैध ठहरा सकता है| सर्वीद्य न्यायालय स्वयं ही इस दिशा में कोई कार्य नहीं करता) 
वह अपना कार्य तभी करता है जब उसके लिए कोई पक्ष उसके समक्ष आवेदन करे । 
(8) अन्य सहायक तत्व (008 प्तटाएड ३७००) 

दो अन्य गौण तत्व भी अमेरिका की संघीय व्यवस्था में विद्यमान हैं । संघीय 
व्यवस्था में संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को उचित महत्त्व देने के लिए प्रायः दो 
व्यवस्थाओं का अनुसरण किया जाता है--प्रथम, व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में राज्यों 
को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है एवं द्वितीय, संघ का निर्माण करने वाली 
इकाइयों को सविधान के सशोधन में उचित महत्त्व दिया जाता है | अमेरिका की संघीय 
व्यवस्था में ये दोनों ही तत्व विद्यमान हैं ॥ कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में सभी राज्यों 
कौ अपने दो-दो प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त ये अपने दो-तिहाई 
बहपत से संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं | साथ ही कोई भी संशोधन तमी पारित 
समझा जाता है जबकि राज्यों की 3/4 संख्या उसकी पुष्टि कर दे ! 

लॉर्ड लेण्डन (0000) के मत में अमेरिकी संघीय ख्यवस्था एक आदर्श संघीय 
व्यवस्था' (8 पर0० ए०त८:४ ४०१०) है | स्ट्रांग ने अपेरिकी संविधान को विश्व का 
सर्वाधिक पूर्ण सविधान बताया है ।' 


अमेरिकी संघीय व्यवस्थ। तथा निहित शक्तियों का सिद्धान्त 
(#णलांव्या एल्तशत्रा 99ञसा 9११ ९ 00८776 ०जफ॥४०१ 7०एथऊ) 

अपरीकी संघीय व्यवस्था में शक्तियों के निहित सिद्धान्त का अपूर्व भहतत्त्व है | 
अतः इस सिद्धान्त की उत्पत्ति, प्रकृति, स्वरूप और विशेषताओं के बारे में जानना 
आवश्यक बन जाता है| 
सिद्धान्त की उत्पत्ति (0पज्ञा। ४४ छां॥०७०) 

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अत्यन्त संक्षिप्त है । इसमें दिधान की एक 
'कमेटी रूपरेखा भात्र दी गई है | इसके विस्तार का कार्य समय तथा आवश्यकता के 
अनुसार किया जा सकता है। संघीय सरकार की शक्तियाँ निश्चित रूप से लिखित और 
स्थिर हैं, परन्तु इन शक्तियों की सूची बड़ी सामान्य है | उसमें ऐसी विमिन्न शक्तियों की 
'कोई चर्चा नहीं है जिनका प्रयोग किए बिना संघ अपनी उन शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह 
"हीं कर सकता जिनकी चर्चा संघीय सूची में है | इस सिद्धान्त की उत्तपत्ति अमेरिकी 
संविधान के अनुच्छेद ॥ की उपघारा-8 के इन शब्दों में हुई है-“उपर्युक्त शक्तियों के 
कार्यान्वयन हेतु समी आदश्यक और उचित काजूनों का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस 
को प्राप्त होगी ।" इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि समय-समय पर संविधान में 
प्रदत्त अपनी मुख्य शक्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक अन्य शक्तियों को भी सघीय 
सरकार अपने हाथ में इस आपार पर लेती है कि वे शक्तियों भी संविधान में वर्णित भूल 
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शक्तियों में निहित हैं | जॉन्सन (075७7) के शब्दों में-../विहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ 
$ जो सदिधान की सरचना के फलस्वरूप विकसित हुई हैं ।7 इससे उस सिद्धान्त का 
उदय हुआ जिसे इम निहित शक्तियों के सिद्धान्त (0०८धाए८ 6 |राएबथठ 0०४९5) के 
नाम से जानते हैं | इसका उदय एक परम्परा कै रूप में हुआ है जिले आगे घलकर 
सर्वोद्च न्यायालय कै निर्णयानुसार मान्यंतां प्राप्त हो गई और देह अमेरिकी रदैधानिक 
वध्यदस्था का अमिन्‍तर अग बत गया । 


निहित शक्तियों का अमिप्राय और संविधान के विकास में उनका योगदान 
(#९नगा॥ह 270 ((ए508ए॥/0०ा ण॑ ज़रिए 7005 
7 [7९ #ल्‍7शथएड्ञागर॥र( ज॑ (05/(णाक 


सर्वीद्य न्दायालय के निर्णयों से स्पष्ट है कि सदिधान-निर्माताओं ने काग्रेस को ऐसे 
समस्त कानूनों के निर्माण की शक्ति प्रदान की है जौ रादियानिक उपबर्धों के अनुसार 
काप्रैस की शक्तियों को दया शासन तथा विमागों की शक्तियों को कार्पान्वित करने कै 
लिए आवश्यक और उचित हों | इस प्रकार निहित शक्तियों का अनिप्राप उन शक्तियों से 
हुआ जो संघीय सरकार की मूल राक्तियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उसमें 
विहित मात्री छा । संघीय सरकार की इत तिदित शक्तियों का रूप किन्हीं चदीच 
शक्तियों का नहीं है, बल्कि ये दही शक्तियाँ हैं छो मौलिक राक्तियों में निहित हैं अयदा 
मौलिक अं हफ का अंग हैं | निहित शक्तियाँ मौलिक शक्तियों को कार्यानिदत करने की. 
साधन-मात्र हैं। 


निहित शक्तियाँ निरिदत रूप से ऐसी होनी धाहिए जिनका सम्बन्ध किसी न किसी 
भूल शक्ति के क्रियान्दयन से हो | ऐसा न होने पर उनको निहित शब्तियों की संह्ठा नहीं 
दी जा सकती । कोई शक्ति निहित शक्ति है अथवा नहीं, इसका अन्तिम निर्णय करने 
की शवि्ति न्यायपालिका की है ॥ निहित शक्तियों के द्विद्धान्त थे अमेरिकी संविधान के 
विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है | इसका प्रयोग अनेक दर हो चुका है | ऐसा 
करने में न्यायाधीशों ने सदैघानिक शक्तियों के उदार व व्यापक अर्थ लगाए हैं । 
परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में दृद्धि हुईं है | इसके कुछ उदाहरण 
निम्नावुचार हैं... 


(7) संविधान की आठवीं धारा के अनुत्तार राष्ट्रीय सरकार को दैदेशिक या 
अन्तर्राज्यीय व्यापार करने के सम्दन्ध में कानूत बनाने की शवित प्राप्त हुई है ॥ सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं द्वारा वाणिज्य” शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लगाया है और 
उसने कांग्रेस के रैलों, मोटरों, तार व टेलीफोन कम्पनियों, ह॒ृदाईं यातायात, जहाजरानी, 
ैडियो-संदार-स्टेरानों, स्टॉक-एक्सचेंज आदि अनेक विषयों से सम्बन्धित कानून बनाने 
के अधिकार को दैध मादा है। 

(2) सवियात्र नै कांग्रेस को सैनिकों को एकत्रित करने और उन्हें आदश्यक सामग्री 
देने की व्याख्या की है ॥ इस शक्दि के अन्तर्गत कांग्रेस ने लाखों व्यक्तियों की सेना 
संगटिव करने के लिए केवल युद्ध-काल में ही नहीं दरन्‌ शान्ति-काल में भरी कानून 
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बनाए हैं ॥ सेनाओं को आवश्यक सामग्री देने का मी विस्तृत अर्थ लगाया गया है जिसके 
अनुसार सेना को भोजन देने के लिए जनता के खान-पान में कमी करने का कानून भी 
कांग्रेस पारित कर सकती है। 

(3) संविधान की एक धारा के अनुसार काग्रेस को सर्व-साधारण के कल्याण के 
लिए विधि-निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया है | सामान्य कल्याण की साधना 
का दायित्व इतना व्यापक है कि उसके अन्तर्गत काग्रेस को विस्तृत निहित शक्तियाँ प्राप्त 
हो सकती हैं | यही कारण है कि काग्रेस ने रोजगार और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था 
जैसा कार्य अपने हाथ में लिया है । 

(4) संविधान के अनुसार काग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि वह सयुकत 
राज्य की और से ऋण ले सकती है । अपने इस अधिकार द्वारा कांग्रेस ने संघीय बैंक 
तथा सहयोगी ऋण-समितियाँ स्थापित करने और राष्ट्रीय ऋणों की देखमाल करने की 
शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं। 

स्पष्ट है कि संविधान में बिना संशोधन किए हुए ही निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
द्वारा अनेक संशोधन हो गए हैं और दिमिन्‍न कानूनों का निर्माण हो गया है 
निर्णायक कांग्रेस नहीं, वरन्‌ सर्वोच्च न्यायालय 

व्यावहारिक रूप में कांग्रेस को निहित शक्तियों के सिद्धान्त के आधार पर कोई 
भी शक्ति स्वेच्छानुसार और सरलता से प्राप्त महीं हो जाती, क्योंकि यदि इस सम्पस्ध 
में कोई विवाद भ्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तो न्यायालय ही उस शक्ति 
विशेष के विषय में यह निर्णय-देगा कि वह निहित शक्ति है अथवा नहीं और उसका 
निर्णय सभी “पक्षों के लिए अनिवार्यतः मान्य होगा ॥ मुनरों का कथन है, “अनेक 
अवसर आए हैं जद कांग्रेस के निहित शक्ति सम्बन्धित दावों को उसने अस्वीकार कर 
दिया है । 
निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रभाव (6८ ०] ञाव्त ए०ण९३) 

संयुक्त राज्य अमेरिका में निहित शक्तियों का सिद्धान्त बड़े महत्त्व का*है ॥ इसके 
प्रमावों कौ निम्नानुसार विश्लेषित किया छा सकता है-.- 

0) संधीय सरकार को सविधान प्रदत्त कर्त्तव्यों को पूरा करने में बहुत सहायता 
मिलती है | 

(४) संदिघान के विकास में सहायता मिली है | उसमें परिस्थितियों की मौग के 
अनुसार आवश्यक परिदर्तन करना संमव हो सका है| 

(89 केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई है और राज्यों के स्वशास्नन 
के अधिकार पर व्यापक आघात लगा है । 

(5४) न्यायपालिका के प्रमाव और महत्त्व में इतनी दृद्धि हुई डे कि “सर्वोच्च 
जगह: एक अनिर्वाचित उच्च व्यवस्थापिका (२००-००८७९८ $एएथाव्ट्रंआअफर) बन 
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संघीय सरकार में वृद्धि की प्रवृत्ति 


(जश्ञाररा ९१ ०वाटए९ठडाहरहु 005९5 ७ एट्तशच। (50ण.) 
अथवा 
अमेरिका में संघवाद कै क्रियात्मक पक्ष (पहलू) का परीक्षण 
(७9हशा्ञांगिाजं #ै5एट्ल ज॑ एस्वंलआण्ण ए.5.8&.) 

अन्य सघात्मक देशों की त्तरह सयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्र सरकार की 
शक्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। केन्द्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए 
अंप्रलिखित कारथों का मुख्य योगदान रहा है- 

(7) भौतिक विकास (आईं 6₹८०एा८आ)--अमेरिकी सविधानत 
परिस्थितियों के अनुरूप सदैव विकसित होता रहा है । प्रारम्म में राज्य सरकारें ही 
अधिक शक्तिशाली थीं, परन्तु कालान्तर में विकास की प्रवृत्ति बदल गई और राज्य 
सरकारों की तुलना में सघीय सरकार शक्तिशाली होती गई | यद्यपि यह वृद्धि सभी 
स्तरों पर हुई, परन्तु राज्य सरकारें संघीय सरकार की शक्ति-दृद्धि को सन्तुलित 
करने में असमर्थ रहीं । 

(2) आर्थिक एवं क्ञापाजिक परिवर्तन (&८ए0०गा6 26 8००७ 
(0॥#8०5)--संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देश में 
आर्थिक और सामाजिक परिदर्दन कौ माना जा रूकता है। 789 ई. में अमेरिका एक 
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्या तथा अन्तर्राट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन राष्ट्र था, लेकिन चह 
-तैजी से भौतिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता गया । क्षेत्र विस्तार, 
जनसख्या में वृद्धि तथा आर्थिक और सामाजिक संगठन की जटिलताओं के कारण 
कैन्द्रीय सरकार की शक्ति में निरन्तर विकास हुआ ; कालान्तर में देश में शहरों के 
विकास होने, आवागमन तथा संचार के साधनों में वृद्धि होने. सामाजिक जीवन के पेचीदा 
होने तथा व्यापार तथा उद्योगों का स्वरूप राष्ट्रीय होने से स्थिति में शुणात्मक परिवर्तन 
हुआ | इन राष्ट्रव्यापी उद्योगों और आर्थिक सुकटों को सुलझाना राज्य-सरकारों के वश 
'की बात नहीं रही ॥ जनता की ओर से विभिन्‍न सेवाओं की मांगें बढ़ती गईं जिन्हें राज्य 
सरकारें पूरा नहीं कर सकती थीं | शनैः-शनैः केन्द्र उन सेवाओं को पूरा करता गया 
तथा इतसे सम्बन्धित शक्तियाँ अपने हाथ में लेता गया | कालाक्षर में अमेरिकावासी यह 
अनुमव करने लगे कि एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार नितान्त आवश्यक है | फलतः 
लोणों ने केन्द्रीय सरकार कै प्रति विरोध की भावना घटदी गई और केन्द्रीप सरकार की 
शक्तियों में वृद्धि होती गई ॥ 

(3) गृह-युद्ध (0४४॥ ए&)--86! से 865 ई तक अमेरिका में जो गृह-युद्ध 
चला, उसने यह बात स्पष्ट कर दी कि अमेरिका संघ की कोई भी इकाई उससे अलग 
नहीं हो सकती है। इस गृह-युद्ध के फलस्वरूप राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ और 
सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति भक्ति की तुलना में राज्य के प्रति भक्ति निर्दल हो गई + यह भी 
स्पष्ट हो गया कि केन्द्र इतना समर्थ है कि वह राज्यों की किसी भी चुनौती का सामना 
कर सकता है | गृह-युद्ध के बाद राष्ट्र के पुनर्तिर्माण में केन्द्र ने जो भूमिका विभाई, 
उससे भी कैन्द्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी | ग्रिफिथ के शब्दों में, “भृह-युद्ध और 
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उसके उपरान्त पुनर्निर्माण में राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों ने बढ़ी हुई शक्तियों की 
परम्परा स्थापित की और बाद में इन शक्तियों का कभी परित्याग नहीं किया गया है [ 

(4) संवैधानिक संशोधन (एणाह्ाफाणाओ.. #छालातगा८१७--संवैधानिक 
संशोपनों ने भी संघीय शक्ति के विकास में पर्यात योगदान दिया | उदाहरणार्थ, ॥6वें 
सशोधन द्वारा राष्ट्रीय सरकार को आय-कर लगाने का अधिकार दिया गया और ॥5वें 
तथा ]9वें संशोधन द्वारा मताधिकार का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार के संशोधनों 
के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार की शक्ति में भारी वृद्धि हुई । 

(5) निहित शक्तियों का सिद्धान्त और न्यायिक निर्णय (00८ए॥९ ज ]्राफ्ञात्त 
ए०भथ३ शा6 00०ं9 0०५#0०१७)--निहित शक्तियों के सिद्धान्त द्वारा केन्द्रीय सरकार 
को संविघान-प्रदत्त कर्त्तव्यों को पूरा करने में ही सहायता नहीं मिली है, बल्कि इसके 
कारण उसकी शक्तियों में भी भारी वृद्धि हुई है । इस स्थिति ने राज्यों के स्वशासन के 
अधिकार को ध्यापक आघात पहुँचाया | संघीय सरकार ने निहित शक्तियों के रूप में 
अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिये हैं जो उसकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाते हैं। सर्वोचि 
न्यायालय द्वारा दी गई सांविधानिक व्याख्याओं ने भी केन्द्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि 
'की है। सर्वोच्च न्यायालय ही अन्तिम रूप से यह निर्णय कर सकता है कि कोई शक्ति 
“निहित शक्ति' है अथवा नहीं । सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय कांग्रेस द्वारा निर्मित 
विधियों के पक्ष में रहे हैं, इससे भी केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। 

(6) अनुदान सहायता (ठ98-0-/30)--केन्द्रीय शक्ति में वृद्धि का एक मुख्य 
कारण केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा दिया जाने 
वाला केन्द्रीय अनुदान है | प्रारम्म में राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रायः 
आत्म-निर्मर रहते थे । इसके अतिरिक्त जो अल्प सहायता केन्द्र से दी जाती थी, वह 
प्रायः बिना किसी शर्त के दी जाती थी | किन्तु आज एक तो केन्द्रीय सहायता की मात्रा 
अत्यधिक बढ़ गई है और दूसरे उसके साथ विभिन्‍न शर्तें भी लगी होती हैं । केन्द्र को 
प्रायः यह अधिकार होता है कि वह राज्य सरकारों के लिए कतिपय क्षेत्रों में कार्य करने 
के स्तर व नियम निर्घारित करे, राज्यों के कार्यों का निरीक्षण करे और उनके दिसाब की 
जांच करे तथा राज्य द्वारा केन्द्रीय आदेशों की*अवहेलना करने पर वित्तीय सहायता पर 
रोक लगाये। दस्तुतः ज्यों-ज्यों केन्द्रीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, राज्य किसी 
'न किसी रूप में अपनी स्वतन्त्रता खोते जा रहे हैं और उनके क्रियाकलाप केन्द्र द्वारा 
अधिकाधिक नियन्त्रित होते जा रहे हैं। 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (ग्र/्वा।#जा॥ 5प्रा0807--तेजी से बदलती हुई 
अन्तर्राट्रीय स्थिति ने भी अमेरिका की केन्द्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि की है | प्रथम 
महायुद्ध के पूर्व त्क अमेरिका यूरोपीय राजनीति के प्रति लगमग उदासीन था, लेकिन 
महायुद्ध के बाद उसकी पृथकतावादी नीति समाप्त हुई तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों में 
भारी दृद्धि हुई। अब यद्ठ आवश्यक हो गया कि देश की केन्द्रीय सरकार पूर्ण शक्तिशाली 
हो जिसके पास देश के सभी साधनों का उपयोग कर सकने की क्षमता हो | सोवियत 
संघ के मदाशक्ति के रूप में विकास भे अमेरिका में केन्द्रीय सत्ता को निरन्तर 
अधिकाघधिक शक्तिशाली बनाया और सोदियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राज्य 

4. छजीकी + पे: कक्रलांप्का 5५०७ हज 090: 9. 22. 
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अमेरिका ही विश्व कौ एकमात्र माहशक्ति रह गई है । फलतः अब उसके अन्तर्राट्रीय 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ गये हैं ॥ वर्तमान में यह सप्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
नियन्द्रित करता है | अतः कैन्द्रीय सरकार कौ शक्तियोँ में वृद्धि छोना स्वाभाविक ही है । 

(8) संच-राज्य भहयोग॑ (800-502 ९०-०टथांणा)--संघ और राज्यों में 
सहयोग भी केन्द्रीय सरकार की शक्ति में दृद्धि का एक कारण रहा है 4 आज की 
जदलती हुईं परिस्थितियों में विमिनन क्षेत्रों में संघ और राज्य सरकारों में सहयोग बढ़ता 
जा रहा है और हैमिल्टन का राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिद्नद्धिता का सिद्धान्त' 
गलत सिद्ध हो गया है | यह सहयोग-सूत्र ऐसा रूप ले चुका है कि “राज्य सरकारें, 
अनेक क्षेत्रों कौ सहयोगी संस्थाएं मात्र रह गई हैं * 

(9) जनता की केद्र के प्रति श्रद्धा (00000 8८४०० [0 0४४ (८7००)--पूर्व 
मैं राज्यों के प्रति लोगों की निष्ठा अधिक थी किन्तु काल़ान्तर में यह प्रवृत्ति बदल गई । 
अब लोगों की निशा केन्द्र के प्रति प्रबल हो गईं | इसका कारण राष्ट्रीय संकट के समय 
कैन्द्र की क्षमता एवं शक्ति का प्रदर्शव रहा है | उदाहरणार्थ, प्रथम 4 द्वितीय घदायुद्धों में 
क्रमशः राष्ट्रपति विल्सन (५४३७) व रूजवेल्द (२००५८४७४ का सफल नेतृत्व था ॥ 
डिमोक थ डिमोक का मत है कि--'केन्द्रीयकरण के कुछ अप्रिय अर्थ हो सकते हैं, किन्तु 
लोगों को इससे प्रश्॒ लागों का ज्ञात है।”' 

(70) कत्याणकारी राज्य यी अवघारणा (एणाव्व्+ रण थार 
$000)-आाधुनिक काल में राज्य का स्वरूप लोक-कल्पाणकारी है ॥ अतः 
ल्लोक-कल्याणकारी कार्यों, यथथा--येरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, ग्रामीण विकास 
आदि समस्याओं के समाधान हैतु कार्यक्रमों के नियोजन व क्रियान्वयन पर राज्यों को 
क्ैन्द्र पर आधारित रहना होता है | 

परन्तु इन सबसे यह "नहीं समझा जाना चाहिए कि राज्य अपनी शक्ति खो बैठे हैं 
अथवा संघीय इकाइयों के रूप में उनका कोई भद्वत्त्व नहीं रह जाता है ॥ वास्तविकता पह 
है कि आज सप और राज्य, दोनों ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की दिशा में 
अग्रसर रहते हैं | मुनरो का यड कथन उल्लेखनीय है कि “राज्य अब भी वे धुरी हैं 
जिनके आज-पास अमेरिका का सम्पूर्ण राजनीतिक धक्र घूमता है । किन्तु अमेरिका का 
संवैधानिक इतिहास केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रकट करता है ॥ ओगत के शब्दों में, 
“संयुक्त राज्य अमेरिका का सवैघानिक इतिहास राज्यों की महत्त्वपूर्ण शक्तियों के 
केन्द्रीय सरकार फो हस्तान्तरण की सम्दी प्रक्रिया है [| 

कैन्द्रीय वा सधीय सरकार की शक्तियाँ में दृद्धि का क्रियात्यक पहलू या पक्ष ही 
इस भ्रवृत्ति में सहायक हुआ है | व्यवहार में शक्तिसम्पन्त संघीय सरकार ही अमेरिका को 
विश्व में एक उच्चतम शक्ति (5ज००70/९) बनाने में सक्षम सिद्ध हुई है । 


. 27१०० & 70/#०८४ #जारातक (एम फ #०एव्, ए 725 
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राष्ट्रपति एवं उसका मन्त्रिमण्डल 
(एफस्ज्ंतशा। शत एंड 0४0०) 





विश्व की कार्यपालिकाओं में शक्ति और सम्मान की दृष्टि से संयुक्त राज्य अत्यन्त 
"हत्व और प्रमाव का पद माना जाता है | वह देश का संवैधानिक तथा दास्त॒विक अध्यक्ष 
दोनों ही है। सविधान लागू होने के बाद से राष्ट्रपति की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रही है और “वाशिंगटन से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति ने इसे अधिक शक्तिशाली 
बनाने में योग दिया है (”' 


राष्ट्रपति की योग्यताएँ, पदावधि, वेतन, पदच्युति आदि 
(008॥0श/0795, 7ट0, $॥47% रिशा०४ग एणा ए0ड ९९, (2९६6९) 
राष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में उसकी योग्यताओं, पदावधि, वेतन तथा उसकी 
पदच्युति के बारे में जानना भी आवश्यक तथा आसगिक बन जाता है, जिसका विवरण 
निम्नानुसार है. 

0) योग्यताएँ--संविधान के अनुच्छेद 2 (0) में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का 
उल्लेख इस प्रकार है--(क) वह संयुक्‍त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 
(ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एवं (ग) कम से कम १4 वर्ष तक अमेरिका में 
रह चुका हो | इन सांविधानिक योग्यताओं के अतिरिक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का 
व्यावहारिक रूप से निर्धारण राजनीतिक दल करते हैं| वे ऐसे व्यक्ति को ही छाँटते हैं 
जो अधिकाधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल हो सके | 

(0) कार्यकाल एवं पदच्युति--संदविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष 
का है | इस अवधि में वह स्वय त्याग-पत्र देकर अथवा भृत्यु हो जाने पर अथवा 
महामियोग पारित हो जाने पर ही अपने पद से पृथक हो सकता है या किया जा सकता 
है | महामियोग (त्रए०७८ीशाक्षा0 प्रतिनिधि सभा के बहुमत कै प्रस्ताव से चलाया जाता 
है और उसकी सुनवाई सीनेट द्वारा होती है | सुनवाई के समय सीनेट की अध्यक्षता 
सर्वोच्च न्यायालय का मुरक्ष न्यायाधीश करता है । दो-तिहाई बहुमत से, सीनेट राष्ट्रपति 
'को अपराधी घोषित कर सकती है | अब तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सिद्ध 
नहीं किया जा सका है | यह अमियोग देशद्रोह, घूसेंखोरी अथवा अन्य गम्भीर अपराधों के 
कारण ही लगाया जा सकता है ॥ 


4. धर" 2०६४१: (एसएजए४ गा ज्रा प रिछवरर फिटक०टव्वटज कब ऐड 0.5 2. ९ 20. 
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सविपान में राष्ट्रपति पद पर एक ही घ्यक्ति के पुनर्निवाघन के सम्बन्ध में प्रारष्म मे 
कुछ नहीं कहा यवा था | 95 के एक संशौधन कै अनुसार अब यह व्यवस्था कर दी 
जाई है कि कोई भी व्यक्ति दो दार से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं रह सकता | 
राष्ट्रपति का कार्यकाल 366 दिन दाले दर्ष के पश्चात्‌ आने दाले वर्ष की 20 जनवरी को 
दोपहर कौ समाप्त हो जाता है | युदकाल में काँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति से चुनाव लड़कर 
तीसरी घार रष्रपति पद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है| 

देतन, भत्ते और अन्य सुविपाएँ (5339, #्राएशकाण्व्ड गाए "फल 
प्कटा॥0८४)--राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों आदि के सम्बन्ध में सदिघान मौन है ॥ इनका 
निश्चय काँग्रेस ही करती है जिन्हें राष्ट्रपति के कार्यकाल मैं घटाया या बढ़ाया नहीं जा 
सकता ] 909 और ॥949 के बीच राष्ट्रपति का दार्षिक वेतन 75 झजार डॉलर था। 
949 से अमेरिका के राष्ट्रपति को लाख डॉलर वार्षिक देतन दिया जाने लगा और 
जनवरी, 969 में निक्‍सन॑ के राष्ट्रपति पद-ग्रहण करने की तिथि के बाद से यह देवन 
2 लाख डॉलर वार्षिक कर दिया गया है | यह वार्षिक घेतत कर-भुक्‍्त नहीं है | इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के गौरव कै अनुसार पर्याप्त भत्ते तथा अन्य सुदिघाएँ प्राप्त 
हैं। उसे 50 हजार डालर "सामान्य खर्च कोष' के रूप में प्रदान किया जाता है ॥ उसके 
रहने के लिए लगमय 7 एकड़ भूमि का *हाइट हाउस' (शाश्रोट प्075८) है ! अगस्त, 
958 के एक अधिनियभ के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को और उनकी दिघवाओ को 
पेंशत की व्यवस्था भी कर दी गई है। 

उन्मुक्तियाँ (व्रागफा४०३)--अमेरिकी राष्ट्रपति को भारी उन्पुक्तियाँ प्राप्त हैं ॥ 

. राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में कहीं भौ आ-जा सकता है| किसी भी अपराध के लिए 

उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकठा और किसी भी न्यायालय में उस पर भुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता । केवल महामियौग ही एक अपवाद है | इसका अधिकार भी कैवल 
'कोंग्रेस को ही प्राप्त है | राष्ट्रपति स्वेष्छा से किसी न्यायालय में साक्षी रूप में उपस्थित हो 
सकता है। 973 में जब वाटरगेट काण्ड की णौंच के सिलसिले में भ्यायापीश सिरिका 
ने तत्कालीन राष्ट्रपति निक्‍्सन के नाम “सब पोना” [गवाही के लिए उपस्थित होने अथवा 
आदश्यक कागजात पेश करने का आदेश) जारी किया दो तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने 
सव॒य॑ं को प्राप्त उन्मुक्तियों के आधार भर ही इसे अस्वीकार कर दिया लेकिन रणफ्ट्रपति को 
प्राप्त इस अधिकार की भी सौमा है | यही कारण था कि जब घाटरगेट काण्ड की 
जौंच-कार्य में ह्वाइट हाउस के टेप प्रश्न करना अत्यावश्यक हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय 
ने आदेश दिया कि द्लोइट हाउस के 64 टेप और उससे सम्बन्धित दस्तावेज विशेष 
महाधिवक्ता लियोने जावोरस्की को सौंप दिए जाएँ, और राष्ट्रपति निक्‍्सच इस आदेश की 
अवडेलना नहीं कर सके । 

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ब्यदस्थां यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने 
अर उपराष्ट्रपति इस घद 'को घारण करता है और इत दोतों के कमाव में कौंड्रेस ही 
निर्णय करती है कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा । 947 ई. से 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उत्तराधिकार का एक नया क्रम कौंग्रेस द्वारा निर्धारित कर 
दिया गया है | 
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राष्ट्रपति का निवचिन 
(टाध्ताणा तार ?९तञंठथाए 

राष्ट्रपति का निर्वाचन आज अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था की एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण बात है । सविधान निर्माताओं ने यह कमी नहीं चाहा था कि राष्ट्रपति का 
निर्दाचन सम्पूर्ण देश में अशान्ति का वातावरण कायम करे | उन्होंने यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि करोड़ों मतदाता अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लें । अमेरिकी 
संविघान-निर्माताओं को दो बातों का विशेष भय था--पहला यट्ट कि यदि राष्ट्रपति 
काँग्रेस के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया तो उस पर काँग्रेस का प्रमुत्व बना रहेगा 
और दूसरा यह कि यदि राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है तो इस 
बात की सम्भावना रहेगी कि उत्साही राजनीतिज्ञ इस पद पर पहुँच जायेंगे | अतः 
सदविधान निर्माताओं ने इन दोनों ही त्तरीकों की बजाय एक ऐसी रीति अपनाई जिसमें 
शोरगुल और दुर्व्यवस्था की यथासम्मव कम से कम सम्भावना रहे । संविधान 
निर्माताओं मे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था की उसका निम्मानुत्तार विवेचन 
किया जा सकता है-- 

“प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार कुछ निर्वाचक चुनै और उन 
निर्वाचकों की संख्या उस राज्य की सीनेट त्तथा प्रतिनिधि समा के प्रतिनिधियों के 
बरादर हो | रूमय आने पर निर्वाचक अपने-अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्र हों 
और लिखित रूप में अपने वोट दो व्यक्तियों को दें, जिनमें कम से कम एक उस 
राज्य का निवासी -न हो जिस राज्य की ओर से वे नियुक्त हुए हैं | इसके बाद दोटों 
"को सन्दूक में सील लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए जो "काँग्रेस के 
दोनों सदों की उपस्थिति में उनकी गणना करके परिणाम की घोषणा करे । जिस 
व्यक्ति को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हों वही राष्ट्रपति पद सम्माले, बशतें कि वह 
सब व्यक्तियों के पूर्ण बहुमत से निर्वाचित हो । उससे कम वोट पाने वाला व्यक्ति 
उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति बने ।” यह भी व्यवस्था की गई है कि 
मत-गणना के परिणामस्वरूप यदि किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो 
तो राष्ट्रपति के निर्दाचन का प्रश्न प्रतिनिधि समा द्वारा किया जाये जो सबसे अधिक 
मत पाने वाले उन तीन प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति का चयन करे जिनके नाम सीनेट के 
अध्यक्ष द्वारा उसके पास भेजे जाएँ | प्रतिनिधि-समा इस प्रकार जब राष्ट्रपति का चुनाव 
करे तो समा के सदस्य राज्यदार मतदान करें और उनके मतों की गणना “एक राज्य 
एक मत' के आधार पर हो । उप-राष्ट्रपति के विषय में आवश्यकता पड़ने पर ऐसा 
सीनेट में किया जाए । 

अमैरिकी संविधान निर्माताओं ने 'अशान्ति और अव्यवस्था' पार शाते 
फए5जप८) को टालबे की दृष्टि से निर्वावकगण (8००७ ए50) की पद्धति अपनाकर 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की | प्रथम दो निर्वाचन सांदिधानिक उपबन्ध के वास्तविक 
अर्थ के अनुकूल सम्पत्र हुए. लेकिन तृतीय विर्दाघन (796 ई.) में कुछ तथा चौथे 
निर्वाचन (800 ई.) के समय स्पष्ट परिवर्तन हो गए और आज तो व्यवहार में शाट्रपति 
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का निर्दाधन अप्रत्यक्ष निर्दाधव रहा ही नहीं है | प्रिफिथ के कथनानुसार “बाष्ट्रपति का 
निर्दाधन अब प्रधाओं का एक ऐसा ढाँदा बन गया है जिसका सदिधाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है पर जिसके कारण मूल उद्देश्य बहुत-कुछ बदल गया है [7 

राष्ट्रपति का निर्वाचन आज कैवल सिद्धान्ततः अप्रत्यक्ष है, अन्यथा व्यवहार मैं यह 
पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाधन बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति घद के निर्दादक मण्डल के सदस्यों 
का चुनाव अब राज्यों कौ ध्यवस्थापिकाओं द्वारा न होकर सीधे घनवा द्वाय होता है और 
जनता जिस दल कै थ्यक्तियों निर्दाधन-मण्डल के लिए निर्दाधित कर देती है, उसी दल 
का प्रत्याशी राष्ट्रपति बचता है | लॉस्की कै शब्दों में--“सदिधात निर्माताओं ने राष्ट्रपति के 
निर्दाधन की जो विधि अपनाई थी, उत्त पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था परन्तु उनकी 
आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई है ॥” वर्तमान में देश के 
दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल रशाट्ट्रपति के लिए अपनै-अपनै प्रत्याशी खड़े करते हैं | 
'जनता निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को निर्दाधित करके यट्ट सुनिरियत कर देवी है कि 
मादौ राष्ट्रपति कौन होगा ? 

दर्तमान में, व्यवष्वार में शा्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित रीति से होता है-.. 

(६) प्रत्याशियों का ना्माकत और चुनाव प्रचार (ीएलाआंका 0 06 
एश्ाठ622 6 हा०्टएंप्प 0०॥एश87)-ाष्ट्रपति-निर्वाधन का सबसे पहला और 
महत्वपूर्ण 'बरण प्रत्यारियों का नामांकन है ॥ राष्ट्रपति कै निर्वाचन कै पूर्द जनदरी के 
महीने में प्रत्येक राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय सम्मेलच आयोजित करता है ॥ प्रत्येक दल॑ 
का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पर्दों के लिए अपने-अपने दत्त के 
उम्मीदवारों को नार्माकित (प्७४७७८८) करवा है ॥ 

छप-राष्ट्रपति पद के लिए प्रादः छसी थ्यक्ति का चयत्र किया पाता है जो राष्ट्रपति 
पद के प्रत्याशी के विवास के शाज्य से मित्र राज्य का विदासी हो । प्रायः ऐसा भी किया 
छाता है कि यदि राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी देश के एक माग का निदासी है तो 
'उप-राष्ट्रपति पद का प्रत्यारी दैरा के दूसरे भाग का निदाती होता है 

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मार्माकन कर देने कै उपरान्त 
धुरत्त ही दल अपने-अपने उम्मीदवारों कै पक्ष में देशव्यापी प्रयार प्रारम्म कर दैते हैं 
राष्ट्रपति का यह चुनाद घनपोर संघर्ष होता है। श्गरपति के चुताव-अभियान पर कायूतन 
30 सास डॉलर की अधिकदप सीमा है, सेकित उर्ल्लपनकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी 
कार्यदाही नहीं की जाती । 

(2) राच्रपति निदर्चिक-मष्डल का निर्वाचन (छाल्ट४० ज॑ हल्लत्या 
(०ार०-->ाष्ट्रपति के निर्दाघद कौ दूसरी सीटी रद्ट्रपतीय निर्वाचकों (च्झतव्तांग 
हाल्याएत)., का निर्दावत है ॥ प्रारम्म मैं निर्दादक राज्यों कौ व्यवस्थापिकाओं द्वारा 
निर्दाधित होते थे ॥ बाद में इत्त प्रणाली का परित्याय कर दिया गया और एक नई 
प्रणाली को अपनाया जेया, जित्के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल या तो अपनी 
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प्राथमिक संस्थाओं (श्लग्क्८४) या राज्यों के सम्मेलनों (५४8८ 00॥४थ907७) द्वारा 
अत्येक राज्य में निर्वावक मण्डल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करता है | प्रत्येक राज्य 
के निर्वाचक-मण्डल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने उसके सीमेट और प्रतिनिधि में 
सदस्य होते हैं । संविधान के 23दें संशोधन के अनुसार कोलम्बिया जिले के 3 प्रतिनिधि 
भी निर्दाचक-मण्डल के सदस्य हैं | इस तरह यर्तैमान मैं निर्वाचक मण्डल की सदस्य 
संख्या 538 (प्रतिनिधि समा 435 + सीनेट 00 + कोलम्बिया 3 ८ 538) है । निर्वाचक 
मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है | इसके 
'परिणामस्दरूप जिस दल को किसी राज्य में जनता के मतों का बहुमत प्राप्त होता है, 
उसी दल के सब प्रत्याशी राष्ट्रपति के निर्वाचक-भण्डल के सदस्यों के रूप में निर्दाधित 
होते हैं अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों के लिए किया 
जाने वाला मतदान परोक्ष रूप से राष्ट्रपति के लिए ही होता है, क्योंकि जिस दल के 
'लोगों को जनता निर्वाचक-मण्डल के लिए घुनती है, वे स्वाभाविक रूप से उसी दल के 
शा्ट्रपति-पद के प्रत्याशी को अपने मत देते हैं | 

तत्पश्चात्‌ नवम्बर भाद्द के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को (जो 
निर्दाचन का दिन होता है) सब मतदाता अपने-अपने राज्य में एकत्र होकर इन निर्वाचकों के 
लिए अपना-अपना मत देते हैं | इसमें जो दल राज्य में बहुमत प्राप्त करता है समस्त 
निर्वाचर्कों को निर्वाधक-मण्डल के रूप में भेज देता है | इस प्रकार राष्ट्रपत्तीय निर्वाचकों का 
निर्वाचन, जो प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का निर्दाचन निश्चित कर देता है । संविधान द्वारा 
निश्चित राष्ट्रपति के निर्दाचन-पद्धति के शेष चरण केदल औपचारिक ही रह जाते हैं [ 

निर्दाचकों के चुनाव तथा अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मतदान का अधिकार 
होगा, इस सम्बन्ध में 970 में 'मतदान अधिकार नियमन' में संशोधन किया गया है ) 
इसके पूर्व 2। वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर-नारी को मताधिकार प्राप्त था किन्तु इस 
संशोधन के बाद 8 वर्ष की आयु वाले को यह मताधिकार प्राप्त हो गया है। संशोधन के 
पूर्व अमेरिका में कम से कम 30 राज्य ऐसे थे जिनमें उसी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त 
था जो कम से कम एक वर्ष राज्य में रहा हो किन्तु अब यह अदधि 30 दिन कर दी गई 
है अर्थात्‌ किसी भी राज्य के वे सब व्यक्ति मत देने के अधिकारी हैं जो चुनाव के तीस 
दिन पूर्व विदेश से स्वदेश लौट आए हैं | संशोधन के पूर्व व्यवस्या पड थी कि मतदाता 
को अपना नाम पंजीकृत कराने से पहले एक साक्षरता परीक्षा देनी होती थी, किन्तु अब 
यह प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है ॥ नीग्रो नागरिकों को भी मताधिकार प्राप्त हो सके, 
इसी दृष्टि से यह परिवर्तन किया गया है ] 

(3) निर्दाचक-मण्डल द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान (ए्र०का३ ए श्जठथा- 
0५ ए९ ०00 0००2०)--निर्वाचित होने पर समस्त निर्दाघचक अपने-अपने राज्यों 
'की राजधानी, में एकत्र होते हैं और दिसम्बर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने याले 
पहले सोमवार को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपदि के लिए मतदान करते हैं | यह चुनाव मात्र 
औपचारिकता होती है क्योंकि ऑग द रे के शब्दों में-“निर्वाधक-मण्डल के सदस्य 
अपने राजनीतिक दल कौ रेकॉर्डिंय मशीन की भौति होते हैं ।” 
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(4) मतगणना व परिणाम (५०८-००णा७आह शाए ए८थ्रा।)--तत्पश्चातू समी 
राज्यों के मतपत्रों को प्रमाणित के सील किए हुए लिफाफों में सीनेट के अध्यक्ष के पास 
वार्शिंगटन मेज दिया जाता है, वहों सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वे लिफाफे काँग्रेस के दोनों 
सदर्नों के सदस्यों के सामने खोले ऊाते हैं । इसके बाद मतगणना की जाती है और 
परिमाण की घोषणा की जाती है | छो प्रत्याशी निर्वाचकों के मर्तों का पूर्ण बहुमत प्राप्त 
कर लेता है, उसे राष्ट्रपति के रूप में निर्दाचित घोषित कर दिया जाता है | 

यदि मतगणना का परिणाम ऐसा निकलना हो जिसमें किसी भी प्रत्याशी को 
आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति के निर्दाचन का कार्य प्रतिनिधि-समा करती है | 
प्रतिनिधि-समा प्रथम अधिकतम मत पाने वाले उन तीन प्रत्याशियों में से एक राष्ट्रपति 
घुन लैती है, जिनके माम सीनेट का अध्यक्ष उसके पास भेजता है ! यहाँ यह बात ध्यान 
में रखने की है कि इस निर्वाचन में सदस्य व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं करते । प्रत्येक 
राज्य के प्रतिनिधियों से मिलकर उस राज्य का एक प्रतिनिधि-मण्डल बनता है और 
प्रत्येक भणंडल केवल एक ही मत देता है | गणपूर्ति (00णणाण) के लिए दो-तिहाई 
शा्ज्यों की उपस्थिति आवश्यक है | एउप-राष्ट्रपति पद के विषय में आवश्यकता पड़ने पर 
ऐसा ही सीनैट द्वारा किया जाता है ॥ 

पद व शपथ-ग्रहण (#5४50%॥8 00808 था8 000॥42:॥2)--निर्वाचित राष्ट्रपति 
८ उप-राष्ट्रपति सदिधान के 20वें संशोधन के अनुसार 20 जनवरी को दौपहर के रूपय 
पद-प्रहण करते हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति और 
'उपराष्ट्रपति को पद और थोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है | 

यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का निर्वादत न हुआ हो अथवा राष्ट्रपति पद ग्रहण 
न कर पाए तो उसके स्थान पर उप-राष्ट्रपति कार्यमार सम्मालता है | यदि उप-रष्ट्रपति 
भी उस दिन कार्य-मार न सम्माले तो काँग्रेस को यह अधिकार होता है कि इस यारे में 
उचित प्रबन्ध करे | 


राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली की आलोचना 
(एपक्षआत ० हर 55ञत्या ज॑ शब्जक्थाएओं 8050०) 

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कै निर्दाचन में जिस तरह से घन का अपव्यय और 
राष्ट्रीय जीवन में उत्तेजना का वातावरण रहता है, उसके कारण इसकी निर्वाचन पद्धति 
आलोचना का शिकार जनी है | इसकी निम्नाकित आधारों पर आलोचना कौ जाती है- 

(॥) राष्ट्रपति का निर्दाचन वास्तव में घन का खेल है जिसके पीछे ग्रष्ट तत्त्व सक्रिय 
रहते हैं | उम्मीदवारों कै प्रति खुले और छिपे त्तौर पर पूर्व-धारणाएँ सक्रिय रहती हैं तथा 
अवाछनीय घालें चली जाती हैं | ब्राइस का मत है कि--राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्रिनिधियों 
की असंगत, असैद्धान्तिक दथा स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के कारण उम्मीदवारों की योग्यताओं पर 
ध्यान न देकर परस्पर समझौते किए जाते हैं और मंडान्‌ व्यक्ति राष्ट्रपति पद के 
उम्मीदवार नहीं बन पाते |" लास्की ने भी कहा है कि “राष्ट्रपति का चुनाव सर्वाधिक 
भ्रष्द चुनाव व वित्तीय साधनों का खेल (0० ण॑ दाउल ए०5०छताए८७) है ।" 


व... हपडच् 7: हल फलाएटरमएलड, 
2. (#5प : #ैवालता८व्ण विष्यातवाटऊ, 
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(2) राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों का वातावरण भी तनावपूर्ण, उलझनपूर्ण 
और उ्शान्त रहता है | इससे घारस्परिक वैमनस्य तथा सांंघर्ष की भावना को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

(3) निर्दाचन के समय छल-कपट, अफवाहों, अनुचित घद्यन्त्रों आदि का काफी 
जोर रहता है | इससे चरित्र-हनन की अनुचित राजनीति को बढादा मिलता है | 

(4) राष्ट्रपतीय निर्दाचकों के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसे उस 
राज्य के सभी निर्वाचकों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है | इसका दूषित परिणाम 
यह है कि यदि किसी राज्य में किसी दल को 49% मत प्राप्त हो जाएँ तो उस दल का 
एक भी निर्वाचक नहीं चुना जाता है । यह जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है । 

(5) इस निर्वाचन पद्धति की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि 
राष्ट्रपति को भले ही जनता का बहुमत प्राप्त न हो, लेकिन निर्वाचकों का बहुमत उसके 
पास होता है। 

(6) यह भी अनुचित है कि एक बार साधारण जनता द्वारा निर्दाचक-मण्डल के 
निर्वाचन के बाद निर्दाचक-मण्डल के सदस्य इस बात के लिए स्वतन्त्र रहते हैं कि ये 
किसी प्रत्याशी के पक्ष में मददान करें | अनेक ऐसे अवसर आए हैं कि जब दज के 
निर्वाचन-मण्डल के सदस्यों ने दूसरे दल के राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी को मत दिया है। 

(7) यह भी सम्मद है कि निर्वाचक-मण्डल के मतदान के फलस्वरूप किसी भी 
प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त म हो और ऐसी स्थिति में जब निर्दाचन निर्धारण 
प्रतिनिधि समा द्वारा किया जाए तो परिणाम उससे मित्र निकले जौ सामान्यतः होना 
चाहिए । यह आलोचना अधिक व्यावहारिक नहीं है | अब तक केवल एक बार 824 हूं. 
में हो ऐसा हुआ था जबकि चार प्रत्याशियों में से किसी एक को भी आवश्यक बहुमत 
नहीं मिला था। 

(8) अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली का जो व्यावहारिक रूप बन गया है, 
उसके कारण पद पर अयोग्य व्यक्तियों का आना सम्मद है | लॉस्की भे इन निर्वाचकों 
'की तुलना कठपुतलियों से की है जो दल की इच्छानुसार कार्य करते हैं | यह आलोघना 
आशिक रूप से ही सत्य है क्योंकि विगत पचास-साठ दर्षो में राष्ट्रपति पद पर अद्भुत 
थोग्पता रखने दाले य्यक्ति ही प्रतिष्ठित हुए हैं । 
निवर्चिन-प्रणाली में सुघार के सुझाव 

राष्ट्रपति की निर्वाचन-पद्धति में जो दोष विद्यमान हैं, उन्हें दूर करने के लिए 
समय-समय घर निष्नलिखित सुझाव दिए जाते रहे है. 

() राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन होना चाहिए | 

(2) राज्य-निर्दाचकों का चुनाव पूरे राज्य (5७08 & [29०) के आधार पर न 
करके जिलों (४८७) के आधार पर किया जाए ॥ 

63) निर्वाचक-गण और निर्दादकों का अन्दर कर दिया जाए, परन्तु निर्दायक-मत् 

, की पद्धति घ्यवहार में बनी रहे । राज्यों में राष्ट्रीय निर्दाधप के मतपत्र (सबच्डवथाए। 
६०८७०५ 0था०0) बचे रहें जो लोकप्रिय मठ के आधार पर प्रत्याशियों को दिए जाएँ। 
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(४) प्रत्येक धाज्य मैँ प्रत्यक्ष एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान हो दया 
राष्ट्रपति पद के तिए प्रत्याशियों को प्राप्त लोकप्रिय मतों के अनुपात में निर्दाघकत मत 
(हात्टाणथ ४७४८) मिले ; 
व्लिण्टन अमरीका के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित 

6 नदामदर 996 को विलिण्टन अमरीका के घुनः रष्ट्रपति निर्वाचित हुए | उन्होंने 
अपने निकटतम, प्रतिद्वंद्वी रिपम्लिकत पार्टी के बाव डोल को पराजित किया | 538 
सदस्य निर्वाधक भण्डल में क्लिण्टन को 379 रथा बाद डोल को 59 गत प्राप्त हुए ॥ 
रिफोर्म पार्टी के प्रत्याशी रॉस पैरी को एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ राष्ट्रपति क्लिण्टन कौ 
विजय में महिलाओं, अश्देतों या नीग्रो तथा गरीब दर्म का भारी समर्थन मुख्य रूप से 
छत्तरदायी रहा | इस धुनाव में कोई नीतिगत मुद्दा प्रमुद् नहीं थां, लेकिन थद्व अमेरिका 
का अब तक का सबसे महंगा चुनाव था | शा्ट्रपति रूजवेल्ट के बाद यह पहला अदसर 
था, जबकि कोई डेमोक्रेटिक प्रत्याशी दूसरी बार विजयी हुआ हो ॥ ये शीसवीं शताब्दी के 
अन्तिम राष्ट्रपति तथा 2॥दीं शताब्दी के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जायेंगे | 
20 जनवरी, 997 को उन्होंने पुनः राष्ट्रपति कै रूप में शपय ग्रहण की । 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य 
([०0छ९ाड 8०१ ए/८ांठचड त॑ ९ शच्चतल्ा) 

आज राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का क्षेत्र बहुत ध्यापक है | उसकी ये 
विशाल शब्तियाँ बस्तुतः अनेक रूोतों का परिणाम रही हैं ॥ 488 ७ रत संविधान है ॥ 
संविधान के अनुष्छेद-2 में कष्टा गया है कि “अमैरिकी संघ की शक्ति एक 
शा्ट्रपति में निहित होगी ।“' यद्यपि संवैधानिक उपबन्ध थोड़े और सह्तिप्त हैं, तथापि उनमें 
जिस दंग से राष्ट्रपति की शक्तियों और उसके दिशेष अधिकारों को परिमाषित किया गया 
है, उससे राष्ट्रपति की शक्तियों का भारी प्रसार हुआ है | कांग्रेस को भद्द सत्ता प्राप्त नहीं 
है कि व राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को छीन सके या कम कर सके ॥ दूसरा सोत 
न्यायिक निर्णय है जिनके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को परिभाषित किया गया है जहाँ 
संविधान अस्पष्ट था | इस न्यायिक स्पष्टठा से राष्ट्रपति को अनेक निद्धित शक्तियाँ 
(णज़ांधत एएणथ७) प्राप्त हुई हैं ॥। तौसरा स्रोत कांग्रेस के अधिनियम हैं जिनसे 
समय-समय घर राष्ट्रपति को स्व-विवेक की शक्तियाँ (05प८०००आ५ 7एफथाड) मिली 
हैं । चौथा स्रोत परापराएँ एवं प्रयाएँ हैं. जिनके द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त 
चद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद आज किसी भी लोकठान्त्रिक राष्ट्र की तुलना में 
सर्वाधिक शक्तिशाली पद है १" श्लेसिंगर के शब्दों में--”वाशिंगटन से सेकर अब तक 
प्रत्येक राष्ट्रपति ने इस चद को अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है ॥“ ऑग का 
मत है कि “अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे अधिक महान्‌ शासक हो गया है ॥“* 
“कक बह फकनम एडए०८ंणा- 

$. हध्इच्खपण ढै 42८ 4२त : 09 ला... १६ 36. 
3. अ्काब्मपटथ: रिफेसक ्लाजपर:३ व 05.2. 
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मुनरो के अनुसार-.“अब त्तक 'लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का 
प्रयोग नहीं किया, जितना की अमरीकी राष्ट्रपति करता है | 

यद्रपि अमेरिकी राष्ट्रपति विशाल शक्तियों का उपभोग करता है, तथापि वह 
सामान्यतः अनेक सीमाओं के अन्दर कार्य करती है और किसी भी दशा में संविधान का 
उल्लंघन नहीं कर सकता है । राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों 
के अन्तर्गत विश्लेषित कर सकते हैं-- 

कार्यपालिका शक्तियोँ (87०८७ा२९८ 70४७:७)-अगरीकी राष्ट्रपति को व्यापक 
कार्यपालिका शक्तियोँ प्राप्त हैं, जो निम्नानुसार है. 

() शासन-संचालन और विधि का पालन कराने की शक्तियाँ (007८४ 
एा।व्एांज 06 #वापरधं४एए्भांणा व 0०ाए॥आ०८ ० 239)--राष्ट्र का प्रमुख शासक 
होने के नाते राष्ट्रपति ही संघीय सरकार के प्रशासन सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिए 
अन्तिम रूप से उत्तरदायी है | प्रशासकीय विभागों का संगठन और विस्तार तो काँग्रेस 
'करती है, पर उसके पुनर्गठन और कार्यों का निरीक्षण करना राष्ट्रपति के अधिकार में है। 
वह देखता है कि सविधान, सविधियों और भ्यायिक निर्णयों का पालन समस्त देश में हो 
रहा है या नहीं | शासन के सफल संचालन के लिए उसे विभिन्न आदेश, नियम, 
'उपनियम आदि जारी करने का अधिकार है। वह कसी भी विमाग के अधिकारी से किसी 
भी विषय पर प्रतिवेदन अथवा परामर्श मौंग सकता है । कार, बर्नस्टील व भर्फी के शब्दों 
में, “अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी ।“ स्ट्रॉंग का मत है कि “विश्व 
में आज किसी सवैधानिक राज्य में कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं डै जिसकी शक्तियाँ इतनी 
विशाल हो कि जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हैं।'” 

राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह काँग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को पूरी तरह लागू 
'कराए चड़े यह उतसे सहमत हो अथवा भहीं । किसी कानून की पांउनीयता अथवा 
वांछनीयता को देखने का कार्य कांग्रेस का है और उसकी वैधता या अवैधता का परीक्षण 
करने का कार्य न्यायपालिका का है। 

राष्ट्रपति को पद-गहण करते समय संविधान की रक्षा और उसका पालन करने की 
शपथ लेता है । अतः इस शपथ को निमाने के लिए राष्ट्रपति सदैद सचेष्ठ और सतर्क 
रहता है | यदि किसी ओर से राष्ट्रपति को खुले विरोध का सामना करना पड़े त्तो उसे 
अधिकार है कि वह उस विरोध का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाये | ऐसा 
करते सप्य रह सेना का भी सहारा ले सकता है । 

(0 नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियों (00:च४ ० #]एएणा0/53)--इन शक्तियों के 
माध्यम सै राष्ट्रति को संघीय अधिकारों की निष्ठा और कांग्रेस के सदस्यों की सक्रिय 
सहायता प्राप्त होती है ' संदिधान राद्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह कॉग्रेस के 
निरषयों और कानूनों को क्रियान्दिद करने के लिए आवश्यकतानुसार नियुक्तियाँ करे । 

]. ऑ+>०छ : प्रो8 (०7. एज छ्णफूड, 
7. दिकद है:लमाधज 4 34; 


॥०./ए + ग6 5एएफवकर 000१ ४ ॥०3८४] एटल2च. 
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इनमें उच्वर्गीय और निम्तवर्गीय नियुक्तियाँ भी शामिल हैं | उश्वर्गीय पर्दों की नियुक्तियाँ 
राष्ट्रपि सीनेट की स्वीकृति से करता है जबकि निम्नदर्गीय पदों पर निवुक्तियाँ राष्ट्रपति 
अपनी इच्छा से ही कर सकता है | उद्यवर्गीय पदों में मन्द्री अथवा सचिद, दिदेशों में 
अमेरिकी राजदूत, वाणिज्य दूत, विशेष दूत, सर्दोच्च न्यायालय के न्यायाघीश, सुरक्षा 
समिति ठथा सर्वोच्च परिषद्‌ के सदस्य, केन्द्रीय शासन के अध्यक्ष तथा बढ़े-बड़े अधिकारों 
के पद सम्मिलित होते हैं | इन सभी की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सविधान के अनुसार 
सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है | व्यवहार में प्राय" सीनेट इवको अस्दीकृत नहीं करती | 
न्यायालय के न्यायाघीशों की नियुक्ति पर अथदा किसी अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति पर 
निश्चय ही सीनेट बड़े दाद-विदाद के बाद स्वीकृति देती है | ऐसे भी अवसर जाए हैं जब 
सीजेट थे कुछ वियुक्तियों पर अपनी अस्वीकृति प्रदांत्र की है | 

निम्नस्तरीय पर्दों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार यद्यपि राष्ट्रपति का है तथापि 
सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति ने यह भार विमित्र विभागों के अध्यक्षों को सौंप दिया है | 

उल्लेखनीय है कि उच्च-स्तरीय नियुक्तियों के विषय में सीनेट के अनुसमर्थन का 
जौ अतिदच्च है, उसका प्रभाव व्यवहार में राष्ट्रपति की नियुक्ति सम्बन्धी शक्ति पर विशेष 
नहीं पड़ता है। इसका प्रमुख कारण उत्त प्रथा का प्रचलन है, जिसे "सीनेट की शालीनता 
या सौहार्दता/ (5७४०9 (१०००९८४५) कहा जाता है | इस प्रथा के अनुसार सीनेद के 
सदस्य राष्ट्रपति द्वारा संघीय प्रशासन में की गई नियुक्ठियों को इसलिए स्वीकार कर लेते 
हैं कि रफ्ट्रपति राज्यों में उदकी पसन्द के व्यक्तियों को नियुक्त कर दें | इस परम्परा का 
लाभ ये सीनेटर भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रपति के दल के नहीं हैं ॥ सीनेट और राष्ट्रपति 
की इस पारस्परिक लेन-देन की परम्परा ने सदिधान-निर्माताओं के उस प्देश्य को 
ज़गमग समाप्त ही कर दिया है जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने नियुक्तियों पर सीनेट की 
सहमति की व्यवस्था की थी | 

राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियाँ उस समय भी कर सकता है जब सीनेट का अधिवेशन 
नहीं हो रहा हो ॥ ऐसी नियुक्तियाँ अन्तरिम नियुक्तियाँ (06८८5५ 4]ए०ांगरधशथाए) 
कहलाती हैं परच्तु सीनेट का सत्र आरम्भ होते ही राष्ट्रपति को इन नियुक्तियों के लिए 
उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है | यदि सीनेट स्वीकृति देने से इन्कार कर दे सो राष्ट्रपति 
सीनेट का अधिवेशन समाप्त होने के बाद इन नियुक्तियों को पुनर्जीवित कर सकता है ॥ 
अन्तरिम नियुक्तियोँ की इस शक्ति के कारण राष्ट्रपति का प्रमाव क्षेत्र पर्यास रूप से बढ 
गया है | राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग न हो, इसके लिए उस पर यह 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति कित्ती ऐसे पद प्र नियुक्ति करना है, जो 
सीनेट कै अधिवैशन-काल में विद्यमान था, तो उस पर नियुक्त व्यक्ति को तब तक वेवन 
नहीं मिलेगा जब तक उसकी नियुक्ति की पुष्टि सीनेट दिघिवत्‌ रूप से न कर दे ॥ 
संविधान के 25वें सशोघन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दे दिया है कि उप-राष्ट्रपति 
का वद रिक्त हो जाने पर वह उप-राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दे, यद्यपि इस पर भी 
सीनेट कौ स्वीकृति प्राप्त होना अनिदार्य है । 

(0) पदच्युति की शक्तियों (ए०७थ४४ 0०( ए२८००५०)--इस फम्दन्ध में सदिधान 
भौन है तथापि कांग्रेस द्वारा अन्तिम रूप से यही निर्णय किया गया है कि किसी को 
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पदच्युत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही होगा, और इसके लिए सीनैट की 
अनुमति आवश्यक नहीं होती | इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन वर्ग अपवाद हैं, अर्थात्‌ 
निम्नांकित वर्गों के अधिकारियों को राष्ट्रपति स्वयं पदच्युत्‌ नहीं कर सकता-- 

(क) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें केवल महामियोग द्वारा ही हटाया जा 
सकता है। 


(ख) काँग्रेस द्वारा स्थापित विमित्र आयोगों और गो्ों के सदस्य जिन्हें कौंग्रेस 
द्वारा निर्दारित्त नियमों के अनुसार ही प्रदच्युत किया जा सकता है| 

(ग) लोक सेवा नियमों के अनुसार हुई नियुक्तियां जिन्हें केवल तभी विमुक्त किया 
जा सकता है जब उनके द्वारा लोक सेवा की कार्य-कुशलता में बाघा पड़े । 


राष्ट्रपति के हाथों में राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रशासनिक दाँचे पर नियन्त्रण रखने की 
इतनी अधिक शक्ति है कि वह उसके बल पर लोगों को स्वयमेव त्याग-पत्र देने पर 
बाध्य कर सकता है | सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निरिचित किया गया है कि 
सीनेट अथवा कॉग्रेस राष्ट्रपति को किसी अधिकारी को पदच्युत करने के लिए विवश 
नहीं कर सकती | 

(९) सशस्त्र बलों के प्रघान सेनापति- के रूप में शैनिक शक्तियों (ध॥0५ 
ए०प्रढ्$ ४४ 87फक्षा8 00रपराआपैथ 60 #४ग्र०१ ए00०८४)--युद्ध और शान्ति दोनों ही 
काल में राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का प्रघान सेनापति है | इस भाते वही 
उच्च सैनिंक अधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है, पर इन नियुक्तियों के लिए सीनेट का 
अनुसमर्थन आवश्यक होता है । युद्धकाल में राष्ट्रपति को सभी प्रकार के सैनिक 
अधिकारियों को सेवामुक्त करने का अधिकार होता है | वह आवश्यकता पड़ने पर सभी 
सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है ॥ सरकार के प्रत्यक्ष विरोध की स्थिति में. 
संघ परिनियमों के अन्तर्गत, वह संयुक्त राज्य की सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता 
है । देश की प्रतिरक्षा और शत्रु को पराजित करने के उद्देश्य से वह कोई भी कार्यवाही 
'कर सकता है | वह अमेरिकी सेनाओं को विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकता है 
यद्यपि राष्ट्रपति कौंग्रेस की स्वीकृति के दिना युद्ध की घोषणा भहीं कर सकता तथापि 
युद्ध कौ समाप्त करने तथा निलम्बित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है | 
यद्यपि सीनेट की सम्मति से ही वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, तथापि अपनी व्यापक 
शक्तियों और प्रमाव के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पत्र कर सकता है अथवा सेना को 
ऐसी स्थिति में खड़ा कर सका है कि युद्ध अनिवार्य हो जाए | 

मुनरो कम का मत है कि “युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक हैं, 
जितनी नैपोलियन या ऑलीवर क्राम्बेल की थीं ॥'४ 

सेना के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को विजित प्रदेशों पर इच्छानुसार शासन करने 
का अधिकार है | विजित प्रदेशों का शांसन वह उस समय तक एक अधिनायक 
(0/0४/००) की भाँति कराता है जब तक कौंग्रेस नागरिक प्रशासन की व्यवस्था न कर 


*++---]-------- 
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दे ) संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे रक्तिशाली राष्ट्र है। अत- अमेरिकी राष्ट्रपति 
दिश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है | 

(९) वैदेशिक विषयों शे सम्दन्धित रक्तियाँ (ल0ए८5 २०३७फेगह फणणाह्ा 
#वाआरा)-वैदेशिक अथदा अच्तर्राह्रीय मामलों में राष्ट्रपति ही देश का संदेते प्रमुख 
प्रदक्‍ता है | राष्ट्रीय विदेश-नीति का उत्तरदायित्व उसी पर है ॥ राष्ट्रपति को राजदूतों 
और विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है | विदेशी 
राजदूतों, दाणिज़्य दूर्तों और विशेष दूतों के प्रमाण-पत्र वही स्वीकार करता है और 
इस प्रकार विदेशी सरकारों को भान्यता देता है | यह किसी राष्ट्र के राजनयिक 
प्रतिनिधि या दूत को अवांएनीय घोषित करके उसे देश छोड़ने के लिए बाध्य कर 
सकता है | राष्ट्रपति ही विदेशों से सन्धियाँ सम्पन्न करता है और उन पर हस्ताक्षर 
अरता है | यद्यपि इन सन्धियों अथवा समझौतों पर सीनेट के दो-तिहाई मत से पुष्टि 
की आवश्यकता होती है. तथापि सच्धि का प्रारूप तैयार करने और उसके बारे में 
साबित विदेशी राष्ट्रों से बार्तदा करने आदि का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। 
व्यावहारिक दृष्टि से विदेश मीति का स्वरूप शाट्रपति पर ही निर्मर करता है । 

प्रशासकीय अथवा कार्यपालिका सम्बच्दी समझौते करने का अधिकार राष्ट्रपति को 
है । इच पर सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती | उदाहरण के लिए. 
द्वितीय महायुद्ध काल में विध्वंतक समुद्री अड्डों के बारे में और ब्रिटिश उपनिवेश को 
पट्टे पर लेने के सम्बन्ध में जो समझौते ब्रिटेव से किए गए थे वे प्रशासकीय समझौते 
होथे। 

वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकतानुसार भुप्त समझौते 
भी करता है । अपने व्यापक प्रमाव और अधिकार-श्षेत्र के कारण वह 'गुप्त रूप से किसी 
विदेश को अपने साथ और अपने को किसी विदेश के साथ किसी नीति विशेष्ष पर चलने 
के लिए व्धनबद्ध कर सकता है| 

(२४) स्वविवेकीय शक्ति (0॥3:७50029५ ए०एथ३)--इन शक्तियों के बल पर 
राष्ट्रपति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूड़ को कोई काम करने से रोक सकता है अथवा 
कोई कार्य करने के लिए दाघ्य कर रूकता है १ इस शक्ति के प्रयोग में न्यायालय 
कुकावट नहीं करता ! वस्तुतः राष्ट्रपति इतनी व्यापक शक्तियों का स्दामी है कि न्यायालय 
भी अपने निर्णय कार्याच्ित कराने में राष्ट्रपति पर ही निर्मर रहता है । 
विधायी शक्तियाँ (.८४४अ॥२९ 7०चलजे 

सविघान निर्माताओं का प्रयल यह रहा था कि कार्यपालिका के अधिकारों का 
व्यवस्थापन में कोई हाथ न रहे," किन्तु आज राष्ट्रपति का विघि-निर्माण में बहुत बडी 
भूमिका है | व्यवस्थापन कार्यों में माय लेने की शक्ति राष्ट्रपति ने सविधान के इन 
शब्दों से ग्रहण कर ली है--राष्ट्रति समय-समय पर राष्ट्र की स्थिति के सम्बन्ध में 
कांग्रेस को सूचना देता रहेगा और साथ ही उन घर विचार के लिए दह व्यवस्याओं 
की सिफारिश भी करता रहेगा जितको यह आवश्यक तथा उपयोगी समझता हो ॥” 
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पौटर के शब्दों में--संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारम्म और अन्त में 
स्थान दिया है |" 

च्यवस्थापन के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नांकित रूप से विश्लेषित 
किया जाता है-- 

() णौंप्रेस को शन्देश भेजने का अधिकार (70४८६ (0 $था० ४८5४४ह९ 00 
(०ए्टाप5)--राष्ट्रपति काँग्रेस को आन्तरिक और बाह्य परिस्थिति का ज्ञान कराने के 
लिए सन्देश भेज सकता है और यह सुझाव भी दे सकता है कि कया किया जाना 
चाहिए । सन्देश काँग्रेस के क्लर्क के पास मौखिक या लिखित रूप में भेजा जा सकता 
है । राष्ट्रपति अपने सन्देश में उपायों, सुझावों और विधेयकों तक का उल्लेख कर देता 
है । ये सन्देश राष्ट्रपति की नीति को स्पष्ट करते हैं और कांग्रेस इन्हें अपनी कार्यवाही में 
प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति के सन्देश समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं जिनके भाष्यम 
से बह जनमत को प्रमावित करता है | जनमत के प्रमाव के कारण काँग्रेस राष्ट्रपति के 
सन्देशों के अनुसार आचरण करने को बाध्य हो जाती है | वैधानिक रूप में कॉग्रेस 
शट्ट्रपति के सन्देश भानने को बाध्य नहीं है, किन्तु व्यवहार में इन आदेशों के अनुसार ही 
दह अपना दिधायी कार्य प्रारम्म करती है | इसमें कोई सशय नहीं है कि बहुत से कानूनों 
का सूत्रपात केवल राष्ट्रपति के सन्देशों से ही होता है । 

(४) प्रशासकीय अध्यादेश (0:62 ?०४०)--हाल ही में यह परम्परा 
विकसित हो गई है कि राष्ट्रपत्ति ऐसे प्रशासकीय आदेश जारी करता है, जिनकी शक्ति 
कानूनों के समान ही होती है | सामान्यतः सरकार के कार्यों का स्वरुप और विस्तार का 
निर्णय करने वाले सामान्य कानून काँग्रेस द्वारा बनाए जाते हैं. लेकिन उनके सम्बन्ध में 
उपनियमों का निर्माण राष्ट्रपति करता है | 

(॥) विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार (ए0एल ० (था फल्लंभ 
$९5$0॥5 06 08 00०7%९5४)--संविघान राष्ट्रपति को काँग्रेस का विशेष अधिवेशन 
आमन्त्रित करने की शक्ति प्रदान करता है । यह विशेष अधिवेशन कुछ दिनों तक चल 
सकता है अथवा उस समय त्तक चल सकता है जब ठक कि नियमित अधिदेशन आरप्म 
न हो। राष्ट्रपति कांग्रेस से नियमित अधिवेशन में अधिक काल तक बैठने के लिए मांग 
कर सकता है ताकि कानून बनाए जा सकें और यदि कॉग्रेस इन्कार करे तो वह विशेष 
अधिवेशन बुलाने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है | 

(९) वितग्बकारी निषेघाधिकार (८० ए०४८)--राष्ट्रपति काँग्रेस द्वारा निर्मित 
विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है | परन्तु यह प्रतिबन्ध या निषेध 
'केवल निलम्बनकारी होता है, पूर्ण नहीं व्यवस्था यह है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की 
अनुपति के दिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता काँग्रेस के दोनों सदनों द्वारा 
स्वीकृत जो विधेयक अनुपति के लिए राष्ट्रपति के पाय आया हो, उसे राष्ट्रपति अपने 
आक्षेपों सहित दस दिन (रविवारों को छोड़कर) के भीतर वापस लौटा सकता है | यह 
शष्ट्रपति का निलम्दनकारी निषेघाधिकार अथवा नियमित निषेघाधिकार (5ए४एथाडार० 0 
“3 फ्कयक्रिक्ण एक ऋवएनावक 9 पत्र, 
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॥९०४७०- ५८०) कहलाता है | इस प्रकार लौटाए गएं विधेयक तंब्र तक कानून नहीं इन 
सकते जब तक कि कॉग्रेस के दोनों सदरनों में दो-तिहाई बहुमत से फ़्यों के स्थो पारित न 
हो जाएँ | यदि विधेयक काँग्रेस द्वारा पुत्र पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे नहीं 
कक सकता। राष्ट्रपति का नितय्यनकारी निषेघाधिकार बड़े काम का है क्योंकि इससे वह 
'जल्दवाजी में किए हुए स्यवस्थापन पर फिर से विद्यार करने के लिए कांग्रेस को बाध्य 
कर सकता है | 

(९) णेबरी निषेषाधिकार (0८:७० ४७०७)--विधियक के सप्दन्ध में राष्ट्रपति कौ 
एक अन्य प्रकार का भी निषेघाधिकार प्राप्त है जिसे जेदी निषेघाघिकार कहते हैं | 
व्यवस्था यह है कि जब काँग्रेस का सत्र चल रहा हो ठो उसमें यदि राष्ट्रपति के पास 
'कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है और राष्ट्रपति की टेबिल पर ही दस दिन पढ़ा 
रह जाता है तो यह स्वत. ही कानून का रूप ले लेता है चाहे राष्ट्रपति ने उस पर 
दृष्टिपात न किया हो, परन्तु कोई विधेयक राष्ट्रपति के कौग्रेस-संत्र के अन्त के विकट 
भेजा जाता है और दस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही सत्र विपटित हो जाता 
है तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई कार्यवाही न केर उसको समाप्त कर सकता है 
अर्थात्‌ यदि कौंग्रेस के सत्र के अन्तिम दस दिनों में दद्ड किन्हीं भी विधेयकों को दिना 
स्वीकृति या अस्वीकृति दिए पड़े रहने देता है, तो उन्हें कौंग्रेस फिर अपने दो-तिहाई 
बहुमत से भी पारित नहीं कर सकती क्योंकि उसका सत्र समाप्त हो जाता है ॥ 
परिणाम यह होता हैं कि वे विधेयक बिना अस्वीकृति के ही अस्दीकृत हो जातें हैं | 
'इस प्रकार कोई कार्यवाही न कर विधेयक को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का 
छेबी निषेघाधिकार कहलाता है | 

स्मरणीय है कि राष्ट्रपति के निषेघाधिकार का प्रयोग प्रस्तावित सवैधानिक संशोपनों 
पर नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण विधेयक को बीटो किया जाता है, 
उसके किसी अंश को नहीं १ 

(श) संरक्षण शक्तियाँ (8८इक्ष४०५ 00५0४5)--राष्ट्रपति अपनी विशाल संरक्षण 
शक्ति द्वारा कौंग्रेस से अपने विधेयकों का समर्थन करा सकता है । राष्ट्रपति द्वारा 
बहुसख्यक नियुक्तियाँ की जाती हैं और कौंग्रेस सदस्य अपने दल के अनुवायियों के लिए 
नौकरियों चाहते हैं । इनको नौकरियां दिलवाने के लिए बहुधा राष्ट्रपति का समर्थन करना 
होता है| 

(सी) जनता से अपील (९०७८ ण॑ #7८श)--राष्ट्रपति राष्ट्र का सम्मानित नेता 
होता है| जब वह काँग्रेस को अपने विरुद्ध समझता है तो वह छत्ता से सीधे अपील 
करके काँग्रेस में अपने विरोधियों के विरुद्ध लोकमत बनाने की सफल चेष्टा कर सकता 
है । कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने के लिए अमेरिका में राष्ट्रपतियों ने कई बार इस 
शस्त्र का उपयोग किया है । इससे वह कौंग्रेस पर दबाव स्थापित करता है 
वित्तीय शक्तियाँ (एग्ञाहघा८७5 707 

सविधान के अनुसार वित्त सम्बन्धी अधिकार यद्यपि काँग्रेस को ही प्राप्त हैं, तथापि 
व्यवहार में वित्तीय क्षेत्र में भी कौंग्रेस तथा राष्ट्रपति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ॥ 
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बजद के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण या दोनों सदनो के मध्य सहयोग के लिए कोई 
प्रभावशाली निकाय नहीं है । अतः व्यवस्थापिका नेतृत्व के लिए मुख्यतः कार्यपालिका पर 
निर्भर करती है । 92॥ ई. के बजट एवं अकाउण्टिंग अधिनियम (8008५ शाह 
&०0०७ाधंा९ह /७७६ ए॑ [92) से राष्ट्रपति को बजद का निर्देशक बहुत्त-कुछ राष्ट्रपति के 
हाथ में आ गया है | फिर भी वह इस क्षेत्र में भनमभानी शक्तिपों का प्रयोग नहीं कर 
सकता है | अनेक अवसरों पर काँग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित आंकड़ों में कटौतियां 
और परिवर्तन किए है। 
न्यायिक शक्तियाँ (घवाए्ाओ 70५०७) 

देश का प्रघान होने के कारण राष्ट्रपति को अपराधी को क्षमा करने अथवा उसके 
प्राणदण्ड को स्थगित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति कौंग्रेस एवं न्‍्यायालयाँ से पूर्ण 
स्वतन्त्र होकर अपने क्षमादान करने के अधिकार का प्रयोग करता है, तथापि इनके प्रयोग 
में उस पर दो वैधानिक सीमाएँ है--() जिस व्यक्ति को महामियोग द्वारा दण्डित किया 
गया हो, राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता, एद (2) राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में 
अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनमें अपराध सघीय कानूनों के 
विरुद्ध किया शया हो, न कि किसी राज्य के कानून के विरुद्ध । यदि कोई अपराधी 
राष्ट्रपति को क्षपादान के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे तो राष्ट्रपति उस पर इनमें से कोई भी 
कार्यवाही कर सकता है : () पूर्ण अथवा ड्विना शर्त क्षमादान, (2) सशर्त क्षमादान, 
(3) बिना क्षमा किए अमिदचन (0»0०) पर मुक्ति, (4) दण्ड घटा देना, ($) प्राणदण्ड 
का स्थगन अथवा विधिवत्‌ स्थगन के दण्ड देने में विलम्ब करना, एवं (6) कोई भी 
कार्यवाही करने से इन्कार कर द्वेना | 

राष्ट्रपति ऐसे अपराधियों को सामूहिक क्षमादान भी दे सकता है जिन्हें व्यक्तिगत 
रूप में दग्डित न कर संघीय कानून को भंग करने के अपराध में एक साथ दण्डित 
किया गया हो ।_ राष्ट्रपति क्षमादान के अपने अधिकार का प्रयोग न्याय विमाग की 
सिफारिश के अनुसार ही करता है | साघारणतया राष्ट्रपति का कार्य सिफारिश को 
लागू करना मात्र होता है, परन्तु जो कुछ भी किया जाता है उसका अन्तिम 
उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और इस दशा मे वह काँग्रेस एवं न्यायालयों से 
पूर्ण स्वतन्त्र होता है । 
दलीय नेता और राष्ट्र-नेता के रूप मे 
(8६ 8४ ९७७४ [0366० 300 २४७४०७:७१ [.&06) 

राष्ट्रपति को राष्ट्रीय नेता के रूप में महती शक्तियों स्वतः प्राप्त हो जाती हैं| आज 
त॑ राष्ट्रपति द्वारा दल का नेतृत्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के दलीय नेतृत्व से कम महत्वपूर्ण 
नहीं रह गया है | दल के नेता के रूप में ही वह निर्वाचित होता है ।* अपनी विधायी 
यौजनाओं के लिए राष्ट्रपति अपने दल के कौंग्रेस सदस्यों पर निर्भर करता है | सम्पूर्ण 
देश में राष्ट्रपति ही दल का एक मात्र सर्वोच्च भ्रतिनिधि होता है और दलीय नीतियों के 
कार्यानदयन के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र की आँखे उसकी त्तरफ लगी रहती हैं। राष्ट्रपति को दल 
के सर्वोच्च नेता और निर्देशक की स्थिति प्राप्त है ) इस स्थिति में बह दल की राष्ट्रीय 
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चुनाव, कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व-दोनों ही अपने-अपने राज्य के तिर्दाचित 
प्रतिनिधि हैं | ह्विटिश प्रधानमन्त्री जनता की अप्रत्यक्ष पसन्द होता है | देश के मतदाता 
भत देकर उसे पद पर आसीन करते हैं | अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से चुना जाता है, इसलिए वह जनमत कौ अधिक प्रमावित करता है| 

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का कार्यकाल ससद्‌ के विश्वास पर निर्मर है जबकि राष्ट्रपति 
का कार्यकाल चार वर्ष के लिए सुनिश्चित है । प्रघानमन्द्री अपने मम्त्रिमण्डल सहित 
सामूहिक रुप से ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होता है । उराकी स्थिति बड़ी नाजुक होती है 
और हर समय वह ससद के विश्वास पर निर्भर रहता है | उसे ससद्‌ के विश्वास को 
बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयास करना पडता है | राष्ट्रपति का काग्रेस के प्रति ऐसा 
कोई उत्तरदायित्व महीं है ॥ बह काग्रेस की आलोघना और विश्वास की परवाह नहीं 
करुता । काग्रेस केवल महामियोग द्वारा ही उसे हटा सकती है जो अत्यन्त कठिन कार्य 
है । 
अधिकार एबं कार्य (00४८5 990 [ए/20णा5) 

(7) राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमरण्डल का सर्वेसर्दा होता है। मनोनयन और पदच्युति के 
सम्बन्ध में उसका एकाधिकार होता है | राष्ट्रपति की मन्ज्रिपरिषद्‌ एक परामर्शदात्री सरथा 
के रूप में है जिसके परामर्श को मानना यथा ठुकराना पूर्णत. शाट्रपति की इच्छा पर है। 
यह भी अनिवार्य भर्दी है कि पह मन्त्रिपरिषद्‌ से परामर्श ले | दोनों का सम्बन्ध बहुत कुछ 
स्वामी और सैदक का सा है । “मन्त्रिमण्डल में केवल एक मत, राष्ट्रपति के मत का 
महत्त्व होता है जबकि ब्रिटिश ओर प्रघानमन्त्री की. मन्त्रिरिषद्‌ के सदस्यों में गणना 
“बराबर बालों में प्रथम' की है । वह मन्त्रिपरिदद्‌ का स्वामी नहीं अपितु एक मान्य नेता 
होता है जिसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने मन्त्रियों की सलाह लेनी होती है और उस 
सलाह की इज्जत करनी पड़ती है । प्रधावमन्त्री को अनेक अवसरों पर मन्त्रिपरिषद्‌ के 
बहुमत के दृष्टिकोण को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अपनाना पड़ता है क्योंकि प्रमावशाली 
मन्द्रियों से टकराने पर उसके नेतृत्व और पद दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं । किसी 
मन्त्री से त्याग-पत्र मौँगने से पहले उत्ते अपनी मजबूती को आकना पड़ता है । 

(2) विधि-निर्राण के श्वेत्र (2छ830णा 5फ्ाथद) में राष्ट्रपति की शक्ति 
प्रघानमन्त्री से कहीं कम्र है 4 इस क्षेत्र में प्रघानमन्त्री और उसका मन्त्रिमण्डल ही एक 
प्रकार से व्यदस्थापिका का कार्य करता है | राज्य की दिघायी भीति और कार्यों का 
पथ-प्रदर्शन करना, विधेयकों को सराद्‌ में प्रस्तावित करना और बहुमत के बल पर वहाँ 
से पारित कराना प्रधानमन्त्री तथा उसके सहयोगियों का काम है | सैद्धान्तिक रूप से 
ससद्‌ कानून का काम करती है पर व्यादहारिक रूप में यह प्रघानमन्त्री और उसके 
मन्त्रिमण्डल का कार्य होता है | बहुमत के दिश्वास का भोकक्‍्ता प्रघानमन्त्री व्यवहार में 
ध्यवस्थापिका का स्वामी बना रहता है और सभी विधेयकों को से पारित कराने में समर्थ 
होता है | उसका यह क्षेत्र ऐसा व्यापक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उसकी कल्पना भी नहीं 
कर ज्ञकता ॥ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई विघायी शक्ति नहीं हैं ॥ वह 
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व्यवस्थापिका का अंग ही नहीं है | न वह किसी कानूनी कार्यवाही में भाग ले सकता है 
और न इच्छित विधेयकों को कांग्रेस से पारित ही कर सकता है | वह केवल कांग्रेस से 
सिफारिश करा सकता है और कांग्रेस को यह पूर्ण अधिकार है कि चह उसकी अमिशंषओं 
को माने या ठुकरा दे | अमेरिका की जनता अनुचित कानूनों के लिए अपने राष्ट्रपति को 
दोषी नहीं मानती जबकि ब्रिटेन की जनता उनके लिए प्रधानमन्त्री को ही दोषी उहराती 
है | लौंस्की के मतानुसार, “वह (अमरीकी राष्ट्रपति) तर्क कर सकता है, घमकी दे सकता 
है, खुशामद कर सकता है, समझा सकता है परन्तु वह सदैव कांग्रेस के बाहर है और 
शक ऐसी इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियन्त्रण चहीं है।” 

3) आर्थिक क्षेत्र (६0070 900८७) में भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को ही अधिक 
शक्त्तियाँ प्राप्त हैं | वित्त मन्‍्त्री बजट को प्रघानमन्त्री को देख-रेख में तैयार करता है और 
लोकसदन में उसे पारित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री और उसके सहयोगियों 
का है यदि बजट मैं नाममात्र के सशोधन किए भी जाते हैं तो वे प्रधानमन्त्री की 
सहमति से ही किए जाते हैं किन्तु अमेरिका में राष्ट्रपति का वित्तीय क्षेत्र में ऐसा कोई 
अधिकार नहीं है | यद्यपि वहाँ भी बजट राष्ट्रपति की देख-रेख में तैयार किया जाता है, 
तथापि काँग्रेस के समक्ष न तो वह स्वयं उसे प्रस्तुत कर सकता है और न उसके मन्‍्त्री 
ही | राष्ट्रपति को ब्रिटिश प्रघानमन्त्री की भाँति यह भरोसा नहीं होता कि बजट कांग्रेस 
द्वारा अपने मूल रूप में पारित भी हो जाएगा | अमेरिकी राष्ट्रपति के बजट को पास 
करना या ढुकरा देना पूर्णरूप से कांग्रेस के हाथ में है जबकि ब्रिटेन में प्रघानमन्त्री बहुमत 
के बल पर लोकसदन से उसे अपनी इच्छानुसार पारित करा लेता है। 

(4) प्रशासनिक क्षेत्र (80775४8४४० 5॥0७) में अमेरिकी राष्ट्रपति कौ स्थिति 
'ब्रिटिश प्रधान भन्त्री से अधिक सुदृढ़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति देश का प्रधान है और स्थल, 
जल व वायु सेना का प्रघान सेनापति है | वह सीनेट की सहमति से उच्च वर्ग के 
अधिकारियों की नियुक्ति करता है | उन्हें पदच्युत करने का भी उसे अधिकार है और 
इस विषय में उसे सीनेट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती ॥ निम्नवर्गीय 
नियुक्तियाँ वह स्वविवेक से करता है | इस प्रकार उसे विशाल संरक्षण-शक्ति प्राप्त है। 
राज्य के कानूनों के उचित कार्यात्वयन का उत्तरदायित्व भी उसी पर है | वह अपने 
विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है एवं प्रशासकीय समझौता कर सकता है। सीनेट 
की सहमति से वह सन्धियाँ सम्पन्न करता है ॥ संकटकाल में राष्ट्रपति एक प्रकार से 
तानाशाह बन जाता है। 

ब्रिटिश भ्रघानपन्त्री के हाथ में कार्यकारिणी शक्तियां हो हैं साथ ही वह लोकसदन 
का नेता भी होता है। उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह एक अतिशय विरोधी एवं 
अर्वाछनीय लोकसदन को सम्राट द्वारा भंग करा दे; क्‍योंकि लोकसदन के सदस्य 
नव-निर्वाचन के सकट का सामना करना पसन्द नहीं करते अतः वे प्रायः प्रघानमन्त्री का 
विरोध एक सीमा तक ही करते हैं | यह दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती | वह 
केवल भात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष है। वह न तो काग्रेस का नेता ही है और न उसे 
कांग्रेस को मंग करने की ही शक्ति प्राप्त है| 


. +-क्रथ, कष, ; वी० औफलाव्य शिच्चवेव००, 24 
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(5) न्यायिक नियन्त्र०ण (00-७8 (णा४ण) की दृष्टि से भी ब्रिटिश प्रधानमन्त्ी 
शह्टपति से अधिक शक्ति-सम्पन्न है । उस पर किसी प्रकार के स्वैधानिक प्रतिबन्ध 
विशेष्द प्रभाव नहीं डालते | यदि वह कोई सविघान-विरोघी कार्य करे तो भी प्रिटेन का 
सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकत्ता दिन्तु इसके विपरीत अमेरिकी 
राष्ट्रपति को पूर्णत सबैधानिक सीमाओं कै अन्तर्गत ही शासन करना पड़ता है अन्यथा 
सर्वोच्च न्यायालय उसके कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है| 

कार्यपालिका की उपयुक्त सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक तुलना के बाद हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से 
निर्बल है तो अन्य क्षेत्रों में वह उससे अधिक शक्तिशाली है ॥ वास्तविकता यह है कि 
प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के पद का महत्त्व बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर आधारित है 


राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल 
(९9890 0 ॥76 65700) 
ब्रिटेन की भौँति अमेरिका में भी मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व है, किन्तु दोनों में पर्याप्त 
अन्तर है, जिसका पूर्व में उल्लेख किय |जा घुका है | अमेरिकन मन्दत्रिमण्डल कौ 
स्वैघानिक और सस्थागत स्थिति का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है. 


कानूनी स्थिति (289 ए०७000) 

अमेरिकी सविधान में मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद्‌ का उल्लेख नहीं है | कैवल 
अनुच्छेद की घारा 2 में प्रावधान है कि “राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासकीय दिमागों 
के प्रधान पदाधिकारियों से उत्त विषयों पर लिखित रूप में परामर्श ले सकता है जिनका 
उतर विभागों के साथ सम्बन्ध है [” यद्ड व्यवस्था करते हुए सविधान निर्माताओं में से 
अधिकांश का विचार था कि सीनेट के सदस्य ही राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में 
कार्य करेंगे । इस विचार का कारण यह था कि सीनेट उस समय एक छोटी-सी सस्था 
थी जिनमें मात्र 26 सदस्य थे | दुर्माग्यदश सीनैट द्वारा परामर्श लेने की यह परम्परा घल 
नहीं सकी क्योंकि सीनेट ने शट्ट्रपति की इच्छाओं कां खुलकर तिरस्कार किया | कब 
घाशिंगटन मे शासन के प्रपुज अधिकारियों से महत्त्वपूर्ण प्रश्वों पर सलाह लेता शुरू कर 
दिया । सन्‌ 779] के दाद तो उन्होंने प्रमुख विभागाध्यक्षों का प्रायः नियमित सम्मेलन 
प्रारम्भ कर दिया ॥ उनसे नीति-डियन्त्रण के प्रश्नों पर भी सलाह ली जाने लगी | ये ही 
दिमागाध्यक्ष बाद में सामूहिक रूप से मन्त्रिमण्डल कहे जाने लगे | सम्मदत: सन्‌ 793 
से सर्वप्रथम उत्तके लिए मन्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग होने लगा ॥ धीरे-धीरे यह स्थाई 
व्यवस्था या झस्था के कूप में स्थापित हो गया | 

अमेरिकी भन्विमण्डल किसी सदैधानिक कानून की उपज नहीं हैं | विलियम हावर्ड 
टैफ्ट (809) ने उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि “मन्त्रिमण्डल केवल 
राष्ट्रपति की इच्छा का उत्पादन है | वह एक ऐसी संस्था है जिसका कोई कानूनी या 
साविधानिक आधार नहीं है ॥ उसका अस्तित्व कैवल प्रथागत है | यदि राष्ट्रपति उसे 
“पं रझ्ूणएशब्थज मेड ठकबाण्-मक 
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समाप्त करना चाहे लो वह कर सकता है ॥” फिर भी व्यावहारिक रूप से आज 
मन्त्रिमण्डल की स्थिति सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अग बन चुकी है | 
मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति एवं संगठन 
(#ए/णाप्राला( भाप (एाएएडणा  ऐट (७0०) 

राष्ट्रपति के मन्त्रियों को सचिव कहा जाता है जो प्रशासकीय विमागों के अध्यक्ष 
होते हैं | मन्त्रियो की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है, किन्तु 
सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्ति को प्रायः अस्दीकार नहीं करती है । राष्ट्रपति के 
मन्त्री न कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी ) राष्ट्रपति अपने 
मन्त्रिमण्डल के गठन मे पूर्ण स्वतन्त्र है, तथापि व्यवहार में उसे निम्नाकित बातों का 
ध्यान रखना पड़ता है- 

()) राष्ट्रपति को निर्वाचन में सहायता देने वाले प्रमुख व्यक्तियों मे से एक या दो 
व्यक्तियों को भी मन्त्रिमण्डल में शामिल किया जाता है । 

(2) राष्ट्रपति अपने दल के प्रमुख लोगों को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व देता है | 

(3) राष्ट्रीय सकट के समय कभी-कर्मी सार्दजनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों 
को भी मन्त्रिपण्डल में शामिल करना पडता है| 

(4) राष्ट्रपति देश के प्रमुख क्षेत्रों और वर्गों को भी मन्त्रिण्डल में स्थान देता है | 

(5) राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में स्थान देने का प्रयत्न करत्ता है 
'जो एक टीम की त्तरह कार्य कर सके | 

मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों का पद साघारण रूप से समान होता है, तथापि 
विदेश सचिव का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण होता है | 947 ई. के राष्ट्रपति पद के 
उत्तराधिकार कानून द्वारा भी उसका स्थान अन्य सहयोगियों में प्रथम रखा गया है | 
मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सर्वोच्चता का उल्लेख करते हुए लास्की का कथन 
है कि “राष्ट्रपति में जब तक वह अपने पद पर रहता है सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक होता है 
जिसका कोई प्रदिद्वंद्वी नहीं होता | उसके समक्ष मन्त्रिमण्डल के किसी मन्‍्त्री की बात का 
'कोई महत्त्व नहीं जिस पर राष्ट्रपति विचार कर भी सकता है और नहीं भी [** 
राष्ट्रपति और भन्त्रिमण्डल का पारस्परिक सम्बन्ध 
(रेथआंणाजआए एटएच्ला शल्झंतला। था तह (जंगल) 

मन््रिमण्डल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक समिति मात्र है जिसे आलोचकों ने 
उसका परिवार तक कह दिया है | कोई भी नया राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद ही अपने 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नाम घोषित कर देता है और वे लोग सामान्यतया तब तक 
अपने पदों पर कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहता 
है | राष्ट्रपति जब चाहे तब उन्हें प्रदच्चुत कर सकता है | मन्न्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति 
के विश्वासपर्यन्त तक ही अपने पर्दों पर बने रहते हैं | ऑग के शब्दों में, “मन्त्रिमण्डल्‌ 
के मन्‍्त्री को यह समझ लेना चाहिए कि बह राष्ट्रपति की छत्र-छाया में ही जीवित रह 


नशा + मल कक न 
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सकता है [/ अमेरिका में दास्तविक कार्यपालक केवल एक ही व्यक्ति, अर्थात्‌ राष्ट्रपति है 
और मन्त्रिमण्डल के दूसरे सदस्य तो केवल उसके सहायक-पमात्र हैं | उनका 
उत्तरदायित्व पूर्णत राष्ट्रपति के प्रति ही है । प्रो, लॉस्की के अनुसार, "“अमैरिकी 
मम्त्रिमण्डल यूरोप के प्रतिनिधि शासन के आधार पर स्थापित मन्त्रिकण्डल रौ बिल्कुल 
मिलन है ।४ सविधान के अनुसार अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के सदस्य काग्रैस के किसी सदन 
के सदस्य नहीं होते और म वे किसी वाद-विवाद में माग ले सकते हैं | मन्त्रिमण्डल के 
अधिकारी राष्ट्रपति के परामर्शदादा या सलाहकार होते हैं | वे काग्रेस को सूचना दे सकते 
हैं । वे किसी बैठक में अपनी नीति का समर्थन करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं | वे 
जनता में माषण दे सकते हैं परन्तु इतना सब कुछ होते पर भी अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के 
सदस्य राष्ट्रपति की कृपा पर निर्मर हैं | मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के 
विरुद्ध नहीं हो सकता, और यदि बढ़ ऐसा करता है तो उसके लिए त्याग-पत्र देने के 
सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं रहता | मन्त्रिरण्डल के सदस्य अपनी दैठक में बहस कर 
सकते हैं और राष्ट्रपति को अपना मतमेद प्रकट कर सकते हैं, परन्तु जब राष्ट्रपति किसी 
बात पर अन्तिम निर्णय ले लेता है तो सबको उसे स्वीकोर करना पड़ता है | इसके बाद 
शी उस नीति से विमत रखने वाले भन्त्रियों को त्थागपत्र देना पड़ता है | राभी भन्त्रियों 
को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है | राष्ट्रपति अपना निर्णय मन्त्रिमण्डल के 
समक्ष प्रस्तुत कर उनसे परामर्श ले सकता है, उनसे परामर्श करके अपना निर्णय दे 
सकता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है, चाहे समस्त सदस्थ उसके निर्णय दे 
विरुद्ध हों । राष्ट्रपति लिंकन द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव का जब उसके सातों मन्त्रियों ने 
विरोध किया तो उसने कहा था कि “सात अस्ताव के विपक्ष में दो और एक प्रस्ताव के 
पक्ष में हो, जीत एक की ही होती है” ($2५आ ॥5)65, 008 39९८5 900 ८ 4५६३ 8४४ 
9 

उपर्युक्त विदेवद से स्पष्ट होता है कि अमेरिका में मन्त्रिमण्डल मात्र एक 
सलाहकार मण्डल है और वहीं एकमात्र राष्ट्रपति की ही इच्छा शासन करती है | सिडनी 
टी बेली के शर्ब्दों में>.अमेरिकी मन्त्रिमण्डल को उस अर्थ में सरकार नहीं कहा जा 
सकता, जिस अर्थ में ब्रिटिश मन्ज़िमण्डल को सरकार कड़ा जाता है ।”* हर विषय में 
राष्ट्रपति की शक्ति और उसके गौरव तथा उत्तरदायित्व की ही झलक मिलती है । 
अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की बैठकों का वस्तुतः दह महत्त्व नहीं है जो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल 
की बैठकों का है | राष्ट्रपति कै लिए अपने मन्त्रिमण्डल की बैठकों को नियमित रूप से 
आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं है। बह जब आवश्यक समझता है भन्न्रिमण्डल की बैठक 
बुला लेता है | इत बैठकों की कार्यवाही प्रायः गुप्त होती है, उचका कोई लेखा नहीं रखा 
जाता है | प्रत्येक विमाय के मामलों कै विषय में राष्ट्रपति विमागीय मन्त्रियों के साथ 
पृथकृ-पृथकृ वार्ता करता है | अतः परे मन्त्रिमण्डल की बैठकों में प्रायः सामान्य नीति 
विषयक प्रश्न ही विचारार्थ प्रस्तुत होते हैं और इसमें ही उद्देश्य केवल राय जानने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता | यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों को 


]. 058 :'सेठठेशाए #तत्शहन्र छल. 
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छोड़कर अपने निजी मित्रों और कतिपय विश्वस्त परामर्शदाताओं के परामर्श पर अधिक 
निर्मर करे । जैसा कि राष्ट्रपति जैक्सन ने किया था | उसके इन परामर्शदाताओं को 
सामूहिक रूप से 'अतरंग भन्त्रिमण्डल' या “किचन केबिनेट' (पालाद्ा 0४ंञाथ) या 
'प्रोसाद रक्षक' (0780० 0009) कहा जाता था | रूजदेल्ट भी मन्त्रिमण्डल से मिन्‍न 
कुछ अन्य परामर्शदाताओ पर अधिक विश्वास करते थे और राष्ट्रपति निक्‍्सन के प्रथम 
कार्य-काल में हैनरी किसींगर (पथाला॥ ६९६६७६०५) की महत्त्वपूर्ण स्थिति थी और 
जेराल्ड फोर्ड के कार्यकाल मे भी उनकी यह महत्त्वपूर्ण स्थिति बनी रही | 
मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य के त्याग-पत्र का राष्ट्रपति की स्थिति पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । ब्रिटेन में या फ्रांस में जब मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य त््याग-पत्र देता है 
तो प्रधानमन्त्री के लिए सकटपूर्ण स्थिति कायम हो जाती है | अनेक बार तो मन्त्रिमण्डल 
के सम्मुख गभीर राजनीतिक सकट भी उपस्थित हो जाता है ॥ लेकिन अमेरिका में 
राष्ट्रपति को कभी कोई ऐसी पेरशानी नहीं होती | वह समझता है कि मन्त्रिमण्डल ते 
उसका एक प्रकार से सेवक है जिसकी शक्ति को घटाना-बढ़ाना उसके हाथ में है | 
उपर्पक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भम्त्रिमण्डल का रूप केपल घही है जौ 
राष्ट्रपति उसे देना चाहता है | कांग्रेस ने सीनेट को यद्यपि मन्द्रियों की नियुक्ति की 
स्वीकृति का अधिकार दिया है, तथापि व्यवहार में यह केवल औपचारिकता-मात्र है । 
कांग्रेस को यह प्रमावशाली अधिकार है कि वह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के अधीनस्थ 
विमिन्‍्न विमागों में सुधार और परिवर्तन कर सकती है, किसी भी विभाग को समाप्त कर 
सकती है, उसके कार्यों की जाँच के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकती है और उसके 
अध्यक्ष के विरुद्ध भहाभियोग भी घला सकती है। 
मन्त्रिमण्डल की संस्थागत और वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लास्‍्की ने 
कहा है कि-..'अमैरिकी भन्न्रिपण्डल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक संस्था है | यह 
सहयोगियों की एक ऐसी परिषद्‌ नहीं है जिसके साथ उसे कार्य करना है और जिसकी 
सहमति पर वह +निर्मर कर॒ता है | सयुक्त राज्य अमेरिका में केबिनेट का सामूहिक 
उत्तरदायित्व नहीं हैं (” 
अमेरिकी भन्त्रिमण्डलीय प्रणाली में सुधार के उपाय 
हरमन फाइनर ने अमेरिकी मन्त्रिमण्डल में निम्नांकित सुधार प्रस्तावित किये हैं-- 
(]) राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डलीय साथी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वापित 
हो तथा मल्जिमण्डल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति कहलाये | इस प्रकार ग्यारह राष्ट्रपतियों, 
का एक नदीन भन्त्रिमण्डल निर्वाचित किय' जाए और इन राबका निर्दाचन राष्ट्रपति के 
साथ ही हो। 
(2) सीनेट का समापति राष्ट्रपति न हो 
(3) मन्त्रिमण्डल के सब सदस्य प्रशासनिक कार्य से ही सम्बद्ध हों । 
(4) मन्न्रिमण्डल के समी सदस्यों का निर्वोचन-काल चार वर्ष हो। 
. ६: पद कैगाथात्या ऐच्सकला०५ 0. 82. 
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(5) काग्रेस के दोनों सदन भी राष्ट्रपति के समानान्तर चार वर्ष के लिए ही 
निर्वाचित हों । 

(6) राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को 
पदच्युत कर काग्रेस के सदस्यों में से नए सदस्य चुन सके । 

(7) मन्त्रिमण्डल में उसी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाए जो काग्रेस के किसी 
सदन का सदस्य हो, अथदा उसका चार वई तक सदस्य रह चुका हो | 

उपर्युक्त सुझादों को च्यवह्ार में कियास्वित किये जाने पर अमेरिकी मन्त्रिमण्डल 
के दोषों का निराकरण किया जा सकता है। 


शाघ्रपति और कांग्रेस के मध्य सम्बन्ध का मूल्यांकन 
(टश्जप्507 ण॑ 06 एटाउगाह्रांफ़ ए९छएश्शा 
ज्ाध्शल्डंवला६ ७४6 (७९ (१०७९:९६५५) 

सय॒क्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्पक शासन-प्रणाली के कारण कांग्रेस एव 
राष्ट्रपति दोनों एक-दूसरे से स्दतन्त्र हैं। सदिघान के अनुसार स्वतन्त्रता की जो स्थिति 
राष्ट्रपति और काग्रेस दोनों को प्राप्त है, वह उन्हें परस्पर एक-दूसरे के निकट भहीं आने 
देती चूँकि दोनों ही जनता द्वारा निर्दादित होते हैं | अत. वे स्वय को एक दूसरे से 
अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं और अपने-अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एक दूसरे 
के प्रत्ति विशेष सतर्क रहते हैं ॥ शक्ति-दविमाजन की सवैघानिक व्यवस्था के कारण दोनों 
ही अपने-अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हैं और न काग्रैस राष्ट्रपति को हटा 
सकती है (महामिप्रोग की प्रक्रिया को छोड़कर) और न राष्ट्रपति को काग्रेस को भग करने 
का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने पद पर राष्ट्रीय निर्वाचन के 
परिणामस्वरूप आता है, अतः उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होता है ॥ इसके विपरीत कांग्रेस 
उन सदस्यों की सस्या है जो अपने-अपने राज्यों से क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित होते हैं, 
अतः समस्याओं घर उनके विचार क्षेत्रीय दृष्टिकोण से प्रमावित रहते हैं | इसके अलादा 
अगर राष्ट्रपति दूसरे दल का है, और काग्रेस दूसरे दल की, तो भी राष्ट्रपति तथा काग्रेस 
में सघर्ष की स्थिति उत्पन्त हो सकती है। वर्तमान में राष्ट्रपति बिल क्लिण्टन डेमोक्रेटिक 
पार्टी के हैं और कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है | इससे भी सघर्ष और तनाव 
की स्थिति बनती है । 

परन्तु इसका यह अमिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति और काग्रेस में कोई सहयोग नहीं 
पाया जाता है | शक्ति-विमाजन और पारस्परिक स्वतन्त्रता के होते हुए भी शासन के इन 
दो प्रमुख अंगों में समच्चय पाया जाता है और साथ ही नियन्त्रण एवं सन्तुलन प्रणाली के 
माध्यम से एक दूसरे की स्वेच्छाचारिता पर वियन्त्रण रहता है| फाइनर का भत है कि 
“राष्ट्रपति और काग्रेस की शक्तियाँ एक ईंक नोट के दो भागों के समान हैं जौ एक दूसरे 
के अभाव में निरर्थक हैं |“ काग्रेस और राष्ट्रपति कै पारस्परिक सम्बन्धों और एक दूसरै 
के पारस्परिक नियन्त्रणों आदि का अध्ययन अग्रलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा 
सकता है- 


4. #णकत * गान प्रब्टणप गाव एम-फल्ट छा /॒०ठच्का जल. 
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प्रशासकीय क्षेत्र में 

राष्ट्रति राज्य का अध्यक्ष होने से सर्वोचि कार्यपालिका होता है रकन्तु 
कार्यपालिका शक्तियों का वह एकमात्र अधिकारी नहीं है | उनके प्रयोग मे कांग्रेस 
राष्ट्रपति की सहमागिनी है | मुख्य कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति राज्य के विभिन्‍न उच्च 
शव निम्नवर्गीय पदों पर नियुक्तियाँ करता है, परन्तु केवल निम्नवर्गीय नियुक्तियाँ ही वह: 
धूर्णत. स्वैच्छा से कर सकता है, उच्चवर्गीय नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक 
होती है । व्यवहार में सीनेट प्रायः राष्ट्रपति की नियुक्तियों को अस्वीकृत नहीं करती, 
"किन्तु महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों पर वह निश्चय ही पर्याप्त वाद-विवाद करने के बाद स्वीकृति 
अदान करती है और उसने अनेक बार ऐसी नियुक्तियों पर अपनी अस्वीकृति भी दी है | 
इसी तरह बहुत से पदो का जब काग्रेस द्वारा सृजन किया जाता है, तब भी उन पर 
नियुक्ति के लिए, यदि काग्रेस ऐसा निश्चय करे त्तो सीनेट की स्वीकृति आवश्यक हो 
सकती है | फिर नियुक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को व्यावहारिक रूप से प्रायः 'सीनेट 
'की शालीनता या सीनेट के प्रति शिष्टाचार' ($5०03007 (१0५7८59) की परम्परा का 
पालन करना पड़ता है और वह नियुक्तियाँ करते हुए सबंधित राज्यों के सीनेटरों की 
सिफारिशों के अनुसार ही कर देता है। यद्यपि राष्ट्रपति को, जब सीनेट का अधिवेशन 
नहीं हो रहा हो, अन्तरिम नियुक्तियाँ करने का अधिकार है, लेकिन सीनेट के सत्र आरम्भ 
होने पर उसे इन नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है । राष्ट्रपति सीनेट का 
अधिवेशन समाप्त होते ही उन नियुक्तियों को पुनजीर्दित कर सकता है, जो सीनेट ने 
'ठुकरा दी हों, अतः उसकी मनमानी पर अंकुश रखने के लिए यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 
यदि ऐसी किसी जगह पर नियुक्ति करता है जो सीनेट के अधिवेशन काल में विद्यमान 
थी, तो उस पर नियुक्त व्यक्ति को त्तव तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक उसकी नियुक्ति 
'की सीनेट द्वारा विधिवत पुष्टि न हो जाए। 

जहाँ उच्च पर्दों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति पर कांग्रेस के उच 
सदन-सीनेट की स्वीकृति या प्रतिबन्ध लगा हुआ है, वहाँ कुछ वर्गों के पदों को छोड़कर 
(सर्दोच् न्यायालय के न्यायाधीश, कांप्रेस द्वारा स्थापित आयोगों आदि के सदस्यों तथा 
लोकसेवा के नियमों के अनुसार नियुक्त पदाधिकारी) अन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति 
स्वैच्छा से हटा सकता है और ऐसा करने में उसे सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता 
नहीं होती है | इस प्रकार पदच्युति के अपने इस अधिकार के बल पर राष्ट्रपति एक 
विरोधी सीनेट पर उससे सहयोग करने का दबाव डाल सकता है । कांग्रेस के सदस्य 
अपने मित्रों और रिश्तेदारों की नियुक्तियों के सदैद आकांक्षी रहते हैं और इसलिए वे 
राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध नहीं करते | 

विदेश नीति के 'संचालक के रूप में राष्ट्रपति विदेशों से सब्धियाँ करता है और 
आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का निर्णय भी करता है, परन्तु अपने इन कार्यों के सम्पादन मे 
भी वह किसी न किसी रूप मे कांग्रेस पर निर्मर रहता है | सन्धियाँ तभी लागू हो सकती 
हैं जब सीनेट बहुमत से उनकी पुष्टि कर दे | सीनेट की विदेशी मामलों की समित्ति की 
राय का राष्ट्रपति को महत्त्व देना पड़ता है । इसी तरह विदेशों के साथ युद्ध की घोषणा 
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करने से पूर्व भी राष्ट्रपति के लिए यड्ड आवश्यक होता है कि वह काग्रेस के दोनों सदनों 
की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त कर ले। परन्तु इससे यह नहीं समझना घाहिए कि काँग्रेस 
इस शैत्र में राष्ट्रपति पर पूर्ण नियत्रण रखती है | वास्तविक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति ऐसे 
कूटनीतिक सम्बन्ध रथापपेत कर सकता है या ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता 
है अथवा सेना को ऐसी अवस्था में नियुक्त या तैनात कर सकता है कि युद्ध अनिवार्य हो 
जाए | वर्तमान समय में राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति मे य्यवहार में कांग्रेस के युद्ध 
की घोषणा के अधिकार को हस्तगत कर लिया है। फिर भी काँग्रैस के निश्चय का उसे 
सम्मान करना पड़ता है । 

स्पष्ट है. कि राष्ट्रपति कै कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों पर कांग्रेस का पयाप्ठ प्रमाव 
तथा राहमागिता रहती है, लेकिन कॉग्रेस भी इतनी शक्ति-सम्पन्न नहीं है कि बह 
कार्यपॉलिका राम्मत्धी कार्यों में राष्ट्रपति फा मेतृत्द करे | दोनों में पारस्धरिकता की स्थिति 
ही अमरीकी राजनौतिक घष्यदस्था को शक्ति प्रदान करती है । 


व्यवस्थापन के क्षेत्र में कॉप्रेरा व राष्ट्रपति 

संविधान के शक्ति-विभाजन के अनुसार ध्यवस्थापन के क्षेत्र में काँग्रेस का 
एकापधिकार है और राष्ट्रपति को उससे कोई प्रयोजन नहीं है परन्तु बासाविकता यह है कि 
व्यवहार मे राष्ट्रपति एक बड़ी सीमा तक काग्रेस के व्यवस्थापन-कार्य में सहमागी या 
सहयोगी होता है । स्वय विधान में कहा गया है कि “राष्ट्रपति समय-रामय पर सप की 
स्थिति के बारे में काग्रेस को सूचना देगा और उसके विचारार्थ ऐसे प्रस्तावों की 
सिफारिश करेगा, जिन्हें बह आवश्यक समझे ।” स्पष्टतः इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति 
'को अधिकार है कि वह समय-सपय पर आन्तरिक व बाह्य परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए 
कौंग्रेस को अपने लिखित या मौलिक संदेश मेजता रहे | चूँकि प्रशारान और वैदेशिक 
मामलों में राष्ट्रपति का अनुभव प्राय गहन होता है अतः कॉंग्रेस राष्ट्रपति के इन॑ सम्देशों 
को पर्याप्त महत्व देती है । प्रायः बहुद्र से कानूनों का सूत्रपात राष्ट्रपति के इन्हीं सदेशों से 
होता है | राष्ट्रपति काग्रेस को मेजे जाने वाले अपने संदेश में देश की सामान्य स्थिति से 
अवगत कराते हुए उसे सुझाद देता है कि “विद्यमान परिस्थितियों या समस्याओं का 
सामना करने के लिए सामान्‍्यतया किस प्रकार का व्यवस्थापन आवश्यक है | राष्ट्रपति 
अपने सदेशों के माध्यम से विभित्र कानूनों के निर्माण का भी सुझाव भेजता है | यथपि 
सबैघानिक दृष्टि से काग्रेस राष्ट्रपति को प्राय ठुकराने का साइस नहीं करती, क्योंकि उसे 
भी अनेक दातों के लिए राष्ट्रपति पर निर्मर रहना पड़ता है | बियर्ड का मत है कि 
“रचनात्मक कार्य-कुशलता के क्षेत्र में कौंग्रेल का हास छुआ है और इसके साथ ही 
कार्यपाल्िका के क्षेत्र में लगभग क्रान्तिकारी वृद्धि हुई है ।" 

कँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के सन्देशों का प्राय. आदर ही होता रहा है | यदि काँग्रेस 
राष्ट्रपति के सन्देशों की अवहेलना करे, तौ राष्ट्रपति सीधे जनता से अपील करके अथवा 
अन्य प्रकार से लोकमत को प्रमादित कर सकता है और तब जनता काँग्रेस के सदस्यों 
को राष्ट्रपति की इच्छानुसार आचरण करने के लिए बाध्य कर सकती है | अब यह 
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जाए वध एज7एजजाआज एाटा९३३९ छा एट फटा वी छो& टडल०छ। ८ 
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परम्परा सी स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति नियमित रूप से काँग्रेस को सन्देश भेजता है 
और व्यवस्थापन का अधिकांश कार्य काँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के सन्देशों के आधार पर ही 
'किया जाता है । 

व्यवस्थापन फे क्षेत्र में काग्रेस पर अपनी इच्छा थोपने की दृष्टि से राष्ट्रपति अनेक 
प्रकार से सक्षम रहता है--() प्रमुख काग्रेस सदस्यों की इच्छा के अनुकूल नियुक्तियाँ 
कर वह उन्हें व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य के लिए अपने अनुकूल बना सकता है | 
(४) विरोधी काँग्रेस सदस्यों को वह उसके द्वारा दिए हुए लामों से बंचित किए जाने का 
भय दिखाकर (उदाहरणार्थ उच्च पर्दों पर नियुक्त उनके मित्रों व रिश्तेदारों आदि को 
पदच्युत करने की धमकी देकर) भी अपने अनुकूल बना सकता है। (9) कांग्रेस के 
प्रमुख सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके और उन्हें आन्तरिक प्रशासनिक 
आवश्यकताओं च वैदेशिक सम्बन्धो की समस्याओं से अवगत कराकर भी राष्ट्रपति कांग्रेस 
सदस्यों को इस बात के लिए तैयार कर सकता है कि वे उसकी इच्छानुकूल व्यवस्थापन 
करने की दिशा में अग्रसर हों | (।४) एक प्रमुख राजनीतिक दल का सर्वोच्च नेता होने के 
'कारण भी वह अपनी इच्छानुकूल व्यवस्थापन कराने में पर्याप्त सक्षम है। राष्ट्रपति के दल 
का भी काग्रेस में बहुमत हो सकता है । फलतः काग्रेस में उसके दल के सदस्य स्वयं 
इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके नेता राष्ट्रपति द्वारा सुझाषा हुआ 
व्यवस्थापन कार्यक्रम काँग्रेस द्वारा कार्यान्वित हो जाए | 

काँग्रेस के ध्यवस्थापन के एकाधिकार को राष्ट्रपति अपनी निषेधाघिकार की शक्ति 
या वीटो (५४८७ ए०५८) द्वारा भी निषन्जित करता है | विधि-निर्माण कार्य कौंग्रेस का है 
परन्तु कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून तमी बन सकता है जबकि राष्ट्रपति 
उस पर हस्ताक्षर कर दे । राष्ट्रपति कौंग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर अपना निलम्बन 
अ्रतिषेध या दिलम्बकारी दीटो (५७७७०८४७०५७ ५८४०) लगा सकता है, किन्तु कौंग्रेस के 
दोनों सदनों द्वारा बहुमत से उन विधेयकों को पुनः पारित कर देने पर राष्ट्रपति उसे रोक 
नहीं सकता तथापि व्यवहार में देखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा दीटो किए गए विधेयकों में 
प्रायः एक प्रतिशत विधेयक भी दुब्वारा काँग्रेस द्वारा पारित नहीं किए गये | इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रपति अधिवेशन के अन्त के निकट भेजे गए विधेयकों को जेदी वीटो 
(९००८८ ५००) कर सकता है । राष्ट्रपति अपनी दीटो (४८४०) शक्ति का प्रयोग 'करके ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ उसे प्रयुक्त करने की धमकी देकर भी काँग्रेस का अपना प्रमाव डाल सकता 
है। वहाँ काग्रेस देश के वित्त पर अपनी नियन्त्रण शक्ति द्वारा एवं विधेयकों को दुबारा 
पारित करने की शक्ति द्वारा राष्ट्रपति को सीमा में रहने को विवश कर सकती है | 
संविधान के अनुसार वित्त सम्बन्धी अधिकार तो पूर्णतः कांग्रेस को ही प्राप्त हैं। व्यवहार में 
'यद्यापि बजट राष्ट्रपति के संरक्षण में तैयार किया जाता है, किन्तु उसे स्वीकार, अस्वीकार 
या कम करना पूर्णतः कांग्रेस पर निर्मर है | इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन में 
कर्म करके काँग्रेस उसकी सारी योजनाओं को निरस्त कर सकती है और प्रशासनिक 
क्षेत्र में उरो असफल बना सकती है। 

इस प्रकार ध्यवस्थापन क्षेत्र में जहाँ राष्ट्रपति, कौंग्रेस के क्रियाकलापों को पर्याप्त 
रूप से प्रमावित करता है, वहाँ कॉग्रेस इस स्थिति में रहती है कि वष् राष्ट्रपति के 
स्वेच्छाचारी आचरण को नियत्रित रख सके | एक अत्यन्त दुराग्रही तथा तानाशाह 
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शट्ट्रपाति को सही मार्ग पर लाने कै लिए कौंग्रेस के पास महामियोग का ब्रद्मास्त्र होता है, 
यद्यपि व्यवहार में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महामियोग पारित नहीं किया जा 
सकता है । 974 ई. में शा्रपति रिपर्ड तिक्‍्सत ने महामियोग के भय से आतकित होकर 
अपने पद से त््यागपत्र दे दिया था । 

निष्कर्ष रूप में, राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों सवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रथाओं के 
अनुसार एक-दूसरे के कार्यो को प्रभावित करते हैं और अपने सम्पर्न्धों में अवरोध व 
सतुलन प्रणाली के कारण अम्योन्याप्रित हैं 


उपराष्ट्रपति 
(फात्ल्नथल्ध्रतशा।) 

संयुक्त राज्य अमेरिका के सदिघान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, लेकिन देश 
की शासन-प्रशासन में उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । उसका कार्य उसी समय 
प्रारम्य होता है जिस समय राष्ट्रपति का अपना पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता 
है | उपराष्ट्रपति के निर्दाचन की दिधि वही है जो राष्ट्रपति की है | राष्ट्रपति के निर्वाघक 
दो दोट देते हैं--एक शर्ट्रपति के लिए दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए । जिस व्यक्ति को पूर्ण 
बहुमत प्राप्त होता है वही उपराष्ट्रपति बनता है, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिवन्ध यह है कि 
उसके पक्ष में आधे से अधिक भत्त आने चाहिए | यदि किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं 
होता तो सीनेट दो उम्मीदवारों में से एक को निर्वाचित करती है और वह व्यक्ति 
उपराष्ट्रपति पद पर आत्तीन हो जाता है । यह निरचप करने के लिए कौन उपराष्ट्रपति हो, 
सीनेट के कृम से कम दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है ज्ञथा उपराष्ट्रपति को 
कुल सदस्यों के आघे से अधिक मत प्राप्त होना जरूरी है | इस दात का ध्यान रखा जाता 
है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही राज्य के न हों | 

उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी में निष्न योग्यताएँ होनी चाहिए-- 

(]) वह सयुक्‍त राज्य अमेरिका का जन्पजात नागरिक हो | 

(2) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो | 

(3) वह-कम से कम [4 वर्ष से सयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो | 

'उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का निश्चय करने के लिए दो बातों का घ्यान एखा 
जाता है. 

(0) उपराष्ट्रपति उस भौगोलिक भाग का निवासी न हो जिसका निवासी शांट्रपति 
है | यदि राष्ट्रपति उत्तर या पूर्व का है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण या पश्चिम का निदासी होना 
चाहिए | 

(0) छपराद््रपति और राष्ट्रपति दोनों एक पार्टी-कक्ष से सप्बत्पित न हों वरन्‌ 
मित्र-मिन्न कक्ष के हों। 

उल्लेखनीय है कि 967 ई. में पारित 25वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपदि को यह 
अधिकार मिल गया है कि वह निर्वाचनों के मध्य उपराष्ट्रपति का पद'रिक्त हो जाने पर 
किसी को उस घद पर मनोनीत कर सकता है और वह व्यक्ति कौंग्रेस के दोनों सदनों 
की पुष्टि या अनुसमर्थन के अपने पद की शपथ ग्रहण करता है ॥ 4973 ईं. में जब 
उपराष्ट्रपति एग्न्यू (8०८) पर अष्टाचार के आरोप लगाए गए थे तो उन्होंते 0 अक्टूबर, 
973 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया और रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति निक्सन 
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0४०) द्वारा जेरॉल्ड फोर्ड (६0) को उपराद्रपति नियुक्त किया गया जिन्होंने 
4 दिसंबर, 973 को पद की शपय ग्रहण की । अमेरिका के इतिहास में जेरॉल्ड फोर्ड 
पहले उपराष्ट्रपति थे जो निर्वाचन द्वारा अपने पद पर नहीं आए । फोर्ड तब और भी 
आग्यशाली रहे जब 9 अगस्त, 974 को राष्ट्रपति निक्‍्सन द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर वे 
(फोर्ड) देश के राष्ट्रपति बन गए । अमेरिका के 98 वर्ष के इतिहास में यह पहला अदसर 
था जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने घद घर रहते हुए कार्यावधि पूरी हुए बिना ही 
त््याग-पत्र दिया हो | 

जहाँ तक उपराष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का सम्बन्ध है, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
उपराष्ट्रपति को प्रायः दो मुख्य कार्यों को सम्पादित करना पडता है : (0) यदि राष्ट्रपति की 
मृत्यु के कारण अथदा अन्य किसी कारण उसका पद रिक्त हो जाए तो शेष अवधि के लिए 
उसका कार्यमार सम्पालना | (0 उपराष्ट्रपति को कुछ शक्ति प्रदान करने के लिए 
सविधान-निर्माताओं ने उसे सीनेट के अध्यक्ष (2४770) का पद प्रदान किया है। परन्तु 
सीनेट में भी वह केवल निर्णायक मत ही दे सकता है, मतदान में वह भाग नहीं ले सकता 
क्पोंकि वह सीनेट का सदस्य न होकर बाहर का व्यक्ति होता है । सीनेट के अध्यक्ष के 
रूप में उपराष्ट्रपति को यह लाम है कि वह विधि-निर्माण के कार्यकलारपों से परिचित रहता 
है | उपराष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की नीतियों और योजनाओं से परिचित होना लामप्रद ही है, 
अतः भूतकाल में उपराष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डलीय बैठकों में निमन्त्रित किया जाता रहा और 
शट््रपति रूजवेल्ट के समय से तो उसे प्रायः नियमित रूप से मन्त्रिण्डल में आमञ्नित किया 
जाता था | राष्ट्रपति आइजन होवर के काल सै उपराद्रपति का पद सशक्त, सम्पानजनक 
व प्रमावशाली बना | [949 ई. से उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य होता है । 
954 ई. में यूह घोषणा भी की गई कि जब कमी राष्ट्रपति परिषद्‌ की बैठकों में अनुपस्थित 
होगा तो उपराष्ट्रपति ही इसका समापतित्द करेगा | राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने की दशा में 
'उपराध्रपति ही मंत्रिपडल की बैठकों का समापतित्व करता है | अब उपराष्ट्रपति के पद का 
महत्व बढ़ता जा रहा है और उसको एक राजनीतिक एवं प्रशासकीय पदाधिकारी के रूप में 
स्थापित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं | उपराष्ट्रपति पद का महत्व इस दृष्टि सै 
बहुत अधिक बढ गया है कि किसी कारणदश राष्ट्रपति-पद के रिक्त हो जाने पर उसे कभी 
भी राष्ट्रपति बनना पड़ सकता है ॥ 

'उपराष्ट्रपति कौ वैवन और नियमानुसार भत्ते प्राप्त हैं। उसका कार्यकाल यद्यपि चार 
वर्ष का होता है, किन्तु काँग्रेस महामियोग द्वारा उसे भी अपने पद से हटा सकती है 
'उपराष्ट्रपति पद को उपयोगी बनाने हेतु लॉस्की ने कहा है कि “उपराष्ट्रपति को और 
अधिक कार्य सौंपे जायें, जिससे राष्ट्रपति का कार्यमार कुछ कम हो सके ।'“ साइांश में, 
यहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अमेरिकी कार्यपालिका के दी 
सशक्त पहिये हैं | 


हि लगन तल अजब किन 
4. ६, मे पट ॥कफ्रफ:शा निच्रव्त-प 
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काँग्रेस 
(एणाए्ट/ट७) 





सयुक्‍क्द्र राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन शक्तियां कांग्रेस में निहित हैं | जैसा कि 
सदिधान में कहां गया है, “इसके अन्तर्गत आवटित की गई समरत विधायिकी शक्तियाँ 
सयुकत शज्य की एक काँग्रेस में निद्चित होंगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि 
समा के रूप में होगा।"! 

अमैरिकी शासन व्यवस्था में काग्रेस की शक्तिशाली भूमिका होने के बादजूद भी 
बह ब्रिटिश ससद की 'तरह सर्दोच्च नर्दी है क्‍योंकि उत्तके द्वारा निर्मित कानून सविधान 
विदेधी होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं | साथ 
ही छसे राज्यीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है | अपेरिका में “नियन्त्रण 
तथा शक्ति-सन्दुलन का सिद्धान्तः इतना व्यापक है कि शासन का कोई अग चाह्ट कर 
भी तानाशाह नहीं बन सकता है | इससे भी काग्रेस की स्थिति और शक्ति प्रमावित 
हुई है । 

काँग्रेस की शक्तियाँ और कार्य 
(00२ ६४5 25 7एच्टांजाड ७ ॥76 (९०॥87655) 

अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को निम्तानुझ्ार विश्लेषित किया जा 
सकता है-- 

(॥) विधायी शक्तियों ([-०छांडअणाढ ९०४०८5)--ये निम्तलिखित पौंष भागों में 
विमक्त की जा सकती हैं... 

(0) अभिव्यक्त शक्तियाँ (८चए४०5५४०6 707८८४)--यै शक्तियाँ सविघान में स्पष्ट 
रूप से उल्लेखित है, जैसे--कर लगाने एव बसूल करने की, युद्ध की घोषणा करने की, 
डाकपघरों की स्थापना करने की, दैदेशिक एव अन्तर्राट्रीय सम्बच्यों का सचालन करने, 
विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारण करने की शक्त्रियाँ, आदि ६ 

(४) निहित शक्त्रियोँ (प्राफ/०6 00४८७)--ें शक्तियां अभिव्यक्त शक्तियों में 
निहित होती हैं ॥ अभिव्यक्त शक्तियों के प्रयोग के लिए ये आवश्यक हैं ॥ सर्वोच्च 
न्यायालय की व्याख्याओं ने अभिव्यक्त शक्तियों में निहित शक्तियों का स्पटीकरण किया 
है | उदाहरणार्थ, सदिधान में उल्लेख है कि “कांग्रेस को दाणिज्य-व्यदसाय का नियत्रण 
करने का अधिकार है |” परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने निहित अर्थ की लगनग 00 से भी 
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अधिक निर्णयात्मक व्याख्याएँ दी हैं उनके द्वारा काँग्रेस को बड़े विस्तृत अधिकार प्राप्त हो 
गए हैं। 

(9 समवर्ती शक्तियों ((.०॥८एघाथा। ए०४८५)--ये वे शक्तियां हैं. जिन घर राज्य 
के विधान-मण्डलों और काग्रेस दोनों को विधि-निर्माण करने का अधिकार है । ये 
शक्तियाँ निश्ययात्मक रूप से संविधान में स्पष्ट कर दी गई हैं। संविधान के अनुसार जो 
शक्तियाँ सघ को प्रदान की गई हैं. वे राज्यों की हैं अथवा जनता की । 

(४९) निर्देशात्पक एवं अनिर्देशात्मक शक्तियों ([आ6:09 भा0 एलागंडडंएट 
ए0णथ5)-सदिघान द्वारा कांग्रेस को दिए गए अधिकार अधिकांशतः अनिर्देशात्मक हैं 
अर्थात्‌ कांग्रेस चाहे तो उन्हें प्रयोग में ला सकती है और चाहे तो नहीं । उदाहरणार्थ, 
कौंग्रेस को ऋण लेने का अधिकार है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह ऋण ले ही । 
कांग्रेस को निर्देशात्मक अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ, सदिधान द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय को अपील सम्यस्धी अधिकार प्राप्त हैं और कांग्रेस के नियमों के अन्तर्गत होने 
पर ही किसी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख की जा सकती है | यदि 
कॉग्रेस इस अधिकार का प्रयोग करती है तो न्याय की व्यदस्था दुर्दल हो जाएगी क्योंकि 
कांग्रेस हर जगह हस्तक्षेप करती रहेगी | परन्तु कौंग्रेस की इच्छा है कि अपनी 
विवेक-शक्ति का प्रयोग कर वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे शासन के अन्य 
विभागों की व्यवस्था खराब हो जाए।॥ 

(४) संशोधन की शक्तियों (ए०छथ८5 ण #जाध्यकाग्रधा--संविघान तब तक 
संशोषित नहीं किया जा सकता, जय तक “कि उस संशोधन को कौंग्रेस के दो-विहाई 
बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाये | 

काँग्रेस की मूल शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में ही हैं । बैसे कानून-निर्माण करने का 
कार्य कौंग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा सम्पन्न होता है, क्योंकि समस्त विधेयक कौंग्रेस 
द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं. और राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षरों के उपरांत ही वे कानून का रूप घारण कर पाते हैं। राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा 
पारित किए हुए विधेयक को दीटो (५७०) करने का अधिकार है, परन्तु कौंग्रेस विधेयक 
'को दो-तिहाई बहुमत से पुन: पारित कर उस दीटो या निषेघाधिकार को प्रमावहीन कर 
सकती है। संदिघान-संशोधनों के बारे में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार अथदा दीटो करने 
की शक्ति प्राप्त भहीं है | 

(2) देश की सुरक्षा का अधिकार (९0छ८टाड३ 60 एड ऐशथला०& त॑ 08 
(०ण०))--दैश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कांग्रेस की शक्तियाँ प्रायः असीमित हैं ! इस 
चर संविधान मैं केवल एक ही प्रतिबन्ध है कि राष्ट्रपति प्रधान सैनापति होगा तथा सेना के 
नियोजन दो वर्ष से अधिक नहीं किए जाएँगे। काँग्रेस सेनाओं का निर्माण और उनकी 
व्यस्था कर सकती है | वह जन-सेवा तथा सैनिक दलों का निर्माण कर सकती है और 
राज्यों की सेना के संगठन की भी व्यवस्था कर सकती है | काँग्रेस ही युद्ध की घोषणा 
करती है । वह प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को राष्ट्रीय-सुरक्षा में भाव लेने अथवा सैनिक सेवा 


. छ$ल्‍्ताव्तों ज॑ ॥पटेट व 0 ॒क्ततारछा रंधशउपंपपतक, 
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दैने के लिए बाध्य कर सकती है | वही देश की तेता के व्यय के लिए धन स्वीकार 
करती है | वही यह निश्चय करती है कि सेना का कितनी संख्या में रखना उपयोगी 
होगा और सेना को किन शस्त्रास्त्रों से सुसऊ्ित किया जाए | राज्य के सेवा सम्बन्धी 
अधिकार भी काग्रेस के अघीन हैं क्योंकि दे श॒गति के समय भी बिना काँग्रेस की अनुषति 
के स्थाई सेना अयवा जहाज नहीं रख सकते ॥ 

(3) महामियोग लगाने का अधिकार (7०४८८ 0 [%फथ्टाणा८])--काँग्रेस को 
राष्ट्रपति, उप->राष्ट्रपति एवं संघीय सरकार के अन्य व उच्च पदाधिकारियों पर तथा 
न्यायाधीशों पर महामियोग घलाने का अधिकार प्राप्त है । अभियोग प्रतिनिधि समा द्वारा 
लगाए जाते हैं और सीनेद उनका निर्णय करती है | यदि सीनेट का निर्धय महानियोग 
के पक्ष में हो तो अपराधी पदाधिकारी को अपना पद त्याग करना पड़ता है। काँग्रेस कै 
दोनों सदरनों को अपने सदनों के सदस्यों के विरुद्ध भी कार्पदाही करने का अधिकार प्रत्म 
है। 

(4) विवचिन सम्बन्धी अधिकार (छाल्ट०७ 7०७थ४)-राष्ट्रपति. और 
'उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किसी व्यक्ति को, पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने पर काँग्रेस 
कौ उनमें से राष्ट्रपति घुनने का अधिकार है | काँग्रेस को सीनेटरों और प्रतिनिधियों के 
चुनांव के समय, स्थानों और दिधि के सम्दन्घ में मी कानून बनाने की राक्ति प्राप्त है और 
काग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की निर्वादत सम्पन्धी योग्यता निश्चित करता है 
"और निर्णय करता है कि उनका चुनाव दैघ ढै या अवैध ? 7926 ई, में पेन्सिलदानिया से 
विलमय एस. येयर और इवियोनिस से फ्रेंक एल. स्पिय सीनेट के सदस्य चुने गए. 
लेकिन सीनेट में इन सदस्यों को सदन में इस आधार पर पद-ग्रहण नहीं करने दिया कि 
उन्होंने अपने चुनाव में भारी घनचराशिं थर्च की थी। काँग्रेस सीनेट और प्रतिनिधि सभा कै 
निर्वाचन को रद्द कर सकती है यदि बह ऐसा करना न्‍्यायसगत समझे | 

45) भश्जियों का अनुसमर्थन था पुष्टि का अपिकार (00७८ रण 6८४५7 
प॥०8५८७)--सीनेट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित सम्धियों की पुष्टि करती है और व्यवहार में 
राष्ट्रपति उनको दास्तविक रूप में स्वीकृत करने से पूर्व सीनेट का समर्थन प्राप्त कर लेते 
हैं | बिना सीनेट की स्वीकृति के राष्ट्रपति कित्ती सत्धि या युद्ध की घोषणा नहीं कर 
सकता | राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई 99 की दर्ताव की सच्धि को सीनेट ने मानने 
से अस्वीकार कर दिया था। फत्नतः संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रघूघ का सदस्य नहीं बन 
सका था। 

(6) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ (5०८५७४४८ ०४थ३)--शक्ति-विमाजन कै 
सिद्धान्त के होते हुए भी कौंग्रेस बहुत हद तक कार्यकारिणी के विभागों पर दियन्त्रण 
'रखदी है ॥ वह विनियर्मों द्वारा मन्त्रिरण्डल की छोटी से छोटी बात का दिनियमन कर 
सकती है, जैसे--विभागों की संख्या वियत करना, उनके आन्तरिके संगठन की व्यवस्था 
'करना, मन्त्रियों औऔर अन्य छच्चाघिकारियों का वैतन नियत करना, कार्यक्षेत्र नियत 'करना, 
आदि | राष्ट्रपति द्वारा की जाने दाली निदुक्तियों में भी कांग्रेस का हाथ होता है। राष्ट्रपति 
द्वारा की जाने वाली समस्त उच्चदर्गीय विदुक्तियों कै लिए. सीनेट की अनुमति लेना 
आवश्यक है, अन्यथा दे वियुक्तियाँ मान्य नहीं हो सकती | इसके अदिरिक्त “सीनेट कै 
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अति शिष्टाघार' की माँग है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में केवल उन व्यक्तियों को 
'नियुक्त करना चाहिए जिनको उस राज्य से सम्बन्धित सीनेटर पसंद करे | 

(7) वित्तीय अधिकार (ह्ा्कलंज ए0४८७)--काँग्रेस को कर लगाने, वसूल 
करने और चुकाने का अधिकार है | वह देश की सुरक्षा और सामान्य हित के लिए 
नियोजन कर सकती है । काँग्रेस द्वारा लगाए गए कर सारे देश पर लागू होते है, 
किन्तु राज्यों के आयात पर बह कर नहीं लगा सकती । यद्यपि व्यवहार मैं राष्ट्रीय 
बजट राष्ट्रपति की देख-रेख में तैयार किया जाता है, परन्तु उसको पारित काँग्रेस ही 
करती है | काँग्रेस को ही उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है । कमी-कभी तो 
बह उसमें ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित कर देती है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही 
बदल जाये | अपने इस अधिकार के प्रयोग द्वारा कॉग्रेस प्रशासकीय विमागों पर अपना 
पर्याप्त नियत्रण और प्रमाव रखती है | 

घन-निषोजन करने की कॉमग्रेस की शक्ति प्रायः असीमित है | उसमें अपवाद 
कैवल यह है कि सेना के नियोजन एक साथ दो वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं 
किए जा सकते । देश की भुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था का विनिमप पूर्णरूप से काँग्रेस के 
हाथ में है । वह सिक्के ढलवा सकती है, उनका मूल्य निर्धारण कर सकती है और 
विदेशी सिक्कों का मूल्य निश्चित कर सकती है | काँग्रेस को यह भी :अधिकार है कि 
वह देश के धन को अन्य राज्यों की सहायता के लिए व्यय करे और अन्य देशों को 
ऋण के रूप में घन दे ॥ 

(8) व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी शक्तियाँ (90४०४ 0णा०थ्यांच्ठ पा066 & 
(०गाण&०७०)--काँग्रेस को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अनेक अधिकार प्राप्त हैं । 
चह उनकी नियन्त्रित करने के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है । वह भाष-तौल 
को नियमित करने, कॉपीराइट और पेटेन्ट के नियमों की व्यवस्था करने, कारखानों में 
मजदूरों के कार्य की दशा आदि के सम्बन्ध में नियम बना सकती है | “वाणिज्य' शब्द का 
अर्थ बडा व्यापक लिया गया है और उसमें यातायात, साधन तथा समागम की सब 
महत्वपूर्ण शाखाएँ, जैसे-रेल, तार, डाक आदि शामिल हैं | 


(9) राज्य सम्बन्धी शक्ति (?०एटा ऐ८४०0४8 $.०5)--नये राज्यों को सघ में 
सम्मिलित करने और विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक परिदर्तल करने का अधिकार भी कौँग्रेस 
कौ ही प्राप्त है | प्रारम्म में संयुक्त राज्य सघ के अन्तर्गत 3 राज्य थे जबकि आज 
उनकी संख्या 50 है | यह काँग्रेस के व्यदस्थापन का ही परिणाम माना जा सकता है। 

(0) न्यायिक शक्तियाँ (00९८ंछां ए०४८5)--कौंग्रेस न्यायिक कार्य भी करती 
है । कॉग्रेस की प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और दूसरे संघीय अधिकारियों 
पर महानियोग लगा सकती है जिसकी सीनेट जांच करती है | कांग्रेस सघीय कानूनों 
के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या कर सकती है, परन्तु उसे सामान्य अपराधों की 
व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि यह राज्यों के क्षेत्र में शामिल है । 
वही यह निश्चय करती है कि सर्दोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे | उनकी 
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नियुक्ति में मौ सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है | कुछ प्रतिबत्यों के अन्तर्गत 
कांग्रेस न्यायाधीशों का येतव भी निर्धारित कर सकती है और पुनर्विद्यार अधिकार क्षेत्र 
की व्यवस्था कर सकती है | निम्नवर्गीय सघीय न्यायालयों का निर्माण मौ काँग्रेस की 
स्वीकृति से ही किया जाता है और वही इन न्यायालयों के अधिकार-द्षैत्र की व्याख्या 
करती है 

सक्षेप में, अमेरिकी काँग्रेस की शक्तियाँ बहुमु्री विश्व का शक्तिशाली निकाय हैं| 
लेकिन अमेरिका की न्यायिक पनरावलोकन की शक्तियों ने उसकी शक्तियाँ को सीमित 
कर दिया है | 

सीनेट 
($शागंशे 

शक्ति और सम्मान की दृटि से सीनेट का विशेष महत्व है | दढ काँग्रेस के प्रथम 
सदन त्ते अधिक शक्तिशाली है। समय के साथ सीनेट की शक्तियों में इतनी वृद्धि हुई है 
कि छस्ते आज विश्व के द्वितीय रादनों में सर्दाधिक शक्तिशाली कहा छावा है 
रॉगठन, निर्वाचन, पदाधिकारी आदि 
(९००७०$॥0%, 5००७००, 0004-८४ थ४४ ८८) 

अमेरिका की सीनेट का निर्माण राज्यों की समानता के सपीय सिद्धान्त के आधार 
पर हुआ है ॥ सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्द प्राप्त है । समी राज्य 
अपने-अपने यहाँ से दो प्रतिनिधि चुनकर सीनेट के लिए भेजते हैं ॥ सविधान के अनुच्छेद 
(5 में स्पठट उल्लेख है कि “किसी राज्य को उसकी चंहमति के बिना भीनेट में प्रतिनिधित्व 
'की समानता से वधित महीं किया जा सकता है [7 लार्ड द्राइस के शब्दों में--'सीनेट 
शारान मैं गुठत्वाकर्षण का केन्द्र है । एक ओर तो वह प्रतिनिधि समा की लोकतन्त्रात्यक 
असादघानी और धृष्ठता पर और दूसरी ओर राष्ट्रपति की महत्वाकाक्षाओं पर रोक लगाने 
वाली एक सत्ता है ।“ प्रारम्म में जब 3 शज्यों ने मिलकर अमेरिकेत सघ का निर्माण 
किया तो सीचेट के सदस्यों की सपमा केवल 26 थी । वर्तमान झमय में अमेरिका सघ में 
50 राज्य हैं, और सीनेट के सदस्यों की सख्या 00 है | 

भीनेट का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति कम से कम 9 वर्ष से 
सयुकत राज्य अमेरिका में रह रहा हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो और दह उस 
राज्य का निवासी हो जिससे उसका निर्वाचन हुआ हो | निर्वाचित होने पर सीनैट का 
सदस्य अमेरिकी शासन के किसी वैघानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता | 

सीनेट के सदस्यों की अवधि 6 दर्ष है, किन्तु प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य 
अपने पद को रिक्‍्द कर देते हैं और उनका स्थान चव-निर्वाचित सदस्य ग्रहण करते हैं | 
सबिधान के ]7वें सशोधन के अनुसार अब सीनेटरों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष न रह कर 
प्रत्यक्ष हो गया है | सीनेट का सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है, और उसके निर्वाषित 
होदे पर समभावधि का कोई प्रतिबन्च नहीं है | 


.. #ललादथा टिपक्ाा०0०, #फलेट-४ 
2. 80९४, स्‍ंडश११७ उ ऐनैकवेशाल साफएपमदालव 
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उप-राष्ट्रपति सीनेट का पदेन समापति होता है | उसे वाद-विदाद में भाग लेने का 
अधिकार नहीं है और न ही मतदान करने का | समान मत आने पर उसको निर्णायक 
मत देने का अधिकार है | उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष-पद ग्रहण करने के लिए सीनेट 
के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं जो प्रायः बहुमत दल का सदस्य होता 
है। सौनेट के सचिव, सार्जेण्ट-एट-आर्म्त आदि अन्य पदाधिकारी भी होते हैं । 


सीनेट की शक्तियाँ एवं भूमिका 
(ए०एट६ 300 ऐण8 0( ए8 5०७) 

सीनेट की शक्तियों को मुख्यतः तीन भागों म गवमाजित किया जा सकता 
है--श्यवस्थापन सम्बन्धी, कार्यपालिका सम्बन्धी एवं न्यायपालिका सम्बन्धी | 

(0) व्यवस्यापन सम्दन्धी शक्तियोँ ((८8४४०७४० ?ए०फ्रथ»-कौंग्रेस के दोनों 
सदन समान पदीय हैं और व्यवस्थापन के क्षेत्र में उनकी शक्तियाँ समान हैं | 

कोई भी विधेयक उस समय तक अधिनियम (कानून) नहीं घन सकता जब तक 
बह सीनेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता । वित्ञ-विधेयक यद्यपि प्रतिनिधि समा में ही 
प्रस्तावित किए जाते हैं, तथापि सीनेट उन्हें स्दीकृति प्रदान करती है, उनमें सशोधन कर 
सकती है अथवा उन्हें निरस्त कर सकती है | सीनेट वित्त-विधेयक की प्रारम्भिक घारा 
(80०८७४६ (09७५७) में कोई भी संशोधन नहीं. कर सकती, परन्तु शेष विधेयक में दह 
इतना संशोधन कर सकती है कि उसका रूप ही बदल जाये 

साधारण विधेयक--साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा 
सकते हैं। इस सम्दन्ध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों सदनों द्वारा 
स्वीकार होने पर ही कोई विधेयक कानून बन सक्रता है | यदि दोनों सदनों में मतमेद हों 
तो दौनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा उसे दूर किया जाता है, जहाँ सीनेट ही सदा 
लामदायक स्थिति में रहती है ! 

'साविधानिक विधेयकों के विषय में भी दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान है | 
दोनों ही सदनों में संविधान सशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तावित हो सकते हैं और प्रत्येक 
ऐसे विधेयक को पारित समझा जाने के लिए गह आदश्यक है कि उसे दोनों सदन 
अपने-अपने दो-तिहाई बहुमत से पारित करें | मुनरो के शब्दों में-'यह कांग्रेस की एक 
समकक्ष शाखा है, अधीनस्थ शाखा नहीं है और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय विधान 
(कानून) बनाने का कार्य करती है (४ 

(2) कार्यपालिका सम्दन्धी शक्तियों ए८४०८०४४८ ?०फध्य9--कार्यपालिका 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण शक्तियों ने सीनेट को संसार के समस्त उच्च सदनों में अधिक 
शबक्ठिशाली बना दिया | उसकी महत्वपूर्ण शक्ति सन्धियों की पुष्टि की है । राष्ट्रपति द्वारा 
विदेशों कै साथ की गई सधियाँ त्तद तक लागू नहीं की जाती जब तक उन्हें सीनेट अपने 
दो-विष्ाई बहुमत से अनुमोदित न कर दे | इस शक्ति ने उसे राष्ट्र के वैदेशिक मामलों 
के नियंत्रण और निर्देशन करने की शक्ति प्रदान करते हुए विदेश 'भोति के सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया | 

, ऑब्णफक : प्रट गंआऑणडड] 00% ॑ फंड त.5.8., 9 30॥ 
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सच्चियों के सब्ध में सीनेट की शक्ति का उल्लेख करते हुए जॉन है का मत है 
कि-..सीनेट में आने वाली सन्धि अखाड़े में जाने वाले सौंड के समान है | यह नहीं 
कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, किन्तु एक बात 
सुनिश्चित है कि वह अखाड़े से बाहर नहीं जायेगी |“ लॉस्की का भी यहीं मत है कि 
“अन्तरीष्रीय मामलों में प्रमादी होने के कारण विश्व की कोई भी विधान सभा सीनेट की 
बराबरी नहीं कर सकती [”* 

() प्रायः कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रशासकीय समझौतों की परम्परा कै कारण 
इस शक्ति का महत्व घट गया है । राष्ट्रपति प्रशासकीय समझौतों को गुप्र रख सकता है, 
परिणामस्वरूप उसके वैदेशिक मामलों पर सीनेट का नियंत्रण ढीला हो जाता है। पर 
यह दिचचार अतिशयोक्तिपूर्ण है | शष्ट्रपति यदि ऐसे प्रशासकीय समझौते करले जो सीनेट 
न चाहती हो हो राष्ट्रपति बहुत समय तक उन्हें कायम नहीं रख सकता और यह पूर्ण 
समव है कि सौनेट कानून द्वारा उस प्रथा को ही समाप्त कर दे | 

(0) सीनैट की दूसरी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की हुईं 
नियुक्तियोँ के पुष्िकरण की है | इस पुटिकरण के लिए केवल साथारण बहुमल की 
आवश्यकता होती है | नियुक्तियों के विषय में, यदि सीनेट अपने निश्चय पर दृद्ध रहे तो 
राष्ट्रपति सीनेट द्वारा इगित मार्ग पर घलता है | व्यवहार में साधारणतया सीनेट राष्ट्रपति 
द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों का अनुमोदत कर देती है, पर विशेष परिस्थितियों में वह इन्हें 
रइ भी कर सकती है | ऐसा करके बह शाट्रपतिं पर नियत्रण रखती है | 

(0) तीसरी शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शक्तियों की जींच से सम्बन्धित है | 
इस बाओे में सीनेट कां निर्णय अतिष होता है | सीनेट को सब प्रकार के कार्यों में 
जोंच-पड़ताल करने का अधिकार है ॥ सीनेट द्वारा की जाने वाली खोजें बहुत गंभीर और 
दूरगामी परिणाम रखने वाली होती हैं। बहुत से अधिकारी सीनेटरों से बहुत भयभीत और 
आशकित रहते हैं । सीनेट की खोजें बहुत प्रसिद्धि पाती हैं और बहुघा इन कार्यवाहियों 
की न्यूज रील बनाई जाती है या इन्हें टेलीविजन कैमरों में लिया जाता है। सीनेटर 
जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने कुख्यात “वाटरगेट काण्ड' 
की छो क्रान्तिकारी जौंच-पड़ताल की उसने सीनैट की “आकर्षण शक्ति' को 
विश्वविख्यात बना दिया | इस जाँच के फलस्वरूप भूतपूर्व शक्तिशाली राष्ट्रपति निकसन॑ 
को पद-त्याग करने के लिए दिवश होना पड़ा था। 

सीनेट को यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से किसी विदेशी शक्ति से किसी 
विषय पर वार्ता करने की प्रार्थना करे, परन्तु आरम्मण (77737४9०) की शक्ति सीनेट के 
घास न होकर राष्ट्रपति के पास होती है । 

सीनेट की अन्तिम कार्यकारी शक्ति युद्ध की घोषष्ण फम्पन्दी है। इस विधरय में 
प्रतिनिधि समा के साथ सीनेट भी युद्ध की घोषणा किए जाने से पहले उसे अपनी 
स्वीकृति प्रदान करती है। सैद्धान्तिक रूप से सीनेट की शक्ति यद्यपि प्रतिनिधि समा के 
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समकक्ष ही है, परन्तु सम्धियों के अनुसमर्थन या पुष्टि करने की शर्तों के साथ सीनेट का 
महत्व इस शक्ति की दृष्टि से भी प्रतिनिधि स़रमा से बट जाता है । 

(3) अन्वेषण सम्बन्धी शक्तियों (80४८७ 0 ॥॥४०॥ह०॥07)--सीनेट को समस्त 
भहामियोगों को सुनने का एकाघिकर प्राप्त है | सीनेट राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राजदूत, 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एद अन्य उच्च सिविल अफसरों 
के अभियोगों के मुकदमे सुनने के लिए न्यायालय का कार्य करती है| प्रतिनिधि समा 
द्वारा दोषारोपण करके प्रस्तावों को सीनेट के सप्रक्ष रखा जाता है और सीनेट दो-तिहाई 
बहुमत से इन महाभियोगो घर निर्णय देती है। महामियोग की सुनवाई के समय सीनेट 
का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और इस सदन के कोरम के 
लिए दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है | अभी तक सीनेट द्वारा कुल 
(2 महामियोग प्रस्तावों की जौंद की गई ६ इनमे से 4 महामियोगो के प्रस्ताव पारित 
किए गए । राष्ट्रपति एण्ड्रयू जॉनसन पर लगाया गया महामियोग असफल रहा । 
महामियोग की जाँच करने की प्रक्रिया में सीनेट समी कार्य, गैसे--आदेण, जारी करना, 
गवाहों की बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि कार्य करती है | सीनेट अन्येषण समितियों 
द्वारा यह कार्य करती है । गेलोवे “सीनेट की इन अन्वेषण समितियों को कार्यपालिका के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी बताया है ।" 

(4) अन्य अधिकार--सीनेट सविघान सशोधन प्रक्रिया में भाग लेती है, सघ भे नए 
राज्य के प्रवेश की स्वीकृति देती है और राष्ट्रपति एदं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 
किए गए मतदान की गणना करती है | यदि उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी व्यक्ति 
को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो दो सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों में से किसी एक को 
उपनराष्ट्रपति निर्वाचित करती है | सीनेट ही अपने निर्वाचनों, निर्वाचन-विवरणों और 
सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करती है ] 

उपयुक्त अधिकारों के आघार पर यह कहा जा सकता है कि सीनेट विश्व का एक 
शक्तिशाली सदन है। 


सीनेट की शक्ति के आधार या कारण 


(845९5 07 ९३७०७5 ७4 70४९४ ण॑ $९॥०(९) 

सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है ॥ इसके 
निप्ललिखित कारण हैं... 

(7) संविधान-निर्माताओं की इच्छा (जा 6. पाल. 00:रत्ताएणा- 
प्राऑध्थ$३--संविधान-निर्माता सीनेट को संघीय-शासन प्रणाली की रीढ (8400०) 
बनाना घाहते थे । राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का स्वेच्छाचारी प्रयोग न हो सके, इसके लिए 
सीनेट को कतिपय ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गईं कि त्ताकि वह निरंकुश न बन सके और 
रक्ति-संतुलन बना रहे | इसी तरह प्रतिनिधि समा की मनमानी पर अंकुश रखने के 
लिए व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी सीनेट को प्रोतेनिधि समा का समानपदीय बनाया गया 
और यह व्यवस्था की गई कि समी प्रकार के विधेयक तभी कानून का रूप ले सकेंगे जब 
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उन पर दोनों सदनों की राहमति हो जाए । स्पष्ट है कि सविघान निर्माताओं ने रीनैट को 
ऐसी सन्तुलनकारी मूमिका का रूप देना चाहा जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि समा दोनों को 
अपनी सीमाओं में रख सके । उनकी इच्छा का यह स्वामाविक घरिणाप छुआ कि आज 
सीनैट ससार के सभी द्वितीय सदरनों में अधिक शक्तिशाली है । 

(2) प्रतिष्ठित रादन (!जा00८८6 (/०॥/ट)--सीनेट कानून बनाने वाले लोगों 
का प्रतिष्ठित सदन है | वह राज्यों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में प्रतिनिधित्व करता 
है | आज की स्थिति में सीनेट के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि नहीं वरन्‌ समस्त राष्ट्र के 
प्रतिनिधि हैं । प्रतिनिधि-सभा में स्थानीय हितों का प्रमुत्व रहा है परन्तु सीनेट में ऐसा 
नहीं है | इससे द्वितीय सदन ने रवमावतः प्रथम सदन की तुलना में श्रेष्ठता अर्जित की है 
और उसका सम्मान भी बढा है। 

(3) प्रभावशाली मंच (६॥2०८॥४८ प्र००५८०)--राष्ट्रपति-पद के बाद अमेरिका में 
सीनेट ही सबसे प्रभावशाली मच है ॥ राष्ट्रपति की ही तरह प्रमुख सीनेटरों के भाषणों 
और विचारों को समाधार-पत्रों में प्रथम पष्ठ पर स्थान दिया जाता हैं। सीनेटरों के 
विचार ज़नमत को पर्याप्त रूप से प्रमावित करते हैं | सीनेटर सरकार की किसी भी 
घौंघली, प्रष्टठाधार या अनियमितता को प्रकाश में ्ञाकर जनमत को सरकार के विरुद्ध 
करने की क्षमता रखते हैं | इसके अतिरिक्त वे किसी मी रहस्यपूर्ण विषय पर 
कार्यपालिका सै सूचना माँग सकते हैं | इसके फलस्वरूप सीनेट कै प्रमाव में पर्यास 
वृद्धि हुई है | 

(4) आकार एवं रचना (9026 800 (१0॥705007)--त्तीनेट का संगठन भी उसके 
सम्मान का एक सहायक तत्व है | प्रविनिधि-रामा की अपेक्षा सीनेट एक छोटा सदन 
है । प्रतिनिधि समा में 435 सदस्य होते हैं जबकि सौनेट में 00 सदस्य हैं | सीनेट के 
छोटे आकार के कारण उसमें प्रत्येक सदस्य का अपना महत्त्व होता है | एक छोटा-सा 
शुट, यहाँ ज़क कि एक सदस्य भी कभी-कभी इसकी कार्यवाही में निर्णयात्मक भाग लेता 
है । सीनेट का छोटा आकार सदस्यों में एकता की भादना को उत्पन्न करता है| 

(5) स्थायित्व और स्थिरता (एलपष्शाटा27 आ9 $0७॥॥9)--सीनेट के सदस्यों 
की अवधि 6 वर्ष की होती है, अत. वे पर्य॑प्त समय दक प्रशासन का अनुमव प्राप्त करके 
उत्ते कुशलता प्रदान करतै हैं ॥ प्रायः सीनेटर दूसरी और तीसरी दार भी निर्वाचित होते 
रहते हैं और इस लम्बी अदधि के कारण वे भारी अनुमद प्राप्त करते हैं | यड़ एक रचादी 
सदन है। प्रति दो दर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य “रिटायर होते जाते हैं । कार्यकाल 
की अधिकता के कारण प्रतिमाशाली लोग सीनेट में जाने का प्रयत्त करते हैं | प्रतिनिधि 
समा के योग्य सदस्य जब वहाँ सम्मान प्राप्त कर लेते हैं तो सीनेट में चुन लिए जाते हैं। 
अपनी स्थिरता के कारण यह आकस्मिक परिदर्तनों के विरुद्ध एक अवरोध का काम 
करती है । 

(6) विशिष्ट क्रिया-प्रणाली (59०८४ श००८१७८)--सीनेट की कार्य-प्रणाली मी 
उसकी शक्ति का खोत है | सीनेट की कार्य-विधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने 
का समय प्राय. निश्चित नहीं किया जाठा | सीनेटर छब एक बार सीनेट में बोलने खड़ा 
हो जाता है, छब वह जितनी देर चाहे बोल सकता है । यद्यपि 97 से यह नियम बन 
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गया है कि यदि सीनेट का दो तिहाई बहुमत किसी भी सीनेटर को एक घण्टे से अधिक 
बोलने से रोक सकता है, परन्तु इस नियन्त्रण का प्रायः बहुत कम प्रयोग किया जाता 
है | माषण की स्वतंत्रता ने सीनेट को पर्याप्त शक्ति प्रदान की है, क्योंकि इस सदन के 
द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रश्व पर स्वतन्त्रतापूर्तक विचार किया जा सकता है। 


() दलीय नियन्त्रण का अभाव (०६ ण॑ एथा। 0०॥एण)-सीनेट में 
दल-सगठन, दल नेतृत्व तथा दलीय अनुशासन का अमाव है ॥ सीनेट के सदस्य 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी समय और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं | वे व्यक्तिगत 
रूप से यह निश्चित करते हैं कि कौन-सा रास्ता अपनाया जाए अथवा किस पक्ष को मत 
दिया जाए। इसके अतिरिक्त सीनेट के सदस्यों को किसी वर्ग विशेष अथवा संस्था का 
तनिक भी भय नहीं होता । वे न केवल सरकार की अपितु सर्वोच्च न्यायालय की 
आलोचना करने में भी नहीं हिचकते । इससे राष्ट्रपति भी अंकुश में रहता है और वह 
सीनेट के प्रति पूर्ण आदर करके सम्मान प्रदर्शित करता है। 

(8) मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था का अमाव (0७८ 0 एक्काहक $98क्षोग-- 
मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था के अमाव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सीनेट को विशेष शक्तिशाली 
बनाया है | अन्य देशों के प्रथम सदन द्वितीय सदन की तुलना में इसलिए अधिक 
शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे मन्त्रिमण्डल को बना या मिटा सकते हैं परन्तु अमेरिका 
ऐसी कोई बात नहीं है | अमेरिका में तो मन्त्रिमण्डल की स्थिति भी बहुत दुर्दल 

॥ 

(9) प्रमावी कार्यकारिणी एवं न्यायिक शक्तियाँ (2680०00ए० एए००४४४ & 
700८७ ?०४७४७)--सीनेट के पास महत्वपूर्ण कार्यपालिका सम्बन्धी शंक्तियाँ हैं । वह 
राष्ट्रपति की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है, सत्धियों एवं नियुक्तियों में उसका निर्णय 
अंतिम रहता है | जॉन हे के अनुसार, “सन्धि को सीनेट में भेजना एक बैल को अखाड़े 
में भेजने के समान है | वहाँ से उसके अग-भंग हुए बिना जीवित लौटने की आशा कभी 
भहीं की जा सकती है ॥“ न्यायिक शक्तियों के रूप में सीनेट एक प्रपुख जाँच निकाय 
'का कार्य करती है | सीनेट द्वारा की जाने वाली खोजें इतनी भयानक होती हैं कि बहुत 
से अधिकारी विरोधी काँग्रेस-सदस्यों के प्रश्नों से बहुत घबराते हैं | इसके अतिरिक्त 
सीनेट को ही समस्त महामियोगों पर निर्णय देने की अंतिम शक्ति प्राप्त है । 

(0) प्रत्यक्ष निवचिन (चल ए०८४ंणा)--सीनेट की शक्ति का एक अन्य 
कारण उसके सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है । 93 ई. से ही प्रतिनिधि समा 
और सीनेट दोनों ही के निर्वाचन प्रत्यक्ष होने लगे हैं। अतः अब दोनों ही सस्थाओं के 
सदस्य स्वयं को जनता का प्रतिनिधि कहने के अधिकारी हैं । 

(7) गुरुत्वाकर्षण का केच्द्र (६ (.थए८ ्॑ 0:8४05)--सीनेट आज राष्ट्रीय 
जीवन में “गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र” बना हुआ है ॥ यह राज्य के योग्य एवं महत्वाकांशी 
व्यक्तियों को अपनी और आकृष्ट करता है | फोर्टलोट के शब्दों में-.पर्यवेक्षण एवं वित्त 
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सम्बन्धी अपनी शक्तियों के कारण प्रशासन सम्बन्धी अतिम शक्ति राष्ट्रपति से भी अधिक 
काग्रेस को प्राप्त है तथा महामियोग सम्बन्धी अपनी शक्ति के कारण“ “वह देश का 
सर्वीद्य न्यायालय से भी अधिक उद्यतर न्यायालय है|” 


सीनेद का मूल्यांकन (5४204५० ० 0० 5था४/०) 

सीनेट की शक्तियों और कार्यों के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वह एक 
अत्यन्त सक्षम और प्रभावशाली सरथा है जो एक ओर तो प्रतिनिधि समा की व्यवस्यापन 
सम्बशी उतावलेपन को रोकी है,दूसरी ओर राष्ट्रपति की तानाशाही महत्वाकाक्षाओं पर 
अंकुश लगाए रहती है किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी सीनेट दोष-रहित संस्था नहीं है 
इसके मुख्य दोषों को निम्नाकित रूप से गिनाया जा सकता है- 

(0) सीनेट धनी वर्ग का क्लब है | सयुक्त राज्य अमेरिका में पूँजीपति ही 
राजनीतिक व्यवस्या के वास्तविक स्वागी हैं | सीनेट उनका प्रतिनिषित्द करती है | 

(0) सीनेट में सभी राज्यों के दो-दो प्रतिनिधि हैं, परन्तु यह प्रतिनिधित्व लौकतत्र 
की भावना के अनुकूल नहीं है क्‍योंकि इस प्रकार रैनेट राज्यों की प्रतिनिधि सस्था हो 
जाती है, जनता की नहीं ! 

(४) सीनेट की कार्य -विधि को मी आदर्श नहीं कहा जा रुकता | इसके नियुक्ति 
सामबन्धीअधिकार के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को दल के सदस्यों का मुँह देखना पढ़ता 
है । शाच्धि के अनुसमर्थन के अधिकार मे विदेश नीति को नकारात्मक बना दिया है | 

(९) सीनेट में भाषण के रोक के बारे में भी कोई प्रमावशाली नियन्त्रण नहीं है | 
इस परम्परा का रादन द्वारा दुरुपयोग किया जांता है | सीनेटर किसी भी विधारणीय 
विषय पर जितना घाढ़ें उतना बोल सकता है। 

(५) जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर यतिरोध पैदा हो जाए तो सविधान में 
ऐसे गतिरोघ को समाप्त करने की कोई घ्यवस्था नहीं दी गई है ॥ प्रायः विरोध की 
व्यवस्था में सीनेट की रिथिति अधिक प्रमावी रहती है | 

(५) सीनेट जितना समय नष्ट करती है उतना बहुत कम सदन करते है ॥ इससे 
सार्दजनिक धन का अनुचित व्यय होता है ॥ 

(५॥) अधिकार हौते हुए भी प्रशासन के सम्बन्ध में सीनेट का कोई उत्तरदायित्व 
नहीं है जो अनुचित है । 

(४॥॥) सीनेट के प्रति शिष्टाचार (5टा०एपंश्ष (20ए0769) णैसी परम्परा को 
न्यायसगत नहीं कहा जा सकता | इससे सीनेटर राष्ट्रपति पर अनुधित प्रमाद डालने में 
सफल हो जाते हैं और अनेक बार ऐसी नियुक्तियाँ भी हो जाती हैं, जिसे योग्यता क्रम के 
अनुसार नहीं माना जा सकता है । . 

(9) सीनेट अनैक बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को सैयार रही है | 
साथ ही यह अपने विशैषाधिकारों के प्रति आवश्यकता से अधिंक भावुक रहती है | सीनेट 
के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जब इसने राष्ट्रपति की नीति को ध्वस्त (छण्टा) 
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'करना ही अपना उद्देश्य और लक्ष्य समझा है | स्वतन्त्रता दिखाने के चक्कर में यह सदन 
अनेक बार ऐसे निर्णय ले लेता है, जिससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ता है | 

परन्तु उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी सीनेट एक सफल, विशाल और अद्वितीय 
द्वितीय सदन है और इसने सविधान निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति की है ॥ अमेरिकी 
शासन-ब्यवस्था में सीनेट ही एक ऐसा सदन है जो व्यावहारिक एवं कारगर रूप में 
राष्ट्रपति के अधिकारों पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो सका है । सीनेट अमेरिकी प्रशासन 
यन्त्र की घुरी है | यदि उसे निकाल दिया जाए तो अमेरिकी शासन-व्यवस्था धराशायी 
हो जाएगी | अमेरिकी सीनेट को हटाने का अर्थ संघीय सरकार की ऑतें निकाल देना है 
॥ सर हैनरीपैन के शब्दों में, “जब से आधुनिक लोकतन्त्र का ज्वार चढा है, तब से 
जितनी भी संस्थाओं का जन्म हुआ है उनमें यही केवल एकमात्र पूर्णतया सफल संस्था 
रही है । न केदल यह महत्वपूर्ण मामलों में बल्कि सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक छोटी से 
छोटी बात पर सीनेट का प्रत्यक्ष प्रमाव है ।" निस्‍्सदेह, सीनेट विश्व का सर्वाधिक 
शक्तिशाली द्वितीय सदन है। 


प्रतिनिधि समा 


(९ 9005९ त॑ ऐल्फ/९था।90९०) 

प्रतिनिधि समा सयुक्त राज्य अमेरिका का निम्न सदन है ॥ इसकी स्थिति इंग्लैण्ड 
के लोकसदन तथा भारत की लोकसमा की तुलना में कमजोर है । 

पैटेर्सन के अनुसार--प्रतिनिधि समा लघु (/४६४(ध:०) रूप में अमेरिकी राष्ट्र 
यह अमेरिकी जीवन की सुन्दर तस्वीर है जिसमे वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक 
तथा स्वामाविक विमिन्नताओं, उग्रताओं तथा मध्यम-अदस्थाओं का पूर्ण चित्रण है । इसके 
सदस्य विभिन्न राज्यों से जनसख्या के आघार पर चुने जाने के कारण इसमें अमेरिकी 
जीवन की विविधता दिखाई देती है ।" 
प्रतिनिधि सभा का संगठन 
(एजएण्डाएंगा ए॑ छा पछ005९ 0 ए8९७7८६४०१७४८७) 

सविधान में केवल इतना उल्लेख है कि प्रतिनिधि-सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम 
से कम 30 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य का कम से कम एक 
प्रतिनिधि अवश्य होगा चाहे उस राज्य की जनसंख्या 30 हजार से कम ही क्‍यों न हो 
लेकिन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक प्रतिनिधि लगभग 5 लाख मतदाताओं का 
प्रतिनिधित्व करता है | इकाइयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था संविधान की व्यवस्था के 
अनुसार ही बनी हुई है। प्रतिनिधि समा के लिए वर्तमान में न्यूयार्क राज्य से 43 प्रतिनिधि 
घुने जाते है जबकि अलास्का, डैलादेयर, नेवादा और व्योमिग राज्यों से एक-एक 
प्रतिनिधि चुना जाता है| 

प्रतिनिधि सभा के संगठन से सम्बन्धित एक प्रथा सैरीमैण्डरिंग 
(0था३ए्रआतंध्पाह) है जिसके अनुसार सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस 
- % करण फ- ७ 
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प्रकार करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की सख्या कम घुनाव क्षेत्रों में व अपने 
समर्थकों की सख्या अधिक क्षेत्र में हो जाती है | बियर्ड (8८७०) ने इस प्रथा की 
आलोचना करते हुए कहा है कि--.'प्रतिनिष्धि समा राजनीतिक विचारों का सही दर्पण 
नहीं है ।“ 

प्रारम्भ में प्रतितिधि-समा के सदस्यों की राख्या 65 थी. किन्तु दाद में जनसय्या 
के अनुसार बढती गई ॥ 959 में जर अलास्का और हवाई राज्य सघ में सम्मिलित शुए 
तो समा की सख्या 437 कर दी गई, लेकिन तत्पक्चात्‌ 4960 की जनगणना के अनुसार 
सदस्थ सख्या पुत्र 435 निश्वित कर दी गई (929 में कौंग्रेस द्वारा यही निश्चित किया 
जया था कि प्रतिनिधि-समा की सदस्य-संख्या स्थायी रूप से निश्चित कर दी जाए) | 
चर्तमान में प्रतिनिधि समा के 435 सदस्य हैं | इंग्लैण्ड के लोकसदन तथा मारत की 
'लौकसमा की तुलना में यह सदस्य संख्या कम ही है । 

सदस्यों की योग्यताएँ, निर्वाचन, कार्यकाल, वेतन आदि (0८4४३ ठा 
अ्टाएट5, एटा 8॥०८००१, तथा, 5359 ८८-)--प्रतिनिधि समा का सदस्य बनने के 
लिए निम्नाकित योग्यदाओं का होना आवश्यक है-... 

() व्यक्ति कम सै कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो । इस 
सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि वह्ठ अप्रेरिका का जन्मजात नागरिक हो | 

(0) व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष हो। 

(0) निर्दाचन के समय वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा 
हो | दर्तमान समय में अधिकाश राज्यों में यह परम्परा-सी बन गईं है कि उम्मीदवार म 
'कैवल उस "राज्य का बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निदासी होना घाहिए जहाँ से वह 
चुनाद लड़ रहा है ; इसे 'स्थानीयता का नियम” (,0८७॥७ ?णा८) कहा जाता है | 

इन योग्यदाओं के अविरिक्त यह व्यदस्था भी है कि व्यक्ति उन विशेष निवास 
यौग्यत्ताओं को भी पूर्ण करता हो जो राज्य-विशेष निर्धारित करे | सविधान में कुछ 
निर्योग्यताएँ (0/5409॥॥८7970७॥) भी उपबन्धित की थई हैं--(क) कोई व्यक्ति संयुक्त 
राज्य की सेवा में रहते हुए कौग्रेस के किसी सदन का सदस्य उस समय तक नहीं हो 
सकता जब तक वह उस पद पर आसीन हो, एवं (ख) कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता 
'काल में किसी ऐसे सार्दजनिक पर पर नियुक्त नहीं हो सकता जिसका निर्माण उसी 
'काल में हुआ हो अथवा जिस पद का वेतन अपने सदस्यता-काल मेँ वह अपनी 
व्यवेस्यापिका की सदस्यता के प्रमाव के कारण अधिक करदा ले ] 

प्रतिनिधि-समा के सदस्य प्रति दूसरे दर्ष चुने जाते हैं, अर्थात्‌ समा का कार्यकाल 
केवल 2 वर्ष है | इस निश्चित अवधि को घटाया-बढाया नहीं जा सकता | प्रतिनिधि-समा 
'को इसकी अदधि पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता 4 

प्रतिनिधि-समा के सदस्य के देन, मत्ते, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ आदि वे ही हैं 
छो सीनेट के सदस्यों की हैं | गणपूर्ति की व्यवस्था भी सीनेट के समान ही है कि 
प्रतिनिधि समा की बैठक त्ञती वैध मानी जाएगी छब सदस्यों की कुल सख्या का बहुमत 
उपस्थित हो | सीनेट के समान ही प्रतिनिधि रूमा मी अपने सदस्यों कौ योग्यताएँ 
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निर्धारित करने में सक्षम अथवा उत्तरदायी है | प्रतिनिधि समा दो-तिहाई बहुमत से किसी 
भी सदस्प को बहिष्कूंत कर सकती है [ 

प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं जिसका निवाघन सदन के सदस्य 
स्वयं करते हैं | अमेरिका का स्पीकर प्रतिनिधि समा के बहुमत दल का नेठा होता है [ 
प्रतिनिधि-समा की शक्तियाँ और भूमिका 
(ए०एथड भाव एण6 "(6 [0०05९ ०( एटएएट्ब्टाए॥४८७) 

प्रतिनिधि-समा की शक्तियाँ और उसके कार्य सीनेट के समान व्यापक नहीं हैं। 
कुछ क्षेत्रों में यद्यपि वह सीनेट के समकक्ष है तथापि अन्य क्षेत्रों में वह सीनेट से बहुत 
'कम शक्तिशाली है। प्रतिनिधि समा की मुख्य शक्तियां निम्नाभुसार है... 

(]) व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ ([८88900८ ?०ए८७)--इस क्षेत्र में सीनेट 
एवं प्रतिनिधि-समा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं; केवल वित्त-विधेयकों का प्रस्तुतीकरण 
प्रतिनिधि समा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं | इस सदन में समी प्रकार के विधेयक 
अस्तुत किए जा राकते हैं और कोई भी विधेयक तब शक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं रूमझा 
जा सकता जब तक सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी उस पर प्राप्त न 
हो जाए। इस क्षेत्र में ब्रिटिश लोकसदन स्पष्टत: प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है 
क्योंकि उसे व्यवस्थापन क्षेत्र मे अतिम निर्णय का अधिकार प्राप्त है । साविधानिक 
विधेयकों के सम्बन्ध में भी समा की शक्ति सीनेट के ही समकक्ष है | 

द्रोनों सदनों में किसी बात पर मतमेद हो जाता है तौ उसका निर्णय दोनों सदनों 
'की एक सम्मिलित समिति द्वारा किया जाता, है और यदि सम्मिलित समिति में कोई 
समझौता नहीं हो पाता तो अन्त में सीनेट की ही विजय होती है । दोनों ही सदनों को 
संयुक्त रूप से युद्ध की घोषणा करने का भी अधिकार प्राप्त है 

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां (7४०९७8५४ 709७5)--सीनेट की तुलना में 
प्रतिनिधि-समा की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों नहीं के बराबर हैं | सच्चियों के 
अनुसमर्थन राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति एवं विविध दिभागों की 
'जौंच-पड़ताल आदि से सम्बन्धित कार्यकारी शक्तियाँ केवल सीनेट को ही प्राप्त हैं, 
प्रतिनिधि समा को नहीं । परन्तु उसे यह महत्वपूर्ण अधिकार अवश्य है कि विशेष 
परिस्थिति में वह राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है | जब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 
लडने वाले प्रत्याशी को निर्वाचकों की पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो 
प्रतिनिधि-समा राबसे अधिक मत पाने दाले सीन प्रत्याशियों में से एक को राष्ट्रपति पद के 
लिए छौंट सकती है । 

प्रतिनिधि-समा अपने सदस्यों की योग्यता को जौंच-पड़ताल करती है और उनके- 
चुनावों की वैघानिकता की भी जौंच करती है | 

(3) न्यायिक शक्तियों (00ल/ ए०%८७--न्यायिक क्षेत्र में प्रतिनिधि-समा को 
केवल महामियोग से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त हैं| राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य उच्च 
अधिकारियों पर वह महामियोग का आरोप ही लगा सकती है. परन्तु शेष सब कुछ अर्थात्‌ 


260 अफ्रीरस का सापियान 


अगिवोग को सुनने, अनियोग की जौंच करने एव उस पर निर्णय देने का अधिकार सीनेट 
को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि-समा अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक 
कार्यवाही भी कर सकती है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा दे सकती है जिसके 
व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवां व्यवघान पड़ता हो | 

(4) संविधान-संग्रोपन फी शक्ति (00७७ 0 #वाला4 पट 000ञ्रञाएांणा)- 
प्रतिनिधि समा व सीनेट मिलकर दो-तिहाई बहुमत से सदिघान में सशोघन कर सकती 
हैं । 

(5) राष्ट्रपति निर्वाचत्त की शक्ति (00-४८ 0 टंल्य फ़ फिषड्ठटाआऔ--यदि 
श्ट्रपति के प्रत्याशी को निर्दावचक मण्डल का बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 
तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्दाचित कर सकती है ! 

(6) अन्य शक्तियों (002० ॥/७०४९७५$)--वह अपने सदस्यों के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है. दण्डित कर सकती है, कार्यप्रगाली कै नियम 
निर्धारित कर सकती है तथा सदस्यों की योग्यता तय कर सकती है तथा चुनाव सम्बन्धी 
विवादों का निर्णय कर सकती है। 


प्रतिनिधि समा सीनेट से कम शक्तिशाली क्‍यों ? 
(009 ॥_#0७5९ ०॑ २९क/९६९त(३४१९5 १श्ञा९३ धा 5096?) 

सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि समा की स्थिति बहुत कमजोर है | प्रतिनिधि समा 
के सौनेट की तुलना में कम शक्तिशाली होने के कारणों को निम्बानुखूर गिनाया छा 
सकता है--- 

(॥) यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतमेद को सुलझाने के लिए बुलाइ 
गईं दोनों सदनों की सम्मिलित समिति में कोई समझौता नहीं हो पाता, तो सीनेट की 
विजय होती है ॥ दित्त-विधेषकों में भौ सीनेट अपने सशोधन करने के अधिकार द्वारा 
महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है अथवा एक प्रकार से नया प्रस्ताव भी रख सकती है । 
इस प्रकार से प्रतिनिधि-समा के इस अधिकार का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता कि 
दित्त विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि समा में ही प्रस्तुत हो। 

(2) राष्ट्रपति द्वारा उच्च्गीय नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है, 
न कि प्रतिनिधि समा की | विदेशों से की जाने वाली सच्धियों में भी सीनेट की दो-तिहाई 
पुष्टि होना अनिवार्य है, न कि प्रतिनिधि समा की ॥ अपनी इस शक्ति द्वारा सीनेट राष्ट्र के 
बैदेशिक मामलों में महत्वपूर्ण रूप से माय लेती है । प्रतिनिधि समा को ऐसी कोई शक्ति 
प्राप्त नहीं है । 

(3) प्रतिनिधि समा कैदल महामियोग (ीवाक०४लीाग्ात्रा) का आरप्म कर सकती है 
जबकि महामियोग का सुनना, उसकी जौंच करना और उस पर निर्णय दैना आदि सब 
कुछ सीनेट के क्षेत्राधिकार में है । इस त्तरह प्रतिनिधि समा की शक्ति इस क्षेत्र में भी 
सीनेट की अपेक्षा अत्यधिक गौण है.। इसके अतिरिक्त केवल सीनेट को ही यह अधिकार 
है कि यह प्रत्येक मामले की आवश्यक जौंच-पड़तात करे ॥ 

(4) अमेरिका में शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त लागू होने से व्यवस्थापिका और 
कार्यपालिका परस्पर स्वतन्त्र है। फिर भी सीनेट नियुक्तियों, सन्धियों, जौंच-पड़तालों एव 
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महाभियोग के क्षेत्र में अपने विशेष अधिकारों द्वारा कार्यपालिका (राष्ट्रपति) पर पर्याप्त 
नियत्रण रखने में समर्थ है, जबकि प्रतिनिधि समा इस क्षेत्र में पिछडी हुई है । 

(5) प्रतिनिधि-समा में ऐसे सर्वमान्य नेता का अमाव होता है जो सदन के समक्ष 
राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा प्रस्तुत कर सके और विधायी प्रस्ताव उसके सम्मुख रख सके | 
अधिकृत नेता के अमाव में प्रतिनिधि-सभा की शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं । 

(6) प्रतिनिधि-समा में दलीय एकता का अमाव भी उसकी दुर्बलता का एक मुख्य 
कारण है । सीनेट में सदस्य पारस्परिक एकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, 
जबकि प्रतिनिधि-सभा मे ऐसी एकता नहीं दिखाई देती । सदस्य स्थानीय हितों को 
अधिक महत्व देते हैं । 

(7) प्रतिनिधि समा की अवधि केवल दो वर्ष की होती है | जिस प्रकार इस सदन 
के सत्र चुलाए जाते हैं उससे यह अवधि और भी कम हो जाती है | कभी-कमी तो 
ग्यारह महीने बाद ही सदस्यों को चुनाव लड़ना पडता है | अत. ऐसी अवस्था में 
प्रतिनिधि समा महत्वपूर्ण कार्यों को निर्णय हेतु सीनेट पर छोड देती है जो एक स्थायी 
सदन है और जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है । 

(8) अमेरिका में प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापन के क्षेत्र में अतिम निर्णायक स्थिति में 
नहीं होती | उसके द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि 
सीनेट भी उसे स्वीकार न कर ले। 

(9) अमेरिका का उच्च सदन (सीनेट) भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अत 
उसका महत्त्व निर्दाचित प्रतिनिधि समा से कम नहीं होता | 

€0) प्रतिनिधि समा में विचार-बिनिमय अधिक नहीं हो पाता, अतः इसके निर्णय 
अधिकाशत. उतने विवेकपूर्ण नहीं होते जितने सीनेट के होते हैं | 

(॥)) प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं । इसके विपरीत सीनेट मे कुल 00 
सदस्य होते हैं । ये सदस्य अनुमवी, गोग्य और शासन के कार्यों को समझने वाले और 
अपनै-अपने राज्य के राजनीतिक दलों के नेता भी होते हैं | 

उपर्युक्त सभी कारणों से प्रतिनिघधि-समा न केवल सीनेट की अपेक्षा कम 
शक्तिशाली है, अपितु विश्व के अन्य निचले सदनों से भी कम प्रमावपूर्ण है | पर यह 
समझ लेना भ्रामक होगा कि प्रतिनिधि-सभा का अमेरिका की शासन व्यवस्था के नियंत्रण 
मैं कोई प्रभाव नहीं है | उस्तुतः प्रतिनिधि-सूमा ही जनता की वास्तविक द्रतिनिधि संस्था 
हैं और लौकमत की प्रत्तीक है | व्यवस्थापन का कार्य, बजट-निर्माण और युद्ध की घोषणा 
की स्वीकृति आदि से सम्बन्धित उसके प्रमुख कार्यों के महत्व को कम नहीं औँका जा 
सकता है। 

प्रतिनिधि-समा का अध्यक्ष 
(इकध्बाप्थ) 

इंग्लैप्ड के समान ही अमेरिका में भी निचले सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता 
है, परन्तु इंग्लैंप्ड के स्पीकर की अपेक्षा अमेरिका का स्पीकर बहुत अधिक शक्तिशाली 
है | पद के प्रमाव की दृष्टि से वह राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति माना जाता है और 
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उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के दाद राष्ट्रपति का पद स्पीकर या अध्यक्ष को ही 
पिलता है | सदिधान में प्रादधान है कि “प्रतिनिधि-सम। के सदस्य समा के समापति व 
अन्य अधिकारियों का चुनाव करेगे ३ 


अध्यक्ष का निर्वाचन (छाल्ताका ०८ 5एटथ-०) 

सिद्धान्त में दो प्रतिनिधि-समा ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है. परन्तु व्यवहार 
में दलीय कॉकस ((७७८७७) द्वारा यह निर्धारित कर लिया जाता है कि कौन व्यक्ति 
अध्यक्ष धनेगा । देश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठकों में अध्यक्ष पद के 
लिए दलीय प्रत्याशी का चयन किया जाता है | बाद में जब अध्यक्ष का निर्वाचन करने के 
लिए प्रतिनिधि-समा की बैठक होती है तो दल अपने-अपने प्रत्याशी का नाम॑ प्रस्तादित 
करते हैं | मतदान के बाद जिसे बहुमत ऊ्राप्त होता है, वह अध्यक्ष निर्दाचित हो जाता है। 
आग व रे के शब्दों में--अमेरिकी स्पीकर के पद का दिकारा मित्र रूप में हुआ है तथा 
चह दलीय आधार पर हुआ है | शीड व कैनन (८०6 & (जातक) के समय तो स्पीकर 
का स्थान राष्ट्रपति के दाद ही माना छाता था | '* 


अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य 
(९0४४५ शा6 एएदर/णा$ ए 06 5९४९) 

सदिधान प्रतिनिधि समा केः अध्यक्ष के अप्रिकारों एवं कार्यों का उल्लेख नहीं 
'करता, अत उसके अधिकारों में समप-सप्रय पर उतार-चढाव आता रहा है ॥ आरम्म 
मैं उसका पद अधिक शक्तिशाली नहीं था, परन्तु समय के साथ इस पद का प्रमाव 
'एवं शक्ति बहुत अधिक बढ गई | वह्ठ सदन के तानाशाह की स्थितिं में आ गया और 
विधभेयकों के जीवत-मरण का नियामक बच गया । अन्त में यह स्थिति डेसोक्रेटिक दल 
के विरोध का कारण बनी और 90-) में यह दल अध्यक्ष की स्थिति और प्रमाव 
कौ कम करने की स्थिति में लग गया ॥ 90 में अध्यक्ष कैन के विरुद्ध सदन में 
दिद्रोह हुआ और अनेक महत्दपूर्ण अधिकार छीच लिए गए । वाद-विवाद के निययों में 
कई परिवर्तन हुए । अध्यक्ष को नियम-निर्मात्री समिति से हटा दियां गया और रथाई 
समितियों का घुनाव प्रत्तिनिधि-समा करते लगी । अध्यक्ष का मान्यता का अधिकार भी 
छीन लिया गया | इन क्रान्तिकारी सशोधनों के परिधामस्वरूप अध्यक्ष पहले के समान 
शक्तिशाली नहीं रहा ॥ परंतु फिर भी अपनी स्थिति और अपने विशेष कर्चव्यों के 
कारण घह विशिष्ट शक्तियों का स्वामी बना रहा | आज अध्यक्ष जिन शक्तियों का 
उपथोग करता है, वे निम्नानुसार हैं- 

0) समापवित्व करता और बोलने की व्यवस्या करना--अध्यक्ष प्रतिनिधि-सन्ा 
की ईठकों का समापतित्द करता है | वही सदन की बैठकों कौ आरम्म और समाप्त करता 
है. तथा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है | उसकै आदेश पर ही 
सदस्य अपने विदार व्यक्त कर सकते हैं | इस सम्बन्ध में वह दलीय पक्षपात से ऊपर 
उठा हुआ नहीं रहता है और अपने दल के सदस्यों को अविक समय देदा है । 


प. #फराथाप्पा टिपकपफ्फणा * हैएलल [, ३०७०० 2. > 
2. 088 द एड : सिक्लापबॉड ज॑ क्ाध्याट्या उन... /99 
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(0 अनुशासन और व्यवस्था कायम रखना--सदन में अनुशासन और व्यवस्था 
'कायम रखने का मुख्य दायित्व अध्यक्ष का ही है | इस दावित्व का निर्वाह करने के लिए 
उसे अधिकार है कि वह सदस्यों को मौखिक चेतावनी दे सके ॥ सदन में अशान्ति और 
अव्यवस्था होने पर वह अपना गैबल (5500) लटका कर सदस्यो को अनुशासित होने 
के लिए सकेत कर सकता है । यदि कोई सदस्य अनुशासन मंग करने पर उतारू हो तो 
अध्यक्ष उसका नाम लेकर उसे चेतावनी दे सकता है और अत्यन्त अव्यवस्था की स्थिति 
में वह उस समय तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है जब तक उसका आदेश 
माना नहीं जाता और सदन में शान्ति स्थापित नहीं हो जाती | वह सार्जेन्ट एट आर्म्स 
($शह्टठणा-8-#०७) को भी शान्ति स्थापित करने के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन 
ग्रेट ब्रिटेन कै लोकसदन के अध्यक्ष के समान वह किसी प्रकार से दण्डित करने का 
अधिकार नहीं रखता और न ही किसी सदस्य को सदन से बाहर निकल जाने का आदेश 
दे सकता है। ऐसा आदेश त्तो स्वयं सदन ही दे सकता है। 

(8) नियमों की व्यवस्था और उनको कार्यान्वित करना--अध्यक्ष का तीसरा 
प्रभुख कर्त्तव्य नियमों की व्याख्या करना व उन्हें लागू करना है ॥ परन्तु वह इस अधिकार 
के प्रयोग में स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता क्योंकि उसे नियप-निर्मात्री समिति द्वारा बताए 
गए नियमों के अन्तर्गत रहकर ही कार्य करना पड़ता है | फिर भी हाँ नियमों की 
व्यवस्था अस्पष्ट अथवा अपपर्याप्त हो वहाँ अध्यक्ष को अपने विवेक से बहुत कुछ करने का 
अधिकार है | किसी नियम पर अच्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था को सदन का बहुमत 
अस्दीकार कर सकता है, अतः ब्रिटिश अथवा भात्तीय अध्यक्ष की भाँति अमेरिकी अध्यक्ष 
का निर्णय अन्तिम नहीं होता | 


नियमों की व्यवस्था के अघीन अध्यक्ष प्रश्नों पर भतदान कराता है, सदन द्वारा 
पारित अधिनियमों, भाषणों, सयुकत प्रस्तावों, दीटो, वारण्टों और सम्मनों पर हस्ताक्षर 
करता है] यह कार्य के क्रम तथा मतदान के परिणाम की घोषणा करता है । 

(४) अन्य अधिकार--मुख्य पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष बराबर मत आने की 
स्थिति में अपना मत दे सकता है। दलीय व्यक्ति होने के कारण उसका मत अपने दल 
के पक्ष में ही जाता है| अध्यक्ष को यह भी अधिकार है कि वह प्रतिनिधि-समा के सदस्य 
के रूप मैं सभा की कार्यवाही में भाग ले और वाद-विवाद में सदन की कार्यसूची की 
प्राथमिकत्ता का निर्णय करना उसी का काम है ॥ 39)] ई. तक अध्यक्ष ही समस्त स्थायी 
समितियों और नियम-समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता था, परन्तु अब यह केवल 
प्रदर समितियों और कांग्रेस की उन समितियों की नियुक्ति करता है जिनके लिए 
प्रतिनिधि-समा उसको आदेश दे | ब्रिटिश परम्परा के विपरीत छस्ते यह अधिकार है कि 
बह अपना यद हस्तान्तरित कर सके, परन्तु ऐसा वह कैवल तीन दिन के लिए ही कर 
सकता है। वह किसी भी सदस्य से यद्द आग्रह कर,सकता है कि वह उसका पद तीन 
दिन के लिए सम्भाल ले । 

फरग्यूसन व मैक्हेनरी गे स्पीकर पद की गरिमा के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
करते हुए कहा है कि “स्पीकर पद कमी बहुत अधिक महत्त्द दट औए कमी साधारण 
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महत्त्व का हो जाता है | इसकी स्थिति पदघारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल तथा 
देश की परिस्थितियों पर निर्मर करती है । शक्तिशाली स्पीकरों (रीड, कैनद व लौयबर्थ) 
मे इस पद की सत्ता व सम्मान को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाया किन्तु कुछ स्पीकरों ने 
औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर ही सन्तोष किया था [० इस तरह अमरीकी 
राज-व्यवस्था में प्रतिनिधि समा के स्पीकर को महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं, 
जिसके कारण उसकी स्थिति शक्तिशाली बन गई है। 


प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष की ब्रिटिश लोकसदन के अध्यक्ष से तुलना 

((एमाएजएआ णै [7९ 5ट्वाघस एजैँ #6 ॥095९ ० 4८फार$ला।& ६5 

अगञ6 शोर 5९४६ 0 छतांछी। परतए5ट छत (१0ए7णाऊ) 

ड्रिटेब के लोकसदन तथा प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष की तुलना करने पर 
निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-. 

(7) ब्रिटेन में लोकसदन का अध्यक्ष दलीय आधार पर नहीं चुना जाता, जबकि 
अमेरिका में प्रतिनिधिं-समा का अध्यक्ष दलीय आपार पर निर्वाचित होता है । 

(2) ब्रिटिश लौकसदन का अध्यक्ष निर्वाचन के पश्चात्‌ निर्देलीय व्यक्ति हो जाता 
है, किन्तु अमेरिका में वह निर्वाचित होने के बाद दलीय व्यक्ति बना रहता है | 

(3) ब्रिटिश लोकसदन का अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में निष्पक्ष होकर कार्य 
करता है, जद॒कि अमेरिकी अध्यक्ष कमी भी दिष्पक्ष नहीं होता | वह सदन मैं भी दलौय 
व्यक्ति के रूप में कार्य करता है | 

(4) ब्रिटेन में अध्यक्ष सक्रिय दलीय राजनीति में कभी भाग नहीं लेता जबकि 
अमेरिकी अध्यक्ष सदन में अपने दल का नैतृत्द करता है और अपने दल के विधैयकों 
तथा प्रस्तादों को पास (पारित) करवाने में योगदान करता है | वह विरोधी दल के 
विधेय्कों तथा प्रस्तावों के पारित होने में अवरोध उपस्थित करता है | वह वास्तव में 
सीनेट के सभापति दहथा राष्ट्रपति से परामर्श करता है | यदि वे एक ही राजनीतिक 
दल के होते हैं तो अध्यक्ष इस प्रकार का प्रयत्न करता है कि कार्यपालिका द्वारा 
प्रस्तावित प्रस्ताव तथा विधेयक शीघ्रातिशीघ्र प्रतिनिधि समा द्वारा पारित कर दिए 
जाएँ । 

(5) प्रतिनिधि-समा का अध्यक्ष लोकसदतर के अध्यक्ष की भौति पुनः निर्विच्तोध नहीं 
चुना जाता उसे चुनाव लड़ना पड़ता है और अपने निर्दाचर्कों का भी ध्यान रखना पड़ता 
है। 

(6) प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष नियर्मों का निर्माण और क्रियान्दयन बहुत कुछ 
अपने विवेक के आघार पर करता है, जबकि ब्रिटिश लोकसदन का अध्यक्ष अपने कर्तव्यों 
की पूर्ति के लिए नियमानुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करता है । 

(7) ड्रिटिश लौकसदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को उसका “नामा लेकर 
निलम्बित कर सकता है, जबकि प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । 
.. [ कयसक & भ् कलणस 5 पा कलावक एलन एजल-, 256. 
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किन्तु दोनो ही अध्यक्षों मे कतिपय समानताएँ भी दृष्ठिगत होती हैं | दोनो ही अध्यक्ष 
सदन की अध्यक्षता करने, सदन में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने, सदन की 
प्रतिष्ठा तथा गरिमा को बनाये रखने, विवादास्पद सदैधानिक मुद्दों पर निर्णय देना तथा 
सदन की कार्यवाही का सचालन करते हैं | 

साराश में, यही कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि समा त्तथा सीनेट अमरीकी 
काग्रेस के दो महान्‌ सदन है | 

विधि-निर्माण प्रक्रिया 
(रार!,9छनाआराह 070०९5५5) 

सयुक्‍त राज्य अमेरिका मैं विधि-निर्माण की एक व्यवस्थित प्रकिया है | 
विधि-निर्माण का दायित्व मूलः काग्रेस का है | कांग्रेस के दोनों ही सदन इस प्रक्रिया में 
भाग लेते हैं | सयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी विधयेक को पारित होने से पूर्व 
निम्नलिखित प्रक्रियाओं में होकर क्रमश. जाना पडता है-.. 

(]) प्रस्तावना (0 060९८७०0) 

(2) चुनाव व प्रथम वाघन (80708 क्षाव छह र७९०॥९9) 

(3) समिति अवस्था (00राग्रां॥८ 5७४०) 

(4) कलेण्डर अवस्था (09लात& $७98०) 

(5) द्वितीय वाचन ($०८०॥५१२०७०॥६९) 

(6) तृतीय वाचन ([॥00 ९०७०१॥॥९) 

(7) विधेयक दूसरे सदन में (छ॥ थ॥ 0७ 00५ प्र$०) 

(8) विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष (8॥॥७ट०णढ पा८ श्झंतला) 
(॥) प्रस्तावना या प्रस्तुतीकरण 

अमेरिकी कांग्रेस में भी ब्रिटिश ससद्‌ की भाँति ही विधि-निमार्ण प्रक्रिया की 
प्रथमावस्था विधेयक के प्रस्तुतीकरण की है | वित्त-विधेयक को छोडकर अन्य कोई भी 
विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ; वित्त-विधेयक 
सर्वप्रथम केवल प्रतिनिधि-समा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है | विधेयक--(क) कांग्रेस 
के किसी भी सदस्य द्वारा, (ख) काग्रेस की किसी भी स्थायी समिति द्वारा, अथवा 
(ग) राष्ट्रपलि या किसी कार्यकारी अधिकारी के कहने पर कांग्रेस की निर्मित विशेष 
समिति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ॥ 

विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रणाली भी अत्यन्त साधारण है जो निम्नानुसार है... 

(क) यदि सदस्य विधेयक को प्रस्तावित्त करना चाहते हैं तो वह उसकी एक प्रति 
सचिव को मेज पर रखे'सन्दूक पर डाल देते हैं | 

(ख) यदि सदस्य विधेयक को प्रतिनिधि-समा में प्रस्तावित करना चाहते हैं तो 


उसकी प्रति लिपिक की मेज घर रखे सन्दूक में डाल देते हैं जिसे 'हूपर' (प्र०कण) 
कहते हैं । 


266 जग्नौरिका का सागिपान 


दोनों दशाओं में अन्तर केवल यही है कि सीनेट में उक्त व्यक्ति को 'सचिव' कहा 
जाता है और प्रतिनिधि सभा में उसे क्लर्क | 

प्रस्तावित विधेधक उस समय त्क समाप्त नहीं होता णब तक कि उसका निपटारा 
नहीं होता अथवा जब तक वर्तमान काग्रेरा समाप्त नहीं होती | यदि कांग्रेस कार्यकाल में 
विधेयक न निपटाया जा सके, तो उसझे प्रस्तावक को उसे दूसरी काग्रेस में पुन 
प्रस्तादित करना पड़ता है । सदन में प्रस्तावित विधेयकों कौ एक क्रमिक सख्या प्रदान 
कर दी जाती है और प्रत्येक प्रस्तादित विधेयक पर प्रस्तावक का नाम लिख दिया जाता 
है। 

सयुक्‍तराज्य अमेरिका में विधेयक के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया इग्लैण्ड की प्रक्रिया 
से निम्नलिखित प्रकार से मिन्‍न है-- 

()) इग्तैण्ड की प्रक्रिया अमैरिका की प्रक्रिया जितनी सरल नहीं है । इग्लैण्ड में 
विधेयक का प्रस्तुतीकरण दो विधियों से होता है, जिसमें एक साधारण प्रस्तुतीकरण और 
दूसरी दरा मिनट के प्रस्तुतीकरण की अदधि कहलाती है । अमेरिका की प्ररतुत्तीकरण की 
अयधि इग्लैण्ड की पहली प्रकार की अदषधि से भेल नहीं खाती है जिराके अन्तर्गत 
विधेयक के प्रस्तादक फो विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और एस पर 
एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं होती । 

(॥) अमेरिका में विधेयकों का विभाजन बििटेन जैसा नहीं है | ब्रिटेग में तीन प्रकार 
के विधेयक---सार्दजनिक, व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सार्दजनिक वियेयक एव 
असार्वजनिक विधेयक--संसद्‌ कै सामने प्रस्तादित किए जाते हैं और इन तीनों ही प्रकार 
के विधेयर्कों के पारित होने की प्रक्रिया एक-दूसरे से मिन्‍न है | किन्तु संयुक्त राज्य 
अमेरिका में समरत॑ विधेयक गैर-सरकारी अर्थात्‌ काग्रेस के सदस्यों के ही होते हैं। 

(2) चुनाव व प्रथम दाचन 


यह दूसरा चरण होता है | भ्रस्तुतीकरण के बाद सदन का लिपिक (विधेयकों को 
विषयवार छॉट लेता है। तत्परचात्‌ बह उन्हें सरकारी सूचना के रूप में छप्वा लेता है | 
इस प्रकार विधेयक का प्रथम वाचत्र समाप्त हो लाता है । 

सयुक्‍त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन-प्रक्रिया के प्रथम वाचन की तुलना 'यदि 
ब्रिटिश व्यवस्थापन की प्रक्रिया के प्रथम वाचन से की जाए त्तो अनेक अन्तर दिखाई पड़ते 
हैं...) ब्रिटेन में विधेयक की छपाई ज्ञमी होती है जब प्रस्तुतकर्त्ता का यह प्रस्ताव सदन 
द्वार स्वीकार कर लिया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन हो और उसे छपवाने की 
आज्ञा दी जाए, एवं (0) ब्रिटेन में प्रस्तुतीकरण और प्रथम वाचन सम्मिलित होते हैं 
जबकि अमेरिका में समय की दृष्टि से दोनों अलग-अलग होते हैं । 
(3) समिति अवस्मा 

रांयुक्त राज्य अमेरिका में विधेयक का तीसरा चरण समिति अबस्‍्या का होता है । 


प्रथम घाचन के बाद विधेयक उस विषय की समित्रि के पास घात्ा है णिससे सम्बन्धित 
वह विषय होदा है| अमेरिका में समितियाँ विषयवार बनाईं जाती हैं | यदि दिदाद उत्पन्न 
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हो जाए कि विधेयक किस समिति को सुपुर्द किया जाना है इसका नि*.य सदन का 
अध्यक्ष करता है । उसके निर्णय के विरुद्ध सदन से अपील वी भी जा शाकती है । 

समिति अवस्था विधेयक के जीवन और मरण की स्थिति होती है अर्थात्‌ उन्हें 
शुणादगुण के आधार पर विदेचित किया उज्ता है | समितियों विधेयक के स्वरूप और 
सत्सम्बन्धी सामग्री एकत्र करती हैं। पूर्ण जाँच-पडताल के बाद समिति एक गोपनीय 
बैठक में यह निश्चय करती है कि विधेयक पर उसे क्या निर्णय देना है । वह अपना 
निर्णय निम्नलिखित रूपों में से किसी भी एक रूप में दे सकती हैं-.. 

(क) विधेयक के प्रस्तावित रूप को स्वीकार करे दिना किसी संशोधन के लिए 
अपना प्रतिवेदन दे सकती है। 

(ख) विधेयक पर संशोधन सहित प्रतिवेदन दे सकती है । 

(ग) केवल उसके प्रस्तावित स्वरूप और विषय-वस्तु को छोड़ कर विधेयक को 
पूर्ण रूप से बदल शकदी है। 

(घ) विधेयक पर कोई प्रतिवेदन न देकर उसको समाप्त कर सकती है । समिति 
द्वारा ऐसा किए जाने को विधेयक को “कबूतर के दरबे मे डाल देना" (एं8००॥ 
प्रणव) अर्थात्‌ रद्द करना कहा जाता है 

सयुक्त राज्य अमेरिका में चूँकि सभी विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 
होते हैं, अतः वे प्रायः पूर्ण नहीं होते । इसका परिणाम यह निकलता है कि वहीँ लगमग 
90% से भी अधिक विधेयकों का अन्त समिति अवस्था मे ही हो जाता है | काग्रेस को 
यद्यपि यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी मी विधेयक को, जिस पर समिति ने कोई 
प्रतिवेदन देना उचित नहीं समझा है, अपने समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का आदेश दे, 
तथापि व्यवहार में ऐसा प्रायः बहुत कम किया जाता है | जद कमी किसी विधेयक पर 
समिति के सदस्यगण एकमत नहीं होते तो व्यवस्था यह है कि बहुमत और अत्पमत दोनों 
के ही प्रतिवेदनों के साथ विधेयक काग्रेस को लौटाया जाता है ॥ समिति के प्रतिवदेन भी 
छपवा कर विधेयक के साथ सदस्यों को दिए जाते हैं | 

इस सम्बन्ध में अमेरिकी व्यवस्थापन-प्रक्रिया और ब्रिटेन की ध्यवस्थापन-प्रक्रिया में 
विमिन्‍न अन्तर दृष्टिणोचर होते है---.(3) ब्रिटेन में द्वितीय दाचन के पश्चात्‌ विधेणक को 
समिति में भेजा जाता है, जबकि अमेरिका में उसे प्रथम वाचन के बाद ही समिति के 
सपुर्द कर दिया जाता है, (0) ब्रिटेन मे संसद्‌ ही विधेयक के आधारभूत स्वरूप त्तथा 
सिद्धान्तों पर विचार करके निर्णय करत्ती है जबकि अमेरिका में विधेयकों के सिद्धान्तों 
और उसकी उपयोगिता आदि पर विचार द निर्णय पहले समिति में हो सकता है और 
कांग्रेस को अवसर बाद में मिलता है. (9) ब्रिटेन में समित्रियाँ उतनी समर्थ और 
शक्तिपूर्ण नहीं हैं जितनी अमेरिका में, एवं (४) ब्रिटेन -में समितियाँ आवश्यकतानुसार 
बनती हैं, वे विषयवार नहीं होती और अधिकांशतः पूर्ण रूप से स्थायी भी नहीं होती हैं । 
वहाँ कुछ समितियाँ होती हैं, जिनमें विघेयक के विषय के अनुसार कुछ विशेषज्ञ और 
शामिल कर दिए जाते हैं। किन्तु अमेरिका में समितियों का निर्माण विषयवार और स्थाई 
रूप में किया जाता है, अतः उनमें विशेषज्ञों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
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(4) चूचीकरण अथवा कलेण्डर अवस्था 

विधेयक का यह चौथा चरण सूचीकरण है | इस स्तर को निम्नलिखित पाँच 
सूचियों (7४८ (८श८४७०:७७) में से किसी एक में रख दिया जाता है-- 

() संघीय सूची (790 (0धा।अ)--इसमें राजस्व, विनियोग तथा सार्दजनिक 
सम्पत्ति से सम्बन्धित विधेयक समाहित होते हैं जिन पर पक्ष में प्रतिवेदन दिया छता है | 

(0) सदन सूची (00५2 (0308650-- इसमें प्रथम श्रेणी की सूची के आने बाले 
विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक विधेयक शामिल होते हैं जिनका सम्बन्ध 
वित्त से नहीं होता है 

(॥9 शम्पूर्ण सदन सूची (0८५४ ० 0॥० १४॥०॥० [0५5०)--इसमें ये विधेयक 
रखे जाते हैं जो स्थानीय विषय द निजी निगमों आदि से सम्बन्धित होते हैं, अर्थात्‌ 
सार्वजनिक या सप्पूर्ण राष्ट्रीय हितों से सम्बन्धित नहीं होते हैं | 

(१) सहमति सूची (005८० 0८४6०)--जिन विधेयकों में कोई विरोध नहीं 
होता उनको अन्य सूची से निकाल कर इस सूची में रखा जा सकता है अर्थात्‌ जो 
विघेयक राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं और जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया जाना होता है वे 
इसमें सम्मिलित किये जाते हैं ॥ 

(श) नित्दन चूची (0&0॥अ2८ (४१८४(०४)-इसमें दे विधेयक रखे जाते हैं 
जिन्हें सदन के बहुमत द्वारा समितियों के पास से निकाला जाता है । यदि कोई विधेयक 
समिति के पास 30 दिन तक रहा हो त्तौ उसका प्रस्तावक सदन के बहुमत से उस 
विधेयंक 'को समिति के पास निकाल सकता है| 


(5) दितीय दाचन 

विधेयकों का वर्गीकरण करने और उन्हें उचित सूची में रखने के बाद नियम 
दिनाक को सदन उन पर विचार करता है | इसके लिए सदन सम्पूर्ण सदन की समिति 
के रुप में परिवर्तित हो जाता है । ऐसा प्रत्येक विधेयक के विषय में होता है । सम्पूर्ण 
सदन की समिति विधेयक के सिद्धान्तों व स्वरूप पर पूरी तरह विधार करती है | द्वितीय 
दाचन की अवस्था में सदस्य विधेयक के पल और विपक्ष में बोलते हैं और उसमें सशोधन 
के सझाव प्रस्तुत करते हैं | प्रतिनिधि समा में प्रत्येक सदस्य को बोलने का एक बार 
अवसर दिया जाता है और कोई भी सदस्य एक विधेयक पर एक घण्टे से अधिक नहीं 
बोल सकता | सीनेट में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है | वहाँ कोई भी सदस्य कितनी 
ही बार दे कितने ही समय तक मोल सकता है ॥ विधेयक का वास्तविक विदेचन द्वितीय 
दाचन के समय ही होता है| 

विधेयक के द्वितीय वाचन के दिषय में भी अमेरिकी व ब्रिटिश व्यदस्थापत प्रणाती 
में अन्तर इस प्रकार है--() अमेरिका में दितीय दाचन से चूर्व समिति-अवस्या आती है 
जबकि ब्रिटेन में द्वितीय दाचन के डाद, (४) ब्रिटेन में द्वितीय दाचन में विधेयक के 
सिद्धान्त स्वीकार किए जाते हैं और तत्पश्चातृ कैदल उसका स्वरूप ठीक करने के लिए 
उसे समिति को सौंपा जाता है किन्तु अमेरिका में प्रथम वाधन के उपरात्त ही विधेषक 
को सम्रिति कौ सौंप दिया जाठा है जिसे विध॑यक के सिद्धान्तों और रूप में भी परिदर्वित 
करने का अधिकार होता है, (४) अमेरिका की तरह ब्रिटेन में कलेण्डर-व्यवस्था नहीं हैं, 
(०) अमेरिका में प्रस्तावित होने के उपरान्त बजट प्रतिनिधि समा की उपाय व साघत 
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समिति (९४४५६ 0 'भल्णा5 0०॥0००) में दिधार के लिए जाता है जबकि ब्रिटेन मे 
लोकसमा ही सम्पूर्ण सदव की समिति (2थाग्रगत्त०० ० ऐ९ १श॥०० ॥005०) के रूप में 
बजट पर विचार करती है, (५) ब्रिटेन मे ससद्‌ के निचले सदन, अर्थात्‌ लोकसमा के 
झदस्यों पर भाषण सम्यन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है. जबकि अमेरिकी कांग्रेस के निचले 
सदन प्रतिनिधि समा के सदस्यों को भाषण सम्बन्धी वह रचतन्त्रता प्राप्त नहीं है जो ऊपरी 
सदन (5०४0०) के सदस्यों को प्राप्त है, एद (५) ब्रिटेन में द्वितीय वाचन विधेयक के 
सिद्धान्तो पर ही विचार होता है, जबकि अमेरिका मे न केवल विधेयक के सिद्धान्तो 
अपितु उसके रूप पर भी पूर्ण वि्यार होता है । 
(6) तृतीय वाचन 

विधेयक का यह छठा स्तर तृतीय वाचन का होता है | यह वाचन केवल 
औपचारिक होता है | विधेयक के सिद्धान्त पर केवल मोटे रूप से ही विच्णर किया जाता 
है | उसकी घाराओ, उपघाराओ, बाक्यो और शब्दो पर कोई विचार नहीं किया जाता है । 
यदि कोई सदस्य विधेयक के पूरे पढे जाने की माँग न करे तो केवल विधेयक का शीर्षक 
(7700) ही पढ़ दिया जाता है | इसके बाद अध्यक्ष सदन का अन्तिम निर्णय लेता है | 
इसकी चार रीतिया--मौखिक मतदान, खडे होकर, गणना द्वारा एव “हाँ” या “ना' द्वारा । 

प्रिटेन द अमेरिका में व्यवस्थापद प्रणाली का तृतीय बाचत लगभग एक-सा है, 
कैवल मतदान की प्रक्रिया में अन्तर है | ब्रिटेन मे मतदान प्राय गणना के द्वारा अथवा 
खडे होकर होता है। अमेरिका मे खडे होकर व “हाँ” या “ना वाले ढग का अधिक प्रयोग 
किया जाता है। 
(7) विधेयक दूसरे सदन में 

विधेयक का सातदाँ चरण बह है जब तृतीय वाचन के बाद विधेयक दूसरे सदन मे 
भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को प्राय- उन्हीं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता 
है जिन अवस्थाओं पे उसे पहले वाले सदन में गुजरना पडा था | दूसरा सदन विधेयक 
'को पहले वाले सदन को पुनः विचारार्थ लौटा सकता है, अथवा उसे किसी समिति को 
भेज सकता है, जहाँ विधेयक पूर्णतः समाप्त भी हो सकता है | 
(8) सम्मैलन समिति के समक्ष 

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में गत्यावरोध पैदा हो जाए तो 
एक सम्मेलन समिति का निर्माण किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के बराबर-बराबर 
प्रतिनिधि होते हैं | यह समिति विवादग्रस्त विषयों पर गुप्त रूप से वाद-विवाद करती 
है और समाघान करने के उपायों पर विचार करती है | यह समिति समाघान करने में 
सफल रहती है तो उसके सदस्य उसे अपने-अपने सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ॥ 
थदि प्रत्येक सदन समिति द्वारा प्रस्तावित सुझावों को स्वीकार कर लेता है तो विपेयक 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत भान लिया जाता है । किन्तु यदि ये सुझाव स्वीकृत. नहीं 
होते हैं तो विधेयक का वहीं अन्त हो जाता है | यह भी सम्मव है कि यदि सम्मेलन 


न्फि निश्चित हल न खोज सके तो ऐसी दशा मे भी विधेयक का अन्त हो जाता 
|] 
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इस सम्नन्ध में द्रिटिश व अमेरिकी प्रणाली में मिन्‍नता पाईं जाती है । अमेरिका में 
कोई भी विधेयक दोनों सदनों के मतैक्य के बिना पारित नहीं हो सकता, जबकि ब्रिटेन में 
दोनों सदनों में मतभेद की अवस्था में लॉर्ड समा वित्त-विधेयकों को अधिक से अधिक 
एक माह तक और अन्य विधेयकों को अधिक से अधिक एक साल तक रोक सकती है। 
वर्हों विधेयकों के पारित होने में अन्तिम शब्द लोक सदन का होता है, सॉर्ड समा इस 
दृष्टि से असहाय है | गैलोवे के मतानुसार--'विधेयक पारित करने सम्बन्धी वास्तदिक 
ि प्रतिनिधि समा या सीनेट में नहीं है यह त्तो उनकी स्थायी समितियों में निद्ित 

* 


विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष 

दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात्‌ विधेयक को राष्ट्रपति के हस्तादारों के लिए 
मेज दिया जाता है और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर वह अधिनियम का रूप घारण 
कर लेता है । विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के पास तीन दिकल्प होते हैं--() वह 
]0 दिन के भीतर विधेयक घर अपनी स्वीकृति दे दे | (00) वह विधेयक को अस्वीकार 
कर दे और कारण बताते हुए उसे काग्रेस को पुन.विचारार्थ लौटा दै | विधेयक उती 
सदन को लौटाया जाता है जिसने उसे प्रारम्म कियां था | किन्तु यदि कांग्रेस के दोनों 
सदन अपने दो-तिहाई बहुमत से विधेयक को पुनः स्वीकृत कर दे तो राष्ट्रपति को 
विधेयक की स्वीकृति के पिषय में अन्तिम रूप से केदल विलम्ब करने का निषेघाधिकार 
प्राप्त है । 6॥) राष्ट्रपति तंटेस्थ रहने के उद्देश्य से विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करता है 
और न उसे लौटाता है | ऐसी दशा में विधेयक स्वत. राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मान लिया 
जाता है और कानून बन जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को न 
लौदाए और 0 दिन के अन्दर काग्रेस कॉ अधिवेशन समाप्त हो जाए, तो वह विधेयक 
राष्ट्रपति द्वारा बिना अस्वीकार किए हुए ही अस्वीकृत हो जाता है । इसे राष्ट्रपति का जैदी 
निषेघाधिकार या पॉकेट वीटो (20८८८ ५८0) कहा जाता है | यह अधिकार वैधानिक न 
होकर केवल परम्परागत है। 

'काग्रेस के अधिवेशन की समाप्ति के बाद सभी कानूनों, प्रस्तावों, सन्धियों अगदि को 
सविधान पुस्तक में सगृहीत कर दिया जम्ता है | राज्य-सचिद विधियों को घोषित करता 
है। 


उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन मैं ससद्‌ द्वारा पारित विधेयक को सम्राट की स्वीकृति 
मिल ही जाती है ॥ उसका विषेघाधिकार केवल नाममात्र का ही है जबकि अमेरिकी 
राष्ट्रपति का निषेघाधिकार वास्तविक है और बड् उसका प्रयोग भी बहुत अधिक करता है ॥ 

साराश में, यही कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में 
विधि-निर्माण फी एक निश्चित प्रक्रिया है । 


समिति प्रणाली 
((०ऋ्रणांहल्ह 575 0ा) 
आधुनिक युथ में विधि-निर्माण में समितियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है | सयुकत 
राज्य अमेरिका में भी समिति-व्यवस्था का अहम स्थान है ॥ अमेरिकी समितियों की शक्ति 


|. (बम , ७7२ +पात्पडणहगपचछ फरार (00 ६च35 6 "०४प-ढो 3 प्रद्माप्ड पिट्सट०), 
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सथा भूमिका ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में अधिक शक्तिशाली तथा प्रमावी है । ग्रेट ब्विदेन में 
विधि-निर्माण में जो भूमिका मन्त्रिमण्डल की है, वही कार्य अमेरिका में समितियों द्वारा 
सम्पादित किया जाता हैं। 
समितियों : प्रकृति एवं कार्य 
(पश्रणा€ जात ए्कत5॥ह एण॑ (0णञा॥९९5) 

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों--प्रतिनिधि समा और सीनेट में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से समितियों की व्यवस्था की गई है । इन समितियों की नियुक्ति स्वयं सदन करता है। 
उनमे बहुमत दल और अल्पमत दल दोनों के ही सदस्य होते हैं | समिप्तियों के बारे में 
सविधान मैं कोई उल्लेख नहीं है | बल्कि उत्पत्ति और इसका विकास आवश्यकताओं का 
परिणाम है । अमेरिका में प्राय. निम्नलिखित 8 महत्त्वपूर्ण समितियाँ पाई जाती हैं--- 

(0) स्थायी समितियों (50ककागरष्ठ 007्रापरा॥००४)--इनका अमेरिकी समिति 
व्यवस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ ब्रिटेन की तुलना में अमेरिका में इनकी संख्या 
अधिक है, किन्तु इनमें सदस्य संख्या अपेक्षाकृत कम है | फर्ग्यूसन व मैकहेनरी के शब्दों 
मे-..“स्थायी समितियाँ वे बडी चलनी हैं जो प्रस्तावित विधान (कामून) के एक बड़े भाग 
का सूक्ष्म परीक्षण करती हैं । साधारणत्तः इनमें 2 से लेकर 30 तक सदस्य होते हैं, 
यद्यपि कुछ समितियों में सख्या कभी-कभी 50 तक रही है | स्थायी समितियों की 
नियुक्ति सदन स्वयं करता है, पर वास्तव में राजनीतिक दल अपनी शक्ति के आधार पर 
निर्णय करते हैं ॥ सदन तो केवल उनका अनुमोदन करता है | इन समितियों के समापत्ति 
बहुमत दल के प्रमुख नेता होते हैं ॥ 946 ई. तक अमेरिका में स्थायी समितियों की 
सख्या 47 थी पर 946 के विधायी पुनर्गठन द्वारा इनकी सख्या प्रतिनिधि सभा में 
]9 तथा सीनेट में 5 है प्रत्येक स्थायी समिति अपने-अपने सदन में व्यवस्थापन के 
निश्चित विभाग की देख-रेख करती है। अनैक समितियां उपसमित्रियों से भी काम लेती 
हैं जिनमें से कुछ स्थायी होती हैं ॥ प्रतिनिधि समा और सीनेट की समितियों के नाम 
'लगभग समान हैं | अमेरिकी कांग्रेस की ये स्थायी समितियाँ व्यवस्थापन के क्षेत्र में बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं । ये ही कांग्रेस का अधिकाश व्यवस्थापन कार्य सम्पादित 
करती हैं। 

(2) वियण समपित्ति ((०७॥७आ४९४८ ए ए७८७)-इस महत्त्वपूर्ण समिति में लगभण 
१5 सदस्य होते हैं ॥ इसका मुख्य कार्य कांग्रेस की कार्य-विधि के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
प्रकार के नियमों का निर्माण करना होता है | सदन में प्रत्येक कार्यकाल के प्रारम्म में यह 
कार्य-विधि सम्बन्धी नियमों को प्रस्तावित करती है । सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार 
होता है कि विशेष परिस्थितियों में वह उन नियमों को न भी भाने | ये नियम प्रत्येक नए 
सदन के निर्माण के साथ प्रायः बदल जाते हैं | 

नियम समिति ही विधेयकों के छौँटने का कार्य करती है और यह निर्णय लेती है 
कि कौनसा विधेयक विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाए । समितियों द्वारा रिपोर्ट 
किए गए विधेयकों को नियम-समिति के घास भी भेजा जाता है | यह समिति जिन 
विधेयको को महत्त्वपूर्ण मान लेती है उद पर सदन आसानी से दिचार कर लेदा है । इस 
"है फकहाणम बफयात र कच्णव 9भरछण ग॑0०र, 8. 35. 
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प्रकार यह समिति सदन और स्थायी समितियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती 
इसके पास विधेयक को दिलम्बित करने की शक्ति भी है। इसे यह अधिकार है कि 
भहतत्त्वपूर्ण कार्य के लिए समय-समय पर यह सदन के कार्यों में हस्तक्षेप करे और 
आवश्यक होने पर नियम की आड़ लेकर नए प्रस्ताव प्रस्तुत करे | आग एव रे ने लिया 
है कि "यह स्वय ही किसी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है और दूसरे दिन ही सदन 
की कार्यवाही के लिए उसे रख सकती है तथा गिषय समिति के पास बिना भेजे ही उसे 
पास तक करवा सकती है [४ 

(3) प्रवर या विशिष्ट समितियाँ (5९८८ (णा॥॥॥(6८४--इन समितियों की 
नियुक्ति समय-समय पर कितती विशेष उद्देश्य से की जाती है | सदस्यों की नियुक्ति 
सदन का अध्यक्ष करता है। अपना काम पूरा करते ही वे समाप्त हो जाती है तथा इसकी 
सदस्य सख्या निश्चित नहीं है| 

(4) सम्पूर्ण सदन की रामिति (ऐकराग्राध0८2 00 ऐ९ १(॥०५८ घ0050)--यह 
समिति वित्त विधेयकों सहित महत्त्वपूर्ण एव दिवादग्रस्त विषयों पर विचार-विमर्श करती 
है | सदन के सभी सदस्य समिति के सदस्य होते हैं । जब कोई सदस्य इस समित्रि के 
लिए प्रस्ताव करता है और सदन समिति का रूप घारण कर लेता है । सदन और समिति 
में अन्तर केवल इतना ही होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष रामापतित्व 
करता है जबकि समिति की बैठक मे वह नहीं बैठता | उसके स्थान पर समिति के द्वारा 
चुना हुआ कोई व्यक्ति समापतित्व करता है | मेस (३44८०) अर्थात्‌ *गदा' जौ अध्यक्ष के 
अधिकार का चि6ट्द होता है, मेज के नीचे रख दिया जाता है | सम्पूर्ण सदन की समिति 

गरणपूर्ति के लिए केवल 00 सदस्यों का होना आवश्यक है | इसमें माषध्य की सीमा 
कैदल पौंच मिनट प्रति व्यक्ति प्रति विधेयक होती है जबकि सदन की 'ैठक में एक 
विधेयक पर एक व्यक्ति एक घण्टे तक बोल सकता है ॥ सम्पूर्ण सदन की समिति का 
प्रयोग अधिकाशतः प्रतिनिष्ठि समा में ही होता है, सीनेट उसका प्रयोग बहुत ही कम 
करती है। 

(5) चम्मैलन समित्ति (20४27८॥८८ (200770002)--इस समिति का निर्माण उस 
समय किया जाता है जब किसी विधेयक पर काग्रेस के दोनों सदनों में मतमेद होता है ॥ 
इस समिति में दोनों सदनों में से बराइर-बराबर संख्या में सदस्थ लिये जाते हैं-प्रायः 
शीन-तीन सदस्य, किन्तु विशेष दशा में पॉच-पौँच सदस्य भी लिये जाते हैं | ये समी 
सदस्य मिलकर मतभेद सुलझाने का प्रयत्न करते हैं | मतमेद को सुलझाने के अपने 
प्रयत्तों की समाप्ति के बाद सम्मेलन समिति स्वय ही समस्त हो जाती है । समिति की 
बैठकें गुप्त होती हैं और इसकी कार्यवाही का कोई लेखा नहीं रखा जाता । सैद्धान्तिक 
रूप से समिति विधेयकों के केवल दिवादग्रस्त मागों पर ही विचार करती है, परन्तु 
व्यवहार में अन्य भागों पर भी विचार करके यह इस बात का प्रयत्न करती है कि दोनों 
सदनों के मतमेद किसी प्रकार समाप्त हो जाएँ | सम्मेलन जमिति में प्रत्येक सदन एक 
इकाई के रूप में मत देता है । सदस्यों को अपने-अपने सदनों द्वारा भी आदेश दिये जा 
सकते हैं | प्राय: सीनेट के सदस्य ही, जो परिपक्द राजनीतिज्ञ होते हैं और जिन्हें 
ससदीय अनुभव होता है, अन्त में सफल होते हैं । 
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(6) संयुक्‍त समितियों (0 (०णा॥००७--ऐसे विषयो की जाँच के लिए, 
जिनमे सयुकत कार्यवाही की आवश्यकता हो या जिन पर दोनों सदनो का समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र हो, कांग्रेस द्वारा संयुक्त समितियो का निर्माण किया जादा है । कार्य की 
समाप्ति पर ये समितियाँ भी समाप्त हो जाती है | 

(7) संचालन समितियाँ, (56७४8 (00गा॥7०८७)--अमेरिका में कार्यपालिका 
और व्यवस्थापिका का पृथक्करण होने के कारण ब्रिटेन की तरह मन्त्रिमण्डल 
विधि-निर्माण का कार्य नहीं करता, अतः वहाँ पर सचालन समिति का निर्माण किया 
जाता है जिसका कार्य बहुमत-दल की तरफ से विधि निर्माण करना होता है | इस 
समिति का चयन सदन के बहुमत दल द्वारा अपने दल के सदस्यो में से किया जाता है 
और सदन के बहुमत दल का नेता इसका अध्यक्ष हाता है | बहुमत दल की ओर से यही 
समिति विधेयको को सदन में प्रस्तुत करती हैं और अपने दल के समर्थन के दले पर 
उसे सदन मे पारित भी कराती है । 
महत्त्व एवं मूल्यांकन ([0000॥0९ 90 8४०७ 20) 

समितियो के महत्त्व विश्लेषित करते हुए अध्यक्ष थॉमस वी. रीड ने लिखा है कि 
“समितियाँ सदन की आँख, कान, हाथ और कभी-कभी बुद्धि का कार्य भी करती हैं ।“/ 
प्रधानमन्त्री विस्‍्सन (५४४७) ने समितियो को “लघु व्यवस्थापिकाएँ (30९ 
.6हा४श9ए०५) कहा था । 

अमेरिका की समिति व्यवस्था प्रभावशाली होते हुए भी उसमें निम्न दोष है. 

(3) एक समिति के कार्य और दूसरी समिति के कार्य के बीच प्रायः सामजस्य॑ नहीं 
होता | अत समितियों द्वारा एक ही विषय पर अपने कानूनों में परस्पर संघर्ष तथा श्रम 
फैलने की सम्मावना रहती है। (४) समितरियाँ सदन के सब विचारो का प्रतिनिधित्व नहीं 
'करती | यद्यपि सभी समितियाँ प्रायः द्वि-दलीय होती है, किन्तु वे बहुघा विशिष्ट हितों की 
साधना करने वाली बन जाती हैं | (॥) अनेक समितियाँ प्रायः निष्क्रिय रहती हैं उनके 
पास कोई कार्य नहीं रहता । 
समितियों का अध्यक्ष 


संयुक्त राज्य अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष का पद विशेष महत्व रखता है 
वह वरिष्ठता के आधार पर समिति का अध्यक्ष बनता है और समिति की बैठक बुलाने तथा 
समिति के विभिन्‍न कर्मचारियों के चयन के लिए कार्यवाही करता है । समिति के अन्तर्गत 
नियुक्त की जाने वाली उपसमितियों के सदस्यों की भी नियुक्ति उसी के द्वारा होती है | 
सदन में वही विधेयकों का सचालन करता है | यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में समिति को यह 
अधिकार है कि वह अध्यक्ष द्वारा शक्ति प्रयोग पर नियन्त्रण रखे लेकिन व्यवहार में बहुत 
कम समितियाँ ही ऐसी हैं जो अपने अध्यक्ष पर नियन्त्रण रख पाती हैं | समितियों के 
अध्यक्ष न केवल अपनी सृमितियों और अपनी शक्तियों का स्वतन्त्र प्रयोग करते हैं, बलिक 
दे परस्पर एक दूसरे से स्वत॒न्त्र रहते हुए कार्य करते हैं | लामप्रद और एकतावर्सक 
कानूनों को स्दीकार करने के लिए वे परस्पर कोई सम्पर्क नहीं करते और एकमत्त होने 
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का कोई प्रदास नहीं करदे ॥ उनयें एक सहकारी संस्था के रूप में कार्य करने का किसी 
प्रद्मर का दिचार नहीं होटा । इसके अठिरिक्ट वे निश््टटा का कोई घ्यान न रख कर 
पूर्टठ, अपने दतीय हिटों की स्प्यदा द दिद्वित स्दा्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं । 


ब्रिटिश व अमेरिकी समिति ब्यवस्या पर तुलनात्मक दृष्टि 
((०छकअभ्राक ९ धाल्छ जज ए&भ 350 # कश्त॑८2० (१०७क्रा(६६ 599 शव5) 
डिटिश एव अमेरिकी व्यदस्था का टुलनात्मक अध्ययत करने पर दिम्दाकिठ टसथ्प 
डरणागर हेते हैं... 

(॥) स्पायी सुपिदियों की रख्या द्रिटेल आर अभरिका में मिन्‍न-मिन्‍न डै | डिटेन में 
स्थायी समिदिये लोकटदन मैं केटल 5 हैं ऊजदकि अमैरिका मैं प्रटिनियि-सना में इनकी 
रूप्म्य 0 है ॥ समिदियों के सदस्पों की सूप्या में मी दोनों देशों में अन्दर परया जाटा 
है। हिटिय सनिटियों के रूद्पों की क्त्या आय 20 से 30 हक होती है | 
अआवश्यकटाटुसार अत्त्यादी उद्त्यों के सम्मिलित होते पर उददी कंख्या 30 से 50 तक 
हो पाटी है। पत्दु अरेरिका में दढ़ सदक््य सुप्या सामगरणदः 30 से झविक नी हो 
पाही, यथायरे दिश्च अदस्था्जों में इसकी रुय्मा में दृद्धि हो सकटी है, ब्िटिन की दरह 
झरैरिका में अटिरिक्द रूइस्पों वो लेने की व्यदस्पा नहीं है | अगैरिकी समिटियों में 
कैदल दियमिद रूदस्य रहते हैं । द्वीयर के रच्दों में, “इग्लैस्ड को यदि संच्दीय व्यदत्दा 
घर गर्य है, सो लयुक्त राज्य अमेरिका को रूमिति दियात पर गैरद है।7 

(2) डिटेद में उहाँ सनी स्पादी समिदियो सदैद ख्ियरशील रहती हैं, दही अमेरिका 
मैं केदल कुछ ही स्थादी सविदियों क्र्परील रह पते हैं ॥ 72 से लेकर 5 ठक 
सानिदियों ही इस प्रदार दो हैं जिवके पाक्त आप कोई कार्य नर्दी रहता है | 

(3) डिडेन के लोकसूदत में दिनिन्द समिदियों का छुटाद दियने संविशि 
(5८४"ए००व (.०7८५५४४००) के द्वारा हटा है जबकि उसेरिका में दलों कै नैटा सपिद्धियों 
के लिए एक सन्दधिटि का चयन करते हैं 3र यह सपिवि दिमिनन दलों के सदस्पों को 
चुनी है ॥ इस्के डलाझ स्िटिों में सदस्य सूंय्या खदव के दलों के सदस्पों की 
सरूख्य के अनुप्रठ में होटी है, परन्तु पह स्मातटा है कि दोनों की छग्ड डिद्ान्दल 
सदन हो सर्मिटियों का किंग कच्चे हैं | 

(5) अ्लेरिजा में स्पादी सतिद्धियों के दि्मग के आापर विषय होठे हैं और दिव्य 
के डजुलार ही उनका वमकन फ़िया प्टटा है ॥ परन्तु ड्रिटेन में सुमिदियों का लिमाण 
'विवयदार दही होटा॥ वहाँ किसी नये समिति में कोई मी दिदेदक भेजा छा सकता है ॥ 













इछ्के ऋटिरिक्ड बरतें दर्दगाला के क्तपटुद्यर सनिदियों छा उप्म ए हि हे झादि 
ड्म्टा है । 


(5) डिटिश सतिदियों में सदच्दों की दच्चिटा (पष४०टीज) पर इतठा दिदार नहीं 
हटा जिदता छलेरिजा में ॥ पी चहीं, समिदि के बाय दी) निदुक्ठि भी दोस्त देशों में 
नित्र अकार से की छाटी है | अनेरिता में समिदि के ठव्यूड की निदुक्षि ब्हुरुघ दल दी 
दही एजेच्ची कादी है जले चुतीवि के बहुयट दल के सत्य की सूची बदादी है। इत्के 
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विपरीत ब्रिटेन में यह काम चयन समिति करती है | वह नियुक्तियों का एक पैनल 
(एक) बना देठी है और दे लोग मिलकर अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं | ग्रिटेन में 
सदस्यों की व्यक्तिगत योग्यताओं को ही महत्त्व दिया जाता है न कि वरिष्ठता को ॥ 
ब्रिटिश समितियों के अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, अतः वहाँ दह आवश्यक नहीं 
होता कि समिति का अध्यक्ष बहुमत दल का ही हो। 

(6) अमेरिका में श्मितियों का स्थान व्यवस्थापन क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ॥ 
उन्हें विघेयको का अन्त करने तक का अधिकार है। यह भी आवश्यक नहीं है कि ये 
विधेयक की रिपोर्ट सदन को दें | ब्रिटेन में समितियाँ विधेयक के साथ जीवन-मरण का 
जेल नहीं सेल सकती | उनके लिए यह भी जरूरी है कि सदन को प्रत्येक विधेयक की 
रिपोर्ट दें । 

(7) अमेरिका में समितियों को स्वय ही उप-समितियाँ (59-00भा४0265) 
बनाने का अधिकार है, परन्तु ब्रिटेन में समितियाँ ऐसा नहीं कर सकतीं। 

(8) अमेरिका के समान ब्रिटेन में कोई सम्मेलन समिति, नियम समिति और 
संचालन समिति नहीं पाई जाती । दूसरी ओर अमेरिका में ब्रिटेन कौ तरह सत्रीय 
समितियाँ और व्यक्तिगत विधेयक समितियाँ (5७.03 0ण्राध्ा७0$ शात॑ शांए्थ० 
पका 000॥0९८७) नहीं पाई जाती | 

(9) ब्रिटेन में लोकसदन की समितियों के अध्यक्ष को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त नहीं 
होती, क्‍योंकि राजनीतिक दृष्टि से वे तटस्थ होते हैं | इसके दिपरीत अमेरिका में 
समितियों के अध्यक्ष दलगत राजनीति में फैंसे रहते हैं और उन्हें इतनी प्रमुखता प्राप्त 
जा है दि: महत्त्वपूर्ण विधेयकों के नाम तक समितियों के अध्यक्षों के नामों पर रख दिए 

हैं। 

(0) ब्रिटेन में सरकारी विधेयक, गैर-सरकारी विधेयक एवं गैर-सरकारी सदस्यों 
के विधेयक पृथक्‌-पृथक्‌ समितियों को भेजे जाते हैं परन्तु अमेरिका में गैर-सरकारी और 
सरकारी विधेयकों के मध्य इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं है | वहाँ सरकारी विधेयक भी 
गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं 

उपर्युक्त तुलनात्मक विदरण से स्पष्ट है कि अमेरिका में ब्रिटेन 'की अपेक्षा 
समितियों की शक्ति बहुत अधिक है । ये एक प्रकार से विधायिनी शक्ति के यन्त्र में तेल 
का काम करती हैं । यह कहना युक्तियुक्त है कि ब्रिटेन में विधि-निर्माण सम्बन्धी नेतृत्व 
कार्ययालिका को प्राप्त है जबकि अमेरिका में विभिन्‍न समितियों को । थॉमस रीड की यह 
युक्‍्ति सर्वथा उचित है कि “ये समितियाँ सदन की आँख, कान, हाथ और अधिकांशतः 
उसका भस्तिष्क होती हैं।” 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है [ 





३ अर घटक नव लीन तन 
. “पैक: एजफाएपच्टड घब् फट ३९, प्र €थ, ऐग ७५4 गाव जय जीलत एड छत ० फट [०७९० 
ने#न्त्थ्छ, मी सब, 
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सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरीक्षण 


(9एएएलार एएठ्प्रार 976 जएतलंज। एसंथ्ण्)ो 





सयुक्‍त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मूमिका है | देश 
की सपात्मक घष्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका का महत्त्व और भी बढ़ जाता है| 
अमेरिकी सविघान की तीसरी घारा में थह व्यवस्था की गई है कि “न्याय-सम्बन्धी 
शक्ति एक सर्वोच्च भ्यायालय और उन अम्य भीचे के न्यायालयों में निहित होगी 
जिनकी रथापना व प्रतिष्ठा काग्रेस विधि द्वारा समय-समय पर करेगी ।” इस अनुच्छेद 
के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को “आदेशित' (।ध॥02009) बनाया गया 
और अघीनर्थ न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व काग्रेस के वियेक पर छोड़ 
दिया गया । 

संघीय न्यायालय का संगठन 
(097स्‍क्‍ल्‍भा560 ७ ९१७० ॥9७१७००४१७) 

सधीय न्यायालय विष्ताकित दो प्रकार के हैं-- 

(॥) व्यदस्थापिका न्यायलय, एव 

(2) जवैधानिक न्यायालय । 
(॥) व्यवस्थापिका न्यायालय ([.०एछा20५6 0०च७) 

ये वै न्यायालय हैं जिनकी स्थापना काग्रेस अपनी विधायिनी शक्ति द्वारा करती 
है | इन न्यायालयों द्वारा सविघान की दीसरी पारा में उल्लिखित न्यायिक शक्ति का 
उपभोग नहीं किया जाता | उनका कार्य त्तौ उन कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन कौ 
सहयोग देना है जिन्हें काग्रेस अपनी निहित शक्ति अथवा प्रदत्त शक्ति का प्रयौग करने 
कै लिए निर्मित करती है | कोलम्बिया जिला तथा उन प्रदेशों के लिए. जिन पर 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका का अधिशासन है, काग्रेस द्वारा न्यायालयों की स्थापनां की गई 
है। 

इन व्यवस्यापिका न्‍्यायालर्यों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं. 

() दावा न्यायालय (९०७३ ० (आंप्5)--855 में स्थापित इस न्यायालय में 
संघीय शासन के विरुद्ध चागरिकों के दावों की सुनवाई होती है | 


प.. कला (जाग, औज+ञंट वा 
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6) आयात-निर्यात शुल्क न्यायालय (एठ्णा ए (७७०॥४)--इसमे 
आयात-निर्यात शुल्क एकत्रित करने वाले अधिकारियों के निर्णयो के विरुद्ध अपीले सुनी 
जाती हैं। 

(॥0 आयात-निर्यात त्तया पेटेण्ट्स अपील न्यायालय (० त॑ एपफ्ाणाड शत 
एटा #[0०४)-यह न्यायालय आयात-निर्यात शुल्क और पेटेण्ट्स के निर्णयो की 
सुनवाई तथा सीमा-कर आयोग की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलो की रुनवाई करता है। 

(५) कर न्यायालय ([95 (0घा)--इसमें कर सम्बन्धी विवादों की सुनवाई होती 


है। 


व्यवस्थापिका न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयो में प्रमुख अन्तर 

()) दोनो की उत्पत्ति के स्रोत मिन्‍न है | उनके द्वारा सुनवाई किये जाने वाले 
मामले भी भिन्‍न होते है । व्यवस्थापिका न्यायालय उन मामलो की शुनवाई फरते हैं 
जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्रीय व्यापार, सार्दजनिक घन का च्यय, करों की वसूली आदि से 
होता है । साविधानिक न्यायालय उन विवादों का निर्णय करते है जिनकी चर्चा सविधान 
के तीसरे अनुच्छेद में की गई है | 

(2) साविधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश रह सकते हैं 
'जबकि व्यवस्थापिका न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होती 
है। 

(2) संवैधानिक न्यायालय (0०चरल्लञणांणाञ 0०णाओे 

इन न्यायालयों की स्थापना सविधान के अनुष्छेद 3 द्वारा की गई है । ये 
न्यायालय निम्माकित तीन श्रेणियों में विमक्त हैं--- 

(॥) जिला न्यायालय--संघीय न्यायालयों में से सबसे नीचे स्तर के न्यायालय 
हैं। सम्पूर्ण देश में 88 जिला न्यायालय हैं | प्रत्येक राज्य में एक जिले का होना 
अनिवार्य है । इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति अटार्नीजजनरल (#॥070५ 0८॥८४) की 
सलांह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिस पर सीनेट की स्दीकृति आवश्यक है ॥ 

सामान्यतः जिला-न्यायालयो में एक ही न्यायाधीश अभियोगों का निर्णय करता है: 
जिसके विरुद्ध अपील उवित अपील-न्यायालय में की जाती है | किन्तु यदि अभियोग में 
संघीय परिनियधों की साविधानिकता को चुनौती दी गई हो तो तीन न्यायाधीशों द्वारा 
निर्णय आवश्यक है | अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय को की जा सकती है | 

(2) संघीय अपील न्यायालय--देश में इस प्रकार के ग्यारह न्यायालय हैं जो; 
अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते है | पहले इनके न्यायाधीश न्‍याय-कार्य के लिए दौरा 
करते थे, किन्तु अब ऐसा बहुत कम होता है | संघीय न्यायालयों की स्थापना का मुख्य 
उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के कार्यमार को हल्का करना है । प्रत्येक सधीय अपील के 
न्यायालय में तीन से लेकर छ: न्यायोघीश होते हैं | जिला न्यायाधीशों का भी सहयोग 
लिया जाता है | इनका न्याय-क्षेत्र अपील सम्बन्धी है | इनमें जिला न्यायालयों और 
“के फरलव्ण देय, क्लब, 
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सपघीय अमिकरणों के विर्णयो के विरुद्ध अपील की छाती है | रा्वोच न्यायालय को उनके 
निर्णय के पुतरावलोफन का अधिकार है। 

(3) रार्दोच्च न्‍्यायालय--न्यायगतर्यों की व्ण्वस्था में सबसे उच्च स्तर का न्यायालय 
सर्वोच्च भ्यायालय है | इराकी व्यवस्था स्वय सविघान में की गई है ; इसकी स्थापना 
789 ई के नन्‍्यायापालिका-अधिनियम द्वारा की गई थी। 


सगठन ((आएछ॒शआा६आाणा) 

सविधघान में सर्वोच्च न्यायालय कै न्यायाधीशों की राख्या निश्वित नहीं की गई है । 
प्रारम्म में इसके न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश क्या पाँच अन्य न्यायाधीशों की 
नियुक्ति की गई थी | 80। में इस सख्या को 5, 807 में 7, 837 में 9, 863 में 
]0 और 866 में पुन. 7 कर दिया गया । अन्त में 869 में कांग्रेश्न द्वारा 9 न्यायाधीशों 
की व्यवस्था की गई और उस समय से यह सख्या अब तक चली आ रही है, यद्यपि 
इसमे परिदर्तन हो जाना कोई आश्चर्य की दात नहीं होगी | वर्तमान मेँ सर्वोच्च न्यायालय 
की कुल सख्या 9 है, जिनमें ] मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं $ 

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट 
द्वारा होना आवश्यक है | सीनेट इन नियुक्तियों को अस्वीकृत कर सकती है 
उदाहरणार्थ, 930 में जॉन पार्कर अप्रेल, 970 में राष्ट्रपति निकसन द्वारा प्रस्तावित भाम॑ 
(हैरल्ड कार्सवेल)] भी सीनेट को मान्य नहीं हुआ था । न्यायाघीशों की नियुक्ति करते 
समय राष्ट्रपति प्राय. न्यायालय के यर्गीय, धार्मिक एव दलीय स्वरूप को ध्यान में रखता 
है 4 

न्यायॉघीश जेब तक सदाचारी रहते हैं, अपने पद पर “बने रहते हैं | यदि किसी 
न्यायाधीश ने 0 दर्ष तक निरन्तर सर्दोच्च भ्यायालय की सेवा की है ज्ञो 70 वर्ष की आयु 
प्राप्त होने पर पूर्ण वेतन सहित वह अवकाश ग्रहण कर सकता है ॥ अपैरिका के 
न्यायाधीशों प्र इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि दे राजनीति में माग न लें, किन्तु 
यथार्थ में वे राजनीतिक गतिविधियों से पृथक्‌ ही रहते हैं । 

इस समय सर्वोच्च न्यायाल के सहायक न्यायाधीशों (»8550०८2796 7008०5) का 
वार्षिक वेतन 35 हजार डालर है। मुख्य न्यायाधीश कौ 40 हजार डालर वार्षिक मिलता 
है । वेदन का निर्धारण कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है. जो न्यायाधीशों के 
कार्यकाल में कप नहीं किया जा सकता है | यह चैतन आयकर रहित नहीं है | वैदन के 
अतिरिक्त न्यायाधीशों को अनेक प्रकार के भत्ते मिलते हैं । 

किसी भी न्यायाधीश को उसकी इच्छा के विरुद्ध त्त्यागपत्र देते को विवश नहीं 
किया जा सकता | किन्तु यदि वह रिश्वत लेने, सगीच अपराध करने तथा दुराचरण 
सम्बन्धी कृत्य करता है तो उसे महानियोग ([राएुट७2ंग्राआाए द्वारा हटाया जा सकता 
है | अब तक केवल 9 मामलों में महानियोग प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें से केवल 
4 मामलों में ही भ्यायाघीशों को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया यया | इस्ध तरह से राष्ट्रपति 
अपनी इच्छा से किसी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटा सकता है | न्यायाधीश 
स्वेच्छा से अपने पद को त्याय सकते हैं लेकिन इससे तरड के मामले भी आधे से कम ही 
हुए हैं। 
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भ्यायाधीशो की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान मौन है । किन्तु प्रायः ऐसे व्यक्ति 
को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जौ ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, 
सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अमिकरणो के परामर्शदाता रह चुके हों। 
कार्य-प्रणाली (ए०शजआए-?श०८०१ण०) 

सर्वोच्च न्यायालय का कार्य अक्तूबर मे प्रारम्भ होता है और मई के मध्य तक 
समाप्त हो जाता है। इस प्रकार केवल आठ गहीने कार्य होता है । शीत और पतझड़ के 
समय दो सप्ताह की छुट्टी रहती है, मगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 
मुकदमे सुने जाते है । शनिवार को न्‍्यायाघीश आपस में मिलकर उन पर विचार-विनियम 
करते हैं । निर्णय बहुमत से लिया जाता है और सोमवार को सुनाया जाता है | मुकदमे 
की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीश की गणपूर्ति (2५७छाओ) आवश्यक है । 
निर्णय के पक्ष में मत देने वाले किसी भी न्यायाधीश को निर्णय लिखने के लिए कहा जा 
सकता है, अत- सभी न्यायाधीश सभी मुकदमों या अभियोगों में काफी सचेत रहते हैं । 
यद्यपि मुकदमे का निर्णय बहुमत से द्वोता है, तथापि बहुमत के निर्णय के विरुद्ध कोई 
न्यायाधीश विमत (955७8 00७७) भी दे रूकता है | दिमत दाले निर्णय 
महत्त्वहीन होते है, फिर भी जनमत पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और अन्त में बह 
देश की विधियों को प्रमावित करता है | 

सर्वोच्च न्यायालय के विचारों तथा निर्णयों को “संयुक्त राज्य रिपोर्द्स' में प्रकाशित 
50 है जो साविधानिक कानून के ऐतिहासिक और दर्तमान विकास एक महत्त्वपूर्ण 

तह 

सर्वीच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली में कभी-कभी पुराने ,निर्णयों को पलट दिया 
जाता है और उनके स्थान पर पूर्णतः नवीन निर्णय व सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
जाता है | अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया है । 
शक्तियां एवं कार्य (709८5 ब्रा एजालाता) 

अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या की गई 
है । इसके अधिकार-क्षेत्र और कार्यों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा 
राकता है... 

(]) प्रारम्मिक अथवा मौलिक क्षेत्राधिकार (0 वण्ग5क८प०) 

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (#ए़ला३8 णांडवाटाएंगा) 

(3) न्यायिक पुनरालोकन का अधिकार (0०७: ता 0 ८ंज एथ्शंट्फ) 

(4) सविधान तथा नागरिक अधिकारों का सरधक तथा अभिरक्षक (ए४६०कंवन 
भाव 00कर्पीका 0 ७५ (0७ाआंफएएंता 20 पर सराशाए ए एाएंस्टव७) 

(5) अन्य अधिकार (धा5लाशा6005 90:८5) 

उपर्युक्त शक्तियों व कार्यो का विस्तृत विवेचन निम्मांकित है-- 

() प्रारम्भिक अधिकार-श्षेत्र (0 उैणपं50८6०)--सर्वोच्च न्यायालय का 
प्रारम्भिक अधिकार-द्षेत्र अत्यन्त रीमित है | सविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि “उन सब 
मामलों में जिनका रूम्यच्य राजदूतों से, राज्य के मन्त्रियों से अथदा अन्य दौत्य 
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अधिकारियों से है और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष है, सर्वोच्च 
न्यायालय का अधिकार-सद्षेत्र प्रारम्भिक होगा ॥" सद्यपि काग्रेस इस अधिकार-क्षेत्र को 
अटा-बढा नहीं सकती. फिर भी वह कानून और अपने विवेक के अन्तर्गत उक्त मामलों 
के लिए नीचे के न्यायालयों में सुनवाई की अनुमति दे सकती है | 

यद्यपि सविघान ऐसे मामलों पर, जिनका सम्बन्ध राजदूर्तों, वाणिज्य दूतों अथवा 
अन्य प्रकार के विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों से हो, प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र प्रदान 
'करता है, परन्तु आधुनिक युग में ऐसे विवाद राष्ट्रीय न्‍्यायालद॑ में प्रायः नहीं उठाए जाते 
हैं क्योकि ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा परम्पराओं के अन्तर्गत आते हैं । 

अन्य न्यायालयों द्वारा केवल उन मामलों की सुनदाई हो सकती है जिनका सम्बन्ध 
राजनयिक मुक्ति (900०० झााणाणाओ) के अन्तर्गत न आने डाले राजनयिक 
प्रतिनिधियों से हो और जिनमें राज्य एक पक्ष हो । ऐसी दशा में भी ऐसे मामलों की 
सुनवाई तमी हो सकती है जबकि दूसरा पक्ष कोई अन्य राज्य हो। 

(2) अपीलीय अधिकार-च्ेत्र (#फृप्णाअ2 70त5%070007)--सर्वोच्च न्यायालय में 
अधिकार मुकदमे पुनर्विचार अर्थात्‌ अपील के लिए उठाते हैं | दूसरे शब्दों में, राज्यों के 
उच्च न्यायालयों और निम्व सधीय न्यायालर्यो के निर्णय के विरुद्ध की गई अपीलों पर 
विचार करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में 
उन सभी मामलों की अपील नहीं हो सकती जिनमें निम्न न्यायालयों के विर्णय से किसी 
पक्ष को असन्तोष हो। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के सभी 
निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सके । सर्वोर्र भ्वायालय के अपील 
सम्बन्धी भ्याय-क्षेत्र फो स्पष्ट करते हुए मुनरो भे लिखा है कि “केवल उस स्थिति के 
अतिरिक्त जिसमें--(क) राज्य के उचतम न्यायालय ने राज्य के किसी ऐसे कानून को 
वैध घोषित कर दिया हो, जिस पर रूघीय सदिघान के विरुद्ध होने का आरोप लगा हो, 
अथदा (ख) जिसने किसी सघीय कानून अथवा समत्धि को अवैध घोषित कर दिया हो, 
किसी भी पश्ठ को राज्य के सघीय न्याय क्षेत्र के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं 
है ।“ फिर भी उन मामलों में जिनमें राज्य के उच्चतम न्‍्यग्यालय ने अपील कौ अनुमति 
दे दी हो, अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है । 

स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल साविघानिक मामलों 
में है और साधारण भागलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील ठमी होती है जबकि राज्य के 
उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी हो | 

(3) न्यायिक पुनरीक्षा या घुनरावतलोकन का अधिकार (00४९४ ए ववाव्छो 
१८७८५)--सयुक्‍त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायातय को प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन 
की शक्ति मे उसकी प्रतिषा और महत्त्व को अद्वितीय बना दिया | इस शक्ति के अधीत 
वह सविधान की व्याख्या करता है और काग्रेस तथा राज्यों कौ व्यवस्थापिकाओं के 
कानूनों एवं अन्य प्रशासनिक आदेशों की दैघानिकता एवं अवैधानिकता का निर्णय करता 
एफ्कफशण्गफगशिकय ठणस नकल फममन्व8 छत. 
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है। जैसी कि प्रान्त घारणा है, सर्वोच्च न्यायालय को अकेले पुनरावलोकन व समीक्षा का 
अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने का 
अधिकार है कि राज्य का अमुक कानून सविधान के अनुकूल है अथवा नहीं और संघीय 
जिला न्यायालय तथा अपील न्यायालय दोनों किसी सघीय कानून, राज्य कानून या राज्य 
के सविधान की किसी भी व्यवस्था को सधीय सविधान के प्रतिकूल घोषित कर उसके 
कार्यान्वयन को अमान्य कर सकते हैं । लेकिन सघीय सविधान के विरुद्ध होने के सब 
अभियोगों का अन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है | यद्यपि ऐसे 
मामले संधीय निम्न न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयो में भी प्रस्तुत किए जा 
सकते है, परन्तु उनका निर्णय अन्तिम नहीं होता । उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 
अपील की जा सकती है | प्रो, ब्रोगन के अनुसार, “सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को हम 
एक राजनीतिक संस्था और एक ऐसे ठृतीय सदन के रूप मे समझ सकते है जो 
कार्यपालिका और विधानमण्डल के कार्यों को विशेष सिद्धान्त के अनुसार नियमित करता 
है ।" 

न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आघार या प्रकृति (एश0ए७ क्षात 8353 
20०0टांश ]१९७४८४)--कुछ विचारको के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति 
'क( कोई साविघानिक आधार नहीं है ६ सविधान निर्माताओं का भी ऐसा कोई विचार नहीं 
था कि न्यायपालिका को इस प्रकार की शक्ति प्रदान की जाये | राष्ट्रपति जैफरसन ने 
कहा था कि यदि न्यायपालिका काग्रेस एवं राष्ट्रपति, अर्थात्‌ व्यवस्थापिका एव 
कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन करने के अधिकार का प्रयोग करती है तो न 
'केवल यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का ही उल्लंघन है, बरन्‌ सविधान निर्माताओं के 
विचारों का भी अनादर है | 

परन्तु अधिकांश विचारकों का मत है कि संविधान की दो घाराओ में न्यायपालिका 
'की वह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप में निहित है जिसका उपयोग करते हुए वह 'काग्रेस एव 
राष्ट्रपति के कार्यों का, पुनरादलोकन कर सकता है । ये दो घाराएँ है--() सविधान की 
'चौथी धारा की दूसरी उपघारा, एवं (४) सविधान की तीसरी धारा की दूसरी उपघारा | 
सविधान की चौथी धारा की दूसरी उपधारा में उल्लिखित है कि “यह सविधान और 
संयुक्त राज्य के वे कानून, जो उसके अनुसार बनाए जाएँ एवं वे सच्धियाँ जो समरुक्त 
राज्य के अधिकार के अन्तर्गत की गई हों या की जाएँ, देश के सर्वोच्च कानून होंगे ।”* 
संविधान की घारा तीन की उपधारा दो में कहा गया है कि “कानून और औचित्य के 
अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सभी मामले आएँगे जो इस सविधान, 
सयुक्‍्त राज्य के कानूलों एवं उनके अन्तर्गत की गई अथवा की जाने वाली सन्धियों के 
अन्तर्गत उत्पन्न हों ।' 

संविधान की चौथी घारा स्पष्ट: प्रतिषादित कररी है कि संविधान को देश का 
सर्वोच्च आधारमूत कानून माना जाना चाहिए । तीसरी घारा का आशय है कि वे सभी 
मामले, जो उस आधघार॑मूत कानून के अन्तर्गत उत्पन्न होंगे, न्यायिक शक्ति के क्षेत्राधिकार 


]_ 898०५ 00 * प्र ककटत-्ात?तएटण इज्चकषत, 
2-3, अैजालापमा एलाहयापधजा, कवएलट पा... 
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में होंगे | इस प्रकार इत दोनों ही घाराओं के निष्कर्ष रूप में यह देखना न्यायपालिका का 
कर्तव्य है कि सविधान की सर्वोच्चता कायम रहे और किसी भी प्रकार उसका उललघन न 
हो । न्यायगलिका अपने इस कार्य को उद्चित रूए से तभी राम्पादित कर राकती है जब 
वह संविधान और व्यवस्थापिका के कानूनों को अवैधायिक घोषित करने में सक्षम हो । 
न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति का रुविघान की धारा 6 (खण्ड 8) द्वारा भी 
समर्थन होता है जिसमें न केवल यह कश यपा है कि “सविधान और इसके अन्तर्गत 
निर्मित सयुकत राज्य के समस्त कानून त्रथा सयुक्त राज्य की ओर से की गई या की 
जाने वाल समस्त शाब्मियाँ इस देश के रावोंच कानून होंगे |” बरन्‌ यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि “प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उन्हें मामने के लिए बाध्य होंगे, उनसे 
अरागत राज्य के सदिधान था कानूनों को नहीं ।” स्पष्ट है कि सविषान राष्ट्रीय सर्वाच्चता 
कै सिद्धान्त को मान्यता देता है जिसके अनुसार राष्ट्रीय सविधान और कानूनों के विपरीत 
अन्य किरी कानून या कार्य को विधिक मान्यता नहीं दी जाएगी | इसफा आशय यहीं है 
'कौई कार्य या कानून स्ैधानिक है अथवा नहीं, इसकी जौंच न्यायपालिका करने की 
अधिकारिणी होगी ॥ सदिघान के उपबन्धोँ के अतिरिक्त सदिधान-निर्माताओं तथा 
विधिवेत्ताओं ने भी सधीय न्यायालय की पुतरावलौकन शक्ति फो मान्दता दी है। 

803 ई में अमेरिकी सर्वोच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने “मारयरी 
बनाम मैडीसन' (१४३४रणा/ ५/$ ४००७७) नामक प्रसिद्ध मुकदमे में न्यायिक 
पुनरवलोकन की शक्तियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की और अपना निर्णय देते हुए स्पष्ट 
किया कि राविधान झमस्त देश का सर्वोच्च कानून है तथा न्यायाधीशों का यह प्रमुख 
कर्तव्य है कि वे इसी के अनुरूप निर्णय दें एव जब कभी कांग्रेस द्वारा पारित कोई 
अधिनियम देश के सर्वोच्च कानून, अर्थात्तू सविधान कै विरुद्ध पाया जाए ततौ न्यायालय का 
कर्त्तव्य है कि बह सविघान को प्राथमिकता दे । इस निर्णय के बाद से ही अमेरिकी 
न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त हो गया | 

न्यायपालिका न्यायिक पुनरावल्लोकन के रामय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के 
कार्यों और सदिधान कै शाब्दिक रूप पर ही विचार नहीं करती बल्कि उसकी अन्तरात्मा 
पर भी ध्यान देती है । इसके अतिरिक्त न्यायपालिका केवल किसी कानून को, सविधान 
की किसी व्यवस्था के प्रतिकूल होने पर, अवैध घोषित कर जकती है अपने निर्णय को 
क्रियान्वित करना उसके अधिकार की बात नहीं है | उस निर्णय पर अमल करना 
कार्यपालिका का कार्य है । 

न्यायिदः पुनरावतोकन का प्रमाव (शाव्टा ० 700ल॑ंआ र८र्श०७)--सयुकत राज्य 
अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने बहुत अधिक 
प्रमावित्र किया है । ड्न प्रमावों को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है- 

(0 इस शक्ति के आघार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विघान-मण्डलों और 
सधीय कांग्रेस द्वारा निर्मित सैकड्डों नियमों को अवैधानिक घोषित कर न्यायिक सर्वोच्चता 
का सिद्धाश्त प्रतिष्ठित किया है । 

(४) इसके आधार पर ही राज्यों की तुलना में सघ की स्थिति सुदृद हो गई है और 
साथ ही इस शक्ति ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायता प्रदान की है | 


॥2 #कस्‍लास्वत (आश्ाष्णफ्रत, +7क्लर ता 
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60) इसका व्यापक प्रमाव राज्य के पुलिस अधिकार पर घडता है, जिसमें 
सार्वजनिक सुरक्षा, जन-कल्याण, स्वास्थ्य, मैतिकता आदि सामाजिक विषय निहित हैं। 

(श) इसने सामाजिक विघायन के क्षेत्र में संघीय सरकार के अधिकारों को 
प्रमावित किया है | 

(५४) इस शक्ति के बल पर सर्वोच्च न्यायालय ने केवल सविधान की आत्त्मा और 
भाषा का ही निर्वचन नहीं किया है बल्कि नीतियों का निर्धारण भी किया है । इसलिए 
न्यायाधीशों को 'सविधान का नया निर्माता' तक कह दिया गया है | अनेक अवसरों पर 
संघीय न्यायालयो ने राज्यों की प्रान्तीयता की संकीर्ण प्रवृत्ति को रोक कर राष्ट्रीय एकता 
को पुष्ट किया है 

न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना (एशएलग्ा ण॑ ]000ंश र८एशं८४)-- 
सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की आलोचना में निम्नाकित तर्क दिये जा सकते हैं--. 

(0 सर्वोच्च भ्यायालय ने इस शक्ति के आधार पर व्यवस्थापिका के कार्यों को 
इत्तना अधिक अपना लिया है कि प्रतिनिधि समा जनता की इच्छा को स्वतन्त्र रूप से 
व्यक्त नहीं कर सकती । इस शक्ति के सहारे सर्वोच्च न्यायालय अनिर्वाचित उच्चतर 
व्यवस्थापिका बन बैठा है और उसका रूप एक तृतीय व्यवस्थापिका सदन का-सा हो 
गया है । ब्रोगन के शब्दो में, “सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा च्यवस्थापिका के कार्यों 
'को एक तृतीय सदन के रूप में नियमित करने लगा है और अपने मौलिक कार्यों को 
समुचित दंग से नहीं निमा पाता 

(४) इस शक्ति के बल पर राज्यों के विभिन्‍न कानूनों की वैघता पर विचार करते 
समय सर्वोच्च न्यायालय इनके सामान्य औचित्य पर भी विचार कर_लेता है । यह उचित 
नहीं है क्योंकि उसको तो केवल उनकी वैधता-अवैधता पर ही विचार करना चाहिए । 

(५0 सर्दोच्च न्यायालय की नीति में अथदा इसके निर्णयों में एकरूपता का अभाव 
रहा है (| ऐसा देखा गया है कि सधीय न्यायालय के निर्णय कभी उदार रहे हैं तो कभी 
सकीर्ण और कभी सघ के पक्ष में | अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब निर्णय विशुद्ध वैधता 
या अवैधता पर आधारित न होकर न्यायाघीशों की अपनी मान्यताओ और उनके अपने 
राजनीतिक और सामाजिक विचारो से प्रमावित रहे हैं 

(४४) भ्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आधुनिक सामाजिक और आर्थिक 
अवस्थाओं के लिए अनुपयुकत है ॥ न्यायिक पुनर्वाक्षा की शक्ति की सहायता से कई 
अवसरो पर न्यायपालिका निहित स्वार्थों का सरक्षण करती है और प्रगतिशील एव 
लोकलन्त्ात्मक नीतियों का विरोध कर कुलीनतन्त्र का पक्ष लेती है । 

(४) न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति के बल पर कांग्रेस द्वारा कठोर परिश्रम से 
निर्मित विधि न्यायपालिका द्वारा कभमी-कमी अवाछित रूप में नष्ट कर दी जाती है। 
फलस्वरूप जनता के प्रतिनिधियों के प्रयासों का कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं हुआ है 

विगत क़तिषय वर्षों से जनमत के कारण सर्वोच्च न्यायालय की अनियन्त्रित तथा 
अमर्यादित शक्ति पर प्रतिब्ध आरोपित हुई हैं | न्यायाधीश डगलस का त्तो यदँ ७+- 
कहना है कि न्यायिक सर्वोच्चता” की स्थिति समाप्त हो गई है । यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण 
है। आज भी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर न्यायपालिका का बहुत प्रभाव है | 


3322 ट20:44 002 02542 
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(4) संविधान, नागरिक अधिकारों का रक्षक एवं अमिमावक--जस्टिस हूज 
(0870८ प्ए-20८४) के शब्दों में, “अमरीकी जनता सदिघान के अघीन तो है किन्तु 
सविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं ।” सर्दोच्च न्यायालय अमेरिकी जनता के 
अधिकारों, स्वतन्त्रताओं तथा सविधान का रक्षक एव संघीय व्यवस्था का अभिमावक है। 
यह सदिधघान की अन्तिम व्याख्या कर उसका अन्तिम निर्णय करता है । सदिघान के 
विकास में अपनी सदैधानिक व्याख्याओं द्वारा उसने बहुत सहयोग प्रदाव किया है | 
निहित शक्तियों का विकास करके उसने केन्द्र की शक्तियों में वृद्धि की है | इसलिए 
जेम्स बैक (]3005 8८८॥.) ने कहा है, “सर्दोच्च न्यायालय कैवल एक न्यायालय मात्र नहीं 
है, वरन्‌ यह विशेष अर्थों में एक सतत सविधान-निर्मात्री समा है |” जस्टिस फ्रैकफर्टर 
(705०७ पा॥६७श०९१) के शब्दों में, “सर्वोच्च न्यायालय ही सदिधान है” द्वीयर का मत 
है कि “सविधान को नवीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार डालना सर्वोच 
न्यायालय का ही कार्य है ।' 

इस न्यायालय ने अमेरिका के नागरिकों के मौलिक अधिकारो की सदैव रक्षा की 
है । वह निर्देश, आदेश, परमादेश, लेख, प्रतिलेख, अधिकार-पृच्छा आदि द्वारा मौलिक 
अधिकारों एक सदैधानिक सरचना की रक्षा करता है । 

(5) अन्य अधिकार--सर्वोच्च न्यायालंप अन्य छोटे-छोटे कार्य भी करता है | 
उदाहरणार्थ, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, जैसै--सदेशवाहक, स्टेनोग्राफफ आदि की 
नियुक्ति करता है, दीवानी एव फौजदारी कार्य-विशेषज्ञो का निर्देशन करता है और 
अपनी आज्ञाओं को लागू करता है | इस कार्य को आदेश (५४४७) के माध्यम से किया 
जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उसे परामर्श 
देने का अधिकार नहीं है जो कि मारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं | 

उपयुक्त विवरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च 
न्यायालय ने अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली है और देश के सिधान का चौथा पहिया 
(76 छ०ए७०३ १४४८८) कहने में कोई अतिश्योतिक्त नहीं है ॥ मुतरों के अनुसार, “सर्वोच्च 
न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्तियों कै लामप्रद परियाम निकले है | यदि 
इसने कोई अन्य ढग॑ अपन्यया होता तो अमेरिकी सदिघान 50 प्रतिद्वद्डी राज्यों का लक्षण 
इन 'जाता । न्यायपालिका ही सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलन-चक्र है ॥' 

सयुकत राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता बनाये रखने 
के लिए विविध प्रयास किये गये है । न्यायाधीशों का कार्यकाल पर्याप्त समयावधि का है 
तथा उन्हें केदल महामियौय प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है । न्‍्यायाघीशों को पर्याप्त 
बैतन-भत्ते दिये जाते हैं जिन्हें उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है| साराश 
में, सयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक ष्यवस्था के सचालन में न्यायपालिका की 
प्रभावशाली भूमिका है| 
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दल-प्रणाली 


(एचञाए-55ञशा) 





अमेरिकी सदिघान-तिर्माताओं की कल्पना तथा आशाओ के सर्वथा विरुद्ध आज 
राजनीतिक दल अमेरिका के शासन-सचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनका 
स्थान वैधानिक सस्थाओ से भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है । मुनरो के शब्दों मे, 
"सविधान-निर्माताओं ने जिस शिला को अस्दीकृत कर दिया था, वहीं शिला 
शासन-पद्धति का प्रमुख कौना बन गई हैं 0 राजनीतिक दल अमेरिकी राजनीतिक जीवन 
'का अविक्छिन्द अंग घन भय है | दर्तप्रान में सुयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक 
शासन व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दर्लों की अहम भूमिका रही है | 


संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वि-दलीय व्यवस्था का उदय 
(706 रा5९ ० छा+'श३ 55580 ता हा ए.५.5.) 

अमेरिकी सदिधान-निर्माता दलीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे | राजनीतिक 
दलों को निरकुश दृष्टि से देखते थे और ऐसी शासन-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते 
थे जो दलीय शुटबन्दियों से मुक्त हो, तथापि उन्हें यह आडेंका भी थी कि जिस प्रकार 
के लोकतन्त्र को वे स्थानीय्कृत करने जा रहे थे, उसमें राजनीतिक दलों का विकास 
अवश्य' हो जाएगा । इतना ही नहीं फिलाडेल्फिया सम्मेलन मे भाग लेने दाले प्रतिनिधि 
दत्वीय आधार पर विभाजित होने लगे थे, भले ही उन्होंने ऐसा अनुभव न किया हो | 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन मैं प्रतिनिधि दो गुटों में विमकक्‍त थे-..(3) संघवादी और 
(0) संघ-विरोधी । संघवादी संघीय सरकार को शक्तिशाली बनाना चाहते थे जबकि 
सय-विरोधी राज्य-सरकारों को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे | 

इस पृष्ठभूमि में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रथम राष्ट्रपति चार्शिंगटन 
के शासन-काल में ही अमेरिका में राजनीतिक दलों का स्पष्ट रूप से विकास हो गया 
था | उनके यद्यपि जार्ज वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिका की जनता को 
राजनीतिक दलों से बचने का परामर्श देते हुए कहा था कि “दलीय दिद्वेष में सब के 
तिए बुराई व हानि निहित है | अतः प्रत्येक विद्वान का यह परम कर्तव्य है कि वे 
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ऐसी भादताओं का दमन करे और उनसे दूर रहे | दलीय दिद्वेष से लोकप्रिय सरथाएँ 
श्रीण होती हैं व प्रशा्षन विर्बल होता है | यह दलीय भावना निराघार विद्धेष व 
महत््वाकाक्षाओं हेतु समाज को उत्येरित करती है स्था उसमें फूट डालकर परस्पर 
शत्रुता व दिद्रोह एवं हिंसक सघर्षों को उत्पन्न करती है ॥ मेडीसन (##०850॥) ने 
भी दलीय प्रणाली का विरोध किया था | हैमिल्टबइ के अधीन एक सपूह कौ 
शक्तिशाली बनाने का समर्थक था, जिन्हें 'सघवादी' कहा जाने लगा । दूसरी ओर दे 
लोग थे जिनकी निष्ठा राज्य-सरकारों कै पक्ष में थी | धॉमस जैफरसन के नेतृत्व में 
इन्होंने अपने-आपको रिप्म्लिकन यथा डेमौक्रेटिक रिप््लिकन कडना आरम्म कर दिया। 
ये ही आज के डेमोक्रेटिक दल कै पूर्वज थे | सघवादियों और रिपब्लिकनों में विदेश 
नीति, कानू-निर्माण आदि के प्रश्नों पर ज्ञौ मतमेद थे ही, सविधान की व्याख्या करने 
मैं भी ये एकमत नहीं थे | इस प्रकार स्पष्ट रूप से दो विभिन्‍न दलों का प्रादुर्माव हो 
चुका था जिनके अपने-अपने नेता थे और जिनके सिद्धान्तों तथा विचारों में परस्पर 
अन्तर था | 

फिर भी अभी तक राजनीतिक दल राजनीतिक मच पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट 
नहीं हुए थे | वाशिंयटन मे अपने मन्जिमण्डल में दोनों गुटों के अग्रणी नेताओं हैमिल्टन 
और घैफरसन को स्थान देते हुए दोनों गुटों के वैमनस्थ को दूर करने का प्रयत्न किया । 
इसके बावजूद अमरीकी शासन-व्यवस्था में राजनीतिक दर्लों का बीजारोपण हो चुका 
था । 796 के राष्ट्रपति के घुनाव के समय थड्ट दल़वन्दी स्पष्ट रूप से उमर कर सामने 
आ गईं जिसमें सधवादियों ने राष्ट्रपति मदन (५४४६ प्र०॥5८) में प्रदेश किया । अगले 
चुनावों में सत्ता जैफरसन के अनुयायियों के हाथ में पहुँच गईं ॥ धीरे-धीरे सघवादियों को 
इतनी क्षति पहुँची कि 85 के बाद ही राजनीतिक मच से लुप्त हो गए | 

अब रिपब्लिकन डेमोक्रेटिव दल दो गुटों में विमक्त हो गया--(0) एक य़ुट मैरानल 
रिपब्लिकन (४3900०7४! ए८छु७)।८्या) कहलाया और 6) दूसरा डेमोक्रेटिक रिपग्लिकन 
(एश्लाल्ट्ाक्वां2 7८ए०७॥८थ) | 852 से 856 ई तक नेशनल रिपब्लिकन दल का 
पूर्ण रूप से विघटन हो ग्रया | उसके अवशेधों पर एक नवीन दल का पन्म हुआ जिसका 
नाम्र रिपब्लिकन दल (२८एच७०!॥८आ। 7589) रखा गया । इस प्रकार मौलिक रिप्बलिठन 
दल में से ही वर्तमान विद्यमान दोनों राजनीतिक दलों रिपब्लिकन दल (7४८ 
ए्रथएा०थ एक्वा>) तथा डेमोकफ्रेटिक दल (/8 -02८7४८ ?था३) का उदय और 
विकास हुआ। 

3856 में आधुनिक रिपब्लिकव दल का उदय हुआ और लगभग चार वर्ष बाद ही 
3860 में इस दल के हाथ मैं शासन-सत्ता आ गईं तथा अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए । उनके नेतृत्व में दासता का घोर विरोध करने, गृह-युद्ध में विजय पने 
चथा उद्योगपत्ियों एवं किसानों की भलाई के लिए काफ़ी काम करने के फ़लस्वरुप इस 
दल फी स्थिति सुदृढ् हों गई और जवता पर इसका प्रभाव स्थापित हो गया /%60 ई. 
के दाद से ही रिपन्लिकन और डेपोक्रेटिक दल के बीच ही सत्ता का बटवारा होता ड्ड्ा 
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है | अमेरिका में दोनों ही दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं | अमरीकी लोकमत 
कमी एक के पश्च में त्तो कमी दूसरे के पक्ष में होता रहता है | ]992 ई. में डेमोक्रेटिक 
पार्टी के बिल क्लिण्टन देश के राष्ट्रपति निर्देचित हुए | सन्‌ 996 ई. में उन्हें पुनः 
राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए । उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी बादडोल को भारी 
मतों से पराजित किया। 

आर्थर मैकमोहन (#४ए०८८ ४/३८)५०७) ने द्वि-दलीय प्रणाली के सुदृढ होने के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है--राष्ट्रपति के निर्दाचन की प्रणाली तीसरे दल को 
हतोत्साहित कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप द्वि-दलीय व्यवस्था सुदृद बन गई है” 
फरग्यूसन व मैक हेनरी (0८८७५०॥ आ0 नटप॒८ााओ) ने किसी अन्य दल के कार्यक्रम 
को उपर्युक्त दो दलों द्वारा अपनाएं जाने के कारण तीसरा अन्य दल के न पमपने का 
कारण भी द्वि-दलीय प्रणाली के उदय का आधार बतलाया है | उनका कथन है--“आज 
से दो-वीन शताब्दी पूर्व वामपक्षी दल जिन सिद्धान्तों का समर्थन करते थे, उनको 
अधिकांश अब डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन दलों में सम्मिलित कर लिया गया है | तीसरे 
दल की गतिविधियों में माग लेने वाले लोग प्रशासनिक पदों का लाम मले ही प्राप्त न कर 
सकें किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित नीतियाँ जनता द्वारा स्वीकृत होने पर अमेरिका का 
कानून बन जाती है ।” 


द्वि-दलीय प्रणाली के उदय के प्रभाव 
(कफ शारल ते हा ऐ5९ 0 -0979 598९७) 

संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली के अम्युदय के लिए निम्नांकित कारणों 
का योगदान रहा है... 

(।) कमी-कभी यह स्थिति पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक दल 
और काग्रेस के निर्वाचन में दूसरा दल विजयी हो जाता है । ऐसी स्थिति में कार्यपालिका 
और व्यवस्थापिका के बीच सम्बन्ध मधुर नहीं रहते और स्वैधानिक गत्यावरोध तथा संघर्ष 
की स्थिति देश के लिए सुखद नहीं मानी जा सकती है। 

(2) दोनों ही दलों के समान रूप से शक्तिशाली होने के कारण दोनों में स्वस्थ 
राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है | इस स्वस्थ लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
प्रतियोगिता का ही परिणाम है कि दोनों दलों कै कार्यक्रपों और नीतियों मे कोई 
महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया जाता | दोनों दलों की एकमतता का उल्लेख करते हुए 
लॉस्‍स्की का कथन है कि “कोई मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया 
जा सके कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों के भिन्‍न-मिन्‍्न स्थायी विचार क्या हैं 

(3) इस द्विदलीय व्यवस्था ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को 
स्थायित्व प्रदान किया है । 

€4) संयुक्तराज्य अमेरिका की अध्यक्षात्पक व्यवस्था की सफलता के लिए भी इस 
दि-दलीय प्रणाली की मुख्य भूमिका रही | 
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राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अमेरिकी दजनीतिक क्षेत्र में अनेक सप क्लब, गुट 
समुदाय, समितियाँ, सगठन और अन्य प्रकार की सस्‍्थाओं का समय-समय पर प्रादुर्भाव 
होता रहता है छो प्रस्तावित कानून था सरकारी नीति का समर्थन अथवा विरोध कर 
यंधाशक्ति समकालीन राजनीति को प्रभावित करने का प्रयल करती हैं ॥ 


दलीय कार्यक्रम 


(ग्ञा4॥ [5965 07 यछट्टा आधा ९७) 

रायुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों में कोई महत्त्वपूर्ण रौद्धान्तिक अन्तर 
नहीं पाए जाते, अतएव इनका कोई निश्चित घ्येय और कार्यक्रम नहीं रहा है १ 
अजातन्त्रीय और प्रतिनिधि शासन के बारे में दोनों फा समान विचार रहा है और दोनों ही 
दल एक-सी शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं । फिर भी समय-समय पर उनमें कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर मतमेद पैदा होता रहा है | 

कुछ समय से रिपब्लिकन दल का कार्यक्रम रहा कि देश के सभी राज्यों के बीच 
सुदृढ सगतन, सयुक्त राष्ट्र सघ का समर्थन, सैनिक तैयारी, श्रमिकों के लिए बीमा और 
झामाजिक दीमे की योजनाएँ, उत्पादकों तथा श्रमिकों के हितों में आयकर की नीति, 
उद्योगों के शाह्टीयकरण का विशेष आदि हो | रिपब्लिकन पार्टी सोवियत संघ सथा 
साम्यवादी विचारधारा का भी विरोध करती रही है | 

डेमोक्रेटिक दल के कार्यक्रम में भी कुछ इसी प्रकार की बातें सम्मितित्त हैं, 
जैसे--निजी उद्योगों तथा सघ सरकार का समर्थन, राज्य में जातिमेद का अन्त, सयुक्‍्त 
शा्ट्सध का समर्थन, साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद के समर्थकों को सरकारी पर्दों से 
हटाना, उत्तर अटलाण्टिक सन्धि का समर्थन, पिछड़े देशों को आर्थिक सहायला तथा 
रूस में बोरिस येल्तसिन कै नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन आदि । स्पष्ट है कि दोनों 
ही दलों की पैदेशिक तथा आर्थिक नीति भें कोई मौलिक अन्तर नहीं है | इसीलिए ब्राइस 
ने कह्टा है कि “अमेरिका के राजनीतिक दल ऐसी दो बोतलों के समान हैं जो खाली हैं 
और जिन पर अलग-अलग लेबिल लगे हुए हैं ।“ फाइनर के अनुसार, “अमेरिका में 
केवल एक दल रिपब्लिकन-कम-डैमोक्रेटिक है जो आदतों और पद की होड के द्वारा दो 
समान भागों में विमाजित है और जिसमें से एक का नाम रिपब्लिकन तथा दूसरे का 
डैमोक्रेटिक है ।““ ब्रोगन के कथनानुसार, “अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं, 
जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक दिचारों की ब्यापकता निहित है और यदि किसी एक 
दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई ऐसी विचारघारा नहीं मिलत्ती जो उसके 
भाद के दल में न पाई जाए तथा उस विचारधारा का महत्त्व बाद के दल में उस दल से 
अधिक नहीं होगा, जो समाप्त होता है ।“” एफ मैक्डोनाल्‍ड के शब्दों में, “अमेरिकी दलों 
के नेता भौतिक उन्नति के लिए सम्मिलित प्रयास करने की दृष्टि से भले ही एक न हो 
किन्तु पद की आशा और सरक्षण के दचन से वे एक सूत्र में बधे रहते हैं ।" तथापि 
“पक छणीओं फक्क्कफिफफन्सअ्ात- 


2. कान "गाव पीन्णज # शिक्तरावद ने 2 वंटता दर. 
3. कीखइग्ब०0११ ग्रोद कैशादापध्ण्य िएप्रपलओ 59:ल्‍८त 
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सिद्धान्तों और कार्यक्रमों मे आधारमूत अन्तरो के न होते हुए भी दोनों दलो के निश्चित 
राजनीतिक कार्यक्रम हैं जिनके अनुसार वे कार्य करते हैं और चुनाव लड़ते है| 
दलीय संगठन 
(एग7७ए 079णगा590णा) 
अमेरिका के दोनों प्रधान दलो का सगठन प्रायः समान है | दोनो ही दलों का 
संगठन राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तरों पर है | दलीय संगठन को, जो 5 स्तरीय है, 
चार्ट रूप मे इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति 
(रिमातणाो (त3पागजण शाप 50000९४४ (०॥णाए००) 


| 


राष्ट्रीय समिति (०0०9 (ताा॥(९) 





राज्यीय केन्द्रीय समिति 
(396 एशाएगे (एणशशाए८०) 

प्रतिनिधि >> राम्बन्धी सीनेट सम्बन्धी 

आन्दोलन समिति आदोलन समिति 
(प्र0056 ए७॥एए)जट्ठा (590 एएश[ांहा 

(७७७९०) एजाएाएएट) 

काउण्टी केन्द्रीय रापितियाँ 
(ए०णाए एलाएश! (0॥्रापाए८5) 

नगर 5 करते तथा ग्राम समितियों 

(९५ (०एरा॥८९७) (एज्ाात्राए शाते 


शा986 एथां।॥ह९७) 


जिला समितियां 
(छप्न्था। एजागराए>०छ 
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शष्ट्रीय था केन्द्रीय स्तर पर दलीय संगठन 
(एज 0इिक्रा७000७ 9 0 ५७णाओं शाद 5:3९ -€०८९) 

कैन्द्र और राज्य दोर्नों स्तरों पर दर्तो का संगठन सुव्यवस्थित है | दल्ल अपनी चार 
इकाइयों द्वारा कार्य करते हैं| केन्द्र में ये घारों इकाइयों निम्तानुसार ६-.- 


6) राष्ट्रीय राम्मेलन--कैन्द्रीय स्तर पर दल का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है | यह 
दल का सर्वोच्च अग होता है | यह दिमिन्‍न विधियों से निर्वाचित एक विशाल प्रतिनिधि 
सस्था है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं | जिस वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, 
छठी वर्ष इसका अधिवेशन हौत' है. अर्थात्‌ सामान्यतः यह सम्मेलन प्रति चौथे वर्ष होता 
है $ इसे केवल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पदों के लिए उम्मीदवारों कौ मनोनीत करने 
और चुनाव आन्दोलन के लिए दलीय कार्यक्रम निर्षारित करने का ही नहीं, बल्कि दल के 
मूलमूत सगठन और नियमों के 'विघान' को भी नियन्त्रित करने का अधिकार होता है | 
'काग्रेस की सदस्यता के प्रत्याशियों के विषय में यह सम्मेलन कुछ नहीं करता | साथ ही 
अह सम्मेलन कांग्रेस के सदस्यों को इस बात के तिए बाध्य भी नहीं कर सकता कि दे 
दलीय कार्यक्रम का ही समर्थन करें| 


() राष्ट्रीय समित्रि--दल के सामान्य कार्य-सचालन के लिए प्रत्येक दल की एक 
स्तायी कार्यकारिणी समिति होती है जिसे राष्ट्रीय समिति कहते हैं | रिपब्लिकन दल की 
शट्ट्रीय समिति में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र के दो प्रतिनिधि होते हैं---.एक पुरुष और 
एक महिला । डेमोक्रेटिक दल में भी यही व्यवस्था है, केवल अन्तर यह है कि उसमें 
भनामा नहर क्षेत्र और वर्जीनिया आइलैण्ड के भी प्रतिनिधि होते हैं | राष्ट्रीय समिति के 
प्रतिनिधि सामान्यत्त: राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए शज्यों से निर्वाचित प्रतिनिधि भण्डलों द्वारा 
चुने जाते हैं | 

शष्ट्रीय समिद्रि का भुख्य कार्य अपने में से दो कार्यकारिणी समितियों का निर्माण 
करना है जो उसके लगमग सभी कार्यो का रूचालन करती है ! इन समितियों के माम 
हैं-0) काग्रेसीय आन्दोलन समिति (00ाट्टाए5अरंणा 00०0कगैड्ठा 00ए0ग्राएल्ट) तथा 
(॥) सीनेट निर्वाचत आन्दोलन समिति (5८छा०थांउ! (एणाएगट्ा (0ण77/7८८) | इन 
अमितियों के भ्रमुख कार्य हैं--राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना, दल के ब्यय के लिए कोष एकत्रित 
करना, राज्य के प्रतिनिधियों की सख्य निश्चित करना, प्रतिनिधि समा एव सीनेट के 
निर्वाचन कार्य का सचालन करना आदि । राष्ट्रपति के निर्दाचन में राष्ट्रीय समिति स्वय 
भाग लेती है । इसके लिए बह प्रत्येक धौये वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन आमन्त्रित करती है 
डेमोक्रेटिक दल की राष्ट्रीय समिति में लगमय 408 सदस्य होते हैं और रिपब्लिकन दल 
की समिति में लगभग ]47 4 

(४) राष्ट्रीय अध्यक्ष---राष्ट्रीय संगठन की एक अन्य इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, 
जो राष्ट्रीय ऋम्रिति द्वारा शह़प्रति छ छप़्राज्रपति प्रद के प्रत्याशियों के निर्दाचन के बाद 
प्रत्येक 4 वर्ष बाद चुना जादः है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रायः वही व्यक्ति होता 
है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करना चाहता है | समिति तो केवल उसके द्वायम प्रस्तावित 
व्यक्ति के नाम कौ चुट्टी करती है । 
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राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमुख कार्य राष्ट्रति पद के निर्वाचन के अम्रियान का 
संबालन करना होता है | दल के, राज्य के और क्षेत्रों के सगठन से उसका निकट 
सम्पर्क रहता है | व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्ति के बढने के कारण उसकी शक्ति 
सीमित हो रही है । 

(0५) राष्ट्रीय समिति सचिवालय ($०८ा८थ्रांआ)--अमेरिका में दलीय संगठन के 
कार्य का वास्तविक सचालन बहुत कुछ उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर निर्मर करता है जो 
राष्ट्रीय समिति के सचिवालय से जुड़े रहते हैं । प्रत्येक दल के सचिवालय का संगठन 
मिन्‍न-मिन्‍न है और उनके कार्य भी विविध प्रकार के हैं | सचिवालय ही नेताओं की और 
से दिए जाने वाले भाषणों को तैयार करता है| वही दल के लिए धन एकत्रित करने 
तथा उसका हिसाब-किताब रखता है | सचिवालय स्थानीय और राज्य के दलीय संगठनों 
से पन्न व्यवहार करने जैसे कार्य भी सम्पादित करता है [ 
राज्य स्तर पर संगठन (08क500णा 4६ $:0०॥.०४८०) 

राज्य स्तर पर दोनों दलो का संगठन समान-सा है | हर राज्य मे दोनो दलों की 
एक-एक केन्द्रीय समिति है जिसका आकार और निर्माण विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न प्रकार 
का है ( अनेक राज्यों की केन्द्रीय समितियों मे केवल राज्य की काउण्टी समितियों के 
चेयरमैन ही होते हैं | इन समितियों के सदस्य सामान्यतया प्रारम्मिक इकाइयों द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और इनमें पुरुष तथा महिलाओं की सख्या समान 
होती है | राजकीय केन्द्रीय समिति द्वारा राज्य के सपस्त दलीय संगठनो पर नियन्त्रण 
रखा जाता है | वह धन एकत्र करती है तथा छोटे पदों के लिए दलौय उम्मीदवारों का 
नामाकन करती है| इसकी भी एक कार्यकारिणी सम्रिति तथा एक कोषाध्यक्ष होता है | 
समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दल के गवर्नर या किसी प्रप्चिद्ध दलीय नेता 
द्वारा किया जाता है | 
स्थानीय स्तर पर संगठन (0:हक्रांधक० 27 ए०॥-००० [.<रथ) 

दलों का निम्नतम संगठन स्थानीय संगठन कहलाता है जिसे विभागीय संगठन भी 
कहा जाता है । इस सगठन के सम्बन्ध में अमेरिका की दलीय व्यवस्था में समानता नहीं 
पाई जाती । स्थानीय सगठन का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(]) प्रिस्तिंक्ट समिति (0०९७॥८:(0७॥॥0००), 

(2) वार्ड समिति (५४७४6 0०का॥0००), 

(3) काउण्टी समिति (00ण9 एथाण्गे एजाजा॥०टे, 

(६) नगर समिति (0चआ एकागरांतवठ) 

इस स्तर पर सबसे छोटी इकाई प्रिसिक्ट समिति है जिसके प्राय 00 से 500 
तक मतदाता होते हैं प्रत्येक्ष समिति में प्रत्येक दल का एक नेता और एक कप्तान 
होदा है जिसे समिति अधिकारी भी कहा जाता है और जिसयी पियुक्ति कमी-कर्मी 
उच्चतर दलीय संगठन द्वारा की जाती है, दिन्तु सामान्यत. शिक्ट के मतदाताओं 
द्वारा ही होती है | इन्हीं मतदान समितियों की कार्यकुशलता पर दल की हार या 
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जीत निर्भर करती है | वास्तव में ये दलीय व्यवस्था के मूलाघार ह 4 शहरी क्षेत्रों में 
चार्ड-समितियाँ भी होती हैं जो शहरी मतदान समितियों के कार्य का सचालन करती 
हैं | वार्ड मतदान और अन्य शहरी दततीय संगठन की इकाइयों के कार्यों के निरीक्षण 
हेतु फ्रत्यक दल की नगर समिति होती है | श्रामीण सपठन की इकाइयों का क्रेण 
निम्नानुसार है 

(]) ग्रामीण मतदान समिति (रएश थरटआल (020ग्रात!000)--यह सबसे छोटी 
इकाई है। 

(2) ग्राम एवं कसबा समिति (शा|98० 904 १0शशऊ9 (087॥00)-इसके 
द्वारा ग्रामीण मतदान समितियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है ॥ 

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दलीय इकाइयों के ऊपर काउण्टी सगठन है जिसका 
संचालन काउण्टी समिति द्वारा किया जाता है | इस काउण्टी समिति मैं घेयरमैन तथा 
एक केन्द्रीय काउण्टी होती है जिसका अर्थ नौचे की स्थानीय इकाइयों के कार्यों का 
निरीक्षण तथा नियन्त्रण करना होता है | समिति का घेयरमैत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति 
होता है और वह कुछ ऐसे पदों पर नियुक्ति भी करता है जिसका राजकीय या सघीय 
सैदाओं से सम्बन्ध होता है | इन काउन्टियों की सख्या पूरे देश में तीन हजार से अधिक 
है | हर जिले में हर दल की एक जिला समिति होती है । 

सयुक्‍त राज्य अमेरिका में महत्त्वपूर्ण पदों, जिनके लिए निर्वाचन होता है, वे 
निम्ताकित ईं---राष्ट्रीय, काग्रेस, राज्यों के ग्रवर्नरों दश्य भ्यायप्धीशों के पद | इन पदों कौ 
प्राप्त करने की लालसा में ही अमरीका में लोग'राजनीतिक दलों फ्रे सदस्य बनते हैं और 
इनको सुदृढ़ करने में लगे रहते है । इस तरह से सयुक्त राज/>० रिका में राजनीतिक 
दलों का एक व्यवस्थित दौंचा है। ** 


अमेरिकी दल पद्धति की विशेषताएँ 
(#€्ड्रणा९5 ता ॥ताशांत्या एम०9 595शा) 

सयुक्‍त राज्य अनेरिका की दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ निम्नानुसार है 

(7) कठोर संगठन (शाह 0/7कशांध्घ४ंजा)--अमेरिका मैं दलीय सगठन बडा 
कठोर, नियन्त्रित और कैन्द्रित होता है | अनेक लोग प्रतियोगिता की भावना से कार्य 
'करते हैं | कुछ लोग इनमें दलीय मावता से कार्य करते हैं, परन्तु अधिकाश लोग 
इनमें इसलिए कार्य करते हैं कि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए | दलीय संघर्ष में लोगों 
का स्थायी स्वार्थ होता है | प्रो. फोर्ड के अनुसार, “अमेरिका में जितने आदमी 
सगठनों में कार्य करते हैं उतने शेष सभी सम्य ससार के किसी भी देश में काम नहीं 
करते [४ 

(2) पर॑म्पराओं एवं प्रयाओं पर आधारित (85०० था (00१४८ाएँजाड बतत 
(०४०ा्5)--अमेरिकी-दलीय-व्यवस्धा भी ब्रिटिश-दलीय-व्यदस्था की भाँति परम्पराओं 
और प्रथाओं पर आधारित है | सविधात निर्माताओं भे दलीय व्यवस्था को शरारत, 
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भ्रष्टाचार और असैतिकता फैलाने चाला तत्व कह कर सविधान से निकाल दिया था। 
किन्तु वर्तमान में दलीय व्यवस्था एक वास्तविकता बन गई है । लार्ड द्राइस का कथन 
है...'दल का सगठन सदिधान द्वारा स्थापित कानूनी सरकार के साथ-साथ एक दूसरी 
ही सरकार बना हुआ है लिसका कानून मे कहीं उल्लेख नहीं हैं ।“/ 

(3) वर्गीय मतमेद (00% 7॥लिलाए८७--सयुक्त राज्य अमेरिका में 
शजनीतिक दलो मे सैद्धान्तिक मतनेद न होकर दर्गीय मतमेद पाये जाते हैं | वहाँ 
राजनीतिक दर्लो में विचारधारा के स्थान पर परम्परा एव भौगोलिक प्रभाव का आधार 
अधिक है | कोई अमेरिकी दल को प्रायः इस कारण नहीं अपनाता है कि वह दल उसकी 
विचारधार के अनुकूल हैं, अपितु इसलिए ग्रहण करता है कि उसके पिता या सम्बच्धियों 
ने उसे अपना रखा है, या वह दल उसके समाज, जाति, व्यवस्था या धर्म के साथ जुडा 
है ॥ दस्तुतः अमरीकी दल ददाव समूहों के गुट है, सिद्धान्तो के समूह नहीं । इसके 
अतिरिक्त दलों का वर्गीय आघार आर्थिक व्यव्थ्था पर निर्मर है । अमेरिकी उद्योगपतियों 
के अपने-अपने सगठन हैं और इनका यह एक प्रमुख कार्य है कि घन के इल पर किसी 
एक राजनीतिक दल पर अपनी सत्ता जमाये रखे । 

(३3) द्वि-दलीय प्रणाली (७०-९0 $9ड४श८ा)--अमेरिका की दलीय व्यवस्था 
द्वि-दलीय है ॥ वहां के लोगो ने तीसरे सशक्त दल की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि छोटे-छोटे दल जिस कार्यक्रम को लेकर उठते हैं वह 
उक्त दोनों दलों द्वार अपना लिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे दलों के पास 
योग्य नेतृत्व संगठन शक्ति तथा अनुशासन का अमाव रहता है | अमेरिका मे जाति-भेद, 
वर्ग-भेद, धर्म-भेद आदि का कोई महत्त्व नहीं हैं, अतः वहाँ इस आधार पर राजनीतिक 
दलों का उद्धव नहीं हुआ | 

(5) मौलिक सैद्धान्तिक मतमेदों का अमाव (0८८ ए एजातशात्यए 
0600ह29 0/थशा०८७)--अमेरिका के राजनीतिक दलों में मौलिक सैद्धान्तिक 
मप्तमेदों का अमाव है। दोनों ही दलों की मुख्य नीतियों लगभग समान हैं | अतः राष्ट्रपति 
में परिवर्तन होने के द्वावजूद अमरीका की नीतियों में मौलिक परिवर्तन नहीं होता है। 

(6) दलीय नेता का महत्त्द (वाए०/:७८९ ० ऐश 7.550०)--अमेरिका में दल 
के नेता का भहत्त्व द्रिटिश दलीय नेता की तुलना में बहुत कम है । कोई भी व्यक्ति दल 
का एकमात्र और सर्वोच्च नेता नहीं हो सकता |] ब्रिटिश नेता के समान वह दल का 
माग्य-विधाता नहीं होता और न ही दल के अनुयायी निर्विरोध रूप से उसका अनुकरण 
ही करते हैं। फिर भी वर्तमान में दल के नेता का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। 

धथ) एकल सदस्यीय निर्वाचन-केत्र (9व्नाव्यद . एछ०्तछत 
4०७)--अमेरिका में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र-व्यवस्था होने से सदैव द्वि-दलीय 
पद्धति को प्रोत्साहन मिला है क्योंकि इस व्यवस्था में छोट-छोटे राजनीतिक दलों को 
पनपने का अदसर नहीं मिलता | 


220: 02 कद 22220 22/ 4: 
. 8-६६ रै.६ पवन एलवानलबलदव, 


296 अगेरियो का सरिधान 


(3) दोनों ही देशों में प्रधान दलों का सगठन राष्ट्रीय स्तर पर है और सम्पूर्ण देश 
में उनका जाल फैला हुआ है | 

(4) दोनों ही देशों की दलीय-ध्यवस्था नेता की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 
असमानताएँ (0587॥02८७) 

दोनों देशों की दलीय व्यवस्था में निहित भुख्य अन्तर पर प्रकाश डालते हुए 
कावेल ने लिखा है कि “सगुक्‍त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल उद्देश्य एव रूप की 
दृष्टि से इग्लैण्ड तथा अधिकाश अन्य देशों से मिन्‍न हैं ;” अमेरिकी और ब्रिटिश दलीय 
चद्धति में प्रमुख अन्तर निष्नाकित हैं- 

(() ब्रिदेन में श्रमिक और अनुदार दलों के सिद्धान्तों और उनकी विचारघाराओं में 
स्पष्ट अन्तर है | दूसरी ओर अमेरिका के दोनों प्रघान दलों की विचारधाराओं में भी कोई 
विशेष अन्तर नहीं है ॥ विदेश नीति, राष्ट्रीय नीति, आर्थिक जीवन के आदर्शों भादि के 
सम्बन्ध भें दोनों ही राजनीतिक दल लगभग समान दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं | इसलिए 
लार्ड ब्राइस ने अमेरिकी राजनीति के दोनों दलों की खुलता दो ऐसी खाली बोतलों से की 
है जिनमें अलग-अलग पेय के लेबल लगे हुए हैं ।* एमरसन के शब्दों में, “साघारतया 
हमारे (अमेरिका) दल परिस्थितियों के दल हैं, सिद्धान्तों के नहीं ॥ 

(2) ब्रिटिश दलों की छुलना में अमेरिकी राजनीतिक दलों का सगठन कमजोर है 
और उनपें स्थाकीयता की 'मावडा अधिक जबल है $ अमेरिका में राजनीतिक दर्लों का 
राष्ट्रीय स्वरूप कैवल राष्ट्रपतीय चुनावों के समय ही उजागर होता है अन्यथा साधारणत- 
उनका स्थानीय और राज्यीय रूप ही प्रबल रहता है ॥ इसके विपरीत ब्रिटेन मैं हर समय 
अ्रमिक तथा अनुदार दल देश स्थानीयता की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को सदैव अधिक महत्व 
देते हैं | राष्ट्रीय हिर्तों की उपेक्षा कर स्थानीयता को महत्त्व देने वाले दलों को ब्रिटिश 
जनता पसन्द नहीं करती | ब्रिटिश राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों और नीतियों का 
राष्ट्रीय परिप्रेदय में निर्धारण करते हैं | 

(3) ब्रिटिश राजनीतिक दल अमेरिकी दलों की चुलना में अधिक अनुशासित हैं | 
यही कारण है कि वहाँ दल-बदल की घटनाएँ अपवाद के रूप में होती हैं और दलीय 
अनुशासत्र भी प्रायः बहुत कम भग किया जाता है | दूसरी ओर अमेरिका के दलों में इन 
दोगों का दाहुल्‍थ है । जहाँ ब्रिटेन में दल के नेता के आदेशों-निर्देशों की प्राय. अवहेलना 
नहीं की जाती और यदि की जाती है तो असामान्य परिस्थितियों में ही, वहाँ अमेरिकी 
काग्रेस के सदस्य अपने दलीय नेता के आदेशों की विशेष परवाह नहीं करते 4 

€4) ब्रिटेन में ससदीय शासन-दव्यदस्था है जबकि अमेरिका भें अध्यक्षात्मक अतः 
स्वाभामिक रूप से जहाँ ब्रिटेन में राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं वहाँ अमेरिका में 
केवल राष्ट्रपति के घुनाव के समय ही उनमें सक्रियता आदी है। ब्रिटेन में कोई नहीं कह 


१.. “पड एणापव्यो एच्वाटड गा फट (0002० 50४९३ ण॑ #वादसॉव्३ लवश्या।ज)ज सच प। एटा शााड शाएं 
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सकता कि चुनाव कद हो जाएँ (क्योंकि मन्त्रिमण्डल का कमी भी पतन हो सकता है और 
कभी भी लोकसदन को भंग कर नए चुनाव करवाए जा सकते हैं) जबकि अमेरिका में 
राष्ट्रपति और काग्रेस का कार्यकाल निश्चित होता है | फलतः राजनीतिक दलों में 
सक्रियता का अमाव पाया जाता है| 

(5) ब्रिटेन की तुलना में अमेरिका के राजनीतिक दलों मे दबाव-समूह (यि८७४घ८ 
67000») बहुत अधिक सक्रिय और प्रमावशाली रहते हैं | 

(6) अमेरिका में 'लूट-व्यवस्था' ($90०॥$ $५घथ्या) जैसी कोई बात ब्रिटिश 
राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में नहीं पाई जाती | ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन होने 
पर प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता जबकि अमेरिका में 
राष्ट्रपति के बदलने के साथ ही उच्चाधिकारियों में भी परिदर्तन आ जाता है । 

अन्त में, अमेरिकी दलीय व्यवस्था के योगदान के सम्बन्ध में डी. बेले का यह 
'कथन दोहराया जा सकता है कि “राजनीतिक दल मूल अमेरिकी राजनीतिक सस्थाएँ 
हैं। उन्होंने सरकार का संचालन किया है । उन्होंने शक्ति-पृथक्करण और 
संघीपष-व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई बाघाओं को भष्ट किया है । उन्होंने राष्ट्रीय भावना 
को सुदृढ़ किया है, वर्ग-संघर्ष को दुर्दल किया है तथा प्रजातन्त्र विकसित किया है | 
अमेरिकी सरकार की जटिल व्यवस्था का राजनीतिक दलों ने ही सफलतापूर्वक सचालन 
किया है तथा परस्पर सौहार्द उत्पन्न किया है | दल की राष्ट्र और राज्य के हितों में 
समन्वय करते हैं | वर्ग मावनाओं और मतमेदों को कम कर दलों ने राष्ट्रीय भावना को 
सुदृढ़ किया है ।” और वे अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सफलता के आघार बन गये हैं। 
सारांशतः अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका 

॥ 


स्विस संविधान का विकास और विशेषताएँ 


(हारी जाए (क्‍३शत्वथाजा०5 006 55355 (०7शाएणा०त) 





रिदिदृजरतैण्ड दिश्व का एक अनूठा देश है ॥ दूरोदीय महाद्वीप के म्थ्य स्थित 
लगभग 4,08$ किलोमीटर का और 63 त्ताख की जनसज्य दाला इस छोटे से देश दो 
फिश्व का अनुपम लोकदान्ब्रिक देश माता जाटा है| इसके उत्तर में जर्मनी, पूर्व में 
आस्ट्रिय, दक्षिण में इटली और पएश्दिय में प्रास स्पित है | इस देश की कोई ऐसी 
प्राकृतिक सौमा नहीं है. जो इसे पडोसी रफ्ठों से पृथक करती हो | दर्तेमान ऊश्यन्त दिश्व 
में स्िट्जरलैण्ड शान्ति का प्रतीक है । यह स्पायी तटस्प राष्ट्र है 

स्विट्जरतैण्ड का संवैधानिक महत्व 
(ए०७ा)॥प6079/ [क्ञाए०त65€ ण॑ 5छोएला350) 

फ्रत्य्त लोकतन्त्र के सारण यह देश 'लोकतन्त्र का पर्याप बन गया है | 
स्विट्जरतैण्ड के सपैदानिक महत्व दे निम्नालुस्ार विश्लेषित किया जा रूकता है--- 
आदीनतम गणतन्‍्द्रीय परम्परा (30छद्म एशुफआ परत जा) 

'स्विट्जरहैण्ड दिश्व का सरसे प्राचीन गणतस्त्रीय लोकतन्त्र है जिसमें अमेरिका के 
गणठन्ञ्ीय सँदिधान के उदय के भी लगमय 500 दर्ष पूर्व से गणवन्त्र का प्रयोग होता 
चला जा रहा है ; रैपर्ड (23](०णए) के शब्दों में" स्दिट्जरक्तैण्ड सुर्गों से गधराज्य रहा 
है ।7 बहुल कार्यपारलिका इस गणतन्‍्द्रौय परम्परा का सर्दश्रेषठ प्रतीक है ॥ 

'लोकतन्त्र की प्रयोगशाला (09009 ए एडकत्लज८३) 

'स्विट्जरहैण्ड की ख्याति उसके प्रत्यक्ष प्रजातन्‍द्र के कारण है | आरम्निक 
(॥6035/ए८९) और जनमत-सरप्रह (४थच्त१एणण) दहाँ के राजदीतिक जौदन के प्रमुख 
आपार हैं। इनसे जनता कौ शासन में प्रत्यक्ष रूप से माग लेने का ऊदसर मिलता है। 
इनके ऊतिरिकत प्रारम्मिक समाएँ (छाशआज #5न्‍्थ्य00४८४) भी जनता क्यो प्रशासनिक 
नौति के निर्माण में भाग लेने का अदसर देती हैं। स्विदजरलैप्ड को सचे अर्थो में प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र कै लिए विश्द की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जा सकता है॥ 

'विविघत्ता भें एकता (फतवा का फेस्ड्जेछ) 

स्विट्जरतैण्ड में दिनित्र भाषा-भादी और घर्मादलम्दी पाए जाते हैं तथादि उनमें 

राष्ट्रीय एकता विद्यमान है । र्पिस गणतन्द्र रा की एकता और रुदृढ़ती का ऋअपूरई आदर्श 
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है। देश के 9 पूर्ण कैण्टनो और 6 अर्द्ध-कैण्टनों में कई प्रजातियाँ निवास करती हैं जो 
विभिन्न भाषाओं और धर्मों की अनुगामिनी हैं | देश की लगमग तीन-चौथाई जनसंख्या 
जर्मन भाषा-माषी है, लगमंग पौंचवों भाग फ्रेंच भाषा-माषी है और शेष इटालियन भाषा 
बोलते है । लगमग एक प्रतिशत लोग रोमॉश (२७॥3॥&८0) नामक आदि-भाषा बोलने 
दाले हैं। यहाँ धार्मिक विभिन्नताएँ भी हैं, किन्तु इन सब विविधत्ताओं के बावजूद देश में 
अपूर्व एकता की स्थिति है | 

स्विट्जरलैण्ड की इस विविधता में एकता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे 
हैं | प्रथम, स्विट्जरलैण्ड में घोर्मिक और भाषायी क्षेत्रों की सीमाएँ एक न होकर 
मिन्न-मिन्न है । एक धर्म के अनुयायियों की अनेक भाषाएँ हैं और एक भाषा-भाषी 
अनेक घर्मो को मानने वाले हैं | द्वितीय, कैण्टनो की सीमाएँ भी धर्म और भाषा के 
क्षेत्रों की सीमाओं से मित्र है | एक ही कैण्टन के अन्‍्तर्गत विभिन्न धर्मावलम्दी और 
भाषा-माषी पाए जाते हैं तथा एक ही घर्म और भाषा के लोग कई कैण्टनों में निवास 
करते है । तृतीय, स्विस संविधान भी धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर नागरिकों 
में कोई भैदभाव नहीं करता । सविघान ने देश की सभी भाषाओं को राजमाषा के रूप 
में स्वीकार किया है | कुल मिलाकर इन सभी कारणों का थह परिणाम है कि 
स्विट्जरलैण्ड में विरोघामासों के बीच भी एकात्मकता दिखाई देती है । स्विस जनता 
में राष्ट्रीय एकता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है ॥ बुएल का कथन है कि 
“'स्विट्जरलैण्ड ने यह दिखा दिया है कि उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग की भावना 
हो सकती है, जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतन्त्र -थे किन्तु आज भाषा व 
धर्म के आघार पर काफी विमाजित हैं । 


जॉन ब्राउन मैसन का भी यही मत है कि “माषा व धर्म की विविधता होते हुए भी 
जो उच्चकोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्जरलैण्ड में पाई जाती है, उसने अन्तर्राष््रीय क्षेत्र में 
लोगो का घ्यान आकर्षित किया है ।" 
स्थायी दटस्थता (एथ्ाशला।ए८णाआए) 

स्विट्जरलैण्ड एक स्थायी तटस्थ राष्ट्र है । इसकी इस तटस्थता को अन्तर्राह्टीय 
घाज्यता प्राप्त है | जर्मनी, इटली, फ्रास जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा होने पर भी वह 
अपनी त्टस्थता और स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने में सफल रहा है | राष्ट्रसंघध और अद 
संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्विट्जरलैण्ड इसी शर्त पर सम्मिलित हुआ कि उसकी तटस्थता 
को भान्‍्यता मिलती रहेगी | हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे तानाशाहों ने भी स्विटृजरलैण्ड 
की तटस्थता को भंग नहीं किया । तटस्थता की नीति के कारण ही अधिकाश अन्तर्राष्ट्रीय 
शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैण्ड में ही होते हैं । 

स्विट्जरलैण्ड की तटरथता “एकाकी' नहीं है | यह देश विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओं का सक्रिय सदस्य है लेकिन प्रत्येक कार्य राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थत्ता 
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घारण किए रहता है ॥ यह 'अशान्ति के सागर में स्थित सुरी द्वीप की भौति है ॥ विश्व 
की शान्ति की एकमात्र डाशा है। 


स्विस संविधान की शेतिहासिक पृष्ठभूमि 
(6 स्छाकात्या 896 हाएणात एव 5७ 65 (०॥चञ६ए॥००) 

स्विस सदिधान वस्तुतः एक क्रमिक विकास का परिषाम है ॥ इसके संवैधानिक 
इतिहास को 5 भागों में रौॉट जा सकता है--() प्राचीन सघ (29-798), 
(2) हैल्वेटिक प्रजातन्त्र (793-803, (3) मैपोलियन काल (803-8/5), (4) सघ 
राज्य (805-849). एवं (5) 848 से अद हक का दर्तमान सप-शासन | 
प्राचीन संघ (29-79$) 

पहली अगस्त, 29] कौ अपनी आत्मरक्षा तथा आस्ट्रिया के प्रमुत्व को कम करने 
कै लिए उरी, स्देज तथा स्विद्जरलैण्ड नामक तीन सम्प्रमु राज्यों नै एक 'स्थादी संपा 
(एलध०७.८०6०९) की स्थापवा की । 

सप बनने पर आस्ट्रिया के राजा ने राज्यों अथदा कैण्टनों (5४०७) पर 
आक्रमण किया, किन्तु दुद्ध में कैण्टनों की दिजय हुईं ॥ 353 में आठ कैण्टर्नों का 
स्थायी मैत्री सप (00४(०७०७४००) दन गया ॥ फ्रासीसी-क्रान्ति (789) के समय रूप 
में 3 स्वतन्त्र राज्य थे जिनमें अनेक समझौतों द्वारा यह निश्चय हुआ था कि किसी एक 
राज्य पर आक्रमण होने की दशा में सभी राज्य तुरन्त सहायता करेंगे आपसी विवादों 
के हल के लिए पच-फैसले (#फ।03900॥) की व्यवस्था थी। 

लेकिन' यह सघ शासन-प्रणालियों में विभिक्ुता, धार्मिक मत-मतान्दरों, केन्द्रीय 
सत्ता की कमी, आदि के कारण बहुत ही निर्दल था | ब्ुक्‍्स (8700०) के शब्दों मैं-- 
“इस समय स्विद्जरलैण्ड का केन्द्रीय शासन 'सघ के दिघान' (#वावाव्ड 
(०ाशथ्पथणा07) के अन्तर्गत सचालित सयुक्त राज्य अमेरिका के केन्द्रीय शासन से 
मी अधिक शक्तिहीन था 47 यह एक भौयोलिक सघ (060छण्एञशरा०७। छक़॒ाध्डधाता) 
मात्र था । सघ-शासन का एकमात्र अंग “डाइट” (9८) प्रमावहीन सस्था थी जिसके 
निर्णय सब कैण्टनों पर लागू नहीं हो सकते थे ॥ [4र्वी शठब्दी में स्थायी सघ के 
लिए “स्विटज़रतैण्ड” शब्द का प्रयोग हुआ | 
हैल्देटिक प्रजातन्त्र (793-803) 

यद्यपि सभी कैण्टनों में आए दिन संघर्ष होते रहते थे, तथापि उपर्युक्त संघ अपना 
राजनीतिक व्यक्तित्व किसी न किसी तरह बनाएं रहा ॥ ड्राह्मय खाक्रमणों से रक्षा के लिए 
उनका सघ-रूप में एक बने रहना आदश्यक था किन्तु 789 की फ्रांसीसी क्रान्ति के 
बाद नैपोलियद मे आक्रमण कर स्विदजरलैप्ड पर अधिकार कर लिया | चैपोलियन ने 
फ्रासीसी प्रतिमान पर हैल्वेटिक गणतत्र (पल>&४०८ एक्ु७ंआ०) की स्थापना करके 
एकात्मक सदविधान की स्थापना की गई ॥ गणतन्त्र में सब कैण्टन कैन्द्रीय सरकार के 
प्रशासनिक क्षेत्र बना दिए गए | सारे देश के शासन के लिए सीनेट (उलाऋट) तथा 
आण्ड कौंसिल (ठज्ाव 0०छाथयं) नामक दो चदनों का विघान-मण्डल स्थापित किया 


स्वित्र साविधान का विकास और /किश्येषवाएँ30] 


गया | कार्यपालिक्ग-शक्ति पाँच व्यक्तियों की एक ऐसी सचालक समिति (॥०८०9) 
में निहित की गई जिसका निर्वाचन विघान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता 
था | इस नवीन शासन व्यवस्था ने जन-आक्रोश को जन्म दिया। 


एक तो स्विस जनता ऐसे केन्द्रीकृत प्रशासन की अम्यस्त नहीं थी और दूसरे 
फ्रांसीसी-सत्ता आचरण स्विस जनता को बर्दाश्त नहीं हो सका । फलस्वरूप कैण्टनों में 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ । जब फ्रास और आस्ट्रिया मैं युद्ध छिड़ा तो स्विट्जरलैण्ड उसकी 
युद्ध-भूमि बन गया । 


नैपोलियन युग (803-]85) 


स्विस लोगों के विद्रोह से बाध्य होकर 3803 में नैपोलियन को कैण्टनों की 
स्वतन्त्रता फिर से स्वीकार करनी पड़ी | 803 के मध्यस्थता अधिनियम (06 #८ ० 
(९१३७७ 803) द्वारा स्विदृजरलैण्ड में पुनः एक सघात्मक राज्य में परिवर्तित कर 
दिया | केन्द्र में एक समा (960) की स्थापना हुई । 6 नए कैण्टन स्थापेत किए गए । 
इस प्रकार कुल कैण्टनों की सख्या 9 हो गई | लगमंग 0 वर्ष तक देश में शान्ति रही, 
किन्तु नैपोलियन के परामव के बाद कैण्टनों के आपसी संघर्ष प्रारम्भ हुए तथा सविधान 
'की अवहेलना प्रारम्म हुई । 


संघ राज्य (85-848) 


उपर्युक्त स्थिति अधिक समय तक नहीं घल सकी । मित्र-राष्ट्रों (रावत 
ए०प्रथ») ने 884 में स्विस डाइट (0८0) को एक नया संविधान बनाने के लिए 
विवश किया | यह नव-निर्मित संविधान 85 के पैरिस समझौते (९४८ ० ९»79) के 
रूप में वियना काँग्रेस (2078०55 ०६ भाधा॥०) द्वारा स्वीकार कर लिया गया | इसके 
द्वारा कैण्टनों के शासन के उस रूप में बनाए रखने की अनुमति दे दी गई, जो 
उनके पुराने सविधान में प्रचलित थी | वियना कॉंग्रेस ने जहाँ एक ओर स्विदृजरलैण्ड 
की- आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित की, वहाँ स्थायी रूप से इसकी तटस्थता 
को मान्यता प्रदाव कर सदैव के लिए इसकी वैदेशिक नीति भी निर्घारित कर दी [| 
यह वस्तुतः इस काँग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था। पैरिस समझौते ने 
स्विस-संघ में त्तीन अन्य सदस्यों की भी वृद्धि की--वलाइस (०3), नन्‍्यू-चटेल 
(0८४-एशअथ) त्तया जेनेवा (5९॥८४० ये कैण्टन अमी तक फ्रॉस के अघीन थे | 
इनके स्विस संघ में मिल जाने से स्विस राज्यों की संख्या 22 हो गई | इन 22 
कैण्टनों में त्तीन कैण्टनों में से प्रत्येक कैण्टन से दो अर्द्ध-कैण्टन बनाए गए, अतः इस 
प्रकार स्विट्जरतैण्ड में कैण्टनों की कुल संख्या 25 हो गई अर्थात्‌ 9 पूर्ण कैण्टन 
और 6 अर्द्ध-कैण्टन | 

875 के पैरिस समझौते द्वारा अनुसमर्थित सविघान के अन्तर्गत सब कैण्टनों का 
समान राजनीतिक-स्तर का मान लिया गया और स्थानीय मामलों में उन्हें स्वतन्त्रता दे 
दी गई | इस व्यवस्था के फलस्वरूप 85 से 830 तक देश में शांति और समृद्धि रही 
परन्तु उदारवादी मादना और लोकतन्त्र की प्रगति की अवश्य हानि हुई | जुलाई, 830 
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में फ्रास में पुन क्रान्ति होते ही स्विट्जरलैग्ड में भी उदारदादी क्राति का डिगुल बज 
जया | इसके फलस्वरूप देश में प्रजातन्त्र के छिद्धान्तों के आघार पर एक आन्दोलन 
प्रारम्म हुआ जिसका उद्देश्य कैण्ट्नों के सदिधान में परिवर्तन करना था । राज्य परिषद्‌ 
या डाइट (000 ने संघीय समझौता तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्ति वी ॥ 
किन्तु कैण्टर्नों में विद्यमान धार्मिक मतमेदों के कारण यह समिति कार्य नहीं कर सकौ। 
845 में कैथोलिक बहुमत दाले कैण्ट्नों ने अपना अलग रूघ बना लिया | संघ की 
स्थापना से गृह-युद्ध प्रारम्म हुआ, जिसका एक मा में ही अन्त कर दिया गया और 
कैथोलिक लोगों की रूदिदादिता को छाड़ से समाप्त कर दिया गया । इन कैयोलिक 
कैण्टनों की पराजय के साथ ही राष्ट्रीय एकता के आन्दोलन की विजय हुई | डाइट 
(0:८0 ने एक नया सविघान बनाया जिसे लोगों ने जनमत-झग्रह द्वारा स्वीकार किया। 
इससे 848 का संविधान अस्तित्व में आया और जो समय-समय पर, विशेषकर ॥8$ 
में हुए महत्वपूर्ण परिदर्तनों के साथ भी विद्यमान है | 
सस्विस संविधान की विशेषत्ताएँ 
(एजाउललाउ563 086 5७४5 (०१5ए:०५) 

848 ई. के मूल रूविधान का १874 में पूर्णतया सशोपित किया गया रूप ही 
वर्तमान स्विस सदिधान है ; इस सदिघान की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषिद 
किया जा सकता है. 

(4) निर्मित एवं लिखित संदिधान (>रणा॑८6 थ्ात ५/४0८॥)--स्विट्जरलैप्ड दा 
सविधान अपने मूल रूप में निर्मित और लिखित है जिसे एक आयोग ले काफी 
सोघ-विचार के दाद तैयार किया था ओर जौ संघ की डाइट द्वारा स्वीकृत होकर 2 
सितम्दर, 848 से देश में लागी किया गया | बाद में 874 ई. में सविधान में पुनः 
ब्यापक परिवर्तव किए गए ॥ फलत: स्विस रुदिघान का समयानुकूल विकास होता रहा है, 
तथापि शासन की मूल सरदना 848 में निर्मित और 874 में सशोषित प्रस्ताव पर ही 
आधारित है । 

स्विटृजरलैण्ड का सदिधान (जिसमें 23 घाराएँ और 3 अध्याय हैं) अमेरिकी 
सदिधान से विस्तृत है । इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जो सांदिघानिक प्रकृति की नहीं हैं। 
उदाइरणार्थ, सविधात में मछली मारने, शिकार खेलने, जुदा खेलने आदि के बारे में भी 
उल्लेख है | स्विस सव्धिन इसलिए भी तलप्दा है कि उत्तमें सूप और कैण्टनों के 
अधिकार-सषेत्र पर पर्याप्त प्रकार डाला गया है | जहाँ अमेरिका के सदिघान में निद्ित 
शक्तियों के सिद्धान्त को महत्ता दी गई है वहीँ स्विट्जरलैण्ड के सदिधान में स्प्टतदा 
 कित शक्तियों का समादेश किया गया है ताकि सघ तथा कैण्टनों में कोई विरोध 
शत ॥ 

लिखित सदविघान, के साथ ही स्विस सविघान में कुछ परम्पराओं तथा अमिसमों 
(एंज्रसथाए०४७) का विकात्त मी हुडा है ॥ उदाहरणार्थ, सदिधान द्वारा विदेशियों का 
चागरीकरण जझधीय सरकार का अधिकार है, किन्तु कोई भी कैण्टन किसी भी व्यक्ति को 
अपने पृथक नियमों के अनुसार, यदि अपनी नागरिकता प्रदान करठा है तो संघ विकसित 
अमिसमय के कारण, उसे संघीय नागरिक मन लेता है । 


ऑखिनच् चोरिदान का विकास और रिवेकताएँ 303 


(0) कठोर संविधान (राट्टाव 2ण5प्राणा)--इस देश का संविधान कठोर है 
जिसमें संशोधन करने की रीति साधारण विधि-निर्माण से है ॥ फिर भी यह संविधान 
उतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का | यही कारण है कि जहाँ स्विस सविधान 
में 45 वर्षों में है 57 सशोधन हुए हैं । वहाँ अमेरिकी संविधान में 200 वर्षों मे 27 
संशोधन ही हुए हैं | स्विस सविधान की कठोरता से इसकी सघात्मकता की रक्षा होती 
है । इस सविधान में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की अपूर्व क्षमता भी है) 

(3) विशिष्ट संघात्मक स्वरूप (59563॥ छल्ऐेथब ए०गा)-स्विस संविधान का 
संघात्मक स्वरूप विशिष्टता लिये हुए है । इस विशिष्टता के निम्नाकित लक्षण हैं-- 

() स्विटजरतैण्ड 25 कैण्टनों (9 पूर्ण तथा 6 अर्द्ध-कैण्टनो) का शाश्वत संघ 
है | उसके कैण्टनों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता | फलतः संघ भी समाप्त नहीं 
हो सकता । 

(४) अमेरिका की भाँति नई इकाइयों को संघ में सम्मिलित करने की भी सविधान 
में कोई व्यवस्था नहीं है | 

(४0 अमेरिकी संविधान संघवाद की सम्प्रमुता पर आधारित है वहाँ स्विस सविधान 
में कैण्टनों की सम्प्रमुता को महत्व दिया गया है। 

(५) स्विस सधीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है, केन्द्र और कैण्टनों के 
मध्य शक्ति-विमाजन की व्यवस्था भी है, किन्तु न्यायपालिका को विधियों को अवैध 
घोषित करने, सेविधान की व्याख्या करने तथा न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार 
भ्राप्त-नहीं है | न्यायाधीशों का निर्दाचन एक नियत अवधि के लिए व्यवस्थापिका द्वारा 
किया जाता है | न्यायपालिका को साविधानिक विवादों को“तय करने का भी कोई 
अधिकार प्रदान नहीं किया गया है| 

(५) स्विस संविधान सास्कृतिक संघ की भी स्थापना करता है ! उसमें विविध 
भाषाएँ, धर्म और सस्कृतियाँ एक राष्ट्र के रूप में समाहित हो गई हैं | संविधान में चारों 
भाषाओं को राज्य-भाषा का स्तर प्रदान किया गया है और सभी नागरिकों को अपने 
घर्म-पालन की पूरी स्वतन्त्रता है। राज्य का रूप भी घर्म-निरपेक्ष है। 

(५४) स्विदूजरलैण्ड में दोहरी नागरिकता प्रचलित है । प्रत्येक नागरिक अपने 
कैण्टन का तथा संघ अथवा राज्य-प्रण्डल का नागरिक है । सदिघान लिखित है जिसमें 
प्रशासन की विभिन्न शाखाओं के कार्यों का निर्देश है | विधान-मण्डल द्वि-सदनीय है तथा 
उच्च सदनों में सब इकाइयों का समान अनुपात में प्रतिनिधित्व रहता है । सविधान संघीय 
व्यवस्था के अनुरूप कठोर है | 

(4) गणतन्त्रवादी स्वरूप (२०००७॥८४७७ ए0णघ)--र्विस संविधान का स्वरूप 
शणतन्त्रात्मक है ] जनता मैं ही प्रभुसत्ता निहित है । राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष चुनाव के 
आधार ,पर निर्वाचित होता है | संविधान के छठे अनुच्छेदो में कैण्टनों को गणतत्लीय 
स्वरूप देने और अपनी सस्थाओं को गणतन्त्रीय ढग पर निर्मित करने का उल्लेख है। 


सविधान में कुलीनतन्द्रीय और ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियों को रोकने का समुचित प्रवन्ध 
किया गया है । 
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स्विस गणराज्य को विश्व में प्राचीवतम भाना लाता है | स्ैघानिक दृष्टि से इस 
गणतन्त्र का जन्म 848 में ही हुआ, किन्तु गणतन्त्र की परम्परा यहाँ लगमग 600 वर्ष 
से चत्ी आ रही है । 870 तक सान मैरिना तथा हौँसा टाउन णैसे दो कम महत्वपूर्ण 
राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैण्ड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था | 

(3) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (08०८८ 020॥०८०७८४)--स्विट्जरलैण्ड प्रत्यक्ष लोकतन्त्र 
का श्रेडझतम उदाहरण है । शासन के प्रत्येक कार्य में जनता प्रत्यत अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
अवश्य भाग लेती है | जनता की इच्छा का निर्माण नीचे से ऊपर की और हुआ है | 
कैण्टनों से अधिक महत्व कम्यूनों का है और सघ से अधिक भहत्व कैण्टनों का है | 
अविधान में जनता द्वारा सशोधव किया जाता है | आरम्मिक, लोक निर्णय आदि द्वारा 
सर्व-साधारण की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है | स्विस सविधान में अन्य 
सविघानों की अपेक्षा स्वतन्त्रता और समानता पर विशेष बल दिया गया है, यहाँ तक की 
सभी मन्त्री भी परस्पर स्वतन्त्र और समान हैं। 

स्विदृजरलैण्ड में लोकदन्त्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का विवेचन करते हुए ब्राइस का 
कथन है कि “वर्तमान लोकठन्त्रीय राष्ट्रों में, जो कि वस्तुत लोकतन्त्र हैं, अध्यमन की 
दृष्टि से स्विट्जरलैण्ड का उदाहरण उल्लेखनीय है | यह सर्वाधिक प्राचीन लोकदन्त्र है 
क्योकि इसके समुदायों मे लौकप्रिय शासन ससार मैं सर्वप्रथम प्रारम्म हुआ था | इसने 
लौकतन्त्रीय सिद्धान्तों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राष्ट्र की अपना 
उन्हें अधिक दृढ निश्चय से अनुप्रयुकत किया है ।“ जुर्चर ने भी यह मत व्यक्त किया 
है-.“गत वर्षों में स्विट्जरलैण्ड व लोकतन्त्र प्रापः समानार्थी बन गये हैं |" 

स्विस॒ लोकतन्त्र अनेक दृष्टियों से अनुपम है | स्विट्जरलैण्ड में वयस्क मताधिकार 
का प्रयोग मतदाताओं की मर्जी पर ही नहीं छोड़ दिया गया है, अपितु कुछ कैण्टनों में 
उसे अनिवार्य ऋना दिया गया है और यदि कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करता 
तौ उसे जुर्माना देना होता है | स्त्रियां पहले मताधिकार से वचित थीं, किन्तु 8 फरवरी, 
97 से उनको भी मताधिकार प्राप्त हो गया है | इस प्रकार अब 20 वर्ष की आयु प्राप्त 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त है । स्दिस लोग यह उपयुक्त नहीं समझते कि 
स्त्रियां राजनीतिक में भाग लें । 

(6) बहुल कार्यपालिका (]ण०! छ७०॥०४८)--स्विस कार्यपालिका, जो संघीय 
परिषद्‌ (एल्‍तलण। (000८॥) कहलाती है, बडी अनूठी है | यह व्यवस्थापिका के दोनों 
सदनों द्वारा निर्वाचित सात सदस्यों से मिलकर इनती है | बहुल कार्यकारिणी के सभी 
सदस्यों की शक्तियाँ सपाव हैं | अध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान स्तर का होता है | 
समी सदस्य बारी-बारी से अध्यक्ष बनते हैं| स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से भी अनोखी 
है कि उसमें उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों के गुण विद्यमान है ॥ एक ओर बह 
ब्यस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है तथा दूसरी ओर व्यवस्थापिका द्वारा हटायी नहीं जा 
सकती । मन्त्रीयण वेतनमोगी अत्तैनिक सेवकों की सरह हैं जो व्यवस्थापिका की 
आज्ञानुसार काम करते हैं। 


]. 5०० - ए०वट्तता ऐलउललचलस, 9 357 
2. डान्‍दीटए हज. प्रकट एएन्‍ण 592८७ 5ल्‍४म्टाकाव, ए. 984 
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(7) संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन-प्रणालियों का समन्वय (८हाजाणा ० 
एड्रपशालाओए शत शाष्छतटएाण। $फञ्ञणआ5$ एा 009-.)--स्विस ससदीय व्यवस्था 
अनेक दृष्ठियो से विलक्षण है--)) स्विस शासन-व्यवस्था न पूरी तरह ससदीय है और न 
पूरी तरह अध्यक्षात्मक ही ॥ () शासन का प्रमुख (2८अ060आ0 राष्ट्रपति भी है और 
प्रधानमन्त्री भी, तथा वह नाम मात्र का शासन प्रमुख भी है और वास्तविक शासन प्रपुख 
भी | (४0) स्विस कार्यपालिका ससद्‌ मे से ली जाती है, ससदीय कार्यवाही मे भाग लेती 
है तथा संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी भी होती है, किन्तु ससद्‌ के अविश्वास के फलस्वरूप 
उसे त्याग-पत्र नहीं देना पडता ॥ (४४) स्थायित्व की दृष्टि से स्विस शासन यद्यपि 
अध्यक्षात्मक है, किन्तु शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता । कार्यपालिका और 
व्यवस्थापिका दोनों एक-दूसरे पर निर्मर हैं | (४) भन्त्रिगण, ससदीय व्यवस्था की तरह, 
उत्तरदायित्व और पारस्परिक सहयोग की भावना से काम करते हैं, किन्तु सामूहिक 
उत्तरदायित्व के नाम पर उन्हे अपनी आत्मा का बलिदान नहीं करना पडता | वे न केवल 
मन्त्रिमण्डल घरन्‌ संसद की बैठकों में भी अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त कर सकते हैं । 
(श॑) स्विस व्यवस्थापिका द्वि-सदनीय है और दोनो सदनों के अधिकार बराबर है। सी 
एफ. स्ट्राग के शब्दो मे, “ससार में स्विस व्यवस्थापिका ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है 
जिसके दोनो सदनों के कार्य में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है ।” 

(8) भूल अधिकार (छण्वातआशा७व। ए।९७)--मारतीय अथवा अमेरिकी सविधानों 
के विपरीत स्विस सविधान में किसी भी औपचारिक अधिकार-पत्र का अमाद है । फिर भी 
बहुत से अनुच्छेद सम्पूर्ण प्रलेखो में बिखरे पडे हैं जो नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण 
अधिकार प्रदान करते हैं। 

अनुच्छेद 4 के अनुसार सब लोग कानून की दृष्टि से समान है ] अनुच्छेद 27 यह 
व्यवस्था करता है कि कैण्टनों के स्कूलों मे धर्म-निरपेक्षता के साथ प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त 
करने की सबको सुविधा होगी । अनुच्छेद 3 में नागरिको को व्यापार व्यवसाय के 
व्यापक अधिकार दिए गए हैं | अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि किसी भी स्विस नागरिक 
को संघ या अपने जन्म की कैण्टन की सीमा के बाहर निर्वासित नहीं किया जाएगा । 
अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत सबको घर्म और पूजा की स्वतन्त्रता प्राप्त है । अनुच्छेद 25 द्वारा 
प्रेस एवं प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, बशर्ते कि इसका दुरुपयोग न 
किया जाए | अनुच्छेद 56 नागरिको को समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता और अनुच्छेद 57 
याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार देता है | अनुच्छेद 60 द्वारा स्विस भागरिको को यह 
अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कैण्टन में स्वतन्त्रतापूर्वक निवास कर सकेंगे और 
उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं होगा । 

अधिकारों के साथ ही सविधानों में नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का भी उल्लेख 
किया गया है, यथा--राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का अनुपालन और सैनिक सेवा । 
नागरिक अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए"'सघीय न्यायाघिकरण'” (20८वा 
गएएणाओ) में अपील कर सकते हैं । 

- 7. क्रणड टक्कर एलवत्त्‌ टेताइतणानर 
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(9) रामाजदादी दर्शन पर आधारित संविधान (एणाक्नाध्णा 225०७ छा 
$0८.।भा८ | ]05009)--स्विस संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है । इस 
राविघान का मूल दर्शत यही है कि नागरिकों को सभी क्षेत्रों में अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो और राज्य हस्तशेपवादी नीति पर कम से कम घलें | यद्यवि लोककल्याणकारी 
प्रवृत्तियो के दिकारा के फलस्वरूप स्विट्जरलैण्ड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार हो 
रहा है। 

(70) विभिन्नता में एकता का प्रत्तीक (5|क्रा 9 छाए ॥ 
0॥।५०४॥५)--स्दिस सदिधान विविधता में एकता को प्रोत्साहन दैने बाला और जनता 
के व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्दित करता है | स्विट्जरलैण्ड इतना छोटा देश है 
कि उसका क्षेत्रफल भारत के केरल राज्य के बशवर है और जनसख्या तो केरल की 
तुलना में एक-शिहाई से भी कम टै । इतना छोटा देश होते हुए भी इसमें जाति, भाषा 
और धर्म की काफी विविघता है । तीन अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाली तीन जातियाँ 
हैं त्तथा रियिस लोगों की अपनी कोई राष्ट्रमाषा नहीं है । लगमग 74 प्रतिशत लोग 
एर्मन 20 प्रतिशत फ्रैंच और 5 प्रतिशत इटालियन भाषा-मापरी हैं । एक प्रतिशत 
व्यक्ति रोमौश (२०गाआ$टा) नामक आदि/भाषा का प्रयोग करते हैं | यही बात धर्म के 
विषय में है | अधिक लोग ्रोटेस्टरेंट मत के हैं, किन्तु कुछ क्षेत्रों में बहुसख्या 
फैथोलिकों की है | अत. ऊपर से देसने में लगता है कि स्विट्जरक्षैण्ड में राष्ट्रीपता 
का मूल तत्व विद्यपान नहीं है, लेकिन व्यवहार में स्विस जनता अपने आपको एक रा 
भानकर गौरव का अनुमव करती है और स्विट्जरलैण्ड का सदिधान इस गौरव का 
प्रतीक है । जर्मन, फ्रैंद और इटालियन भाषाओं के अतिरिक्त रोमास गांगक आदि/भाषा 
भी स्विट्जरतैण्ड की राज्यमाषा है | हमारे देश की तुलना में लगभग एक प्रतिशत 
जनसरथा वाले इस राज्य द्वारा घार भाषाओं को शज्य-्भाषा के रूप में अपनाना 
स्विरा सदिधात और शासन की उल्लेखनीय विशेषता है | 

(7!) प्रशारानिक कानूत पर आधारित न्यायपालिका (एकटाआ) 83528 था 
/५(॥0॥504/४७ ]09)--स्विस सविघान इग्लैण्ड की भाँति “कानून के शासन' की 
स्थापना न कर प्रशासकीय कानून की व्यवस्था करता है | प्रशसकीय कानून की व्यवस्था 
के अन्तर्गत जन-साधारथ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथकृ-पृंथक्‌ कार्यालिय 
होते हैं | स्विस स्विधान और स्विस चरित्र की यह विशेषता है कि यहाँ प्रशासकीय 
कानून की व्यवस्था ने न्‍्याय-व्यवस्था को आघात नहीं पहुचायां है | स्विदूजरलैण्ड में 
प्रशासनिक कानून और न्यायिक व्यवस्था ने नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा 
कौ है। 

(2) संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अमाव (#52०८ ए उण्ठाट्छा 
एरटशंटए ता ए0तटाग 5#2८०)--स्विस सविघान न्यायपालिका को न्यायिक घुनरावलोकन 
का अधिकार केवल आशिक रूप में ही देता है। स्विस सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संधीय 
न्यायाधिकरण (ए८6लग प्रा0प्राक्ञी) कहा जाता है, कैष्टनों के कानूनों और प्रशासनिक 
कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, पर सप्दीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून 
अथवा संघीय प्रशासन के कार्यों को अवैध घोषित नहीं कर सकता | स्पष्ट है कि स्विस 
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सघीय न्यायपालिका के सविधान की रक्षा का कार्य नहीं सौपा गया है । यह कार्य स्वय 
जनता द्वारा किया जाता है क्योकि जनता लोक-निर्णय के अन्तर्गत संघीय व्यवस्थायिका 
के किसी भी कानून को अदैध ठहरा सकती है | सन्‌ 939 मे इस बात का प्रयत्न किया 
जया था कि स्विस सघीय न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावदलौकन का अधिकार प्राप्त 
हो लेकिन जनता ने यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की । 

(3) शक्ति-पृथक्रण के सिद्धान्त का अमाव (द्शल, त घागलल ण 
इलृपायपणा री ए०४तछ)-स्विस सविधान में अमेरिकी सविधान की भांति ही 
'शक्ति-पृथक्रण के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है | वहाँ सारी शक्ति के अन्तिम 
उपभोक्ता वहाँ के कैण्टन और नागरिक हैं | स्दिस विघानमण्डल का कार्यपालिका पर 
पूर्ण अधिकार है | कार्यपालिका केदल पिघानमण्डल के निर्णयों को लागू करती है, स्वय 
रजनीति का निर्माण नहीं करती । स्विस न्यायपालिका को भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय 
की भाँति सदिधान की व्याख्या करने अथवा न्यायिक पुनरवल्लोकन का कोई अधिकार नहीं, 
है | उसके न्यायाधीशो का निर्वाचन भी एक निर्धारित अवधि के लिए दिघान मण्डल 
करता है । सविधान का सशोघन प्रत्यक्ष लोकतन्त्र द्वाद्य होता है और न्यायपालिका पर 
(अमेरिकी सददोच्च न्यायालय के विपरीत) स्विस सविधान की रक्षा करने का दायित्व नहीं 
है। 

(॥4) घर्मनिरपेक्ष राज्य (५०८७५ 9040०)--स्विस सविधान की घारा 49 व 50 में 
समी नागरिकों को घर्म व पूजा सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी गई है | धारा 5 में जेस्यूट्स 
घर्मावलम्पियों पर प्रतिबन्ध है।। 

(45) प्राचीनतम गणराज्य (0658 ९०७७७॥०)--स्विस गणराज्य विश्व में 
प्रावीनतम है । 870 तक विश्व में सर्वाधिक प्राचीन बड़ा गणराज्य था | वहाँ कभी भी 
राजतन्त्र का अस्तित्व नहीं रहा है । रेपार्ड के शब्दों में--'स्विट्जरलैण्ड आरम्म से ही 
गणतन्त्र रहा है |” 

निष्कर्ष रूप में स्विस संविधान बहुत ही मौलिक और अनूठा है तथा सम्पूर्ण विश्व 
के लिए आकर्षण बना हुआ है । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, बहुल 'कार्यपालिका तथा विधानमण्डल 
के दोनों सदनों की समानता के आदर्श ने इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान कर दिया है। 


]. 5च्त55 (०0आआाफएजा-कैप्पलंट 49, 50 & 5. 
2. इक्डचर्व, #& ;पी८ ठजन ज॑ उच्चाप्य्यांयाव, 
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संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 


(7००टवंएर९ ए 4गराशापैगाट मि #९ एशाजाधिारंण्ध) 





विश्व के अन्य देशों की तरह स्विस सविघान में भी सशोधन की व्यवस्था की गईं 
है | स्विट्जरलैण्ड में सशोधत करने दाली और दिधि-निर्माण करने वाली सस्थाएँ भी 
अलग-अलग हैं तथा उनके सगठन और कार्य भी अलग-अलग हैं। सशोधन का प्रस्ताव 
ध्यवश्यापिका के दोनों सैदनों तथा रुपीय परिषद्‌ (कार्यपालिका) द्वारा प्रस्तावित किया 
जाता है | सशोघन 50,000 से अधिक मतदाताओं द्वारा भी प्रस्तावित किया जा सकता 
है । सशोघन पारित होने के लिए लोक-दिर्षय (रललशातणा) तथा कैण्टनों का बहुमत 
प्राप्त करना आवश्यक होता है | सविघान की इस सशोघन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से 
निम्नानुसार समझा ला सकता है-.. 

संशोधन प्रक्रिया--स्विस सदिधान में दो प्रकार के संशोधनों का प्रयोजन है-- 

(॥) पूर्ण संशोधन (एजाए/ट #गाशाताचका)--() सविघान में पूर्ण सशौधन 
करने का प्रस्ताव सपीय व्यवस्थापिका के एक सदन अथवा सदनों द्वारा रखा जा सकता 
है | यदि दोनों सदन उस पर सहमत हों तो उस पर लोकनिर्णय लेना आवश्यक डोता है, 
जिसमें सम्पूर्ण नागरिकों के बहुमत तथा समस्त कैष्टनों की बहुसंख्या का समर्थन होना 
चाहिए | उसके पश्चात्‌ ही वह सशोधन स्वीकृत हो सकता है | इस रीति को अनिवार्य 
लोक-निर्णय (07058900/ एटा०ा०आवण्या) कहा जाता है | 

(0) थदि दोनों में से एक सदन सशोघन से सहमत न हो अथवा पचात्त हजार 
स्विस नागरिक उसकी माँग का प्रस्ताव रखें तो उस प्रश्त को लोक-निर्णय हेतु 'उपस्थित 
कर दिया जाता है और तब उस पर पुनर्विचार करने के लिए दोनों सदनों का पुनः 
निर्वाचन किया जाता है | एिर्दाचन के पश्चात्‌ नव-निर्वाचित विघान-मण्डल उस पर 
धुनर्विचार करता है | यदि दोनों सदन सट्ठमत डॉ दो यद्ठ प्रस्ताव नागरिकों के समक्ष 
प्रस्तुत नहीं किया जाता. परन्तु उसके संशोधित प्रारूप को जनता की स्वीकृति के लिए 
रखना आदश्यक है | 

(2) आंशिक संशोधन (शा॥ #वगाधावाथा0--इस प्रकार के सशौधन भी 
उपर्युक्त दोनों रीतियों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं | केवल इसमें अन्तर यह है कि यदि 
दूसरी रीति के अनुसार आशिक संशोधन का प्रस्ताव 50,000 नागरिकों द्वारा रखा जाता 
है तो वे असूत्रदद्ध उपक्रम ((70070/8॥26 [704₹8) प्रस्तुत कर सकते हैं | उस पर 
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विघानमण्डल यदि अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह स्वयं विधेयक का प्रारूप तैयार कर 
लोक-निर्णय के लिए मेज देता है, परन्तु यदि उसे वह अस्वीकार कर देता है तो भी उस 
अश्न को जनता के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है | यदि जनता इस सिद्धान्त को 
स्वीकृत कर लेती है तो उसे विधेयक तैयार करके लोक-निर्णय हेतु भेजना पड़ता है। 
यदि वह सशोघन का भाग विधेयक के रूप मे हो तो उसे ससद्‌ को शीघ्र ही 
जनमत सग्रह के लिए भेजना पड़ता है परन्तु इसके साथ बह अपना भी विधेयक प्रस्तुत 
करती है। दोनों ही लोक-निर्णय के लिए रखे जा सकते हैं | परन्तु इनमें भी आवश्यक 
है कि अब सशोघन अधिकाश कैण्टनों मे अधिकांश मतदाताओं द्वारा स्वीकृत हो । कैण्टनों 
का बहुमत जानने कै लिए पूर्ण कैण्टन का एक मत तथा अर्द्ध-कैण्टन का आधा मत 
'गिना जाता है | अतः स्वीकृति के लिए 2- कैण्टनों की सहमति आवश्यक होती है। 
साराश मे, सदिघान के अनुसार स्विस जनता और सघीय घ्यवस्थापिका दोनों ही 
संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है तथा उसकी अन्तिम स्वीकृति नागरिकों पर ही निर्मर 
है| यह व्यवस्था इस संशोधन प्रक्रिया को अनूठा स्वरूप प्रदान करती है | विश्व के अन्य 
'किसी भी देश मे संविधान सशोघन प्रक्रिया में इस प्रकार की जन-साझेदारी नहीं है | 


स्विस थ अमेरिकी संविधान संशोधन-प्रक्रिया की बुलना 
((०%ए०750ा ० #पशाल्या क्षात $छ55 एजराह्ञाएस्‍जा-क्वाएशापतशला) 
अमेरिका और स्विद्जरलैण्ड दोनों ही देशो के सविघान कठोर हैं और दोनों ही 
सविधान में सशोघन-प्रक्रिया के दो चरण हैं-..() सशोधन प्रस्ताव की प्रस्तावना या 
उनका आरम्म और (४) सशोघन की पुष्टि | लेकिन अन्य विस्तार की यातों में दोनों ही 
सविधान-प्रक्रिया में अनेक मौलिक अन्तर दृष्टिगत्त होते है--- 

() स्विस सशोघन पद्धति में दो प्रकार के सशोधनों का आयोजन है-पूर्ण 
संशोधन त्तथा आंशिक संशोधन, लेकिन अमेरिकी संविधान की सशोघन-प्रक्रिया मे इस 
प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। 

(2) स्विस संविधान -के अनुसार जनता द्वारा सशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया 
'जा सकता है और यह प्रस्ताव तमी पारित होता है जब जनता के बहुमत द्वारा उसे 
स्वीकृति प्रदान कर दी जाए | लेकिन अमेरिका में जनता को संदैद्यानिक संशोधन 
अस्तावित करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है ॥ इन देशों में संवैधानिक 
संशोधन की पुष्टि के लिए जनमत्‌-सग्रह (२८क्षिय्यातणा) की भी व्यवस्था नहीं है | 

(3) स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका द्वारा भी सशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है 
जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है ॥ 

(4) अमेरिका में सघीय इकाइयों (07७) को सदविघान में संशोधन प्रस्तावित करने 
'का अधिकार नहीं है | 

(5) अमेरिकी सविधान की संशोधन-प्रक्रिया स्विस सदिधान की संशोधन प्रक्रिया से 
अधिक जटिल है | अमेरिका में काँग्रेस के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव 
पारित किए जाने पर ही सवैधानिक संशोधन प्रस्तावित होता है और संदविघान-सशोधन 
'की पुष्ठि तब होती है जबकि तीन-घौथाई इकाइयों के विधानमण्डल या तीन-चौथाई 


30 /स्विट्परनैप्ड मा साविधान 


इकाइयों के सविधान-सशौघन-सम्मेलनों द्वारा वह सशोपन प्रस्दाव पारित कर दिया 
जाए । स्विट्जरलैण्ड में इस प्रकार की जटिल व्यवस्था नहीं है | वहाँ शघीय सभा के 
सदरनों का बहुमत, कैण्टनों का बहुमत और जनता का बहुमत ही आवश्यक है। इनमें से 
किसी के द्वारा भी दो-तिहाई या इस प्रकार के किसी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित 
किया जाना जरूरी नहीं है | स्विस पद्धति अमेरिकी पद्धति की तुलना में सरल है।इसी 
कारण जहाँ अमेरिका के लगमग 200 दर्षीय सवैघ्ानिक इतिहास में केवल 27 संशोधन 
हुए हैं वहाँ स्विट्जरतैण्ड के लगमग 45 चर्षीय सर्वैधानिक इतिहास में 57 सशोधन हो 
चुके हैं । 

(6) अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है अत. स्ैधघानिक विकास 
का एक छोटा अश औपचारिक झशोघन से किन्तु एक बड़ा अश न्यायिक व्याख्याओं से 
सम्पन्न हुआ है | स्विस सविधान में न्यायिक पुनरावलौकन की व्यवस्था का अभाव है और 
दहाँ सवैधानिक विकास का समस्त कार्य औपचारिक सशोघनों द्वारा ही सम्पन्न हुआ है| 


स्विस संविधान संशोधन प्रणाली की आलोचना 
(एगउठं5ण एाँ #ाए शाह्ादा। [4०:255 छत 5७5६ (७०/5790 7) 

स्विदूजरतैण्ड की सविधाव सशोघन की भी अनेक आघारों पर आलोचना की जाती 
है, जौ निम्नानुसार है- 

4. यह एक छाटिल प्रक्रिया है | 

2. सशोघन-प्रक्रिया में देश की व्यवस्थापिका की केन्द्रीय स्थिति नहीं दै । 

3 सशोघन-प्रक्रिया के दोनों ही घरणों में जनता को भाग लेने का जो अधिकार 
है, वह अब्यावहारिक है । 

4, इस प्रक्रिया से जनता और सघीय समा के सदस्यों कै बीच सघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है | 

साराशत स्विस संविधान सशोघन प्रणाली अनुपम है ॥ 


स्विस नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य 


(छांशाड जावे 0चा९5 ता 8छा5 (ए।स्शा$) 





स्विस संविधान में ऐसे मूल अधिकारों का कोई विशेष समेकित घोषणा-पत्र नहीं है 
त्तथापि यह सविधान अपने मिन्न-मित्र अनुच्छेदों द्वारा नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार 
प्रदान करता है ॥ संविधान में यत्न-तत्र लगमग 25 अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों 
की व्याख्या की गई है और साथ ही नागरिक कर्त्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है | 

स्विस सविधान में प्रमुख मूल अधिकारों का उल्लेख इस प्रकार हैं-- 

() कानून के समक्ष समानता (8500०५॥9 ४७९०० ,0५)--सविधान के 
अनुच्छेद 4 के अनुसार, “सारे स्दिस मागरिक कानून के समक्ष समान हैं ॥” 
स्विट्जरलैण्ड में कोई प्रजा नहीं है अर्थात्‌ दूसरे के आधिपत्य में नहीं है और पद जन्म 
या कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । इसी प्रकार 
संविधान का अनुच्छेद 60 यह व्यवस्था देता है कि “प्रत्येक कैण्टन का यह कर्त्तव्य है कि 
वह दूसरे कैण्टनों के नागरिकों के साथ कानूनी और न्यायिक कार्यवाहियों में अपने 
नागरिकों की भांति समानता का व्यवहार करे |” 

(2) प्रेस की स्वतन्त्रता (६०८००॥ ०६ श८5७)--अनुच्छेद 55 के अनुसार प्रेस को 
स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई है कि यदि समाचार-पत्र 
इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते हैं तो कैण्टनों को अधिकार है कि वे आवश्यक 
कार्यवाही द्वारा इसके दुरुपयोग पर रोक लगा दें | इस सम्बध् में कैण्टनों के 
प्रतिबशघात्मक कानून अनुमोदन के लिए संघीय परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं । 
स्विस संघीय सरकार को भी अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतन्त्रता के दुरुपयोग से 
उत्पन्न स्थिति को रोकने के लिए कानून का निर्माण करे । 

(3) समुदाय-निर्माण त्तथा याचिका भेजने का अधिकार (शंहा। ०6 8छ0०लंबांजा 
आप [तह ए७४४00)--अनुच्छेद 56 नागरिकों को समुदाय (8६5०८४७४०१५) बनाने की 
स्वतन्त्रता प्रदान करता है । लेकिन आवश्यक है कि समुदाय के उद्देश्य और साधन न तो 
गैर-कानूनी हों और न राज्योके लिए खतरनाक हों | कैण्टन इसका दुरुपयोग रोक 
सकेंगे | अनुच्छेद 57 द्वारा लोगों को याचिका भेजने का अधिकार दिया गया है| 


१. 8७5३ ए०:प्रष्वणा- 
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(4) शिक्षित होने का अधिकार (२6॥ ० ९०४४४ 500:360)--अनुच्छेद 27 भें 
उल्लेख है कि कैण्टन पर्याप्त प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे जो असैनिक शक्ति द्वारा 
ही प्रचारित होगी | प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और सरकारी स्कूलों में नि.शुल्क है | सभी 
धर्मों कै अनुयायियों के लिए सरकारी स्कूल उपलब्ध और किसी के मार्ग में धार्मिक 
विश्वास्ों के कारण कौई मैदमाव नहीं किया छाता है | यदि कैण्टन इन शर्तों का पालन 
नहीं करेंगे तो सघ सरकार उनके विरुद्ध आवर्यक कदम उठाएगा | इसी अनुच्छेद के 
अनुसार संघीय सरकार को एक सघीय विश्वविधालय और उच्च शिक्षा की अन्य सस्याएँ 
स्थापित करने या उन्हें सहायता देने का अधिकार प्राप्त है | 

(5) पार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (एहुए. ७  शटाइरफड 
फ्ा०८७०॥)--अनुच्छेद 49 के अनुसार सभी नागरिकों को अन्तरकरण और धर्म की 
स्वतन्त्रता तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार पूजा-पाठ की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है | 
किसी घर्म अथवा मत के आघार पर असैनिक और राजनीतिक अधिकारों को सीमित 
नहीं किया जा सकता | लेकित इन स्वतन्त्रताओं का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था तथा 
चैतिकता की सीमाओं में रहकर ही किया जा सकता है | अनुच्छेद 50 में ही यह 
प्रावधान भी है कि घार्मिक स्वतन्त्रता को सार्वजनिक आचार, शान्ति और व्यवस्था के 
अनुकूल प्रत्यामूत किया जाएगा | इस सम्बन्ध में सघीय तथा कैण्टनों की सरकारें 
'कोई भी कानून बना सकती हैं | धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी यड अधिकार तय महत्व 
खो बैठता है जब सविधान कै अनुच्छेद 5 में “"जीजस धर्म' (ईसाईं धर्म कौ एक 
शाखा था रोमन कैथोतिक घर्च) और उससे सम्बन्धित संरथाओं पर- प्रतिबत्ध लगा 
दिया गया है । 

(6) नागरिकता का अधिकार (रा80( ए 0्रांश्शाक्राए)-स्विटूजरलैण्ड में प्रत्येक 
व्यक्ति को तीन नागरिकताएँ प्राप्त हैं--कम्यून की नागरिकता, कैण्टन की नागरिकता और 
स्विस संघ की नागरिकता | सबसे पहले व्यक्ति को अपने कम्यून का नागरिक होना 
चड़ता है, बाद में उसे कैण्टन की नागरिकता प्राप्त होती है और इसके उपरान्त ही उत्ते 
सघ की नागरिकता पिलती है | नागरिकता रक्त या दश के सिद्धान्त फै आधार पर भी 
दी जाती है और देशीकरण के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है | 

(7) भत देने का अधिकार (शह 9 (५४5७ाट्ट ४०००---अनुच्छेद 43 में व्यवस्था 
है “अपनी अहता प्रमाणित करने पर, स्विस नागरिक अपने कैण्टन तथा सघ सम्बन्धी 
निर्वाचनों में मतदान का अधिकारी होता है | कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कैण्टन में 
राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करेगी ।“ समी वयस्क नाग्ररिकों (वर-नारीं दोनों) 
को जिनकी आयु 20 दर्ष से अधिक है, मत॑ देने का अधिकार होता है। 

(8) निवास का अधिकार (सह ् ६८अंपला०८)--अनुच्छेद 45 कै अनुसार, 
“जत््येक स्विस नागरिक को, जन्म आदि के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्विद्जरतलैण्ड 
के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है |” अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि 
“किसी भी स्विस नागरिक को संघ अथवा अपने घन्‍्म के फैण्टन की सीमा के दाहर 
निर्वासित नहीं किया जाएया ।7 
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(9) आर्थिक अधिकार (८८णाणाध८ [ध(७)--अनुच्छेद 3] के अनुसार, “सारे 
स॒घ के अन्तर्गत व्यापार और उद्योग की स्वतन्त्रता है ।” अनुच्छेद 3 (ब) के अनुसार, 
“संघ रोग तथा दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के दीमा सम्बन्धी नियम बना सकेगा | ऐसा 
अधिनियम सभी लोगों अथवा निर्धारित वर्गों के लिए अनिवार्य होगा ।” संघीय कानूनों 
द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई गरीब नागरिक अपने कैण्टन के बजाय 
दूसरे कैण्टन में बीमार हो जाए या मर जाए तो उसकी बीमारी या अन्तिम क्रिया का 
खर्च उस कैण्टन को देना पड़ेगा जिसमें चह दीमार हुआ हो या मरा हो । 

(0) अन्य अधिकार (004 (शंट्टा७)--अनुच्छेद 58 के अनुसार, "प्रत्येक 
नागरिक को सामान्य न्याय प्राप्त होगा ।” अनुच्छेद 60 के अनुसार, “शारीरिक दण्ड नहीं 
दिया जाएगा | राजनीतिक अपराधों के लिए प्राणदण्ड नहीं दिया जारगा ।” अनुच्छेद 54 
के अनुसार, “विवाह का अधिकार संघ के संरक्षण में है। घर्म, निर्धनता अथवा किसी भी 
पक्ष के आचार-विचार के कारण विवाह में बाधा नहीं आएगी । किसी भी कैण्टन में अथवा 
विदेश में विवाह सारे सघ में मान्य होंगे । विवाह हो जाने पर पत्नी अपने पति के कम्यून 
की नागरिक समझी जाएगी । पति अथवा पत्नी से कोई विवाह शुल्क नहीं लिया 
जाएगा |" 

हैन्स हूदर के शब्दों में-../“उपर्युक्त अधिकार भाषा, धर्म, राजनीति व समाज में 
अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में बहुमत वर्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा मानवीय विकास हेतु 
कार्य-श्षेत्र प्रदान करते हैं ।"” 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्विस संविधान द्वारा प्रदत्त ये अधिकार 
आदर्शात्मक होने के साथ ही यथार्थवादी भी हैं क्योंकि अधिकारों के साथ ही नागरिकों के 
लिए कर्त्त्यों की भी व्यवस्था की गई है, जैसे-.राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का 
अनुपालन और सैनिक सेवा | नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए संघीय 
न्यायाधिकरण से अपील कर सकते हैं | नागरिकों के मूल अधिकार स्विस लोकतन्त्र को 
सशक्त और व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं | ये अधिकार स्विस संविधान को एक 
'उदारवादी संविधान के रूप में भ्रतिडित करते हैं | 
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स्विट्जरलैण्ड की संघ-व्यवस्था 
(फल्तताण $फप्रंथा ण॑ 5शॉगिटांजाव) 





स्विटूजरतैण्ड सघ (7292०007) है या नहीं, इस प्रश्त पर काफी मतमेद है | 
इसे सघ न मानने वालों का तर्क है कि 848 ई की जिस सच्धि से इसका निर्माण 
हुआ है वह कोई सदिघान नहीं है और इसलिए इसको किसी सविधान पर आधारित 
सघ पानने की अपेक्षा एक परिसघ या संवर्ग (0002०62छ७8007) माना जाना चाहिए 
जिसका तात्पर्य राज्यों के दीले-दाले गठबन्पन से होता है | उनका यह तक॑ भी है 
कि सविधान में भी स्विट्जरलैण्ड को सदर्ग या परिसध कहां गया है न कि सप | 
आज मान्यता यही है कि स्विट्जरलैण्ड संदर्भ न होकर रुप है | वह दीला-ढाला 
गठबन्धन नहीं है वरनृ उसमें केन्द्र को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया गया है ] सविघान में 
संबर्ग' शब्ध- का प्रयोग केदल एक औषधारिकता है, अन्यथा प्रस्तावना में स्विस स्वर्ग 
की स्थापदा का उद्देश्य यह है कि “अदयवी कैण्टनों के सघ को सुदृढ़ बनाया जाए 
छथा उसके द्वारा स्विस राष्ट्र की एकता, शक्ति और सम्मान की रक्षा एव वृद्धि की 
जाए |” के, सी. ह्वीयर ने 'सदर्गी और 'संघ' को इस स्थल पर पर्यायवाची माना है 
/ सविघान के अमुच्छेद 2 अन्तर्गत भी एक ठोस और एकत्ापूर्ण संघ बनाने का 
विचार प्रकट किया गया है | सगठन कौ दृष्टि से भी सविधान द्वारा एक संघीय टाँचे 
की व्यवस्था की गई है | उदाहरणार्थ, दोहरे शासन की व्यदस्था है तथा केन्द्रीय और 
कैण्टर्नों क्ती सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट दर्णद है । इसके अलावा कैण्टनों को सघ 
का निर्माण करने वाले समान मागीदारों के कृप में माना गया है। सघ को सदैव के 
लिए अटूटे और स्थायी बनाया गया है | संदर्ग में से इकाइयौं इच्छानुसार अपने को 
एृथक्‌ू कर सकती हैं, लेकित स्विस सघ में ऐसी व्यवस्था है कि उसकी कोई इकाई 
स्वेच्छा से संघ पृथक नहीं हो सकती | इसीलिए स्विस संघ को शाश्वत कैण्टनों का 
शाश्वत सघ ((0ल्‍जएटक#0ल एा05१ ठा ह्ाए८5७०९0७॥४ (009७) कहा गया है ॥ 
ब्ुक्‍्स का मत है कि "“स्विद्जरलैग्ड की एक सघीय शासन-य्यवस्था है और मूल रूप 
से वह जर्मन साप्राज्य व अमैरिका के सघ जैसी है ॥* 

]. ऊचम ए.जडप्रणा+णा 
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इस सघ में ]9 पूर्ण कैण्टन और 6 अर्द्ध कैण्टब सम्मिलित है अर्थात्‌ 22 
प्रमुसत्ताघारी फैण्टनो (जिनमें 3 कैण्टनो का विमाजन कर दिया गया है अत , 9 पूरे और 
6 अर्द्ध कैण्टनों) से मिलकर स्विस सघ का निर्माण हुआ है | प्रत्येक अ््ध-कैण्टन भी पूर्ण 
स्वतन्त्र है । वह किसी भी पूर्ण कैप्टन से केवल दो यात्रों में भिन्न है--प्रथम, वह राज्य 
परिषद्‌ (0007०॥ ० 5६४2) में केवल एक प्रतिनिधि भेजता है जबकि पूर्ण कैण्टन को दो 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, एव द्वित्तीय वह उन सब प्रश्नों पर जिनका सम्बन्ध 
सविधान में संशोघन करने से है केदल आघे मत का अधिकारी है | बर्कहार्ट चाल्टर 
(8छाताआ0 एजाथ) का कथन है कि “सन्‌ 848 ई. में भी लोगों का यह मत था किदे 
सविधान बना रहे थे और अब भी प्रायः लोगों का यही विश्वास है ।” 

स्विस संघ-व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 
(४भुंगा एल३0765 ण॑ 5७४5 एशवश व 5950) 

स्विद्जरलैण्ड की सपीय व्यदस्था में सघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान 
हैं, जो निम्नानुसार है-- 

(॥) दोहरी शासन व्यवस्था (009 0०४०ग्राथाछ) 

सघ-व्यवस्था के अनुरूप स्विट्जरलैग्ड में दोहरी शासन प्रणाली है । यह संघ 25 
कैण्टनों के सम्मेलन से बना है--जिनमें 9 पूर्ण कैण्टन है और 6 अर्द्ध-कैष्टन । 
अर्द्ध-कैण्टन भी पूर्ण कैण्टनों के समान ही स्वतन्त्र है। केवल दो बातों में वे पूर्ण फैण्टन 
से मिन्न हैं-.॥) प्रत्येक अर्दू-कैण्टन उच्च सदन (राज्य परिषद्‌) में केवल एक प्रतिनिधि 
भेजता है, जबकि प्रत्येक पूर्ण कैण्टन को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है । 
(॥) प्रत्येक अर्द-कैण्टन को उन समी प्रश्नों पर, जिनका सम्बन्ध सविधान मे संशोधन से 
है, केवल आधे मत का अधिकार है । स्विस सध में केन्द्रीय और इकाई सरकारें अपने 
निर्माण और जीवन के लिए एक-दूसरे पर आश्नित नहीं हैं । वे राविधान की कृति हैं वे 
स्वयं एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकती । संविधान में सथोघन द्वारा ही किसी के 
अस्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है | संघ और कैण्टनों की सरकारों को समान 
स्थिति प्राप्त है । संविधान द्वारा निर्धारित अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में दोनों ही स्वतन्त्र हैं 
और एक-दूसरे के कार्य-श्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । 

स्विस संघीय व्यवस्था की यह विशेषता है कि सभी फैंण्टन समान हैं | प्रत्येक 
कैण्टन का अपना सविघान है | उनकी नागरिकता के अपने अलग-अलग नियम हैं, 
उनकी अपनी निजी विधियाँ और परम्पराएँ हैं| आशय यह है कि संघात्मक व्यवस्था के 
अनुकूल स्विट्जरसैप्ड में दोहरी नागरिकता, दोहरे अधिकार और दोहरी न्यायपालिका की 
व्यवस्था की गई है । 

इस प्रकार दोहरी शासन-व्यवस्था का संघात्मक तत्व स्विस संघ में पूरी तरह 
विद्यमान है। 

(2) शक्तियों का विभाजन (फजेडणा ० ए०छढाओ 


केन्द्र और अवयवी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन दूसरा महत्वपूर्ण संघीय 
सिद्धान्त है | स्विट्जरलैण्ड में अन्य संघीय सविधानों की तरह ही संदिघान द्वारा शक्तियों 
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बा विभाजन किया गया है | 'शक्तियों के वितरण में गणना व अवशेष' के सिद्धान्त 
(श70८एञॉ० ए ह॥07८द00॥ 206 रि०४४6णा॥ को अपनाया गया है। संघीय सरकार 
की शक्तियों की गणना कर अदरशिष्ट शक्तियों को कैण्टनों की सरकारों के अघीन रखा 
गया है | राष्ट्रीय भहत्व के विषय सघ-सरकार कै कार्यक्षेत्र में रखे यए हैं और शेष 
विषय कैण्टों के अधिकार यें | सिध्ान में शक्तियों का दिमाजन अग्रलिखित चार भार्सों 
में दौंटा जा सकता है-- 

() संघीय आपार क्षेत्र-कुछ कार्य अनन्य रूप (567पंब्ल)) से सधीय 
सरकार के अधिकार-श्षेत्र में रये गए हैं, जैसे--विदेशों के साथ सम्बस्ध स्थापित करना, 
समा-नियम्त्रण करना, कैण्टनों के झगड़ों को निपटाना आदि | 

(४) समवर्ती अधिकार--कुछ विषय ऐसे हं जिन पर कैण्टनों ज्था सघीय सरकार 
दोनों फा अधिकार-छ्षेत्र (20052एल्‍८ता 7एशब्वाटएंजा) है | परन्तु यदि संघ और कैण्टनों 
के कानूनों में विरोध हो तो सपीय कानून ही मान्य होते हैं, कैण्टर्नों के नहीं | 

(॥) विभकत अधिकार--स्विस शासत-व्यवस्था मैं शक्तियों के वितरण की एक 
विशेषता यह है कि वहाँ एक सूची विद्राजित विषयों की है | ऐसे विषयों का कुछ भाग 
केन्द्र के अधिकार में है और कुछ भाग कैण्टर्नों के अधिकार में है| उदाहरणस्वरूप, 
विदेशों में सच्चियाँ करना सघीय अधिकार क्षेत्र में है, परन्तु कैण्टन अपने निकटवर्ती देशों 
से सविघान द्वारा विश्वित सीमाओं के अन्तर्गत कुछ विषयों पर सब्धियाँ कर सकते हैं | 
इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था और संघालन का कार्य भी संघ तथा कैण्टनों में विभक्‍त 
है ॥ अनिवार्य और नि शुल्क प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना कैण्टनों का कर्तव्य है, 
परन्तु सघ को यह निरीक्षण करने का अधिकार है कि कैप्टन अपने कर्त्तत्य का पालन 
सुचारु रुप से कर रहे हैं या नहीं कृषि और विदाह जैसे विषय दिमाजित विषयों की सूची 
के अन्तर्गत रखे गये हैं । 

(४) अवशिष्ट अधिकार--उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त सब अवशिष्ट अधिकार 
था शक्तियाँ (8८४१७७५ 7ए०४५३७) कैण्टनों को सौंपे गए हैं ॥ इन अवशिष्ट अधिकारों का 
कहीं स्पष्ट उल्लैख नहीं है | 
(3) संविधान की सर्वोचता (5७फ़क्ात०2५ ण॑ 00780घंजा) 

स्विस संघीय व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सविधान की सर्वोच्चता है | यह 
सविधान लिखित है तथा किसी प्रकार के विवाद का निर्णय सविघान के छपबन्धों के 
अन्तर्गत ही होता है ॥ सविघान वहाँ सर्वोच्च कानून है और शासन के समी अंगों को उसी 
कै द्वारा शक्ति प्राप्त होती है ॥ कैण्टनों की सरकारों को शासन सम्बन्धी अधिकार 
कैन्द्र-प्रदत्त न होकर संविधान द्वारा प्रदात किये गये हैं | सविधान चैस्धे सध को स्वतस्त्न 
अस्तित्व प्रदान करता है, इसी प्रकार वह कैण्टनों को भी स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता 
है और रूघ व कैप्टन दोनों के लिए ही वह समान रूप से मान्य है ( दोनों में से कोई 
भी सदिघान की अपहेलना नहीं कर सकता | किन्तु इस सन्दर्भ में यह उल्लैखनीय ; कक 
यद्यपि सदिधान सर्वोच्च है, तथापि उस पर जनमतत-सत््रह शरलथ्यात07) और आरम्मण 
(7४४४८) कै उपकरणों द्वारा प्रत्येक बात मैं पूर्ण जनतान्त्रिक नियन्त्रण रखा गया है । 
सविधान की सर्वोच्मता के विषय में अन्तिम दात यह है कि संघीय न्यायपालिका को 
सब्रिघान की व्याय्या करने का कोई अधिकार नहीं है 
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(4) न्यायपालिका की सर्वोच्चता (50काएता३८9 ०()0०0लंभज) ० 
न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैण्ड सघात्मकता की कसौटी पर 
पूरा नहीं उतरता । स्विस सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समान 
सविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्विदृजरलैण्ड का न्यायालय 
किसी भी संघीय कानून को सघीय सविधान के किन्हीं उपबच्चों का अतिक्रमण करने 
चाला बतलाकर उसे अमान्य घोषित नहीं कर सकता है | यह शक्ति तो स्पष्ट रूप से 
विधान मण्डल के लिए छोड़ दी गई है जो विधि अथवा कानून को पारित करने का 
प्रमुखत. यही कारण रहा है कि स्विस लोग वस्तुतः जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में विश्वास 
'करते हैं । 


(5) उच्च सदन में इकाइयो का समान प्रतिनिधित्व 
(ए4प्छारिथफटइलाएभाजा जे एवाड॥ श6 एएएट (शशफल) 
संघीय व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण यह है कि व्यवस्थापिका के उच्च सदन में 
सपघ की इकाइयां को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यद्यपि निचले सदन में उनका 
प्रतिनिधित्व उनकी जनसख्या के अनुपात के अनुसार होता है ॥ 
स्विस संपात्मक में पूर्ण कैण्टनों व अर्द्ध-कैण्टनों में अन्तर पाया जाता है । 
विधान-मण्डल के उच्च सदन मे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक पूर्ण कैण्टन दो 
और अर्द्ध-कैण्टन एक प्रतिनिधि भेजता है । स्विस व्यवस्था की यह विशेषता भी है कि वहाँ 
कैण्टनौ को अपने प्रतिनिधियों का कार्यकाल स्वयं निश्चित करने का अधिकार है | 
परिणामस्वरूप वहाँ उच्च सदन के जो सदस्य द्वोते हैं, वे भिन्न-मित्र कार्यकाल के होते हैं। 
(6) संशोषन-कार्य में इकाइयों की शक्तिंयाँ 
(९०४९० एगरंध था 00500 #षाक्षाततालाए 
संघीय व्यवस्था के अनुरूप स्विद्जरलैण्ड में संशोधन प्रस्तावित करने और उसकी 
पुष्टि करने में संध की इकाइयों का पूरा हाथ होता है । सविधान में कोई भी संशोधन 
'कैवले तमी पारित समझा जा सकता है जबकि आघे से अधिक कैण्टनों द्वारा वह स्वीकार 
'कर लिया जाए | स्विट्जरलैण्ड में स्वीकृति कैण्टनों की जनता की होती है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ न्यायपालिका की सर्वोच्चता के तत्त्व को छौड़कर 
स्विद्जरतैण्ड के संविधान में संघीय शासन प्रणाली के सभी लक्षण विद्यमान हैं।] 
स्विदृजरतैण्ड में अन्तिम निर्णय शक्ति जनता के हाथ में रहती है | 


केनद्धीयकरण की प्रवृत्ति एवं कैण्टनों और संघ सरकार के आपसी सम्बन्ध 
(एलाठशाटए ण॑ ट॒शाएगय्वता आते कशप्रातआ 
एकश्चआणाज्रंफ ज॑ एव ए०ससाफाशा) 
अन्य देशों की त्तरह स्विट्जरलैण्ड की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, जो निम्नानुसार है- 
(॥) स्विद्जरतैण्ड की केन्द्रीय सत्ता बहुत शक्तिशाली है और आवश्यकता पड़ने 
घर कैण्टनों में अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है | 
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(2) केन्द्र को अधिकार है कि आन्तरिक अव्यवस्था होने पर वह किसी भी कैण्टन 
का शासन अपने अपिकार में ले ले 

(3) प्रत्येक क्षेत्र मेँ संघीय सविधान के नियम लागू डोते हैं | इस प्रकार कैण्टनों 
पर संघ का नियन्त्रण है । 

(७) कैंटद का कोई कानून यदि सधीय कानून के प्रतिकूल हो तो संपीय कानून 
को ही मान्यता मिलती है। 

(5) रैण्टनों कै पास केदल स्थानीय महत्त्व की शक्तियां हैं जबकि संघीय सरकार 
के पास सम्म्मु शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से वह कैप्टनों पर विवम्त्रण या प्रमुत्व 
स्थापित करती हैं | अकेला मुद्रा एव बैंक ज्यवस्था से सम्बन्धित अधिकार ही इतना 
व्यापक है कि उसके प्रयोग से केन्द्र समस्त कैण्टनों के आर्थिक और व्यापारिक जीवन 
पर नियन्त्रण कर सकता है। 

(6) कैण्टनों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अपना कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है। 

(7) कैण्टन के संपीय क्षेत्र में २स्तक्षेप को केन्द्र अनेक उपायों से रोक सकता है 
घर सघीय हस्तक्षेप को रोकने के साधन कैंटनों के पास नहीं है। 

(8) कैंटनों के आपसी झगड़ों में झ्घ को ही निर्णायक शक्ति प्राप्त है । 

(9) फैटन न सघ से पृथक्‌ हो सकते हैं और न परस्पर कोई सच्चि ही कर सकते हैं। 

(0) कैंटन अपने विकास के लिए सघ की वित्तीय सहायता पर आश्रित होते हैं| 
अशान्ति अथवा उपद्रव के सपय भी उन्हें सद सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है | 

() कैण्टनों को अपने संवैधानिक सशोघनों पर सप की स्वीकृति लेनी पड़ती 
है ॥ कैंटनों का संशोधन सघीय सदविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता है ॥ 

(2) संघीय न्यायालय कैंटन के कामूनों को अदैध घोषित कर सकता है, पर 
संघीय कानूनों को अदैध घोषित करने का अधिकार कैन्टनों को नहीं है 

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के कारण ही डूप्रीज ने कहा कि “स्विद्जरलैण्ड के सविधान 
ने सवर्ग को वस्तुतः ऐसा रूप प्रदान कर दिया है मानो यह कैन्टर्नों का शिक्षक और 
निरीक्षक हो ।”' केन्द्रीयकरण की इस स्थिति ने कैंटनों की स्थिति को कमजोर कर 
दिया है | इससे सघीय सरकार का प्रमुत्व कायम हो गया है। 

कैंटन स्विस-राजनीति का आकर्षण-केद्ध 
(श्रांग्गिलीजा-एशा।८ एाँ 5७४55 ॥९0॥0 0) 

उपर्युक्त विदेचन से यह विष्कर्ष निकालना यलत होगा कि कैंटनों की सर्वैधानिक 
शक्ति शून्य है। आज भी स्विस राजनीति का आकर्षण-केन्द्र कैंटन हैं और कैंदरनों की 
अपनी राजजीति तथा उनका अपना झस्यागत स्वरूप भी है ॥ 'यदि केन्द्रीय सरकार 
कैण्टनों की शक्तियों पर अनाघधिकार प्रहार करती है सो कैंटनों के पास अपनी रक्षा के 
साधन आरम्मक और जनमत-संग्रह हैं । छोटे या बड़े समी कैण्टनों को स्विट्जरलैण्ड के 
उच्च सदन के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और इसके द्वारा कैण्टनों के हितों का सरक्षण 


]. 0475० + "८ 5 च्वप (ीजफ्रथाफ(.०त कटव ३ टाच्कांटड फैट 2जावव्पैटाकथ+०त एव 80शा० घाटउडए तट एा0० & 
धरम बज ए्रफुल्छाता कर (काका, 
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किया जाता है तथा केन्द्र द्वारा कैण्टनों की शक्ति को सीमित करने या उनका दमन 
करने का प्रयास सफल नहीं हो पाता है । इसके अतिरिक्त नागरिकों के जीवन में संघ 
'की अपेक्षा कैण्टनों का प्रभाव अधिक व्यापक है| कैण्टनों की स्वायत्तता और स्वतन्त्रता 
स्विस लोगों के लिए महत्वपूर्ण है | वह समझती है कि नैतिक व सांस्कृतिक जीवन की 
परम्परा तभी रह सकती है, जब कैण्टनों की स्वाघीनता अश्बुण्ण रहे । कैण्टन इस दृष्टि से 
भी महत्वपूर्ण है कि उनके सरकारी अधिकारी संघीय ससद्‌ के सदस्य हो सकते हैं। 
ब्रुक्स (8000) के शब्दों मैं--"प्रत्येक कैण्टन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केन्द्र है ।" 
अवशिष्ट विषयों पर कैण्टनों क्रे अधिकार हैं और ये अधिकार व्यापक हैं क्योंकि ये संघीय 
अधिकारों के समान स्प्ठ और लिखित नहीं हैं । कैण्टद समवर्ती विषयो पर भी कानून 
बना सकते हैं, शर्त केवल यही है कि वे सघीय कानून के प्रतिकूल न हों | फिर, संघीय 
कार्यपालिका में अधिक कैण्टनों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया गया है और 
राज्य-परिषद्‌ या उच्च सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को प्राप्त करने के लिए 
बारी-बारी से अलग-अलग कैण्टनों को अवसर दिया जाता है | इसके अतिरिक्त यह 
बात भी महत्वपूर्ण है कि संघ की सरकार जनता पर स्द्य सीधे कर नहीं लगा सकती | 
स्विट्जरलैण्ड की जनता ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अभी तक अस्वीकार ही किया है | 
स्विद्जरलैण्ड में नागरिक का निवास कैण्टनों में है | प्रत्येक व्यक्ति को संघ का 
नागरिकता होने के लिए आवश्यक है कि वह किसी न किसी कैण्टन “का नागरिक हो 
अतः नागरिकता की दृष्टि से भी कैण्टय अधिक महत्वपूर्ण हैं । 

निष्कर्षत: सघ द्वारा शक्ति का केन्द्रीयकरण इतना नहीं हुआ है कि कैण्टनों का 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रह गया है | फिर भी केन्‍्द्रीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
के जिस खतरे के प्रति अण्ड्रे (४४0४७) ने संकेत किया है, उसके प्रति स्विस जनता का 
सचेत रहना उचित ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं | अण्ड्रे के अनुसार, “इस 
विकासमान केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति में यह भय निहित है कि ज्यों-ज्यों केन्द्रीय शक्ति 
अपना अधिकार-द्षेत्र बढाएगी, त्यों-त्यों कैण्टन की प्रमुता नष्ट होती जाएगी और अन्त में. 
दे साधारण प्रशासन के जिले मात्र रह जाएँगे और केन्द्रीय शासन की प्रत्येक आज्ञा को 
मानना-भर ही उनका काम रह जाएगा । केन्द्रीयकरण के विकास के सम्दन्ध मे रैपार्ड 
(४८77»0) का मत है कि “अमेरिका के समान स्विट्जरलैण्ड में भी ऐतिहासिक विकास 
राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केन्द्र को उसकी इकाइयों की अपेक्षा अधिकाधिक 
सम्पूर्ण की ओर उन्मुख कर रहा है |“ 


स्विस संघ एवं अमेरिकी संघ में तुलना 
(एणएफ़थ्ा5णा त॑ 5छ5$ & #7शपट्दा इश्तश॥ा0ा5ऊ) 
स्विट्जरलैण्ड और अमैरिका दोनों ही अंधात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
अतः दोनों की समानताओं तथा असमानताओं पर दृष्टि डालना उपयुक्त होगा 


3, #/६००,!र. : (०१८७ 59७१७७ (०स. 
2. फथ्कवाप: प्रा 00. ज॑ इजाप्रधाया, ए. 82. 
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समानताएँ (डध्या!आ0०७) 

स्विट्जरलैण्ड और अमेरिकी सपघात्मक घ्यदस्था में निम्नाकित समानताएँ देखी जा 
सकती हैं-- 

(]) दोनों ही संर्घों का निर्माण सुरक्षा की मावना के आधार पर हुआ है | स्विस 
कैण्टनों ने यूरोप के पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा हेतु अपने सघ का निर्माण किया तो 
अमेरिकी उपनिदेशों ने ब्रिटिश एवं स्पेनिश साप्राज्यवाद से अपनी सुरक्षा के लिए सघ 
बनाया । 

(2) दोनों ही दैशों के सधों का निर्माण केन्द्रोन्युखी (टथएंफ़टछा) अर्थात्त 
सम्मिलन की प्रक्रिया के आधार पर हुआ है । दोनों ही सर्घों की इकाइवौं रूघ के निर्माण 
सै पहले र्वतन्त्र राज्यों के रूप में थी जिनके परस्पर मिलने से दोनों देशों में सघात्मक 
ब्यवत््या का जन्म हुआ | 

($) दोनों ही सर्ों में राक्ति-विमाजन के लिए गणना एवं अवशेष की पद्धति 
अपनाई गई जिसके अनुस्तार केन्द्रीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं और 
अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों को सौंप दी गई हैं । 

(4) दोनों ही स्धों में इकाइयों के अपने पृथथकु सबिधान हैं, दोनों ही संघों में यह 
शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय सदिधान के प्रतिकूल न हों, और दोनों ही स्घों 
में इकाइयों को सप से सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार नहीं है | 

(5) दोनों ही चर्ों में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन मैं छोटी-बड़ी समी 
इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है | अमेरिकी सघ में प्रत्येक राज्य सीनेट में 
अपने दो प्रतिनिधि भेजता है और स्विस् सघ में प्रत्येक पूर्ण कैण्टन द्वारा दो प्रतिनिधि 
भैजे जाते हैं | केदल पूर्ण कैण्टन और अर्द्ध-कैण्टन में अन्तर किया गया है| 

(6) दोनों ही देशों की सघात्मक व्यवस्था में कैन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ रही है 
और केन्द्रीय सरकार की स्थिति शक्तिशाली होदी जा रही है | 
असमानताएँ (0:5977/॥८७) 

(]) अमेरिका के सदिघान में शक्ति-विमाजन मैं समवर्ती अधिकार-क्षेत्र की कोई 
व्यवस्था नहीं है जदकि स्विस सदिधान में है । 

(2) अमेरिका कै सविधाद में शक्ति-विमाजन एक सूत्र में हुआ है जबकि स्विस 
सविधान में संघीय सरकार के अधिकार जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हैं | 

(3) अमेरिका में सघीय विषर्यों का प्रबन्ध स्वय संघीय शासन द्वारा किया जाता है 
जबकि स्विस सघ में अनैक संघीय विधयों का प्रवच्घ कैण्टनों की सरकारों द्वारा होता है । 

(4) अमेरिका के सविधान -में केदल इतना प्रादधान है कि राज्यों के सविधान 
संघीय सविघान कै अनुकूल होने घाहिए, जबकि स्विस सघ में कैण्टनों के सविधानों के 
डारे में भी कहा गया है कि सदिधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छानुसार 
सशोघन-योग्य होना चाहिए, शासन की गणतन्त्रीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए और 
जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोच का अवस्तर दिया जाना चाहिए । 
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(5) दानों सघो के संविधानों की संशोघन-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अन्तर है | 
अमेरिका के संविधान के अनुसार संघीय इकाइयों को संशोधन की पुष्टि करने और 
संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है जबकि स्विस संविघान के अनुसार इकाइयों को 
कैवल संशोधन की पुष्ि का ही अधिकार दिया गया है, संशोधन प्रस्तावित करने का 
अधिकार नहीं | इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सदिधान के अन्तर्गत जनता को साविधानिक 
संशोधन के बारे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि स्विस सविघान के अन्तर्गत यह 
महत्वपूर्ण अधिकार जनता को प्राप्त है । 

(6) दोनों संघों की न्यायपालिका की शक्ति में भी बहुत अन्तर है । अमेरिका में 
संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च है जो संघ और राज्य सरकारों के सम्बन्ध में न्यायिक 
पुनरावलोकन की शक्ति का सहारा लेती है | उसके निर्णय दोनों ही सरकारों के लिए 
बध्यकारी होते हैं । 

(7) स्विस संघ में संघीय न्यायपालिका कौ संरघना में एक ही न्यायालय संघीय 
ज्यायालय है, कोई अघीनस्थ सधीय न्यायालय नहीं है जबकि अमेरिकी संघीय 
न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायपालिका के नीचे अपीलीय न्यायालय और सबसे नीचे जिला 
न्यायालयों की व्यवस्था है| 

(8) स्विस संघ में कैण्टनों को अपने समीपस्थ राज्यों से व्यापारिकि एवं सांस्कृतिक 
सन्धियाँ करने और सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार है जबकि अमेरिकी संघ में 
दूसरे राज्यों से सन्धियाँ करने के अधिकार इकायों को प्राप्त नहीं हैं । 

(9) इसके अतिरिक्त दोनों देशों में विम्न संवैधानिक अन्तर हैं--6) अमेरिका में 
एकल कार्यपालिका है जबकि स्विद्जरलैण्ड में बहुल कार्यपालिका है, (0) अमेरिका के 
संविधान में औपचारिक अधिकार-पत्र की व्यवस्था है जबकि स्विस संविधान में 
औपचारिक अधिकार-पत्र की व्यवस्था नहीं है, एवं (॥) अमेरिका की भौंति स्वि. 
संविधान में शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है । 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि स्विदृजरलैण्ड में 
एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रचलन है, जिसमें कैंटनों की महत्वपूर्ण स्थिति है| 
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हू प 


स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका : संघीय सभा 
(702 5555 ॥,९ट्वांडा&807९ : एश|शच्ा #5507७9) 





स्विस सविधान के अनुकेद 7] के अनुसार संघीय व्यदस्थापिका, जिसे संघीय 
समा (700०१॥ (०णा८/!) के नाम से रुम्गोेधित किया जाता है, शासन का संचालन 
करने में सर्वोक्त सता का उपमोग करती है | इसका स्वरूप द्वि-सदनात्मक है | देश की 
शासन-वध्यवस्था में इसकी स्थित्ति केन्द्रीय है शासन के अन्य दौ अगों, अर्थात्‌ सधीय 
परिषद्‌ तथा संघीय न्यायालय की सत्ता उससे निम्न है | 


संघीय व्यवस्थापिका या विधान मण्डल की विशेषताएँ 
(वह एल्‍ट्णा3क्त€३ ता क्‍#6 $ज४/55 ॥,205907९) 


जाता की शार्वोपरिता (डफ़ल्या5:9 ० #णा०ण्गा।)-प्राय.. संघीय 
शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका पर व्यवस्थाप्रिका और न्यायपालिका का अंकुश रखा 
जाता है किन्तु स्विस व्यवस्थापिका इस दृष्टि से निराली है | स्विदूजरलैण्ड में 
व्यवस्थापिका की सर्वोद्यता इस सीमा क स्थापित की गईं है कि न्यायपालिका को 
व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून कै पुनरावलोकन (06:८4 ए१८श००) का अधिकार भी 
प्राप्त नहीं है | इतना ही नहीं, कुछ मामलों मैं चलो उसे संघीय न्यायपालिका कै निर्णयों को 
रष्ट करने का भी अधिकार है | संघीय समा ही स्थित कार्यपालिका अर्थात्‌ संघीय परिषद्‌ 
रफठलता 0०णारलो) के सदस्यों का निर्वाचन करती है द्रथा संघीय भ्यायालय के 
न्यायाधीशों का चयन करती है ॥ वस्तुतः स्दिस सघीय समा की स्थिति अमेरिकी कींग्रेस 
और भारतीय ससदू दोनों से ही उच्चतर है | कैण्टन के कानून से सघीय कानून की उच्च 
स्थिति भी सपीय व्यवस्थापिका की सर्वोच्च शक्ति को इग्रित करती है । 

इस सम्बन्ध में सविधान के अनुसार सघीय समा पर एक प्रतिवन्ध अवश्य आशेपित 
किया गया है | सविधान में यह्ठ स्पष्ट: उल्लिखित है कि “सघ की सर्वोच्च शक्ति का 
उपमोग संघरीय-सभा भागरिकों और कैण्टनों के अधिकारों के अंघीन करती है ।“ आराय 
यह है कि व्यवस्थापन सम्दखी अधिकार-द्षेत्र में किन्हीं मामलों में जनता और कैण्टन भी 
'उसके सह-अधिकारी हैं और ये अपने इस अधिकार का प्रयोग जनमत-संग्रड 
(रव्ॉटाटा१।णा) तथा उपक्रमण या पहल (97८) द्वारा करते हैं । इन साधनों के 
द्वारा जनता और कैंटन संघीय सत्रा द्वारा पारित कादूनों को रद कर सकते हैं । 
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रामानपदीय द्वि-सदनीय व्यवरथा--स्विस सघीय सभा फे दोनों सदन राष्ट्रीय सभा 
(फिआगाश #$क्षाए7) तथा राज्य-सभा (00णघा८ऐ 0 500०) समयक्षीय है | यह 
स्थिति स्विस सघीय सभा को अनूठा स्वरूप प्रदान करती है | विश्व में कहीं भी 
समानपदीय द्वि-सदनीय व्यवस्थापिका का अस्तित्व नहीं है | 

विविध भाषाओं का प्रयोग--स्विस व्यवस्थापिका के सदस्य देश की विविध 
भाषाओं का प्रयोग करने में पूर्ण स्वतन्त्र हैं क्योकि सविधान के अन्तर्गत उन सभी भाषाओं 
को राजकीय मान्यता प्राप्त है । ससदीय कार्यवाही का प्रकाशन भी जर्मन, फ्रैच त्था 
कभी-कभी इटालियन भाषा में किया जाता है| 


संघीय समा का संगठन 
(07ह0590ग ण(॥९ एसतलाज 655९079) 
स्विस व्यवस्थापिका अथवा सघीय सभा का निर्माण द्वि-सदनात्मक प्रणाली के 
आधार पर हुआ है | इसके दोनों सदन निम्नाकित हैं... 
() राष्ट्रीय परिषद्‌ (१90009] 00४0८॥)--यह निचला सदन है। 
(2) राज्य परिषद्‌ (00फा८॥ 06 $080)--प6 उच्च सदन है । 


राष्ट्रीय परिषद्‌ 
(रि॥ाणाओ 0०घाला) 

रचना (0प॥50007)-सविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद्‌ की अधिकतम 
सदस्प-सख्या 200 हो सकती है [ वर्तमान मे इनकी वास्तविक सदस्य सख्या यही है। 
]95] ई. में इसकी सदस्य-संख्या 96 थी । राष्ट्रीय परिषद्‌ का निर्माण जनता के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है | प्रत्येक कैण्टन या अर्द्ध-कैण्टन को प्रादेशिक 
निर्वावन-क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है | प्रत्येक 24 हजार घ्यक्तियो पर एक प्रतिनिधि 
चुना जाता है, किन्तु 2 हजार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से भी एक प्रतिनिधि को 
राष्ट्रीय परिषद्‌ में स्थान दिया जाता है | इसके अतिरिक्‍त प्रत्येक कैण्टन और 
अर्द्धकैण्टन को दो या एक प्रतिनिधि भेजने का अवरार अवश्य दिया जाता है । इस 
तरह से इस सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के कारण बर्न 
'एब ज्यूरिच जैसे बड़े फैण्टन राष्ट्रीय समा के लिए क्रमशः 33 और 32 प्रतिनिधि भेजते हैं 
जबकि ऊरी जैसे छोटे कैण्टन एक ही प्रतिनिधि भेजते हैं । प्रतिनिधित्व का आधार 
जनर्रुख्या है | समा की सदस्य-संख्या 200 की सीमा में ही रहे, इसके लिए यदि 
आवश्यक हो तो जनसंख्या की सीमा बढ़ायी जा सकती है | पहले दो बार ऐसा किया भी 
जा घुका है। 93] ई. में यह संख्या 20 हजार से बढ़कर 2] हजार और 940 में 24 
हजार कर दी गई थी चूँकि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है, अतः स्वाभाविक रूप 
से बड़ी जनसंख्या चाले कैण्टनों के प्रतिनिधि अधिक है और छोटी जनसंख्या वाले 
कैण्टनों के प्रतिनिधि कम हैं । 

कार्य काल, बैठकें, वेतन आदि (एृल्वात, 5०5अ४०णा, 599 थ०.)--राष्ट्रीय समा 
का कार्यकाल चार वर्ष है | संविधान के पूर्ण सशोधन पर मतभेद की दशा में इस सदन 
का विधटन 4 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है | समा की बैठके राज्य समा की 
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बैठकों के साथ ही होती हैं । राद्ट्रीय समा में निर्णय बहुमत ले तिए घाते हैं और 
सगपूर्ति-सस्या 0। है | 

यदि राष्ट्रीय समा के सदस्यों के एक-घौयाई लोग या कैण्टर्नों की सम्पूर्ण सस्क्या 
कै एक-घौयाई कैण्टनों की ओर ते माँग की जाए तो रूपीय परिषद्‌ (८5 
(00०7८॥) दोनों सदनों की सयुकत बैठक बुला सकती है | 

राष्ट्रीय समा के रुदस्योँ को मासिक देतन नहीं दिया जाता | सदन की बैठक के 
समय केदल दैनिक भत्ता और मार्ग-व्यय दिया छाता हैं | अद: अपने जीवन-निर्दाह के 
लिए सदर्स्यों को प्राय दूसरे दैठनिक पदों पर कार्य करना पड़ता है| इस व्यवस्था ने 
राष्ट्रीय परिषद्‌ में व्यावसायिक 'राजनीतिक्नों के दर्ग को जन्म नहीं दिया है | 

सदस्यों की योग्यतायें (203॥220णा$ ० ए९ 'ैला।एल$)--राष्ट्रीय सना की 
सदस्यता के लिए वही योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जो मतदादाओं के लिए हैं अर्यात 
मताधिकार प्राप्त प्रत्येक स्विस-नागरिक इसका सदस्य बन सकता है | इत्त बोरे में 
प्रतिबन्‍्ध यह है कि धर्माषिवारी (087५) तथा राज्य सभा एव सघीय-परिषद्‌ के सदस्य 
राष्ट्रीय समा के सदस्य नहीं बत सकते हैं| 

मतैदाव (दा०८०0/४०)--20 वर्ष की आयु पूरी करने दालां प्रत्येक पुरुष/महिता 
राष्ट्रीय समा के निर्वाचन में मददाव कर सकता है | कैण्टन की नागरिकता से वचित 
व्यक्तियों को मताधिकार प्रप्त नहीं है । फरवरी ]97] से पहले स्त्रियों को मताधिकार 
प्राप्त नहीं था, पर 8 फरवरी, 97 से उनको भी मठाधिकार प्रदान किया गया | 
विमित्र फैण्टनों में दिदालियों, मिश्षुओं तथा दुष्वरित्र व्यक्तियाँ को मताधिकार नहीं दिया 
गया है ॥ कोई भी मताथिकार प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रीय रामा की सदस्यता कें लिए प्रत्याशी 
हो सकता है | 

निदाविन-प्रणाली (००४0४ $59श०४)--इस सदन का विर्दाचन प्रत्यक्ष रूप से 
शुत्त मतदान द्वारा आनुपात्रिक प्रतिनिधित्द प्रणाली के आधार पर किया लाता है | प्रत्येक 
कैण्टन एक निर्दाचन क्षेत्र है जिसमें विदिध दल अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते 
हैं। प्रत्येक सूची में उतने ही नाम होते हैं जितने स्थान पर उस कैण्टन के हैं और 
मतदाता उतने ही मत देने का अधिकारी होता है जितने सदस्यों का निर्वाचन उस 
कैण्टन से होता है ॥ आनुप्रातिक प्रतिनिधित्द प्रणाली का प्रयोग उन्हीं कैण्टनों में किया 
जाता है जहाँ एक से अधिक सदस्यों का दिर्दाचन होवा हो | जिन कैण्टनों में केदल एक 
सदस्य चुना जाता है, वहीं मतदान साधारण प्रणाली द्वारा होता है । 

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (टकिंगाओ & पा०८-०००शाप्आ)-राष्ट्रीय समा को प्रत्येक 
साधारण और असाधारण अधिदेशन के लिए अपने सदस्यों में से एक अध्यप्त और एक 
उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है | अव परम्परा कै अनुसार, ये अधिकारी प्रत्येक 
अधिवेशन में नहीं दरन्‌ प्रतिदर्ष घुने जाते हैं ॥ कोई भी सदस्य लगातार दो वर्षों तक 
अध्यक्ष नहीं बच सकता और न कोई जो एक वर्ष तक अध्यक्ष रह चुका हो, अगले दर्ष 
के लिए पुनः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विर्दाचित हो सकता है | अध्यक्ष राष्ट्रीय समा की 
अध्यक्षता तथा उसकी कार्यवाही का सचासलन करता है | उस पर सदन में शान्ति और 
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ज्यदस्था बनाएं रखने तथा सदन के सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने का 
उत्तरदायित्व होता है ! उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है | सदन में जब विमिन्न 
समितियों का निर्वाचन होता है तो अध्यक्ष भी साधारण सदस्य के समान मतदान करता 
है | दौनों सदनो फे सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय समा का अध्यक्ष करता है । 

राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता | उसका पद उतना निष्पक्ष भी 
नहीं होता जितना ब्रिटिश लोकसदन या अमेरिकी प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष का होता है| 
प्रभाव और शक्ति की दृष्टि से भी यह पद विशेष महत्व का नहीं है | फिर भी इस पढ़ के 
(लिए सभी लालायित रहते हैं क्योकि अध्यक्ष को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता 
है। ब्रुक्स के शब्दों मे, “यह पद आदर का है जिसकी आकांक्षा बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ नेता 
करते हैं ।" 


राज्य-परिषद्‌ 
(06णता ण॑ $वाटे 

राज्य-परिषद्‌ स्विस संघीय समा का उच्च या द्वितीय सदन (एुफ्थ् ण 
०००७७ (.॥७0७०) है । सविधान के अनुसार यह निम्न संदन का अधीनस्थ नहीं 
बल्कि समकक्ष सदन है अर्थात्‌ स्विट्जरलैण्ड की सघीय समा के दोनों सदनों की 
स्थिति समान है | 

रचना (0/8आ05900)--राज्य-समा की सदस्य-संख्या 44 है | प्रत्येक कैण्टन 
के दो और प्रत्येक अर्द्ध-कैण्टन का एक प्रतिनिधि होता है | अतः 9 कैंट्नों के दो 
प्रतिनिधियों के हिसाव से 38 तथा 6 अर्द्ध-कैण्टन एक प्रतिनिधि के हिसाब से 
6 प्रत्तिनिधि भेजते हैं ( इस तरह से यह सदन फैंटनों का ही प्रतिनिधित्व करता है, संवर्ग 
के नागरिकों का नहीं। 

कार्यकाल व बैठकें (लव & $८5४०॥5)-स्विस राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों के 
कार्यकाल में भी असमानता है | विभिन्न कैंटन भिन्न-भिन्न अदधियों के लिए सदर्स्यों का 
निर्दाचन करते है | इसके फलस्वरूप राज्य-परिषद्‌ के 35 शदस्य 4 दर्ष के लिए, 5 
सदस्य 3 वर्ष के लिए और 4 सदस्य केवल | वर्ष के लिए चुने जाते हैं | प्रायः 
उनका बार-बार धुनर्निर्दाचन होता रहता है | राज्य-परिषद्‌ की बेठकें राष्ट्रीय समा की 
बैठकों के साथ ही होती हैं | किसी भी विषय पर सम्मिलित रूप से विचार करने के 
लिए राज्य-परिषद और राष्ट्रीय परिषद्‌ की सम्मिलित बैठक भी हो सकत्ती है | यदि 
राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्यों का एक-चौथाई भाग या ऊैंटर्नों की एक-चौथाई सख्या 
सधीय परिषद्‌ से प्रार्थना करे तो संघीय परिषद्‌ ऐसी संयुक्त बैठक आमन्त्रित कर 
सकती है । 

सदस्यों की योग्यता व प्रतिबन्‍्ध एवं निर्वाचन आदि (002शणाड ० 
शद्याश्टाड & छ5८४ंणा ४०)--सदर्स्थों की योग्वताएँ उनकी नि्दचिन-पद्धति, पदावधि 
आदि का निर्धारण करना कैंटनों का दायित्द माना जाता है | चार कैंटनों के प्रत्तिनिधि 
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बहाँ के विघान-मण्डल द्वारा, एक कैंटन तथा तीन अर्द्ध कैंटनों के प्रतिनिधि सार्वजनिक 
सभाओं छ्ारा और 4 कैंटनों तथः 3 अर्द्ध-कैंटनों के प्रतिनिधि वयस्क नागरिकों द्वारा घुने 
जाते हैं | वेदन और भत्तों आदि निश्चित करने के सम्बन्ध में कैंटनों को स्वतन्त्रता प्राप्त 
है । 

राज्य-समा के सदस्यों पर यह प्रतिबन्ध है कि वे राष्ट्रीय समा व सधीय परिषद्‌ कै 
सदस्य नहीं हो सकेंगे । उनके सघीय न्यायालय का सदस्य होने पर भी प्रतिबन्ध है | 
साथ ही फैंटनो को यह अधिकार है कि वे अपनी सरकार के सदस्यों को राज्य-परिषद्‌ 
की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दे दें ! 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (एग्शपाजा 6 चा००-शश्याशआ)-राष्ट्रीय परिषद की 
भाँति ही राज्य-परिषद्‌ भी अपने सदर्स्यों में से ही अपना अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 
घुनती है, किन्तु यह चुनाव एक दर्ष के लिए किया जाता है । सदिघान के अनुसार यह 
निश्चय किया गया है कि किसी एक कैटन के प्रतिनिधियों में से अध्यक्ष-उपाध्यक्ष 
लगातार दो वर्ष तक नहीं चुने जा सकते । इस घ्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम यह 
होता है कि समस्त कैंटनों के प्रतिनिधियों को इन पदों पर आसीन होने का अवसर मिल 
जाता है | प्रचलित परम्परा के अनुसार एक सत्र का उपाध्यक्ष दूसरे सत्र में अध्यक्ष बना 
दिया जाता है | राज्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष को भी वही अधिकार श्राप्त हैं जो राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के अध्यक्ष को हैं । वही समा की बैठकों का सभापतित्व करता है, सदन में शान्ति और 
सुब्यवस्था स्थापित रखता है, सदन के नियप्रों का क्रियान्दयन करता है तथा समान प्रव 
आने पर निर्णायक मत दैता है। 


संघीय-समा की शक्तियाँ और कार्य 


(एकक्शःड शात एपचतांजा5 ०ॉहर एलतलाब। 852५८) 

राष्ट्रीय परिषद्‌ और राज्य परिषद्‌ के सयुक्त रूप में सघीय-समा को प्रायः वे ही 
व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं जो साधारणतः अन्य व्यवस्थापिका को प्राप्त होते हैं। 
(0) प्रशासन सम्बन्धी शक्तियाँ (॥6गराशछ5ण्आरट ए०एल५) 

(0) रुघीय समा दोनों सदरनों के संयुक्त अधिवेशन मैं सधीय परिषद्‌ कै सदस्यों, 
उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सधीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों, सघीय दीमा निकाय 
(#<वशग एछाण्शा०८ पाएं) के सदस्य, सर्वोच्च सेनापति, विशेष जन-अमियोजक 
(फए३-कावशाछछ 002 0705०८एण०), चासलर आदि का निवर्चिन करती है । सघीय 
विधि द्वारा इसको अन्य किसी अधिकारी का चुनाव करने अथवा किसी चुनाव कौ पुष्टि 
करने का अधिकार दिया जा सकता है। 

(४) सध्दीय समा, सघ-शासन और सघन-न्यायपालिका की कार्ववाहियों पर दृष्टि 
रखती है | इस सभा का अधिकार सघ की सामान्य अधिनियम-शक्ति को क्रियान्वित 
करने, सदिधान कौ क्रियान्वित कराने तथा सच के कर्त्तव्यों का अच्छी तरह से पालन 
कराने का प्रयत्न करना है ।॥ 

(00) कैंटनों की शासन-व्यवस्था पर भी सघीय समा का नियन्त्रण रहता हैं | छसे 
यह अधिकार है कि कैंटनों के सविधानों तथा उनके सदिधानों की उचित जौंच करे और 
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उन्हें स्वीका< करे । कैंटनों द विदेशों से यदि कोई सन्धि-समझ्ौते हों तो उनकी जांच 
करना और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना संघीय समा के कार्य-क्षेत्र अन्तर्गत है 
आन्तरिक शान्ति कायम रखने के लिए वह संघीय सेना का प्रयोग करने, छी| भी 
अधिकारिणी है | व्यवहार में यह कार्य चस्तुतः सघीय परिषद्‌ द्वारा किया जाता-है -औरं 
सघौय सभा उसके द्वारा किए हुए कार्य पर अपनी स्वीकृति-भात्र देती है | 

(४) संघीय समा के अन्य प्रमुख प्रशासकीय कार्य हैं---दण्डित अपराधियों को 
क्षपादान (ए#0णा) अथवा सामूहिक क्षमादान (#ग॥५७७०) प्रदान करना, सघीय सेना 
का नियमन व नियन्त्रण करना तथा संघीय प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन करवा, 
आदि | संघीय समा को यह अधिकार भी है कि दह सरकार के अन्य अगो के कार्यों के 
प्रतिवेदन प्राप्त करे | इन प्रतिदेदनों की जाँच करके वह सम्बन्धित अंगों को उसकी 
ब्रुटियों से अवगत कराकर भूल-सुधार के लिए कह सकती है | संघीय परिषद्‌ के विषय 
में नियम यह है कि संघीय परिषद्‌ उसके निर्णयों को पलट नहीं सकती है । उसके 
आदेशों का भविष्य में प्रदिषलन करना सघीय परिषद्‌ के लिए आवश्यक होता है | 

(४) वैदेशिक सम्बन्धों पर संघीय रूमा का पूर्ण नियन्त्रण है | बाह्य आक्रमर्णों से 
राष्ट्र की रदा करना, उसकी स्वतन्त्रता और तटस्थता की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा 
'करना, सन्धियों और समझौतठों को सम्पन्न करना आदि सभी कार्य संघीय समा के 
अधिकार-स्षेत्र में हैं | सब्धि-वार्ता सामान्यतः संघीय परिषद्‌ द्वारा की जाती है, परन्तु 
उसके अन्तिम रूप को संघीय समा के समक्ष प्रस्तुत करना होता है । संघीय सभा यदि 
आवश्यक समझती है तो उस सन्धि को स्दीकार करने के लिए संघीय परिषद्‌ को 
अनुमति दे देती है | उल्लेखनीय है कि इस सम्दन्ध में संघीय समा प्रायः अध्यादेश 
(#४7०८८७) पारित कर देती है ॥ यट्ञपि कुछ सन्धियों के विषय में अध्यादेशों पर 
बैंकल्पिक जनमत-संग्रह का प्रतिबन्ध भी लागू है| 
(2) च्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ (.6884096 707७७) 


संघीय समा को व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। संघाय समा 
संघीय विषयों पर कानून-बनाती है | रांघीय परिषद्‌ भी विधेयक आदि तैयार करके 
व्यवस्थापिका कै विचार-दिमर्श और स्वीकृति के लिए प्रस्तावित करती है, किन्तु प्रायः 
व्यवस्थापिका अर्थात्त्‌ सध्दीय परिषद्‌ ही अपनी ओर से विधि निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तावित 
'करती है, यद्यपि उसकी इस शक्ति पर जनमत-संग्रह तथा जनता के आरम्मन का अंकुश 
रहता है | जनता अपने वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत-सग्रह के अधिकार के 
अन्तर्गद संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों को अस्वीकार कर सकती है, पहन्तु ऐसा क्रेवल 
उसी व्यवस्थापन के विषय में होता हैं जिसे नियम के अन्तर्गत 'विधि' (2४) की संज्ञा 
दी जाती है संघीय परिषद्‌ प्रत्यः दूसरे प्रकार के व्यवस्थापन का अधिक आश्रय लेठी है 
जिसे ऊध्यादेश कहते हैं | उन अध्यादेशों पर वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी 
जनमत-संग्रह का प्रतिबन्ध नहीं होता जो सर्वव्यापी रूप से ड्राध्यकारी न हों अथवा जिन्हें 
संसद्‌ के दोनों सदनों के सब सदस्यों ने 'आदश्यक' घोषित कर दिया हो । वैकस्पिक 
जनमत॑ संग्रह के प्रतिबद्ध से बचने के लिए व्यवस्थापन का अधिकांश प्रायः अध्यादेशों के 
रुप में होता है । 
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सघीय समा के निर्णयों अथवा उसके द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यकारिणी अर्थात्‌ 
सपीय परिषद्‌ को निषेध था दीटो (५८०) करने का अधिकार नहीं है ॥ यद्यपि 
कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तथापि ध्यवस्थापिका उसे पदच्युत्‌ नहीं 
कर सकती। 
(3) वित्त-सम्बन्धी अधिकार (छा॥ऋरटाओ ए05 ले 

सधीय समा का सघ के वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण है । वह सघ के आय-चघ्यय के 
लैखे को स्वीफार करती है और सघ की आर्थिक स्थिति पर नियन्त्रण रखती है । उसको 
करों की मात्रा निश्चित करने तथा सरकारी आय को व्यय करने का अधिकार है | सघीय 
समा ही सघीय सरकार के प्रमुख पदों का सृजन और उनके बेतव आदि का निर्णय 
कश्ती है। सघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी दिर्णय करना सधीय 
सभा का ही काम है । बजट पर सधीय समा की स्वीकृति अन्तिम होती है क्योंकि इस 
पर वैकल्पिक जनमत सप्रह का प्रतिबन्ध नहीं होता 

संघीय परिषद्‌ को अपना वित्त सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन संघीय समा में भेजना 
पड़ता है | सघीय परिषद्‌ पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के लिए समा के दोनों रूदनों की. 
दित्त समित्रियों (00० (0००॥7॥0०७) के त्ञीन-तीन सदस्यों का एक वित्तीय प्रतिनिधि 
मण्डल (॥7श6» 0008५000) नियुक्त होता है जो संघीय परिषद्‌ के व्यय॑ पर 
नियन्त्रण रखता है | 
(4) न्यायिक शक्तियों (१७0७9 ए०४७७६) 

सघीय समा ही ज्ीय न्यायपालिका का निरीक्षण तथा निर्देशन करती है. न्यायिक 
सगठन' सम्बन्धी कानून बनाती है तथा संघीय भ्यायालय के न्यायापीशों को निर्दाचित॑ 
करती है | सधीय न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट सघीय समा के सम्मुख ही प्रस्तुत 
करता है । सभा कई भामलों में स्वय अन्तिम निर्णय देती है | रुघीय परिषद्‌ और सघीय 
न्यायालय अथवा द्वीमां न्यायालय के मध्य उत्पन्न विवादों पर सघीय समा का निर्णय 
अन्तिम होता है | सभा प्रशासन विधि सम्बन्धी मामलों में सघीय परिषद्‌ के नियमों के 
विरुद्ध अपील सुनती है और उन पर अपना अन्तिम निर्णय देती है ॥ अपने द्वारा नियुक्त 
अधिकारियों के विरुद्ध भी यह कार्यवाही कर सकती है | सघ के न्याय-विमाग के 
अधिकारियों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को ५6 क्लमादान भी दे सकती है | 


संघीय समा का मूल्यांकन 
(एर्गा०्भाणा ण॑ ९०९० 8$8शप्राओ 
जितने बहुमुखी और विविध कार्य स्विस सपीय समा द्वारा किए जाते हैं. उतने 
कार्य विश्व की भहुत कम व्यवस्थापिकाएँ करती हैं अगर इसकी तुलना ब्रिटिश संसद से 
की जाये तो यह उस सीमा त्तक सर्वोच्च और शक्तिशाली नहीं है जिस सीमा तक ब्रिटिश 
सत्तद्‌ है । इसकी शक्ति पर सविधान द्वारा विविध प्रतिबद्ध लगा दिए गए हैं, सैसे-.. 
जनता के अधिकार, फैंटनों के अधिकार त्था सविधान द्वारा अन्य सघीय प्राधिकारियों को 
सौंपे गए अधिकार । जुर्चर के शब्दों मैं-..'यह पूर्णदया स्पष्ट है कि सघीय परिषद्‌ का 
दिघायी महत्व स्थायी कृप से बढ गया है अन्य परिविमी प्रजातन्डों के समान ही 
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स्विट्जरलैण्ड में भी वस्तुतः सधीय परिषद्‌ शासन का सर्वोच बन गई है। ““““संघीय 
सभा की स्थापना करते हुए स्विस संदिधान के निर्माताओं ने शक्ति-विमाजन के 
परम्परागत सिद्धान्त पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने इसे दिधायी, 
प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं ॥४ चास्‍्तदिकत्ता यह है 
कि स्विस शासन-प्रणाली में संसदीय सम्रभुता (एताकाथाएए॥ 50ए८णट्टाओ) की 
अपेक्षा लोकप्रिय या सार्वजनिक सम्प्रमुता (700० 505८ष्टा9) को उच्च स्थान प्रदान 
किया गया है | जनमत संग्रह और आरम्मण द्वारा स्दय जनता दैधानिक एवं सदैघानिक 
कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेली है लथा रदय दिघि-निर्माण की. प्रक्रिया को 
सचालित/नियन्त्रित करती है | संघीय समा पर संदैघानिक दृष्टि से वैकल्पिक जनमत 
सग्रह (07009 .2छ53006 [?थटएठणा) की व्यवस्था का प्रतिबत्ध तो है ही, 
व्यवहार मे भी इसका अदाघ गति सै प्रयोग हुआ है | सद्दीय समा का महत्व इस दूटि से 
पूर्दापेशा कम हुआ है | सधीय समा ने स्विस मे शासन व्यवस्था में अपनी महत्त्वपूर्ण 
भूषिका और स्थान बना लिया है ॥ लार्ड ब्राइस ने ठीक ही कहा है कि “स्विट्जरलैण्ड 
की संघीय समा अत्यन्त ईमानदारी से कार्य करने दाली सस्था है जो शान्ति और देश 
प्रेम से प्रेरित होकर अपना कार्य करती है |" अन्य देशों के समान ही स्विट्जरलैण्ड में 
भी घ्यवस्थापन कार्य इतना अधिक बढ गया है कि सघीय समा अधिकाश कार्यों के लिए 
सदीय परिषद्‌ की मुखापेक्षी है 
कैण्टनों की व्यवस्थापिकाएँ 
6.₹१59 96 त॑ (0०5) 

प्रायः प्रत्येक सदन मे एमा-सदनीय (छाई एाध्यओ) व्यवस्थापिका है जिसे 
महापरिषद्‌ (0»7 0०छाथो) या फैण्टन परिषद्‌ (0. 00070) कहा जाता है 
इसके सदस्यों की संख्या और उनका कार्यकाल विनिन्न फैण्टनों में निन्न-मित्र है। सदस्य 
संख्या प्रायः 50 से 200 तक होती है ।॥ इनका कार्यकाल 2 से 6 वर्ष तक होता है । 
व्यवस्थापिका का संगठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और अधिकांश फैण्टनों 
में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्दाचन प्रणाली को अपनाया गया है | कैण्टन परिषद्‌ 
कानून बनाती है, सरकार कर लगाती है, वार्षिक बजट स्दीकार करती है, सदिधान में 
सशोघन करती है और सरकार का निरीक्षण करती है] 


]. ्म्तणर :00७5- ज॑ एजापालाओं छफएुड, छ. बैड. 
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विधि-निर्माण-प्रक्रिया 


(एशाराउ्क्तनाञंद्त0 ३ :००ल्‍तएएए) 





अन्य देशों की तरह स्विट्जरतैण्ड में भी कानून-निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया 
प्रयोग में लाई जाती है, किन्तु यह प्रक्रिया अन्य देशों की अपेक्षा विलक्षण है। स्विस 
'कानून-पिर्माण कौ प्रक्रिया के प्रमुख स्तरों का विवेचन निम्नाकित शीर्षकों में किया जा 
सकता $-- 
विधेयक का प्रस्तुतीकरण (किष्ब्शा।आंजा ० ऐड छा) 

स्वद्जरलैण्ड में सधीय समा के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया 
जा सकता है ( प्रत्येक अधिदेशन के प्रारम्म में सघीय सभा के दोनों सदनों के अध्यक्ष 
परस्पर वार्तालाप द्वारा यह निश्चित करते हैं कि कौनसा सदन किस विषय या विधेयक 
पर पहले विधार क्रैगा, उन विधेयकों को छोड़कर जिन्हें संघीय परिषद्‌ ने 'आवश्यक' 
घोषित कर दिया हो, सभी विषेयकों का कार्य-दिमाजन दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया 
जाना आवश्यक है ॥ 'आवश्यकः यिधेयक के विषय में जो भी निर्णय सदनों के अध्यक्ष 
लेते हैं. दही सबके लिए मान्य होता है । कार्य-विमाजन के विषय में यदि दोनों सदनों में 
मतमेद होता है तो फिर लॉटरी द्वारा निर्णय किया जाता है । 

सदनों में विधेयक घार प्रकार से प्रस्तुत या प्रस्तावित किए जा सकते हैं-- 
(॥) सधीय परिषद्‌ द्वारा, (2) प्रत्येक कैण्टन या अर्द्ध-कैण्टन द्वारा, (3) संघीय समा के 
किसी भी सदन द्वारा एव (4) सघीय समा के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा 
अपने सदन में वास्तद में अब विधेयकों को तैयार करने और उनका प्रस्तुतीकरण करने 
का कार्य धीरे-धीरे सघीय परिषद्‌ में केन्द्रित हो गया है। व्यवहार में अधिकाश विधेयकों 
का प्रस्तुतीकरण परिषद्‌ ही करती है । कैण्टन तो अपने इस अधिकार का प्रयोग बहुत 
कम॑ करते हैं | वित्त विधेयकों पर सघधीय परिषद्‌ का पूर्ण नियन्त्रण रहता है | सामपारण 
सदस्यों को विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है | इसके अतिरिक्त जब कभी 
संघीय धघरिषद्‌ आवश्यक समझती है कि प्रशासनिक कर्त्तव्यों के निर्दहद के लिए किसी 
कानून का निर्माण करता आवश्यक है तो वह अपने कर्मचारियों की सहायता से विधेयक 
का प्रारूप पैयार करती है और उसे अपने विचारों के प्रतिवेदन के साथ सघीय समा के 
दोनों सदनों के समक्ष" प्रस्तुत कर देती है ॥ सधीय समा के किसी भी सदन॑ द्वीरा विधेयक 
प्रस्तावित करने का केवल यह अर्थ है कि जब कोई दिघेधक किसी सदन में अस्दीकार 
हों जाता है तब दूसरा सदन उस घर दिचार करता है। उसे किसी औपचारिक विषि से 
प्रेषित या प्रस्तादित करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ 
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किसी भी प्रकार प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक के विषय में यदि सघीय समा का यह 
मत होता है कि इस दिषय में किसी अन्य प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है, हो वह उस 
पर विचार प्रारम्भ न कर संघीय परिषद्‌ से कार्यवाही करने के लिए कहती है। सघाीय समा 
ऐसा दो विधियों द्वारा करती है--() प्रस्ताव (१/०0070) की विधि द्वारा एवं का) सुझाव 
(0५४४७) की विधि द्वारा ।॥ प्रस्ताव (०0०७) एक प्रकार का आदेश है जो सघीय समा 
की ओर से संघीय परिषद्‌ को दिया जाता है। इस प्रकार का आदेश संघीय समा के दोनो 
सदन ही मिलाकर दे सकते हैं, अतः 'प्रस्ताव' के द्वारा सपीय परिषद्‌ को आदेश नहीं दिया 
जाता बल्कि उसे विधेयक पर पुन: दिचार करने के लिए आमत्रित किया जाता है। 'सुझाव', 
"प्रस्ताव' से कम महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदमों की 
ओर से दिया जाए प्रस्ताव या सुझाव प्राप्त होने पर सघीय परिषद्‌ सम्बन्धित विधेयक पर 
सप्चीय समा के सुझावों के आघार पर पुनर्विचार करके विधेयक के प्रारूप को अपने प्रतिवेदन 
सहित पुनः समा के सम्रक्ष प्रस्तुत करता है । सघीय परिषद्‌ यह मत प्रकट कर सकठी है कि 
विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए । 

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सघीय समा द्वारा प्रेरित भस्ताव' व 'सुझाव' का बहुत 
महत््व होता है और सामान्यत" संघीय परिषद्‌ उनका पालन भी करती है तथापि उसके लिए 
यह अनिवार्य नहीं है कि उन पर कार्यवाही करे ही | 'प्रस्ताव पर यदि दो दर्ष तक कोई 
विचार न हो अथवा यदि संघीय परिषद्‌ 4 वर्ष तक उसका फोड़ उत्तर न दे ते यह 'प्रस्ताव' 
समस्त समझा जाता है । 'सुझाव” की अवधि तो और भी छोटी है | यदि संघीय परिषद्‌ कोई 
कार्यवाही न करे तो वह समाप्त हो जाता है। 
संघीय समा द्वारा विचार (ठणालंतद्नणांता 9५ एतदताता #5च्थाफार) 

कार्य विमाजन (0:/#0०॥ ०6 १४०/३--विधेयक फा दूसरा स्तर संघीय समा द्वारा 
उस पर विधार करना है। समा के दोनों ही सदन कपी दिध्वेयकों पर विचार करते पु 
अतः संघीय परिषद्‌ सभी विधेयकों एवं सन्देशों की प्रतियाँ दोनों के अध्यक्षों को देती है 
जो परस्पर मिलकर ग्रह निर्णय करते हैं कि कौनसा सदन किस विधेयक पर पहले 
विचार करेंगा। उन विधयकों को छोड़कर जिन्हें संघीय परिषद्‌ ने 'आवश्यक' घोषित कर 
दिया हो, समी विधेयकों का कार्य-विभाजन दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना 
आवश्यक ई। यदि इस सम्बन्ध में दोनों में मतमेद हो तो लॉटरी निर्णय कर लिया जाता 
है । 'आवश्यक' (परह्टआ0 विधेयकों पर "प्रथम विचार' सम्बन्धी दोनो सदरनों के अध्यक्षों 
कै बीच हुए निर्णय के लिए सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

समित्ति रतर (00ग्रागराए८६ 5७६७)--विधेयक के सदन में प्रेषित होने पर उसके 
सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है और यदि सदन उनसे सहमत होता है तो उसे उदित 
समिति के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है। स्विट्जरलैण्ड की समितियाँ अपना अधिकांश 
कार्य उस समय करती हैं जो सदनों की ईठकों के सत्रों के दीप में खाली रहता है | 
समितियाँ अपनी बैठकें केवल राजधानी में नहीं करती चरन्‌ देश के विभिन्न नगरों में मी करती 
हैं । समित्रियाँ स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की होती हैं तथा सभी विधेयक उनके 
समझ्न भेजे जाते हैं। समितियों में संसद में राजनीतिक दलों की संख्या के अनुपात में उन्हें 
स्थान दिया जाता है | 

स्विट्जरलैण्ड में समितियां विधेयकों पर निष्पक्ष और विस्तृत रूप में विचार करती 
हैं। वे साधारणतः विधेयकों के सार को नहीं बदलती हैं, पर उनमें अनेक संशोधन करती 
हैं। आवश्यक विचार करने के उपरान्त समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती 
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है | यदि समितियों के सदस्यों में गम्भीर मतभेद होता है तो बहुमत से प्रतिवेदन कै साथ 
अल्पमत के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाते हैं । 

प्रतिवेदन एवं स्वीकृति (7दक0त आत॑ ?च॥5 0 ॥० 8॥)--समितियों के 
प्रतिवेदन के साथ विधैयक पुन. सदरनों में प्रस्तुत होता है । विधेयक पर (विंचार करने कै लिए" 
(प्षालप्राए एएणा ॥0 ११४८४) प्रस्ताव रसा जाता है और तदुपरान्त उसके प्रत्येक अनुच्छेद 
पर दिस्तृत वाद-विवाद (॥7202 9५ श४४४८५ 0०७०९) होता है । प्रत्येक सदन में विधेयक 
पर दीन प्रमुख भागों मैं विचार होता है-..6) पहले सदन यह निश्चय करत है कि विचार के 
लिए किस विधेयक को प्राथमिकता दी जाए (४) इस निश्वय के उपरान्त सदन विवेयक पर 
पारा-प्रति-घारा (8॥४८/०७५/७७८८) विचार करता है एव तत्पश्चातृ विधेषक पर एक साथ 
मत लिया जाता है | (॥) यदि मतदान के परिणामस्वरुप विधेयक स्वीकार हो जाता है हो 
एसे दूसरे सदन में विचारार्थ भेज दिया जाता है, जहाँ उपर्युक्त प्रक्रिया पुन दोहराई जाती 
है । अत्यादश्यक परिस्थितियों में विधेयक के भागों पर दोनों रादनों में साग्य-साथ विधार हो 
सकता है और एक सदत द्वारा रवीकार किये जाने पर विधेयक के भागों को दूसरे सदन में 
विचारार्थ मेज दिया जाता है। 
मतमेद दूर करना (९ह0०॥8 050६७) 

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद उत्पत्र हो जाये था सदन 
उमर अस्दीकृत कर देता है या विधेयक में ऐसे सशौधन प्रस्तुत करता है णो दूसरे सदन को 
स्वीकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सददों में प्रतिनिधियों वी. एक मध्यस्थ समिति 
(870॥900 (00७एरपश/02) की नियुक्ति की जाती है । इस समिति में दोनों संदनों के 
सदस्य समान सय्या में होते हैं | सयुक्त समिति विधेयक पर विधार करके कोई समझौता 
करने थी कोशिश करती है | यदि वह कोई समझौता कर सकते में असमर्थ रहती है वो 
विधेयक को सधीय समा द्वारा अस्दीकार किया हुआ समझा जाता है, परन्तु यदि कोई 
समझौता हो जाता है ज्ञो उस पर दोनों सदन विधार करते हैं | यदि दोनों सदनों को वह 
29874 स्वीकार नहीं होता तो भी विधेयक रद समझ जाता है, परन्तु ऐसा प्राय बहुत कम 

ता है । 

विधेयक का प्रकाशन (000॥९७४०॥ ०(४6 88॥) 

जद कोई विधेयक सघीय समा के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो संघ की 
घांसलरी द्वारा उसका प्रारुप तैयार किया जाता है, जिस पर दोतों सदनों के अध्यक्षों और 
सचियों के हस्ताक्षर होते हैं 4 हस्ताक्षर हौने के उपरान्त विधेयक कानून बन छाता है और उसे 
सपीय-परिषद्‌ कै पास प्रकाशन एवं क्रियान्दयन के लिए भेज दिया जाता है | जनमत-भग्रह 
द्वारा उसका विरोध न किए छाने पर कानून की दी हुईं तिथि के बाद यदि ऐसी कोई विथि 
दी गई हो, अन्यथा प्रकाशन के पाँच दिन बाद लागू हो जाता है। यह ध्यान में रखने की 
बात है कि पित्तीय विधेयकों पर छेनमत झग्रद की माँग नहीं की ज्ञा सकती | साधारण 
कानूनों पर तीन मास तक 30 हजार मतदाता जनमत की माँग कर सकते हैं | यदि जनमत 
सग्रह में किसी कानून को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त न हो तो वड़ कानून रष्ट हो जाता है, 
परन्तु वित्तीय विधेयक इस व्यवस्था से मुक्त है | 

सता फयशेतः स्विट्जरलैण्ड में कानून-निर्माण क्रिया में सघीय समा ठथा जनता की अहम 

पूमिका है । 


26] 
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स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका को सधीय (5८4८०) परिषद्‌ कहा जाता है | यह 
विश्व की शासकीय सस्थाओं में सबसे अनोखी है । इसे बहुल कार्यपालिका (एव 
7४०८०७०५७) की भी सज्ञा दी जाती है ॥ इसमें अध्यक्षात्मक और मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था 
के गुण विद्यमान है । यह एक अनूठी संस्था है, जो न तो सघीय समा का पथ-प्रदर्शन 
करती है और न ही उसके द्वारा पदच्युत की जा सकती है | साथ ही यह सधीय समा 
से स्वतन्त्र भी नहीं है । इसका निर्वाचन किसी राजनीतिक दल विशेष के कार्यक्रम को 
पूरा करने के लिए नहीं किया जाता । इसे किसी दल की नीति निर्धारित नहीं करनी 
पडती, लेकिन फिर भी इस पर दलीय प्रमाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है | 


चहुल कार्यपालिका का अर्थ 
(शल्यांगए ण॑ 0ए० ए>९ट्णारशे 

स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका की शक्तियाँ सात सदस्यों की एक संघीय परिषद्‌ 
को प्रदान की गई है और इन सातों सदस्यों की शक्तियाँ समान हैं | इसीलिए इसे 
“बहुल कार्यपालिका' कहा जाता है। इस कार्यपालिका का अध्यक्ष भी इसके 7 सदस्यों में 
से क्रमशः बनता रहता है, किन्तु उसकी शक्ति भी अन्य सदस्यों के समान होती है 4 यह 
प्रजातन्द्रीय भावना का अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत करती है | ब्राइस के शब्दों में-..“यह 
एक ऐसी संस्था है, जिसका अध्ययन करना अन्य सभी संस्थाओं से महत्वपूर्ण है । 


संघीय परिषद्‌ का संगठन 
((णाए0जञक0्त एज धार ए९ठकण (०णालो) 

सदस्य संख्या ((थाएञशआ9)-जहाँ ससार के सभी देशों की कार्य-पालिका 
सम्राट में या राष्ट्रपति में निहित होती है, वहाँ स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका-शक्ति सात 
सदस्यों वाली परिषद्‌ में निहित है । इस तरह से इसमें 7 सदस्य होते हैं | 

चुनाव एवं 'कार्यकाल (]द्वाए & ए७700)--परिषद्‌ के सातों सदस्यों का चुनाव 
सघीय-समा द्वारा होता है | चुन लिए,जाने के बाद इन सदस्यों को सघीय-सभा की 
सदस्यता त्याग देनी पड़ती है | चुनाव के सम्बन्ध में कतिपय परम्परायें अग्रांकित हैं--- 


[. कफ कणएछ +क ता, 9 24. 
2. 85८८ : १००८॥१ ऐलश०लबटाटड, 
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() परिषद्‌ में एक कैण्टन से सिर्फ एक व्यक्ति ही निर्दाचित हो सकता है ॥ 

(2) ऐसे लोग जो रक्त या वैवाहिक सम्स््य से प्रत्दक्ष-परम्परा में कहीं तक भी 
हथा अप्रत्यक्ष परप्परा में चौथी पीटी तक परस्पर सम्बन्धित हों, जिन्होंने गहिनों से विदाह 
कर लिया हो तथा जो गोद रखे जाने के कारण परस्पर सम्बन्धित हों. एक समय पर 
घरिषद्‌ के सदस्य नहीं हो सकते 

(3) एक अभिसमय (00ाध्शाएंण्ग) के अनुसार दो सदसे बड़े और प्रमुख 
कैण्टन--रैरन तथा ज्युरिच का सदैव ही परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व रहता हैं ॥ यह 
विशेषापिकार सबसे बड़े फ्रेंच भाषा-भाषी कैण्टन दॉड (५४७००) को भी प्राप्त है 4 

(4) एक अन्य अभिसमय द्वारा परिषद्‌ के संगठन को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया 
गया है. णैसे-प्रमुख प्रमदलम्धियों, श्रादा-भाषियों तभा राजनीतिक द्रलों को समुचित 
प्रतिनिधित्व दिया जाता है । मैसन का कथन है कि “इस प्रकार क्षेद्रीय एव भाषायी 
संतोषजनक वितरण का आश्वासन दिया गया है [7 

(5) वस्तुतः यह दिचित्र बात है कि प्रत्यप्त लोकतन्त्र के घर स्विदूजरलैण्ड में भी 
कार्यपालिका को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते किन्तु इसके दो विशेष कारण हैं : 
(9) स्विस ससद्‌ कै सदस्य जनता के इतने निकटतम सम्पर्क में रहते हैं कि उनके द्वारा 
किए गए निर्वोचन दास्तव में जनता द्वारा दिए हुए निर्वाचन ही होते हैं । (9) प्रत्यक्ष 
निर्वाचन के फलस्वरूप दतीय विवादों और सघर्षों से स्विस जनता बचना चाहती है | 

सपीय-परिषद्‌ का कार्यकाल सधीय समा के समान ही है अर्थात्‌ घार पर्ष | यदि 
अवधि से [र्व राष्ट्रीय परिषद्‌ विधटित कर दी जाती है तो संघीय-परिषद्‌ भी विषटित हो 
जाती है और नई संघीय-परिषद्‌ के नए घुनाव के दाद घुन ली जाती है | यदि परिषद्‌ 
का कोई स्थान पदादधि से पहले रिक्त हो जाता है तोसघीय-समा अपनी अगली बैठक 
में पदावधि के शेष सम्रय कै लिए उत्तकी पूर्ति कर लेती है | 

परिषद्‌ के सदस्यों के दार-बार घुने जाने पर कोई सदैधानिक प्रतिबत्य नहीं है | 
यही कारण है कि कुछ सदस्य तो 25 से 30 दई तक बने रहते हैं | योग्य सदस्यों के 
कारण ही यह परिषद्‌ एक शक्तिशाली और आदरणीय कार्यपालिका के रूप में उभरी है । 

सदस्यों की योग्यवाएँ, वेवज एवं उन्युक्तियों (९पथंग्राध्यघ०5४ ७ >ल्ाएचड, 
8999 शा ्वातरणा४०७३)--सविधान की घारा 96 कै अनुसार, “संघीय परिषद्‌ के 
सदस्य उन सभी स्विस नागरिकों में से घुने जाते हैं जो राष्ट्रीय समा की सदस्यदा की 
चोग्यता रखते हैं ।” धारा 97 यह प्रतिब्रत्ध लगाती है कि परिषद्‌ के सदस्य सघ या 
कैण्टन के अन्तर्गत न जो कोई अन्य पद-ग्रहण कर सकते हैं और न कोई अन्य व्यक्ञाय 
ही कर सकते हैं | सदस्यों को सघीय विधि से 80 हजार फ्रेंक दार्षिक बैतन मिलता है | 
परिषद्‌ के अध्यक्ष को अन्य सदस्य से 0 हजार फ्रेंक अधिक मिलते हैं। 55 वर्ष की आयु 
के सदर्स्यों को पेंशन दे दी जादी है बरतें कि दे 0 वर्षो तक सदस्य रह घुके हों । 
पेंशन बैत्न का लगभग 40 से 60 प्रतिशत होती है । स्विस संघीय परिइद्‌ के सदस्यों का 
वैतन अन्य देशों के मन्त्रियों से नुलवात्मक रूप से बहुत कम है और वे प्रायः बहुत 
"प्‌ पद्म रे के +डेपापाप्कत ण कत्यक्षा उजतड, 9. 373. 
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सादगी से रहते हैं | परिषद्‌ के सदस्यों को लगमग दे ही विशेषाधिकार और उन्पुक्तियाँ 
प्रप्त हैं जो संघीय समा के सदस्यों को प्राप्त हैं 

कार्य-प्रणाली (४०7०78-स0००ए0७६)--साघारणतया परिषद्‌ की दैठकें रुत्ताड़ में 
दो बार होती हैं । कार्यवाही गुप्त रहती है | गणपूर्वि के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक है निर्णय बहुमत से होता है | अध्यक्ष कौ निर्णायक मत देने का अधिकार है 
संघीय चांसलर (&562४। (फ्रशाट्शा०), जो व्यदस्थापिका तथा संघीय परिषद्‌ के 
कार्यालय का अध्यक्ष होता है, परिषद्‌ के सचिव के रूप में परिषद्‌ की ईठकों में उपस्थित 
रहता है | चौंसलर की अनुपस्यिति में कोई उप-घासलर भी उसके कार्यों को कर सकता 
है। 

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (सिच्डातटआ 6 भरा०्ट-यध्ज॑ठआ0--संघीय परिषद्‌ अपने 
सदस्यों में से ही प्रतिदर्ष अपने अध्यक्ष औऔर उपा्यक्ष का निर्वाचन करती है जिन्हें संघ 
का राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति कहा जाता है | दोनों ही पदों के लिए व्यक्ति दुबारा 
निर्दाचित किये जा सकते हैं, किन्तु उनका निर्दाचन लगातार दो बार नहीं हो सकता | 
यही कारण है कि लगातार दो दर्ष नहीं, लेकिन अनेक थार लोगों ने इन पदों पर कार्य 
'किया है | उदाहरणार्थ, फिलिप इटर 939, 942, 947 और 953 में परिषद के 
अध्यक्ष है । उपाध्यक्ष पद पर कार्य करने दाला व्यक्ति रष्यक्ष घुना जा सकता है । 
आजकल की परम्परा के अनुसार उपाध्यक्ष अर्थात्‌ उप-राष्ट्रपति का निर्दाघन चरिष्टता के 
सिद्धांत (६५४०४५ $>घथ्या) के आधार पर परिषद्‌ के सदस्यों में से होता है | अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति को परिषद्‌ के अन्य सदस्यों के रूमान ही देतव मिलदा है, केवल 0 हजार 
फ्रेंक अतिरिक्त भत्ते के रूप में दिए खाते हैं । 

संधीय परिषद्‌ के अध्यक्ष की स्थिति न तो अमेरिकी राद्ट्रपति सी होती है और न 
डिटिश प्रधानमंत्री के सपान | उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते | अपने साथियों के 
समान वह भी एक दिमाय का अध्यक्ष होठा है | 5ध्यक्ष की शक्त्ियाँ बहुत ही कम हैं। देश 
के प्रशासन के लिए अन्‍य सदस्यों की अपेष्शा किसी मी प्रकार दह अधिक उत्तरदादी नहीं 
है । समस्त निर्दय रंपीय परिषद्‌ की एकल रचा (5896 #707/059/) के रूप में करदी 
है | उध्यक्ष गम किसी अधिकारी की नियुक्ति करता है और न॑ कोई सन्दि-दार्ता ऋदि ही 
'कर सक़दा है | किद्ली दिघेदक पर उसे निषेदात्वक अधिकार भी नहीं है। उसकी शकित 
डदनी ही है कि दह संघ की समाओं का समापतित्द करता है, विभिन्न विभागों द्वार भेजी 
गई रिपोर्दें को देखता है, दिनिन्न प्रशालकीय दिनागों के कार्य का सामान्य निरीक्षण करहा 
हैं &र किस्सी मामले पर समान मदर होने पर अपना निर्णायक मत (ए&फाह ५०७) देता 
है | उत्तड़ी स्थिति दास्दद में एक प्रतीकात्मक या नाममात्र के प्रधान की-सी है | दह 
सार्दजनिक उत्सदों पर स्दिस-प्रजातन्त्र का प्रतिनिधित्द करदा है । 

उपर्युक्त विश्लेषण के दयार पर यही कहा था सकठा है कि स्दिस रद्भपति की 
स्थिति विश्व के अन्य रद्राष्यों की सुलना में अलग दरह वी है | संदीय परिषद्‌ के 
अध्यक्ष या संघ के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में लोदेल के निम्नलिछित शब्द 
उल्लेखनीय हैं कि “वह साररुप में रड्र की कार्यपलिका सम्ति के अष्यस की हैसियत 
से यह जानने का प्रथल करता है कि उसके सा्यी क्या कर रहे हैं ? दह राज्य के 
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नाममात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है | इतना होने पर भी 
अध्यक्ष-पद प्रत्येक राजनीतिज्ञ के लिए सर्वोच्च पद है और इसे जन-सेवा का सर्वोच्च 
पुरस्कार समझा जाता है | उसे स्विट्जरलैण्ड में अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति माना जाता 
है 4 इसके बावजूद अनेक विचारकों का मत है कि स्विट्जरतैण्ड में न तो राष्ट्रपति नाम 
से कोई सस्था है और न ही उसका कोई विशेष भहत्व है | हैंस हूबर का कहना है कि 
"सिट्जरतैण्ड में राज्यमण्डल (000/८०थगाणा) का कोई अध्यक्ष नहीं है ।” रेपार्ड के 
जश्ब्दों में “राष्ट्रपति पद का कोई राद्रीय महत्व भहीं है | उसका न॑ तो कोई विशेष 
अधिकार है और न कोई विशेष प्रमाव ही है ।“) साराश मैं, स्विटजरतैण्ड में सघीय 
परिषद्‌ के अध्यक्ष को सघ के औपचारिक प्रधान की सी स्थिति प्राप्त होने पर भी उसे 
बड़ी प्रतिठा और सम्मान प्राप्त है । 

प्रशासकीय विमायों का वित्तण.. (0इ0#900७. 6 #वक्गाशधक्रात्ना एड 
ए८ुए॥प्रा275)--स्विस प्रशासन के सनी कार्यों को सात विमार्गों में विभाजित किया जा 
सकता है | प्रत्येक विमाग एक सघीय परिषद्‌ के सदस्य के अधीन होता है जौ उसके 
कार्य-सचालन के लिए सम्पूर्ण परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी होता हैं | विभागों का वितरण 
औपचारिक रूप से परिषद्‌ द्वारा किया जाता है, किन्तु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कौनसा सदस्य किस विमाग को सम्मालेगा | एक विमाग के 
प्रमुष की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए प्रत्येक विभाग का प्रमुख दूसरे विमाय का 
उप-प्रमुख होता है ॥ 

परम्परा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्य पुनः निर्दाधित हो सकते हैं और उन्हें पहले 
वाले विमाग्र ही सौंप दिए जाते हैं | इसके फलस्वरूप विभागों के मत्री नौसिखिए नहीं 
रहते वरनू उनमें से अधिकांश अपने-अपने विमाग के विशेषज्ञ बन जाते हैं ! वर्तमान में 
स्विट्जरतैण्ड के प्रशासत्रिक विमाग से राजनीतिक विभाग, गृह विभाग, सैनिक 
विभाग, न्याय एवं पुलिस विमाग, वित्त एव प्रशुल्क दिमाग सार्वजनिक अर्थ विमाय, ठथा 
डाक और रेल विमाय ॥ इस प्रकार स्विस सघीय परिषद्‌ के सदस्य प्रशासन का सचालन 
करने में महती भूमिका का निर्वाह करते हैं; 

संघीय परिषद्‌ के अधिकार एवं कर्त्तव्य या भूमिका 
(707९5 जात एशाट(005 छा एल णंारह एल्लआओ (00००) 
अथवा 
बहुल कार्यपालिका की कार्य-पद्धति 
(०्चयण्ड्‌ ज॑ शण्ण्ना :ऋ९सएार्ण) 

स्विस्त राजनीतिक व्यवस्था में सघीय परिषद्‌ की महत्वपूर्ण भूमिका है | इसे 
व्यापक शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं, जिसे अग्रानुसार विश्लेषित किया जा सकता 
है 


]. करण. जमे सब एग्करड पथ एफजपलक्ापग टिपफजूट- 
2. ॥/#्रा/#<० , डोज एल्व॑लार (0जफपध्रम्ा ग॑ उच्वफाला बात, 
3. एदकनव, छा "गान 0०. $ 
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अशासकीय अधिकार एवं कर्तव्य 
(#तागंगाआजापट 70905 थाएं 079८३) 

संधीय परिषद्‌ स्विस सघ की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इसे संघीय 
आज्ञाओं तथा कानूनों के अनुसार सम्पूर्ण सघ के प्रशासन का नियंत्रण करने का 
अधिकार प्राप्त है । यह देखती है कि संघीय कानूनों का पालन हो रहा है अथवा नहीं 
| इसके लिए यह आवश्यक कार्यवाही करती है | प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय परिषद्‌ 
का भुख्य कर्तव्य है कि वह संघ में शान्ति-व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करे, बाह्य 
आक्रमणों एव आन्तरिक उपद्रयों से देश की रक्षा करे लथा स्विट्जरलैण्ड की 
स्वतन्त्रता और तटस्थता की सुरक्षा करे | यथार्थ में आन्तरिक शांति और सुरक्षा की 
व्यवस्था कैण्टनों का उत्तरदायित्त है, लेकिन यदि आज्तरिक अव्यवस्था हो जाए तो 
संघीय-समभा निर्णय करती है कि क्या कार्यवाही की जाए और संघीय परिषद्‌ उसकी 
आज्ञाओं को क्रियान्वित करती है । 

आपातूकाल की स्थिति में यादे सधीय समा का सत्रादसान हो गया हो तो संघीय 
परिषद्‌ को अधिकार है कि वह शाति एव व्यवस्था की स्थापना के लिए सेनाओं का प्रयोग 
करे । किन्तु परिषद्‌ के लिए यह आवश्यक है कि यदि उपर्युक्त कार्य में दो हजार से 
अधिक सैनिकों की आवश्यकता हो अथवा उन सैनिकों को तीन सप्ताहों से अधिक युद्धरत 
रहना हो, तो तुरत वह सघीय समा का सत्र (5८5आ०) बुलाये । 

संघीय समा (६७0८० 855थ॥७।५) के कानूनों और अधिनियर्मों, संघीय न्यायालय 
के निर्णयोँ तथा विभिन्न कैण्टनों के पारस्परिक विवादों के समाधान के लिए किए गए 
समझौतों और मध्यस्थता को लागू कराने की व्यवस्था भी संघीय परिषद्‌ करती है | वही 
सध्चीय प्रशासन के सब अधिकारियों एवं कर्पचारियों के व्यवहार एवं कार्य का निर्धारण 
करती है | जिन पर्दों पर संघीय-समा, क्षैत्रीय न्यायालय अथदा अन्य किसी संघीय 
प्राधिकारी को नियुक्ति का अधिकार न दिया गया हो, उन पर सघीय-परिषद्‌ की 
नियुक्ति करती है | व्यवहार में संप्रीय-परिषंद्‌ अपने नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों को 
प्रशासन के विभिन्न विभागों को प्रत्यायोजित कर देती है और विमिन्न निगर्मों एवं अन्य 
स्वतन्त्र-सत्ताओं अथवा निकायों को सौंप देती है 

स्विट्जरतैण्ड के वैदेशिक सम्बन्धों के नियमों और उनके क्रियान्दयन का अधिकार 
भी सघीय-परिषद्‌ को ही दिया गया है | सघीय परिषद्‌ ही उन विभिन्न संधियों का 
परीक्षण करती है जो कैंटन आपस में अथवा विदेशों के रृध्य करते है, अन्यथा 
संघीय-परिषद्‌ अवाचनीय सन्धि या सन्धियो के विरुद्ध संघीय-समा में अपील करता है 
और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करठी है ॥ 

सधीप-परिषद अपने समस्त कार्यकलापों की रिपोर्ट संघीय समा के समक्ष प्रत्येक 
साधारण पत्र में प्रस्तुत करती है. देश की आन्तरिक स्थिति के बारे में प्रतिवेदन पेश 
करती है और संघ के विदेशों के साथ सम्बन्धों के दारे में आवश्यक प्रकाश डालती है । 
परिषद्‌ संधीय-समा के विद्यारार्य ऐसे प्रस्ताव अयग विधेयक भी प्रस्तुत करती है जो 
उसके मत्ानुसार सर्व-साधारण के कल्याण की दृष्टि से लामदायक एवं आवश्यक हों [ 
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यदि कमी सधीय-रामा या उसका कोई सदन विशेष जानकारी प्राप्त करना चाइता है तो 
राधीय-परिषद्‌ आवश्यक प्रतिवेदन भेजी है। रांघीय-परिषद्‌ के नियंत्रण मैं संघीय सेना 
और उसके प्रशासत की शाखाएँ भी रहती हैं जिन घर राघ का नियत्रण है | 

संधीय-परिषद्‌ कैंटवों द्वारा पारित सभी कानूनों और उनके शामी अध्यादेशों का भी 
परीक्षण करती है ! कैंटनों के लिए यह आवश्यक है कि दे अपने सभी कानूनों और 
अध्यादेशों को राघीय परिषद्‌ से स्वीकृति करवाएँ | साथ ही संघीय परिषद्‌ कैंटनों के 
उस प्रशासन व शाखाओं पर भी नियंत्रण रखती है जिनका निर्यत्रण परिषद्‌ के 
अधिकार-दषेत्र में हो | सधीय समा की रवीकृति के लिए प्रस्तुत कैंटन-संविषान में 
संशोधन के प्रस्तावों की सघीय परिषद्‌ जौंध करती है और विघानमण्डल में द्वत्सम्बन्धी 
प्रस्ताव प्रस्तुत करती है ॥ किसी भी कैंटन में उपद्रव अथवा अशान्ति की स्थिति में सपीय 
परिषद्‌ ऐी संघीय हस्तक्षेप का निश्चय करती है और संघीय समा का अनुमोदन प्राप्त कर 
आवश्यक कार्यवाही करती है | 
विधायी अधिकार एवं कर्तग्य (.6|39056 0४८५ & 00८) 

विधि-निर्माण में भी परिषद्‌ की महत्वपूर्ण भूमिका है | संविधान की धारा 02 के 
अनुसार उसे अधिकार है कि बह कानूनों के विधेयक रांसद्‌ में प्रस्तुत करे | वरतुत- 
'लगमग 95 प्रतिशत विधेयक संघीय परिषद्‌ द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं | सदस्यों के 
अपने विधेयक भी प्राय पड़ले परिषद्‌ कै पास आवश्यक सुधार और सुझावों के लिए भेजे 
जाते हैं और त्ृत्पश्यात्‌ उन पर ससद्‌ विधार करती है। 

संघीय परिषद्‌ को अध्यादेश जारी करने एवं प्रदत्त व्यदस्थापन (फलाट्हुआल6 
प८2590णा) की प्रणाली के अन्तर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है | परिषद्‌ के 
अध्यादेशों एवं प्रदत्त व्यवस्था-व्यवस्थापन के अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रभाव कानूनों 
के समान ही होता है और न्यायालर्यों द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है | अध्यांदेशों के 
विषय में किसी भी प्रकार के जनमत-सग्रह (रेल००३१०7) की व्यवस्था नहीं है जबकि 
कानूनों के विषय भें ऐसा है । अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति सघीय परिषद्‌ की 
स्थिति और उसके महत्व को बड़ा सम्बल प्रदान करती है| 

संघीय परिषद्‌ के सदस्थ विधान-मण्डल की गैठकों में उपस्थित हो सकते हैं | ये 
अपने विधार, मत और सुझाव भ्रस्तुत कर सकते हैं, तथा विचाराधीन विषय पर प्रस्ताद 
रख सकते हैं ॥ परिषद्‌ के सदस्य सघीय समा के वाद-विवादों में सक्रिय रूप से माग 
लेते हैं और संघीय समा भी उनके विचारों, मतों तथा बाद-विवादों को बड़ै ध्यान से 
सुनती है और उन्हें प्रहण करती है । सघीय समा की समितियों में भी सघीय परिषद्‌ के 
सदस्यों का स्थान व भ्रमाव महत्वपूर्ण होता है | समित्तियों के प्रतिवेदन सैयार करने में 
स़मितियाँ मत्रियों अर्थात्‌ परिषद्‌ के सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं अनुमव की सहायता लेती 
हैं। 
वित्तीय अधिकार एवं कर्त्तव्य (ग्राशटात ए09#%ट:5 & 008८७) 


वित्तीय क्षेत्र में भी सघीय परिषद्‌ को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं । सघीय बजट इसी 
के द्वारा तैयार किया जाकर सघीय समा के शमझ्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी के द्वारा 
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इसको समा से स्वीकृत भी कराया जाता है | यह संघीय आय-च्यय की देखमाल करती 
है और राजस्व सग्रह करती है ॥ वित्तीय व्यवस्था की सुधारुता और सुप्रबन्ध के लिए 
संघीय परिषद्‌ उत्तरदायी होती है | आय-व्यय का समुचित हिसाब रखने का 
उत्तरदायित्व भी इसी पर ही है । 
न्यायिक अधिकार एवं कर्तव्य (90८ग ९०४९६ & 000९5) 

संघीय परिषद्‌ को कुछ न्‍्यापिक अधिकार भी प्राप्त हैं । वह कुछ विशेष प्रकार की 
अन्तरोद्रीय सच्धियाँ और सविधान की कुछ घाराओ के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के सम्बन्ध 
में की गई अपीलों पर निर्णय देती है | सपीय रेलवे प्रशासन एवं विमिन्न प्रशासकीय 
विभागों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की भी सुनवाई करती है | इस सम्बन्ध मे 
यह स्मरणीय है कि संघीय-परिषद्‌ अतिम अपीलीय न्यायालय नहीं है, इसके निर्णय के 
विरूद्ध अपील संघीय न्यायालय तथा संघीय समा में की जा सकती है | क्षमादान 
(०90५) का अधिकार अन्य देशों में प्रायः कार्यपालिका को प्राप्त होता है, परन्तु स्विस 
संघीय परिषद्‌ को यह अधिकार प्राप्त नहीं है॥ 
संकटकालीन अधिकार एवं कर्त्तव्य ((#ल.्ट०0प 707८5 &६ 00009) 

संदिघान के अन्तर्गत संधीय परिषद्‌ का कोई संकटकालीन अधिकार प्राप्त नहीं है, 
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक-मदी या ऐसे ही अन्य संकटों के समय संघीय समा अपने 
सब अधिकार सघीय परिषद्‌ को सौंप सकठी है और ऐसा कई अवसरों पर हो चुका है। 
'उदाहरणार्थ 849, 853, 859 और 870 में देश की तटस्थता की रक्षार्थ, 9]4 तथा 
939 में विश्व युद्ध के समय राष्ट्र की तटस्थता, स्वतन्त्रता एवं आर्थिक हितों की रक्षा के 
लिए और 930 में आर्थिक संकट का सप्राधान करने के लिए संधीय परिषद्‌ को 
“पूर्णाधिकार' सौंपे गए थे | 

संविल के शब्दों में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि “संघीय परिषद्‌ को 
मुख्य शक्षति-सोत कहा जा सकता है और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय सरकार का 
संतुलन चक्र है ।“ स्विस सघीय परिषद्‌ की उपयुक्त शक्तियाँ, विश्व के 'अन्य 
लोकतान्त्रिक देशों की कार्यपालिकाओं की शक्तियों के अनुरूप ही हैं । संघीय परिषद्‌ 
देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का 
प्रयोग करती है। इसका देश की संघीय व्यदस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ 

संघीय परिषद्‌ की विशिष्ट विशेषताएँ 
(8एच्ताए एथ्वॉएा6 जे शोर एस्वेशबोी (०एएाता) 

संघीय परिषद्‌ की स्थिति विश्व में अनूठी और विशिष्ट है। यह न तो विशुद्ध रूप 
से ब्रिटिश मत्रिमंडल के अनुरूप है और न ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के 
समान है, फिर भी इनमें दोनों के गुण और लक्षण विद्यमान हैं जो अग्रांकित हैं 
- या नायक ठेगफनों व बकाएा, एल एच्ड्भापलव २६ कागज मृतताड़ याद एलफाए, 8 एमए 


च्नीत्टो एई ऐ गपन्राजाओ (५0ल्‍चशएा2 2०. 
ना<-कन्‍्च २ (न्‍्टातस्ा सर्द एशफटर ह (००एए०। ९7०८, भरता, ए. 20. 
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(॥) बहुल कार्यपालिका (प्रश्न (र८८ए७४०) 


ख्विस कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका है | इराकी तुलना गे ब्रिटेन, अमेरिका 
आदि की कार्यपालिकाएँ एकल ($॥78५७४) है | वहाँ कार्यपातिका सम्बन्धी अन्तिम 
उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर अर्थात्‌ प्रधानमत्नी या राष्ट्रपति पर होता है। सपीय 
प्ररिषद्‌ एकल कार्यपालिका से इन सबसे अनूठी है क्योंकि कार्यपालिका शक्ति एक 
ध्यक्ति में निटित न होकर व्यक्तियों के एक रापूह मे निहित होती है जो सब शमानपदी 
हैं यहाँ तक कि परिषद्‌ का अध्यक्ष भी पिशेषाधिकार मही रखता। 


रेपार्ड के मतानुसार--' हमारी प्रजातन्त्रीय भायना किसी एक व्यक्ति की अतिशय 
प्रमुसत्ता के विरुद्ध है | परिषद्‌ एक मण्डलीय सस्था के समान है जिसके अध्यक्ष की 
स्थिति, घरावर वालों मे रो एक की है | अपने साथियों के चुनाव आदि का उसे कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


(2) रारादीय और अध्यक्षात्मक शाशन-प्रणालियों का भष्य मार्ग या समन्धय 
(#60ह्टाजणा ए चिह४३9) छा िथ्रीएशालाआ) रीयिए्ज/साएवर् 3985 ० (305.) 

स्विस कार्यपालिका का दूसरा अनूठापन यह है कि वह न तो ससदात्मक है और 
न अध्यक्षात्मक, वरन्‌ उसमें दोनो पद्धतियों की विशेषताओं का सम्मिभ्रण है। इसमे दोनों 
पद्धतियों के गुणों को अपनाने और अवगुणों से बचने का प्रयत्न किया गया है ।” बह 
ससदीय इसलिए है कि-...() उसके सदस्यों का निर्वाचन व्यवस्थापिका था सघीय समा 
द्वारा होता है, (॥) उसके सदस्यों को सपीय समा की बैठकों मे उपस्थित रहने और 
विधायकों को प्रस्तुत करने का अधिकार है, (॥) उसके सदस्य ही व्यवस्थापिका से 
विधेयक पारित करवाते है | स्विस कार्यकारिणी अससदीय इसलिए है क्योंक्ि-- 
()) उसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते | कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाने 
के बाद वे व्यवस्थापिका में पदों में पृथक्‌ हो जाते हैं, (॥) उसका कार्यकाल निश्चित है 
क्योंकि व्यवस्थापिका समा मे अपनी हार हों जाने पर यह पदच्युत चहीं होती और न ही 
संघ के प्रधान कार्यपालक को उन्हें अपने पद से अलग करने का अधिकार है | 

गार्मर के अनुसा:, “स्विस शासन॑-व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है | यह 
सरुदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार के शासनब-व्यवस्थाओं से घूलभूत रूप में मित्र है 
किन्तु इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षणों का समन्वय है | 


(3) उत्तरदायित्व और स्थायित्व का स्वस्थ मिश्रण 
(हराटट्रा3507 ता 7725905ण्रा9 छत 50500) 
स्विस सघीय परिषद में उत्तरदायित्व और स्थायित्व अदभुत सम्मिश्नण पाया जाता 
है | सघीय परिषद्‌ सधीय समा के प्रति इस दृष्टि से उत्तरदायी है कि उसके सदस्य 
प्रश्नों-प्रति-प्रश्नों पर उत्तर देते हैं और सरकार की नीति का औचित्य सिद्ध करते हैं | 
 झबकृमाव , (जरा, था 3जवाएएटोबा्व, 9 है4 
2. "पाह $ाम्क पल्‍्वटाय ९0प०ण]-0एरफचाप्ड प्रीड ध्पट्ठाएक डे पर्प्रतेता छीए पैलव्लाड एह जज फिट 


एशअतश्ाआ५ बताये पड कतल-बगीकताव्याड) टएइटटजाएट, 
3, छककर >िज्री।ए८जओं $प्र०ा०९ है जज, ँ. 344 
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संघीय परिषद्‌ पर सघीय समा का नियत्रण भी होता है । वह विशेष सघीय नीति अपनाने 
और कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है और उसको मानना उसके लिए अनिवार्य है 
लेकिन उत्तरदायित्व केवल यहीं तक सीमित है, क्योकि ब्रिटिश प्रणाली के समान संघीय 
समा सधीय परिषद्‌ को पदच्युत नहीं कर सकती | यदि किसी विषय पर संघीय परिषद्‌ 
के सदस्य हार जाते है तो वे इग्लैण्ड और फ्रास के मत्रियो की तरह पद-त्याग नहीं 
करते | थे अपनी मॉग पर अडे न रहकर सपीय समा के निर्णय को मान सेते है और यह 
कार्य अत्यन्त सरलता और सदूमाव से कर लिया जाता है | मुनरो ने इस बात को प्रकट 
करते हुए कहा है कि “रुघीय परिषद्‌ विधि-निर्माण कार्य मे पूर्ण सक्रिय रूप से भाग ले 
परन्तु यदि उसका सुझाव न माना जाए तो वह इसे अपमान न समझे--ऐसी आशा 
सधीय परिषद्‌ से की जाती है |” 


(4) निर्दलीय चरित्र (एणा-0जा३ एपाउलल) 

मन्त्रिमण्डलीय शासन में सयुकत सरकारे (009॥007 00४थएटा! असाघारण 
काल में ही सघटित की जाती है, किन्तु संघीय परिषद्‌ में देश के लगमग समी प्रमुख 
दलो का प्रतिनिधित्व होता है । परिषद जो कुछ भी करना चाहे वह किसी दल के यन्त्र 
के रूप मे नहीं करती | उसके सदस्य परिषद्‌ की बैठक में भी और सांसद की बैठकों में 
भी अपने-अपने मत व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र होते हैं | इतना ही नहीं, 
आवश्यकता पडने पर वे ससद मे अपने साथी सदस्यों के निर्णेयों के विरुद्ध मी बोल 
सकते हैं | इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड में यह एक विचित्र किन्तु आदर्श व्यवस्था है कि 
संघीय परिषद्‌ में और संघीय समा में जो कुछ भी होता है वह प्रायः दलबन्दी की सीमा 
से उठकर होता है और उसका उद्देश्य हितों की पूर्ति करना होता है ] 


(5) व्यवस्थापिका या संघीय सभा द्वारा निर्वाचन (80८50 ७५ .८हञज्ज्ञपाए) 
जहाँ अमेरिका की कार्यपालिका के मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 
ब्रिदेन में वे राजा द्वारा प्रधानमत्री के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ स्विट्जरसैण्ड 
में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका या संघीय सभा द्वारा घुने जाते हैं । 
(0) विशेषज्ञों का मन्त्रिमण्डल (0७0०० $9०८०४॥5७) 
स्विस संघीय परिषद्‌ की अंतिम विशेषता यह है कि उसमें मन्त्रिगण प्रायः 
नौसिखिए नहीं रहते है । सदस्यों के बार-बार निर्दाचन हो जाने के कारण उन्हें लम्बे 
समय तक राजनीतिक अनुमव और प्रशासनिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिलता 
है | इसी कारण उनमें उचित निर्णय और कर्तव्य-परायणता आदि विशिष्ट भुण पाए जाते 
हैं। सघीय समा संघीय परिषद्‌ से शासन सम्बन्धी समी दिषयों में विचार-विमर्श करती है 
और प्रायः उसके परामर्श की अवहेलना करने का साहस नहीं करती | जनता को भी यह 
पूरा विश्वास रहता है कि संघीय परिषद्‌ निरन्तर जनकल्पाण में लगी हुई है और 
स्वार्यपरता तथा दत्नबन्दी के प्रमाव से ऊपर है । स्विट्जरलैण्ड में ऐसे उदाहरण हैं कि 
*र्सधीय परिषद्‌ के सदस्य 25 से 30 दर्ष तक पदासीन रहे हैं । स्दामादिकः है कि ऐसे 
सदस्य अनपे विषयों के विशेषज्ञ बन जाते हैं इसीलिए लॉवेल ने कहा है कि 
“स्विद्जरलैण्ड में परिषद्‌ के सदस्य अपनै-अपने दिमागों के राजनीतिक अध्यक्ष और 
प्रमुख उपसचिद दोनों होते हैं |" यह विशेषज्ञ ज्ञान सदस्यों की प्रशासन पर पकड़ को 
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समव बताठा है ॥ उनका देश के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता है | इससे 
जनकल्याणकारी गतिविधियों को साकार करने में सट्टायठा मिलती है । 
स्विस संघीय परिषद्‌ की कमियाँ 
(ड#07-८छणकरांतहुड ० 5755 एश्चल्ायां ए०णातला) 

यद्यपि स्विस परिषद्‌ अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही अनूठी और प्रशंसनीय 
है तथापि उसमें कुछ दोष भी निहित हैं | सघाय परिषद्‌ के सदस्थ न किसी एक नैता 
के प्रति दफादार होते हैं और न उनमें पारस्परिक एकता की ही भावना होती है | प्राय: 
ऐसा भी होता है कि सधीय परिषद्‌ के सदस्य शासन की बागडोर अपनी-अपनी ओर 
खींचते है । इससे प्रशासन पर दुष्प्रभाव॑ पढ़ता है ॥ इसके अतिरिक्त सप्यीय परिषद्‌ में 
विमिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होने से इनमें एकता और सजायता की भावना 
नहीं रह पाती है। 

संघीय परिषद्‌ का संघीय समा से सम्बन्ध 

(एरशआका ज[९ 7९0९९०व (०णाल।! तता 4॥6९ #९३९०७। #5९१९॥७५) 

स्विट्जरतैण्ड में सधीय परिषद्‌ का सघीय समा से सम्बन्ध अन्य देशों की अपेक्षा 
नितान्त मित्र है | न तो स्विस सघीय परिषद्‌ अमेरिका की तरह सधीय समा से पूर्णतया 
र्वतन्त्र है और न ब्रिटेव की रह उसका अग है ॥ स्विदजरतैण्ड में दोनों देशों के 
सविधान की अची बातों को ग्रद्वण किया यया है | 

स्विस सपीय परिषद्‌ के सदस्यों का घुनाव वहाँ की सघ्चीय समा द्वाश प्रायः 
सघीय समा के सदस्यों में से ही किया जाता है, किन्धु चुने जाने के बाद उम्हें सघौय 
समा की सदस्यता से स्याग-पत्र दे देना होता है। सृघीय परिषद्‌ के सघीय सभा द्वारा 
चुने जाते हैं, किन्तु वै उसके द्वारा हटाए नहीं जा सकते | पदध्युति कै सम्बन्ध में उन्हें 
ऋषधीय सभा से कोई भय नहीं रहता | सघीय परिषद्‌ के सदस्य संधीय सभा के सदस्प 
न होने पर भी सघीय रूमा के अधिवेशनों में भाग लेते हैं, उनमें विधेयक प्रस्तुत करते हैं, 
विधेयकों को पारित करवाते हैं और सभी योग्यठा एवं अनुमव के कारण व्यवस्थापन-कार्य 
में सधीय समा का पर्याप्त पथ-प्रदर्शन करते हैं | सघीय समा को यह अधिकार प्राप्त है 
कि बढ़ संघीय प्राकृप के कार्यों की आलोचचा कर सकती है, उत पर बाद-दिवाद कर 
सकती है, मन्त्रियों से प्रश्त पूछ सकती है और यदि आवश्यक समझे तो उनके किसी भी 
कार्य या प्रस्ताव कौ अस्वीकृत कर सकती है | संघीय परिषद्‌ अपने कार्यों के लिए 
सूधीय सभा के सामने उत्तरदायी होती है ॥ यह आवश्यक है कि उस्ते अपने उन सब 
कार्यों का विदरण जो सघीय समा माँगे, साघारणतः सघीय सभा को देना पडता है और 
सधीय समी द्वारा पूछे गए सब प्रश्नों का उदित उत्तर देना पड़ता है, परन्तु सघीय समा 
संघीय परिषद्‌ के कार्यों से असहमति प्रकट करे या स॑घीय परिषद्‌ की आलोचना करे 
अथवा उसके किसी भी कार्य को, घाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अस्वीकृत 
कर दे, तो सघीय परिषद्‌ को त्याग-पत्र देने की कोई आदश्यकता नहीं होती | उसके 
लिए दाछतीय यहीं है कि वह संधीय समा की आलोचना से लाम उठाकर अपने कार्य 
और अपनी नीति में झुघार करे था संघीय समा द्वारा किए गए “असम्मान को सडन 
कर ले और संघीय समा की इच्छा-शक्ति के सम्मुख झुक जाए ।” जुर्चर के अनुसार 
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“'स्विस संविधान का यह रिद्धान्त ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक 
स्वतन्त्र या संयुक्त शाखा न होकर सघीय सभा की दासी है” 

प्रश्न यह उठता है कि उत्तरदायित्व की ऐसी निराली व्यवस्था स्विदृजरलैण्ड में 
क्यों रखी गई है | डायसी के अनुसार, “इसका मूल कारण स्विस लोगों का प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र के प्रति अगाच प्रेम है ।“” स्विस लोग एक ऐसी व्यवस्था के पक्षपाती हैं जिसमें 
'लोकतन्त्रात्मक मान्यताओं को अधिकाधिक व्यवहार में लाए जाए और प्रशासकीय शक्ति 
का वास्तविक प्रयोग अधिकाघिक रूप से जनता के हाथों में हो । इसी कारण उन्होंने 
अनेक बातों के निर्णय के लिए जनमत-संग्रह की व्यवस्था की है और मन्त्रिमण्डलीय 
उत्तरदायित्द की भी ऐसी व्यवस्था की हैं जिससे मन्त्रिपरिषद्‌ अर्थात्‌ स्विस कार्यपालिका 
जनता की प्रतिनिधि संघीय समा के निर्णयों को कार्यान्दित करने 'को यन्त्र बनी रहे, 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की भाँति अधिनायक न बन जाए अर्थात्‌ सघीय परिषद्‌ को 
अधिनाथकवादी बनने से रोकने के लिए स्विस संविधान में पर्याप्त नियंत्रण आरोपित किये 
गये हैं। 

संघीय परिषद्‌ और संघीय समा के सम्बन्धों का अवलोकन करने से यह तथ्य भी 
सामने आता है कि दोनों का अतिम और सर्दोपरि लक्ष्य राष्ट्रीय हित है, तया दोनों इस 
लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। दोनों ही संस्थाएँ एक दूसरे की 
पूरक बनकर कार्य करती हैं। 

यह निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा कि संघीय परिषद्‌ की स्थिति महत्वहीन है 
और वह संघीय समा की सेविका या दासी मात्र है | सांविधानिक दृष्टि से भले ही संघीय 
परिषद्‌ शासब का एक स्वतन्त्र अथवा सहयोगी अंग न होकर संघीय समा की सेविका है 
तथापि वास्तविक स्थिति ठीक इसके विपरीत है | वर्तमान में लगभग सभी देशों में 
व्यवस्थापिका की शक्त्ति में हास हो रहा है और कार्यपालिका के अधिकारों में विकास । 
यह प्रवृत्ति स्विट्जरलैण्ड में भी प्रमादी है । संघीय परिषद्‌ के सदस्य अपने राजनीलिक 
दल के प्रमावशाल्ी नेता होते हैं और दे वास्तविक रूप से संघीय समा में जनपत का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | वे स्थायी रूप से वर्षों तक पदासीन रहने के कारण अंनुमवी और 
कुंशल प्रशासक हो जाते हैं | अतः व्यवहार में सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं विघायी कार्य इन्हीं 
के नियंत्रण और मार्ग-दर्शन में चलता है | आज, अन्य देशों की भाँति, स्विट्जरलैण्ड में 
भी विधायी एवं वित्तीय कार्य संघीय परिषद्‌ के हाथ में चला गया है संघीय परिषद्‌, 
संधीय समा को “विधायी प्रारूप बनाने वाला प्रतिष्ठित विभाग (5०5० [ ८हॉंइघघ४८ 
एप 8फ०ण) बन गई है | इसके फलस्वरूप सघीय परिषद्‌ संघीय सभा का 
नियंत्रण शिथिल पड़ता जा रहा है | व्यवहार में परिषद्‌ अपनी इच्छानुसार विधेयक पारित 
करवा लेती है। प्रशासन का संचालन दह प्रत्यक्ष रूप में स्वयं करती है| संकटकाल में 
तो उसकी शक्ति प्रायः असीमित हो जाती है | संघीय यरिषद्‌ की इसी प्रमावपूर्ण स्थिति 
की ओर संकेत करते हुए हयूज _ने कहा है कि आज संघीय परिषद्‌ संघीय सभा की 
कार्यकारिणी समिति (४०लाएर८ ए०णांप्र८८) न होकर राष्ट्र की कार्वपालिका 
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(प्रात एम्थ्आा।५८) है ॥ आराइस ने ठीक ही कहा है कि “वैधानिक दृष्टि से 
चध्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में सच्चीय परिषद्‌ ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के 
बराबर एवं फ्रींसीसी मन्त्रिमण्डल से अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है । बढ़ 
पथ-प्रदर्शक भी है और साधन भी ३ बहुघा वह सुझाव भी देती है और मसदिदा भी ऐैयार 
'करती है ॥”' रेपार्ड के शब्दों में, “सपीय समा से स्ैधानिक अधिकारों के होते हुए भी 
स्पष्ट रूप से नेतृत्व संघीय परिषद्‌ के हार्थों में चला गया है ।" सारांशतः संघीय परिषद्‌ 
और सप्दीय समा में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | दोनों एक दूसरे की पूरक हैं | संघीय समा 
का सघीय परिषद्‌ घर जो नियन्त्रण है, उसे आशिक ही कहा जाता है | 


स्विस संघीय परिषद्‌ की ब्रिटिश मम्त्रिमण्डल 
और अमेरिकी कार्यपालिका से तुलना 
(#%€ 5ज्ञा55 #९0९रा ६एश्त्पा 6 ९०गराएशत्त क्या 
[6 हा ए३छ॥6 276 #गश९आ ६छ९टपाएट) 
स्विस सघीय परिषद्‌ के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह न तो पूर्णतया 
ब्रिटिश संस्तदीय प्रणाली के ही अनुसार है और न अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली के 
अनुरूप है | उसमें इन दोनों व्यवस्थाओं से मौलिक असमानताएँ विद्यमान हैं, पर साथ ही 
समानताएँ भी पाई जाती हैं । 
संगठन सम्बन्धी तुलना 
'स्विस सघीय परिषद्‌ ड्रिटिश एद अमेरिकी भन्त्रिमण्डल से अत्यन्त छोटी होती है 
और इसके सदर्स्यों की सख्या भी निश्चित होती है | ब्रिटेन में प्रघानमत्री अपने 
सहयोगियों की सख्या स्वर्य निर्धारित करता है और अमेरिका का राष्ट्रपति 
आवश्यकतानुसार अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में परिवर्तन कर सकता है, जबकि स्विस 
कार्यपालिका के अध्यक्ष को ऐस। कोई अधिकार नहीं है | स्विद्जरलैण्ड और ब्रिटेन दोनों 
देशों में कार्यपालिका के सदस्य संसद्‌ के सदस्यों में से ही लिए लाते हैं तथापि जहाँ 
ब्रिटेन में सामान्यतः एक ही दल के सदस्य चुने जाते हैं जबकि स्विट्जरलैण्ड में दे 
विमित्र दलों के होते हैं | अमेरिका में यह आवश्यक भरीं है कि मन्न्रिगण काग्रेस में से ही 
तिए जाएँ | बाहर के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को अमरीकी राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल में 
शामिल करता है | 
कार्यकाल सम्बन्धी तुलना 
स्विस संघीय परिषद्‌ की अदधि घार दर्ष होती है | पदच्युद्धि के सम्बन्ध में वह 
घ्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी है | इसके विपरीत ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ससद्‌ के 
विश्वास पर झूलता रहता है ॥ अमैरिकी कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
नहीं होती, किन्तु मन्त्रिगण पूर्णरुप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदादी होते हैं 
उत्तरदायित्व सम्वन्धी चुलना 
स्विस सघीय परिषद्‌ ने ब्रिटिश शासन-पद्धति के उत्तरदायित्द को तो ग्रहण किया 
है परन्तु पद-त््याग के अर्थ में उसको नहीं लिया है | ब्रिटिश ससद की माँति ही स्विस 
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संघीय समा भी संघीय परिषद्‌ पर प्रश्नों, प्रस्तादों, निर्णयों और अन्य आदेशों द्वारा 
जिषत्रण रखढ़ी है ॥ स्विस संघीय परिषद्‌ के सदस्य संघीय समा में उपस्थित होते हैं, 
बाद-विदादों में माग लेते हैं | ब्रिटिश मन्ज्रिमण्डल के सामन स्विस मंत्री सधीय समा 
द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के शिकार नहीं बनते । जहाँ ब्रिटेन में मंत्रिमंडल लोकसदन के 
विश्वासपर्यन्च पदासीन रह सकता है वहाँ स्विस सधीय परिषद्‌ के सदस्यों को 
व्यवस्थापिका में किसी विधेयक घर हार हो जाने पर पद-त्याग नहीं करना पड़ता 
स्विस सघीय परिषद्‌, संघीय सभा की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लेती है | अमेरिकी 
कार्यपालिका भी कॉग्रेस के प्रति अनुत्तददायी होती है । यह अन्तर अवश्य है कि स्विस 
सघीय परिषद्‌ के सदस्यों की मौति अमेरिका में मत्री अथवा सचिव कांग्रेस में उपस्थित 
नहीं होते और उसकी किसी कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते ॥ 
कार्यपालिका के अध्यक्ष-पद की चुलना 

स्विस संधीय परिषद्‌ के प्रधान की स्थिति “बराबर बालों में एक" (0॥०॥7 240७9) 
की है जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री “समकक्षों में प्रथम” (75५ 0. 500७७) होता है और 
अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल का 'स्वामी' होता है | स्विस संपीय परिषद्‌ का अध्यक्ष 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान मन्सत्रियों का चुनाद नहीं करता और न ही विधानमण्डल का 
मेहृत्द करता है | इसी प्रकार की गौण-स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति की छुलना में है । 
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका-परिवार का प्रमुख होता है ॥ भत्रियों का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति माना जाता है | स्विदृजरलैण्ड में संघीय परिषद्‌ या 
कार्यपालिका के अध्यक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है । एक बडा अन्तर यह है कि अमेरिकी 
राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जावा है जबकि स्विस 
संघीय परिषद्‌ के अध्यक्ष का निर्दाचन संघीय समा द्वारा होता है। केवल अध्यक्ष का ही 
नहीं वरन्‌ संधीय परिषद्‌ के सदस्यों का निर्दाचन संघीय सभा ही करती है । ब्रिटेन में 
संप्राट या सात्राज्ी द्वारा लोकसदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित 
करना होता है और उसके द्वारा प्रस्तादित अन्य च्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता पठत्ता 
है । यदि कोई मत्री संसद्‌ का सदस्य न हो तो छः माह के अन्तर्गत निर्देधित होकर उसे 
सदस्य दइनना पड़ता है अन्यथा मन्त्रि-पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है ! 
दलीय सम्बन्धों का अन्तर 

स्विस संघीय परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होता | उसमें 
सभी दलों के सदस्य होते हैं । दह दलीय भावना से प्रायः प्रेरित नहीं होती है और बहुमत 
की आदाज की ही नहीं वरन्‌ राष्ट्र और देश की सर्वोत्तर सेविका होती है, किन्तु अमेरिका 
और ब्रिटेन दोनों ही में कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन प्रायः पूर्णतः: दलतीय आधार 
पर होता है । वे अपने घदों पर रहते हुए भी अपने दल के पक्ष में कार्य करते हैं। 
कार्यपालिका के विभागों की वितरण सम्बन्धी तुलना 

स्विद्जरलैण्ड में कार्यपालिका के सात विभाग होते हैं जो संघीय परिषद्‌ के सात 
सदस्यों में विमाजित होते हैं | विमायों का वितरण औपचारिक रूप से सघीय 'परिषद्‌ 
द्वारा किया जाता हैं और यह परम्परा है कि छो सदस्य पुनः निर्दांचित होते हैं उन्हें प्रायः 
पहले वाला विभाग ही सौंप दिया जाता है | इस प्रकार कार्यपालिका के सदस्य 
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अधिकाशतः अपने-अपने विमाग के विशेषज्ञ बन चुके हैं और वे लोक-सेवा के 
अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं रहते | 

परन्तु ब्रिटेन और अमेरिका में कार्यपालिका के विभागों का वितरण प्रायः ध्यक्त की 
योग्यता एवं कार्यकृशलता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक महत्व के आधार 
पर होता है ! दूसरा अन्तर यह है कि दोनों दैशों में विभाग के वित्तरण में शास्त-प्रमुख 
की इच्छा को ही प्रायः प्रधानता प्राप्त होती है 4 स्विट्यारलैण्ड में अध्यक्ष को इस सम्बन्ध 
में किसी तरह की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 

स्पष्ट है कि स्विट्जरलैण्ड की संघीय कार्यपालिका अर्थात्‌ सघीय परिषद्‌ न तो 
ब्रिटेन की और न अमेरिका सघ की कार्यपालिका के समान है ! वह वास्तव में दोनों 
च्यवस््याओं का सम्मिश्रिण है और 'उसमें दोनों घ्यदस्थाओं के शुण और लक्षण निहित हैं, 
फिर भी यह ब्रिटेन की ससदीय प्रणाली के अधिक निकट है। 

मुनरो के मतानुसार-..''स्विद्जरलैण्ड की संपीय परिषद्‌ संसदीय तथा असंसदीय, 
दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुणों से थुकत तथा दोषों से मुक्त है | बहुल 
कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाये जाते हैं ।" 

उपयुक्त विवचैन कै आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैण्ड की सघीय 
परिषद्‌ ब्रिटिश भन्त्रिमण्डल की तुलना में शक्तिशाली चहीं है, तो अमरीकी मन्त्रिमण्डल से 
अधिक सक्षम है। क्घीय परिषद्‌ की कार्य-प्रणाली पर वहाँ की संघीय सभा द्था जनता 
का नियन्त्रण है | इसे विश्व की अद्वितीय कार्यपालिका की सज्ञा दी जा सकती है। 

कैण्टनों की कार्यपालिका 
(6 ६८०एए४६ ण॑ (शाणाओ) 

संधीय कार्यपालिका के समान प्रत्येक कैण्टंन में एक सामूहिक या बहुल 
कार्यपालिका ((00629७॥ 2५०८००४४९) होती है । इस कार्यपालिका को राज्य परिषद्‌ 
(0००८४ 0॑ 5७४८) या लघु परिषद्‌ ($0॥ 00णाटा) कहते हैं जिसमें प्रायः 5 से [ 
तक सदस्य होते हैं | ये सभी सदस्य कैन्टन के विधानमण्डल़ द्वारा एक वर्ष से पौंच वर्ष 
तक के लिए निर्वादिव होते हैं। सप की भाँति कैंटनों में भी पुनर्निर्दीचन की परम्परा का 
प्रचलन है | सघीय परिषद्‌ (06००| (०००4) की भांति ही कैंटनों की क्रार्यपपालिका के 
भी सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है | कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य शासन के 
किसी विमाग का अध्यक्ष होता है | कार्यपालिका कैंटन के विधान-मण्डल के प्रति पूर्ण 
रूप से उत्तरदायी होती है | सधीय परिषद्‌ फी भौति उसे अधिकांश काजूनों का प्रारूप 
तैयार करना होता है, वह उन्हें प्रस्तादित करती है और व्यवस्थापिका का अनुगमतर करने 
के साथ-साथ उसका पथ-प्रदर्शन भी करती है । 

साराश में, यही कृहा जा सकता है कि स्विद्जरतैण्ड की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में 
संघीय परिषद्‌ की बहु-आयामी भूमिका है | इसका स्वरूप तथा कार्य-प्रणालीं अनूठी है | 
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स्विट्जरलैण्ड की संघीय न्यायपालिका 
(प्र $एछाॉं55 एल्तलतं वाएवातंबा ३) 


स्विट्जरतैण्ड में संधीय न्‍्यायालय' या फैडरल ट्रिम्यूनल (8०७७४ प00॥3)) ही 
एकमात्र भ्यायालय है, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है | संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति 
स्विट्जरतैण्ड में अधीनस्थ न्यायालय (500ण6॥48 (०७७) नहीं हैं। अवश्य ही 
संघीय न्यायपालिका के संगठन में उन अनेक निम्न न्यायालयों को लिया जा सकता है 
जो कैंटनों की न्‍्यायपालिकाओं के अंग हैं क्योंकि संप की ओर से कैंटनों में अपने 
न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है, वरन्‌ कैंटनों के न्यायालय ही संघीय काबूनों को 
कार्यान्वित करते हैं। 

848 ई. के संविधान द्वारा संघीय न्यायालय अथवा बुन्दसजेरिश्त 
(8णाव०5४५ांआ0) की स्थापना की गई और उसने इसे अत्यन्त सीमित अधिकार प्रदान 
किए थे । बाद में संविधान में कुछ संशोघनों के माध्यम 'से इसकी शक्ति में भी यृद्धि हो 
गई 

संघीय शासन के अन्य प्रधान कार्यालय छर्मन-माषी कैंटबर्न की राजधानी में है, 
किन्तु संघीय न्यायालय आजकल स्थायी रूप से वॉड (५४३७०) नामक फ्रैंच-भाषी फैंटन 
'की राजघानी लासेन (.4058796) मगर में स्थित है ॥ इनकी बैठक नियमित रूप से 
होती रहती है। 


संघीय न्यायालय 
(हसतकर 7099) 
संगठन (0:8कां53४ण0 
द्ैश का संविधान संघीय न्यायालय के संगठन के बारे में कोई सख्या निश्चित 
नहीं करता है | यह अधिकार संघीय सभा (&८6०० &55थआ0०५) को दिया गया है 
जौ अपने दोनों दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में न्यायाधीशों का निर्दाचन करती 
ह | संविधान द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निश्चित न होने के परिणामस्वरूप समय के 
साथ-साथ यह संख्या निरन्तर परिवर्तनशील रही है। 943 ई. में एक कानून द्वारा 
इनकी संख्या 9 से ४घदाकर 26-28 तथा उप-न्यायाघीशों की संख्या ]-3 कर दी 
गई । वर्तमान में संघीय न्यायालय में 26 न्यायाधीश और 2 वैकल्पिक न्यायाधीश 
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हैं। उप-भ्यायाधीश, न्यायाधीशों की अनुपस्थिति मे उनके पद घर कार्य करते हैं । 
सधीय समा सपघ-न्यायालय के न्यायापीशों में से एक अध्यक्ष, तथा एक उपध्यक्ष का 
दो दर्षों के लिए । निर्दाचन करती है । म्यायापीशें का चुनाव इस माँति होता है कि 
वे तीनों राष्ट्रटमाषाओं (फ्रेच, जर्मन एवं इटैलियग) का प्रतिनिधित्व कर सकें | ये 
न्यायाधीश 5 वर्ष के लिए चुने जाते है | न्यायापीशों के घुक, निर्दावत पर कोई 
प्रतिबन्‍्ध न होने से दे निरन्तर निर्वाचित होते जाते हैं, और तब तक अपने पदों पर 
बने रहते हैं, जब तक कि उनकी आयु 70 वर की न हो जाये | 70 दर्ष की अवस्था 
में घह अपने पंद से स्थामपत्र दे देता है | 

न्यायाधीशों को सपीय समा ऊथवा त्धीय परिषद्‌ की सदस्यता से बचित रखा 
जाता है | कोई भी स्विस भागरिक, जो राष्ट्रीय परिषद्‌ (ीप०0णाओ 00णाए।) की 
सदस्यता की योग्यता रखता हो, भ्यायापीश नियुक्त किया जा सकता है | यह व्यवस्थ्य है 
कि ऊपने कार्यकाल में न्‍्यायादीश सघ अधदा कैटन के अन्तर्गत कोई पद धारण नहीं कर 
सकते हैं और न कोई व्यवसाय या मौकरी ही कर सकते हैं, परन्तु उन न्यायाधीशों पर 
यह प्रतिदन्ध लागू नहीं है. क्योकि उन्हें कोई दार्षिक देतन नहीं दिया जाता | केवल जित 
दिनो वे कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिदिन के दिक्तार से कुछ भत्ता दिया जाता है ॥ न्‍्यायापीशों 
को दैतन एवं अतिरिक्त भत्ते दिये ज्यते हैं | वैकल्पिक न्यायाधीशों को नियमित देतन नहीं 
मिलता इल्कि उनके सेदाकाल के दिनों में दैनिक दर से भत्ता दिया जा है । 
न्यायाधीशों को पैशन दिए जाने की भी व्यवस्था है | न्यायाधीश बनने के बाद भी उसे 
अपने गूल कैंटन में पूरे नागरिक अप्रिकार प्राप्त रहते हैं | 

सपीय भ्यायालय का अपना सचिवालय (0095पथा०ण३) होता है जिसके सगठन 
और कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का भार उसी पर है । 
कार्य-प्रणाली (एणाजाह ०००१फणे 

न्यायालय की अन्तरग कार्य-प्रणाली निश्चित करने, विदिघ विमागों का दायित्व 
ज्षय करने और कार्य करने के लिए नियम स्रदि का निर्माण करने के लिए पूरे सपीय, 
न्यायालय की बैठक होती है | इसके अतिरिक्त उन मामलो की सुनवाई भी पूरे सघीय 
न्यायालय द्वारा होती है जिनके विषय में सघ के किसी कानून अथवा च्यायात्प के किसी 
नियम कै अनुसार व्यवस्था कर दी जाती है। 

कार्य की सुविधा की दृष्टि से सघीय न्यायालय को निम्व॒लिखित तीन भागों मे 
विमक्त किया गया है-- 

() स्वैधानिक तथा प्रशासनिक कानून स्यायालय (0णाञफ्राएण द्ात 
ैवीयांगरप्राआरट [3७ (०णा) जिसके अन्तर्गत रूविघान एवं प्रशासन से सम्बन्धित 
विषयों के अलभ-अलग दो उपदिजाय हैं। 

(2) दीवानी कानून न्यायालय ((भ। 29 (०एा) जो सख्या में दो हैं और प्रत्येक 
में 6-6 सदस्य हैं । 


0) फौजदारी अपीलीय न्यायालय (एागगफ। #फफ़्लाआठ 0०७0 जिसमें 5 
न्यायादीश होते हैं ॥ 
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उपर्युक्त प्रमुख विभाषों त्तथा उपदिभागो के अतिरिक्त संघीय न्यायालय के अन्तर्गत 
और भी अनेक छोटे-छोटे न्यायालय हैं जिनमें मुख्य ये है---ऋण तथा दीवालियापन का 
न्यायालय (पा (क्शभाफल रण एक & छथातणए०५), दोषारोपण न्यायालय 
((कक्षाएल ण॑ #८०एद्घाएण), सघीय फौजदारी न्यायालय (#टव॑ंलण शवों 00७7 एवं 
सघीय एसाइजेज (ए८0०ग्वा #5527८७) । इनमें से प्रत्येक में प्रायः तीन न्यायाधीश होते 
हैं। 

सघीय न्यायालय का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है | अध्यक्ष पर 
महामभियोग लगाए जाने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद सम्मालता है | यदि अध्यक्ष एवं 
उपाध्यक्ष दोनों पर महामियोग लगाया जाए तो बरिष्ठतम न्यायाधीश “ध्यक्ष पद ग्रहण 
करता है | 

न्यायालय के कार्य सम्बन्धी नियम अधिक नहीं हैं और वे बहुत कठोर भी नहीं है [ 
उनका सम्बन्ध न्यायाधीशो की गणपूर्ति (0७०एा), न्यायालय की सार्वजनिक अथवा गुप्त 
बैठको आदि से है । न्यायालय का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई न्यायाधीश 
किसी प्रकार के पक्षपात का दोधी सिद्ध हो जाए ते वह न्यायाधीश के पद के लिए 
अयोग्य मान लिया जाता है | 

सयुकत राज्य अमेरिका की भाँति स्विस संघीय न्यायालय के पास अपने निर्णय को 
लागू करने के लिए स्वयं के कर्मचारी नहीं होते | इसके लिए स॒घीय न्यायालय कैंटनों 
पर निर्मर करता है और यदि कोर्ड कैटन कर्तव्य-पालन से वियुख हो तो संघीय परिषद्‌ 
(ए८देटा३0 0000०७ से आवश्यक कार्यदाही करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है] 
अधिकार-क्षेत्र (09566000) 

संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया की भौति स्विस न्यायालय के 
अधिकार-क्षेत्र की सविधान में व्याख्या नहीं की गई है, क्योकि स्विस सधीय समा को 
इसके अधिकार-क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है । फ़िर भी इसका क्षेत्राधिकार बहुत 
व्यापक तथा विस्तृत है, जिसे निप्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(0) दीवानी (0श॥) 

(2) फौजदारी (एगरापाओं) 

(3) सौविधानिक (00आाणा॥) 

(4) प्रशासकीय (&वग्रांभड0३७४७) 

(0) दीवानी क्षेत्राधिकार (एज ]्तं$0000)--दीवानी मामलों में संघीय 
न्यायालय का क्षैत्राषिकार प्रारम्भिक (0पष्ट7/) और अपीलीय (»[9०॥५७) दोनों प्रकार 
का है । प्रारम्भिक रूप में सविधान की घारा 0 के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष निर्णय 
के लिए निम्नलिखित प्रकार के दीवानी मामले जाए जा सकते हैं... 

(0सघ तथा कैंटनों के मध्य उत्पन्न विवाद्र ] पि 

(8) संघ और किसी निगम (0०७०:0०॥), कंपनी अथवा साधारण नामरिकों के 
मध्य उत्पन्न विवाद | इसमें यह आवश्यक है कि वादी ('आ 0 नागरिक अथवा निगम 
हो, संघ नहीं, और विवादग्रस्त राशि 8 हजार फ्रैंक से कम न हो | 
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(00) विमिन्र कैण्टनों के बीच पारस्परिक विवाद । 

(४) किसी एक कैण्टन तथा साधारण नागरिक अग्दा विश के दीच॑ उत्पने 
विवाद बशर्ते कि विदादग्रस्त राशि 8 हजार फ्रैंक से कम भ हो ॥ 

(५) विभिन्न कैण्टनों में कम्यूदों के दीच नागरिकता ज्ञथा अमिवास (00०) 
सम्बन्धी विवाद ॥ 

(५) यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्मिक रूप में सघीय न्यायालय के समझ्ष निर्णय 
हैतु बहुत कम दीवानी मामते लाए जाते हैं | उदाहरणार्थ, 950 में मामलों की कुल 
संख्या फेदल 0 थी । इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकाश दीवानी मामलों का 
निवटारा कैंटनों के न्यायालय मे ही कर लिया जाता है | 

सपीय न्यायालय के समझ दीवानी अपीलीय (/फएथा«७) क्षेत्रपिकार में 
निम्नलिखित प्रकार के भामले प्रस्तुत होते हैं... 

(क) इसमें 0,000 फ्रैंक या उससे अधिक धनराशि के मुकदर्मो की अपील की जा 
सकती है परन्तु इसके लिए दोनों पश्छों कौ सहमति आवश्यक है| 

(ख) इसको कैण्टनों के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुनने का 
अधिकार है | इस प्रकार के मुकदर्मों की अपील निर्णय सुनाने के याद 30 दिन के अन्दर 
कर दी जानी घाहिए । 

(2) फौजदारी क्षेत्राधिकार (0४0४७ 77520007)--सविधान की घारा ॥82 के 
अनुसार संघीय न्यायालय को निम्नलिखित प्रकार के फौजदारी मामलों में निर्णय करने 
का अधिकार है-- 

() संघ के विरुद्ध राजद्रोह (पराष्टा। प्रौ८७७०/) प्था संघीय अधिकारियों के विरुद्ध 
विद्रोह्ठ अथवा हिंसा के मामले । 

(0) अन्तर्राज्यीय विधियों के विरुद अपराध एवं दुराघार के मामले । 

(॥) दजनीतिक अपराध अथदा दुराधार के ऐसे मामले जिनके कारण संघीय 
रौनिक हस्तझेप की आवश्यकता हुई हो । 

(१९) उच्च सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद 
फौजदारी आरोप ॥ 

(3) संवैधानिक श्षेत्रापिकार (0जउधाएतणा॥। वपप॑ं50८४००)--सपीय न्यायालय 
को निम्नल्निखित प्रकार के सदैधानिक मामलों के निर्णय का अधिकार है--- 

() सपीय और कैंटनों के प्राधिकारियों के पारस्परिक क्षमता-सम्रन्धी विदाद | 

(0) संघ एवं कैंटनों के मध्य उत्पत्र सांविधानिक विवाद 

(80 कैंटनों के मध्य पारस्परिक सार्दजनिक कानून सम्दन्धी विदाद 4 

(५) चविधान में सम्मिलित नागरिक अधिकारों के अतिक्रमण या सन्धि और 
झमझौतों की शर्तों के अतिक्रमण संब्धी नागरिकों की शिकायतों पर संघीय न्यायालय 
अपीलों को तब तक नहीं सुनता जब तक सम्बन्धित मामलों कौ कैंटनों के न्यायालयों 
द्वारा सुनवाई न की जा चुकी हों | संघीय न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों कौ रक्षा उस 
दरा मैं करता है, जद कैंटनों की सरकारों द्वारा उनका उल्लंघन किया गया हो ॥ व 
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संघीय सरकार के कार्यो का पुनरावलोकन (2८शं८७) नहीं कर सकता और उसके कार्यों 
की दैघानिकता व अवैधानिकता के दिषय में दह कोई निर्णय नहीं दे सकता । 

(५) कैंटनों के कलूतों को असोविधानिक घोषित करने का अधिकार-संघीय 
न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है | इस सम्बन्ध में उसका 
अधिकार ऊैंटनों के कानूनों तक ही सीमित है। यह संघीय कानूनों की व्याख्या अदश्य 
कर सकता है, लेकिन उनकी दैधानिकता अथदा अदैघानिकता के दारे में निर्णय नहीं कर 
सकता है| 

(4) प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (8&67रंणा5एशा०७ उणांब्वाल्ाजा)-स्विस संघीय 
न्यायालय प्रशासनिक अमभियोगों, सरकारी कर्मचारियों के दैधानिक क्षमता सम्बन्धी दिवादों, 
रेल प्रशासन सम्बन्धी विवादों, करारोपण सम्दन्धी प्रशासनिक मामलों आदि पर विचार 
करता है। 

अन्त में, स्विस न्यायालयों के अधिकारों का स्पष्ट स्वरूप केदल सोदियानिक 
'उपब्धों द्वार ही नहीं जाना जा सकता ( संदिधान में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त 
संधीय कानूनों द्वारा भी न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि को जा सकती है | संघीय समा 
की स्वीकृति से कैंटर्नों के विघान-मण्डल भी कुछ दीवानी मामले संघीय न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार में रख सकते हैं | न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले लगमग 95% मामले 
इन बढ़ाए गए अधिकार-द्षेत्रों के अन्तर्गत ही आते हैं। 


कैण्टनों की न्यायपालिका 
(एफलंकज ण॑ 06 (४४०७५) 
संघीय कानूनों के क्रियान्वयन का दायित्व कैंटनों के न्यायाधीशों पर ही है, रूतः ये 
भी इस दूछ्दि से संघीय न्यायपालिका के अमिन्न अंग माने जाते हैं | दीवानी, फौजदारी 
और व्यापार सम्बन्धी कानूनों का एकीकरण हो जाने के दाद ही लगभग सभी कैंटनों के 
न्यायाज़य समान कानूनों के अनुसार ही न्‍्यायिक-कार्य सम्पादन करते हैं, फिर भी 
न्यायालय के दौचे आदि की व्यवस्था करना कैंटनों के अधिकार-द्षेत्र के अन्तर्गत है | 
इसीलिए विविध कैंटनों के न्यायालय के संगठनों और कार्य-प्रणाली में अन्तर आना 
स्वामाविक ही है। 
उच्च न्यायालय ($फुटांण ऐपेजाए७छ 0०णाड) 
आय: प्रत्येक कैंटन यें न्‍्याय-प्रशासन के लिए एक छच्च न्यायालय (इएुलांए 
(2॥/0०० (०७७ होता है जिसमें 7 से 2 तक न्यायाघीश होते हैं । इसका निर्वाचन 
कैंटन की दिधान-समा द्वारा किया जाता है । उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी 
दोनों प्रकार के मुकदमों पर दिचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, परन्तु उत्ते कानूनों की 
संवैधानिकता पर दिचार करने का अधिकार नहीं है | उच्च न्यायालय के अद्दीन कुछ 
दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं... 
भ्यायालय--दीदानी क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक कैंटन के उच्च न्यायालय के 
अधीन क्रमशः प्रादेशिक न्यायालय (0&प्रप ८७ण७) व शान्ति न्यायाघीशों (फ्रः८ व 
९७७००) के न्यायालय होते हैं | प्रादेशिक अथवा जिला न्यायालय (ए5फ्रंथ 0०णाओे का 
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न्याय क्षेत्र एक जिला या अरण्डाइजर्मेट होते हैं. जबकि सदसे नीचे के स्तर के शान्ति 
न्यायादीश (0५0८ ०6 7८३८८) के न्यायालय का न्याय-द्षेत्र प्राय, कानून होता है | 

निम्न स्तर के न्यायालय के ऊपर के स्तर के न्यायालय का न्याय-सत्र दादों के 
मूल्य के अनुसार विकसित होता छाता है | इसके अतिरिक्त निम्न स्तर के न्यायालय के 
निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी ऊपर के न्यायालय करते हैं । 


फौजदारी न्‍्यायालय--फौजदारी क्षेत्र में सदसे नीचे के रतर का न्यायालय पुलिस 
न्यायालय (?ण/८८ प्रा0णाओं) होता है | कहीं-कहीं शाति न्यायाधीश के न्यायालय भी 
फौजदारी के सबसे नीये के सदर के न्यायालय के कार्य करते हैं | फ़ौजदारी के भी 
जिला न्यायालय (05शांट: (००४७) होते हैं | सबसे उच्च रत्तर का न्यायालय उच्च 
न्यायालय (5एएलातए (एश7७ (णए) होता है । 

नीचे के स्तर कै न्यायालय से ऊपर कै स्तर के न्यायालय का न्याय-क्षेत्र अपराध 
'की गनीरता त्तथा दण्ड की मात्रा की अविकता के आधार पर बढता जाता है ॥ कैंटनों के 
उच्च न्यायालयों ($0आ0०्ट 0शा09।| (00७७) कै निर्षयों के विरुद्ध अपील राधीय 
न्यायालय (#८6७० ॥0072) में की जादी है | 

कैंटनों में न्‍्यायाथीशों का निर्दादन किया जाता है | उनका निर्वाचन या तो जनता 
द्वारा प्रत्यता रूप से अथवा कैंटनों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता 
है | न्यायादीशों की सेदा की शर्तों आदि का निर्धारण कैंटनों द्वारा किया जाता है | 
न्यायाधीशों के पुनर्निवांचित होने की परम्परा है | 


स्विस संघीय न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च 
न्यायालय का सुलनात्मक अध्ययन 
(एणाफएआआ55९ 5009 एा 59६55 ए९क्‍टाओ। ॥फ#ैएयव। जा त॑ 
#ैगचांप्या 50ालाह (एल्ा0 

स्विट्जरलैण्ड और सदुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही सघात्मक शासन-व्यवस्था 
दाले देश हैं, तथापि दोनों देशों की न्यायपालिका के सगठन और शक्तियाँ में महत्वपूर्ण 
अन्तर है | स्विस सधीय न्यायालय कतिपय गौण मामलों में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय सै 
अधिक प्रमादशाली सिद्ध होता है, लेकिन आघारमूत शक्ति की दृष्टि से अमैरिकी सर्वोच्च 
न्यायालय अधिक शक्तिशाली है | 
संगठन की दृष्टि से अन्तर (0[परद्धथ्वाट८ ण 08कआंडव0ा) 

स्विट्जरलैण्ड के सघीय न्यायालय तथा सयुक्त राज्य अमैरिका के सर्वोच्च 
न्यायालय के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को निम्नानुसार रखा जा सकता है 

() स्विट्जरसैण्ड 'में सघीय सदर पर केवल एक ही न्यायालय है जबकि अमेरिका 
में सघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के अत्रिरिक्त अधीनस्थ अथवा निम्न न्यायालय भी 
हैं | यहाँ संघीय स्तर पर न्यायालय का एक श्रृखलादद्ध सगठन उपलब्ध है। काँग्रेस को 
निम्न न्यायालय स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया डै और इस अचिकार का 
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प्रयोग करते हुए कौंग्रेस ने लगगग ॥| अपीलीय न्यायालय और जिला न्यायालयों का 
संगठन किया है | 

(2) स्विस संघीय न्यायालय का आकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है | 
स्विस न्यायालय में 26 न्यायाधीश और ॥2 वैकल्पिक न्यायाधीश हैं जबकि अमैरिकी 
सर्वोच्च न्यायालय में केवल 9 न्यायाधीश है | 

(3) स्विस सघीय न्यायालय चार विभागों में विमकत हैं जबकि अमेरिका में ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है ॥ 

(4) स्विस संघीय न्यायालय का सगठन बहुत लोकतान्त्रिक है | इसके न्यायाघीशों 
का निर्वाचन संघीय सभा करती है जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका अनुसमर्थन या पुष्टि सीनेट द्वारा की जाती 
है | न्‍्यायाघीशों की योग्यता के सम्बन्ध में भी स्विट्जरलैण्ड में कोई विशेष व्यवस्था नहीं 
है जबकि दूसरे देशों में प्राय- इस बारे में विशेष प्रावधान मिलता है | 

(5) अमैरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 'संदाचरण काल (060०5 
छ&0॥8५000) पर्यन्त अपने पद पर आसीन रहते हैं जबकि स्विस संघीय न्यायालय के 
न्यायाधीश केवल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं तथापि व्यवहार में पुनर्निवाधन की 
परम्परा होने से स्विस न्यायाधीशों का कार्यकाल भी बहुत लम्बा और “सदाचरण 
'काल-पर्यन्त' जैसा हो गया है | 

(6) अमेरिकी संविधान मे शक्ति-पृथकरण की जो व्यवस्था है, वह स्विस सविधान 
में नहीं है । अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय काँग्रेस त्था राष्ट्रपति के प्रमाव और हस्तक्षेप से 
मुक्त रहते हुए अपना कार्य करता है जबकि स्विस संघीय न्यायालय व्यवस्थापिका 
(संपीय समा) के अदीक्षण में कार्य करता है और उसके समक्ष अपने कार्यों की चार्षिक 
रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । 
अधिकार क्षेत्र में अन्तर (0॥0श१००5 ० ॥एरंब्ताकरणा) 


(॥) दीवानी तथा फौजदारी मामलों में स्विस सघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक है । जहाँ अमेरिका में दीवानी एवं 
फौजदारी विधि-निर्माण का अधिकार (शाज्य-सरकारों का है और इस संबंध में राज्यों के 
उच्चतम न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध संधीय न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा 
सकती, चहीँ स्विट्जरलैण्ड में दीवानी एवं फौजदारी विधि-निर्माण का अधिकार स्वयं 
संघीय सरकार को है। इन मामलों में कैंटनों के न्यायालयों को संघ द्वारा निर्मित दीवानी 
एवं फौजदारी संहिताओं के अनुसार निर्णय करना होता है और इन निर्णयों के विरुद्ध 
संघीय न्यायालय में अपील हो सकती है | 


(2) स्विस्त॒ संघीय न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के संबंध में अधिकार-द्षेत्र प्राप्त 


न्‍ जबकि अमेरिकी संघीय न्यायपालिका को प्रशासनिक न्याय-सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त नहीं 


354 /खिटुनरतैण्ड का सरिपान 


(3) सबसे प्रमुख अन्तर सवैधानिक श्वेत्र में है और दीदानी, फौजदारी या 
प्रशासनिक अधिकार-क्षैत्रों की तुलना में संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र ही अधिक महत्व का 
है । इस दृद्धि से अपैरिकी सर्वोच्च न्यायालय स्वित्त सप्रीय न्यायालय की चुलना में बहुत 
अधिक शक्तिशाली और प्रमादपूर्ण है ॥ जहाँ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक 
पुनरावतोकन की शक्ति प्राप्त है । अमेरिकी सर्वोच्च व्यायालय को, उसकी न्यायिक 
धुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है और दड़ सदिधान के सरक्षक की भूमिका का निर्वाह 
करता है, वहाँ स्विस सघीय न्यायालय को केवल कैंटमों के संबंध में ही न्यायिक 
पुनरावलौकन-शक्ति के कारण, काँग्रेस का तृतीय सदना (ग्रात्र। एखाएटा ० 
(०ाह्टाट5७) तक कह दिया जाता है ॥ वह सघीय एवं राज्य-व्यवस्थापिकाओं द्वार निर्मित 
क्वाचू्नों अभ्दा राधीय एवं शाज्य-सरकारों के प्रशाक्षकतिक कार्यो की सैघानिकता की 
जांच करता है और सविधान के प्रतिकूल होने पर उन्हें अवैध घोषित कर देता है । स्विप्त 
रूधीय न्यायालय ऐसी शक्ति से वचित है | वस्तुत. स्विस नागरिक स्वैधानिकता की 
अपेक्षा लोकतन्त्रात्मकवा कौ अधिक महत्व देते हैं। 

साराश में, यही कहा या सकता है कि स्ठिस शासन व्यवस्था मेँ न्यायपालिका 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है | 





प्रत्यक्ष प्रजात्तन्त्र 
(90०० ऐएशआण्ल4०४) 





विश्व में स्विदूजरलैण्ड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र-प्रचलित 
है । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के जो भी साधन हैं, उनका प्रयोग इस देश से अधिक अन्यत्र 
कहीं नहीं होता । प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र के सफल प्रयोग ने स्विदृजरलैण्ड को एक भहानृ 
देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है | उसके इस प्रयोग को “अद्वित्तीय' या “विलक्षणा 
माना जाता है । 


स्विट्जरलैण्ड प्रजातन्त्र का गृह अथवा प्रयोगशाला है 
(फज्लॉश्शीजा0 ३508 प्णाह ७. णरजञणजर त॑00॥0९09८१) 

ब्राइस के मतानुसार--“विश्व के आधुनिक लोकतन्‍्त्रों में जो कि वास्तविक 
लोकतन्त्र हैं, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरत्ैण्ड का सर्वाधिक महत्व है ॥ 
स्विदजरलैण्ड की लोकतनन्‍्त्रात्मक व्यवस्था के सम्बन्ध में लॉयड व हॉब्सव का कथन 
है--"प्रमुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में यहाँ प्रयुक्त होती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा 
बनी हुई सघीय समा उस लोकतनन्‍्त्र का उत्तम उदाहरण है जिसे रूसो लथा अन्य 
दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतन्त्र कहा है)” 

स्विट्जरलैण्ड को प्रजातन्त्र की प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि सिग्फ़रीड 
($५६४४८०) के शब्दों में-...*यहाँ लोकतन्त्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते 
समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती । वह लोक निर्णय के माध्यम से मत संग्रह द्वारा 
प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास रखती है ।“ मैसन ने तो यहाँ तक कहा है 
कि लोकमत की पद्धतियाँ स्विट्जरलैण्ड में--.'“वस्तुतः स्विस पद्धतियाँ हो गई हैं ।“* दूसरे 
शब्दों में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र और स्विदृजरलैण्ड एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं। 

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की विधियाँ 
(_सलाणक्‍5ण छाच्त 0एथाण्त बे 

सिटजरलैण्ड के निवासियों ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के अग्रांकित सीन प्रमुख सापनों 
को लगमग पूर्ण रूप से अपनाया है-- 
8/.८6 ; )(०च८जा ऐलज०टाउटादड 
ता ममात्णाड एल्मटा रत फ एुल्ञा० ७ बेधच्छो> धाच्ाणं5०१ ॥8 थे। फट व्माास्श #त्छ णज॑ ऐड 
3 कीक्रम, 7 :$फथतेआाे था छल, भ॑ फपेह्ठा 0००८5, ७० 398 26005 426 
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6 प्रारम्भिक समाएँ (लांगिज३ #55०णणा०७) 

प्राईम्पिक समाओं का अभिष्राय यह है कि निर्धारित समय पर देश के समी वयस्क 
जआञागरिक एक स्थान घर एकत्र होकर कानूनों का निर्माण और नीठियों का निर्षारण करें | 
इस प्रक्रिया में भागरिक अपनी प्रमुसत्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं | यह प्रजातन्त्र 
का सबसे विशुद्ध प्राचीन रूप है। 

प्रारम्भिक समाओं की ख्यवस्था स्विद्जरलैण्ड के 4 अर्द्ध-कैंटनों तथा | पूर्ण कैंटब 
में प्रचलित है । इन लोकसमाओं को “लैंड्सजीमाइंड' (-जा052श॥९४॥४०) कहते हैं । ये 
लोकसभाएँ जिन कैंटनों में है वहाँ कैंटनों के नागरिक इन समाओं के सदस्य होते हैं | 
इन समाओं की वार्षिक बैठक होती है जो सामान्यत व्यवस्थापिका समाओं की तरह कार्य 
करती हैं। प्रतिवर्ष कैंटन के समी वयस्क पुरुष नागरिक एक खुले मैदान में एकत्र होकर 
सविधान में सशोधन, सापान्य कानूनों का निर्धारण, करारोपण, मदाधिकार, कार्यपालिका 
एव न्यायपालिका के अधिकारों के निर्वाचल आदि कार्यों का सम्पादन करते हैं। 

प्रारम्मिक सभाओं अथदा लोकसमाओं का थह रूप, देश की जनसख्या और 
आकार में वृद्धि एव प्रशासन की आधुनिक पेचीदगियों आदि के कारण आधुनिक काल में 
अब्यावहारिक होता जा रहा है तथा धीरे-धीरे इनका हास हो रहा है 4 
(2) जनमत-संप्रह या लोकनिर्णय (8८द्वाद्याट॑णाा) 

जनमत-संत्रह का सामान्य अर्थ यह है कि विधान-मण्डल द्वारा पारित अधिनियमों 
अथवा प्रस्तावित कानूनों पर जनता का मत लिया जाए | इस तरह जनमत-सप्रह की 
विधि के भाध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से देश के स्वैधानिक एवं साधारण कानूनों पर 
अपना भत प्रकट करके शासन-कार्य में भाग लेती है। यदि छनमत पक्ष भें हो तो कानून 
पारित समझा जाता है और यदि विपक्ष में हो तो अस्वीकृत । इस प्रचार जनमत-संग्रह 
एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जनता के हम्थों में व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों पर 
निषेघाधिकार या यीटो करने की शक्ति प्राप्त हों जाती है | जनता के हाथ में बह एक 
नकारात्मक अस्त्र है । लेकिन स्विस शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में यह डाल 
(5॥820) का काम करता है जिसके द्वारा जनता अदाछनीय कानूनों को निरस्त कर 
सकती है।॥ स्विट्जरतैण्ड में जनमत-सग्रह का प्रयोग कैन्द्र व कैंटनों दोनों में होता है । 
(3) आरम्मक या उपक्रम (ाएं50४०) 

आरम्मक या उपक्रम वह साघन है जिसके द्वारा नागरिक स्दथ कानून को प्रस्तुत 
कर सकते हैं | इसका प्रयोग भी केन्द्र व ऊैंटनों दोनों में होता है। आरम्मक वस्तुतः एक 
हृथियार है जिसके द्वारा जनता अपनी इच्छा अथवा दिचारों के अनुसार कानून निर्माण का 
मार्ग प्रशस्त करती है । यह नागरिकी को विधि-निर्माण में सकारात्मक अधिकार प्रदान 
करत्ती है । इसके द्वारा व्यदस्थापिका की अनिच्छा के बादजूद जनता दिधि-निर्माण के 
सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है। 


केद्ध में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
(छएलर एक्ाएटानए 7 हार (शा 6) 


केन्द्र में प्रत्यक्ष प्रजातन्द्र की जनमत-संग्रह और आरभ्मक की अग्राकित दोनों ही 
विधियाँ प्रयुक्त होती हैं. 
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(0) जनमत-सप्रह ऊचदा लोक-निर्णव (एलललावेएगा) 

जनमत-सग्रह से हमारा तात्पर्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनो को जनता के 
समक्ष उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए रखने से है ! 

स्विट्जरलैण्ड में जनमत संग्रह दो प्रकार का है-- 

अनिवार्य जनमत-संग्रह--जब व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून अनिवार्यतः 
जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो वह अनिवार्य जनमत-सग्रह 
(0शाएण5०३ छेथथ्रश्ाऐणा) कहलाता है | यह अनिवार्य जनमत-सग्रह 88 ई. के 
संविधान द्वारा प्रचलित किया गया था | सविघान की घारा 23 में इस विषय मे यह 
व्यवस्था है कि “सघ का सशोधित संविधान या उसका कोई सशोधित अश तभी 
क्रियालित हो सकेगा, जब स्विस मतदाताओं का बहुमत तथा राज्यों का बहुमत उसे 
रवीकार कर ले |" सविधान मे दी गई इस व्यदस्था से स्पष्ट है कि-- 

(0) जनमत-सग्रह का रूप अनिवार्य जनमत-सग्रह का है ॥ 

(9) यह व्यवस्था केदल संविधान के सशोधन सम्बन्धी कानूनों के विषय में है 

(पा) सशोधित तभी पूर्ण समझा जाता है जबकि उसे स्विट्जरलैण्ड के उन 
नागरिकों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाए जो उससे सम्बन्धित जनमत-सग्रह में 
मतदान करें तथा उसे कैंटनों के बहुमत द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाए। 

(४४) जनमत-सप्रह पूरे संविधान के विषय में भी हो सकता है और उसके किसी 
अश के संशोधन के विषय में भी । 

क्योंकि उपर्युक्त जनमत-सग्रह अनिवार्य है और इसका सम्बन्ध सविधान से है, 
अत. इसे, अनिवार्य संवैधानिक जनमत-संग्रह (0णएएताओ 0णहाप्रणात 
एिशश्षण्ततणा) कहा जाता है| 

ऐक्छिक या वैकल्पिक जनमत-संग्रह--ऐच्छिक जनमत-स॒ग्रह वह होता है जिसमें 
व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून उसी अवस्था में जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु 
रखा जाता है जब नायरिकों की एक निश्चित सख्या इस सम्बन्ध में प्रार्थना करती है । 
874 ई. में संघीय कानूनों के ऐच्छिक जनमत-सग्रह की व्यवस्था की गई थी । सविधान 
की 89वीं धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सध के सब कानूनों और सब पर लागू 
होने वाले सब अध्यादेशों (॥7८८७ को जनमत सग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए जबकि 
30 हजार स्विस नागरिक मतदाता अथवा8 कैंटनों के 30 हजार स्विस नागरिक उनके 
विषय में ऐसी माँग करें | ऐसी माँग के लिए 90 दिन का समय निर्धारित है | किसी 
कानून अथवा अध्यादेश के प्रकाशन के 90 दिन के अन्दर यदि ऐसी मांग कर दी जाए 
तो उस पर जनमत-सग्रह आवश्यक समझा जाता है] 

सामान्यतः सभी कानूनों को, जिनके विषय में जनमत-सग्रह की माँग की जाए, 
जनमत सग्रह के लिए प्रस्तुत करना होता है । केवल मात्र अध्यादेशों के विषय में एक 
अपवाद है कि यदि किसी अध्यादेश. को व्यवस्थापिका द्वारा 'आवश्यक' (एहुला0 अथवा 
“सब पर लागू न होने वाला (प्रण शम्रलब्जाए 97078) घोषित कर दिया जाए तो 
उस पर जनमत-संग्रह की माँग नहीं की जा सकती | लेकिन वर्तमान काल में 
जनमत-संग्रह की माँग से बचने के लिए व्यवस्थापिका प्रायः उन सब कानूनों को 


अलननन--+3-9२७०>>०-०८+ कल>५ २५०२ 
. इेचाछड 0०03घ०७०, #7८८23. 
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अध्यादेशों का रूप॑ दे देती है जिनका सम्बन्ध बजट आदि महत्वपूर्ण बातों से होता है और 
ऐसे अध्यादेशों को "आवश्यक अथवा 'सब पर लागू न होने वाला' घोषित कर देती है । 
कहीं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इस दंग से अपनी शक्ति का स्थाई रूप से 
दुरुपयोग न करने लगें, इसके लिए 949 के एक सरोधन द्वाद्य यह व््यवस्या कर दी 
गई है कि 'आवश्यक' व 'सब पर लागू न होने वाले' आदेश (#धा०४८$) एक वर्ष बाद 
स्वय समाप्त समझे जाएँगे यदि उनके विषय में वैकल्पिक जनमत-संग्रह की मौँग की जाए 
और उन्हें उसके द्वारा स्वीकार न किया छाए | ऐसे अध्याद॑शों के विषय में, जिनसे 
सविधान की किसी व्यवस्था का उल्लपन होता हो, यह व्यवस्था की गई है कि उनके 
लिए प्रशासन के एक वर्ष के भीतर जनता एवं कैंटन की स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी 
चाहिए, अन्यथा एक वर्ष व्यतीत हो छाने पर दे स्वय ही सपाप्त हो जाएँगे ॥ 

ऐच्फिक अथवा बैकल्पिक जनमत-संग्रह की व्यवस्था उन अन्तर्राट्रीय सत्यियों पर 
भी लागू होती है, जो या तो अनिश्चित काल के लिए की जाती हैं या जो 5 दर्ष से 
अधिक अवधि के लिए होती हैं । यदि 30 हजार सक्रिय नागरिक अश्ववा 8 कैंटन मांग 
करें तो उन पर जनमत-सग्रह लेना आवश्यक होता है | वैकल्पिक जनमत-संग्रह के लिए 
जो भी कानून या अध्यादेश या सन्धि अतवा समजौता प्रस्तुत होता है वह तमी कार्यान्वित 
किया जा सकता है जब उसे स्विट्जरलैण्ड के उन मतदाताओं द्वारा बहुमत से स्वीकार 
कर लिया जाए । 
(2) आरम्मक या निर्वन्ध उपक्रम (020८) 

आरम्मक वह साधन है जिससे नागरिकों की कुछ संख्या स्वयं कानून कौ प्रस्तुत 
कर शकती है अर्थात्‌ कानूनों के सुआव रख सकती है | संघीय शासन-व्यवस्था के 
अन्तर्गत केवल सविधान के सशोघन' अथवा पुनर्निरीक्षण (२८४०४) के सम्बन्ध भें 
आरम्मक कौ व्यवस्था की गईं है, सारे कानूनों के सम्बन्ध में नहीं अर्थात्‌ नागरिकों को 
केबल रविधान में सशोधन करने की माँग का अधिकार है. समस्त विषयों पर कानूत 
निर्माण की माँग करने का नहीं ॥ आरम्मक के प्रयोग की व्यवस्था केवले स्ैधानिक 
सशोघनों के विषय में की गई है | अत. इसे स्ैघानिक आरम्मक (0जाआप्रप्र्ा! 
ग्रा79॥0७) की जज्ञा भी दी जाती हैं 4 वर्तमान व्यवस्था कै अनुसार सविघान के पूर्ण 
संशोषन (008 ए८शंञं००) अथवा आशिक संशोघन (पथ्ा/ं| 7२८५ाश्न०)) दोनों के ही 
विषय में आरम्मक का प्रयोग किया जा सकता है। इस आधार पर आरम्मक का रूप दो 
प्रकार का हो जाता है-..0) पूर्ण सशोधन सम्बन्धी आरम्मक ([नोएआएड 606 प्रणातों 
ए८एाडा00०), एव (7) आशिक सशोधन सम्बन्धी आरम्मक (फ़ाएव0ए८ [छा एशाए[ 
ए८श४०॥) । दोनों ही प्रकार के आरम्मक का भ्रयोग 50 हजार मतदाताओं द्वारा किया 
जा सकता है यदि उपर्युक्त सख्या में स्दिस नागरिक पूर्ण अथया आशिक संशोधन के 
लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तो उस प्रार्थना-पत्र पर जनमतनसग्रह कराया जाना 
आदश्यक होता है। 

यदि जनता ने आरम्मक द्वारा सविघान के पूर्ण संशोधन या पुनर्निरीक्षण (एफ 
एटश$णा) की माँग की है अथवा यदि पूर्ण सशोधन रुम्बची प्रस्ताव का आरम्मक 
व्यवस्थापिका के किसी एक झदन ने किया है, लेकिन दूसरा सदन उससे सहमत नहीं 
है, तो अग्राकित दो दशाओं में अग्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाने की व्यवस्था है-- 
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(9 प्रस्तावित संशोधन स्विस मतदाताओं के जनमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत किया 
जाएगा | 

(0) मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संघीय समा का 
चुनर्निर्दाचन होगा। इसमें कैण्टनों के बहुमत वी आवश्यकता नहीं होगी। 

(पा) पुनर्तिवांचन के पश्चात्‌ नई सघीय समा के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित 
संशोधन पर विधार करते हैं और उनके बहुमत द्वारा पारित होने पर वह संशोधन प्रस्ताव 
सर्व-साघारण और कैण्टनों के जनमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा 
लोक-निर्णय के पक्ष में होने पर बह संशोधन प्रस्ताव क्रियान्वित होता है| आंशिक 
संशोधन (एकषओ ऐटआआ०णा) के लिए प्रस्तुत आरम्मक के विषय में भ्रष्ट व्यवस्था है कि 
वह प्रस्ताव सूत्रदद्ध के रूप में (ल077र0/24) भी प्रस्तुत किया जा सकता है और 
असूतदद्ध रूप में (्रात्णाह/०/०6) भी किया जा सकता है| 

यदि आंशिक संशोधन का आरम्मक मोटे सुझावों के रूप में ((/0च0॥20) 
होता है तो निम्नलिखित दो व्यवस्थाएँ हैं. 

() संघीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत होने पर उसका विधेयक तैयार होगा और 
विधेयक को सर्व-साधारण तथा कैंटनों की स्वीकृति (२80009007) मिलने के बाद 
क्रियान्वित किया जाएगा । 

(00 यदि संधीय समा संशोधन-प्रस्ताव के विपक्ष में है तो वह संशोधन प्रस्ताव को 
सर्व-साधारण के निर्णय के लिए मेज देती है। यहां पर कैंटनों के मत जानने की 
आश्यकता नहीं होती । यदि बहुपत संशोधन के पक्ष में होता है त्तो संघीय सभा प्रस्ताव 
के अनुरूप विधेयक तैयार करती है और उसे सर्व-साधारण तथा कैंटनों के जनमत-संग्रह 
के लिए प्रस्तुत करती है । 

यदि आंशिक संशौधन की याचिका सूत्रवद्ध विधेयक (&00राए॑८0) के रूप में 
प्रस्तुत की जाती है, तो इस सम्बन्ध में निम्नांकित व्यवस्था है. 

(0 संघीय सभा पक्ष में होने पर, उस विधेयक को सर्व-साधारण एवं कैण्टनों के 
'जनमद-संग्रह के लिए प्रस्तुत करेगी | 

सन (8) विपक्ष में होने पर-संघीय समा यह सिफारिश कर सकती है कि प्रत्येक प्रस्तावित 
संशोधन स्वीकृत कर दिया जाए अथवा वह जनता द्वारा प्रस्तावित प्रारूप के साथ एक स्वयं 
का निर्मित प्रारूप भी जनमत-संग्रह के लिए रख सकती है | संशोधन प्रस्ताव को 
ज़नमत-संग्रह में जनता और कैण्टनों कै बहुमत का समर्थन मिलना आवश्यक है। 

उपर्युक्त प्रसंग में यह स्मरणीय है कि साधारण कानूनों के विषय में स्विट्जरलैण्ड 
में आरम्मक (90४८) की व्यवस्था नहीं है, फिर भी स्विस लोग सांविधानिक संशोधन 
के नाम से साधारण कानूनों से भी सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं| दृद्धावस्था का 
बीमा, पशु-दघ, गेहूँ की पैदावार की यूद्धि आदि से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव सांविधानिक 
संशोधन के नाम से प्रस्तुत किए गए हैं और उनमें से अनेक संविधान का अंग बन चुके हैं। 

कैण्टनों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
(फएाशस्स ऐशाल्ट३27 ७ एशआणए) 


स्विट्जरलैण्ड की कतिपय कैण्टनों में प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की व्यवस्था का प्रधलन 
है । कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र के प्रयोग की तीनों ही दिडिशँ झा में लाई जाती 
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हैं...स्थानीय समाएँ, जनमत-संग्रह और आरम्मक | कैण्टनों में इन त्ीनों का प्रयोग 
निम्नानुसार किया जा सकता है-- 
(0) स्थानीय समाएँ (.॥0580॥70०) 

इस प्रकार की लोक-समार्एँ, जो प्रत्यक्ष कृप से कैण्टनों के प्रशासन में भाग लेती 
हैं, इस समय उरी (ए्) व ग्लेरस (0/:0७) कै दो पूरे कैण्टनों तथा अण्टरवाल्डेव 
(एएथॉ0०)), श्वेज (5॥॥४४८४८), जुग (ट४ह) व अपजिल (#.9८॥2/0॥) के घार 
अर्द्ध-कैण्टनों मैं कार्य करती हैं | इन कैण्टनों में विधायी शक्ति सीधी जनवा में निद्ित 
है | इन कैण्टनों के बारे में यह ठीक डी कहा गया है कि "वे भुक्त वायुमण्डल के 
'लोकतन्त्र (0लआ0०23065 0 ४० ०एव 27 9.70) हैं ।* 

स्थानीय समाओं अथवा स्थानीय लोकसमाओं का रूप स्वतन्त्र नागरिकों की 
राजनीतिक सभाओं का होता है जो प्रत्येक वर्ष एक निर्वाबित अध्यक्ष की अध्यक्षता में 
खुले में होती हैं | विधियों का निर्माण और कैंटनों के अधिकारियों का चुनाव करने के 
'लिए नागरिक प्रत्येक वर्ष अप्रैल या भई में किसी रविवार के दिन खुले मैदान में एकत्र 
होते हैं | वे समस्त पुरुष नागरिक जिन्होंने मताप्रिकार की आयु प्राप्त कर ली है, इन 
ज्ौकसभाओं में उपस्थित होकर उनकी कार्यवाड़ियों में भाग ले सकते हैं । सिद्धान्त रूप 
से समी वयस्क नागरिकों के लिए यद्द आवश्यक है कि वे सम्बन्धित क्षेत्र अथवा कैंटन 
'की स्थानीय सभा में उपस्थित हों ॥ कुछ कैंटनों में तो उन अनुपस्थित सदस्यों पर 
जुर्माना तक करने की प्रथा है जो बिना उचित कारणों के समाओं से अनुपस्थित रहते 
हैं । स्थानीय सभा कानून बनाती है और निर्वाचित कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित 
कानूनों की पुष्टि करती है ॥ दह दिविघ उपयोगी प्रस्ताव पारित करती है और वित्त एव 
सार्वजनिक कार्यों के विषय में विमिन्र महत्वपूर्ण निर्णय करती है | स्थानीय समाएँ 
कार्यकारिणी एवं शासन-समितियों का घयन करती हैं तथा प्रमुख अधिकारियों और 
न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करती हैं | स्थानीय समाओं की शक्तियों और उनके अधिकार 
मिन्न-मिन्न कैंटनों में मिन्न-मिन्न हैं । इनमें सदिधान का पूर्ण द आशिक संशोघन, कानूनों 
का निर्माण, कर-निर्घारण, ऋण लेना और अनुदानों को स्वीकार करना, कूर्यपालिका एवं 
न्यायाधीशों का निर्वाचन तथा नदीन पर्दो की स्दीकृति और वैतन-क्रम का निर्धारण आदि 
सम्मितित हैं । 

विभिन्न विद्वानों ने स्थानीय समाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है किन्तु रेपर्ड का 
'कहना है कि “यह विश्वास करना कठिन है कि लोकसमाएँ अनिश्चितकाल तक स्थिर 
रह सकती हैं । ये आदिम लोकतन्त्र के नुमायशी नमूनों या बीते हुए दिनों के स्पृति-पिक्ठों 
के रूप में रह जाएँगी |“ 
जनमत-संग्रह (एल८थावणग) 

कैंटन में जनमत-संग्रह की व्यवस्था इस प्रकार है--- 

(0) प्रत्येक प्रतिनिधि-कैंटनों में साविधानिक सशोघच के लिए अनिवार्य जनमत- 
संग्रढ ((७रएए/5०० 7रे्क्धा८०0णा) की व्यवस्था है | संविधान भें किसी प्रकार का 
सशोघन तब त्तक नहीं हो सकता, जब तक उसे कैंटन की जनता स्वीकार न कर ले 4 


॥ #दुक़वरं # है + (कर. रण उच्ारटँ गाते 


अत्यक्ष अजातन्त्र 36] 


(४) साधारण कानूनों के सम्बन्ध में कैंटनों में अनिवार्य जनमत-संग्रह और कुछ में 
चैकल्पिक जनमत-संग्रह (090०9 एटटाथा्गा) की व्यवस्था है | दस पूरे व एक 
अर्द्ध-कैंटन में अनिवार्य (00०$०५) तथा आढ पूर्ण व एक अर्द्ध-कैंटन में वैकल्पिक 
(00००9) व्यवस्था है । 

(0) शेष एक कैंटन आर चार अर्द्ध-कैंटनों में जहाँ स्थानीय समाओं की व्यवस्था 
है, जनमत-संग्रह का कोई प्रश्न नहीं उठता है । 

(00) कुछ कैंटनों में वित्तीय मामलों के लिए भी जनमत-संग्रह की व्यवस्था है | कुछ 
में यह व्यवस्था अनिवार्य है और कुछ में वैकल्पिक । 6 कैटरनों में वित्तीय प्रस्तावों पर 
अनिवार्य जनमत-संग्रह और 5 कैंटनों में दैकल्पिक ज़नमत-सग्रह की व्यवस्था है यदि 
प्रस्तावों की घनराशि एक निर्धारित सीमा से अधिक हो । प्रत्येक कैंटन में यह सीमा मित्र है। 
आरम्मक (फ्रऐेआएणो 

जेनेवा के अतिरिक्त, जहां सिर्फ सांदिघानिक आरम्मक (एत5ए॥ण00०फ'ं 
प४90४६) की व्यवस्था है, अन्य सब कैंटनों में सांदिधानिक और व्यवस्था सम्बन्धी दोनों 
ही प्रकार के आरम्मक की व्यवस्था प्रचलित है । दोनों में केवल अन्तर यह है कि 
झॉविधानिक आरप्मक के लिए अधिक और च्यदस्थापन रुप्बन्धी आरप्मक के लिए कप 
लोगों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है ॥ किन्हीं-किन्हीं फैंटनों में दोनों ही प्रकार के 
आरम्मकों के लिए बराबर मतदाताओं के हस्ताक्षों की आवश्यकता होती है | 

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का मूल्यांकन 
(हश्यांधकांत्य 0 96 $:%6ा 9 00९०७ 0शा०९7०९७) 

स्विटृजरलैण्ड में प्रचलित इस प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय पद्धति के पक्ष और विपक्ष के 
बिन्दुओं को जानकर ही इस व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है अथवा इसके 
बारे में निम्व निष्कर्ष निकाले जा सकते है-- 
पक्ष में त्तर्क (#हणाथा७ (0 ७ ए९०ए) 

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं 

(।) इसके द्वारा प्रजादन्त्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और जनता की 
दैनिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है । अनिवार्य लोक-निर्णय के कारण 
जनता को समय-समय पर मतदान करना पड़ता है और इस प्रकार उसे प्रशासन में 
अपनी महत्ता का अनुभव होता है । ऐच्छिक लोक-निर्णय में जनता स्वेच्छा से भाग लेकर 
महत्वपूर्ण दिषयों पर विचार करती है | 

(२) प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की प्रक्रिया के होने से जनता पर उम्चकी इच्छा के 
विरुद्ध कोई अधिनियम नहीं चोपा जा सकता है ॥ 

(3) जब कानूनों को जनता स्वयं बनाती है तो स्दमावदः वह उनका उचित रूप से 
'पालन करती है | अतः कानूनों के पालन करने की स्वाभाविक आदत का विकास होता है। 

(4) इनके द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है | शासक उसको 
'सरलतापूर्दक प्रभावित नहीं कर सकते ] राजनीतिक विषयों पर विचार करने और उन घर 
मताधिकार प्राप्त होने से जनता के प्रशासकीय ज्ञान में वृद्धि होती है ॥ 


362 /सिट्जालैग्ड छा हौरिएात 


(5) घोक-विर्घय के कारण राजनीतिक दलबन्दी उप्र महीं हो पाती ॥ जनवा को 
आागरिकता की शिक्षा मिलती है और उसमें एकता की भादना का दिकास होता है | 

(6) जनता की इस शक्ति के भय से संघीय सभा अपरिपक्व प्रस्ताव पारित करने 
से दूर रहती है समय-समय पर ऐसे प्रस्तादों को, जो लोक-इृष्छा के विरुद्ध हो सकते 
थे, संघीय समा ने तुकराया है । 

(7) लोक-निर्णय और आरम्मक दोनों जनता में गह घेतना जाम्रतं करते हैं कि वे 
विधि-तिर्माता हैं और उठकी शासन में प्रत्यत्त भूमिका है ॥ इस प्रणाली में इसलिए न पो 
अहुमत की निर्रकुशता पाई जाती है और न अत्पसंख्यकों में निराशा या अवसाद कौ 
आवना ही। 

(8) संघीय समा के निर्दाधित सदस्यों को जनता से सदा सम्पर्क स्थापित रखता 
पड़ता है और जनता की मौंगों तथा उनके हितों को घ्यान रखना पड़ता है | 

(9) गाॉँजोर (89॥०) लोक-निर्णय को राजनीतिक वातावरण का सुन्दरतम 
बैरोमीटर मानता है | इसके द्वारा प्रत्येक शत पर जनता की इच्छा या मत पध्ात हो 
सकता है । 

(0) इसके द्वारा जनता का औद्योगिक और ष्यापारिक वर्ग शासन पर अपना 
प्रमुत्व स्थापित नहीं कर पाठा है ॥ 

आइस के अनुसार “जिस प्रकार लौक-निर्णय दिधान मण्डल की मुटियों सै जनता 
की रक्षा करता है, छसी प्रकार आरम्भक उसकी मूल भूरलों का सुधार है ।* 


विपक्ष में तर्क (#हणााश्ा 06 #हशप 0 

स्विदूजरलैण्ड की यह प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय ध्यदर्था. आलोचना से परे महीं शी है। 
इसकी आलौघना में निम्नाकित शर्क दिये जा सकते हैं- 

(॥) सर्द-साधारण में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह विधि-निर्णाण णैसे 
महत्वपूर्ण और जटिल कार्य में उचित रूप से भाष ले सके ॥ अतः जनता को यह 
अधिकार प्रदान करना देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है । 

(2) इसके कारण संघीय समा के संदस्यों का महत्व कम हो जाता है और वह 
पूर्ण रुचि तथा तत्परता से कार्य नहीं करते | डिप्लोजी का भव॑ है कि “इन पद्धतियों को 
अपनाकर ध्यवस्थापिका मात्र परामर्शदात्री संस्था हो जाती है ।"* 

(3) लोक-निर्णय के भ्रुख्य सिद्धान्तों की उपेसा होती है और सूहम श्था साधारण 
बातों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है । 

(4) भतदान की उपैक्षां था मतदान में आलस्य के कारण लोक-निर्णय जनता की 
वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता | कभी-कभी सुसंगठित अल्पमव 
लोक-निर्णय में सफलता प्राप्त कर जनता की वास्तविक इष्छा का प्रदर्शन करने लगता है। 

(5) एक साधारण काम्र-काजी व्यक्ति कानून बनाने के काम में न सो विशेष रुचि, 
फुरसत और इच्छा ही होती है | दह अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देना 
पसन्द करता है। 


]. 87८6: (०पदक एलन ण्लअतला, 
2. ड/न०न 0904<३ पड एलंटासककफन जा उच्ताफटत४०१, छ 99 
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चैल्टी (८४) के अनुसार, “जनता व्यादसायिक कानून निर्माता का स्थाव 
नही से रेकती रन चह उस काम को कर सकती है | जटिल शासन कार्यों में 
साधारण नागरिकों से उपयुक्त निर्णय की आशा करना रेत में से तेल निकालना है !" 
इस तरह साधारण जनता से जटिल व्यवस्थापन प्रक्रिया में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती है। 

(0) भत्यक्ष विधि-निर्माण में समझौता पा संशोधन की गुंजाइश नहीं होती । जनता 
को किसी विधेयक के प्रश्न पर ज्यों के त्यों 'हाँ' या 'ना' सूचक सम्मति या राय देनी 
होती है। जनता को विचार-विमर्श का न तो उचित अवसर ही मिल पाता है और न 
जनमत-संग्रह से पूर्द प्रश्नों या उनका स्वरूप निश्वित करने में उसकी कोई भूमिका ही 
होती है | 

(8) वर्तमान में अधिकांश कानून राष्ट्रीय नीति से सम्बन्धित होते हैं | नागरिक 
प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थरत होने के कारण 'इन पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार नहीं करते | 
ऐसी स्थिति में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के दशीमूत होकर निर्णय लिया जाता है । 

(9) जनता द्वारा स्वीकृत हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रेषित अस्ताव, 
समझौते की भावना से प्रमादित होते हैं, किसी निर्मीक कार्यक्रम से नहीं | इससे राष्ट्रीय 
जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है| हि 

(00) जनता अधिकांशतः अन्धविश्वासी तथा रूढ़िवादी होने के कारण प्रगतिशील 
कानूनों का विरोध करती है । 

(00) यह पद्धति अत्यन्त खर्चीली और या उत्पन्न करने बाली ,है | इससे 
थोड़े-थौड़े समय के बाद देश में राजनीतिक अनिश्यय. तथा अनिश्यितता को जन्म 
मिलता है | भारत सरीखे देश में तो इसका प्रयोग सम्मव ही नहीं | 

(2) कई बार लोक-निर्णय के अनुसार मत लेने का अवसर उपस्थित होने तक 
प्रश्न सामयिक न रहकर अनावश्यक अथवा अ्रप्नासंगिक हो जाता है। 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के प्रमुख कारण 
(930 (९३७६०१5 ०० 6 50९९४ १एण]फ्ह ण॑ फास्त 0८००००प०ए७) 
विगत अनेक शतान्दियों से स्िट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का प्रयोग 
सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसकी सफलता के मुख्य कारण निम्नानुसार है--.. 

(४) जनता का चरित्र (९४७०७॥०'४ ए02८८०--प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में जनता की 
सीधी भूमिका रहती है जिसकी सफलता जनता की सुयोग्यता अथवा उच्च चरित्र पर 
निर्मर करती है। सौमाग्यवश स्विस जनता अपने कर्तव्यों और अधिकारों के पूर्ण निछावानू 
और जागरूक है जो योग्य व्यक्तियोँ को ही निर्वाचित है | स्विस निवासियाँ में 
व्यवहार-कुशलवा, राष्ट्र-प्रेम, राजनीतिक जागरूकता, उदारता जैसे सभी नागरिक गुण 
पाए जाते हैं । यहाँ के नागरिक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत हैं | यहाँ की मनता में 
विधि-निर्माण के लिए आवश्यक निर्णय शक्ति और शान्त स्वमाव दोनों बातें पाई जाती 
हैं। स्विस लोग न तो अत्पन्त रूढिवादी हैं और न अत्यन्त उग्रवादी | उनकी दृत्ति 
मध्य-मार्ग मर चलने की है इसीलिए प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की व्यवस्था द्वारा प्राप्त अपने 
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अधिकारों का वे अत्यन्त विवेकपूर्ण ढग से प्रयोग करते हैं ॥ इस तरह नागरिकों का उच्च 
चित्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को शक्ठि देने में सफल रहा है | 

(2) अजातान्त्रिक परम्पराएँ (फल्ाएपाग0० 00क्‍९क्षाएआओ--स्विदृजरतैण्ड में 
प्रत्यक्ष प्रजातनत्र की सफलता का दूसरा कारण वहाँ प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की 
चरम्परापँ हैं जो सैंकड़ों वर्षों से सुचारु रूप में चलती आ रही हैं | जनमत-संग्रह तथा 
आरम्मक के साधनों के अनेक लाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोधर होते हैं । यह सार्वजनिक 
सम्प्रमुता के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदाद करता है, व्यवस्थापिका पर अंकुश 
लगाने का कार्य करता है, नागरिकों में देश-प्रेम, झनसेवा एवं कर्च्वव्य-परायणता की 
भावना का विकास करता है, दलगव भावना को शान्त करता है तथा लगभग प्रत्यैक प्रश्न 
घर जनता के निर्णय को अन्तिम स्थान देता है | इन सम्पनों के फलस्वरूप जन-इच्छा 
के प्रतिविम्दित होने के साथ-साथ प्रशासन को सुयोग्य राजनीतिज्ञों के अनुमव का पूर्ण 
लाम प्राप्त होता है। 

(3) छटस्थता की नीति (00॥८9 ए !ए९०७७०॥१५)--स्विट्जरलैण्ड एक ऐसा देश 
है जौ तटस्थता की नीति का अनुसरण करता रहा है और जिसे विश्व के राष्ट्रों ने मान्यता 
दी है अतः यह देश सदैव रूकतें; से मुक्त रहा है और जन्‍्तर्राष्ट्रीय दिदादों और संघ्षो 
के कुप्रमाव से लगमग अछूता रहा है | अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तटरथता अपनाने का 
'कारण स्विदृजरतैण्ड आन्तरिक मामलों कौ ओर अधिक ध्यान दे सका है ॥ उसकी यह 
स्थिति देश में प्रत्दक्ष प्रजातन्त्र के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। 

(३) देश का छोटा आकार ($ग3] 572८ ०६ ॥८ (०ण७१)-वर्तमान सुग में 
प्रत्यक्ष भ्रजातन्त्रीय प्रणाती स्विदजरतैण्ड में सर्वाधिक सफलतापूर्वक इसीलिए चल पा 
रही है क्योंकि यह एक छोटा पढ़ाड़ी देश है और यहीं जनता की राप जानना सुपप है | 
स्विट्जरतैण्ड छोटै-छोटे कैंटनों में विमाजित है अतः यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से 
शासन-कार्य में भाग ले सकते हैं और लोक-सभाओं, आरम्मक एवं जनमत संग्रह के 
माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। 

(5) भ्ीमित जनसंख्या (420 7090900॥)--प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का करोड़ों की 
जनसंख्या वाले राष्ट्रों में सफल होना सम्मव नहीं है क्‍योंकि इतनी जनसंख्या में लौक 
निर्णय और आरम्मक की सफलता असम्मव है | स्विट्जरलैण्ड की जनसख्या 9) लाख 
के लगमग है, अतः वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र का सफल होना आश्चर्य की बात नहीं है । 

(6) स्थानीय स्वशासन की परम्परा (छ7वांजा ० -6८शथ $ल(६-8३०७-)--स्विस 
प्रजातनत्र की सफलता का प्रमुख कारण दहाँ की स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ हैं जिनकी 
तीन महत्वपूर्ण देनें हैं-..)) कुशल शासन, (8) स्थानीय स्वतन्त्रता एवं प्रेम और (07) 
नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा एवं अनुमव [| 

सर्विस प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है-.पडले कम्यूत, फिर-कैंटत और बाद में 
राज्य-मण्डल ।” वहाँ की जनसत्ता का आधार ,स्वायत्त सस्थाएँ हैं और जनता की इष्छा 
चहीं से प्रतिबिन्बित होकर राष्ट्रीय सस्धाओं में प्रतिष्वनित होती है | 

(7) राष्ट्रीय एकता (२४४ए०७ ए़ाग्र॥)--स्विटूजरतैण्ड विविध माषाओं, धर्मों और 
जादियों वाला राष्ट्र है, फिर भी यहाँ राष्ट्रीय एकता दिद्यमान है, विविधता में एकता भौजूद 


अत्यक्ष अजावन्त्र 365 


है धर्म और भाषाएँ स्विस राष्ट्रीय एकता के मार्म में बाधक सिद्ध नहीं हुई हैं । 
पृथकतावादी और अलगाववादी प्रवृत्तियों प्रजातन्त्र के लिए सदैव घातक होती हैं, लेकिन 
स्स प्रजातन्त्र इस अभिशाप से अछूता रहा है । 

(8) सुरुंगठित राजनीतिक दलों का अमाव (८८ जे 085०्त एगपप्य 
एथ०5)--श्रुसमठित राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को प्रोत्साहित करते है, किन्तु 
घिद्जरतैण्ड में ऐसे दलो के न होने से प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के विकास को बल पिला है | 
स्विस राजनीतिक व्यदस्था पर राजनीतिक दलों का कुप्रमाव भी नहीं पडा है। 

(9) आर्थिक असमानता का अमाव (#एडथाए८.. ० &८णातागर 
पाध्यृघ४।७-स्विस जनता में सामान्यतः तीव्र आर्थिक असमानता का अ्रमाब है | 
आर्थिक असमानता या विषमता के अमाव के कारण उनमे आपसी वैपनस्थ और सघर्ष की 
स्थिति का अभाव पाया जाता है | देश की सामाजिक और आर्थिक समःता की भावना 
स्विस जनता को एक सूत्र में बाँधे रहती है 

(१0) स्वतन्त्रता की अदम्य भावना (पष्ठी] 5ट5० ० ].थ५)-स्विट्जरलैण्ड 
हज़ारों वर्षो से एक स्वाघीन राष्ट्र रहा है। अत. यहाँ की जनता में स्वतन्त्रता की अदम्य 
भावना पाई जाती है | इस स्वतन्त्रता की भावना ने ही स्विट्जरलैण्ड की प्रजातान्त्रिक 
शासन-प्रणाली को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है । 

(70 शक्तियों का विकेन्द्रीकण (0८०लापशाड्0॥ ण॑ए०४९००७-- 
स्विट्जरतैण्ड में मिन्न-मित्र घर्मावलम्दी रहते हैं | उनकी भाषाएँ और उनके रीति-रिवाज 
सभी कुछ परस्पर मित्र हैं। अतः वे प्रशासन पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में 
नहीं रहते और शक्तियों का कैन्द्रीयकरण न कर विकेन्द्रीकरण से ही प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की 
नींव पुष्ट करते हैं | 

(2) पेशेवर राजनीतिज्ञों का अमाव (36८ ण गरए6डअंजा॥ ए0ए८०४9-- 
स्विटूजरतैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की सफलता में राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही 
है जो राजनीति को एक “पेशा या व्यवसाय” नहीं समझकर जन-सेवा का साधन भानते 
हैं । इन पेशेवर राजनीतिज्ञों के अमाव के कारण देश राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा घोटालों 
की दूषित प्रवृत्ति से बचता रहता है | 

स्विटूजरलैण्ड की प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र व्यवस्था का मूल्यांकन 
(रशएआा०ा ता $जछॉ55 0॥९९ ऐशा०टए2८९ 5एचञ९ग) 

स्विद्जरलैण्ड प्रजातन्त्र का विशिष्ट रूप है | आज विश्व में यह एक अनुकरणीय 
आदर्श बना हुआ है। 

'कीडिंग्स (005008७) के शब्दों में, “वस्तुस्थिति यह है कि -स्विट्जरतैण्ड में 
लोक-निर्णय और आरम्मक का प्रयोग निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है, यह इनकी सफलत्ता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है |” 


स्विट्जरलैण्ड ने दिखा दिया है कि प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र का प्रयोग बिना भ्रष्टाचार के 
किया जा सकता है ॥ वहाँ के प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में अनुचित दबाद, मतपत्रों की खरीद, 
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'जाली हस्ताक्षर, मतदाताओं को बहकाना आदि भ्रष्ट उपायों का प्रयोग नहीं किया जाता | 
इसके लिए मुख्यत. स्दिस फनता का उच्च चरित्र ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है | 

स्विस जनता अविवैकी, आवेशपूर्ण अथवा समस्याओं के प्रति अज्ञानी नहीं है 
848 से 952 ठक 04 बार सादविधानिक स॑शोघतों के सम्दन्ध् में मतदान हुए | इनमें 
संघीय समा द्वारा 6] प्रस्तावों पर अनिवार्य ज़नमत सप्रह हुआ जिनमें से 43 प्रस्तावों को 
जनता ने स्वीकार किया और 8 को अस्वीकार | लगमग इसी समय के अन्तर्गत 34 
संविधान सम्बन्धी आरम्मिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमें से 6 अस्वीकार हुए | इसी 
सरह 46 व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावों पर जनमत-सग्रह (.2ह७ाशः५८ एश/शटआतएा) 
लिया गया जिनमें से [7 पर जनता ने अपनी स्वीकृति प्रदाव की ॥ दो बार संविधान के 
पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव आए--880 ई. में और ॥935 ई. में, परन्तु दोनों प्रस्ताव 
अस्दीकृत हो गए | 874 ई. से 954 तक स्विस संघीय समा मे 500 से अधिक कानून 
निर्मित किए जिनमें से केवल 63 पर जनमत-सम्रद की मौंग की गई और इनमें 23 
कानून जनपत-सग्रह् द्वारा स्वीकृत हुए और 40 कानून अस्वीकृत । 

उपर्धक्त प्रत्यक्ष जनतन्त्र की पद्धतियों के प्रति स्विस जनता की पूर्ण निष्ठा है | 
रैपार्ड का कथन है कि “जब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैण्ड कौ किसी सड़क के व्यक्ति से 
यह पूछता है कि कया उसका देश प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कै प्रयोग और उसके परिणाम से 
सन्तुष्ट है तो बह निस्संदेह सकारात्मक अर्थात्‌ “हाँ में उत्तर देगा ॥ बह भ्रयोग शद्ध को 
स्वीकार न करेगा क्योंकि प्रयोग की स्थिति समाप्त हो गई है। आरम्मक व तौक-निर्णय 
का विरोध करने वालों के सन्देड् समस्त हो चुके हैं. जिस प्रकार इन प्रविधियों के 
अंध-समर्थकों का अन्यविश्दास भी समाप्त हो घुका है।” 

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि स्विस प्रत्यक्ष प्रदतन्त्र कै प्रयोग मे 
दिख के प्रजातन्त्रीय देशों के सम्मुख अनुकरणीय उदाहरण छपस्थिव किया है | 


है. प्कफएर्ड, #2. :१0८ (एन. ज॑ $त्ध्यथररगार्ट, ए. 74-75 


स्विट्जरलैण्ड के राजनीतिक दल 


(एशा॥द्या 7065 0 $ज्ां2९2009॥0) 





स्विट्जरलैण्ड की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दलीय अदगुणों से मुक्त है । फिर भी 
राजनीतिक दल देश की समी राजनीतिक संस्थाओऑ---संघीय समा, संघीय परिषद्‌ और 
अन्य सभी प्रतिनिधि सस्थाएँ अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं । इसके बावजूद स्विस 
दलीय व्यवस्था को 'दुर्दल दलीय' व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। यहाँ दलीय व्यवस्था 
'उस रूप में कार्य नहीं करती है, जिस तरह से संयुक्त राज्य अमैरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में 
कार्यरत है| 


दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण 
((४3०३९5 ण॑ छल्था८ ए279 59500) 
ब्राइस का मत है कि “स्विट्जरलैण्ड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य 
किसी लोकतान्त्रिक देश की अपेक्षा अत्यन्त कम भूषिका निमाते हैं ।" स्विंट्जरलैण्ड में 
दुर्बल दलीय व्यवस्था के निम्न निम्नाँकित कारण उत्तरदायी रहे हैं 
(१) स्विस कार्यकारिणी का स्थायित्व स्विस दलबन्दी की दुर्बलता और अशक्तता 
का प्रमुख कारण है | अपने कार्यकाल में संघीय परिषद्‌ या फेडरल कौंसिल के सदस्य 
इटाए नहीं जा सकते, अतः वे दलबन्दी के प्रप॑च में नहीं पड़ते. साथ ही संघीय परिषद्‌ 
को हटाने के लिए जनता में भी दलबन्दी की भावनाएँ विकसित नहीं होती | 
(2) फेडरल कौंसिल (संघीय परिषद्‌) का निर्माण भी दलीय आधार पर नहीं होता 
और किसी दलीय पूर्वाग्रहों तथा दुराग्रहों के आधार पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती है। 
(3) संघीय परिषद्‌ के सदस्य प्रायः पुनर्निर्वांचित होते रहते हैं अतः वहाँ दलबन्दी 
का सवाल ही पैदा नहीं होता | वहाँ सत्ता की अनुचित स्पर्धा या दौड़ नहीं है 
(4) दलबन्दी सदैव भ्रष्ट शासन-व्यवस्था (0ञाए:६ 5एशथा में जोर पकड़ती 
है । लूट-प्रथा (590॥ 5५827) में भी इंसकः विकास होता है | जहाँ शक्ति प्राप्त करने 
पर शासक-दल़ के-लोगों को पदों पर भर दिया जाता है । सौमाग्यवश स्विट्जरलैण्ड में 
यह प्रणाली नहीं है प्रथम यहाँ पर नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर की जाती हैं और 
| ऐ क्बाणकफस मम, पण-. 0-50 
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द्वितीय, पदों की संख्या भी इतनी अधिक नहीं होती कि कोई दल अपने समर्थकों को भर 
सके 

(5) स्विट्जरलैण्ड में पदों के वेतन भी इसने नहीं है कि दे महत्दाकांडी व्यक्तियों 
को आकर्षित कर सकें | 

(6) जखिट्जरतैण्ड में व्यदस्थापिका अर्थात्‌ सघीय समा की दिघायी शक्तियां 
सीमित हैं और इस सीमित क्षेत्र में भी उसकी शक्ति अन्तिम नहीं भानी जा सकती है। 
वहाँ अन्तिम शक्ति जनता के हाथों में है ॥ लोक-निर्णय, निदन्घ-उपक्रम तथा प्रत्याहरण 
(एलतचहएा, [४630७ 2०१ ए०-८श)--प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के त्तौन मुख्य उपकरण हैं, 
जिसके कारण भी दलदन्दी को अनुचित रूप से भहत्त्व नहीं मिल पाया है।॥ 

(7) स्विदूजरतैप्ड में दैधातिक एव विदेशी मामलों में कोई भतमेद नहीं होता, अतः 
दलगत सक्रियता की कोई स्थिति उत्पत्र नहीं हो पाती] 

(8) स्विस संधीय समा का अधिदेशन बहुत थोड़े दिनों तक चलता है | वह प्रायः 
एक महीने से अधिक नहीं घलता | इस अल्प अदधि में सघीय समा के सदस्य अपने 
कार्यों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको दलबन्दी की जटिलताओं में फँसने का 
अवकाश ही नहीं मिलता । 

(9) स्विस नागरिकों में आर्थिक विषमता अथवा असमानदा का अतमाव पाया जावा 
है | आर्थिक समानता के इस याठावरण में दलबन्दी की उग्र भावना को विकसित होने 
का अवसर ही नहीं मिला | 

(0) स्विस जतता का उच्च चरित्र राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखता है ॥ स्दिस 
नागरिक दलबन्दी के घक्षर से अपने को मुक्त रखते हैं। 

(7) सर्विस नागरिकों के उन्नत आर्थिक जीदन-स्तर ने भी उन्हें दलदन्दी से 
बचाया है | 

(2) प्रेशेदर था स्यादसायिक प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों के अमाव मे भा दलदन्दी 
बुराइयों को पनपने नहीं दिया है [ 

(3) स्विद्जरतैण्ड द्वारा अत्तर्राट्रीय साउच्चों में स्थायी तटस्थता” के सिद्धान्त 
को अपनाने के कारण इसे प्रवल समस्याओं या चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, 
'फततः देश में उच्र दलबन्दी की भावना का विकास नहीं हो पाया] 


दल-प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास 
(तथ स&(0०5 ०॑ एट 5८ ९३८४७ 55घ४९फ) 

948 ई. के संविधान के निर्माण के समय तक दलीय स्थिति स्पष्टठः दृष्टियोचर 
हो चुकी थी | उस समय तीन दलों की नींद पड़ चुकी थी--() उदारवादी दल॑ 
(>थथ एगा)), (0 ऋ्ान्तिकारी या उग्रवादी दल (र३तव्शु एक, 7) कैथोलिक 
अनुदार दल (७०5८ ('एाश्व्यध्डाप्छ एच) । ये त्तीनों दल आज भी विद्यमान हैं। 

उदार दल का निर्माण बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और किसानों ने मिलकर किया था । 
ये लोग 85 के समझौते (788 75० ० 8]5) द्वारा स्थापित सामती व्यवस्था के 
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विरोध में थे । 830 के उदार दल के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप ही अधिकांश कैंटनों 
में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सकी जिसमें लगमग सभी को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी | 832 ई. में उदार दल वाम-पक्ष दल से अलग हो गया और उसने अपना नाम 
क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक दल (२३त८३ एऐशथा०ट०0८ एज) रख लिया । इस दल का 
उद्देश्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना था जिसमें व्यक्ति को सर्वन्न 
राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके | उदार दल और क्रान्तिकारी दल का विरोध करने 
के लिए एक नवीन 'कैथोलिक अनुदार दला (04000 (.णाइए०७ए९ ऐश) का 
अम्युदय हुआ । सात्त कैथोलिक बहुमत दल वाले कैण्टनों में इस दल के लोगों का पूर्ण 
प्रभाव था । 845 ई, में सातों कैथोलिक कैण्टनों में इस दल के लोगों का पूर्ण प्रभाव 
था । 845 ई. में सातों कैथोलिक कैण्टनों ने अपना अलग संघ बनाया जिसका भाग 
साएण्डरबन्द (50.9900470) रखा गया । इस संघ की स्थापना से गृह-युद्ध का 
सूत्रपात हुआ जिसे एक माह में समाप्त कर दिया गया | कैथोलिकों की हार वास्तव में 
राष्ट्रीय आन्दोलन की विजय थी | 848 ई. में जब नवीन संविधान का निर्माण हुआ तो 
उदार दल एवं क्रान्तिकारी दल ने मिलकर उसे प्रगति का प्रतीक बनाने का प्रयत्त किया 
और कैथोलिक दल के उम्र विरोध के बावजूद वे काफी हृद तक उस समय सफल भी 
हुए । 

परन्तु 848 ई. के बाद उदारदादी और क्रान्त्रिकारी दलों में सहयोग भहीं रह 
सका क्‍योंकि उदारदादी उन सुधारों का समर्थन नहीं कर सके जिन्हें क्रान्तिकारी करना 
चाहते थे [ क्रान्तिकारी दल को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और उस समर्थन के आधार 
पर क्रान्तिकारी दल ने 874 ई. संविधान का संशोधन पारित कराया | तत्पश्चात्‌ 99 
तक क्रान्तिकारी दल का प्रमुत्व रहा, यद्यपि इसी मध्य 890 में देश के राजनीतिक भंच 
पर समाजवादी दल ($००७॥$४८ ९३४५) नामक एक नवीन दल का भी अभ्युदय हो 
गया। 9]8 में क्रान्तिकारी दल का पुनर्विमाजन हुआ | इसके कुछ सदस्यों ने दल की 
ग्रामीण भीति से असन्तुष्ट होकर एक नए दल “कृषक दल' का संगठन किया | 99 में 
एक जनमत-संग्र ट्वारा जनता ने ध्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व (शेणए0४०१४ एे८ए7८४०७॥८७४०/) की प्रणाली स्वीकार की | फलस्वरूप 
99 में चुनाव हुए और उसमें स्विस राजनीतिक दल प्रणाली का रूप बहुदल प्रणाली 
(र0-०2) $)४2॥) का हो गया । 

उपर्युक्त कैथोलिक, उदारवादी, क्रान्तिकारी, समाजवादी व कृषक दलों के 
अतिरिक्त स्विट्जरतैण्ड में और भी अनेक छोटे-छोटे दल अस्तित्व में आए। 935 ई. 
में स्वतन्त्र दल (॥क्‍(८फुआतआ एआ9) का जन्म हुआ । इसने कृषक दल से अलग 
होकर एक -पृथक्‌ दल बनाया | 94] ई. में प्रजातन्‍्त्रवादी दल का उदय हुआ । इसके 
अतिरिक्त साम्पवादी दल भी अस्तित्व में आया । 

स्विदृजरतैण्ड की दल-प्रणाली का इस प्रकार जो बहुदलीय रूप बना, वह अब 
तक चला आ रहा है और किसी भी एक दल को इतना प्रमुत्व प्राप्त नहीं हुआ है कि उसे 
शासन-सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त हो सके । 
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दलों का संगठन 
(07|7ंहव0व त्॑ द्वार 7377 0९5) 

स्विट्जरलैण्ड में ब्रिटेन, अमेरिका, पूर्व सोवियत संप आदि की तुलना में 
राजनीठिक दलों के सग्रठन अत्यधिक शिथिल द अव्यवस्थित हैं यहाँ ध्क कि कैंटनों 
के दलीय सगठन भी संघीय संगठन के अधीन नहीं हैं ॥ केदल समाणवादी दल को 
छोड़कर स्विदूजरतैण्ड मैं अन्य दलों के स्वतन्त्र राष्ट्रीय संगठन भहीं हैं | स्वित्त 
मतदाता दलों की अपैक्षा उम्मीदवारों के ष्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व देते हैं | 
अनेक सदस्य संघीय सम्रा में चुने जाने के पश्चात्‌ यह निरचय करते हैं कि वे किस्त 
दल से सम्बन्धित रहें | इसके अतिरिक्त संघीय समा के योनों सदनों में प्रतिनिधियों 
के बैठने का प्रबन्ध दल के अनुसार भ किया जाकर प्रदेशों के अनुसार किया जाता 
है | परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी आधुनिक समय में दलों के संगठन में कुछ 
दृढ़ता और नियमितता आने लगी है | 

संगठन अथवा ढाँचे की दृष्टि से स्रामान्यतः प्रत्येक दल के द्वीन प्रमुख अंग हैं-- 

() डायट (0०), (४) केन्द्रीय समिति (टथाएश एजांराव्ट) एवं 
(0 कार्यकारिणी समिति (52०८४७४४८ 0०आए्राएट८) । डायट दल की सर्वोच्च समा 
होती है ५ इसकी पैठक दर्ष में फ्रायः एक बार की जाती है जिसमें दल की दार्षिक रिपोर्ट, 
वार्षिक आय-व्यय, समकालीन समस्याओं आदि पर दल कै रुख और दल की नीतियों 
पर विषघार-विमर्श होता है और निर्णय लिए जाते हैं | केन्द्रीय समिति दल की 
कार्यकारिणी समिति होती है जिसका निर्वाचन प्रत्येक दर्ष डायट द्वारा होता है परन्तु 
आकार बढ़ जाने के कारण एक छोटी कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती है॥ दल 
के प्रमुख अधिकारियों में अध्यत्, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष आदि होते हैं । 


प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियाँ एवं कार्य-पद्धतियाँ 
(एग्रातटड भा ५रणरफाइ-07०2९(एा९5 ण॑ -॥०/०० 7णा।ट एग65) 


स्विटूजरतैण्ड कै प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्य-पद्धति का 
विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता हैं. 
(॥) कैयोलिक दल (0४७०८ 7गए) 

इस दल को कैथोलिक अनुदार या रूढ्रिवादी दल (एव्रशजाट 00ड८:४४१९४९ 
एशए७) भी कहते हैं। यह स्विट्जरलैण्ड का एक प्रमुख दल है ॥ साउण्डरवन्द के युद्ध 
के समय से यह दल कैथोलिक चर्च की रौतियों, नीतियों की रक्षा करने के लिए सदैव 
प्रयत्नशील रहा है ॥ आमीण कैप्टनों में कैथोलिक घर्च के प्रभाव को स्थिर रखने के लिए 
यह दल कैण्टनों के अधिकारों का झमर्थक और सघौय शक्ति के केन्द्रीयकरण का दिरेघी 
रहा है | इस दल की निरन्तर यह चेष्टा रही है कि स्विस सदिधाद से उन भागों को 
निकाल दिया जाए जो चर्घ के कार्यकलापों पर प्रतिबन्‍्ध लगाने वाले हैं ॥ दल सरकार के 
पारिवारिक मामलों और शिक्षा में हस्तलेप का भी विरोधी है ॥ दल का विश्वास है कि 
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सामाजिक समर्थन और अनुशासन तमी सम्भव है जब धर्म और शिक्षा का प्रसार हो तथा 
उसका पूरा उत्तरदायित्व चर्च पर हो । 


फ़ैथोलिक दल व्यक्ति की स्वतन्त्रता के उस रूप का समर्थक है जिसके अन्तर्गत 
व्यक्तिगत सम्पत्ति झम्दन्‍्धी अधिकार को अस्रीमित्त माना जाता हैं| दल इस बात का 
विरोधी है कि लोक-कल्याण के नाम पर व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकार से वंचित 
किया जाये और उस पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाएँ | इस दल में एक 
समाजवादी वर्ग का अभ्युदय दै जो अधिक प्रगतिशील विधारों का है। इस पक्ष के प्रमाव 
के कारण कैथोलिक दल अब श्रमिकों के सम्बन्ध में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 
अ्रमिकों के अधिकारों में पारिवारिक भत्ते, सामाजिक सुरक्षा कानूनों तथा श्रमिक संघों को 
पत्साइन जैसी बातों को अपने कार्यक्रमों में स्थान दिया है | किन्तु इसकी नीति का मूल 
अब भी रूढ़िवादिता ही है | कृषकों, श्रमिकों एवं छोटे रोजगार पाने वाले लोगों के प्रति 
इस दल की सहानुमूति शनैः-शनैः बढ़ती जा रही है । 


(2) क्रान्तिकारी दल (२४१८४ एथ0) 


832 ई. में उदारदादी दल से अलग होकर कुछ लोयों ने क्रान्तिकारी दल की 
स्थापना थी | यह दल कुछ मामलों में कैथोलिक दल का समर्थन करता है तो कुछ 
मामलों में समाजदादी दल का साथ देता है। इस तरह यह दल न तो अत्यधिक अनुदार 
है और न अत्यधिक प्रगतिशील ही । यह तो एक मध्यम-मार्गी राजनीतिक दल है । इस 
दल का विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए संघीय सरकार को 
शक्ति-सम्पन्न बनाया जाए । साथ ही यह .कैंटनों के अधिकारों को एकदम कम कर देने 
के पक्ष में भी नहीं है, क्‍योंकि यह भुख्यतः कैंटनों का ही दल है और इसके समर्थक देश 
के सभी भागों तथा जमता के सभी वर्गों में पाए जाते हैं ॥ इस दल का झुकाव इस और 
है कि जो अधिकार केन्द्र को प्राप्त हैं उनका प्रयोग यह यथासम्मव कैंटनों के सहयोग से 
करे, लेकिन यद् सहयोग इस तरह का हो कि संधीय शासन की शक्ति में ह्स न आ 
पाए | पर्याप्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए यह दल सैनिक संगठन की स्थापना पर जोर देता 
है। धर्म-निरपेक्षता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र में इस दल की पूर्ण आस्था है 
और विदेशी मामलों में यह निष्पक्षता घाइता है । यह कैथोलिक चर्च की शक्ति की वृद्धि 
का और घार्पिक स्वलन्द्रता में हस्तक्षेप का विरोधी है | यह दल सम्पत्ति के अधिकार का 
समर्थक है, किन्तु वह असीमित अधिकार के पक्ष में नहीं है ॥ 

(3) त्माजवादी प्रजातान्त्रिक दल (5०८४४५६ 02एफल०४८ एफ) 

890 ई. में समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल की स्थापना की गई | यह दल 
स्विटूजरलैण्ड के तीन प्रमुख दलों में से एक है और वर्तमान में संघीय परिषद्‌ में इसके 
दौ सदस्य हैं| यह दल सभी उद्योगों का राष्ट्रीयरण और सम्ी व्यक्तिगद एकापिकारों 
घर सामूहिक अधिकार चाहता है | उसकी नीति में इस बात पर बल नहीं दिया जाता कि 
राजनीतिक शक्ति प्रमुख रूप से श्रमिकों के हाथ में हो | यह श्रमिकों के लिए अधिक 
चेतन तथा सामाजिक सुरक्षा व बेकारी में सहायता, सभी को रोजगार देने, स्त्रियों को 
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मताधिकार देने और सघीय परिषद्‌ के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पक्षपाती है ॥ ॥97 ई. में 
स्विटूजरतैण्ड मैं स्त्रियों को मताधिकार दिया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में इस दल की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ॥ यह दल इस दात का भी समर्थक है कि जहाँ तक सम्मद 
हो, श्रमिकों को सगठित दार्ता के द्वारा अपनी दशा सुघारने के लिए प्रयत्न करते की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए और राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब संगठित वार्ता 
असफल हो जाए | इस दल का मत है कि स्विदजरतैण्ड को समुक्त राष्ट्र सघ का 
सक्रिय सदस्य बनना घाहिए ! 

यह दल इस बात का मी पक्षपाती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से व्यक्ति और 
समाज दोनों का ही कल्याण समव है । 959 के दलीय कार्यक्रम में यह स्पष्टतः स्वीकार 
किया भयां था कि “दिना किसी बच और सम्पत्ति सम्बन्धी भेदमाव के प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी प्रतिमा एवं योग्यता का विकास करने के लिए स्वतन्त्र हो ।" दस्तुतः यह दल 
'जन-सहयोग, सन्तुलित अर्थव्यवस्था तथा पूँणीदाद और समाजवाद के रुमन्वय का 
पक्षपाती है । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह दल शान्तिपूर्वक स्वैघानिक तथा 
लोकतान्द्रिक तरीके अपनाने का समर्थक है ॥ 
(4) कृषक दल (8हाजाआ एजाओ) 

कृषक, श्रमिक तथा मध्यवर्गीय दल (8हाशांआ, #वांडआड शा0 !४00॥2 0%5 
एश७) को संक्षेप में कृषक दल (सशागदाड ऐैगा)) का नाम दिया जाता है | 98 में 
उदार दल के विघटित हो जाने के फलस्वरूप इस दल का जन्म हुआ | यह 
स्विदूजरतैण्ड के छोटे दर्लो में सबसे प्रमुख है | इसका प्रधान घ्येय किसानों, कारीगरों 
और भध्यवर्गीय जदता की दशा में चुघार करना है | केदल नीति सम्बन्धी घोषणाओं के 
बजाय यह दल उन कार्यों कै करने में अधिक विश्वास करता है जिनसे उपर्युक्त लोगों 
की दशा में सुधार हो | इस दल का प्रपुख नारा है--"प्रबत्न राष्ट्रीय सुरक्षा, महान्‌ 
केन्द्रीकरण, विशाल सदीय आर्थिक सहायता, अनाज की उत्पत्ति को प्रोत्साहन, अनाज 
पर सरकार का पूर्ण अधिकार तथा सरकार द्वारा कृषि सम्बन्धी” वस्तुओं का 
भूल्य-निर्घारण 
(5) साम्यवादी दल (00प्रगण्वांत्र कर [ #0ए एन) 

साम्यवादी दल का वर्तमान नाम श्रमिक दल है । यह दल अभी तक कोई विशेष 
शक्ति प्राप्त नहीं कर सका है | इस दल पर 936 ', और 940 भें प्रतिदन्‍्ध लगा दिया 
गया था जो ]945 से हटा लिया ग्रया | इसकी नीति मुख्यतः पुद्मतन साम्यवाद पर 
आधारित रही है और इसीलिए इसे देश में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया है | इस 
दल की मुख्य नीतियां हैं--बड़े व्यापारों का केन्द्रीयकरण, दृद्धादस्था का बीमा, स्त्री 
मताधिकार, सप्ताह में 40 घण्टे कार्य आदि | 
(6) उदारदादी दल (ऋण 8३) 

उदारखादी दल भी स्विस राजनीति में प्रधान स्थान रखता था जिसने कभी 
करान्तिकारी दल के साथ सन्‌ 847 कै सदिघान के श्रीगणेश के समय शासन सम्माला 
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था किन्तु धीरे-धीरे इस दल की शक्ति में हास होता गया और आज यह एक शक्तिहीन 
तथा प्रमावहीन दल है | यह दल परम्परागत उदारवाद एवं अहस्तक्षेपवादी नीति 
(555८2) का पोषक है और समाजदाद तथा प्रत्यक्ष सधीय करों का विरोधी है । 
अधिकांश घनिक प्रोटेस्टेंट्स इसके समर्थक हैं । 
(7) स्वतन्त्र दल (4कुशआतला( शिव) 

935 ३. में स्थापित यह दल आर्थिक क्षेत्र में राज्य-हस्तक्षेप का विरोधी व 
उपभोक्ताओं के हितों का समर्थक है । कोर्डिंग्स के मतानुसार “स्वतन्त्र दल अपनी 
राजनीतिक शक्ति की दुर्घलता को अपनी भाषण-पटुता द्वारा कम कर लेता है ।“ 


स्विस राजनीतिक दल-पद्धति की विशेषताएँ 
(एल्‍४(णार5 ० 5४४55 "0दाट्यां 7479 59809) 

स्विस राजनीतिक दल-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार ऐ-- 

(]) स्विस राजनीतिक दलों का आधार कैण्टन हैं न कि सघ अथवा राष्ट्र | इसके 
दो कारण विशेष रूप से उत्तरदायी रहे $-.6) साधारण स्विरा नागरिक का यह विश्वास 
है कि उसके भाग्य का निर्धारण अधिकांशतः स्थानीय मुद्दों की राजनीति द्वारा होता है, 
संघीय मीतियों द्वारा नहीं | (8) दलों के निर्माण और संगठन का आघार प्राथमिक रूप में 
स्थानीय प्रश्न है | स्विद्जरतैण्ड में राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते स्विद्जरतैण्ड में घहुदलीय 
प्रणाली के भी कुछ विशेष कारण रहे हैं | प्रथम स्विटूजरलैण्ड में अनेक प्रकार की 
'विविधताएँ हैं । द्वितीय, स्विट्जरलैण्ड मैं-आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार चुनाव 
होते हैं जिसके अन्तर्गत छोटे-छोटे दल भी अपना अस्तित्व बनाये रहते हैं | तृतीय, 
'स्विटूजरलैण्ड में संधीय परिषद्‌ के सदस्थ एक दल के नहीं होते | वे कई दलों के 
सदस्य हो सकते हैं और यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एक ही सामान्य कार्यक्रमों को 
मानने वाले हों | संधीय समा के दोनों सदनों में भी अनेक दलों के प्रतिनिधि होते हैं | 

(2) स्विट्जरलैण्ड में अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों जैसी विषम एवं कटु 
दलबन्दी का अमाव है ( दलगत भावना का अभाव स्विस दल पद्धति की एक अनुपम 
विशेषता है । 

(3) अमेरिका के समान ही स्विदूजरलैण्ड में भी राजनीतिक दलों को संविधान में 
'कोई रथान भहीं दिया गया है, दरनू समय के साथ उनका विकास हुआ है कैण्टनों के 
सविधान में भी दलों के विषय में प्रावधान नहीं है । जब से आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली को लागू किया गया है, तब से राजनीतिक दलों को अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में 
स्थान मिल गया है। 

(६) स्विदृजरलैण्ड में विभिन्न दलों में पारस्परिक सहयोग, सम्पर्क, सहअस्तित्व एवं 
समझौते की भावनाएँ विद्यमान हैं | वे दिषमता, विरोध तथा वैमनस्य की भावना से कार्य 
भहीं करते | संघीय परिषद्‌ और संघीय समा में समी दल्लों के प्रतिनिधियों: में स्पष्टल: यही 
पे ब्यछव्याद्फ तडसत्ताफत, 
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भावना पाईं छाती है | यही कारण है कि कुछ लेखकों ने स्विस शासन॑-प्यवस्या को 
बहु-दलीय की अपैक्षा निर्दलीय कहना अधिक उचित समझा है | 

(5) यद्यपि स्विट्जरलैण्ड में भाषा, जाति एवं धर्म कौ विमिन्नताएँ विद्यमान हैं, 
शयापि राजनीतिक दलों का संगठन (अनुदार कैथोलिक दल को छोड़कर) इनमें से 
किसी आधार पर भ होकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धान्तों कै आधार पर 
हुआ है | 

(6) ख़िस दलों में “करिश्माई भेतृत्व' का अभाव पाया छाता है, जैसा कि 
इंग्लैण्ड और मारत में है । इसका प्रमुख कारण वहीँ का दुर्बल दलीय संगठन है | 

(7) स्विस यलों के चुनाव दरीके औषित्य कौ सौमा में एड्ठते हैं | वे अनुधित 
व्यय नहीं करते और राजनीतिक जीवन में शुद्धता या मूल्यों का ध्यान रखते हैं | 
'स्विस जनता पर चुनाव में जितनां कम व्यय होता है उतना शायद किसी देश में नहीं 
होदा होगा $ 

निष्कर्षतः स्विद्जरलैप्ड में राजनीतिक दलों की भूमिका उस तरह से प्रखर गहीं 
है, पैसी कि अन्य प्रजातान्त्रिक देशों में होती है। 


जापान के संविधान की यृष्ठभूमि 
और प्रमुख विशेषताएँ 


(तार 83कट्टाण्णात शात 8 शा 7९४7६5 
ण०ंताल (०ाच्ञॉणिीणा ए॑ व9एक्को) 





जापान विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र होने के साथ-साथ यह एशिया की 
एक प्रमुख शक्ति है, अतः इसके संविधान का अध्ययन करना सामयिक तथा प्रासगिक 
बन जाता है। 

जापान मुख्यत. द्वीपों का देश है ॥ होंशु (छ७॥५0), शिकोकु (9000), क्युशु 
(0५0०७) तथा होक्काइदो (प०0८४00) इसके चार प्रमुख द्वीप हैं। एशिया महाद्वीप के 
पूर्वी तट पर यह द्वीप-समूह उत्तर से दक्षिण की ओर 3800 किलोमीटर (2360 मील) 
लम्बे चाप (6०) के रूप में फैला हुआ है ॥ इसका क्षेत्रफल 3,77,384 वर्ग किलोमीटर 
(अर्थात्‌ 7,45,670 मील) है । जापान में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का घनत्व 
ज्यादा है, जो देश के लिए गमीर समस्या बन गई है | 


जापान का संवैधानिक विकास 
(एण5ाए#0ाश 06ए९७०फाशा। ए ]9930) 

जापान का वर्तमान सविधान, जिसे 'शोवा संविधान' भी कहा जाता है, दीर्घकालीन 
विकास का परिणाम रहा है | वर्तमान संविधान से पूर्व मेइजी सविधान (४थंपर 
(७७ताएाणा) लागू था जो 889 ई. में लागू हुआ था और 945 में जापान द्वारा मित्र 
राष्ट्री के सामने आत्म-समर्पण करने के पश्चात्‌ समाप्त हो गया | देश में मेइजी संविधान 
लापू होने के पूर्व कुशोवा प्रशासन तथा सामन्ती युग का प्रचलन था। 
जामन्ती युग (92-867) 

492 ई. में विनामोत्रो परिवार की विजय के साथ “शोगुन” अर्थात सैन्य शासकों 
का क्रम शुरू हुआ और इनके अधीन लगमग सात शवाद्दियों तक सामनन्‍्ती शासन का 
बोलबाला रहा | मिनोमोतो परिवार के मुखिया योरीतोमो ने सैन्य शासन की स्थापना कर - 
सारी प्रशासनिक शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं जो पहले सप्नाट में निहित थीं | इस युग 
में सामन्तों की शक्ति बढती गई और उन पर केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य नाममात्र का 
रह गया था । 


376 णाप्राव का राग्धिन 


सप्राद की 'शक्तिहीनता' की स्थिति में सामन्तों के पारस्परिक संघर्ष जारी रहे॥ 
600 में त्तोकुदावा वश ने सप्राट तथा प्रशासन पर एकछत्र प्रमाव स्थापित कर लिया 
ज्ञथा 603 ई. में इसने 'शोगुन' (5&ज८च्ण [बया0) की उपाधि धारण कर ली । 

603 से 687 ई तक तोकुगावा-शासन कायम रहा और छापान एक सामन्दी 
राज्य की तरह उमरा । सप्राट का अस्तित्व था लेकिन शासक का दास्दविक प्रधान 
त्तोकुगादा दश का अध्यक्ष 'शोगुन' होता था ॥ शोगुन शासन विकेन्द्रीकृत था | शोयून 
अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता पर न कर विमित्र सामन्ती-सरदारों पर करता था। 
कैन्द्रीय शासन के पास इने-गिने अधिकार रह गए थे, अन्यथा सभी महत्वपूर्ण शक्तियों 
का प्रयोग ज्ामत्ती सरदार करते थे | तोकुगावा शासवकाल जापान के लिए 'एकान्द्वास 
का युग' (0७:०0 06 50.9009) था. क्योंकि इस शासन की नीति जापान को बाह्य विश्व 
सै पृथक रखने की थी । 


मेइजी युग और मेइजी संविधान (867-92/ 
(आथ॥ एटम०5 4 एजाइचाएांजा) 

देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों तथा सामन्तों में व्याप्त पारस्परिक 
सपघर्षों से सामन्ती युग की इतिश्री कर दी | 867 ई. में तोकुगादा शासन की सामन्त्री 
व्यवस्था समाप्त हो यई और 868 ई. में भेइजी की पुन स्यापना से संप्राट पद की पुचाः 
सत्ता स्थापित हो गई | सप्राट मेइजी के शासत्र काल में जापान की डहुमुखी प्रगत्रि हुई । 
889 ई. मैं 76 घाराओं वाला नया सदिघान लागू हुआ | यड़ एक लिखित संविधान था 
जिसने देश में एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की थी | 

शासत की समस्त कार्यकारी, विधायी एद न्यायिक शक्तियाँ कैवल सप्राट मैं ही 
निहित थीं । इस सदियान में सम्राट को पवित्र एवं अनुल्लंघनीय (52टाल4 भाएं 
[एश0956) भाना गया था ६ इसमें स्वशासत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं था | सप्राट 
कानूत से ऊपर था | वह साम्राज्य का प्रधान था और राजसत्ता के समस्त अधिकार उस्ी 
में निहित थे । सप्राट ही- देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका स्था न्यायिक शक्तियों का 
वास्तविक कृप से प्रयोग करता था | जापान की व्यवस्थापिका को “डायट (एंथ) कहा 
जाता था, जिसका स्वरूप द्वि-सदनात्मक था ॥ उच्च सदन का नाम “प्रीर्स कमा 
(0०७४ ण॑ एथ८७ और निम्न सदन को प्रतिनिधि समा (०७६८ 0२८फाए्उव्तातभे 
के नाम से पुकारा जाता था । म्रेइजी सविधान के अन्चर्गत व्यवस्थापिका शासन का 
प्रभावशाली अग नहीं थी। यद्यपि व्यवस्थापिका मन्त्रिमण्डल के निर्णयों और नीतियों का 
सर्वथा समर्तन करती थी, तथापि उनमें ऐसे दलों का निठान्त अमाव था जिनकी निश्चित 
एवं मित्र नीतियाँ हों यही नहीं, मन्त्रिमण्डल कै निर्णयों पर विधार करने का अधिकार 
अन्य अधिशासी अर्गो जैसे प्रिवी-परिषद्‌ को भी था। संक्षेप में, डायट एक परामर्शदात्री 
संस्था मात्र शी जिसकी उपयोग कैदल राज्य कै प्रधान को अपने कर्तव्यों का चालन 
करने में सहायता एव परामर्श देना था ॥ दस्तुत: जापान में राजतन्त्र ही प्रचलित था ॥ 

मेइजी-सदिधान के अन्तर्गत एक सर्दोच युद्ध-समिति (702 $छुपत्ट्वाट फल 
(०ण्थ्ो) की भी व्यवस्था थी | इस सदिधान मैं सैन्ददाद का प्राघान्य था | मन्त्रिमण्डल 


पाणर के चॉवियन की दम और अजुच (किशेफवएँ उगा 


में भी सुद्ध एव जल-सेना के मन्त्र सैनिक अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे । सर्वोच्च 
युद्ध-समिति में सेना के प्रघान अधिकारी होते थे । नौकरशाही तथा सैन्यवादी तत्वों की 
आपसी प्रतिद्वंद्िता के कारण जापान को द्वितीय विश्वयुद्ध की स्थिति का सामना करना 
पड़ा, जिसमें जापान की पराजय हुई । वास्तव में मेइजी सविधान में सैन्यवादी प्रवृत्ति का 
बोलबाला था, और उदारवादी दृष्ठिकोण का अमाव था। 

मेइजी संविधान की आलोचना करते समय क्लाइड ने कहा है कि “इसने कैवल 
छदारवाद के सिद्धान्त को ही समाप्त नहीं किया अपितु प्रतिनिधि मान्यताओं के वास्तविक 
सिद्धान्तों को भी गुला दिया है ।” 


जापान के वर्तमान संविधान की विशेषताएँ 
, गोला एलन०7९5 ते ह€ #०ठला ९000॥0णांणा ० उ97०गे 
अगस्त, 945 में जापान ने मित्रराष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया | पराजित 
जापान के मित्रराष्ट्रों के सर्वोच्च कर्मांडर जनरल मैकआर्थर ने ] अक्तूबर, 945 को 
जापाना कंबिनेट को सूचित किया कि देश के लिए नवीन संविधान अपरिहार्य है । 
फलस्वरूप सरकार ने इस कार्य हेतु एक सर्वैघानिक समस्या-अनुसख्याभ समिति' 
(0०000 ए00)८॥ ॥१2॥8900 0०॥॥॥॥०७) की स्थापना की, लेकिन 
इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया | भवीन सविधान यथार्थ में जापानी मन्त्रिमण्डल के 
सहयोग से मैकआर्थर द्वारा ही बनाया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक 
संविधान-वेताओं द्वारा नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करवाया गया | संविधान के 
अन्तिम प्रारूप को जापान की केबिनेट ने मार्च, 946 में स्वीकार किया और कुछ 
साधारण परिवर्तनों के बाद अक्तूबर, 946 में डायट (जापानी संसद) द्वारा भी इसे 
स्वीकार कर लिया गया । 3 नवम्बर, 946 को सप्राट हिरोहितो की स्वीकृति के साथ 
ही 3 मई, 947 को यह भवीन संविधान देश में लागू हुआ | इस नवीन संविधान की 
विशेषताएँ निम्नानुसार है-- 
(0) ज़िखित, संक्षिप्त व सरल संविधान 
(ज्रह।्ा, 876 भात $9छ6 (5४0४० 
नए संविधान को “जापान का सविघान” कहा जाता है, जबकि 889 के संविधान 
को “जापानी साप्राज्य के संविधान' की संज्ञा दी गई थी | जापान के वर्तमान संविधान 
का आकार बहुत ही छोटा है । इसकी एक प्रस्तावना (एए:थए८) और 03 चारएँ हैं। 
इसके द्वारा जापान में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई । ]] अध्यायों का यह संविधान 
'लगमग 20 घृष्ठों में है । इसकी भाषा बहुत सरल और चुस्पष्ट है 
(2) संविधान एक सर्वोच्च कानून के रूप में 
(एजाडए000॥ 95 8 57झ्ञाष्टग7० (०) 
नवीन सविधान जापान का 'सर्वोच्च कानूना ($प्ए॥था० 7.3७) है | शासन का 
'कोई भी अंग सविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लघन नहीं कर सकता ) संविधान ने 
4. (४०० 2 मं, : पर कि ए३5..9 50. 
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स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि शासन की ऊत्येक शाखा के कर्मचारियों को रूदिधान 
को पूर्ण मान्यता देनी होगी, अर्थात्‌ सम्राट, मन्त्री, संसद्‌ू-सदस्य, न्यायाधीश आदि इस 
रूविपान के अन्तर्गत रखकर ऊपनै-ऊपने क्षेत्रों में भूमिका निमाएँगे और संविधान की 
सीमाओं का उल्लघन नहीं करेंगे | 


(3) अनुपम प्रस्तावना, जन-प्रमुसता एवं उदात आद्शों की स्थापना 
((प्रावष्ट प्रिष्यागर2, 00एॉ2'5 5052० ट्राए३ 55 पट ॥3655) 
सदिघान का प्रमुख आकर्षण इसकौ प्रस्दावदा है जिसमें जनता को राक्ति का 
आदि-स्रौत माना गया है | ऐसी सुन्दर प्रस्तावना अन्यत्र देखने को कम ही मिलती है ] 
इस प्रस्तावना (वरि८आग2) में... 
(7) समी राष्ट्रीं के साथ शान्ति एव सहयोग बनाए रखने पर बल दिया गया है। 
(2) युद्ध की निन्‍्दा की गई है।॥ 
(3) शासन को एक पदित्र चरोहर (53270 प्रप्॒ह्)) घोषित किया गया है| 
(4) शासन-स्तत्ता कां सोत जनता है और उत्तका सचालन भी जनता के 
प्रतिनिधियों को ही सौंपा गया है| 
(5) जापात की छजबता ने अपनी सुरक्षा के लिए दिश्द के शान्स्िष्निय राष्ट्रों की 
भ्याय-भादना और सदूमावना में दिश्दास प्रकट किया है | 
(6) जनता ने अन्तर्रट्रीय साम/जिक व्यदस्था में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करने 
की दृढ़ आकाश्षा प्रकद की है। 
(7) जापानी जनता ने विश्द से दासता, अत्याचार, शोषण एवं असहिष्णुता को 
'पिटाले का संकस्प व्यक्त किया है। 
(8) अन्त में, जापानी जनेता ऊपने राष्ट्रीय सम्मान, दृढ़-सकल्प और 
सामाजिक-साधर्नो द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा करती है | 
सविधान की इस सुन्दर प्रस्तावदा की शब्दादली इस प्रकार है-- 
“हम, जाएन के लोग, सदा-तसर्ददा के लिए शान्ति की कामना करते हैं _... हम 
'शान्ति की स्थापत्रां के लिए तथा ऊत्पादार, दासता एवं उत्दीडन और असहिष्णुता को 
सदा-सर्वदा के लिए घरती से मिटा देने के तिए कटिदद्ध होकर अन्तर्रद्रीय समाज में 
सम्मान का स्थान घाहते हैं [") 
इस तरह सदिघान की प्रस्‍्त्तावना में अन्तर्राह्ठीय सहयोग और सद्भाव, विश्व 
शान्ति, साम्राज्यवाद और शोषण की समाप्ति त्था युद्ध का निषेध करने का सकल्प घ्यक्त 
किया गया है | 


॥. "फटएचच्कपोल रण ऐैट (.0:ब्राफाजा. 
4 2. एष्गाएोंद छा 7शुबा८४८ एजणाएए०व. 

3. “२४६, छोड 4 बा ८5८ एक्ट ठ०७ता८ ए००८०६ ईज था एश८... ह 0०प्रार ॥0 0००एएच शा ऐेजाए्पापव 
पग्एद हा गए णालाक्रपजाओं ३०पला-कएयाड जि ऐड [नज्ड्टयल्‍ करा ई 05800, ४७९ एीए फै्याओपराला: 
रण एुलागाव अप ६डजटाओ, जद फृतटउकएए 2छे गराकजेटयगा ०८ (जि जॉ] प्रणाल रिजप एए प्डाप 

-नसिच्थ्ताफि८ री ऐ (008:पडजा खाई उलूपका.. 
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($) युद्ध का परित्याग (एशाएालं3घंग ए॑ एड) 

जापान के सविधान में युद्ध का परित्याय किया गया है तथा दूसरे राष्ट्रों के 
साथ विवाद निपटाने के लिए बल प्रयोग या घमकी का परित्याग करता है | विश्व के 
अन्य किसी भी देश में संविधान में युद्ध के परित्याग की बात का समावेश नहीं किया 
जया है। 
(8) जनतन्त्र का समर्थक (5णएएणाल ण॑ ऐआ0थ३०७) 

वर्तमान सदिघान में वास्तविक प्रजातान्त्रिक शासन की स्थापना करने की दिशा में 
उल्लेखनीय कदम उठाये गये हैं | इसमें लोकप्रिय प्रमुता का समावेश (#5घ्थांगा ए 
ए?०7एंथ 50९थ2ंटण0) किया गया है | सप्राट को वास्तविक शक्तियों से वंचित कर 
दिया गया है | अब डायट (जापान की सस॒द) शासन-सत्ता की सर्वोच शक्ति है । डायट 
के दोनों संदनों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है | निम्न-सदन का गठन जनता के 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, इसलिए यह लोकप्रिय सदन है तथा उच्च 
सदन से अधिक शक्तिशाली है ( जापान का मन्त्रिमण्डल ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी है | 
सविधान द्वारा समी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया है | स्त्रियों को पहली बार 
मताधिकार प्रदान किया गया है । सविघान में नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं 
का भी उल्लेख किया गया है । 
(6) एकात्मक संविधान (एप्राता३ 000) 

जापान का संविधान एकात्मक है, यद्यपि प्रशासन की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण की 
व्यवस्था है | सविधान द्वारा शक्तियों का कोई विमाजन नहीं किया गया है | सम्पूर्ण 
शक्तियों का ज्रोत केन्द्र है। 'डायट' (000 के अधिनियमों से प्रान्त अपनी शक्तियाँ प्राप्त 
करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार ही इन शक्तियों को घटाया-बढ़ाया जा सकता 
है । प्रान्त अधीनस्थ इकाइयाँ हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग 
करते हैं। 
(0) संसदीय शासन (एथशणथाक्षपए 00प८पाफावग0) 

जापान में संसदीय शासन व्यदस्था का प्रचलन है | जापान का राजा या सप्राद 
नाममात्र की कार्यपालिका है, जिसके हार्थों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और उसकी 
स्थिति ब्रिटिश राजा के ही समान है | रार्वोच्च ज्रशारानिक सत्ता उसकी भन्जिमण्डल में 
निहित है जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होता है | 

संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका के सदस्यों 
में से होता है । प्रधानमन्त्री का चुनाव डायट करती है | अन्य मन्त्रियों का चयन 
प्रधानमन्त्री करता है जिनका डायट का सदस्य होना अनिवार्य होता है | जापानी सविधान 
के अन्तर्गत जापान में डायट के गैर-सद्रस्य व्यक्ति भी मन्त्री बनाए जा सकते हैं। ब्रिटेन 
में ऐसा नहीं हो सकता | संविधान यह भी घोषित करता है कि केबिनेट का उत्तरदायित्व 
डायट के प्रति होगा और डायट का विश्वास खो दैने पर केबिनेट को त््याग-पत्र दे देना 
होगा अन्यथा उसे ]9 दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन को भय करना होगा। 
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(8) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (6लृलठदा८९ छ ॥0त८ंआ३) 

संविधान में एक स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है | न्यायालदों 
के न्यायाधीश केवल महामियौग द्वारा ही अपने पद से हटाए जा सकतै हैं और उनके 
कार्यकाल में उनके देतन तथा भत्तों में कमी नहीं की जा सकती | समी न्यायाधीश अपने 
कार्य में स्वतन्त्र हैं| 


सदविघाच की पारा 8 के अनुसार जापान में न्यायिक पुनरावलोकन (9८ 
ए८७८७) की भी व्यवस्था है. अर्थात्‌ सर्दोच्च न्यायालय सविधान का सरक्षक है और 
उसे डायट द्वारा पारित कानूनों की साविधानिकता की जौँच करने का अधिकार है। 
जापानी न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर 
सामान्य निर्वाचन में जनसाधारण का अनुमोदन प्राप्त करना होता है | इस प्रकार की 
ध्यवस्था भारत, सयुकत राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के सविधान में उपलब्ध नहीं 
है। 


(9) अचल या कठोर सदिधान (राह्माव एछाडएएच्च००) 

जापानी संविधान अचल था कठोर अथवा अनमनीय (सट्टा) है और इसके 
सशोघन की विधि काफी कठिन है, परन्तु यह किसी भी तरह इत्तना कठिन नहीं है कि 
इसे व्यावहारिक रूप देने में समुक्त राज्य की भाँति कठिनाई हो | जापानी संविधान के 
सशोघन की विधि सविधान की धारा 96 में इस प्रकार दी गई है-... 

"संदिघांन में सशोधन के प्रस्ताव का आरम्भ डायट द्वारा किया जाएगा, जिसके 
पक्ष में प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का मत होना 
आवश्यक है | उसके डाद सशोघन के प्रस्ताव पर लौकनिर्णय (२टाद्षिधाएणा) कराया 
जाएगा। लोकनिर्णय में भाग लेने दाल मद॒दाताओं की बहुसख्या का मत संशोधन के पक्ष 
में हौने पर संशोधन स्वीकृत माना जाएगा । उसके घुरन्त बाद सप्राट ऐसे सशोधन को 
जनता के नाम से सविघान के आवश्यक अग के रूप में घोषित करेगा [० 

स्पष्ट है कि जापान के सदिधान में सशोधघन करना सरल नहीं है, क्योंकि डायड के 
दोनो संदरनों के दो-तिहाई बहुमत से पास होने पर भी सशोधित प्रस्ताव को जनता के 
समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है और जनमत-तस्तग्रह (एथटाध्यातणगा) में बहुमत 
हारा समर्थन प्राप्त करने पर ही उनको स्वीकार किया जाता है ॥ यद्यपि 947 ई. से 
लेकर अंब तक जापानी सदिघान में कोई सशोधन नहीं किया गया है, किन्तु यह कठोरता 
जापान के चतुर्मुखी विकास में बाधक नहीं बची है। 

(॥0) मौतिक अधिकारों व कर्त्तव्यों का समावेश 
(शेएशंंडाता 0 7ए70गालज३ संह#७& 200 0च८५) 

जापान के सदिघान में अधिकारों व कर्त्तव्यों का उल्लेख तीसरे अध्याय में किया 

गया है और इसकी 0 से 40 तक की घाराओं का सम्बन्ध इसी महत्त्वपूर्ण विषय से 
3. वंशबण-्म्ट (एमे:वैवएजा -- प्लेट 96. 


ब्यणव के सकिदान की उछ्ट्रनि और अगर वियेकवाएँ 38] 


है | सविधान में कहा गया है कि ये अधिकार “शाश्वत और अनुल्लघनीय' हैं तथा ये 
स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं | सविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सूची बहुत 
बडी है | सविधान में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, गैर-कानूनी बन्दीकरण से 
मुक्त होने की स्वतन्त्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि 
विभिन्न अधिकारों की व्यदस्था की गई है ॥ सदिघान नागरिकों के रोजगार पाने के 
अधिकारों को भी मान्यता देता है । 
सविधान में कुछ कर्त्तव्यों की भी व्यवस्था है जैसे--सविधान की घारा 30 के 
अनुसार नागरिक कानूनों द्वारा निर्धारित करों का भुगतान करेंगे | 
सयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की भाँति जापानी सविघान मे सर्वोच्च न्यायालय 
'को मूल अधिकारों का सरक्षक नहीं बनाया गया है। 
(0 द्वितीय सदन की रचना 
(ए०४905फण 0 $०ए0णाते (आटा) 
ब्रिटेन, भारत और अमेरिका आदि देशों की भाँति जापानी ससद डायट के दो 
सदन हैं, लेकिन डायट के दूसरे सदन की रचना का आघार उक्त तीनों ही देशो के 
द्वितीय सदन से मित्र है | जापान का द्वितीय सदन भी जनता का प्रतिनिधि है और 
उसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ॥ जापान में सगठन की दृष्टि 
से दोनों ही सदनों में समानता स्थापित की गईं है, लेकिन शक्तियों की दृष्टि से वे समान 
नहीं हैं | द्विताय सदन की शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा कमजोर है | अतः प्रथम 
संदन ही शक्तिशाली है। 
(१2) धर्म निरपेक्षता (5९८४७ 
पहले जापान में शिम्टो धर्म, राज्य-घर्म था, किन्तु नवीन संविधान द्वारा समी घ॒र्मो 
को स्वतन्त्रता दी गई व धर्मनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दी गई है | धर्मनिरपेक्षता की 
यह अवधारणा जापानी सविधान को गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदाव करती है | 
(॥3) स्थानीय स्वशासन का प्रावघान 
(शण0भंतञ्ञज्ा 00.००) 52०६-5०) 
संविधान की घारा 92 से 95 तक में स्थानीय स्दशासन का प्रावधान किया गया 
है । स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था जापान की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का मूलाघार 
बन गई है | इसने देश की प्जातान्व्रिक व्यवस्था को, सशक्त बनाया है. $ 
(4) दोहरी प्रणाली की समाप्ति और नागरिक शासन की सर्वोच्चता 
(हा 00 002 5५अद्या क्षत 50ज़ा३८ए ७ भी (507शशप्रणाऐ 
जापान के नदीन संविधान में दोहरी प्रणाली (युद्ध परिषद्‌ तथा भन््रिमएडल) को 
समाप्त करके सैनिक प्रशासन को नागरिक प्रशासन के अघीन कर दिया है | वर्तमान 


संविधान में नारिक प्रशासन अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल की सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है | 
मन्त्रिमण्डल ही सैन्य-प्रशासन पर नियन्त्रण रखता है । 


382 प्याणात्र क्र साशिधात 


(5) यहुसदस्यीय निवर्चिन क्षेत्रों की व्यवस्था 
एीनप-कालाफस (जा5ंए्रद्ा८ा25) 

जापान में बहु-सदस्यीय निर्दादन क्षेत्रों का प्रघलन है. जिसके अन्तर्गत 3 से 5 
प्रतिनिधियों का निर्दाचद्र किया जाता है | केवल अगामी द्वीप समूह इसका अपवाद है, 
जहाँ कम जनसख्या होने के कारण केदल एक ही प्रतिनिधि का निर्दायन होता है । 

उपर्युक्त विशेषदाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जापान का दर्तरान 
सदिधान युद्ध-पूर्व के सदिघान की द्वुलना में क्रान्तिकारी, लोकठःन्द्रिक, प्रगतिशील और 
शाक्तिदादी है | माकी के अनुसार “यह छापानी जनता को लौकतान्त्रिक क्रान्ति के 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाम कराने दाला ठया घुराने सर्वसत्तादाद को पुनः 
स्थापित होने से रोकने दाला है ३" 


व्‌ उ्नछणकह ऑ>0 (उरचत्राव्का बाते एजआरड मत उँग्पूणा 9 727 


मूल अधिकार और कर्त्तव्य 
(प्रापशाशा।श सिष्टी/5 शाते 00085) 





जापानी सविधान मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों का एक उत्कृष्ट प्रलेख या दस्तावेज 
है। सन्‌ 889 ई. के सविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी । नवीन 
सविघान भी मूल-अधिकारो तथा कर्त्तव्यों को समाविष्ट करता है | 

जापानी सविधान द्वार प्रदत्त अधिकारों में वे सभी अधिकार सम्मितित हैं जो अन्य 
प्रजातन्त्रीय देशों के सविधान में पाए जाते हैं, पर दो ऐसे अधिकारों का बी वर्णन है जो 
दूसरे देशों के सविधानों मे नहीं पाये जाते | ये अधिकार विदेश-गमन और 
राष्ट्रीयता-त्याग से सम्बन्धित हैं | संकटकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन आदि के 
लिए कोई विशेष उपबस्ध या भ्रावधान नहीं रह गया है] 

मूल अधिकार 
(7697094/ 8॥5) 

वर्तमान संविधान में अधिकारों का विस्कृत उल्लेख किया गया है | संविधान के 
अध्याय 3 में जनता के अधिकारों व कर्त्नव्यों का विवरण दिया हुआ है । इस अध्याय में 
१0 से 40 तक, अर्थात्‌ 3] धाराएँ हैं जिनमें से केवल तीन धाराओं, में ही कर्त्तव्य का 
विवरण है | शैष 28 घाराओं में अधिकारों का वर्णन किया गया है ) 

जापानी संविघान में अधिकारों के दर्णन में कोई क्रम नहीं है, अतः निश्चयपूर्वक 
यह कहना कठिन हैं कि संविधान कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है | फिर भी 
वर्णन की दृष्टि से हम उसको निम्नांकित शीर्षकों में विमाजित कर सकते हैं-.. 

() वैयक्तिक अधिकार (॥07900० एाष्टो7७)--संविधान की 3र्वी घारा मैं कहा 
गया है कि “जनता के प्रत्येक सदस्य का व्यक्ति के रूप में आदर किया जाएगा । 
व्यवस्थापिका तथा अन्य शासन सम्बन्धी कार्यों में जीवन, स्वतन्त्रता तथा शिक्षा प्राप्त करने 
का अधिकार, जहाँ तक सार्वजनिक कल्याण में बाघ> भ हो, मुख्य विचार का विषय 
होगा ।” स्पष्ट है कि जापानी संविधान में व्यक्रित को समाज का अवयव (0फकआ) 
स्वीकार करते हुए उसके व्यक्तित्व (पताज्॑6०७छ) को महत्त्व दिया गया है प्ाकि 


प्रत्येक नागरिक को अपना य्यक्तित्व (९८णजाआए) विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त 
हो सके | 


१४३ प्राएव का सिर 


(2) समातता का अधिकार तराहा॥ ० ६4०७॥७)-जापानी सविधान की धारा 
4 घोषित करती है कि “कानून कै अन्तर्गत शमी व्यक्ति समान हैं और जात-पौंत, 
सामाजिक त्थिति या वश सदूमाव के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 
विभेद नहीं किया जाएगा ।“ इस दद्देश्य की प्राप्ति कै लिए राज्य द्वारा लॉर्ड तथा 
चीयर (९८८४) की उपाधि को मान्यता नहीं दी गई है। साथ ही यह भी व्यवस्था की 
है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सम्माननीय उपाधि अथवा अन्य किसी प्रकार का 
आदर-चिह्न प्राप्त हो तो वह उसके आधार पर वैधानिक रूप से किसी विशेषाधिकार 
का प्रयोग नहीं कर सकेगा और इस प्रकार की सम्मानवीय उपाधियाँ केंदल उसी 
घ्यक्ति तक सीमित रहेंगी । उसकी मृत्यु के परचात्‌ दह उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त 
नहीं होगी, जैसा कि ब्रिटेन में है | 

धारा 24 के अनुशार विवाह केवल स्त्री-पुरुष की राहमति से शी हो सकता है और 
उसमें पति-पत्नी के राप्रान अधिकारों के आधार पर पारस्परिक सहयोग बनाए रखने का 
निर्देश है | घारा 24 ही यह प्रावघान करती है कि राज्य-पति-पत्नी के घुनाव, सम्पत्ति 
का अधिकार, छत्तराधिकार, निवास, तलाक तथा विवाह और परिवार सम्बन्धी अन्य 
विषयों में वैयम्तिक प्रत्रिता और रत्री-पुरुष की सारमूत समानता के दृष्टिकोण से विधि का 
निर्माण करेगा । 

घारा 24 के अनुसार पिपि में लिंग-भेद के आघार पर कोई अन्तर नहीं किया गया 
है और कृषि-भूमि तथा अन्य शाम्पत्ति भें स््री-पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए गएं 
हैं, लेकिन व्यवहार में प्राय. लड़कियाँ पिता की रूम्पत्ति में भाग नहीं लेती | जापान में 
देश्या-यृत्ति का निषेप करने वाली विधि भी लागू है तथा अन्य प्रकार [की समानताएँ 
स्थापित करने का भी प्रम॑त्त किया गया है । उल्लेखनीय है कि अधिकाश जापानी स्थ्रियाँ 
अपने अधिकारों की ओर ध्यान नहीं देती हैं । 

(3) राजनीतिक अधिकारों को चुनने य हटाने का अधिकार (२8४ ० छाल्टााह 
270 एफब्गाह 000८ 0त८०9७--सदिघान की घारा 5 के अनुसार 
शजनीतिक अधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जापानी प्रजायतों को रारवमौम वथस्क 
मताधिकार प्रदान किया गया है | इन निर्वाचनों में गुष्ठ मतदान की स्यवस्था की गई है 
क्योंकि इनके अभाव में घ्यक्तियों को अपने अन्तःकरण के अनुसार मत देने की स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं हो पाती है 

(4) याचिका का अधिकार (एाहां ता ए७४००)-- घारा 6 के अनुसार प्रत्येक 
ज्यक्ति को क्षविपूर्ति, सार्वजनिक अधिकारियों के निष्कासन, कानूनों, अध्यादेशों के 
विनियमों के निर्माण अथवा विखण्डन था सशोधच के लिए तथा अन्य इसी प्रकार के 
मामलों के लिए शान्तिपूर्क यादना करने के का अधिकार देते हुए यद स्पष्ट कर दिया 
गया है कि ऐसी य्राचिका प्रस्तुत करने के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद या 
अन्तर नहीं किया ज़ाएगा। 

यह अधिकार विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया है क्योंकि अमेरिका की भाँति 
जापान में भी डाइट प्रत्येक अधिदेशन में हजारों यायिकाएँ प्राप्त करती है जो उसके हारा 
समिदियों को भेज दी छाती हैं और उनमें से अधिकाश पर कोई कार्यदाही नहीं होती । 
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(5) क्षतिपूर्ति का अधिकार (शाश्ा( ७ 0०एला:0००)--सविधान घारा ॥7 
और 40 नागरिकों को द्वातिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देती है | घारा 40 में 
उल्लिखित है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी और नजरबन्दी के पश्वात्‌ निर्दोष 
घोषित कर दिया जाता है तो वह उपबन्धित कानून द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राज्य से 
प्रार्थना कर सकता है | 


(6) शोषण के विरुद्ध अधिकार (राष्ठा। ०( [प०7-छ४.७/०७७०ा)--सदिघान की 
घारा 8 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है । इस धारा के अनुसार किसी भी 
व्यक्ति को किसी भी तरह के बन्धन में नहीं रखा जा सकता । किसी भी च्यक्ति से 
उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कोई काम नहीं कराया जा सकता अर्थाद्र सविधान में 
देगारी की प्रथा का निषेध कर दिया गया है | बलातू दासता के दण्डस्वरूप ही अपराधी 
पर लादी जा सकती है। 


(7) विष्वर, अन्तःकरण एयं घर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (छाह्र॥ 0 
छ०2600 ता एफ5७ट्टाए, छ४७ 50१ एटएु०)--सविधान की 9वीं घारा में विचार, 
अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्द्रताओं की गारण्टी दी गई है । घारा 20 मे उल्लिखित है 
कि किसी भी धार्मिक संगठन को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और न वह किसी 
राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकेगा | किसी घार्मिक कृत्य, पर्व, रिवाज में भाग लेने 
के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा | राज्य और उसका प्रत्येक विषाग 
घार्मिक शिक्षा एवं प्रत्येक प्रकार के धार्मिक कृत्यों से अलग रहेगा | स्पष्ट है कि जापान 
को एक घधर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ॥ 

(8) अभिव्यक्ति, जीवन एवं रवाघीनता का अधिकार (रॉह॥४ ए॑ रितु॥ण्ड्डणा, 
[4/९ ७06 7४०९१०४७)--सदिघान की धारा 2] जापानी नागरिकों के लिए संगठन, समा, 
भाषण, मुद्रण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करती है | परन्तु इस अधिकार 
के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं । असाधारण परिस्थिति 
अथवा संकटकाल में इस प्रकार की स्वतन्त्रता को स्थगित किया जा सकता है। 

जापान के सविघान की घारा 3] में यह व्यवस्था की गई है कि “किसी व्यक्ति कौ 
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार से जीवन 'या स्वाधीनता से वंचित 
नहीं किया जाएगा और न ही उसके विरुद्ध दण्डित कार्यवाही ही की जा सकेगी [" इस 
धारा से स्पष्ट है कि जापान में अवैध बन्दीकरण नहीं हो सकता ! अर्थात्‌ किसी भी व्यक्ति 
को कानून ड्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दण्डित किया जा सकता है या बन्दी 
बनाया जा सकता है 

जीवन और स्वाघीनता के अपहरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया स्थापित करने के 
राजकीय अधिकार को धारा 32 से 39 द्वारा परिसीमित किया गया है। 

घारा 32 में उल्लेख है कि “किसी व्यक्ति को न्यायालय में जाने के अधिकार 
से दचित नहीं किया जाएगा ।" सविधान की 33वीं और 34वीं धाराएँ व्यक्तियों को 
अदैध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करही हैं | घारा 34 के अनुसार उपबन्धित किया 
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शया है कि “किसी भी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा 
जब तक उसे उसके अपराधों के बारे में बता नहीं दिया जाए | उसे अविलम्ब बकील 
करने की सुविधा प्रदान की जाएगी । किसी भी व्यक्ति को उस समय त्तक बन्दी नहीं 
बनाया जाएगा णव तक बन्दी बनाए छातने का पर्याप्त कारण विद्यमाव न हो ॥ यदि 
ब्यक्ति उस कारण को जानना घाहेगा तो वह उसके दथा उसके वकील की उपस्थिति 
में खुले न्यायालय में भदलाया जाएगा ॥" घारा 35 में उल्लिखित है कि "सभी 
व्यक्तियों को अपना गृह-प्रपत्रों और सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रवेशों, तलाशियों और 
अमिग्रहण के विरुद्ध सरक्षण का अधिकार दिला पर्याप्त कारण के जारी किए गए और 
विशेष रूप से तलाशी लिए जाने वाले स्थानों और अभिग्रहण की जाने दाली वस्तुओं 
का वर्गन करने वाले अधिपत्रकों की धारा 33 के उपबन्ध के अतिरिक्त विनष्ट नहीं 
किया जाएगा ॥“ उल्लेखनीय है कि दण्ड-प्रक्रिया में इस घारा की व्यवस्थाओं का 
आदर किया गया है पर प्रशासनात्मक प्रक्रिया के अन्तर्यत बिना अधिप्ञ्र (७'शाओआ।) 
के भी उपर्युक्त कार्य किए जा सकते हैं | 

धारा 36 के अनुसार लोक-अधिकारियों द्वारा यातना या निर्दयतापूर्ण दण्ड देना 
दर्फित है | धारा 37 के अनुसार व्यवस्था है कि “फौज़दारी मामलों में अपराधी को 
शीघाविशीघ्र सार्वजनिक सुनदाई की सुविधः प्रदान की जाएगी | उसे सब गदाहों की 
परीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा तथा उसको सार्वजनिक व्यय पर अपनी ओर से 
गवाहों को प्राप्त करने की अनिवार्य प्रक्रिया का अधिकार होगा | अनियुक्त को हर समय 
एक योग्य वकील की सहायता प्राप्त होगी जिसे यदि वह स्वय के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करने 
में सफल न हो तो यह कार्य राज्य को सौंप दिया जाएया ।* 

धारा 38 मैं उपबन्धित है कि “किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने के लिए 
विदेश नहीं किया जाएगा | किसी दबाव, यातना या घमकी अथवा दीर्घकालीन बन्दीकरण 
के कारण की गईं अपराध-स्वीकृति को प्रमाण नहीं माना जाएगा ॥ किसी व्यक्ति को उन 
भामलों में दोषी नहीं ठहराया जाएगा और न ही दण्डित किया जाएंगा, जिसमें प्रमाण 
केबल उस पज्यक्ति की अपराध-स्वीकृति ही हो ।” 

घाडा 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए अपराधी नहीं 
ठहराया जाएगा जो किए जाने के समय॑ कानूत की दृष्टि से अपराघ न हो | एक ही 
अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे 
दो बार दण्डित किया जाएगा। 

(9) निदात्त-व्यदस्था, विदेश-गमन, राष्ट्रीयता के परित्याग आदि के वैयक्तिक 
अधिकार (वतांप शाह्ा७.. त॑ एच्डांदथारट,. हल. प्रा. बात 
(८८ )--सविघान की घारा 22 में यह प्रावधाव रखा गया कि “प्रत्येक व्यक्ति को 
निवास तथा व्यवसायों को चुनने तथा बदलने की स्वतन्त्रता होगी ।" कोई व्यक्ति ऐसा 
व्यवसाय नहीं चुन सकेगा जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पडती हो | 

धारा 22 में यह व्यवस्था भी की गई है कि “सभी व्यक्तियों की विदेश छाने छथा 
अपनी राष्ट्रीयता का परित्याय करने की; स्वतन्त्रता अशुण्ण रहेगी ।” विदेश जाने और 


ड्ूल आधिकार जौर कक़व्य 387 


शाष्ट्रीयता का परित्याग करने जैसे दोनों अधिकारो का प्रावधान अन्य देशों के सविधानों में 
नहीं पाया जाता है! 

(१0) शिक्षा का अधिकार (शाह्ठा। ते ६0७८४७७)--जापान के संविधान में शिक्षा 
के अधिकार को स्थान किया गया है | घारा 23 में शिक्षा की स्वतन्त्रता की भारण्टी दी 
गई है | धारा 26 में स्पष्ट किया गया है कि लडकों और लडकियों को कानून ह्वारा 
निर्धारित की गई साधारण शिक्षा प्राप्त कराना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा और ऐसी 
अनिवार्य रिक्षा निःशुल्क होगी । जापान से अशिक्षा समाप्त हो गई है $ 

(7) समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य का अधिकार (रहा 
0 5$0टांग "८४5, 5०८७७ थात १४०७/०---जापान का संविधान नागरिकों को समाज 
कल्याण, सामाजिक सुरक्षा व कार्य का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है | संविधान की 
घादा 27 में सभी व्यक्तियों को रोजगार का अधिकार प्रदान किया गया है | इस घारा की 
शब्धादली इस प्रकार है-..“सभी व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार रहेगा । कार्य 
करना उनका कर्त्तव्य भी होगा $ वेतन, काम करने के घण्टे, आराम की अवस्थाएँ तथा 
कार्य सम्बखी अन्य दशाएँ कानून द्वारा निश्चित की जाएँगी । बच्चों का शोषण नहीं किया 
जाएगा ।” सविधान की घारा 25 समी लोगों के लिए स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन का 
न्यूनतम-स्तर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है और सरकार को यह निर्देश देती 
है कि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में लोक-कल्याण, सुरक्षा तथा लोक-स्वास्थ्य का विस्तार 
करने का प्रयास करेगी | इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 
संविधान की 25वीं घारा की व्याख्या करते हुए घोषित किया है कि यह एक वैधानिक 
अधिकार न होकर एक नीति-निर्देशक तत्त्व मात्र है | इसलिए संविधान की घारा 28 
कर्मचारियों को संगठित होने और सामूहिक रूप से शर्तें तय कर कार्य करने का अधिकार 
देती है । 

(2) सम्तत्ति का अधिकार (छठ त॑ शरकुथए)--सम्पत्ति का अधिकार एक 
विवादग्रस्त अधिकार है । इस अधप्रिकार को उस समय तक न्यायोचित उह्दराया जाता है 
जब तक एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और दूसरे व्यक्ति के समान 
विकास में बाधक नहीं बनता हो । अतः इस दृष्टि से शम्पत्ति का अधिकार कमी भी पूर्ण 
नहीं कहा जा सकता | अतः जापान का संविधान सीमित रूप में सम्पत्ति का अधिकार 
प्रदान करता है | घारा 29 मे सम्पत्ति के स्दामित्द और घारण करने के अधिकार को 
मान्यता दी गई है । पर साथ ही यह भी कहा गया है कि सम्पत्ति का अधिकार 
लोक-कल्याण की अनुकूलता में कानूम द्वारा परिभाषित किया जाएगा और व्यक्तिगत 

23 | 00020 प्रयोग के लिए उचित क्षतिपूर्ति देकर राज्य द्वारा ग्रहण ही की जा 
ज्र 
मूल अधिकारों का महत्व (वाएणाश्रावल ० एथात०वादा्ा शंल्षाए) 

उपर्युक्त संवैधानिक अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए चिन्गेशी यानागा ने कहा है 
“भूतकाल में कमी भी व्यक्तिगत नागरिक कौ उपमोगण हेतु ऐसे विस्तृत्त श्धिकार द 
स्वतन्त्रताएँ प्राप्त नहीं हुई जैसी कि विधि-प्रणाली में अद उन्हें उसका अभिन्न अंग बनाया 
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चया है जिससे कि नागरिक कौ समाज में अपनी स्थिति की सुरक्षा व वृदि के अवसर 
मिल सकें | वे समी स्वतन्त्रताएँ व्यक्तियोँ को सविघान मेँ प्रदत्त हैं जो कि लोकतन्त्र में 
होनी चाहिए ४ थियौडोर मैकनेली ने इन अधिकारों के प्रमाव का उल्लेख करते हुए 
कहा है कि “नवीन सविधान कै मानवीय अधिकार राम्बन्धी प्रावधानों ने जापान के 
नागरिकों में उच्च प्रभाव विकसिद किया है ["* 

निस्सदेह, जापान मैं लोकतान्त्रिक व्यवस्था को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने में 
मौलिक अधिकारों की बड़ी मूमिका रही है। 

कर्त्तव्य (एजा०७) 

सदिधान में अधिकारों के राथ ही कर्त्तव्यों का भी दर्णन किया गया है जो 
निम्नलिखित है -- 

(0) घादा (2) के अनुसार जनता संविधान द्वारा प्रत्यामूत अधिकारों का सतत 
रूप से उपयोग करने का प्रयास करेगी | 

(2) धारा 2 के ही अनुसार जनता अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी | 

(3) जनता अधिकारों के लोक-कल्याणकारी प्रयोग के लिए उत्तरदादी होगी । 

(4) जनता अपने लड़के-लड़कियों को विधि द्वारा निश्चित नि.शुल्क अनिवार्य 
शिक्षा देगी । 

(5) कोई बच्चों का शोषण नहीं करेगा । 

(6) सभी लोगों को कार्य फा अधिकार है। 

(7) जर्नता सरकार द्वारा निर्धारित कानून का पालन करेगी । 

स्पष्ट है कि प्रपर्युकत कर्तव्य नं तो अधिक हैं और न असाधारण ही | वस्तुतः 
जापानी सविधान के अन्तर्गत नागरिकों के कर्त्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बहुत अधिक 
बल दिया गया है। 

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान 
(१०४8 एह्हुजवाजड़ एपब्थाञाफ) 

जापान के सविधान की घारा 0 केवल इतना विश्चित करती है कि यागरिकर्ता 
के सम्बन्ध में कानून द्वारा व्यवस्था की जाएगी | तदनुरूप 7947 व 950 ई. के राष्ट्रीय 
कानूनों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने कै निम्नाकित नियम बनाए गए हैं-- 

(।) जन्म सिद्धान्त के अनुसार जाषानी नागरिकों के बच्चे जो जापान में पैदा होंगे, 
जापानी भायरिक पाने ऊायेंगे | 

(2) जो विदेशी स्त्रियाँ जापानी नागरिकों से विवाह करेंगी, वै जापान की नागरिक 
बन जाएँगी | इसी प्रकार यदि कोई विदेशी जापानी स्त्री से विवाह करने पर उसके 


]. 20०8०, (64०७४ 39037८७८ 72 खरावे कराधबड, 9. 352, 
2. वरम्बमर असचज. ०नाव्कफजरए 0०० कं [बजमन, 9 209. 
3. उजुक्कणव्क टिएणअर0०७०७--- #फह८९ 29, 0 2०4 2. 
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परिवार का सदस्य हो जाएगा या कोई जापानी के द्वारा गोद ले लिया जाएगा तो बह भी 
जापानी नागरिक माना जाएगा । 

(3) देशीकरण (रज्नप्नआा500) द्वारा भी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था की गई 
है । इसके अनुसार कुछ निश्चित अवधि त्तक निवास के बाद कोई भी विदेशी जापानी 
नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन कर सकता है | यदि वह जापान मे उत्पन्न हुआ हो या 
जापान में उसका कोई सम्बन्धी हो, तो अधिक सुविधा होती है| 

शदि किसी जापानी नागरिक के बच्चे ऐसे पैदा हो जाएँ जहाँ जन्मजात नागरिकता 
प्राप्त होती हो (अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंण्टाइना, ब्राजील, घिली और पेरू में), तो 
वे उसी देश के नागरिक माने जाएँगे जब तक कि थे जापानी नागरिक बनने की इच्छा 
प्रकट न करें, परन्तु इन सात देशों के अलावा अन्य देशों में जन्मे जापानी बच्चे तब तक 
जापानी नागरिक माने जाते रहेंगे जब त्तक कि वे अपनी जापानी नागरिकता का परित्याग 
न कर दें | इस तरह से जापान के सविधान मे नागरिकता के सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है । 


आलोचनात्मक मूल्यांकन 
(#& ए#0८० ९४णाएआ४0००) 

जापान के वर्तमान सविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उचित स्थान 
प्रदान किया गया है और ऐसा करते समय पूँजीवादी तथा साम्यवादी दोनों प्रकार के 
संविधानों में पाये जाने वाले अधिकारो का समावेश किया गया है | त्तथापि निम्नाकित् 
कुछ दृष्टिकोणों से यह अधिकार-व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है-- 

(]) मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष एवं स्पष्ट व्यवस्था नहीं की 
गई है [ संविधान नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार नहीं देता है कि दे उनकी रक्षा के 
लिए पूरा न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकें । घारा 8] द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सर्वोच्च 
न्यायालय पर मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है | 

(2) संविधान में अधिकारों का वर्णन-क्रम ठीक नहीं है | उदाहरणार्थ, धारा 23 
और 26 शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित हैं और उन्हीं के बीच दाम्पत्प सम्बन्ध, 
नल बे आदि के अधिकारों से सम्बन्धित अन्य घाराओं का उल्लेख कर दिया यया 

॥ 

(3) अधिकारों और कर्त्तव्यों को स्पष्ट रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया गया है | 
साथ ही अधिकार सम्बन्धी कुछ धाराएँ ऐसी हैं जिन्हें लागू करने के लिए सरकार को 
विवश नहीं किया जा सकता, जैसे--धारा 25 ] 


हज; अधिकारों की सूची में पुनरावृत्ति तथा अनावश्यक बातों का समावेश पाया 
जाता है। 


6) 'सविधान की घारा ]] में व्यक्तियों के अधिकारों को पवित्र वस्तु-माना गया है, 
तथापि संविधान उनकी रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त व्यवस्था नहीं करता ॥ सरकार ने 
4. उगककुथ्शाट३ट (0जाज्याप्प्रंप् --#+णणव्ड 8, 25 &]. 
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नागरिक स्वतन्त्रदाओं की रक्षा के लिए आयोग और ब्यूरो स्थापित किए ईं, पर ये सर्वथा 
अपर्याप्त है। 

(6) जापान की रासद्‌ अर्थात्‌ डाइट द्वारा अनेक कानूत ऐसे पारित कर दिए गए 
है जो समयिघान की घाराओँ के प्रतिकूल कहे जा सकते हैं । सद्रिघधान की अस्पष्ट 
शब्दादली बहुत्त कुछ इस कमी के लिए उत्तरदायी है| 

(7) पौलिक अधिकार सम्बन्धी प्रत्येक छारा में उस अधिकार को परिसीमित या 
सीमित करने दाले आधार का वर्णन नहीं किया या है ! कुछ घाराओं में लोक-कत्याण 
के आधार का वर्णन कर दिया गया है लेकिन उसको सीमित करने बाले आघार का 
दर्णन नहीं है । उनमें से कुछ तो दैषघानिक अप्रिकार ही नहीं कहें णा सकते । 
जदाहरगार्थ, घारा 25 में वर्णित पूर्ण और सुसस्कृत जीवन के विम्नतम स्तर को प्राप्त 
करने सान्धी अधिकार का रार्वोच्च न्यायालय ने 3948 के अपने ही एक निर्णय में 
वैधानिक अधिकार मानो से इन्कार कर दिया गया था !' 

बस्तुत. जापान के सदिधान से यही प्रकट होता है कि व्यक्तियों के मौलिक 
अधिकार सरकार की इच्छा पर ही छोड़ दिए गए हैं । सरकार से यह आशा की गई 
है कि यह इन अधिकारों का अतिक्रमण भहीं करेगी । सारिघानिक उपयारों का 
अधिकार न होने से अन्य मौलिक अधिकारों की सूदी अधूरी छथा अपर्यप्त ही है | 
फिर भी यह निश्चित है कि 889 ईं. के सिधान की तुलना में यर्तमान सदिधान 
अधिक सुरक्षित और प्रमावी अधिकारों की व्यवस्था करता है । जापानी जनता 
राजनीतिक दृष्टि रो इतनी जागरूक और परिपक्व है कि कोई भी सरकार चागरिकों के 
इन अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकती है । अत जापानी सदिघान में नागरिकों 
को जो पूल-अधिकार प्रदान किये गये हैं, वे इस देश को सच्चे अर्थों भें लोकताख्निक 
राष्ट्र के रुप में प्रतिष्ठित करते हैं | 


4. वगृच्चा&डट (:तजवए७०व -- 470८० 25 


(32) 


सप्राट्‌ 
(6 प्राएश0ण) 





जापान के राजलन्त्र को विश्व के प्राचीनतम राजतन्त्रों में से एक माना जाता है | 
पूर्व सम्राद्‌ स्व. हिरोहितो ने इस राजतन्त्र को गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदान की । वर्तमान 
सप्राट अकीहितो इस वश के ]3वें शासक हैं और थे सप्राट हिरोहितो के सुयोग्य 
उत्तराधिकारी है। 


सम्नाद्‌ की प्राचीन स्थिति 
(एएडांएणा णए्ा३व #यलंला। उ39भ) 

जापान में प्रारम्भ से ही सप्राट का बहुत अधिक महत्त्व रहा है ॥ पूर्व प्रचलित्त 
संविधान के अन्तर्गत सप्राट साप्राज्य का अध्यक्ष था जो देश की सम्प्रमुता का प्रतीक 
था | वह शासन का मुख्य स्तम्म होते हुए भी अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के 
अनुसार करता था | जापान की जनता स॒प्राद्‌ को ईश्वर के समान पवित्र एवं गुणवान 
समझती थी | वह सप्राद्‌ की आज्ञाओं को ईश्वरीय आज्ञाएँ मानती थी | आइटो (#॥0७) 
के कथनानुसार, “राज्य की समी विघायी एव कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां उसके हाथों 
में केन्द्रीभूत थीं। देश के राजनीतिक जीवन के सभी सूत्र उसके नियन्त्रण में इस प्रकार 
थे जैसे शरीर के सभी अंगों पर मस्तिष्क का नियन्त्रण रहता है ।” इस तरह प्राचीन 
काल में सप्राट को अत्यन्त श्रद्धा के साथ देखा जाता था | 


भेइजी संविधान के अन्तर्गत सप्राट की स्थिति 
(एटआएजा ण॑ ९ छह णातेत 06 कल] ९20075॥0॥00 
सन्‌ 889 ई. के मेइजी संविधान में सम्राद्‌ की स्थिति सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत 
सुदृढ़ थी और वह अत्यन्त व्यापक शक्तियों का उपयोग करता था | वह देश की समस्त 
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायिक शक्तियों का स्रोत था | लेकिन व्यवहार में उसकी 
समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रघानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता था। 
सप्राट्‌ की वर्तमान संवैधानिक स्थिति 
((णाहराएएणाश ?०॥पंता ज॑ (78 7 ०१९१ परा76) 
जापान के वर्तमान संविधान में सम्राट की स्थिति एक “वैधानिक या औपचारिक 


शात्तक' की-सी है| संस्थागत तथा संवैधानिक स्थिति को अग्रानुसार रूप से रखा जा 
सकता है... 
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वैधानिक अध्यक्ष-द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान में सप्टाट की स्वैधानिक स्थिति 
में परिवर्तत आया | 3 मईं, [947 ई. को नदीन सविधान कार्या]न्दित किये जाने कै साथ 
ही प्राट की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | जापान के सविधान में कहा गया 
है कि “सम्राद्‌ राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति उन 
लोगों से ग्रहण करेगा, जिनके हाथ में प्रमुसत्ता निहित है ॥ 

इस नवीन सविधान के अन्तर्गत सप्राट का पद शक्ति का पद न रहकर वैधानिक 
अध्यक्ष का पद रह गया है | सप्राट अब शासन का अध्यक्ष न रहकर राज्य का प्रतीक 
मात्र रह गया है। अब राज्य की सर्वोच्च जत्ता सप्राद में निहित न रहकर जनता में 
निहित हैं सप्राद-पद के मूल में जनता की इच्छा है अर्थात्‌ जनता डी सप्राद की इच्छा 
है | शासन-कार्य में किसी प्रकार की पहल स्वयं सप्राद्‌ की ओर से नहीं की जा 
सकती । यथार्थ में शासन सम्दन्धी कोई भी कार्य सप्राद्‌ वैयक्तिक रूप में नहीं करता 
है। 

सप्राट्‌ की सदैधानिक स्थिति में इस परिवर्तन का यह परिणाम हुआ कि सग्राद के 
विषय में पूर्व प्रचलित अन्धविश्वासी प्रथाओं की समाप्ति हो गई है | अब सप्राद्‌ के विषय 
मैं वाद-विवाद किया जा सकता है, उसकी व्यक्तिगत एवं सस्थागत आलोचना की जा 
त्तकती है | युद्ध से पूर्व ऐसा करना असंगव था | इसके फलस्वरूप सम्राट को अब 
ईश्वरीय रूप में न मानकर उसे एक मानवीय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है| 
आज सप्राद्‌ जन-जीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता जा रडा है 

इसके अतितिरिक्‍त दर्तमाव सविधान के अन्तर्गत सप्राद को “परामर्श देने वाली 
चूर्वगामी झंस्थाऑ--ज्युसिन और प्रिवी कौसिल का अन्त हो गया है | “स्वैधयानिक दृष्टि 
से अब सप्राद्‌ का शासन में भाग ब्रिटेन के राजा के समान रह गया है ॥ कुलीनतम्त्री 
शासन समाप्त हो गया है ज्ञथा सम्राद्‌ को प्रभावित करने वाले अन्य आन्तरिक अगों का 
'कानून द्वारा लोप हो गया है । इस प्रकार सप्राद्‌ देश का एक औषघारिक या नाममात्र के 
शासक के रुप में रह गया है ॥ उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं रही है| 

बंशानगत पद (प्रटाध्तत99 7?०४8४०॥)--सविधान की घारा 2 व्यवस्था देती है 
कि “साप्राज्यीय सिंहासन वंश परम्परानुकूल होगा और उसका उत्तराधिकारी डायट द्वारा 
पारित साम्राज्यीय गृह कानून के अनुसार विनियमित होगा ["* 


सप्राद्‌ के अधिकार एवं कर्तव्य 
(राहध७5 था। 0906 त (९ एफ फष्कण) 


पूर्वपामी सविधान में कैबिनेट का कोई स्थान म था जबकि दर्तमात्र संविधान मैं 
समस्त राजकौय कार्यों में केबिनेट का परामर्श और स्वीकृति आवश्यक दै त्था इन कार्यों 
के लिए यही उत्तरदायी है | सदिधान की घारा 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर 
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दिया गया है कि राजकीय मामलों में सप्राट्‌ केदल उन्हीं कार्यों को करेगा जिनकी 
सविधान में व्यवस्था की गई है | शासन के सम्बन्ध में उसकी शक्तियाँ नहीं होंगी ( 

सविधान की धारा 7 में राजकीय मामलों से सम्बन्धित वे कार्य गिनाए गए हैं जिन्हें 
सप्राद जनता के नाम से करता है | इनमें प्रमुख निम्नांकित हैं -- 

(0) संविधान के पंशोघनों, कानूनों, केबिनेट के आदर्शों एव सम्धियों की घोषणा 
करना 

(2) डायट का सत्र बुलाना, प्रतिनिधि-सदन का विघटन करना एवं डायटों के 
सदस्यों के आम निर्वाचन की घोषणा करना] 

(3) राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति करना और उनकी पदच्युति को प्रमाणित 
करना। 

(4) कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति को 
प्रमाणित करना । 

(5) राजदूतों एव मन्त्रियों की शक्तियों तथा प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित करना | 

(6) सम्मानसूचक उपाधियाँ देना | 

(0) दिदेशी राजदूतों तथा मन्त्रियों का स्वागत करना एवं शिष्टाचार के अन्य कार्य 
करना। 

(8) साधारण तथा विशेष क्षमादान, दण्ड कम करने और अधिकारों को पुनः प्रदान 
करने को पुनः प्रमाणित करना | 

(9) प्राणदण्ड के अल्पकालिक स्थगन को प्रामाणिक करना | 

(0) पुष्टिकरण आलेखों को प्रामाणिक करना | 

(0) कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य कूटनीतिक आलेखों (0छाछा॥86 
90०एण्था&) को प्रमाणित करना । 

'उपर्पुक्त सूची में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त सम्राद्‌ को शासन सम्बन्धी अन्य कोई 
कार्य सम्पादित नहीं करने पड़ते | राज्य के सांविधानिक अध्यक्ष के रूप मैं सप्राद्‌ 
नियुक्ति सम्बन्धी कुछ कार्य अवश्य करता है । वह प्रधानमन्त्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है | इस सम्बन्ध में संविधान की धारा 6 में इस प्रकार का 
उल्लेख किया गया है--.'सप्राट्‌ डायट के निर्देशानुसार प्रघानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के 
निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।"5 

संविधान की घारा 4 के अनुसार सप्राद्‌ को अपने कार्य-सम्पादन के अधिकार को 
किसी और को सौंपने का भी अधिकार है | इसका आशय यह है कि संविधान द्वारा जिन 
कार्यों की व्यवस्था की गईं है उनको समप्नाद्‌ स्वयं कर सकता है और यदि चाहे तो उन्हें 
किसी दूसरे व्यक्ति को भी सौंप सकता है । सप्राद्‌ के अस्वस्थ हो जाने की दशा में 
अथवा किसी कारण से कार्य करने में उसके असमर्थ हो जाने पर एक सरक्षक की 
व्यवस्था की जा सकती है जो सप्राट्‌ के नाम से ही कार्य करेगा | संरक्षक को अपने 
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कार्यकाल में वे समी कार्य करने का अधिकार होगा, जिन्हें संविधान ने सप्राद को सौंपा 
है ।" 

घारा 4 के आघार पर क्विंग्ले और टर्नर ने कहा है कि “अनुष्छेद 4 बड़े अनाड़ी 
भाव से कहता है कि रप्राद को शासन से सम्बन्धित शक्तियों प्राप्त नहीं होंगी परन्तु यह 
धारा इन दाराओं (4 4 6) से खण्डित हो जाती है जो सप्नराद्‌ को प्रधानमन्त्री सर्वोच्च 
भ्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने, कानूनों व आदेशों की घोषणा करने, 
डाइट को आयोजित करने और प्रतिनिधि सदन कौ भंग करने आदि के अधिकार प्रदान 
करती है | इस प्रकार के समी कार्य सरकार की शक्ति के कार्य हैं घाहे उन्हें कैबिनेट के 
परामर्श कै किया जाए अथदा न किया जाए ।“* 

यह स्मरणीय है कि सदिधान में सग्राट्‌ के जो उपर्युक्त कार्य बतलाए गए हैं दे 
प्रघानत: औपचारिक हैं जिन्हें दढ् राज्य कै अध्यक्ष के रूप में करता है | सविधान की 
धारा 5 में स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्नाद्‌ के कर्त्तव्य शाजकीय मामलों से सम्बन्धित हैं 
और उन्हें भी वह मन्त्रिमण्डल परामर्श एवं सहमति से ही कर सकता है और उनके लिए 
मन्त्रिमण्डल (००४०) ही उत्तरदायी होगी । 

संविधान की इस घारा से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश राजा की मौति जापान के 
शप्राट का भी किसी कार्य के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, क्योंकि उत्तके सभी 
कार्य मन्त्रियों द्वारा सम्पादिव किए जाते हैं और उन कार्यों के लिए उत्तरदायित्व भी उन्हीं 
का होता है | सविधान ने सप्राद्‌ के कार्यों का स्पष्ठटतः उल्लेख करके उसके लिए किसी 
प्रकार के अधिकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी है । डायट के अधिवेशन को आपन्नित करते 
तक का पझम्रादू का अधिकार मात्र औपचारिक ही है क्योंकि सविधान की धारा 52 के 
अनुसार प्रतिवर्ष डायट का एक अधिवेशन होना अनिवार्य है | अतः सप्राटू अपनी 
इच्छानुसार डायट को निलम्बित नहीं कर सकता, उसे दर्ष में कम से कम एक बार तो 
डायट को निश्दित रूप से आमन्न्रित करना पड़ेगा | फ़िर इसमें भी वह अपने स्व-विवैक 
से कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसे प्रधानमत्त्री के परामर्श पर डाइट का अधिवेशन 
अवश्य ही आभन्त्रित करना होता है | यही बात प्रतिनिधि-सदन के विघटन के सम्बन्ध में 
लागू होती है | यद्यपि संविधान में यह उल्लेख है कि सप्राद्‌ प्रतिनिधि-सदन को विघटित 
करेगा परन्तु इसका अमिप्राय यह नहीं है कि वद्ध अपनी इच्छा से क्री भी सदन को 
विघंटित कर सकेगा । वास्तव में इस कार्य के सम्पादन में भी सम्राद्‌ मन्त्रिमण्डल के 
परामर्श पर ही निर्मर है और जब मन्त्रिमण्डल उससे कहेगा त्तमी बड़ सदन को विघटित 
कर सकेगा, अन्यथा नहीं ।* 

झम्रादू सर्दाधिक सम्मानित, नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति (खताए&ए- 5 06 
ग्राए5८ ९८७ए८ए2४, (एन! & 5फ्ंगावं एट्ाघणा)--वर्तमान सविधान में भी, सप्राद 
जापान का सर्वाधिक सम्मादित व्यक्ति है | सम्राट अत्यन्त प्राचीन काल से राष्ट्र के 
इतिहास, उसकी सस्कृति, उसकी सफलता व एकता का प्रतीक समझा जाता रहा है । 


है. 0०न883 द एकजश : प्श6 ए९७ पगूतत. 
2. पूर्वोद्धत->#रण्छ 5२. 


चद्घाट 395 


वर्तमान संविधान में भी उसे राष्ट्र और छनता की एकता का प्रतीक माना गया है | 
जापानी लोग अपने सप्राद्‌ का सम्मान अंग्रेजों द्वारा उनकी साम्राज्ञी या सप्राद्‌ के प्रति 
किए जाने वाले सम्मान से अधिक ही करते हैं अर्थात्‌ जापानी अपने सप्नाट्‌ के प्रति 
अत्यन्त सम्मान और श्रद्धा का भाव रखता है । 

जापान के इतिहास में सप्राद्‌ की स्थिति नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में 
सदैव ही उच्चतम रही है जो आज भी विद्यमान है | नवीन संविधान पर बाद-विवाद करते 
हुए प्रतिनिधि-सदन के सदस्य सुजुकी योशओ ने कहा था, “जापानियों की सप्राद के 
कुदुम्य के प्रति भावना समी कानूनों के ऊपर है और उनकी यह भावना शक्ति से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखती वरन्‌ वह विशुद्ध रूप से नैतिक है | जापानियों का सप्राद्‌ के प्रति 
सम्मान और प्रेम इस बात से किंचितृ-मात्र भी प्रमावित नहीं होता कि सप्राद्‌ 
प्रशासनात्मक अधिकार रखता है या नहीं । 

कुछ आलोचकों ने जापान के सप्राद्‌ पद की आलोचना भी की है | वारेन एम. 
तुनिशी (६४७४८७ १. ७४७४) के शब्दों में--“सम्राट्‌ राज्य का एक शक्तिहीन प्रतीक 
($५॥00) भात्र है जो अपनी स्थिति सम्प्रमु जनता से प्राप्त करता है । वह अब सम्प्रमु 
($०५थथ्छी) शासक नहीं है और प्रशासन से सम्बन्धित उसके कार्य औपचारिक मात्र 
हैं ।” दिन्‍तु यानागा ने कहा है कि “प्रशासनिक शक्तियों के विलुप्त होने से उसकी 
प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं हुई है | जहाँ तक जनता की सप्राद्‌ के प्रति अभिवृत्ति का 
आई है, फआद आज भी राज्य का कम से कम प्रतीक या चिह्न के रूप में जनता में 
मान्य है ।* 


जापानी सम्राट्‌ की ब्रिटिश सम्राट्‌ से तुलना 
(एणफुशा5णा त॑ ज99भा०९ आत एत0क्र ट्राफ्शक७) 

ब्रिटेन और जापान में वैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था का प्रधलन है | ब्रिटिश 
राजा या महारानी और जापानी सम्राद्‌ दोनों ही अपने-अपने राज्यों के नाममात्र के 
अध्यक्ष हैं| दोनों को ही य्यवहार में शासन सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। पर यह 
समानता होते हुए भी पदशक्ति में ब्रिटिश राजा की स्थित्ति जापान सप्राट्‌ की अपेक्षा कुछ 
दृट्ियों स्रे अधिक महत्त्वपूर्ण है | प्रसिद्ध विद्वान सी. यनागा के शब्दों में, “जब यह 
पू्वपिक्षी अधिक स्पष्ट हो गया है कि जापान का सम्राद्‌ राज्य करता है, शासन हीं । 
ब्रिटेन के सप्राट्‌ की तुलना में उसकी शक्तियां बहुत कम हैं | ब्रिटेन का सप्राद्‌ अब भी 
शासन के कार्यों में भाग लेता है | ब्रिटेन के सप्राद्‌ का अधिकार है कि ब्रिटेन का 
प्रधानमन्त्री उससे परामर्श ले | वह कुछ कार्यों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा कुछ के 
विरुद्ध सावधान कर सकता है | जापान के सप्राद्‌ को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त 
हक है (” दोनों की शक्तियों का अन्तर निम्न आधारभूत बातों से स्पष्ट किया जा सकता 

सर्वप्रथम प्रधामन्त्री की नियुक्ति को लिया जा सकता है | ब्रिटिश राजा को उस 
व्यक्ति को प्रधानमन्त्री बनाना पड़ता है जो लोक समा में बहुमत दल का नेता होता है 


अत 57-+ ०-3 
. ३१०६०, (घंका : उन्‍एष्फव३० एलजुजेट <: एजफरेंटड- 
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और जापानी झप्नाद को भी उस व्यक्ति को प्रघानमन्त्री नियुक्त करना होता है जिसका 
चुनाव डायट ने कर लिया है | लेकिन इतनी समानता होते हुए भी इस विषय मैं ब्रिटिश 
राजा को कभी-कभी अपने स्व-विदेक अनुसार कार्य करने का अदसर मिल जाता है 
जबकि जापानी सम्राद्‌ को इस प्रकार के अदसरों का प्राप्त होना सम्मव नहीं है | विशेद 
परिस्थितियों में द्रिटिश राजा को प्रधानमन्त्री के चयन के सीमित अधिकार और विवेक के 
प्रयोग के अवसर मिल सकते हैं । लेकिन जापान का सप्राद किसी भी परिस्थिति में 
दलीय नेता को भन्त्रिमण्डल निर्माण के लिए आमन्त्रित नहीं कर सकता । घापान में 
प्रधानमन्त्री का घयन डायट द्वारा किया जाता है और सप्राद्‌ को केवल उसकी नियुक्ति 
की औपचारिकता का निर्दाह करना पड़ता है [ 

इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कुछ अमिसमयों (00९८४७७॥५) के आधार पर ऐसा 
माना जाता है कि ब्रिटिश क्राउन को यह परमाधिकार (शरष्व०823%८) प्राप्त है कि वह 
हाउस ऑफ कॉमन्स के विघटनव के लिए दिए गए परामर्र को अस्दीकार कर सकता है, 
किन्तु जापान का सप्राद्‌ प्रघानमन्त्री के नियले सदन को विघटित करने के अधिकार से 
इन्कार नहीं कर सकता है। 

पुनश्च: जापान का सप्राद्‌ राजनीतिक प्रश्नों पर सार्दजनिक रूप से अपना घव 
प्रकट नहीं कर सकता । घड़ भहत्वपूर्ण निर्णयों में अपने प्रमाव का प्रयोग भी नहीं कर 
संकता | किन्तु ऑग व जिंक के शर्दों में-..सविघधान-निर्माता सद्चाद्‌ की नैतिक सम्पदा 
को राज्य के प्रधान के रूप में उसकी प्रद्ीकात्मक (5$,द00॥०) स्थिति, सदियों की 
परम्पराओं में निहित उसके प्रति आदर की भावना व जनता के साथ उसके स्नेह व 
सम्मानपूर्ण सम्बध को समाप्त नहीं कर सकी है ।' थियोडौर मैकनैली का भी यही मत 
है कि “जब तक सप्राद्‌ है अन्य कोई व्यक्ति जनता की भक्ति और श्रद्धा को प्राप्त नहीं 
कर सकता है जैसाकि अधिकनायकवादियों भे अन्य स्थानों पर किया है ॥“ इसके 
विपरीत ब्रिटेन कै सप्राद्‌ को मन्त्रियों को चेतावनी व परामर्श देने का भ्रधिकार प्राप्त है 
धाहे वे उन्हें मानने के लिए बाघ्य न हों । ऐसे अनेक अदसर आए हैं जद ब्रिटिश सप्रादृ 
नें अपनी राजनीतिक सूझबूझ, निष्पक्षता एवं प्रमाव के कारण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
निर्णयों को एक सीमा तक प्रभावित किया है| 

राजतन्त्र के सुरक्षित रहने के कारण 
(९७४९5 णि [#९ 597 धरर्छे ० हा १(छजाद्मादार |7 ॥9शा) 
वर्तमान संविधान में जापान के जप्राद्‌ की शस्दियों का औपधारिक महत्व रह गया 


है | फिर भी जापान में राजवन्त्र की छड़ें बहुत गहरी हैं, और इसका भविष्य सुरक्षित है । 
जापान में राजतन्त्र कौ निरन्‍्तरता अथवा उसके सुरक्षित रहने के कारण निम्तानुसार 
है-- 


() जापान के राजवश का इतिहास बहुत प्राचीन है | सप्राद जिम्पू ने 600 8.0. 
में इसकी स्थापना की थी | तब से लैकर वर्तमान त्तक देश में राजवश का अस्तित्व बना 
$.. 088 < 7-० ६ . एएयडक एल्‍ने 
2... कफश्व्यंल्ल्ह अमन!) . दज्ग्ष्व्णाजगफ (मम ग॑ 7 
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हुआ है | इस कारण से जापानी राजतन्त्र इतिहास की उपज रहा है । जापानी लोग 
अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर को बनाये रखने में रुचि रखते हैं | 

(2) जापान औद्योगिक दृष्टि से त्तो आधुनिक राष्ट्र है लेकिन जापानी लोगों में 
रूढिवादिता का प्रभाव है | उन्हें अपनी प्राचीन संस्थाओं और परम्पराओं के प्रति मावात्मक 
लगाव है | इसने भी राजतन्त्र को अक्षुण्ण रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 

(3) प्रारम्म में जापान में सम्राट्‌ की स्थिति निरकुश शासक की थी | लेकिन अब 
उसकी स्थिति मात्र “वैधानिक शासक' की-सी बन गई है | सप्राट्‌ ने पूरी तरह से 
लोकतान्त्रिक मूल्यों और परम्पराओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया है | अब 
वास्तविक शक्ति का उपमोग मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है । इस स्थिति मे भी 
राजतन्त्र को सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्दाह किया है | 

(4) स्वर्गीय सप्राट्‌ हीरोहितो की भूमिका ने भी राजतन्त्र की जडों को सशक्त 
बनाने में अविस्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया | उनकी देश में मार प्रतिष्ठा थी और 
उन्होंने राजवंश के साथ जनता का त्ादात््य स्थापित किया | फलत: जन-साघारण 
शजदंश के साथ एकाकार अनुमव करने लगा | राजवंश के प्रति जनता की श्रद्धा न 
कैदल बरकरार रही, अपितु उसमें वृद्धि हुई । 

(5) जापान के सप्राद्‌ की कार्य-शैली भी राजतन्त्र को सशक्त बनाने में सहायक 
रही है। वह दैश में संरक्षक तथा मार्गदर्शक की मूमिका का निर्वाह करता है | वह ससद 
(डाइट) तथा मन्त्रिमण्डल के दीच महत्त्वपूर्ण कडी का कार्य करता है | उसे शासक तथा 
विपक्षी दल, समान रूप से सम्मान करते हैं | सप्राद्‌ की निष्पक्ष कार्य-शैली के कारण 
उसकी प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है | 

(6) सप्राद्‌ देश की जनता की श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु है। शासन के क्षेत्र में चाहे 
उसका प्रमाव लुप्त प्रायः हो चुका है, उसका नैतिक प्रमाव आज भी बरकरार है| यनागा 
के मतानुसार, “सप्रादू की शासनिक शक्तियों के लोप के कारण उसकी प्रतिष्ठा में कोई 
'कपी नहीं हुई है । जहाँ तक सप्राट्‌ के प्रति जनता के रुख का सम्बन्ध है, आजकल भी 
कम से कम प्रतीक के रूप में सम्राट्‌ को ही राजा माना जाता है | सप्राट्‌ आज भी 
राष्ट्रीय रजनीति और राष्ट्रीय एकता का चोतक है ।” इस भावना ने भी उसकी स्थिति को 
सुदृढ़ किया है| 

(7) जापान की संसदात्मक शासन व्यवस्था के वैधानिक या औपचारिक शासक के 
रुप में सप्राद्‌ की भूमिका का कोई विकल्प नहीं है । 

(8) वर्तमान सप्राद्‌ अकीहितो की गतिशील भूमिका भी राजवंश को सुदृढ करने में 
सहायक बनी है | वे भी अपने महान्‌ पिता की ग्रौरवमय परम्परा को सुरक्षित रखने की 
दिशा में कृत-संकल्प हैं | इतना ही नहीं राज-परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी प्रतिष्ठा 
और सम्मान को बरकरार रखने की दिशा में कृत-संकल्प हैं । 

सारांश में, जापान का सम्राट्‌ निरन्तरता और स्थायित््व का प्रतीक बन गया है | 
तथा उसका भविष्य उड्धल है। 
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प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिमण्डल 
(एज शीता॥९7 234 ]॥6 (४एा॥ल) 





जापान में ससदात्मक शासन-व्यवस्था का प्रचलन है | प्रधा+मन्‍्त्री के नेतृत्व में 
मन्त्रिपरिषद्‌ की देश की शासन-व्यवस्था के सचालन में अहम भूमिका है | 

जापान में केबिनेट-प्रथा 885 ई में सम्राट्‌ के अध्यादेश द्वारा आरम्म हुई थी, 
किन्तु पुराने सविधान में 'केब्रिनेट' (मन्त्रिमण्डल) शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया 
शभया था। यद्यपि सविधान की धारा 55 द्वारा एक प्रकार से यह कहकर मन्त्रिमण्डल को 
भान्यता प्रदान कर दी गई थी कि “राज्य के विमित्न मम्त्री (अपने-अपने विभागों के बारे 
में) सप्राद्‌ को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे ।” प्राचीन समय में 
मन्त्रिमण्डल देश के प्रशासन की इकाईं नहीं थी, यरन्‌ केवल परामर्शदात्री संस्था मात्र थी 
जिसका निर्माण सम्राट करता था और जो सप्राट्‌ के प्रति ही उत्तरदायी रहती थी | 
डायट के अविश्वास आंदि का मन्द्रियों 'की स्थिति पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता था।॥ कहा 
जा सकता है कि प्राधीन सविधान के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल का स्वरूप अत्यन्त विकृत 
था | ऑय व जिंक के शब्दों में-“मेइजी सविधान के अन्तर्गत केविनेट थी किन्तु 
केदिनेट पद्धति की सरकार न थी ।“* 


वर्तमान मन्त्रिमण्डल अथवा केविनेट का स्वरूप : उसकी विशेषताएँ 
(एस्‍म्त्म्तशांत्रांट ते 0९ एल) 

जापान के नवीन सविघान ने मन्त्रिमण्डल या केविनेट के प्राचीन स्वरूप में 
आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है | वर्तमान मन्त्रिमण्डल का संगठन ससदीय पद्धति 
वाले राज्यों के आधार पर किया गया है ॥ जापानी देशों के मन्त्रिमण्डल का आज का 
स्वरूप बहुत कुछ पाश्चात्य देशों के मन्त्रिमण्डल के स्वरूप का ही अनुत्तरण है और 
चाश्वात्य मन्त्रिमण्डल की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ जापानी सन्त्रिमण्डल में पाई 
जाती हैं जो सक्षेप में निम्नानुसार हैं... 

(0) कार्यपात्रिका और व्यवस्थापिका का जञामज्जस्य (#८हाआगा 
एज०८ए५५४९ & 7.2888ए७)--संसदीय मन्व्रिमण्डलीय व्यवस्था के अनुरूप जापान के 


|. [4एमादयद एजाउप्रधापरा +- कैफप्लढ 55 
2, 0858 < 2०४ : ल०्ए॑शा (एजछ, + *ए॒फहँच घीद जद (:क। (कल, एजफए 
5 से ६ ग्रहण, ऐकट रूम 2 तर, 
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सदिधान के अन्तर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य सामजस्य बनाए रखने का 
प्रयास किया गया है जो ब्रिटिश शासन-प्रणाली की मूल विशेषता है | अमेरिका की भौति 
इन दोनों को पृथक रखने का प्रपत्त नहीं किया गया है | जापानी सदिधान में व्यवस्था है 
कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यो को अधिकाशतः डायट के सदर्स्थों में से लिए जाए। इस 
व्यवस्था मे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि जापानी मन्त्रिमण्डल में कुछ मन्त्री डायट 
के बाहर से भी लिए जा सकते है और इस प्रकार मन्सत्रियों के दो वर्ग हो सकते हैं--एक 
दह जो डायट का सदस्य हो और दूसरा वह जो डायट का सदस्य न हो ॥ लेकिन 
व्यवहार में जापान में लगमग सभी मन्त्रियों को डायट में से ही लिया जाता है, डायट के 
बाहर के व्यक्ति बहुत कम लिए जाते हैं | घूँकि उनकी संख्या मन्त्रिमण्डल भें नगण्य 
होती है, अतः केबिनेट-व्यवस्था की विशेषता का महत्त्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं होता। 

(2) व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व (&्टणारट'ड 
ए०छएणाअंताए८5 0४७05 स्‍.0!४89(७०)--व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका के 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था का आधार है | जापानी संविधान की 
धारा 66 में स्पष्ट कहा गया है कि अपने सभी कार्यों के लिए मन्त्रिमण्डल डायट के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा । घारा 69 में प्रावधान है कि प्रतिनिधि-सदन का 
विश्वास खो देने पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को त्त्याग-पत्र देना पड़ेगा यदि 0 दिन के 
भीतर प्रतिनिधि-सदन का विधटन न कर दिया जाए ।* 

वस्तुत: डायट को मन्त्रिषण्डल पर नियन्त्रण का बैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा 
कि ससदीय प्रणाली के देशों में व्यवस्थापिका को कार्यपालिकाओं पर प्राप्त होता है ॥ 
डायट अनेक उपायों से मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखती हैं । डायट के सदस्य मन्सत्रियों 
से नीति-विषयक प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर मन्त्रियों को देना पडता है । यद्यपि मन्त्री 
उत्तर देने के लिए सदैव बाध्य महीं होते, तथापि सदस्यों के प्रश्नों का भय उनकी 
स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाए रहता है | डायट के सदस्य प्रश्नों के अतिरिक्त मन्सत्रियों 
'की आलोचना भी करते हैं। 

(3) राजनीतिक सजातीयता (एणछ८थ प्रणाए/आा।9-जापानी संविधान 
सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करता है | इस सामूहिक उत्तरदायित्व को सफल 
बनाने के लिए और मन्त्रियों के दृष्टिकोण में एकता बनाएं रखने के लिए जापान में भी 
ब्रिटेन की ही भाँति दल-प्रथा का विकास हुआ है ॥ राजनीतिक दलों का सरकार के 
निर्माण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और मन्द्रियों की नियुक्ति बहुत कुछ दलीय प्रथा 
पर ही निर्भर करती है | डायट के जो सदस्य मन्‍्त्री बनाए जाते हैं, वे प्रायः एक ही 
राजनीतिक विचारघारा के होते हैं और इसलिए वे एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं ॥ 
डायट के बाहर के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने बाले मन्त्री इस बात के अपवाद हो 
सकते हैं, लेकिन ऐसे मन्द्रियों की संख्या सामान्यतः नगण्य रहती है ॥ 

(4) प्रघानमन्त्री का नेतृत्व (.6306ल८जञञांए ण॑ ॥8 एपवाढ १:रांड०)--प्रघानमन्त्री 
के नेतृत्व में समस्त मन्त्रिमण्डल एक दल (6५7) के रूप में कार्य करने लगा | यनागा 
के अनुसार-..”सन्‌ 947 के संविघान के अनुसार जापानी सरकार कार्यात्मक रूप से 
- क ऋषए लेट पृृकतवरच्मार ब्व शथकन- 
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किन्तु भावनात्मक रूप से कम, ब्रिटिश सरकार से समानता रखती है | डायट द्वारा 
निर्दिष्ट नीतियों के आधार पर रारकार राष्ट्रीय कार्यपालिका घर सर्वोच्च नियन्त्रण रखती 
है | सवैधानिक सरचनां की दृष्टि से कम से कम लापान में एक उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना हुई 7 

(5) सप्राट्‌ राज्य का औपचारिक अध्यक्ष मात्र (दरकुथएा 079 ए#जा पत्यव 
० कैट $/00)-सप्राट्‌ राज्य का औपचारिक अध्यक्ष मात्र रह गया | दह राज्य का 
सर्वैधानिक अथवा औपचारिक अध्यक्ष मात्र है| सप्राद की सपैधानिक स्थिति के बारे में 
पूर्व अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है | 

(6) गोपनीयता (5०८४७०/)-गोपनीयता जापानी मन्त्रिपरिधद्‌ की एक प्रमुख 
विशेषता है | छापानी मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य गोपनीयता का निर्दाह करते हैं ॥ 
मन्द्रिमण्डल की बैठकों की कार्यवाही या विवरण की गोपनीयता का निर्वाह किया जाता 
है । गोपनीयता के भष होने की स्थिति में भन्त्रियों को अपने पद से त्याग-पत्र देनां 
चड़ता है | 


मंत्रिमण्डल का संगठन, कार्य-प्रणाली, शक्तियाँ एवं कार्य 
(गरा6 (0007०ञआंपणा, "०78, 70% ९5 396 एए॥५०50॥6 (४७॥60) 


आकार एवं रचना (5;2८ 870 097/0$प्रजा) 

जापानी मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट के आकार अथवा मन्त्रियों की संख्या एवं श्रेणियों 
के बारे में सविधान मेँ विस्तार से वर्णन किया गया है | सदिघान की धारा 66 में कैदल 
यह व्यवस्था दी गई है कि- प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होगा | उसके अतिरिक्त 
कैबिनेट भें कानून द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य के अन्य मन्त्री होंगे | इसी 
घारा के अनुसार यह व्यवस्था भी है कि प्रधानमन्त्री एद समी मन्त्रियों का असैनिक होना 
आवश्यक है | सविघान की धाद्य 67 कै अनुसार प्रधानमन्त्री का नाम, डायट के सदस्यों 
में से डायट के संकल्प (२९५०/०७०) द्वारा तैयार किया जाता है | प्रधानमन्त्री के घयन 
के प्रश्न पर झूयट कै दोनों सदनों में मतमेद होने पर दोनों सदनों की .्संवुक्त समिति 
सझहमतरि का प्रयल करती है | यदि सयुक्त समिति के प्रयत्नों से भी सहमति प्राप्त न हो 
सके अथवा प्रतिनिधि सदन द्वारा ज्ञय कर लेने पर भी विश्रामकाल कौ छोड़कर 0 दिन 
के मध्य कौंसिलर-सदन नाम तय न कर सकें तो सदिघान की घारा 67 के अनुसार 
प्रतिनिधि सदन के निर्णय को ही डायट का निर्णय समझ लिया जाएगा | डायट द्वारा 
भ्रधानमन्त्री का नाम ज्ञव हो जाने पर उसकी औपधभारिक नियुक्ति सप्राद्‌ द्वारा की जाती 
है । इस घारा से स्पष्ट है कि प्रघानमन्त्री कै नामांकन के विषय में समासद सदन 
(पणा5$८ रण एऐ८ 0०णक्‍ट्टा।09) कौ शक्तियों प्रतिनिधि सदन (प्रतए.2 ते 
(िक्रा८52॥४४४७) की तुलना में कम हैं । 

अन्य मन्त्रियों की नियुक्षि प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है | संविधान की घारा 68 
के अनुसार अधिकाश मन्‍्त्री राट्रीय डायट के सदस्य होने चाहिए ॥ मत्रियों को अपने पद 
से हटाने का प्रधानमन्त्री को अधिकार है [' 


जद. 
. व्कृषाष्ष्कल (/जाइपरण०आ--#पर॑८ 73 


अधानमंत्री एवं सज्रियण्डल40] 


अवधि (या) 

जापान के मन्त्रिमण्डल की कोई निश्चित अवधि नहीं है | वह डायट के निम्न 
सदन अर्थोत्‌ प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थक तक ही अपने पद बने रह सकते हैं | 
यदि निम्न सदन भन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है अथवा 
अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो मन्त्रिमण्डल को दस दिन के भीतर या 
सो स्वयं को त्याग-पत्र दे देना चाहिए अथवा प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए 
'एव देश में पुनः निर्वाचन कराने चाहिए । जब केबिनेट को त्याग-पत्र देना होता है तो 
बह दोनों सदनों के अध्यक्षों को इस बात की लिखित सूचना देती है | यह सूचना प्राप्त 
होने पर डायट नए प्रधानमन्त्री के चयन का कार्य आरम्भ कर देती है | 


संगठन एवं कार्य-प्रणाली 
(0१850 & १४ए।एह 7ए226ए७) 

प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है और उसका कार्यालय ही सरकार का 
केन्द्रीय कार्यालय होता है । इस कार्यालय का मुख्य संचालक मन्त्रिमण्डल सचिवालय का 
निर्देशक (906७० 06 0४0८ $७८८७कां3) होता है | इसकी सहायता के लिए 
'उप-निदेशक (0८90७ 07८८०७) होते हैं ॥ सचिवालय मन्त्रिमण्डल की सभाओं का 
कार्यक्रम (80५७॥09) तैयार करता है, आवश्यक पत्र तैयार करता है एवं अन्य मामलों का 
अबन्ध करता है ) सचिवालय के अलावा एक विधि-निर्माण ब्यूरो (80630 ०॥ ॥2 
].2988090070) भी होता है । इसका निदेशक विधि निर्माण के सम्बन्ध में प्रघानमन्त्री एवं 
कैबिनेट को कानूनी परामर्श देता है | अनेक बोर्ड और कमीशन इस ब्यूरो के सहायक 
अंग होते हैं। 

मन्त्रिमण्डल की बैठकें साधारणत्तः सप्ताह में दो बार प्रघानमन्त्री की अध्यक्षता में 
उसके सरकारी मदन में होती हैं । प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उप-प्रधानमन्त्री 
समापतित्व करता है। 

मम्त्रिमण्डल की बैठक के लिए कोई गणपूर्ति (0०७७एा) निश्चित नहीं है । यदि 
बहुमत से कोई निर्णय लिया जाठ़ा है ज्ञो अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बाद में कराएं 
जा सकते हैं। मल्त्रिमण्डल के वाद-विवाद गोपनीय होते हैं और कार्यवाही प्रकाशित नहीं 
की जाती । 

मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्रियों के अधीन उपमन्त्री भी होते हैं | ये स्थायी 
सरकारी अधिकारी (0३८८ 0099) होते हैं | इनका महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है | इनकी बैठकों में हुए निर्णयों को मन्द्रिमष्डल की स्वीकृति पर ही लागू किया 
जा सकता है । 

सी. यनागा के मतानुसार, मन्त्रिमण्डल के' कार्य दो प्रकार के होते हैं-- 
(]) मन्त्रिमण्डल के निर्णय (४४० ए०स$०ा७) एवं (2) मन्त्रिमण्डल के समझौते 
(एकाओल एफवथ5ष्क्ातंग९) । महत्त्वपूर्ण प्रश्नों एवं सांविधानिक तथा कानूनी मामलों पर 
मन्द्रिमण्डल निर्णय करता है | अन्य साधारण मामलों पर केबिनेट के सदस्यों में आपसी 
समझौते होते हैं । 
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शक्तियाँ एवं कार्य (१0७८३ शाव #आलांजाओ 

सविधान की धारा 65 के अनुसार कार्यपालिका-शक्ति मन्त्रिपण्डल मैं निहित है | 
जापानी मन्त्रिमग्डल को संविधान द्वारा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है, 
जैसा कि ब्वहार में ब्रिटेन में है | मन्त्रिमण्डल के सभी नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय 
सर्वसम्मति से होते हैं और योदि किसी मन्त्री को ऐसा कोई निर्णय स्वीकार न हो प्रो उत्ते 
त्यागपत्र देना पड़ता है । भन्त्रिमण्डल के कार्य सक्षेप मैं निम्नांकित हैं- 

() प्रशाप्तननिक शक्तियाँ (8॥४व॥%:80१९ ता [:टटए४८ 70 फ८४)--सविधान 
के अनुसार देश की सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तिरयाँ केवरिनेट में निहित हैं | वही इनका 
व्यावहारिक रूप में प्रयोग करती है | मन्त्रिमण्डल की प्रशासनिक शक्तियाँ निम्नवतू 
है-- 

6) मन्न्रिमण्डल राष्ट्रीय एवं अच्तर्राद्रीय समस्याओं पर विधार करता है तथा 
सर्वसम्मति से निर्णय लेता है ! नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में उसके अधिकार अन्तिम तथ्य 
पूर्ण हैं । 

6) अपने निर्णयों को क्रियान्दिद करने तथा उन्हें अमिव्यक्त करने वाले कानूनों 
को लागू करने का काम मन्त्रिमण्डल का ही है । 

(४४) मन्त्रिमण्डल लोक सेवकों (0:थं। $८५३४७) पर नियन्त्रण रखता है | उसे 
स्थायी तथा विशेष वर्गों की लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त 
है । कामून द्वार निर्धारित नियमों के अनुसार वह सरकारी अधिकारियों को पदच्युत्‌ कर 
सकता है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर ,सकती है । 

(४) राज्य के उच्च लोक सेवकों और राजनीतिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का 
भी अधिकार उसे ही प्राप्त है| 

(४) विदेश-नीचि का निर्धारण और सचालन करने का उत्तरदायित्व भन्त्रिमण्डल 
का ही है। विदेशों से सनब्धि करने का उसे अधिकार है, किन्तु उन पर डायट की 
स्वीकृति लेनी होती है । यड स्वीकृति सन्धि करने से पहले या बाद में ली जा संकती 
है 

(४) शासन के विभिन्न विमार्गों का मार्गदर्शन करने और उनके कार्यों में समन्वय 
लाने का मुख्य कार्य मन्नरिमण्डल हारा ही सम्पादित किया जाता है । 

(2) विधायी शक्तियों ( «४/४95४८ 00४८5)--कानूव-निर्माण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
न होने घर भी इस क्षेत्र में केबिनेट महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाती है | संसदीय व्यवस्था के 
अनुरूप, जापानी मन्त्रिमण्डल भी विधायी क्षेत्र में व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है । 
आवश्यक विधेयकों को तैयार करने, उनको डायद के समक्ष रखने और अपने बहुमत के 
ज़ल पर उन्हें डायट से स्वीकृत करा लेने का शच्यूर्ण कार्य मन्न्रिमण्डल का ही है | उसे 
मन्त्रि मण्डलीय आदेश (099गट 5ठटा) भी जारी करने का अधिकार है | इन आदेशों 


सी अरे ७5:२0: 
१ पूर्वोद्दक--॥४लेट३ 65, 73 & 72 
पणलेच्ड 65, 73 & 72 
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का प्रणद संसदीय कानूनों जैसा ही होता है | डायट की बैठक बुलाने, निम्द सदन को 
विघटित करने, झप्नाट्‌ को परामर्श देने, आम चुनावों की घोषणा करने तथा संविधान में 
संशोधन लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने आदि के दायित्वों का निर्वाह केविनेट ही 
करती है । एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जापानी कार्यपालिका की विधेयक के सम्बन्ध 
मैं निषेधाघधिकार (४००) दथा अध्यादेश (076॥00०८) जारी करने का अधिकार नहीं है | 
आर्डय बर्क्स (87030॥ ५४, 8005) के अनुसार, “केबिनेट का कार्य राष्ट्रीय नीति निर्दारित 
करने द विधायी प्रक्रिया में प्रमादी रूप से भाग लेना होता है |“ 

(3) वित्तीय अधिकार (पराझातंठ ए0४८७)--संविघान की धारा 83 ने राष्ट्रीय 
वित्त के प्रशासन का उत्तरदायित्व डायट पर डाला है, लेकिन घ्यवहार में मन्त्रिमष्डल ही 
इस उत्तरदायित्व का अधिकांशतः निर्वाह करता है | दजट तैयार करने और उसे डायट 
कै सामने रखने का काम मन्त्रिमण्डल का ही है । केविनेट द्वारा तैयार किए गए घजट़ में 
'डायट नाममात्र का ही हेर-फेर करती है । आकस्मिक परिस्थिति में डायट द्वारा सुरक्षित 
धनराशि के व्यय का उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही, तथापि धन खर्च करने के दाद 
'उसे अविलम्ब डायट की स्वीकृति लेनी पड़ती है | राज्य के समी प्रकार के व्ययों और 
'राजस्वों की जो दार्षिक रिपोर्ट ऑडिट-बोर्ड प्रस्तुत करता है उसे मन्त्रिमण्डल द्वारा ही 
डायट के सामने पेश किया जाता है। संविधान द्वारा केबिनेट का ही यह दायित्व है कि 
बढ़ नियत अवधि पर वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रीय वित्त के बारे में डायट और 
जनता के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 

(4) न्यायिक अधिकार (०००४ ए०फ८३)--सविघान की धारा 6 ने भन्स्रिमण्डल 
'को सामान्य क्षमादान (0क्वादण #गा०59), विशिष्ट क्षमादान (5०९ #ाल्शफरे, 
दण्ड को कम करने, मृत्यु-दण्ड को अल्पकाल के लिए स्थगित करने तथा अधिकारों को 
पुनः प्रदान करने आदि के प्रश्नों पर निर्णय देने का अधिकार दिया है ॥ इस सम्बन्ध में 
मस्त्रिमण्डल द्वारा किए गए कार्यों को सप्राद्‌ स्थापित करता है ।* 

(5) पहमर्शदात्री शक्तियाँ (80४5०५ 70४८:७)--सम्राट्‌ को कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त नहीं है | वष्ट मन्त्रिमण्डल के परापर्शदात्री अधिकार के अनुसार कार्य करता है | 
विविंग्ले व टर्नर के शब्दों में, “मन्त्रिमण्डल का यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि 
परामर्श उसकी और से निर्णय के समान है ।“* 

(6) आपातृकातीन शक्तियों (छालड्रथाएए ए०फ८३)--देश के आपात या 
संकटकाल में मन्त्रिमण्डल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं | 

इन महत्त्वपूर्ण अधिकारों के अलावा मन्त्रिमण्डल को प्रतिनिधि सदन को भंग करने 
का अधिकार भी प्राप्त है | प्रतिनेधि-सदन को भंग करके वह हाउस ऑफ काँसिलर्स 
(म्र०७९& ण (0एाला/05) का संकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है | सारांश में 

मन्त्रिमण्डल वर्तमान जांपानी शासन-व्यवस्था का प्रमुख अंग है और उसी के हाथ में 
व्यपहारत: शासन की समस्त सत्ता है | यद्यपि वह डायट के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी है| 
]. 4८2, 8॥#७: पक 07एचाजालाए त उ॒एचा 


2. वक्कुमादज 0एकएंप्णाजा--कैतपल८ 6. 
3. (एह/०7 4 प्कश : पल १९९७ उब्कुपता, 


404 फ़ाएब का सकिधान 


आदि विम्त सदन में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाके 
है | सर जॉन मैरियट (9॥0/॥॥ ?/2४०0 के अनुसार, “केवबिनेट वह धुरी है जिस पर 
समग्र सरकारी यन्त्र परिग्रमण करता है [7 


जापान में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के कारण 
(405९5 ए [ञध९३5ग8 ?0ल्‍6९5 77 ॥9एशा९5९ (2०॥९८) 

अन्य ससदात्मक देशों की तरह जापान में भी मन्न्रिमण्डल की शक्तियों में निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है, और यह देश की वास्तविक सत्ताघारी सस्था बन गया है | इस 
शक्ति-वृद्धि के पीछे निम्नलिखित कारणों का योगदान रहा है-- 

() दलीय अनुशासन के कारण भी भन्त्रिमण्डल की शक्त्ति में भारी वृद्धि हुईं है। 

(2) प्रघानमन्त्री के नेतृत्व ने भी मन्त्रिमणडल की शक्ति में वृद्धि की है । 

(3) मन्त्रिमण्डल के पास लाम पहुँचाने कौ शक्तियाँ हैं, जिसके कारण उसंकी 
स्थिति मजबूत हुई है | 

(4) डायट के अधिवेशन बहुत कम॑ समय॑ के लिए होते हैं, और इससे वह 
मम्त्रिमण्डल पर वास्तविक रूप से नियन्त्रण स्थापित नहीं कर पाती है । 

(5) प्रदत्त-य्यवस्थापन की प्रक्रिया ने भी भन्त्रिषण्डल की शक्तियों में दृद्धि की है | 

(6) मन्ज्रिमण्डल को डायट के प्रतिनिधि सदन को भंग कराने की शक्ति प्राप्त है, 
इससे भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य मन्त्रिमण्डल़ को अपदस्थ कराने अथवा अनावश्यक 
परेशान करने का साहस नहीं कर पाते हैं । 

(7) जापान एक औद्योगिक देश है ।विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने जापान कौ 
एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिठ्ठित किया है | जापान की बढती अन्तर्राष्ट्रीय 
भूमिका ने भी मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि की है । 

भन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के बादजूद यह तानाशाह बनने की स्थिति में 
नहीं है | देश के सविधान, सजग जनमत तथा स्वैधानिक परम्पराओं का उस पर 
प्रभावशाली नियन्त्रण है | 

प्रधानमन्त्री 
(06 छाकल)जाएंहरए) 

जापान की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका है | उसे 
शासन की '“घुरी' माना जाता है | भ्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल ही सम्राट की 
सारी शक्तियों का उपभोग करता है| 
निर्वाचन एवं योग्यता (80200॥ भव 0७आव्वएणछ) 

जापान के सविधान के अनुसार सप्राट्‌ उसी व्यक्ति को प्रघानम्रन्त्री नियुक्त करता 
है जिसका नामाकन थे निर्वाचन डायट के दोनों सदन करते हैं | प्रघानमन्त्री की नियुक्ति 
में सप्राट्‌ को व्यक्तिगत इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोर्ड अवत्तर प्राप्त 
होना सम्मव नहीं है ।* 


4. उएश्ाकर एजाइपाजा--ैत0<4265॥० 75 
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जापान के संविधान द्वारा प्रघानमन्त्री के लिए दो योग्यताएँ निश्चित की गई हैं-. 

(॥) उसे डायट का सदस्य होना चाहिए, एवं 

(2) उसे असैनिक (अश्या्) होना चाहिए । 

जापान के संविधान के अनुसार प्रधानमन्तद्री डायट के किसी भी सदन का सदस्य 
हो सकता है, पर चूँकि उसे मनोनीत करने में प्रतिनिधि सदन की शक्ति समासद सदन 
की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, अतः प्रतिनिधि सदन के सदस्य की प्रघानमन्त्री बनने की 
सम्मावनाएँ अधिक रहती हैं। 


प्रधानमन्त्री की स्थिति, शक्तियाँ एवं भूमिका 
(ए०झञाका, ए09९75 900 ६0९ 6 शा 567) 

संविधान की धारा 65 से 7$ के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
मन्त्रिमण्डल में निहित होती है और मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष प्रघानमन्त्री होता है । इस 
प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में राज्य की कार्यपालिका-शक्ति पर अन्तिम अधिकार प्रघान मन्त्री 
को ही प्राप्त है । डायट में बहुमत दल और जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण 
उसे राष्ट्र का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त होता है | अपने नेतृत्व के लिए वह प्रत्यक्ष 
रूप से डायट के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है ॥ 

(0) सर्वोच्च राजनीतिक शासक (5छुाल्आाल ?णाएट/ #0प्राए॥ा0-- 
मन्त्रिमण्डल में प्रघानमन्त्री की स्थिति सर्वोच्च होती है। वही मन्त्रियों को नियुक्त करता है 
और उनमें से एक को उप-प्रधानमन्त्री बनाता है | मन्त्रियों के दीच विभागों के विवरण में 
प्रधानमन्त्री का ही निर्णय अन्तिम होता है | वही मन्त्रियों को क्रमबद्ध कर उन्हें वरिष्ठता 
प्रदान करता है | वह अपनी इच्छानुसार मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन कर सकता है | वह 
मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाहियों का केन्द्र होता है | वह देखता है कि सब विभाग 
'ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं | मन्त्रिमण्डलीय बैठकों का समापतित्व करने, निरीक्षण 
करने और कार्यवाहियों का संचालन करने का अधिकार उसी को है । मन्त्रिमण्डल के 
निर्णयों और भीति-निर्धारण में उसकी सर्दोपरि भूमिका रहती है | वह भन्त्रियों के कार्य में 
सामंजस्य स्थापित करता है ॥ किसी भी प्रशासनिक विभाग का भन्त्री अकेलै ही कोई 
निर्णय नहीं कर सकता | किसी भी राज्यमन्त्री द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस पर 
भन्त्री के हस्ताक्षर होने के साथ-साथ प्रधानमन्त्री के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है [ 
'मच्त्रिमण्डल का कोई भी निर्णय तमी मान्य समझा जाता है जब उस पर प्रधानमन्त्री के 
हस्ताक्षर हो जाएँ । 

मन्त्रिमण्डल की सामान्य नीति का प्रत्तिनिधित्व भी प्रधानमन्त्री ही करता है ॥ 
मन्त्रिपण्डल की ओर से डायट के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले सभी पत्र आदि उसी के 
द्वारा पेश किए जाते हैं| 

(2) सन्त्रियों की नियुक्ति व पदच्युति की शक्ति (?0ए४ ए#7ए०गणाला। शात 
फिजाछा 0 'शजांबध४)-मन्त्रियों कौ पदच्युत करने का अधिकार भी प्रधानमन्त्री को 
है | संविधान की घारा 68 स्पष्टठटः उपबन्धित करती है कि “प्रघानमन्त्री अपनी 
इच्छानुप्तार राज्य के मन्द्रियों का निष्कासन कर सकता है ।" 
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(3) भन्त्रिमण्डल के निर्माण व संहार की शक्ति (0927 0 ए०क्ाएएडाएंगा 206 
साह 6 हाल (:0772८)--रूमी मन्त्रियों का भविष्य उस पर निर्भर करता है | उसके 
त्याग-पत्र के साथ सारे मन्त्रिमण्डल का अन्त हो जाता है | स्दि कोई मम्त्रि ससके 
कहने पर त्याग-पत्र नहीं देता है दो वह सप्राद से कह कर मन्त्री को बर्खास्त करा 
सकता है अभ्रद स्वय त््याग-पत्र द्वैकर अपने बहुमत के बल पर मन्त्रिमण्डल का 
पुनर्गठन कर सकता है । 

(४) दल का नेता (८४४८ ण॑ ?॥9)-प्रघानमन्त्री शात्तन का प्रधान होने के 
अतिरिक्त घहुमत दल का नेता थी होता है | उसे दल छा प्रतीक माना जाता है और 
आम चुनाव प्राय उसी के व्यक्तित्व को केन्द्र बनाकर लड़ा जाता है डायट में बहुमत 
दल कै समर्थन पर ही वह और उसका मन्त्रिमण्डल शासन की भृह तथा विदेश नीति का 
सफलतापूर्वक सचालन करता है | दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते 
हैं । उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करने पर दल के सदस्य का राजनीतिक भविष्य खतरे 
मैं पड़ जाता है । अत. दल पर उसका नियन्त्रण यना रहता है ! 

(5) डायट का नेता (.०४6॑। ० 0।0०0)--प्रधानमन्त्री डायट का, मुख्यतः प्रतिनिधि 
जमा का नेता होता है । डायट में किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय पर वह अन्तिम वक्‍ता और 
मीति का निर्धारक होता है  प्रशासदिक नीतियों पर अन्तिम और अधिकृत भाषण 
प्रधानमन्त्री का ही होता है ॥ वही विधियों के निर्माण, वार्षिक बजट की ऐैयारी, सदन की 
कार्यवाही और व्यवस्था आदि के सम्बंच् में अन्तिम रूप से पथ्-प्रदर्शन करता है | यदि 
प्रतिनिधि समा भन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का अस्ताव पास कर दे त्ञो वह अपने 
साथियों सहित त्वाग-पत्र भी दे सकता है अथवा 0 दिन के भीतर प्रतिनिधि समा को 
भग भी कर सकता है। 

(6) संग्राद्‌ एवं भम्त्रिमण्डल के बीच की कड़ी ( आग: ७टाच०टा ॥९ साफ़ुअत 
28704 00 (१७७४८०0--अधघानमत्नी राजकीय मामलों मैं सुग्राट और भन्त्रिमण्डल के ध्रीच 
सम्पर्क कड़ी का कार्य करता है | अन्य मन्त्रियों का व्यक्तिगत रूप से सप्नाद से प्रत्यक्ष 
औपचारिक सम्बख नहीं है | यहाँ यह स्मरणीय है कि जापानी सप्माद्‌ को सविधान द्वारा 
ऐसा कौई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वड़ भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार प्रधानमस्त्री से 
किसी प्रकार की सूचना की माँग करे । 

(7) अन्तर्रष्टीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व (एक्काप्डशाए४८. [#शाब/णा॥! 
/भीक्ा)-प्रधानमन्त्री ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश का सर्वोच्च और प्रमावशाली 
प्रतिनिधि होता है ॥ विदेश-नीति में उसके निर्णय अन्तिम और अधिकृत माने जाते हैं | 
मुख्यतः उत्ती के व्यक्तित्व और आचरण के आधार पर अन्य देशों से मैत्रौपूर्ण आर्थिक, 
राजनीतिक और सास्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो पाते हैं । छत्ते ही अन्तर्राट्रीय जगत में 
देश का मुख्य प्रवक्‍ता माना जाता है। 

(8) संकटकात्रीन या आपातकालीन अधिकार (छगाद्म8७7८५४ ?०४७५)--भारत 
मैं आपात्‌कालीन अधिकार राष्ट्रपति को हैं जिनका प्रयौग मन्त्रिमण्डल करता है जबकि 
जापान में चैद्धान्तिक और व्यावष्टारिक दोनों ही दृष्टियों से आपातकालीन शक्तियाँ 
मन्त्रिमण्डल में निहित हैं, जिनका प्रयोग मन्त्रिमण्डल का प्रधान होने के नाते प्रघानमत्त्री 
करता है | 
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(9) प्रशारान पर वियनन्‍्त्रण (0णाएए 0रथ /0ाप्रश्नाज्ञाणा)--प्रधानगरत्री ऐश 
का मुख्य प्रशाराक है | देश के प्रशारान को शुघारु रूप रो रोधालित करने या 
छत्मरदायित्य एसी पर है | प्रघानगण्त्ी ही विगिष्त मण्जियों यो इरा राप्यन्ध में आवश्यक 
गैतृत्य, निर्देशन और गार्घदर्शन प्रदान करता है | देश के रामरत प्रशाराननास्त्म पर 
एरका गियन्त्रण रहता है । प्रधानमन्द्री द्वारा ही ध्ययहार में रागी महरपपूर्ण प्रशारातिक 
नियुक्तियाँ फी जाती हैं | प्रशारान में गये-गये रापारों का सूजपात करने या दापिरत भी 
प्रधानमम्त्री का ही गाया णाता है । 

(0) भीति-निर्गता फी भूमिका (२06 25 ॥ 0॥0/ना2पट)--प्रपानासत्री देश 
का गीति-गिर्माता है । छरा पर ही देश की आरारिक (गृ्), औद्योगिक, विच्य और पिदेश 
मीषि के गिर्माण फा उत्तरदायित्य है ॥ प्रधानमस्ध्री को ही देश की भीतियों का अधियृता 
प्रधक्ता माना छाता है। 

छपएक्श विवेषग रो यह रप्ठ शो जाता है कि जापान थी राजनीतिक प्ययरधा मैं 
प्रषानमन्त्री की शार्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूधिका है। इरा शाम्यन्ध गें एउरायी 
रिथिति ब्रिटिश प्रधानपस्जी के रामकदा एसी जा रावी है | एरोे देश की राजनीतिक 
स्यवर्था की पुरी शघा “गुरुपाकर्षण का केन्द्र” गया दिया है | 
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जापान की ससद्‌ को अग्रेजी भाषा में डायट (0।20 और जापानी भाण में कोक्काई 
(९०५५७) कहते हैं | यह दिश्व की रावधिक प्राद्दीन और अनुमदी ब्यवस्थापिका मानी 
जाली है | इसकी स्थापना 889 ई में मेइजी सदिधान के द्वारा की गई थी । इसमें 
ससद्‌ के दो सदने थे--प्रथम, प्रतिनिधि सदन (प्00५७ ्०॑ एेलृ॥एब्णा0॥065) और 
द्वितीय समासद्‌ या अमिजत्त सदन (प्रठष्ठ-८ 66 (00१०॥॥०७७) ॥ प्रतिनिधि सदन का 
निर्दाचन सुदिधा की दृष्टि से निर्वांचन-स्षेत्रों से होता था, पर प्रत्येक सदस्य सारे राज्य की 
ओर से बोलता था । मटाधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त था । इसकी अददि घार दर्ष थी. 
पर यह सदन इससे पहले भी विघटित किया जा सकता था | अनिजात सदन एक 
स्थायी सदन था जिसमे केदल कुलीन या धनिक वर्ग या अमिजात्य दर्ग के क्लोगों का 
प्रतिनिधित्व था । “यह युद्ध पूर्व की त्ञाग्राज्यीय ससद्‌ मूल रूप त्ते एक परामर्शी निकाय 
शी जिसने कार्यपालिका के कार्यों पर नियन्त्रण लगाने का प्रयत्व किया, परन्तु बह बहुधा 
असफल हुआ ॥' यह ससद्‌ ऊपने असीमित अधिकारों के बल पर 940 तके 
सफलतापूर्द कार्य करती रही, पर उस दर्ष राजनीतिक दलों के अदैध घोषित हो जाने से 
जापान मे ससदीय शासन-ध्यवस्था का अन्त हो गया और सैनिक तानाशाही स्थापित हो 
गई । 

द्वितीय भहायुद्ध के दाद जापान दर्तमात सदिघात में ससद्‌ का द्विसदनात्मक रूप 
'कायम रखा गया है, लेकिन शक्ति व सगठन की दृष्टि से यह पूर्ववर्ती रूप से बहुत 
मिन्नता लिये हुए है। इसके अनुसार डायट राज्य की शक्ति का सर्वोद्य अग है। सदिधान 
की धारा 4] में कहा गया है कि “डायट राज्य की शक्ति का सर्दोच्च और एकमात्र 
विधि-विर्माण करने बाला अग होगा ॥४ 

संसद्‌ की रचना एवं कार्य-विधि 
(ए०णए०्आाक्त & ४००७१ ० एल) 

डायट के निम्नाकित दो सदन ई-.. 

]. प्रतिनिधि सदन (प्र605$6 ७ 2८[७९5८६४७॥४८७) 

2. सभासद्‌ सदन (परत ण॑ 0एणारला!णओे 

॥. वशजषात्तर (00च्यवाएणय --#फलेड दी. 
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संदिधान की घारा 43 के अनुसार दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित छोते हैं और वे 
जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । दोनों सदरनों के सदस्यों की सख्या कानून द्वारा निश्चित 
की गई है । 

प्रतिनिधि सदन (00५ 0 १७(४९०५६७४४८७) जापान की ससद्‌ का निम्न सदन 
है | वर्तमान में इसके 5)॥ सदस्य हैं (इसके पूर्व इसकी सदस्य संख्या 49] थी) पर यह 
संख्या सदिधान द्वारा निश्चित नहीं की जाकर संसदीय कानून द्वारा निर्धारण की गई | 
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए सारा देश ]8 निर्दाचन क्षेत्रों में विमाजित होता है | 
निर्वाचन क्षेत्र किसी प्रशासकीय सीमा पर आधारित नहीं हैं | प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 3 
से 5 सदस्य तक निर्वाचित किए जाते हैं किन्तु प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत 
देने का अधिकार होता है | प्रत्येक सदस्य औसत रूप से सदा दो लाख की जनसंख्या 
पर निर्वाचित किया जाता है। 

प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है । इस अवधि की समाप्ति के बाद नवीन 
सदन के लिए देशमें चुनाव होना अनिवार्य है | जब प्रतिनिधि सदन की अदधघि पूर्ण हो 
जाती है तो उसको भग करने की घोषणा सप्राद्‌ द्वारा की जाती है और उसके द्वारा ही 
नदीन सदन के निर्दाचन के लिए आदेश प्रसारित होते हैं | उनके आदेश के प्रसारित होने 
के कुछ काल दाद नए चुनाव होते हैं | प्रतिनिधि सदन को मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर 
सम्राद्‌ द्वारा अववि से पूर्व भी दिघटित किया जा सकता है | 

जापान के छच्च सदन का नाम समासदू-सदन (प्र्व5७ ० (00णाला०णओ) है | 
इसकी व्यवस्था नदीन सदियान में प्रादीन अनिज्ञात सदन के स्थान पर की गई है । 
समासद्‌ सदन का निर्वाचन भी सार्दमौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से 
होता है | प्रत्येक स्त्री-पुरुष जिनकी आयु 20 वर्ष की हो, निर्दाचन में मतदान का 
ऊबिकार होता है । इस सदन के 250 सदस्यों में से 700 सदस्य तो राष्ट्रीय निर्दाचन 
क्षेत्रों (१४0०७ (0णाहपरणथाल०७) से चुने जाते हैं और शेष सदस्य क्षेत्रीय निर्दाचन 
क्षेत्रों (व्रध००ण ० 00ा5प्रणधाएं६9) से निर्दादित होते हैं | क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात्‌ 
प्रीफेक्धर को 2 से 8 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है । प्रत्येक निर्दाचक दो मत प्रदान 
करता है-...एक प्रीफक्चर सदस्य के लिए दूसरा राष्ट्रीय सदस्य के लिए | समासद्‌ सदन 
का निर्दाचन 6 दर्ष के लिए होता है | आधे सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष रिटायर 
(सेवा-निदृत्त) होते रहते हैं और उत्तके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यह 
स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता ॥ 


सदस्यों की योग्यताएँ (000॥6८80०७ ण !/व्याप्थडे 


डायट के सदस्यों की योग्यताएँ कानून द्वारा निश्चित की गई ह-..() प्रतिनिधि 

सदन और सनासद्‌ सदन के सदस्यों की आयु क्रमशः कम से कम 25 और 30 वर्ष 

गे 'घाहिए | (2) डायट के सदस्य केदल जापान के जन्मजात सदस्य ही हो सकते 
|| 


जापान में कोई भी सदस्य देश के किसी भी निर्दाचन-श्षेत्र से खड़ा हो सकता है। 
'कौई भी व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि वह () जापानी 


40 छापार का सविद्भन 


सरकार में किसी लाम के पद धर हो, (॥) न्यायातय द्वारा पागल करार दिया गया हो, 
(00 दिवालिया हो, (9) छापात का नागरिक न हो, अथवा (४) डायट के किसी कानून 
के अचर्गव अयोग्य सिद्ध हों गया हो 4 
वेतन और विशेषाधिकार (599 थ१ 5फल्‍टं' एसंए।८8९५) 

जापान के संविधान की धारा 40 के अन्तगत डायट के दोनों सदनों के सदस्यों 
को 'राष्ट्री--कोष' से बेतन दिया जाता है | डायट के सदस्यों को अधिवेशन कै दिलों में 
तथा अधियेशन के बीच में समितियों में कार्य के लिए भी प्रतिदिन भत्ता (03॥9 
#00990८2$) भी दिया जाता है | सदस्यों को सत्र के दिनों में दैनिक भत्ता और 
पत्न-ध्यवहार व्यय देने की व्यवस्था है | निजी सचिव और कार्यालय रखने के लिए भी 
उन्हें समुचित घन दिया जाता है | रेल के पास और रिटायर होने याले संदस्यों के लिए 
पेंशन की भी व्यवस्था है । 

डायट के सदस्यों को सम्मवतः अन्य किसी भी देश के विधायकों से अधिक 
सम्मान दिया जाता है ॥ जापान में उन्हें *सार्दजनिक अधिकारी” कहा जाता है | सदस्यों 
को डायट में माषण की पूर्ण रकतन्त्रता प्राप्त रहती है । सदन में दिए गए भाषण और 
मतदान के लिए उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती | डायट के 
सत्र के समय उन्हें दण्डनीय अपरार्धों के तिवाव अन्य मामलों के सम्यन्ध में बन्दी नहीं 
इनाया जा सकता । डायट में किए गएं अवांछनीय आचरण के विरुद्ध उनके दिदुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यदाही की जा सकती है | 
कार्यविधि (३४०७४७४६४ छए0८०१७८८) 

डायट के तीन प्रकार के अधिवेशन होते हैं--साधारण, असाधारण और विशेष 
सप्राद्‌ के आदेश द्वारा डायट के सत्र की तारीख घोषित की छाती है ॥ साधारण सत्र 
प्रतिदर्ष साघारणतंया दिसम्दर में आरम्म होता है जो लगमग 50 दिन तक चलता है | 
साधारण सत्र के साथ ही विशेष झतन्र भी बुलाया जा सकता है | जब प्रतिदित सदन का 
आम घुनाव हो तो जिस तारीख से दोनों सदर्नों के सदस्यों का कार्यकाल आरम्म होगा 
उसके 30 दिव के भीतर डायट का विशेष सत्र बुलाया जाएगा | इसके अतिरिक्त किसी 
भी सदन के कम से कम घौथाई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की केड्रिनेट को लिखित 
प्रार्थना द्वारा असाधारण सत्र की माँग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए 
ऐसा सत्र बुलाना आवश्यक होता है ॥ सरकार जब भी आवश्यक हो तभी महत्त्वपूर्ण 
अथवा आपातकालीन मामलों पर विचार करने के लिए साधारण सत्र डुला सकती है। 
कौंसिलर सदन (समासद सदन) का असाधारण सत्र बुलाने कै लिए प्रधानमन्त्री को 
अध्यत्र से प्रार्थना करनी पड़ती है | इस प्रार्थना में एकत्र होने की त्ताराख तथा विचारणीय 
विषयों का सकेत भी दिया जाता है ] 

झग्राटू के आदेश द्वारा निश्चित हारीख पर डायट के सदस्य अपने-अपने सदन मेँ 
एकत्र होते हैं | पहले ही दिन प्रत्येक सदन को, स्थान रिक्त होने की हालत में, अपने 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का घुनाव करना पड़ता है | घुनाव न होने तक सेक्रेटरी जनरल 
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अध्यक्ष का कार्य करता है । प्रत्येक सत्र के आरम्म में डायट का उद्घाटन समारोह होता 
है और इस अदसर पर सप्राट्‌ स्वयं उपस्थित होकर अपना छोटा-सा सन्देश पढ़ता है । 
सदिधान की धारा 56 मे गयपूर्ति के दिषय में कहा गया है कि किसी भी सदन में उस 
समय तक कोई कार्यवाही आरम्म नहीं की जा सकेगी जब तक उस संदन के कुल 
सदस्यों के कम से कम एक-तिहाई सदस्प उपस्थित न हों | प्रत्येक सदन में सब 
ममलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही हो सकता है ।॥ यदि किसी स्थान 
पर रूविधान कोई और व्यवस्था कर दे तो ये नियम लागू नहीं होंगे । किसी दिषय पर 
समान मत होने पर सदन के अध्यक्ष को निर्यायक मत देने का अधिकार है । 


पदाधिकारी (0॥॥८5-8८७७४७) 

प्रत्येक रूदन के प्रमुख अधिकारी हैं-..अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष 
(शब्ड्रतला: शण्काएण०), स्थायी समितियों के सनापति ठथा सेक्रेटरी जनरल ॥ 
प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष को प्रेसीडेण्ट कहा जाता है। 

संदनों की प्रथम बैठक में सदस्यों द्वारा अध्यर्कों का चुनाद करना होता है। 
समासद्‌-सदन के अघ्यक्ष का चुनाद गुप्त मतदान द्वारा और प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष का 
चुनाद सदन के निर्णय के अनुसार युप्त या हस्तान्तरित मतपत्र द्वात्व होता है | इसके 
उपरान्त इसी रीति से उपाध्यक्ष निर्दाचित कर लिया छावा है ॥ अध्यर्थों के चुताव के 
समय पूर्व-अध्यक्ष सदन का समापतित्व करते हैं । पूर्व-अध्य्षों की अनुपस्थिति में 
सेक्रेटरी जनरल समापति का शासन ग्रहण करते ईं | सेक्रेटरी जनरल या महासचिद भी 
सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं । 


अध्यक्षों के अधिकार और स्थिति 


(009९5 & एतडंएता ण॑ 0९5१ ९त्ञाड) 

दोनों सदनों के अध्यक्षों को व्यापक शक्तियाँ तथा ऊधिकार प्रत्त हैं। वे सदन को 
डैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन के बाहर उनका प्रतिनिदित्व करते हैं । प्रत्येक 
उध्यक्ष अपने सदन की व्यवस्थापिका समित्ति (ध0ए5८ ० %93ह8थगधाएं के परामर्श से 
अपने सदन की समितियों के रूदस्पों को मनोनीत करते हैं | थे एक सदस्य को एक 
समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरिद कर सकते हैं | सदन के निर्देशन से वे 
समितियों के ऊध्यक्षों को भी मनोनीत कर सकते हैं और सदितियों के अध्यक्ष प्रायः सदन 
के उध्यक्षों द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं । 

सदन का अध्यक्ष ही सदन के सदर्स्यों के स्थान नियत करता है | यही सदन का 
कार्यक्रम निर्धारित करता है, विध्ेयकों को दिषयानुसार समितियों को सौंपता है, प्रश्नों 
तथा याद-विवादों के लिए समय निर्धारित करता है और उसी के निर्णय पर दाद-विवादों 
का अन्त होता है | ऊध्यक्ष सदन में शान्ति और सुब्यवस्या रखता है, मन्द्रियों को संसद 
में सहायता देने के लिए सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पर स्वीकृति देता है, सदन की 
ईठक न होने के समय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर उन्हें स्वीकृत करता है और 
किसी विधेयक या प्रस्ताव पर समान मत आने पर ऊपना निर्णायक मत देता है | दही 


42 फाग्रन वा सकिक्ान 


यह निश्चय करता है कि किसी विषय घर सदन का मत घ्वनि मत से, सदस्यों को खड़ा 
करके, हस्ताक्षरित मत-पत्र या गुप्त मतदान में से किस पद्धति से लिया जाए और 
सदस्यों को इस आशय का आदेश देता है । 

सदन का अध्यक्ष सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है | 
सदन की पुलिस अध्यक्ष के अधीन होती है और आवश्यकता पडने पर वह किसी 
सदस्य को गिरफ्तार भी कर 'सकती है | वह सदन से प्रापः अनुपस्थित रहने वाले 
सदस्यों के नाम कार्यवाही हैतु सदन व्यवस्थापिका-समित्ति के पास मेज सकता है | 
अनुशासन भग करने वाले सदस्यों के नाम भी दह समिति के पास मेज सकता है और 
समिति की प्रार्थना पर किसी सदस्य को संदन से निष्कासित भी कर सकता है, पर 
ऐसा प्रस्ताव सदन के दो-तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है | यदि वह व्यक्ति 
घुन निर्वाचित हो जाता है तो उसे स्थान देना धड़ता है | अध्यक्ष सदन की बैठकों को 
स्थगित भी कर सकता है | सदन की कार्यवाही का विवरण अध्यक्ष की देखरेख में 
सैथार और प्रकाशित किया जाता है और वह उसमें परिवर्तन कर सकता है । वह 
समिति के अध्यक्ष की प्रार्थना पर किसी विधेयक पर सार्वजनिक सुनदाई की अनुमति 
भी दे सकता है | जब किसी विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए 
जाने के लिए तैयार होता है तो अध्यक्ष व्यवस्थापक समिति के परामर्श से उसे सदन 
के कार्यक्रम में सम्मिलित करता है | अध्यक्ष ही विनिन्न समितियों के मध्य क्षेत्राविकार 
समभ्यन्धी विवादों का निर्णय करता है | वह सदन के अधिदेशन के समय किसी समिति 
की बैठक का आदेश दे सकता है | 

दोनों सदनों के अध्यक्ष प्रघानमन्द्री से परामर्श करके सप्राद्‌ द्वारा ससद्‌ के 
औपचारिक उद्घाटन का दिन व समय निश्चत करते हैं ॥ यह उद्घाटन समासद्‌ सदन 
में दोनों समाओं की सयुर्त बैठक में होता है | सयुकत बैठक का स्पीकर वही होता है 
जो प्रारम्भिक भाषण देता है| स्पीकर की अनुपस्थिति में यह कार्य प्रेसीडेण्ट करता है| 

जापान की प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष की सदन में स्थिति अमेरिका की प्रतिनिधि 
सभा और ब्रिटेन की लोकसभा के अध्यक्षों की स्थिति के बीच की है ॥ जापान का 
स्पीकर दलगत आधार पर चुना जाता है | वड़ शासक दल या दलों का प्रधानमन्त्री 
के बाद सबसे शक्तिशाली नेता होता है । उसका वेतन प्रधानमन्त्री के देतन के बराबर 
होता है | निर्दाचन के बाद प्रायः वह अपनी दलीय सदस्यता का त्याग नहीं करता । 
दल का बहुमत न रहने पर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति स्पीकर घुना जाता है | 
फिर भी बह यथासम्मद निछापूर्वक चसदीय नियमों को लागू करने और सभी सदस्यों 
के साथ उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करता है | मन्त्रि-परिषद्‌ का 
स्वय सदस्य होने तथा ससदीय समिति और प्रधानमत्री का प्रतिनिधि-सदन का नेता 
होने के कारण सदन की कार्यदाही पर उसका इतना प्रभाद नहीं होता जितना 
अमेरिका के स्पीकर-कां होता है और दलींय कम्बन्य के कारण उसका उतना सम्मान 
भी नहीं होता जितना बिदिश स्पीकर का होता है | जापानी स्पीकर था अध्यदी 
(छाश्व्थाव्य) की स्थिति दोनों के बीच की है. लेकिन उसकी स्थिति भारतीय 
लोकसभा के स्पीकर के अच्छी होती है | 
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संसद्‌ की समितियां 
((णााप्र।९९5 0 ऐध) 

अन्य देशों की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप जापानी डायट में भी समितियों का 
अति महत्त्वपूर्ण स्थान है । मेइजी-सविधान मे भी समितियों का स्थान होते हुए भी 
कार्यक्षमता की दृष्टि से वे बहुत दुर्दल थीं। 

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चार प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं--() स्थायी 
समितियाँ, (॥) विशिष्ट समितियाँ, (७७) रायुकत विघायी समिति, एव, (7४) संयुक्त 
सम्मेलन समिति । वर्तमान में यह व्यवस्था है कि कोई भी एक सदस्य एक साथ तीन 
समितियों से अधिक का सदस्य नहीं बनाया जा सकता | 

स्थायी समितियाँ (50807 (आधा05८३--डायट के प्रत्येक सदन में 6 
स्थायी समितियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में लगमय 20 से 30 सदस्य होते हैं ॥ केवल बजट 
समिति में लगभग 50 सदस्य होते हैं | समितियों में दलों की संख्या सदन में उनकी 
शक्ति के अनुपात में होती है। समितियों के अध्यक्ष पूरे सदन द्वारा चुने जाते हैं । विभिन्न 
समितियों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विदादो का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। स्थायी 
समितियों करा मुख्य कार्य विधायी-प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्दक विचार करना, उनकी 
आवश्यक सवीक्षा करना, उनमें विमिन्र पक्को की सुनवाई करना और उनका प्रारृप तैयार 
करना है | सदन भी विधेयक पर सम्बन्धित समिति का परामर्श लेकर ही प्रायः आगे 
बढता है । अमेरिकी काँग्रेस की समित्रियों की तरह जापानी समितियाँ समी विधेयको की 
प्रगति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं | वे ही यह निश्चय करती हैं कि किन विधायी प्रस्तावों 
'को सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए और किनको नहीं ? 

विशिष्ट समितियाँ (5०८७ एजाशा॥०८३)--ये समितियाँ किसी विशेष 
जाँच-पडताल के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं । स्वमावतः इन्हें विशेष अधिकार और 
उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। समिति के अध्यक्ष को निर्णायक भत प्राप्त होता है । समितियां 
विमिन्न पक्षों से गवाहियाँ लेकर और सरकारी कामजातों का परीक्षण करके सदन को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं 

संयुक्त विधायी समिति (0व [८800८ (00गरग्रा0&८)--डायट कै दोनों ही 
सदनों की एक मिली-जुली विधायी समिति होती है जिसका कार्य दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्धों, विधि-निर्माण में नए तरीकों, विधि-निर्माण-प्रणाली के स़रलीकरण और अन्य 
सम्बन्धित मामलों पर विचार करना होता है । इसमें 0 सदस्य प्रतिनिधि सदन के और 
8 समासद्‌ सदन के अर्थात्‌ कुल 8 सदस्प होते हैं | जहां अन्य समितियां दलबन्दी के 
कुचक्र में फंसी रहती हैं वहाँ सयुक्त विधायी समिति पर दलबन्दी का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता । इस समिति से यही आशा की छाती है कि वह अपने घटस्थ आचरण द्वारा 
सदनों को संतुलित रखेगी ! 

संयुक्त सम्मेलन समिति (0 ए०ग्राटालाएड एजथाणा।ौ-८)-डायट के दोनों 
सदनों के बीच मतमेदों को दूर करने के लिए एक संयुक्त समिति का निर्मोण किया 
जाता है | जिसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं | दोनों ही सदनों से बराबर सख्या में 


4]4 घाण्ात का सकिधान 


सदस्य लिए जाते हैं । गणपूर्ति (200णा॥) के लिए आवश्यक है फि प्रत्येक सदन के 
दो-तिहाई सदस्य उपस्थित हों | समिति की अध्यक्षता दोर्गों ही सदनों के सदस्य 
बारी-बारी से करते हैं | मतभेद सम्बन्धी सपाघान पर घुर्ण सहमति हो जाने पर सपिति 
की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की जाती है | यह भी आवश्यक है कि प्रस्तादित रिपोर्ट 
समिति के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत की गई हो 

स्पष्ट है कि जापांन में समिति-ध्यवस्था पर्यात सुव्यदस्थित और प्रभावी द्रग रो 
क्रियाशील है । तथापि समितियों का बाहुत्य है और स्थायी समितियाँ अलग-अलग 
मन्त्रालयों से सम्बन्धित रहने के कारण अपने-अपने विमार्गों की वकील बन जाती हैं 
तथापि समितियों ने 'लघपु-विधान-मण्डल' ([/ध८ [.0.89/॥०८) का रूप घारण कर 
लिया है | उन्हें सदन के कान, आँख और मस्तिष्क कौ सज्ञा दी जाती है | देश कौ 
स्यवस्थापन-प्रक्रिया में भी उक्त रामितियों की अहम भूमिका है । ये समितियाँ मन्त्रिमण्डल 
पर भी प्रमावशाली नियन्त्रण रखती हैं । 


संसद्‌ की शक्तियाँ एवं कार्य अथवा भूमिका 
(09९5 जाते एजालीजा5 60 ए06 जल छाल) 
शदिधान की धारा 4] के अनुसार, "डापट अर्थात्‌ ससद्‌ राज्य-शक्ति का सर्योचच 
अवयव है” और इस दृष्टि से उसे अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें निम्मनलिखित 
भागों में बौटा जा राकता है-- 


(॥) विधांयी शक्ति (१.८8508॥०८ ९0७८७) 

डायट का महत्त्वपूर्ण काय॑ दिघि-निर्माण करना है । जापान का सदिधान एकात्मक 
है अतः यहाँ सभी प्रकार के कानून डायट बनाती है | डायट के विधि-निर्माण का घ्यापक 
क्षेत्र सभी प्रकार के सापराजिक णीवन के समी पहलुओं और व्यक्ति के प्रायः सम्पूर्ण 
जीवन तक व्यक्त है । डायट को प्रतिवर्ष गहुत बड़ी सख्या में कानूत रनाने होते हैं । अन्य 
देशों की व्यवस्थापिकाओं के समान जापान की डायट भी कानून बनाने वाली फैक्ट्री बन 
गई है। 

इस सन्दर्म में यह स्मरणीय है कि जापान में कार्यपालिका को सिद्धान्त रूप में 
ससदू्‌ द्वारा पारित विधेयकों पर निषेघाधिकार नहीं है तथापि संसद का प्रग्रुख कार्य 
कानून की योजना बनाना हथा उसका उपक्रम करना नहीं है बरन्‌ प्रस्तादों पर दिचार 
करना, उन्हें सशोधित करना और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना होता है | उनकी 
योजना बनाना और उपक्रम या पहल करना त्तौ मन्द्रिमण्डल के हाथ में है | संसद्‌ का 
कार्य भुख्य रूप से निषेघाधिकार का प्रयोग करना है | जापान के विधायी कार्य पर 
मन्त्रिमण्डल का इतना व्यापक प्रभाद नहीं है जितना भारत और ब्रिटेन में है, तथापि 
डायट का अधिकार न व्रो असीमित है और न अनन्य ही । डायट का विधायी अधिकार 
देश के लिखित सविधान कै अनुकूल होना चाहिए अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय उसे 
असदैधानिक घोषित कर सकता है | सविघान में वर्णित जनता के मूल अधिकार डायट 
“य उनदरतजासाएफ्० -- #फालब्बा 
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के विधायी क्षेत्र को शीगित करते है । इराफे अतिरिका फिसी रथानीय रातां के लिए 
डायट द्वारा निर्षित कानून एरा क्षेत्र की णगता ग्ही रवीकृति के बिना प्रदृष्त गहीं किया जा 
राकता | झायट की शक्ति अनन्य नहीं है. रादन अपने नियम रस बनाते हैं, गश्मिमण्डत 
अपनी आश्ाएँ देशा हैं और रावोंए न्यायालय अपने नियम मगाता है | इन रप्रधाओं के 
अधिकार रांविधान प्रदत हैं और रा्ोप ग्यायालय के नियम पो कही-करी रप्ट रूप रो 
रोरादीय कानूनों कै पिपरीत हैं । 
(2) कार्यपालिका शक्ति (%४ए७॥४७ 0७८५) 

डायट का दूरारा अपिकार कार्यपालिका राम्बन्धी है। सायट पे छार्यपालिका फै 
कार्य के ग्रिषय भें जॉघ-पड़ताल फरने का अधिकार है। यह रारकारी झरष्ठाघार के 
विषय मैं एवं सरकारी ररिथाओं के कार्य के विषय में अगेक भार जौंध-पड़ताल फर 
चुकी है । राराद्‌ फार्यपालिया पर कई प्रकार से नियन्त्रण रखती ऐ | प्रधानभग्त्री फो 
डायट झ्वारा ही मनोनीत किया णाग्ा है और डायट फिसी भी परजी के रिरयय 
अधिश्यास प्ररताव पारा कर उसे रयागपत्र देने फो मराप्य फर राकती है। उायद 
प्रशारान-कार्य फी देख-रेय और णौध-पढ़ताल के लिए आयोग तथा राभितियाँ गिमुदत 
'फर राकती है । यह प्रशारागिक अधिकारियों से उनके रिकार्ड और रिपोर्ट गैंगा शाकशी 
है तथा उन्हें रा्षी देगे के लिए मुजा शकती है | रापिधान की धारा 72 ये शनुरार 
मच्ध्रिगण्डल का प्रतिनिधित्व करते एुए प्रधानारत्री एके शागद्ा शामान्य रएीय पागतों 
और विदेशी शाबन्धों पर प्रतिवेदय प्ररतुत करता है और दोगों शदनों के रादरय 
प्रशारन के किसी भी विषय पर रप्टीफरण थी भौंग कर राकते हैं और एछरा भौष पर 
शात दिन के अन्दर उत्तर देना ऐोता है। 
(3) वित्तीय शक्ति (माघ्यालर्श 000७) 

राष्ट्रीय वित्त या अर्थप्यवरथा पर भी डायट का पूर्ण अधिकार है | २विपान की धारा 
83 उपबश्धित करती है कि “"रा्रीय वित्त को परिषालित करने थी शक्ति का अपोप एसी 
प्रकार होगा जिरा प्रकार छायट निश्चित फरेगी ।” मश्जिमण्णल द्वारा णौ गणट पैश किया 
जाता है, उसे डायट ही पारित करती है | डायट को बजट की णजौंप करने का पूरा 
अधिकार होता है । रादरयगण प्रत्येक मत की आलोपना कर रागते हैं | पणट के राष्यना 
में एक ध्यान देने योग्य बात शो यह है कि व्यय की राभी ग्दें झायट के अनुपोदन के 
लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है | ध्यय की कोई ऐसी गद भहीं है जो टायट के 
देश्नापिकार के बाहर शो (7 

राप्राद्‌ के परिवार की राष्पूर्ण शम्पत्ति वर्तमान श॑विधान के अन्तर्गत राज्य की 
राग्पत्ति है । राप्ादू के परिवार ये लिए शी प्रकार के व्यय डायट ही एवीकार करती है | 
इरा राम्बन्य में रांविधान की घारा 8 अत्यन्त मह्यपूर्ण है जो इरा प्रकार ऐै-“डायट का 
अनुमोदन प्रात किए बिना राज्य-परिवार द्वारा न सौ कोई राग्पत्ति ग्रहण की जा राकती है 
कस न+ >> 


१. पृर्दैद्त-#॥४०६72 ६ 8३, 
2. पूरषोरत-&5७४॥०६72 व 83. 
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और न ही दी छा सकती है ॥ राज्य-परिदार को कोई भैंट आदि भी नहीं दी जा सकती 
है! स्पष्ट है कि सम्राद्‌ और उसके परिवार में सभी व्यय मी डायट के ही अधीन हैं । 

आय और घ्यय के अच्तिम लेखों की प्रति दर्ष ऑडिट बोर्ड द्वारा जौँंच होती है और 
जौंघ-रिपोर्ट केदिनेट में ही रखी जाती है | 

ससद्‌ के इस वित्तीय अधिकार पर एक प्रतिबन्‍्ध है । घारा 89 के अनुसार किसी 
घार्मिक सस्या के प्रयोग, लाभ अथवा सपोषण के लिए और ऐसी शिक्षा सम्बन्धी या उदार 
उद्योगों के लिए, जो सार्वजनिक पदाधिकारियों में नहीं है, डायट कोई घन विनिद्योजित 
नहीं कर सकती ; लेकिन यह प्रबन्ध व्यावहारिक रूप में लागू नहीं होता | धार्मिक 
सस्याओं को उनकी सस्कृति की रक्षा कै नाम पर आर्थिक सहंयता प्रदात कर दी जाती 
है और व्यक्तिगत विद्यालय विधि, लोक-कल्याण सेवा-दिपि तथा शिशु-कल्याण 
सेवा-पिधि के अन्तर्गत ससद्‌ भे सरकार को व्यक्तिगत विद्यालयों और उदार उद्योगों को 
आर्थिक अनुदान देने की स्वीकृति दी है ॥ 


(३) वैदेशिक क्षेत्र की शक्ति (70७८5 ॥२८१७०॥ह एछ0ह7 5[कैटडए) 

डायट को देश की विदेश-नीति और वैदेशिक सम्बत्धों का निर्धारण करने का 
अधिकार है | प्रधानमन्द्री प्रतिदर्ष सन्द्रिमण्डल की और से देश के दैदेशिक सम्बन्पों के 
बारे में सश्नद्‌ में प्रतिदेदन प्रस्तुत करता है । यधपि सन्धि करने का अधिकार मन्न्रिमण्डल 
को है तथापि सविधान की धारा 73 (3) के अन्तर्गत मब्त्रिमण्डल के लिए यह आवश्यक 
है कि वह सन्धि के पहले या उसके पश्चात्‌ उस पर संसद का अनुमोदन प्राप्त करे | 
ससद्‌ के अनुमोदन के अमाद में कोई सत्धि कार्यान्दित नहीं की जा सकती फिर भी 
व्यावहारिक रूप में इस धारा का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता ॥ कुछ सन्धियों को 
प्रशासकीय रुूमझौतों का नाम दे दिया प्वाता है और इस॑ प्रकार उन्हें ससद्‌ की पूर्द या 
तदनच्तर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता । इस प्रकार डाइट प्रघानमन्त्री और 
मन्त्रिमण्डल की वैदेशिक शक्तियों पर नियन्त्रण रखती है। 
(5) न्याग्रिक शक्ति (0त0॥ ९०४८७) 

डायट को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं | वह कानून द्वारा सविधान की 
धाराओं के अन्तर्गत भ्यायपालिकां का सगठन, न्यायाधीर्शो द्वारा अन्य कर्मदारियों का 
चेतन तथा न्यायालयों की कार्य-प्रणाली निश्चित करती है । डायट द्वारा निर्मित 
व्यवह्ार-प्रक्रिया-सहिता और द्वण्ड-प्रक्रिया-सहिता न्यायालय के पूरे प्रक्रिया-शषेत्र को 
प्रमावित किए हुए है । पर सदिधान की धारा 77 द्वारा सर्दोच्च न्यायालय कौ प्रक्रिया और 
प्रचलन, न्चायाघीशों, न्‍्यायालयाँ के अतिरिक्त अनुशासन और न्यायिक प्रशासन के लिए 
नियम बचाने को अधिकार है | डायट न्यायाधीशों को महामियोय की प्रक्रिया द्वारा 
पदच्युत कर सकती है | इस कार्य के निमित्त डायट दोनों सदनों की समान सख्या के 
सदस्यों के एक महामियोग न्यायालय की स्थापना करदी है | यह न्यायालय न्यायाघीशों 
पर दोषारोपण समिति द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच करता है। 


3. पूर्वोद्धत--#०००« 8, 73 5) & 77 
2. पूर्वोद्दृत--.+७ल८ 8, 73 8) गा. 
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(6) संवैधानिक शक्ति (000500700्भ ए०:८5) 

डायट को सविधान के सशोधन के सम्बन्ध में भी शक्ति प्राप्त है । संशोपन के 
प्रस्ताव डायट में ही पेश किए जाते हैं । किसी भी सदन में ऐसे प्रस्तावों को पारित होने 
के लिए यह आवश्यक है कि उनको सदन के कम से कम दो-तिहाई रादस्यों की 
सहमति प्राप्त हो । जब दोनों सदनों से यह प्रस्ताव इस प्रकार पारित हो जाते हैं तो 
उनको जनमत-संग्रह के लिए भेजा जाता है | यदि जनमत-संग्रह भें इन संशोधनों को 
बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वे पारित रामझे जाते हैं और सप्राद्‌ द्वारा 
संविधान के अंग के रूप में घोषित कर दिए जाते हैं । 
(7) अन्य शक्तियाँ और कार्य (002 70९३ ब्रात #0000॥9) 

डायट का महत्त्वपूर्ण अधिकार जनावेदन सम्बन्धी कार्य है | सर्वोच्च शासन-सस्था 
के रूप में डायट के दोनों सदन पृथकृ-पृथक्‌ रूप में जनता के विभिन्न प्रकार के 
आवेदन-पत्नो पर विच्यार करते है और उचित आवेदन-पत्रो को आवश्यक कार्यवाही हेतु 
मन्त्रिमण्डल के पास भेज देती हैं जो उन पर विचार करता हैं और अपनी कार्यवाही की 
सूचना सम्बन्धित सदन को देता है | जापान में आवेदन-प्रथा अत्यधिक लोकप्रिय है | 
इससे डाइट को जनता की इच्छाओ और अपेक्षाओं का पता चल जाता है | वह 
'जन-समस्याओं का निवारण करने के लिए मन्त्रिमण्डल को वाछित आवेदन प्रेषित करती 
है | इसफे अतिरिक्त डायट को राज्यसिंहासन के उत्तराधिकार विषयक कानून बनाने का 
भी अधिकार प्राप्त है| 

उपर्युक्त विवेचन प्रकट होता है कि जापान की ससद्‌ को व्यापक अधिकार प्राप्त 
हैं। यह राज्य-शक्ति का 'सर्वोच्च अंग” है लेकिन सविघान-शास्त्रियों का मत है कि 
यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है | जब मन्त्रिमण्डल संसद्‌ के अधिक शक्तिशाली सदन 
प्रतिनिधि-समा को भंग कर सकता है, श्रजट पर कार्यपालिका को उपक्रम अधिकार 
प्राप्त है, सन्धि करने में, प्रशासकीय नेतृत्व रथापित है और न्यायालयों द्वारा संसदीय 
कानूनों का पुनरवलोकन किया जा सकता है ठो डाइट को राज्य का सर्वीच्च डाइट 
कहना एपयुज्त नहीं है । इतना ही नहीं व्यावहारिक रूप में भी डाइट सर्वोच्च अंग के 
रुप में प्रतिषित नहीं कही णा सकती । मम्त्रिमण्डल में निहित आलम्बन, दलीय 
अनुशासन, प्रतिनिधि सदन को भंग करने का अधिकार और न्यायपालिका की 
कर्च॑व्य-विमुखता आदि ने डाइट के प्रमाव को कम कर दिया है ॥ फिर भी कुल 
मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डायट की शक्तियाँ पर्यात्त रूप सै विस्तृत, 
वास्तविक तथा प्रमादी हैं ॥ यह देश की गतिशील व्यवस्थापिका के रूप में अपनी 
भूमिका का निर्वाह करती है | 


डायट के दोनों सदनों के सम्बन्ध 
(रल्रशगाज्ञां9 एशरथ्सा फल [२० पताऊ९5 एज फंसी 


जापानी ससदू, डायट के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों को हम निम्नलिखित 
5 भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 


4]8 पाएत का सरिपल 


(0) साधारण विधेयर्को के शाम्बन्ध भें--साधारथ विधेयकों के विषय की स्थिति 
यही है कि इन्हें दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और 
उन्हें कानून का रूप तमी प्राप्त होता है तब उसे दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जाए 
सैकिन इस क्षेत्र मैं अन्ततः प्रतिनिधि सदन की शक्ति समासद्‌ू-सदन से अधिक है ॥ यदि 
प्रतिनिधि-सदन द्वारा पारित किसी विधेयक कौ समासदु-सदन स्वीकार नहीं करता 
अथवा उसमें ऐसे संशोपन कर देता है जो प्रतिनिधि सदन को मान्य न हों, दो विधेयक 
समाप्त नहीं होता प्रत्युतू उसे अकेला प्रतिनिधि-सदन ही पास कर सकता है बशर्ते कि 
वह उस्ते धुनः अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दे | ऐसे विधेयक पर 
यदि 60 दिन के अन्दर समासद्‌ू-सदन अपना निर्णय नहीं भेजता तो प्रतिनिधि-सदन 
विधेयक को उपयुक्त विधि से अकैले ही पारित कर सकता है | 

(2) वित्त विषेय्कों के सम्बन्ध मैं--वित्त-विधेयर्को के क्षेत्र में तो समासदृ-रादन 
कौ स्थिति और भी कमजोर है ॥ प्रथम तो दित्त विधेयक समासद्‌-सदन में प्रस्तादित नहीं 
किए जा राकते, वे सदैव प्रतिनिधि-सदन में ही प्रस्तावित किए जाते हैं और यहाँ से 
पारित होने के दाद ही सम्रासदू-सदन के समक्ष विद्यारार्थ आते हैं । इसमें यदि 
सभासद्‌-सदन प्रतिनिधि-सदन के निर्णय के विरुद्ध कोई निर्णय देता है और यदि दोनों 
सदनों में कानून द्वारा उपबन्धित की हुई सयुक्त-समिति द्वारा भी कोई समझौता नहीं हो 
'एाता है अथवा यदि समासद्‌ू-सदन 30 दिन की अवधि के अन्दर भी उस दित्त-विधेयक 
या बजट पर कोई निर्णय नहीं करता है तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय ही ससद्‌ (डायट) 
'का निर्णय माना जाता है | इस भ्रकार वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि-सदन को निरचयात्मक 
रूप से प्रधानता दी गई है और द्वितीय सदन को गौण स्थान प्रदान किया गया है | इस 
भ्त्र में द्वितीय सदन को विधेयक को केवल 30 दक विलम्पित करने की ही शक्ति है | 
यह स्थिति इसे भारत की राज्यसमा तथा इग्लैण्ड की हाउस ऑफ लार्ड्स के रूप भें 
प्रतिष्ठित करती है | 

(3) प्रधानमन्त्री के निर्दाचन के विषय में---प्रधानपन्द्री के विर्दाचिन के विषय में 
मी समासदू-सदन की स्थिति प्रतिनिधि-सदन की अपेक्षा कमजोर है | यदि प्रघानमन्त्री 
के निर्दाचन पर दोनों में मतैक्य नहीं होता है और इन दोनों में सयुक्त-समिति के 
माध्यम से भी कोई समझौता नहीं हो पाता अथवा प्रतिनिधि-सदन द्वाय्य किए गए 
निर्वाचन के बाद 0 दिन के अन्दर समासद-सदन कोई निर्णय नहीं देता तो 
प्रतिनिधि-सदन का निर्णय ही डायट का निर्णय समझा छाता है । इस प्रकार 
प्रघानमन्त्री के निर्वाचन कै विषय में भी उच्च सदन को केवल ]0 दिन की देरी करने 
या विलम्ब का ही अधिकार है । 

(4) मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में-..मन्त्रिमण्डल कै उत्तरदायित्व के 
सम्बन्ध में भी उच्च सदन की स्थिति निम्न सदन की अप्रैज्ा अशक्त है. | सविघान द्वारा 
वद्यापि मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व. डायट के प्रतिं रखा गया है, तथापि व्यवहार में 
मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि-सदन के प्रति ही उत्तरदायी है | प्रत्तिनिधि-स्तदन को 
अविश्वास-प्रस्ताव द्वारा मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ करने का अधिकार है | ऐसी स्थिति में 
'यदि मन्त्रिमण्डल स्वयं त्याग-पत्र देकर 0 दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन को मय कर 
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देता है तो समासदू-सदन केदल स्थगित हो जाता है, मंग नहीं होदा ॥ इस दीच 
आदश्यकता पड़ने पर मन्त्रिमण्डल समासद्‌ू-सदन का विशेष अधिवेशन बुलाकर कार्य कर 
सकता है, लेकिन इन कार्यों पर प्रतिनिधि-सदन का अधिदेशन आरम्न होने से 0 दिन 
के अन्तर उसकी परवर्ती अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे समाप्त समझे 
जाएँगे | 

(5) संविधान संशोधन के सम्बन्ध भे--रूदिघान सशोधन के सम्बन्ध में दोनों की 
शक्तियों समान हैं, वगॉकि संशोधन के प्रस्तावों पर दोनों ही सदनों के दो-तिहाई सदस्यों 
कै बहुमत ही सहमति अनिदार्य होती है । 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जापान के डाइट का 
प्रधम सदन द्वितीय सदन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च है तथा उसे 
देश की राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है ! 

विघायी प्रक्रिया 
(,€्ट्ींडीजाएह 07००९077७) 

जापान में विधेयकों को दो वर्गों में दौँंटा जाता है---सरकारी विधेयक और 
गैर-सरकारी विधेयक | विषय-दस्तु की दृष्टि से सरकारी विधेयक सरकार की ओर से 
मन्द्री द्वारा आरम्म किए जाते हैं जबकि गैर-सरकारी सदर्स्यों के विधेयक डायट के ऐसे 
सदस्यों द्वारा आरम्भ किए जाते हैं जो सरकार के सदस्य नहीं हैं | जापान में समिति भी 
विघायन कार्य का आरम्म कर सकती है । 
सरकारी विधेयकों की प्रक्रिया 
(छे0००(७० एऐट१आ08 00४0 809) 

सममग सभी सरकारी विधेयक स्वयं विमाग में ही आरम्म किए जाते हैं ॥ उन्हें 
दिनाय के अधिकारी तैयार करके सम्बन्धित मनन्‍्द्री के पास भेज देते हैं | मन्त्री द्वारा 
विधेयक के अनुमोदन के पश्चात्‌ ये उसके नाम पर विघायन कार्य ब्यूरो को भेज दिए 
जाते हैं | ब्यूरो विधेयकों का अध्ययन करता है और इसके कानूनी संवैधानिक एवं 
प्रशासनिक पहलुओं की जाँच करता है । 

प्रत्येक्त विधियक को संशोधन और शोधन के परचात्‌ मन्त्रिमण्डल के पास भेज 
दिया जाता है और कार्य-सूची में शामिल कर लिया जाता है | विधेयक पर मन्त्रिमण्डल 
की ईठक में चर्चा की जाती है और यदि कोई मतमेद होता है तो उसे प्रस्तावित बैठक में 
ही निपटा लिया जाता है। 

(॥ प्रस्तावना ध700ए८४०0--मन्त्रिमण्डल द्वारा विधेयक के अनुमोदन किए 
जाने के पश्चात्‌ इसे या तो प्रतिनिधि-सदन के स्पीकर या समासदू-सदन के समापति के 
पास भेज दिया जाता है | वित्त-विधेयक सदैव प्रतिनिधि-सदन में ही पेश किए जाते हैं । 
विधेयक के एक सदन में,पारित किए जाने के 5 दिन के भीतर उसकी एक प्रति 
प्रारम्निक अध्ययन के लिए दूसरे सदन को भेज दी जाती है | 

स्पीकर विधेयक को प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसे सदस्यों में परिपद्रित या वितरित 
'करवाता है और साधन तथा उपाय रुनिति (007रप्रांप०८ ० ९४३५४ शा| ऐ।८आ5) की 
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सिफारिशों के अनुसार उपर्युक्त समिति को निर्दिड कर देता है ॥ जो दिपेदक 
अल्पाइश्यक होते हैं उनके सम्गन्प में समितियों को निर्देशित कर छोड दिव्य जाता है 
और उन्हें डायट के सम्पूर्ण अधिवेशन में दिचार का विषय बना लिए फांता है | 

(2) समिति झदस्या (00काणा४ 5७६८)--ए्रस्तादना के बाद समिति-उवस्धा 
आदी है | विधेयक को किसी एक स्थायी रूनिति दा विशेष रूमिति को निर्देशित कर 
दिया जाता है | समिति में दरिउता के ऊघार पर दिधेदक पर ध्यानपूर्दक विचार होता है 
और इसके डादश्यक दिषर्यों की जद की जाठटी है ॥ समिति किसी मन्त्री को था सुदन 
के किसी सदस्य को अपने दिद्ाार व्यक्त करने के लिए आमम्न्रित कर सकती है अधदा 
कोई भी रुदस्य समिति से प्रार्धना कर सकता है कि दह उसके विदार सुने | रुझिति 
विधेयक के दिनिन्न पहलुओं पर विस्दार सर दिद्ार करने के लिए उप-समितिर्यों नियुक्त 
कर सकती है | इसके दठिरिक्त रानूनी सलाह के लिए दड डायट के दिघान-कार्य ब्यूरो 
को भी आमन्त्रित कर सकती है। समिति जनता में से भी किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को 
सम्दन्धित दिष्य के बारे में दियार व्यक्त करने के लिए अः्मन्द्रित कर सकटी है। 

(3) सदन में विदार या प्रतिवेदन स्तर (२९४०४ $05०)--समिति द्वारा विषेषक 
के समर्थन और विरोध में लर्जों पर पिचार करने के परदात्‌ इसे समिति के अध्यक्ष द्वारा 
सदन में प्रस्टुत कर दिया घाटा है॥ यदि विदेषक के किसी पहलू पर कोई अल्प-मत 
पिपेर्ट दा प्रतिदेदत है तो उस प्रतिदेदन को भी रूदन के सम रख दिया जाता है | 
सदन में कोई मी सदस्य विधेयक में सशोघन कय प्रस्ताव कर सकता है, ऐसे किसी मी 
रथयोघन को प्रतिनिधि-त्दन के ढूम्र से कम 20 रूदर्स्पों का जऔ;और समासद-सदन में कम 
कै कम 0 सदस्यों का समर्थन सदश्य प्र॑स होना न्याहिएं । दित्त-विदेषर्सो था बडट में 
फशोघन के लिए तितिधि-सदन में कमर से कम 50 और समासद-सदन में कम से कम 
20 सदस्यों का समर्थन होता आवश्यक है| विपेयक के सभी झप्डों पर दादव और 
मझठदान के पश्चात्‌ रुम्पूर्ण सिपियक पर मतदान कराया ज्यतः है ॥ 

(4) विधेयक दूसरे सदन में (80॥ ए #्वाए्णद् 007र्य)--एक्क सदन हारा 
पारित किए छाते के पश्चात्‌ इसे दूसरे सूदत में भेणा जाता है परहोँ विधेयक उपर्दुक्त 
व्यवस्थाओं से एुनः गुजरता है | यदि दूसरा सदन भी डिपघेयक पपरित कर देता है तो 
फिर इसे सप्नाद्‌ कै हस्ता,स्तर के लिए भेज दिया छाता है | एिपेषक्क पर मतमेद की 
स्थिति में डायट द्वाय रूमापान के लिए समाघान-रूमिति नियुक्त की छाठी है झो यदि 
किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाती ठो प्रतिनिधि-सुदन दिधेषक पर समासदू-चदन के 
विर्येष में अपने दो-दिहाई बहुमत के अर पर अपनी दात मनदा लेता है। 

(5) चप्राद्‌ द्वारा कानून की घोषदा (0स्टाफत्ताजतत ता 7 फड शैट 
छाणृथज)--डायट के दोनों रूदनों द्वारा इस प्रकार जिधेयक परररित कर दिए जाने कै 
डाद इसे सदन के स्प्रीकर द्वारा मन्त्रिमन्डल के मख््यम से सद्नाट्‌ के प्स मेजा जाता 
है सनिति इसके ह्राय्खान के दारे में सरकासी दौर पर ऐलान करती है और मन्त्रियों 
ड्वारा हस्ता्सर किए जाने के दाद इसे सह्वद्‌ के सम्मुख पेश करती है ठया सरकारी 
राजतन्त्र में प्रकाशित कर दिए दाने के दाद कानून की घोषणा कर दी जाती है | 
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बजट (880०) 

बजट का अधिनियम साधारण दिघेयक के अधिनियम से मिन्न है | वित्त-विधेवक 
या बजट अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि-सदन में आरम्म किया जाता है और साधारण 
विधेयकों के विपरीत, समासद्‌-सदन इसे 30 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है | इस 
अदधि की समाप्ति के बाद दित्त-विधेयक कानून बन जाता है चाहे समासदुू-सदन इसके 
विरोधी ही क्‍यों न हों ) इस तरह से समासद सदन को बजट पर कोई निर्णायक शक्ति 
प्राप्त नहीं होकर मात्र विलम्बकारी शक्ति ही प्राप्त है ॥ 
गैर-सरकारी विधेयक (छा४ण५ छ॥9) 

गैर-सरकारी विधेयक (शारअ० /८०७८४'४ 8॥)) वह सार्वजनिक विधेयक है जो 
डायट के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो सरकार का सदस्य नहीं है । ये 
विधेयक सामान्यतः कई सदस्यों द्वारा सयुक्त रूप से डायट में प्रस्तुत किए जाते हैं और 
अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की दृष्ठि से अलग-अलग होत्ते हैं । डायट में पेश किए गए 
अधिकाश विधेयकों का उद्देश्य प्रचार द्वारा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या निर्वाचन में 
मत प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना होता है । इनको पारित करने की प्रक्रिया अन्य 
गैर-वित्त विधेयकों के समान ही है । 

डायट का मूल्यांकन करते हुए लाइनवर्गर का कथन है कि “राज्य-शक्ति का 
सर्वोच्च अंग होने की अपेक्षा डायट दाद-विवाद का अखाड़ा मात्र बनकर रह गई है और 
कार्यपालिका को सुविघाजनक समर्थन देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।” 

मैकनैली के शब्दों में, *955 में जब से जापान के अन्तर्गत बहुदलीय पद्धति का 
जा द्विदलीय पद्धति ने ले लिया है, तद से डायट के प्रति फेबिनेट की अधीनता लुप्त 

गई है” 
डायट की शक्तियों में हास के लिए उत्तरदायी कारण 

(ए/0565 72९590950]6 407 ॥96 060॥086 फ ॥96 ए05९४55 ० 0९ छा) 

डायट की शक्तियों का उपर्युक्त में सबिस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है | 
इस परिध्रेक्ष्य में यही कहा जा सकता है कि डायट को व्यापक शक्तियाँ त्तथा अधिकार 
प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में इसकी शक्तियों में हास होता जा रहा है और दास्‍्तविक 
शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल्ष में केन्द्रित हो गई हैं | डायट की शक्तियों मैं हास के लिए 
निम्नांकित कारणों का योगदान रहा है--- 

(१) कठोर दलीय अनुशासन के कारण डायट की शक्तियों में कमी आई है, और 
मन्त्रिमण्डल की शक्तियों मे वृद्धि हुई है । सदस्य दलीय अनुशासन का उल्लघन नहीं 
कर पाते हैं। 

(2) प्रधानमन्त्री और मन्द्रिमण्डल के पास "लाभ और अनुग्रह” पहुँचाने की व्यापक 
शक्तियाँ हैं, जिसके कारण डायट की स्थिति प्रभावित होती है | डायट के सदस्य 
जिफष्डल का विरोध करते समय इस सथ्य से प्रमावित हुए दिना नहीं रहते हैं। 


3. [#;क्ेइरत *फिबत फ्रष्था। ठक्रा, बहाव ए७७४४०८७६, 9. 5332. 
2. व); टलालाफुणनाज पक्य व कुछ, 9 [5, 
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(3) डायट कै अधिवेशन बहुत कम समय के लिए सम्पत्र होते हैं, और वह इस 
अवधि में भी अनेक विधेयक पारित करती है | उसके द्वारा विधेयकों के साधारण प्रारूपों 
पर ही दिघार किया जाता है | शेष दातों को कार्यपातिका पर छोड़ दियां जाता है | 
इससे व्यवस्थापन के क्षेत्र में डायट की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं ॥ 
व्यवस्थापन-प्रक्रिया के लिए जिस तकनीकी और विशेषज्ञ दान की आवश्यकता झ्ोती है, 
उसका डावट के अधिकाश सदरस्ण में अमाव पाया जाता हैं | फलतः वै इस क्षेत्र में 
गमीरता से ध्यान नहीं दे पाते हैं। 

(4) प्रदत्त-य्यवस्थापन प्रक्रिया ने मी डायट की स्थिति कौ कमजोर किया है । 

(5) विश्व मैं सर्वत्र कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि ऐो रही है तथा जापान भी 
इसका अपयाद नहीं है । अत. यहाँ भी 'डायट' की शक्तियों में कमी हुईं है। 

सारण में, यही कहा जा सकठा है कि देश की व्यवस्थापिका कै रूप में “डायट' 
की महत्त्वपूर्ण मूमिका है और यह्ठ देश की जनता की आशाओं, अपेक्षाओं तथा भावनाओं 
का प्रतिनिषित्व करती दे ॥ इतना ही नहीं झाइट द्वारा प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्दल पर 
भी उचित तियन्त्रण रखा जाता है | 





न्यायपालिका 
(6 उणकांलत90१) 





जापान की न्याय-ध्यवस्था उत्तम स्तर की है | जापानी नयाय-व्यवस्था में जो दोष 
थे, उन्हें नवीन संविधान में दूर कर दिया गया है | देश की वर्तमान न्यायपालिका अपने 
संगठन और स्वरूप में अमेरिकी और भारतीय न्यायपालिका से पर्याप्त रूप से 
पिलती-जुलती अथवा समानता रखती है ॥ 886 ई. के मेइजी संविधान के अधीन 
अदालतों पर सरकारी कार्यों का कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रहता था 'क्योंकि विधि 
प्न्नालय को उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, परन्तु आज न्यायपालिका, 
कार्यपपालिका तथा व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता लिए हुए है । नए संविधान के 
अनुसार--/'सम्पूर्ण न्‍्याय-शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और कानून द्वारा स्थापित छोटी 
अदालतों में निहित है |” 


जापान की न्यायपालिका की विशेषताएँ 
(एल्बाणरड ण॑ 3999/९56 उस 9) 


जापान की न्यायपालिका की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषित किया 
जा सकता है... 

(॥) भ्यायपालिका की पृथकता (5च9भरभ27८55 रण ॥00८॥9)--जापान में 
न्यायपालिका कौ शासन के अन्य अंगों से पृथक्‌ और उनके नियन्त्रण से मुक्त रखा गया 
है | न्यायालयों का संगठन पूर्णतः पृथक है जिसके शीर्ष पर सर्वोच न्यायालय है | सर्वोच्च 
न्यायालय को अपनी कार्यविधि से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार है | न्यायाधीशों 
पर कार्दपालिका द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती और न ही 
उसके द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है | संविधान की घारा 87 द्वारा स्पष्ट 
शर्यों में उल्लेख किया गया है कि "न्यायाधीशों को, सार्वजनिक महामियोगों के 
अतिरिक्त उस समय तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वे न्यायिक रूप से, मानप्तिक 
अथवा शारीरिक कारणों से अपने कर्त्तव्य-पालन से असमर्थ घौषित न कर दिए जाएँ |” 
न्यायाधीशों की निष्यक्षता को बनाये रखने के लिए उन्हें समुचित वेतन और अन्य सुविधाएँ 
अदान की जाती हैं | यह व्यवस्था भी की गईं है कि न्यायाधीशों का वेतन उनके 
कार्यकाल में घटाया भहीं जा सकता है । 
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(2) च्याय-व्यवस्था की एकरूपता ((्ना॥ज़ की 0क्‍४८३ 59 झ८॥)-जापान 
की झाप्पूर्ण न्‍्याय-व्यवस्था को एकसूत्र में सगठित कर दिया गया है | सदिघान की धारा 
56 निर्देशित करती है कि ” “समस्त नन्‍्यायिक-शक्ति सर्वोच्च भ्यायालय और ऐसे 
अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी जो कानून द्वारा स्थापित किए गए हों । किसी 
असाधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कार्यपालिका कै किसी 
अवयव अथवा एजेंसी को अन्तिम न्यायिक शक्ति दी जाएगी ।” न्यायपालिका की 
एकरूपता इसे देश की राजनीतिक घ्यवस्था में सर्दोच्चता प्रदान करती है । 

(3) भ्यायिक पुनशावलोकन (॥06८» ए८श०४)--अमेरिका और भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही जापान के सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक 
पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। जापात में न्यायपालिका की प्रभुता का सिद्धान्त 
अपनाया गया है, ब्रिटेन की भौंति ससदीय प्रमुता का नहीं । जापानी मन्त्रिमण्डल कोई 
ऐसा काम नहीं कर सकता अथवा ससद्‌ कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो 
सदिधान की भावना के प्रतिकूल हो | सविघान की धारा 8।॥ में प्रदत्त अधिकार कै 
अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय सविधान की व्याख्या कर यह निर्णय कर सकता है कि 
संरद्‌ द्वारा निर्मित कोई कानून अथंबा कार्यपालिका द्वारा किया गयां कोई कार्य 
संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय सर्वमान्य समझा 
जाएगा । 

(3) प्रशासकीय न्यायालयों का अमाव (#08९8०९७ .एण #एात्रांएशाप 
((०णा०--जापन के वर्तमान सदिघान में पृथक्‌ प्रशासकौय न्यायालयों की कोई घ्यवस्था 
नहीं है | सामान्य न्यायालयों को ही प्रशासनिक विषयों तथा विवादों पर विचार करने का 
अधिकार है और साधारण नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों कै विरुद्ध उन न्यायालयों में 
अपील करके न्याय प्राप्त कर सकता है | 

(5) सर्वोच्च न्वायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जनता द्वारा पुनर्वीक्षण 
(रतीए्भांजा ए ॥एक्‍टं3 3एएगंतशाला। 9४ ऐ४ ए८०एॉ०)--जापान की न्यायिक 
ध्यदस्था की एक अनुपम विशेषता दो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों के 
पदों पर जनता का मत लिया लाता है | यदि जनपत-सग्रह में न्यायाधीशों को 
जन-स्प्थन प्राप्त ह जाता है दो उन्हें पद पर बना रहने दिया जाता है, अन्यथा 
पद-मुक्‍्त कर दिया जाता है ॥ इस प्रकार के जनमत-संग्रह्व का निर्धारण डायट द्वारा 
किया जाता है ॥ यह जनमत-सग्रह न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चादू होने वाले 
'डायद के सदर्स्यों के प्रथम घुनाव के समय और उसके बाद प्रति वर्ष के अन्तर पर 
होता रहता है | इस तरह सर्दोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद अन्तिम रूप से 
जनता या निर्दावकों के निर्णय पर निर्मर करता है | इस व्यवस्था का सबसे बड़ा 
जाम यह है कि ज़्यायाघीश ईमानदारी से कार्य करने और सदिधान की मर्यादाओं के 
अन्तर्गत आचरण करने को प्रेरित होते हैं ॥ 

(6) सार्वजनिक न्यायिक कार्यवाही (0०७ उकासंउा ॥॥006००785)--जापानी 
सदिधघान में यह व्यवस्था है कि न्यायालयों में अमियोगों पर सार्वजनिक रूप से विचार 
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किया जाएगा, लेकिन कुछ मामलो में गोपनीय दंग से विचार की व्यवस्था भी की गई 
है। किसी मामले पर गोपनीय रूप से विचार तमी सम्मद है जब किसी न्यायालय के 
न्यायाधीश सर्वसम्मति से यह निर्णय करें कि अमुक मामले मे सार्वजनिक निर्णय, शान्ति, 
व्यवस्था तथा नैतिकता के विरुद्ध होगा। 

(7) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (॥02एलावंटा2९ 06 एाह ]णतल॑आ9)-जापान 
के दर्तमान सदिधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बरकरार रखने की दिशा में 
विभिन्न प्रावधान निर्धारित किये गये है अर्थात्‌ न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की गारन्टी दी 
गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उन्हें पद-च्युत करने का ठग न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखता है | सर्वोच्च भ्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग 
द्वारा ही हटाया जा सकत्ता है | न्यायाधीशों के कार्यकाल मैं उनके बेतन-मत्तों को कम 
नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों को अपने दायित्व का सही ढंग से सम्पादन करने 
की दृष्टि से उचित वेतन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । 

(8) नागरिक स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा (शज००पंणा ण टच [वि०८॥०9-- 
जापान में न्यायपालिका नागरिक स्वतन्त्रताओं के सरक्षण की दिशा में सतत रूप से 
प्रपलशील रहती है ॥ भ्यायपालिका को नागरिक स्वतन्त्रताओं का संरक्षक माना जाता 
है। नागरिक स्वत॒न्त्रताओं के सरक्षण के कारण ही न्यायपालिका के प्रति जनता का 
विश्वास और आस्था बनी रहती है । 


न्यायपालिका का संगठन 
(07४59 0॥ 0४06 उए7 0359) 


जापान का वर्तमान न्‍्यायालय-संगठन 6 अप्रेल, 947 को प्राख्यायित हुए 
न्यायालय-संगठन-कानून ([॥6 उ0ठा०ंआ३ 085४० ॥जञ्ञ) पर आधारित है | 
जापान में निम्नाकित पौच प्रकार के न्यायालय हैं-- 


() सर्वोच्च न्यायालय (5एएाट्या७ 000७) 

(2) उच्च-न्यायालय (प्ताह्ी। 0०णा७) 

(3) जिला-न्यायालय (0७८ 00ण७) 

(4) पारिवारिक न्यायालय (0०5 ० 9जा<चा० एशउ0०9) 

(5) समरी न्यायालय (5009 00णा७5) 

इन समी न्यायालयों का वर्णन क्रमशः निम्न प्रकार है--.. 
,सर्वोच्च न्यायालय 
(&फुश्णाल (०४४) 


संगठन (08%॥5300)--जापान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 
संविधान द्वारा निश्वित नहीं की गई है | इस समय प्रधान न्यायाधीश सहित कुल 
न्यायाधीशों की संख्या 45 है। कानून के अनुसार इनमें से 0 न्‍्यायाघीश ऐसे होते हैं जो 
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विधि के छेद पें उच्च व्यावसायिक यौग्यतायें रखते हों. | शेष 5 न्यामायीश अन्य क्षेत्रों से 
भी लिए जा सकते हैं । 

ग्यताएँ ((2५७॥॥0४४०४७)--कानून द्वारा न्यायाधीशों की निम्नाकित योग्यताएँ 
निर्धारित की गई हैं-- 

(0) चह कप के कप 40 वर्ष की आपु का हो, 

(2) प्रखर विधि-वैत्ता हो 

(3) न्यायाघीशों में से कम से कम 0 व्यक्तियों ने कम से कम 0 वर्ष तक उच्च 
न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा 20 दर्ष तक शीघ्र निर्णायक 
न्यायालय के न्यायाधीश, लोक अमभियोक्ता, दकील या कानून द्वारा स्थापित विश्वविधालप 
के विधि-विज्ञान के प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के घद पर कार्य किया हो | इन चारों 
पर्दों पर कुल मिलाकर 20 वर्ष की सेदा भी मान्य है । 

'चदावधि (८तत)--छापान में यह व्यवस्था है कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने 
तथा सर्दाच्च न्यापालप के न्यायाधीश अपने पर्दों पर रह झुकते हैं लेकिन विम्ललिखित 
तीन दशाओं मैं उन्हें अवधि के पूर्व भी पदष्युत किया जा सकता है-- 

(॥) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर जनता का मत लिया जाता है| 
यदि जनता-जनमत-संग्रह में न्यायाधीशों का समर्थन करती है तो उनको पद भर ये 
रहने दिया जाता है अन्यथा उन्हें हटा दिया जाता है | जनमत-सग्रह न्यायाघीशों की 
नियुक्ति के पश्चात्‌ होने दाले डायंट के सदस्यों के प्रथम घुनाव के समय तथा उसके 
पश्चात्‌ अति 0 वर्ष के अन्तर पर होता है | 

(2) न्यायाधीशों को दुराचरण के आधार पर पदच्युत किया जां सकता है | उन 
पर भहाभियोग का आरोप प्रतिनिधि-सदन द्वारा लगाया ज्ञा सकता है। इसका परीक्षण 
और निर्णय 4 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता है। जिसपें दोनों सदनों के 
7-7 सदस्य सम्मिलित होते हैं 

(3) तीसरी व्यदस्था न्यायिक निर्णय की है । इसके अनुसार न्यायात्रय स्वय 
न्यायाधीशों की शारीरिक एव मानसिक श्वमता की जौंच करता है | उनके किसी अपराध 
पर उन्हे दण्डित भी किया जाता है ॥ 

प्रतिबन्ध या निषेघ (९८४४८७००७---सर्दोच्य न्यायालय के न्यायाघीर्शों एवं अन्य 
न्यायाधीशों के लिए निम्नाकित कार्यों का निषेध किया गया है-- 

(7) संसद्‌ अथवा स्थानीय जोकसत्ताओं की सभाओं का सदस्व होना या 
राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेना, 

(2) सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किए दिना कोई अन्य पैतनिक पद ग्रहण 
करना, एव 

(3) कोई वाणिज्य सम्दन्दी व्यवस्था करना अथवा ऐसा व्यदसाय करना जिसका 
उद्देश्य आर्थिक लाम हो ॥ उपर्युक्त व्यवस्थाओं का उद्देश्य न्यायाधीशों को आर्थिक 
प्रलोभनों से बचाकर उनकी गरिमा तथा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखता है ॥ 


न्याव्यालिज्ा427 


गक्वियाँ एवं कार्य (709ए८ड 800 एजाएएणाड) 

जापान में न्यायपालिका की बहुमुखी भूमिका है | इसकी मुख्य शक्तियों तथा कार्यों 
को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है-.. 

(॥) न्यायिक कार्य (0८ांण ए८४०णा5)--सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश 
न्यायिक कार्य नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीले सुनना है | अन्तिम 
न्यायालय के रूप में वह किसी भी प्रकार की अपील सुन सकता है, लेकिन सामान्यतः 
बह फौजदारी और दीदानी दोनों प्रकार के विवादों में ही ये अपीलें सुनता है । 

() उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय स्थिति के न्यायालय के रूप मैं 
अग्राड्भित प्रकार के थादों में द्वितौय अपीलों का सुनना---सविधान से सम्बन्धित बाद, 
न्यायिक दृष्टान्तों के प्रतिकूल निर्णय बाले वाद एव कानून तथा अध्यादेशों का महत्त्वपूर्ण 
उल्लंपन | 

()) प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया सम्बन्धी विशेष शक्तियों की सुनवाई ॥ 

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अपने और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की न्यायिक 
सेदा के स्तर के विरुद्ध अपराधों और उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता सम्बन्धी 
विवादों के निर्णय तथा नेशनल परसोनल ऑथोरिटी के आयुकतों के विरुद्ध सद्द्‌ द्वारा 
तगाए गए महामियोग का परीक्षण करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार 
प्रात है यह इसके मौलिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है | 

संविधान की घारा 8] के अनुसार किसी कानून, आज्ञा, नियम अथवा आधिकारिक 
कार्यों की सांविधानिकता की परीक्षा कुरने और इस कार्य के लिए सविधान की व्याख्या 
करने का अन्तिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही है | न्यायिक पुनरावलोकन का 
गह कार्य सप्पूर्ण न्‍्यापाधीशों की बड़ी #च द्वारा किया जाता है और किसी विधि, निपम 
या आज्ञा को असांविधानिक घोषित करने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों के बहुमत 
की आवश्यकता होती है | संवैधानिकता के प्रश्न पर जिला न्यायालयों के निर्णय के 
विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 

(2) नियम-निर्माण सम्बन्धी कार्य--न्याय से सम्बन्धित विषयों पर व्यवस्थापिका 
द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्दित करने के लिए और जिन विषयों के सम्बन्ध में 
अवस्थापिका में कोई कानून निर्मित न किए हों, उन्हें नियमित करने के लिए घारा 77 के 
अद्दौन सर्वोच्च भ्यायालय नियम बनाता है। 

उच्च न्यायालर्यो, जिला न्यायालयों, परिवार न्यायालयों और न्यायिक अनुसंधान 
अधिकारियों, न्यायालय के सचिवों, लिपिकों एवं सहायक लिपिकों आदि अधिकारियों की 
नियुक्ति क्या सेवा-सम्ब्धी नियमों का निर्माण भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किग्रा जाता 
है | यह कार्य प्रधान न्यायाघीश की अध्यक्षता में एक गुप्त न्यायिक सभा द्वारा किया जाता 
है जिसमें प्राय: समी भ्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। 

0) न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य--सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक प्रशासन के 
सप्दय्य में मी अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं | यह मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा अन्य न्यायालयों 
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के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए योग्य व्दाक्तियों की सूची बनाता है और 
मन्त्रि-परिषद्‌ इस सूची में सम्पिलित थ्यक्तियाँ को ही न्‍्यायाघीशों के पर्दों पर नियुक्त 
कर राकत्री है | इसके अतिरिक्त किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में उस न्यायालय की 
शाखाएँ भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है; रथापित की जाती हैं ॥ विशेष परिस्थितियों में 
सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय कै न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में या दूसरे 
उच्च न्यायालय के ही क्षेत्र के जिला अथवा परिवार न्यायालय के न्यायादीर्थो को उस क्षेत्र 
के उच्च न्यायालय में कार्य करने का आदेश दे सकता है | इसी प्रकार विशेष 
परिस्थितियों में सर्वोच्च न्‍्यापालय एक जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे जिला 
न्यायालय में कार्य करने की आज्ञा दे राकठा है | सर्वोच्च न्यापालय किसी जिला 
न्यायालय की शाखाएँ भी स्थापित कर सकता है और उसमें कार्य करने के लिए 
न्यायाधीश भाषाकित कर रुकता है | सर्वोच्च न्यायालय ही विष्त म्यायालयों के 
न्यायाधीशों को उनके पर्दों पर नियुक्त करता है | वही उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों 
और परिवार न्यायालयों के सचिवालपयों कै मुख्य अधिकारी को न्यायालयों के सचिदों यें 
से नियुक्त करता है | 

(4) प्रशिक्षणाक्वक एवं अनुसंधान शम्बन्धी कार्य--सर्वोच्च न्‍्यायालय के अन्तर्गत 
तीन सस्थान ईं--विधि प्रशिक्षण तथा अनुसुघान संस्थान, न्यायालय लिपिक दैतु 
अनुसधान तथा प्रशिक्षण सस्थान एवं परिवार तथा- न्यायालय परिवीक्षण अधिकारी 
(थ्र/७0० 0॥॥८८0 सरथान | ये सस्थान सर्वोच्च न्यायालय की देयरेख में कार्य करते 
हैं । ये न्यायाधीशों, अन्य अधिकारियों, लिपिकों, एपरैंटिसों आदि को प्रशिक्षण देते हैं 
विधि प्रशिक्षण और अनुसघान सस्थान में उच्च लोक सेवा की न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण 
करने वाले विद्यार्थी प्रशिक्षण अहण करते हैं | 

न्यायिक दिषयों पर अनुसघान का कार्य दिघि-प्रशिक्षण तथा अनुसधान सस्थान 
और न्यायालय लिपिक हेतु अनुसधान तथा प्रशिक्षण सस्थान द्वार किया णाता है ॥ प्रथम 
सस्थान न्यासिक विषयों पर और द्वितीय लिपिकीय कार्यों पर अनुसधान करता है | कुछ 
न्यायिक अनुसघान अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में भी होते हैं | वै न्यायाधीशों की आशा 
पर म्यायिक प्रक्रिया पर अनुराधान करते हैं | 

(5) पर्ववैक्षण सम्बन्धी कार्य (#क९लाजा फक्काट/आ5)--सर्वोच्च न्यायालय कौ 
अपने अधिकारियों एवं निम्न न्याम्रांलथ के अधिकारियों से सम्बन्धित पर्यवेक्षण सम्बन्धी 
अधिकार भी प्राप्त हैं। वह अपने अधिकारियों, निम्न न्यायालयों और उनके अधिकारियों के 
कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, लेकिन यह पर्यवेक्षण अधिकार न्यायालयों की न्यायिक 
शक्ति को प्रमावित नहीं कर सकता है । 

पर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान में न्यायपालिका दिधि के 
शासन को अक्षुण्ण रपने दथा चागरिक स्वतन्त्रदाओं के सरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करती है | उसकी शक्तियों ने देश में लोकठ्तान्त्रिक व्यवस्था को 
अल्लुण्ण रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूपिका का निर्वाद्द किया है | 
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2. उच्च न्यायालय 
(पमांद्ठो ट0णा७) 
सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय हैं | सम्पूर्ण जापान 8 क्षेत्रों में विमाजित 

है और प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक उच्च न्यायालय है | ये अधिकांशत: अपीलीय न्यायालय हैं 
और अपने क्षेत्र में इनका निर्णय अन्तिम होता है | उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष 
की आयु तक काम कर सकता है | इनकी संख्या मित्र-मिन्न क्षेत्रों में मित्र-मित्र है ॥ ये 
परुकद्ों की प्रायः तीन-तीन की दैंचों के रूप में सुनदाई करते हैं और उन पर निर्णय 
देते हैं| राजद्रोह के मुकदमों मैं 5 न्यायाधीशों की बैंच (80॥2॥) बैठती है क्योंकि यह 
इनके प्रारम्भिक क्षेत्र में आते हैं ॥ इस तरह से अपीलीय न्यायालय के रूप में इनकी 
महत्त्वपूर्ण मूमिका है । 

3. जिला न्यायालय 

(050८ 00०७) 

जापान मैं उच्च न्यायालयों के नीचे 49 जिला न्यायालय और उनकी लगमग 240 

शाखाएँ हैं । जिला न्यायालयों में कुछ न्यायाधीश और कुछ सहायक न्यायाघीश होते हैं । 
न्यायालय का प्रशासन सम्बन्धी कार्य एक न्यायिक समा द्वारा किया जाता है जिसके सभी 
सदस्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायांघीश इसका अध्यक्ष होता है | सर्वोच्च 
न्यायालय जिला न्यायालय की शाखाएँ स्थापित कर सकता है | जिला न्यायालयों में 
दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले प्रस्तुत होते हैं तथा नीचे की अदालतों की 
अपीलें भी प्रस्तुत होती हैं । साघारणतः एक ही न्‍्ययाधीश मुकदमा सुनता है और निर्णय 
देता है, परन्तु गम्भीर मामलों में छीन न्‍्यायाघीशों की बैंच भी बैठती है | 


4.पारिवारिक न्यायालय 
((०एछ७छ एण॑ 0076॥८ ऐशआ00059) 
इन न्यायालयों का जापान के पंचायती क्षेत्रों में काफी प्रचलन है | वस्तुतः ये 
न्यायालय जिला न्यायालयों के अड्भू है जिनके निर्माण का उद्देश्य पारिवारिक झगड़ों को 
निपटाने में सहायता देना है। फलस्वरूप इनमें तलाक, जायदाद के बैंटवारे, गोद लेने, 
वचन तोड़ने आदि से सम्बन्धित मामले सम्मिलित होते हैं | संविधान ने स्त्रियों को पुरुषों 
के समान अधिकार देकर जिस सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात॒ किया है, उसके कारण इन 
पारिवारिक अदालतों में मुख्यतः तलाक के मामले आते हैं | ये न्यायालय एक प्रकार के 
अर्द-पचायती न्यायालय हैं जिनमें न्यायाधीशों के अतिरिक्त साधारण नागरिक भी न्याय 
के लिए बैठते हैं और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता दूर कर दी जाती है | 
5. समरी न्यायालय 
($णग्ाश३ (००७) 
जाएन में सबसे नीचे के न्यायालय समरी न्यायालय हैं जो ब्रिटेन के जस्टिस ऑफ 
पीस न्यायालय की भौंति हैं। इनमें दीदानी और फौजदारी के छोटे मुकदमे शामिल होते 
हैं | मुकदरमों का फैसला तुरन्त होता है इसलिए भी इन्हें समरी न्यायालय कहा जाता है । 
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प्रोक्यूरेटर्स 
(ए7ए८एार ७) 

जापान॑ में न्यायाधीशों के साथ सरकारी वकीलों का भी एक ऊंगठन है जिसके 
प्रमुख को प्रोक्यूरेटर जनरल (शे०८णब०5 0ल्‍ाटाअ) कहते हैं | इसी के द्वारा 
न्याय-मन्त्रालय कार्य करता दै | इसकी और इसके सहायकों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल 
द्वार की जाती है और सप्राद इस नियुक्ति की पुष्टि (8४८50) करता है। दूसरी श्रेणी के 
प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमन्त्री को प्राप्त है प्रोक्‍्यूरेटर जनरल 65 वई 
की आयु भें और अन्य प्रोक्यूरेटर 63 वर्ष की आयु में पद-निवृत्त होते हैं ॥ इनके वेतन, 
प्रशिक्षण, योग्पताओं आदि के विषय में कानून बने हुए हैं । इनका भुख्य कार्य फौजदारी 
मुकदमों में सरकारी पक्ष प्रस्तुत करता होता है । 

अपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान में भ्यायापालिका का एक 
सुव्यवस्थित सगठन है | न्यायपालिका की स्वतन्त्र और निष्पक्ष भूमिका ने देश के 
सविधान का अनुरक्षण करने, विधि का शासन स्थापित करने तथा लोकदान्त्रिक व्यवस्था 
के भविष्य को सुरक्षित रखने में महती भूमिका का निर्वाह किया है | 
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]940 ई. में जापान में एक नवीन शासन-प्रणाली स्थापित हुई जिससे सेना में की 
अत्यन्त शक्तिशाली भूमिका घन गई | सैनिक शासन में दलों का अस्तित्व समाप्त हो 
गया | जब 947 ईं. में दर्तमान नवीन जापानी संविधान लागू हुआ तो राजनीतिक दलों 
की राजनीतिक व्यवस्था में पुनः महत्त्वपूर्ण भूमिका बनी । वैसे यथार्थ में इस सविधान के 
लागू होने से पूर्व ही राजनीतिक दल फिर से अपनी भूमिका का निर्धारण करने लगे | 
आज जापान में चार प्रमुख राजनीतिक दल वहाँ की राजनीति में प्रमुख भूमिका का 
निर्वाह करते हैं | यनागा के शब्दों में, “एक वास्तविक दो-दलीय व्यवस्था नहीं उमर 
सकती जद तक कि दल '“व्यक्तित्व-केन्द्रित' व “नेता-केन्द्रित बने रहते हैं जिनमें कि 
दलों के सदस्यों की निष्ठा भुख्यतः व्यक्तियों के प्रति ही त्था सिद्धान्ताँ व राजनीति कै 
प्रति न हों ।” जापान में बहुदलीय व्यवस्था का प्रचलन है । लेकिन देश में मुख्य रूप से 
दो ही राजनीतिक दल--उदार लोकतान्त्रिक दल (लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी) तथा 
समाजवादी दल (दि सोशलिस्ट पार्टी) है | 


जापान की दलीय-प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ 
(४थ्वोत्ठ ए९॥४ए:7८5 ए॑ 9932॥65९ ९9705 59९४) 

जापान की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषित किया 
जा सकता है. 

(॥) घर्म-निरपेक्षता (६००एक्षांज्ा))--जापानी राजनीतिक दलों के निर्माण और 
पारस्परिक व्यवहार में धार्मिक आघार को कोई महत्त्व नहीं है। दलों के संगठन और 
विघटन में धर्म की कोई विशेष भूमिका नहीं है | 

(2) दलों की अधिकता ([00 जा) ९श0८७)--जापान में बहुदलीय प्रणाली का 
प्रचलन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद होने दाले प्रथम चुनावों में 260 राजनीतिक दलों ने 
भाग लिया | इसके अलावा और भी सैकड़ों राजनीतिक सगठन अस्तित्व में थे | वास्तव 
में जापानी अपने स्वमाव के कारण अनेकता और विभिन्नता के पक्षघर रहे हैं | दे 

१. #5०8० :॥4एश्लाच४८ ९०ण़ाब ब्कठ ९०085, 9. 289. 
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छोटे-छोटे मतमैददों के आधार पर राजनीदिक दलों का सगठन कर लेते हैं | दलों का 
केन्द्रीय आधार व्यक्ति अयदा नेता होटा है, अतः उनके बनने-डिगड़ने का क्रम चलता 
रहता हैं। इस तरह से बहुदलीय व्यवस्था जापानियों के स्दनाव में है | 

(3) गुटबन्दी (07एपफ्ुछ॥)--दलों मैं बहुत अदिक ग्रुटवन्दी पायी जाती है, 
जिसके कारण राजनीतिक अराजकता ठथ्ा अनुशासनहीनता वी स्थिति व्यस्त है ॥ इस 
शुटबल्दी और दलों की अस्थिरठा के कारण कोई भी दल प्रावः सरकार बनाने की 
सुदृढ स्थिति में महीं होता | यही कारण है कि छापान में प्राय मिश्रित दा राम्मिलित 
सरकारों (00४॥0णा 050९थगाफ्टा) की ही स्थापना होती रही है | क्दिग्ले व टर्नर 
नै कहा है कि “जापान में राजनीतिक दल वर्गीय हितों के निर्दल सगटन हैं ।"' इस 
स्थिति के कारण देश में राजनीठिक अस्थिरता का दातावरण रहदा है ॥ अनेक दर्लों 
कै गठबंदन से बनी सरकारें द्वीर्पजीदी नहीं होती ॥ सरकारें बनती रहती हैं, और 
मिटती रहती हैं ॥ 


(4) एूँजीपतियों एवं राजनीतिक दलों में गठजोड़ (क्रा८ ता (2छआाक्षाड5 ८. 
एगाएंव्वा ए036॥९४)---णापान मैं बढ़े-बड़े एँजीपतियों और व्यादसापयियों तथा राजनीतिक 
दलों मैं घनिठ सम्बन्ध पाया छाठा है | एक्प्रथिकारी एूँजीदाद के साथ दलीय गठबन्धन के 
कारण सरकारी नीतियाँ प्राय. बढे-बडे उद्योगों और व्यदसायों के अनुकूल रहती हैं ॥ 
सरकारों और दलों को धन के तिए भी प्रायः उन्हीं पर निर्मर रहना पड़ता है ॥ इस तरह 
से राजनीठिक दलों की नीतियों दया कार्यक्रमों के दिर्घारध में धनिक दर्गों का बहुत 
अधिक हाय रहता है | 


(5) दर्लों पर नौकरशाही का प्रमाव ([ए#एटड 2 क्षाल्ट्राण्त 0४ 
छण४5००८५)--राजनीति दलों पर नौकरशाही का काऊी प्रभाव रहता है ॥ दलों में 
सरकारी कर्मचारी बड़ी रुय्या में निरन्तर प्रवैश करते रहते हैं | सरकारी कर्मचारियों के 
प्रमाद के कारण डायट में मी नौकरशाही का प्रमाव बहुत रद गया है ॥ 


(6) संदिवानेतर विकास (६&५७४७-(०७०४७७७० 0८५८/0ज़ाढा॥)--जापान के 
संदिधान में किसी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं दी गई है ॥ देश में राजनीतिक दलों 
का विकास “सदियानैत्तर' घटना है । 

(7 एक-दलीय प्रमुत्व चाती बहुदलीय व्यवस्था (आ८कृथ) एाप्गट्त 
ह(ए।१-क्वत> 59#टथश)--पद्यपि जापान एक इहुदलीय शासन व्यवस्था यात्ा क्षेत्र है, 
चयापि यहाँ उदार प्रजादान्त्रिक दल (लिदरल डेमौक्रेटिक पार्टी) का प्रमुत्द रहा है । यही 
दल प्रायः सत्ता में रहा है । इस दल की जापान में दैसी ही स्थिति है, जैसी कि मारत में 
कौंग्रेत की । देश की राजनीतिक व्यदस्था इस दल की नीतियों से आच्छादित रही 
दूत्तरा प्रमुख दल समाजवादी दला (सोशलिस्ट पार्टी) केदल 947-58 कक की 
अक्यादणि के लिए डी सत्ता में रहा १ 


4. (४०४४७ & प॒&/बछ : %८ (प्ट७छ है शुजय. 
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(8) केन्द्रीकरण (00७॥६05/ंजा)--केन्द्रीकरण, जापान के राजनीतिक दलों की 
एक मुख्य प्रवृत्ति है । केन्द्रीय नेतृत्व ही राजनीतिक दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमो का 
निर्धारण करता है | केन्द्रीय नेतृत्व ही दलों फी गतिविधियों का सचालन करता है | 
केन्द्रीकण की इस प्रवृत्ति ने स्थानीय इकाइयों की स्थिति को बहुत दुर्बल या कमजोर 
बना दिया है | 

(9) प्रेशेवर राजनीतिज्ञों का प्रमाव (रीएला०ट. ण॑ गर्णठच्रणात 
एभापंतंआ३-जापान कौ राजनीतिक व्यवस्था पर पेशेवर राजनीतिज्ञो का प्रमुत्व रहा 
है । फलत, देश के राजनीतिक दलो पर भी पेशेवर राजनीतिज्ञो का प्रमाव है । इससे 
देश की राजनीति में भ्रष्टाचार की घटनाएँ घटित होती रहती हैं | अनेक प्रधानमन्त्रियों को 
भ्रष्टाधार के आरोपों के कारण अपना पद छोडने तथा सजा काटने के लिए मजबूर होना 
पडा है। 

(0) दवाव समूहों की भूमिका (7० एणए४ छा ॥0% 056 
(00709)--णापान के राजनीतिक दलों की गतिविधियो को प्रमावित तथा नियन्त्रित 
करने में दबाव समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । देश के दबाव समूह, अपने हितों की 
पूर्ति करने के लिए राजनीतिक दलों की नीत्तियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को 
प्रमावित करते हैं | 


जापान के प्रमुख राजनीतिक दल 
(6 09३०४ 700८9 एच्ञा65 0 9990) 
जापान के प्रमुख राजनीतिक दल निष्नलिखित हैं-. 


(0) उदार प्रजातान्त्रिक दल 

(0960श 0श000920९ 9299) 
इस दल का जन्म उदार (.92») एवं प्रजातान्ब्रिक (0000०:४४०) दलों के 
सम्मिलन के कारण हुआ | 945 ई. घें.इन दोनों ही दलों का विलय हुआ । इसके 
पूई ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ दल थे ॥ वर्तमान जापान का यह प्रमुख दल है। 955 से 
ही इस दल की सत्ता है । आज भी कोई अन्य दल इसे चुनौती देने में समर्थ नहीं 
है | यही ऊापान का एकमात्र रूढिदादी दल है। जिसका सम्बन्ध बड़े-बड़े व्यापारियों, 
राजवंश के लोगों और शासन के उच्चाधिकारियों से है | संगठन की दृष्टि से यह 
केन्द्रीमूत दल है | यद्यपि जिला-स्तर एवं स्थानीय-स्तर पर इसकी शाखाएँ हैं, लेकिन 
इसका स्थानीय समठन विकसित नहीं है । सारा कार्य केन्द्रीय संगठन के द्वारा ही 
सचालित होता है ॥ दल के अधिकारियों में चार प्रमुख व्यक्ति होते हैं--.अध्यक्ष 
(थक्षांतकषाएे, महासचिव ($००४९४४४ ठप), नीति अनुसन्धान समिति का अध्यक्ष 
(एफांगाआ। ए॑ एज०ए ए८६८श०८०)) एवं कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष (जीअंताका 
0० ७७ छए८८ए७४९ (0०0४ल) । इसके अतिरिक्त एक परामर्शदाता भी होता है जिसको 
सम्मिलित करने पर इन पांचों प्रमुख व्यक्तियों का “हाई कमाण्ड अथवा उच्च कमाना 
बनता है | दल के पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद का बहुत महत्त्व है | अध्यक्ष के लिए 
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प्राय. अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी इसके लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है ।॥ 
महासचिव दल का प्रमुख प्रवक्‍ता होता है / जिसका मुख्य कार्य घन-सम्रह्ठ या एकत्रित 
करना होता है । 


दल के प्रत्येक सदस्य को प्रति दर्ष दल को 200 येन चन्दा देना पड़ता है | चूँकि 
यह सदस्यता-शुल्क भारी पड़ता है, अतः सम्पन्न वर्ग के लोग ही दल की सदस्यता प्राप्त 
करने में समर्थ होते हैं | दल के सदस्यों में अधिकांश व्यक्ति व्यावसायिक राजनीतिज्ञ 
हैं । इसके अतिरिक्त देहातों में कृषक वर्ग के बड़े प्रतिनिधि, नगरों के दाणिज्य एव 
उद्योग सस्थानों के मालिक, ज्षपु उद्योगों के कर्मघारी, उच्च-स्तर के प्रशासकौय 
अधिकारी, दकील, पत्रदार आदि इस़के सदस्य होते हैं | 


रौद्धान्तिक दृष्टि से यह अनुदार एद प्रतिक्रियावादी दल है और युद्धपूर्व की 
साप्राजिक, राजनीतिक एवं स्वैधानिक स्थिति को पुन. स्थापित करना घाहता हैं । यह 
दल रथानीय स्वायत्त शासन के विरुद्ध है और लोक-सेवा व्यवस्था का समर्थक नहीं है | 
इस प्रकार यह दल केन्द्रीमूत रधानीय शासन और पूर्ण-रूपेण शासनाधीन लोक-सेवा 
स्थापित करने के पक्ष में है। यह लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का समर्थक है | और यह 
युद्ध-परित्याग की नीति का समर्थन करता है, तथापि राष्ट्रीय शस्त्रीकररण को भी 
आवश्यक भानता है | इसके साथ ही यह दल व्यापार-स्वातन्त््य एव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का समर्थक है | यह स्वतन्त्र न्यायपालिका का विरोधी है ॥ इतनी अनुदार नीतियों के होते 
हुए भी यह लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विरोधी नहीं है | देश के 
जन-साधारण के जीवन को अधिक सुखी एव सम्पन्न बनाने के लिए यह लोक-स्वास्थ्य 
बीमा, वृद्ध एव असहाय व्यक्तियों के लिए सहायता, साधारण मूल्य की भवन व्यवस्था 
आदि पर जोर देता है । उद्योगों का रूचालन इस तरह से करना घाहता है कि 
लोक-कल्याण के आदर्श को प्राप्त किया जा सके । 

इस दल को अमरीका समर्थक माना जाता है | अमेरिका के साथ जापान के 
सहपोभ की इच्छा रखते हुए यह उस्तके साथ रक्षा-सब्धि का भी समर्थक है | इस दल 
की माँग है कि रूस द्वारा कुरील द्वीप जापान को लौटा दिया जाता चाहिए ।॥ अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और स्वतन्त्रता कै प्रयासाँ का समर्थन करते हुए यद्ट दल एक पूर्ण आत्मनिर्मर 
जापान का पक्षधर है | यह अन्य देशों के साथ जापान के व्यापार मेँ वृद्धि घाहता है । 
च्यापारिक दृष्टि से यह साम्यदादी घीन के साथ सहयोग का भी समर्थक है | अमेरिका के 
साथ सहयोग का समर्थक होते हुए भी इस दल की माँग है कि जाएान-स्थित अमेरिकी 
सैनिक अड्डों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 

जहाँ तक उदार प्रजातान्त्रिक दल की उपलथियों का प्रश्त है इस दल के शासन 
काल में छापान का तेजी से साथ औद्योगिक विकास हुआ, और वर्तमान में वड्ठ विश्व की 
एक प्रमुख औद्योग्रिक शक्ति बन गया | जहाँ तक इस दल के नकारात्मक पश्च का प्रश्न 
है, इससे देश की राजनीति "अ्टीकरण' या राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई | 
अनेक प्रधानमन्त्री और मन्‍्त्री ग्रष्टाचार के आरोपों के कारण त््यागपत्र देने के लिए विवश 
हुए हैं । इससे सार्वजनिक छीवन दूषित हुआ है | 
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(2) समाजवादी दल 
(6 5०54४ एज) 

जापान का समाजवादी दल देश का दूसरा दल है | ग्रद्ट दो गुटों में विभाजित 
है--दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी | दक्षिण मार्गी गुट को प्रजातन्त्र समाजवादी-दल 
और दाम मार्गी गुट को जापानी समाजवादी दल कहते हैं | 3958 में दल का 
विभाजन हुआ । 

दक्षिण मार्गी दल शान्ति-सन्धि और उससे सम्बन्धित जापान-अमैरिका सुरक्षा संधि 
का समर्थक है जबकि दाममार्गी इराका विरोध करता है । परन्तु इस अन्तर के होते हुए 
भी संगठन की दृष्टि से दोनों ही दलों के संगठनों में एकरूपता है | दोनों के संगठनों में 
केन्द्रीय कार्यपालिका समिति एवं उसका रमापति, महासचिव, नीति-निर्धारक-समिति एवं 
उसका सभापति तथा कोषाध्यक्ष होते हैं । समाजवादी दल में उदार प्रजातान्त्रिक दल के 
समान कोई अध्यक्ष (2५50०॥0 नहीं होता है | दल के केन्द्रीय और स्थानीय संगठन 
सुदृढ हैं| स्थानीय सगठनों और केन्द्रीय कार्यालयों का सम्बन्ध भी बहुत निकट का है। 
इस दल को श्रमिकों का मारी संख्या में समर्थन प्राप्त है ; दल के सदस्यों में प्रोफेसर, 
लेखक, छात्र, लिपिक वर्ग, विक्रेता एवं अल्प-वेतनमोगी व्यक्ति सम्मिलित हैं | मैकनैली 
के अनुसार--“जापानी समाजवादी दल यूरोपियन देशों के समाजदादी दलों से अत्यधिक 
रग्रवादी है जबकि समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय साम्पवादी प्रसार के विरोध व नारों का समर्थन 
करते हैं और वे स्वयं को चीन के साम्यवादियों का समर्थक व अमेरिका के झाम्यवादियों 
का विरोधी कहते हैं “४ 

समाजवादी दल पूर्ण वियोजन, लोक-कल्याण में सुधार, वर्ग के लोगों के 
जीवन-स्तर में वृद्धि एवं स्वतन्त्र विदेश-नीवि का समर्थक है | यह दल अथुशस्त्रों के 
प्रशिक्षण का निषेध करता है | यह दल चीन की मान्यता और उसके साथ जापान के 
अधिकाधिक व्यापार का समर्थन करत्ता रहा तथा एशियायी अफ्रीकी देशों के साथ जापान 
के सम्ब्धों को सुदृद बनाना चाहता है । यह दल रूस, चीन “और अपेरिका के साथ 
सामूहिक सुरक्षा-सन्धि करने पर भी जोर देता रहा है | 

उक्त दो प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त साम्यवादी दल, कोमिटो दल तथा 
लोकतान्त्रिक समाजवादी दल अन्य प्रमुख दल हैं। 

राजनीत्तिक दलों का संगठन और स्वरूप 
(0पर॥0४5300ा था ४ए८ ए एताएट्डा एच०5) 

जापान के सभी दलों का संगठन मोटे रूप में एक-रू। है | कहीं-कहीं थोड़ी बहुत 
मित्रता दिखाई देती है। सभी दलों कौ प्रेसीडेंसीज (एश:>जंतथ्ात्ल८3) हैं और सभी के 
निदेशालय (5८७०४) हैं | उनके अन्तरंग विभाग (वाक्य 00४6) भी हैं | इसमें 
अनुशासन और दित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में मित्रता पाई जाती है । 

$. #काब), 7: एएकथ्तफुजज 0००६ ज॑ [३एका, 9 27: 


436 प्राप्त का सविधान 


जापान के राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में सविधान मौन है | यह ध्यदस्था 
अपैरिकी और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था जैसी है | इस सम्बन्ध में चितौशी यानगा ने 
ठीक ही लिखा है कि “स्वव दल का यद्यपि सविधान मैं कोई उल्लेख नहीं है, तथापि 
सविघान की मान्यता इस बारे में स्पष्ट है, क्योंकि राजनीतिक दलों के अभाव में 
उत्तरदायी संसदीय सरकार का न तो अस्तित्व ही रह सकता है और न उसका संचालन 
ही सम्भव ै ।” जापान के राजनीतिक दर्लो में व्यक्तियों का महत्त्व अधिक कामे करता 
है | नेतृत्व को काफी मान्यता दी जाती है | नेताओं के व्यक्तिगत टकराव तथा ध्यक्तित्व 
के आपार पर दलों की आत्तरिक गुटब॑न्दी चलती रहती है 4 राजनीतिक महत्वाकांकौएँ 
पूर्ण करने के ठग आज भी लगभग दैसे ही हैं जैसे चुद्ध के पहले थे | दलों पर पाश्चात्य 
सम्यता का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है | अमेरिकी और ब्रिटिश अनुकरण एवं प्रभाव 
के होते हुए भी दलीय जीवन का वह आधार प्राप्त नहीं किया जा सका है जो अमेरिका 
और ब्रिटेन में पाया जाता है ॥ दर्लों का रूप क्षेत्रीय अधिक और राष्ट्रीय कम है, किन्तु 
अब घरिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय रूप धारण किए 
बिना जीवित नहीं रह सकता है ॥ 

साराश में, जापान की राजनीतिक स्पदस्था में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है | 
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जनवादी चीन के संविधान की मुख्य विशेषताएँ 


(एए९ श्नात टआ-ग्ललएंतज्ञां८ ती तार ((णाडतीणा 
ण॑ ९९णा॥९5 ए४९०एए/॥९ 0 (9) 





जनवादी चीन को साम्यवादी चीन के रूप में भी जाना जाता है | सामान्य 
बोलचाल में साम्यवादी चीन (0णराणणांड एप) का नाम ही अधिक प्रचलित है 
जिसकी स्थापना अक्टूबर, 949 की जन क्रान्ति से हुई, जिसका नेतृत्व माओत्से तुग के 
नेतृत्व में साम्यदादी दल ने किया | यद्यपि डॉ. सुनयात सेन इस राष्ट्रीय या जन-क्रान्ति 
के प्रथम नेता थे | अक्टूबर, )949 की क्रान्ति के कारण तत्कालीन शासक च्यौंग काई 
शेक ने भागकर फारमोसा टापू में शरण ली । श्री च्यौग काई के नेतृत्व वाले चीन को 
"राष्ट्रवादी चीन” (७४०॥४४७६ 09) के रूप में जाना गया | आज भी फारमोसा में 
"राष्ट्रवादी धीन” की सरकार का अस्तित्व है । यद्यपि सन्‌ 97 में साम्यवादी चीन को 
संयुक्त शाष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ की सदस्यता प्रदान कर के राष्ट्रवादी चीन को इस 
संगठन की सदस्यता से हटाया गया। 

जनदादी चीन विश्व का एक महान्‌ देश है । यह भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल 
देश है तथा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है । इसकी जनसंख्या ] अरब को 
पार कर गई है । चीन आणदिक शक्ति का संपन्न देश है॥। सोवियत संघ के पतन के 
दाद भी चीन साम्यवादी विचारघारा को अपनाये हुए है | यह बड़ी तेजी से औद्योगिकरण 
की ओर अप्रसर हो रहा है | चीन विश्व की महाशक्ति बनने की महत्वाकाक्षा रखता है, 
और इसमें महाशक्ति बनने के समी लक्षण विद्यमान हैं | 


आधुनिक चीनी संविधान का निर्माण 
(706 ए07फशा४०ा 0 ९ ७००९७ टाग्रारूद ए०त्रडएपफ्रांणा) 

भाओत्से चुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने देश के लिए संविधान निर्माण का 
दायित्व अपने हाथ में लिया । जनवरी, 953 में 'माओत्से तुंग' की अध्यक्षता में चीन के 
'जनदादी गणराज्य के लिए सविधान का प्रारूप मैयार करने हेतु एक,समिति नियुक्त की 
गई | इस समिति द्वारा तैयार किये गये संविधान के प्रारूप को 4 जून, 954 को 
कर लिया गया ॥ 20 सितम्बर, 954 को राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठक में 

संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से मानकर लागू कर दिया गया। 


438 पघीन का सरिधात, 


954 के संविधान की मुख्य विशेषताएँ 
(776 भ/ठुण (02८(शांजरीठ ०६ एगजश्ञाणिणा ण॑ 954) 

954 ईं. के सविघान की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा 
सकता है 

|, प्रस्तावना-धीन के संविधान की प्रस्तावना साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीवी 
लोगों द्वारा प्राप्त की गईं सफलताओं का लिपिदद्ध इतिहास है जिसमें बताया गया है कि 
किस प्रकार सविधान निर्मित और स्वीकृत हुआ । प्रस्तावना में उल्लिखित है कि घीन के 
लोगों ने साम्पवादी दल की अध्यक्षता में दीर्घकाल तक संप्राम॑ करके अन्त में दिजय प्राप्त 
की | इसमें “सोवियत समाजवादी गणराज्यों के सगठन' के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की 
गई है और “अन्य देशों के शान्त्रिप्रिय लोगों के साथ अटूट मित्रता' का वधन दिया गया 
था । प्रस्तावना में इस बाद की भी घोषणा की गई है कि सरकार का क्‍या निश्चय है 
और एसे किन आद्शों की पूर्ति करनी है । प्रस्तावना में यड्ध भी उल्लिखित है कि चीन 
कौ सभी णातियाँ सर्वाधीन और सपान हैं तथा ज्यॉ-ज्यों समय ष्यतीत होगा, इन जातियों 
के मध्य प्रेम-मावना का विकास होगा | यह भी कड्डा गया कि घीन की विदेश नीति का 
घ्येय विश्व में शान्ति स्थापित करना है | इस तरह सविधान की प्रस्तावना में समाजवादी 
समाज की स्थापता का लक्ष्य व्यक्त किया गया है | 

2. लिखित राविधान-सन्‌ 954 का सदिघान एक लिखित प्रलैख था, जिसमें 
4 अध्याय तथा 05 घाराएँ थीं, जिसमें वर्तमान तथा भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक 
और आर्थिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया था ॥ यह सरल चीनी भाषा में लिखा गया। 
इस तरह से जनवादी चीन का सविधान लिखित संविधान है | 

3, संक्रमणकालीन संविधान--954 के सदिधान को एक संक्रमणकालीन सविधान 
की सज्ञा दी जाती थी | इसकी फ्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस प्रलेख 
का उद्देश्य “चीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना से लेकर समाजवादी सम्राज की प्राप्ति 
पर्यन्त' सक्रमणकाल मेँ देश की आवश्यकताओं कौ पूर्ति करना है। 

4, जनवादी लोकतन्त्रात्मक शराज्य--चीन का सविधान जनवादी लोकत्तन्त्रात्मक 
राज्य की स्थापना करता है, जिसका नेतृत्व श्रफ्रिक वर्ग के हाथों में है और जो श्रमिकों 
कथा कृषकों के संगठन पर आधारित है | रूदिघान के अन्तर्मत जनवादी लौकतन्वात्मक 
अधिनायकशाही की स्थापनी की गई जो इस बात की गारंटी लेती है कि चीन शान्तिपूर्ण 
डग से शोषण एवं दरिद्रता को दूर करके एक समृद्ध एव सुखी समाज का निर्माण कर 
सकेगा। संविधान का उद्देश्य श्रमिकों एव कृषकों को सयुक्त करके एक नवीन संग्राज॑ का 
निर्माण करना था | इस तरह चीनी संविधान शोषण-रहित समाजवादी समाज-व्यवस्था 
की स्थापना करना धा। 

5. जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद-,सोवियत संघ की भाँति चीन के संविधान में भी 
जनतनन्‍त्रात्मक केन्द्रदाद कै सिद्धान्त कौ अपनाया गया | ऑग एव जिंक ने लिखा है कि 
“जनतन्‍्त्रात्मक केन्द्रदाद का अर्थ यह है कि स्थानीय इकाइयोँ उस समय तक अपने 
विवेकानुसार कार्य करती रह रूकती हैं जद तक कि उनके उच्चतर शातनाग उनके कार्य 
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में बाधा उपस्थित न करें । इस तरह शासन में केन्द्रीयकरण के सिद्धांत को मान्यता टी 
गई है| 

6. एकात्मक राज्य--954 के संविधान के अन्तर्गत देश में एकात्मक राज्य की 
स्थापना की गई ॥ संविधान की घारा 3 में कहा गया कि जनवादी चीन "एक एकाकी 
बहु-राष्ट्रीय राज्य है जिसमें संघात्मक व्यवस्था के आदर्श को अस्वीकार किया गया है। 
साम्यवादी चीन जैसे विशाल राष्ट्र में एकात्मक राज्य की अवधारणा आश्चर्य उत्पन्न करती 
थी। 

प, एक सदनात्मक विधानमण्डल--954 ई. के संविधान में केवल एक 
सदनात्मक विधानमण्डल का प्रावधान रखा गया था, क्योंकि यहाँ किसानों और भजदूरों 
का ही दर्ग था, अतः उच्च वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन के गठन की 
आवश्यकता ही अनुमद नहीं की गई । 

8. विधान-मण्डल की सर्वोचता--954 ई. के सविघान में देश के विधान-मण्डल 
अर्थात्‌ "राष्ट्रीय जन कांग्रेस' (348009॥ ए८००७९'४ 0०ह्टा८5७) को सर्वोच्च घनाते हुए देश 
की सर्वोच्च सत्ता इसमें निहित कर दी गई । देश की अन्य सभी संस्थाओं को इसके 
अधीन बना दिया गया। 

9. आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से युक्त संविधान--घीनी जनवादी गणतंत्र का 
संविधान न केवल एक संविधान है बल्कि भविष्य का एक राजनीतिक कार्यक्रम 
(कल 07 श0्ट्राशाएा०) भी है जिसमें नई सत्ता के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों 
का समावेश है। संविधान की धारा 4 में घोषित किया गया है कि सांविधानिक प्रणाली के 
उद्देश्य “शनैः-शन्‌;; शोषण प्रथा का अन्त और एक समाजवादी समाज का निर्माण 
सुनिश्चित करना है ।" संविधान की धारा 5 में उत्पादन के साधनों पर घार प्रकार के 
स्वामित््व-प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, सहकारी अर्थ-ध्यवस्था के अन्तर्गत 
श्रमिकों का सामूहिक स्वामित्व, श्रमिकों का स्वामित्व तथा पूँजीदादी स्वामित्व की बात को 
रवीकार किया गया था इस त्तरह यह सदिधान देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
करता था। 

0. श्रम का महत्व--954 के चीनी संविधान में श्रम के महत्व तो स्वीकार किया 
गया था | संविधान द्वारा यह निश्चित किया गया था कि श्रम प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के 
लिए आदर की वस्तु है | इस तरह सविधान श्रम की महत्ता या गरिमा को प्रतिष्ठित 
करता था। 

एप. मूल-अधिकार एवं कर्तव्य--954 के घीनी संविधान की धारा 85 से 03 
त्तक मैं नागरिकों के मूल-अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया था | नागरिकों 
के भूल-अधिकारों में बिना किसी भेदमाव के सदको समान नागरिक एवं राजनीतिक 
अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुरुषों एवं स्त्रियों के अधिकारों की समानता तथा देश की 
सभी जातियों के प्रति सम्मान की भावता संविघान द्वारा सुरक्षित की गई है | चीन का 
प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु ]8 वर्ष हो और जिसे देश का कानून आज्ञा देता हो, बिना 
किसी भेदमाव के मतदान और निर्दचन का अधिकारी है | भाषण, प्रेस, जलसे या जुलूस 
तथा प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित था | किसी भी 
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व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को छीता नहीं जा सकता है | नागारेक की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को अनुल्लघ्य (तव90/200) माना गया | इसका आशव यह था कि किसी भी 
व्यक्ति को लौक न्यायालय (0८०./८'४ 000४) के निर्णय कै बिना अथवा प्रौक्यूरैटरालय 
(४0८०३५४०८) की अनुप्तति प्राप्त किये दिना बन्दी नहीं बनाया पा सकता | भर की 
अनुल्लप्यता तएश०99॥७ ० प्र्गा८), पत्र-प्यवहार की गोपनीयता और कहीं भी रहने 
का अधिकार चीन के नागरिकों को प्राप्त है | परन्तु इन सभी अधिकारों की प्राप्ति श्रमिक 
वर्ग की सपत्रता और समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है | 

चीन के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है । बढ अपनी 
इच्छानुसार किसी भी धार्मिक घ्यवस्था में विश्वास रख सकता है अर्थात्‌ नागरिकों कौ 
धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता प्राप्त थी | समी धर्मों को समान सुरक्षा दी गई है, किन्तु 
साथ ही घर्म के विरुद्ध प्रचार करने का भी अधिकार प्रत्येक नागरिक को है । 

सविधान के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को स्वाधौनता का मूल 
आधार माना गया है। अत. इन दोनों प्रकार के अधिकारों पर पर्याप्त बल दिया गया है । 
चीनी सदिघान इस दात की घोषणा करता है कि धीन की छनता को वहाँ का राज्य काम 
चाने का आइवासन देगा । अत़ नियोजित अ्र्थ-प्यदस्था द्वार अधिक रोजगार और काप 
के अवसर छत्पन्न किये गये तथा काय करने की स्थिति में सुधार किया गया | क्षमिकों के 
लिए काम करने के घण्टे निश्चित किये गये और समुचित अवकाश की व्यवस्था की 
गईं । श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य एवं उनकी योग्यता को बदाने के लिए श्रमिक विश्रामगृहों, 
खेल-कूद केन्द्रों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की सुदिधाएँ दी गईं । चीन के सम्पूर्ण श्रमिक 
दर्ग के लिए सामाजिक दीमा थोजना द्वारा वृद्धावस्थां, बीमारी सा असमर्थता के दियों में 
पर्याप्त सहायता की व्यवस्था की गई ॥ सभी मागरिकों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की 
गईं | शैक्षणिक सुविधाओं का भी पर्याप्त रूप से प्रसार किया गया है और प्रत्येक नागरिक 
को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह अपनी इच्छानुसार किसी वैज्ञानिक खोज, 
साहित्यिक एवं कलात्मक रचना अथवा किसी सास्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति में अपना समय 
श्यतीत करे। सी क्षेत्रों में स्क्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये | इसके 
साथ ही विदाह, घरेलू जीवन, माता और सतति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य अपने 
पर लैता है | निजी सम्पत्ति और पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार भी प्रत्येक 
नागरिक को प्राप्त है । पूजीपति उत्पादन के साधनों को अपने अधीन रख सकते हैं, परन्तु 
सम्पत्ति के इस अधिकार के सम्बन्ध में प्रतिबन्‍्ध यह था कि निजी सम्पत्ति का दुरुपयौग 
नहीं किया जाएगा और राज्य को ऐसी निजी सम्पत्ति सार्दजनिक लाम के लिए ले लेने 
का सदैव अधिकार रहेगा | इस सदिधान में चीनी सरकार द्वारा चीन से बाहर रहने दाले 
चीनियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा घीनी नागरिकों को अपने देश के सदिधान तथा 
कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्रदान किया गया ॥ अगर 
चीन के सदिघान मैं उल्लियित इन मौलिक अधिकारों की समीक्षा की; जाये तौ थद्व क्रहा 
जा सकता है कि इनकी प्रकृति बहुत दिस्तृत और व्यापक है | इसमें व्यक्तिगत स्वतत्रता 
मे सम्बन्धित अनेक प्रावधान रखे गये हैं | साथ ही चीन की समाजवादी व्यवस्था के 
अनुरूप ही इन अधिकारों को समाविष्ट किया गया था | 
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चीन के संविधान की 00 से 03 की घाराएँ नागरिकों के भूल कर्त्तव्यो का 
उल्लेख करती थीं | इसमें नागरिकों से देश के संविधान तथा कानून के अनुसार 
जीवनयापन करने, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करने, देश में शाति बनाए रखने 
के लिए सरकार की सहायता करने, सरकार की सम्पत्ति को हाथ न लगाने तथा उसे 
हड़पने की चेष्टा न करने, देश की सम्पत्ति की रक्षा करने, समुचित रूप से कर चुकाने, 
अपने देश की रक्षा करने तथा सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा के लिए बलिदान 
करने को जैयार रहने की अपेक्षा की गई । 

42. शापूहिक कार्यपालिका--घीन के जनवादी गणराज्य में राष्ट्र के प्रधान की 
कार्यपालिका-सत्ता राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति एवं घीन गणराज्य के राष्ट्रपति 
(एथजाआ) में निहित की गई । दोनों ही मिल कर राष्ट्र के प्रधान के कर्त्तव्यों और 
उसकी शक्ष्तियों का प्रयोग करती थीं। लिउ शाओ घी ने संविधान के प्रारूप पर प्रथम 
राष्ट्रीय जन कांग्रेस को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि, हमारे राष्ट्र 
का प्रधान सामूहिक है । न तो स्थायी समिति के पास ही और न गणराज्य के घेयरमैन 
के पास ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस से बढ़ कर शक्तियाँ है | 

3. न्यायपालिका और प्रोक्यूरेटर जनरल--घीन मे 3 प्रकार के न्यायालयों की 
ध्यवस्था की गई थी--सर्वोच्च जन न्यायालय (50०४९ एऐ००ए०'४ 0०७४), स्थानीय 
'ज़न न्यायालय (.0०0॥ 7८०.७/०'४ ८०णा) और विशेष जन न्यायालय (5०69 
ए९६७७४'४ 0००0) | मुख्य प्रोक्यूरेटर (0९४ श००८७४०४०४) सम्पूर्ण देश में राज्य परिषद्‌ 
(50४4 0००) के समी विमार्गों, राज्य के समी स्थानीय अगगों, व्यक्तियों एवं नागरिकों 
पर दण्ड सम्बन्धी प्राधिकार का प्रयोग करता था। कानून की रक्षा करना उसी का काम 
था । प्रशासनिक इकाइयों के विमित्र स्तरों पर स्थानीय ओरक्यूरेटरों की व्यवस्था थी | 
समी स्थानीय प्रोक्यूरेटर मुख्य प्रोक्यूरेटर के निर्देशन एवं नियत्रण में कार्य करते थे । 

44. कम कठोर संविधान--यद्यपि धीन का संविधान कठोर था, तथापि राष्ट्रीय 
जन कांग्रेस (२७४०॥० ए८०७०'४ 0०७) को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह 
इसमें समयानुकूल परिवर्तन कर सके । इस परिवर्तन के लिए जन कांग्रेस के दो-तिहाई 
सदस्यों का इस पक्ष में होना आवश्यक था | जनता को या स्थानीय काँग्रेस (..0व्या 
(०ह्टा55७) को संविधान के अन्तर्गत परिवर्तन लाने का कोई अधिकार नहीं था| 

35. लोक हितकारी संविधान--चीन का संविधान इस बात की आशा प्रकट करता 
था कि देश कै अन्तर्गत लौकहितकारी शासन-्यवस्था की स्थापना होगी | देश की 
कार्यपालिका को जनता की इच्छा पर आधारित रखा गया | संविधान की इच्छा थी कि 
सरकार और जनता के अन्तर्गत किसी प्रकार का भेदमाव न बरता जाए | इस सबंध में 
संविधान की घारा ॥7 की शब्दावली इस प्रकार थी-- 

राज्य के सब अंगों को जनता के ऊपर निर्मर रहना है, उससे उन्हें निरंतर सम्पत्ध 
रखना है और उसकी सम्पत्ति का ध्यान रखना है | जनता को यह अधिकार है कि 
सरकार उसके हितों की रक्षा न करे अथवा उसकी इच्छा का तिरस्कार करती है तो वह 
उसके विरुद्ध अभियोग (0फुल्ब्लाएथाएं लगाएगी। 
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6. साम्यवादी दल का प्रमुत्व--सविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया 
जया था कि चीन के यणराज्य पर साम्यदादी दल का प्रमुत्व रहेगा | सविधान में 
साम्यवादी दल कौ प्रमुत्वपूर्ण स्थिति बताई गई | 

॥7. शौषण का उन्बूलक संविधान--954 ई. के सविधान में यह तथ्य निरूपित 
किया गया कि चीन शान्तिपूर्ण ढव से शोषण और गरीदी का अन्त करेगा तथा उसके 
स्थात पर धनघान्यपूर्ण एव सुखद समाजवादी समाज की स्थापना करेगा 4 

8. माओ के विचारों पर आधारित संविधान--सन्‌ 954 के सविघान घर घीनी 
नैता माओत्से तुग के सिद्धातों और विचारों कौ छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी । 
श्री माओत्से तुग ने ही चीनी क्रान्ति का नेतृत्व किया था ; अत सदिधान पर उनके 
चिन्तन का प्रमाव पड़ना स्वामादिक ही था! 

उपर्पुक्त विश्लेषण के आधार पर 954 बाले सदिधान को मूल सदिधान की सज्ञा 
दी जा सकती है। 


१975 के संविधान की विशेषताएँ 
(ए€॥एहल्ड ण॑ (०त09%ण%0च ० 975) 

954 में स्वीकृत सविधान के 20 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात्‌ घीन में एक मये 
सदिधान के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गईं ॥ घीन-सोवियत सप संघर्ष, 4966 
की सास्कृतिक क्रान्ति तथा चीन में घलने दाले सत्ता-सघर्ष को इस सविघान की प्रृठमूमि 
में देखा जा सकता है । 7 जनवरी, 975 को चीन की चतुर्थ राष्ट्रीय जदवादी कांग्रेस ने 
देश कै लिए इस नवीन सविघान को स्वीकृति प्रदान की | इस संदिघान की प्रमुख 
विशेषताओं का निम्नानुसार अध्ययंद किया जा सकता है-- 

(॥) यह लिखित और अत्यन्त सक्षिेप्त सदिघान था | इसमें 30 अनुच्छेद थे, 
जिन्हें 4 अध्यायों में दिमकत किया गया था | इस सदिधान में प्रस्तावना का भी 
प्रावधान था | 

(2) यह सदिघान जन-सम्प्रमुता (एछणअ 50थ८र्ध॑द्रा)) के सिद्धान्त पर 
आपारित था | संदिघान के अनुच्छेद 3 में यह स्पष्ट किया गया कि जनदादी घीत की 
अतिम सत्ता जनता में निहित होगी | 

(3) इस सविधात के अनुच्छेद 5 से ॥] में जनदादी घीम में सर्वहारा दर्ग के 
अधिनायकवाद से मुक्त समाजदादी राज्य की स्थापना करने का प्रादघाव था | 

(4) यह सविधान जनवादी घीन में एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य (एा75 
जैणफ्ाआणश ५5052) की स्थापना करता था ॥ 

(5) इस रूविघान की एक विशेषता यह थी कि इसमें "एकदलीय शासन के 
सिद्धान्त को मान्यदा देकर साम्यदादी दल की नेतृत्वकारी भूमिका कौ स्वीकार किया 
चया। 


(6) छनदादी चीन के 975 के संविधान में राज्तियों के पृथक्कतरण के सिद्धान्च के 
लिए कोई स्थान चहीं था । 
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(7) जनवादी चीन के इस संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 26 से 29 तक 
मूवाधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 

(8) जनवादी चीन के 975 के संदिधान की एक अन्य विशेषता 'न्‍्यायपालिका की 
रतन्त्रता के सिद्धान्त” को अस्वीकार करना था | न्यायालय को शासन की एक 
अप्रीनस्थ शाखा के रूप में ही रखा गया। 

(9) यह एक लचीला संदिधान था और इसमें “राष्ट्रीय जनदादी कांग्रेस” सामान्य 
कानून की तरह ही संशोधन कर सकती थी। 

(0) इस नदीन सदिधान की एक अन्य विशेषता इसका मार्क्सवाद-लेनिनवाद 
माओदादी चिन्तन पर आधारित होना था 

()) 3975 के जनवादी चीन के संविधान में शासन-व्यवस्था के विशिट रूप को 
स्वीकार किया गया, जो न हो संसदात्मक था और न ही अध्यक्षात्मक । इसमें इन दोनों 
ही व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण करके इसके विशिष्ट रूप का विकास किया गया । 

978 का संविधान और उसकी विशेषत्ताएँ 
(एशए७(5ए४णा ० 978 ॥0 (फगउ८श्तं॥ा 5) 

]975 ई. में जनवादी चीन के लिए नया संविधान स्दीकार किया गया था, और 
केवल 3 वर्षों के बाद ही पंचम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा एक और नये संविधान को 
अंग्ीकार किया गया । 5 मार्च, 978 को राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा इस नवीन सदिघान 
को अंगीकार किया गया | इस सदिधान की मुख्य विशेषताओं को अग्रानुसार विश्लेषित 
किय! जा सकता है-.. 

(0) 978 ई. का संविधान एक लिखित संविधान था | इसमें 60 अनुच्छेद थे, 
जिन्हें प्रस्तावगा सहित 5 अध्यायों में विमक्त किया गया था | 

(2) 975 ई. के संदिघान की त्तरह, 978 ई. का संविधान भी एक लचीला या 
परिवर्तनशील संदिघान_ था | संदिघान में संविधान-संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को 
नहीं अपनाया गया । राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथदा संसद अपने सामान्य बहुमत से संब्धिन 
में संशोधन कर सकती थी। 

(3) 978 ई. के संदिधान में *बहु-राष्ट्रीय राज्य' की अदधारणा को मान्यता देने के 
दादजूद 'एकात्मक राज्य” (0॥//9५ ५७७७) राज्य की अदघारणा को स्वीकार किया गया 

अर्थात्‌ दीन में एकात्मक राज्य को मान्यता दी गई। 

() इस संविधान में “बहुल कार्यपालिका' के सिद्धान्त को मान्यवा प्रदान की गई | 

() इस संविधान में भी "जन-सम्प्रमुता' (0७००7 $0ल्‍चछक्षा)) के सिद्धान्त को 
शान्यता दी गई | 

(6) इस संदिघान की एक अन्य विशेषता, संविधान द्वारा जनदादी चीन में 
“गणतन्त्रात्मक शासन-ध्यवस्था' की स्थापना की गई $ 

(0) ए98 ई. के संविधान के अनुच्छेद ॥ द्वारा जनदादी चऔन में रूमाजदादी 
व्यवस्था को शासन य्यवस्या का आधार स्वीकार करते हुए, इसे "समाजवादी राज्य 
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ओऔपित किया गया | साथ ही यह अनुच्छेद देश में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को भी. 
मान्यता देता था | 

(8) इस नदीन सविघान में भी एक दलीय शासन-्यवस्था के सिद्धांत कौ 
अगीकार करते हुए साम्यवादी दल की अथुत्वपूर्ण स्थिति को मान्यता दी गई | 

(9) 978 ई. के सविधान में शक्ति-पृथकरण के सिद्धान्त कौ कोई स्थान नहीं 
था 

(0) इस सविधान में भी नागरिकों के मूलाधिकारों और कर्तव्यों को स्वीकार किए 
गया था। 


वर्तमान संविधान की मुख्य विशेषताएँ 
(पार (कांत (09४95 ९ ्क्‍शा। (०कशाक्राणा) 

4 दिसम्बर, 982 को छनवादी चीन का राष्ट्रीय जगवादी कांग्रेस ने एक बार पुना 
नये शविधान को स्वीकृत किया, जिसे *982 का सविघान” यथा वर्तग्ान सविधान की 
सज्ञा दी जाती है | देश के सर्वकालिक शक्तिशाली नेता माओत्सेतुंग के देहावसान के 
जद देश में जो नदीत परिस्थितियाँ उत्पत्न हुई. उनके परित्ेदय में इस संविधान को 
अंगीकार किये जाने का विशेष महत्द है | 

इस नदीन श्विधाद की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से विश्लेषित किया 
जा सकता है--- 

(7) लिखित रांविधान (५४6८१ (००५४७७०॥)--जनवादी चीन का सविधान एक 
लिखित सविघान है | इसमें 38 अनुच्छेद हैं | सदिघान की; प्रस्तादना का भी उल्लेख 
किया गया है | सारे सविधान को घार अध्यायों में विमाजित किया गया है | सविधान मैं 
शासन-व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । नवीन सविधघान पूर्ववर्ती सविधानों 
'की तरह ही एक लिखित दस्तावेज है | 

(2) पूर्व रंविधानों की छुलना में व्यापक संविधान (/' 4 शावद 0050ए00७ 
मं (0एगाएथा500 0 यिटश००5 (/७७5६/४८००)--982 का जनवादी घीन का सविधान 
पूर्ववर्ती सविधानों की तुलना में प्यापकता लिए हुए है | यहां 954 के सविधान में 05 
अनुच्छेद, 975 के सदिघान में 30 अनुच्छेद तथा 978 के संविधान में 60 अनुच्छेद थे, 
यहा 982 के सविधान में 38 अनुच्छेद हैं, जो इसकी व्यापकठा का परिचायक हैं। 
इसके बावजूद भी जनवादी घौन का सदिघान मारतीय सविधान की तुलना में कहीं 
अधिक छोटा या सक्षिप्त स्वरूप लिए हुए है | 

(3) लचीला संविधान (7८55८ ((ण७॥।४७एा)--संविधान के अनुष्छेद 64 में 
संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार संविधान में सशोधन का 
प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के 
5 सदर्स्यो द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय ज़नवादी काग्रेस 
के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत या दो-ठिहाई बहुमत से स्वीकृत ड्ोना चाहिए | इस 
प्रावधान से सिद्धांत मैं त्तो यह प्रतात होदा हैं कि यड् संविधान सशोधन प्रणाली 
दुष्परिवर्तनशील है | लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है | ज़नदादी चौन जैसी एकदलीय 
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शकस्था में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के दो-तिहाई बहुमत को प्राप्त करना कोई कठिन 
कार्य नहीं है । अतः यह एक लचीला संविधान ही माना जायेगा। 

(4) नागरिकों के मूल-अधिकार तथा कर्तव्य (गगा८ प्प्ाठघगाला। एाष्टा७ क्षात 
9065 ए॑ ॥6 (परांट्था9--पूर्ववर्ती सदिधानों की तरह ही 982 के संविधान में भी 
चीनी नागरिकों के मूल-अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । इस संविधान 
के अध्याय 2 तथा अनुच्छेद 33 से 56 तक इनका उल्लेख किया गया है | प्रमुख 
मूल-अधिकारों में-.चुनाव लड़ने त्तथा मत देने का अधिकार, धार्मिक विश्वास की 
खतन्त्रता, कानून के समझ समानता, आलोचना करने का अधिकार, शिक्षा पाने का 
अधिकार, विश्राम तथा अवकाश पाने का अधिकार, काम पाने या रोजगार प्राप्त करने का 
अधिकार, वृद्धावस्था तथा शारीरिक अक्षमता की स्थिति में मरण-पोषण प्राप्त करने का 
अधिकार तथा पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकारों को मान्यता जैसे अधिकारों 
को भान्यता दी गई है । सिद्धान्त में तो ये मूल-अधिकार पाश्वात्य लोकतान्त्रिक 
व्यवस्थाओं में नागरिकों को प्राप्त मूल-अधिकारों से भी अधिक व्यापकतः लिए हुए हैं, 
लेकिन व्यवहर में साम्यवादी दल की त्ानाशाही के सम्मुख ये अर्थहीन ही प्रतीत होते 
है । जब भी लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए जनता ने आवाज उठाई, उसे बुरी तरह से 
कुचल दिया गया | अतः इन भूल-अधिकारों का केवल सैद्धान्तिक तथा प्रतीकात्मक 
पहत्त्व ही है। 

जनवादी चीन का यह नया सविधान नागरिकों के लिए विभिन्न मौलिक कर्त्तव्यों या 
पूल कर्त्तव्यों (#णतभाधा।ओं 000८७) की भी व्यवस्था करता है | इन मूल-कर्त्तव्यों में 
राष्ट्रीय एकता और अखंण्डता को बनाये रखने, सदिधान तथा देश की विधि का पालन 
करने, माठ्‌भूमि की सुरक्षा करने तथा उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने तथा उसकी रक्षा 
के लिए सैनिक सेवा प्रदान करने तथा करों का भुगतान करने को सम्मिलित किया गया 
है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान मूल-अधिकारों के स्थान पर मूल-कर्त्तव्यों पर 
अधिकार बल देता है। 

(5) जन-सम्प्रभुता गया जनवादी गणतन्त्र (एछःणकआ 30४6छांड्राए/ क्षात 
2०७७५ [९०७०७॥८)--१982 के संविधान में जन-सम्प्रमुता के सिद्धांत को स्थान देकर 
देश में जनवादी गणतन्त्र की स्थापना की गई है । इसका मूल सार यह है कि देश की 
अंतिम शक्ति तथा सत्ता जनता में निहित है, जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के माध्यम से अपनी 
शक्ति या सत्ता का प्रयोग करती है॥ इस तरह सविधान में जन-सम्प्रमुता को मान्यता दी 
गईं है। इसका अर्थ यह है कि शासन की अन्तिम शक्ति साम्यवादी जनता में निहित है| 

(6) साम्यवादी दल की केन्द्रीय भूमिका (ग्राढ एथाप्रभ २06 ० छा 
(एधाणांत एशा9)--साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुरूप जनवादी चीन में साम्यवादी दल 
को शासन-व्यवस्था की घुरी बनाया गया है | यद्यपि संविधान में नागरिकों को अन्य 
राजनीतिक दलों के गठन करने की स्वतन्द्वता प्रदान की गई है, तथापि साम्यवादी दल 
को शासन-व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है | इस तथ्य का पत्ता इस बात 
से ही लगता है कि संविधान की प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल की भूमिका की प्रशसा 
की गई है। देश की अन्य सभी संस्थाएँ-कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका 
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साम्यवादी दल के अधीन रहकर भी कार्य करते हैं | साम्यवादी दल हीं स्व कुछ है, 
साम्यवादी दल के बाहर कुछ नहीं | 

(7) एकात्पक राज्य (ए7रंछाए $:४८)--पूर्ववर्ती सविधानों की त्तरह ही 982 के 
सदिधान में भी जनवादी घौन को 'एकात्मक राज्य' (/रा/आ> $/3८) बनाया गया है, 
जिसका आशय यह है कि देश की शासन-व्यवस्था एक ही “केन्द्र या इकाई' द्वारा 
संघालित होती है। शासन का सुधारु रूप से संचालन करने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश को 
4 इकाइयों में विमाजित किया गया है | इन इकाइयों की एृथक्‌ से कोई शक्ति नहीं है, 
इन्हें केन्द्र द्वारा शक्तियाँ प्रदात की जाती हैं | इस तरह से चीन में सघात्मक व्यवस्था के 
आदर्श को अस्वीकार किया गया है। 

(8) भ्माजवादी राज्य (5००35 502)--तया सविधान ज़नवादी घीन में 
"समाजवादी राज्य” (5०८2 $8096) की स्थापत्रा करता है। देश में समाजवादी 
अर्थ-व्यवस्था के सिद्वान्तत को स्वीकार किया गया है| यद्यपि कुछ वर्षों से देश में मिश्रित 
अर्थ-व्यवस्था (७००१ &007०॥9) की और रुझान बढ़ता जा रहा है | धीन की 
अर्थव्यवस्था भी विश्व घ्यापी उदारैकरण की प्रक्रिया से अप्रमावित नहीं रह सकी है । 

(9) लोकवान्निक अधिनावकत्व (7९०904'४ 0020007४79)--सविघान कर प्रथम 
अनुच्छेद ही जनवादी चीन में लोकतान्त्रिक अधिनायकत्व या तानाशाही का प्रतिपादन 
करता है | इसमें किसानों और श्रमिकों के अधिनायकत्व या तानाशाही को मान्यता दी 
गई है | ये पूँजीपतियों तथा जरमींदारों पर अपना अधिनायकत्व स्थापित करके 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अश्षुण्ण रखते हैं | 

(70) राष्ट्रपति पद की पुनरथ्थापना (२६-८४७॥श्रंजाला। 0 06 (॥0९ 6 06 
ए7९४१०७0--978 के संविधान में राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 
१982 के प्रस्तावित सविघान में इस पद को पुनर्स्यापित किया ग्रया ॥ राष्ट्रपति को 
'जनवादी चीन के राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा भ्रदान किया गया ॥ राष्ट्रपति के साथ-साथ 
छउप-राष्ट्रपति पद की भी पुनर्स्थापता की गई | 

(॥) भारकक्सवाद, लेनिनवाद तथा भाओवाद (#4क्रोंत्रा, [लांग्रांगा भाव 
॥(७७ञञ)--जनवादी चीन के नये सविधान में मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद के 
सिद्धातों को स्थान दिया गया है, और ये सिद्धांत इस सविधान के वैचारिक आधार 
(4०00ह८० एड्डाओ हैं | 

(2) बहु-शद्रीय राज्य की स्थापना (४ाजंग्रगथा ण हल जए-कंउ0 जाय 
$0/०)--जनवादी चीन एक विशाल देश है, जिसमें विदिध प्रकार की राष्ट्रीययओं का 
निवास है।॥ यहाँ कुल 56 राष्ट्रीयाओं के लोग निवास करते हैं॥ नवीन सविधान में इन 
राष्ट्रीवाओं को अपनी माषा, लिपि तया सस्कृति के दिकास करने की स्दतन्दशा प्रदान 
की गई है! 

(03) केन्द्रीय सैनिक आयोग की स्थापना (08 एडप्रशाशागला ण श९शाएश 
#एा३ (0शगाग5अ०)--982 के इस नवीन सविधान में केन्द्रीय सैनिक आयोग की 
स्थापना की गई है ॥ इस आयोग का मुख्य उत्तरदायित्व देश की सेवाओं को दाछित 
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निर्देश देना है। नदीन संविधान में यह एक नूतन प्रवृत्ति थी | पूर्वदर्ती संविधानों में इस 
प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी | 

(34) न्यायपालिका की कमजोर स्थिति (८ (८४८ ?0#50 ० 06 
ण्कटआ9)-जनवादी चीन के इस नवीन संविधान में न्यायपालिका की स्थिति बहुत 
कमजौर है| इसे म तो संदिधान की व्याख्या करने का ही अधिकार हैं, और न ही यह 
नागरिकों के भूल अधिकारों की ही रक्षा कर सकती है । जनवादी चीन की न्यायपालिका 
को संविधान विरोधी कानूनों को निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है । किसी भी 
देश की न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों के मूल अधिकारों की 
रहा करने तथा संविधान विरोधी कानूनों को निरस्त किये जाने सम्बन्धी अधिकार प्रदान 
किये जाते हैं, जिनसे जनवादी चीन की न्यायपालिका को वंचित किया जाना इसकी 
कमजोर स्थिति का स्पष्ट परिधायक है | न्यायपालिका के स्वतन्त्र अस्तित्व को भी 
स्वीकार नहीं किया गया है, और इसे देश की संसद अर्थात्‌ राष्ट्रीय जन काँग्रेस के प्रति 
उत्तरदायी बना दिया गया है| 

(5) विदेश नीति के सिद्धान्तों का समावेश (0८05688 0 फ़८ शांए्लण्रे८ ण॑ 
ए0धद्ठा 7029)--जनवादी चीन के इस नवीन संविधान में देश की विदेश नीति के 
मूत्र सिद्धान्तों का समादेश किया गया है | इन मूल सिद्धान्तों में---साप्राज्यवाद त्तथा 
उपनिदेशवाद का विरोघ, शान्त्रिपूर्ण सह-अस्तित्व, राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, पंचशील के 
रिद्धान्त तथा विश्व शान्ति जैसे सिद्धान्तों का समावेश किया गया है । पूर्ववर्ती संविधानों 
में इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। 

सारांश में, जनवादी चीन का संदिधान देश को समाजवादी राज्य के रूप में 
स्थापित करता है तथा साम्यवादी दल को देश की राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय स्थिति 
प्रदान करता है 
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जनवादी चीन की व्यवस्थापिका : 


राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 


(,€झ्रंज्रशणा8 ण 06 ए९०७९५ २९१०८ 0 (गत : 
गुफा फिश्लांणाबा ए९0फ़ा०!५ (णाए7९55) 





982 ई के सविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रीय जनवादी काप्रेस (२४४0३ 
7०००5 (00ाहव८5) कौ राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अभिकरण घोषित करता है | 
शनवादी त्नीन के सविधान में “व्यवस्थापिका की सर्वोचताः के सिद्धात्॒ का प्रतिपादन किया 
गया है| राष्ट्रीय जनदादी काग्रेस को देश में एकमात्र विघायी निकाय घोषित किया गया 
है, लेकिन थह ध्यवस्थापिका से कुछ और अधिक है | इसकी शक्तियाँ बहुमुखी हैं जो 
राज्य के समस्त क्रिया-कलापों को सम्मिलित करदी है ॥ 

रचना एवं संगठन 
((९णाएएाप्ंणा गात 07.रआ59[07) 

ससार के अन्य लोकतन्त्रात्मक राज्यों के समान चीन में राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस 
का स्वरूप द्वि-सदनात्मक नहीं है इसका स्वरूप एकसदनात्मक ही है | जनवादी 
काग्रैस का स्वकृप 954, 4975, 978 तथा 982 के नवीन सविधान में भी 
एकसदनात्मक ही था| 982 के सविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की 
रचना और सगठन का उल्लेख किया गया है | राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के सदस्यों का 
निर्वाचन श्रात्चों, स्व-शासित प्रदेशों, केन्द्रीय सत्ता की प्रत्यक्ष अधीनता बाली 
नंगरपालिकाओं और सशस्त्र सेनाओं द्वास किया जाता है | 

शाष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार 
पर होता है | चीन का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु १8 दर्ष हो चुकी हो और जिसे 
कानून आज्ञा देता हो, इच्छानुसार मतदान कर सकत्ता है और घुनाव लड़ सकता है। 
चुनाव में पागल व्यक्तियों और उन साम्राज्यवादी सामन्‍्तों तथा नौकरशाही पूँजीवादी 
लोगों को जिन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है, भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है । मत 
देने और चुनाव लड़ने के लिए स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान किया गया है | 

राष्ट्रीय ज़नवादी काग्रेस दिश्द की सबसे बडी व्यवस्यापिका है | इसकी सदस्य 
सख्या परिवर्तनशील है | इसकी वर्तमान सदस्य सख्या ॥ हजार से भी अधिक है | इसके 
सदर्स्थों को 'डेपुटी (0८7७७) या प्रतिनिधि कहा जाता है | यहा यह उललैखनीय है कि 
राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के सदस्य पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ (श6-वताल ?णाएंश॥०) 
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नहीं होते हैं। वे अपने दैनिक जीवन में विनिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं 
और निर्वाचित होने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ते । जनता के साथ उनका गहरा 
और निरन्तर सम्पर्क बना रहता है । राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस में अवरोध 
या अडंगेदाजी लगाकर व्यवघान उपस्थित नहीं करते हैं । अपने प्रत्येक कार्य के लिए 
अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 
कार्यकाल 
(क्काए 

]982 के संविधान के अनुष्छेद 60 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के सदस्यों 
के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है | इसके अनुसार जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के 
सदस्यों या प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है | काग्रेस की अवधि 
समाप्त होने से 2 माह पूर्व ही इसका नया चुनाव सम्पादित कराया जाता है | लेकिन यदि 
सकटकालीन अवस्था में यदि नए चुनाव समव न हों तो पुरानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
की अवधि को ही नई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन तक बढ़ाया जा सकता है । राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को ही यह चुनाव सम्पन्न कराने का अधिकार है | 


अधिवेशन 
((एम्ॉरॉधिथास्शे 
982 के सविधान के अनुच्छेद 6 में राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के अधिवेशन बुलाये 
जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है | इसकी स्थायी समिति ही इसके अधिवेशन 
को वर्ष में कम से कप एक बार अवश्य आमन्त्रित करती है । यदि आवश्यक हो तो 
संविधान के अनुच्छेद 6] के अनुसार स्थायी समिति राष्ट्रीय ज़नवादी काग्रेस का विशेष 
अधिवेशन भी बुला सकती है । 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के विशेषाधिकार 
(7श्साथ्ट्‌थ्७) 
राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के सदस्यों को कतिपय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं । 
इसके सदस्य राज्य परिषद्‌ अथवा राज्य परिषद्‌ के मन्त्रालय एवं आयोगों से प्रश्न पूछ 
सकते हैं, जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है | इसके सदस्यों को कांग्रेस की अनुमति 
के बिना न तो सिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा 
सकता है। बैठक के भीतर भी किसी भी सदस्य के विरुद्ध तब त्तक कोई कार्रवाई नहीं 
की जा सकती जब तक स्थायी समिति उसके लिए आज्ञा प्रदान न करे । राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के ये विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ लोकतान्त्रिक देशों की 
व्यवस्थापिका समाओं के सदस्यों के अनुरूप ही हैं । 
शक्तियाँ और कार्य 
(९७5 300 एणा९0०095) 
982 के संविधान में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को व्यापक शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे 
गये हैं । सम्पूर्ण चीन के लिए कानून बनाने का अधिकार इसी कांग्रेस को है। इसकी 
व्यवस्थापिका शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । साधारण कानून 
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कांग्रेस के कदस्थों के साघारण बहुमत से पारित किए जाते हैं | राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
को सविधान मैं संशोधन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है | संविधान में 
संशोधन के लिए राष्ट्रीय इसके कुल प्रतिनिधियों के दो-तिहाई बहुमत का होना आवश्यक 
है| यही सविधान के परिपालन की देखरेख भी करती है । 

राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस को कई प्रकार की समितियाँ बनाने का अधिकार है जिसमें 
प्रमुख हैं--.राष्ट्रीयवाओं की समिति (२8४058॥/0८3 (00077॥॥2०), विधेयक समिति (छा 
(कग्राण7००), बजट समिति (8058० 0ण7ाएर८८), आदि | जब काग्रेस का अधिवैशन 
डहो रहा होता है तब राष्ट्रीयवाओं की समिति (५३४०3॥065 0णगगगा/८८) स्थायी समिति 
($ध्रा0॥8 (0णाए/वर८०) के अधीन कार्य करती हैं | विशेष कार्यों के लिए विशेष 
समितियों कौ स्थापना की जाती है ॥ सरकार के विमित्र विमा्गों का कर्तव्य है कि वे 
समितियों को दे समी सूुचनाएँ प्रदान करें पगो उनके कार्यों के लिए आवश्यक दर 
चाएनीय हों | 

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को निर्दाधन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ भी प्राप्त हैं| यह 
नी जनदादी गणराज्य के राष्ट्रपति (८5०८४) तथा उप-राष्ट्रपति (४८८-८५००७, 
सर्वोच्च जन भ्यायालय के अच्यक्ष ध॒ए2 2९डाठथा। 9 02 $0एछञाल76 (०ए) तथा सर्वोच्च 
'जन प्रोक्यूरेटरालय के मुख्य प्रोक्यूरेटर (6 (शा 270:ए8 ए ॥8 5एज़्वा८ 
ए७०ा०'5 श०८एा०४००/८) का निर्वाधन करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद्‌ 
($५/8 (000॥/८ा) के प्रघान अर्थात्‌ प्रघानमत्री के चयन त्या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 
राज्य परिषद्‌ के अन्य सह सदस्यों कै घयन के सर्ब॑घ में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को निर्णय 
लेने का अधिकार है। यह राष्ट्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष दथा सदस्यों का निर्दाचत करती 
है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अपनी स्थाई समिति (५७७००६ 0०व०ा४०८) का भौ निर्वाचन 
'करती है, जो कि व्यवस्थापिका का ही एक लघु रूप (७ग्ञाक्षाएाट) है ॥ 

राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस को देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियॉ--राष्ट्रपति, 
'उपराष्ट्रपति, प्रघानमन्त्री एवं उप प्रघानमन्त्रियों, मन्त्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्य परिदद्‌ 
के भमद्ासचिवाँ, स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्वोच्च जनदादी न्यायालय के 
अष्यक्ष तथा प्रोक्यूरेटर जनरल इत्यादि को पद-ध्युव करने की भी रक्तिं प्राप्त है | 

राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख भी संविधान में किया 
गया है | यही बजट को पारित करने तथा उसमें संशोधन करने का कार्य करती है ॥ 
वित्तीय प्रतिमेदों की छौँच करना, आर्थिक थोजनाएँ बनाना तथा बजट समिति का निर्माण 
करना श्ट्रीय धनवादी काग्रेस का ही कार्य है | ज़चता चर कर लगाता और उन्हें वसूल 
करने के लिए नियम बनाना राष्ट्रीय जनवादी काग्रैस के क्षेत्राधिकार में आते हैं | 

राष्ट्रीय जबवादी कांग्रेस दूसरे देशों में कूटनीठिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने 
और उन्हें दापस बुलाने जैसे प्रश्नों पर भी निर्णय करती है । इसके द्वारा अपनी 
प्रशासनिक शक्तियों के बल पर स्थाई समिति एवं राज्य परिषद्‌ (मन्त्रिमण्डल) के कार्यों 
की देख-रेख भी की जाती है | शट्ट्रीय जनदादी काग्रेस को राज्य परिषद्‌ के छत्र निर्णयों 
और आदेशों को रद्द करने का अधिकार है जो सविधान, विधियों शथा आ्ञक्षियों का 
उल्लंघन करते हो | यह प्रान्तों, स्वायत्त प्रदेशों एवं केम्द्र-शासित नगरपालिकाओं के 
अधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए असंगत (त-घजएणकुरांआ०) निर्णयों को रद्द या 
सशोधित कर सकती है| 
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युद्ध और शान्ति के प्रश्न का निर्णय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा ही किया जाता 
है। इसे सामान्य राज्य-समा (0लादथ #गार99) प्रदान करने की भी शक्ति प्रदान की 
शई है | सविधान ने राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को ऐसे कार्य और अधिकार प्रदान करके 
जिन्हें यह आवश्यक समझती हो । 

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की उपर्पुक्त शक्तियों तथा कार्यों का अवलोकन करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सविधान ने इस संस्था को सर्वशक्तिमान बनाते हुए इसे 
असोमित अधिकार प्रदान किये हैए । राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस केवल वैचारिक संस्था ही 
नहीं है, अपितु सम्पूर्ण देश पर इसका वास्तविक शासन है | लेकिन व्यवहार में, राष्ट्रीय 
'जनवादी कांग्रेस अपने स्वरूप की विशालता के कारण स्वयं प्रमावशाली संस्था का कार्य 
नहीं कर सकती है और समी निर्णय इसकी स्थायी समिति द्वारा संपन्न किये जाते हैं जो 
कि इसके प्रति उत्तरदायी होती है | यह भी वास्तविकता है कि यह स्थायी समिति भी 
चीन के साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के अनुरूप ही कार्य करती है | इस तरह से 
साम्यवादी दल ही देश की सर्वोच्च नियामक शक्ति है 


राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति 

(6 श्राकाए 00९6 ठा 0९ २३४०४ 7९०७९ (जाएुए65$) 

चीन का संविधान राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्यसत्ता का सबसे बड़ा अंग 
स्वीकार करता है और साथ ही इस काग्रेस को असीम शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान 
करता है | परंतु आकार में जनवादी कांग्रेस विशालता लिए हुए है, साथ ही इसके सत्र 
अत्यन्त अल्पकालिक होते हैं, अतः इसके लिए । यह सर्वथा असम्मव है कि सदिधान 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों को यह प्रमावशाली रूप में क्रियान्तित कर सके | इस 
परिस्थिति का समाधान करने के लिए घीनी संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय जनवादी 
कांग्रेस के सदस्यों की एक स्थायी समिति (६७॥08 0०॥रष्मां।००) की ष्यवस्था की 
है। यह एक स्थायी संस्था है, और जब जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा 
होता है तो उसके समी कार्यों का निर्वाह करती है | 

'इस स्थायी समिति का निर्षावन शाट्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है और वैधानिक 
दृष्टि से यह उसके प्रति उत्तरदायी है ॥ संविधान की धारा 65 में उल्लिखित है कि, 
*स्थाई समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है और उसके समझ अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है ।” साथ ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को अपने स्थाई समिति के 
सदस्यों को वापिस बुलाने (२९८थ) का अधिकार भी है | स्थाई समिति जन कांग्रेस द्वारा 
निर्वाचित अग्रलिखित सदर्स्यों से निर्मित होती है--घेयरमैन, वाइस चेयरमैन, महासचिव 
एवं अन्य सदस्य | स्थायी समिति का कार्यकाल जन कांग्रेस के समकालीन है, किन्तु इस 
दिषय में प्रतिदर्ध यह है कि एक कांग्रेस द्वारा निर्वाचित स्थाई समिति अपने अधिकार एवं 
अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा अन्य स्थाई समिति का 
निर्वाधन किए जाने के दिन तक करती है । 

शक्तियाँ एवं कार्य--संविधान के अनुच्छेद 67 में इसकी शक्तियों का उल्लेख 
किया गया है | राष्ट्रीय जन काग्रेस की स्थायी समिति अपने जनक निकाय (राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस) की भाँति विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है | इसकी कुछ शक्तियाँ 
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चुनाव सम्पादित करने एव जन काग्रेस का आद्वान (ए०कर्टाल) करने की शक्ति प्राप्त है॥ 
यह विधायी शक्तियों को मी प्रयुक्त करती है क्योकि इसे आज्ञतिर्यों (02८7८) जारी 
करने का अधिकार है जिनका घ्यदहारठ: इतना हैँ प्रमाव होता है जितना कि जनदादी 
काग्रेस द्वारा पारित कानूनों का ॥ स्थादी समिति दिदेशों के साथ कौ गई सधियों एर 
स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय मी लेती है | 

स्थाई रूमिति कौ कार्यकारी शक्तियां भौ बड़ी ष्यापक और विस्तृत हैं | जब राष्ट्रीय 
जनवादी काग्रेस का सत्र नहीं हो रहा होता है तो यह स्थादी समिति ही उप-प्रंधान, 
मत्री, आयोगाघ्य्षों अथवा राज्य-परिषद्‌ के प्रघान रूदिव को नियुक्त करने तथा उसे 
हटाने के लिए अधिकृत है ॥ यही समिति सर्दोष्च न्यायालय के उप॑-ऋघान, न्यायादीशं, 
सर्वोच्च न्यायालय मी न्यायिक समितियों के अन्य सदस्यों, प्रपुख न्यादॉप्रीश एदम्‌ 
प्रोक्यूरेटरालय की समिति के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार रखती 
है । यही दूसरे देशों में अपने राजदूत मेजने और रन्हें वापिस बुलाने के प्रश्नों का निर्णय 
करती है, विदेशों के साथ किसी भी प्रकार की रूधियों का अनुसमर्धत और घनके 
निराकरण का निर्णय करती है तथा राज्य परिषद्‌ के कार्य की देख-रेख करती है | 
प्रान्दीय स्वायत्त क्षेत्रों और केन्द्रशासित नगरप्रलिकाओं की सरकारी प्राधिकरणों द्वारा 
बवाए गए किस्ती भी अनुचित नियम को सश्ेधित करने अथदा रद्द करने का अधिकार भी 
सदिधान द्वारा इस स्थायी समिति को दिया गया हैं । राष्ट्रीय जनदादी काग्रेस का सत्र न 
होने के दिनों में यदि देश पर त्तरस्त्र आक्रमण हो जाए था होने की संभावना हो तो यह 
समिति शुद्ध की घोषणा करने अथदा पारस्परिक सुरद्ा की किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संधि की 
पूर्ति करने तथा युद्ध की घोषणा करने के लिए अधिकृत है | इस समिति को अधिकार है 
कि यह पूर्ण अथया आशिक लामबन्दी ((७०ञ८5७४००) का आदेश दे सके और देश कै 
किसी भाग अथवा सम्पूर्ण देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर सके [ 

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त स्थायी समिति को महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार भी 
प्राप्त हैं जिनके अनुसार इसे न केवल कानूनों के निर्दाचन करने की ही शक्ति प्रदान की 
गई है बल्कि यह सर्दोच्च जन न्यायालय एदम्‌ सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरालय के कार्य का भी 
निरीक्षण करती है ॥ इस समिति को चाज्य की रक्ना करने या किसी नागरिक, कुनिक और 
'कूटनीतिक अथदा अन्य सप्माद, पुरस्‍कार, उद्यधियोँ या पदक जादि देने का 
विशेषाधिकार भी प्राप्त है । राज्य परिषद्‌ के ऐसे आदेश और निर्णय जो सकिधान की 
किसी व्यवस्था या अधिनियम आदि का विरोध करते हों, इस स्थाई समिति द्वारा रद किए 
जा सकते हैं। 

साराशठः राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को स्थायी समिति का क्षेत्राघिकार अत्यन्त 
व्यापक तथा विशाल है ॥ 





जनवादी चीन की कार्यपालिका : राष्ट्रपति, 


उप-राष्ट्रपति, राज्य परिषद्‌ और प्रधानमन्त्री 


(ए॥6 -%९०एार९ ० 6 ए००ए2९५ ऐेशापओआंर ण॑ (वा३ ३ 
पृफल् एल्ड्रतशा। पाल एं०९-?7स्डंतशा।, पी 896९ 
(0णालोी भाव पशा€ एलागञ€ शांगां॥ ९) 





'जनदादी चीन में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपत्ति, राज्य परिषद्‌ तथा प्रधानमन्त्री देश की 
कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन संस्थाओं द्वारा ही देश की कार्यकारी अथवा 
कर्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है | 


जनवादी चीन का राष्ट्रपति 
(6 एल्छतह्ता ग॑ ॥६ एल्‍०९5 एशफण्ार ज॑ (#फ) 

जनवादी चीनी गणतन्त्र के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। 954 ई. के 
सविधान में इसे “चैयरमेन' कहा जाता था। 975 ई. के संविधान में *चैयरमेन' के पद 
'को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 982 ई. के इस नवीन संविधान में शाट्रपत्ति पद 
को पुनर्स्यापित किया गया | 
निवचिन (8०८४७) 

982 ई. के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का 
निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है । इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है । 
राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है । लेकिन कोई भी राष्ट्रपति दो कार्यकाल से 
अधिक के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता ॥ राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए 45 वर्ष को 
आयु निर्धारित की गई है। 
शक्तियाँ सथा कार्य (00ए३ भाव एजलांणाड) 

982 ई. के सविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । 
दीर्घकाल तक अस्वस्थता के कारण यदि राष्ट्रपति "कार्य करने में अक्षम हो जाये तो 
उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति (०४ छध्म॑ंठ&ग) ही राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न 
करता है। साथ राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर वही राष्ट्रपति बन जाता है। 

राज्य के प्रधान की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं | राष्ट्रीय जनवादी 
कांग्रैस अथवा इसकी स्थायी समिति के निर्णयों को लायू करने में दह कानून और 
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आज्ञप्तियीँ जारी करता है | प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, मत्री, आयोगों के अध्यक्षों राज्य 
परिषद्‌ के प्रधान सचिव आदि को वही वियुक्त तथा घद-च्यूत करता है ॥ यही राज्यगव 
कूम्मान, पदक एवम्‌ प्रद्रिठा कौ उपादियाँ प्रदान करता है, क्ामान्य क्षमा की उद्घोषणा 
भी करता है और क्षपा प्रदात करता है, मार्शल लो ठथया युद्ध की धोषणा करता है एवम्‌ 
राक्रिय सैनिक हस्तद्देप की आड्टा दे सकता है । 

खनदादी चीन का राष्ट्रपति ही वैदेशिक मामलों मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करता 
है तथा विदेशी राजदूतों का स्दायत करदा है | उसके द्वारा ही अन्य देशों में अपने देश 
कै राजदूदों को नियुक्त करने तथा दापस बुलाने के अधिकार का प्रयोय किया जाता है | 
विदेशों के साथ की गई सच्चियों की पुष्टि करता भी राष्ट्रपति का कार्य है | राष्ट्रपति ही 
चीन की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है | 
राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति (२८७ ए०डए रण शच्डांदिव्या) 

रौद्धान्तिक रूप रो घीन का राष्ट्रपति राष्ट्र कां प्रधान है, तथा उते संविधान द्वारा 
व्यापक शक्तियाँ प्रदात की गई है | तेकिन व्यवहार में जनदादी चीन का राष्ट्रपति मात्र 
एक वैधानिक अधिकारी है, जिसकी स्वतन्त्र रूप में कोई शक्ति नहीं है | वास्तविक 
शक्ति थ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति में निदित 8 | इस तरद्द से शाद्ट्रपति 
दो वैधानिक रूप से नाम्मात्र का अधिकारी दै जौ स्वतन्त्र रूप मैं कुछ नहीं कर सकता | 
लेकिन व्यवद्वारद: रज्पति पद पर साम्पवादी दल के शीर्पस्थ नेता प्रतिठित होते रह्टे हैं | 
अठ: राष्ट्रपति की राज्य कै नीति-निर्माण मैं अहम भूमिका रहती है ॥ निष्कर्षत, सैद्धान्तिक 
रूप में बढ केदल नाममात्र का शासक है, परन्तु इस पद की शक्ति व्यवहारत: उस 
ध्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्मर करती है जो इस पद को घारण करता है | 

उपराष्ट्रपति 
(शाव्लमिच्चंठला) 

954 के संविधान की तरड डी 982 के रूदिधान में भी उपराष्ट्रपति पद की 
ध्यवस्था है | राष्ट्रीय णनवादी कंग्रेस उपराष्ट्रपति का निर्दाचन करती है | इस पद के 
लिए भी वही योग्वताएँ निर्धारित की गई हैं, णो एक्॒पद्चि के लिए आवश्यक मानी जाती 
हैं। उसका कार्यकाल भी पौंच दर्ष का है ॥ उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को 
रुके कार्यों के सम्पादन में सड्ायठा देना है ॥ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अक्षमता तथा 
अस्वस्यता की स्थिति में मी दह राष्ट्रपति के समस्व दापित्वों का निर्दाह करता है ॥ 
संदिधान के अनुच्छैद 84 के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे दो 
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की रापथ दिलाई छाती है | इस तरह उपराष्ट्रपति की 
संवैधानिक तथा संस्थागत स्थिति भी पाश्दात्य देशों कौ तरह ही है [ 

राज्य परिषद्‌ 
७६ ए०ण्मला) 
जतदादी चीन की राज्य परिषद्‌ (५४७ (00एों) मोटे रूप में अन्य देशों की 


मत्रिपरिषद्‌ (0एजलं 0 ्ताऋ्रतड) के समान है ॥ इसे “केन्द्रीय जनवादी सरकार' 
(एव्णग एव्ण्जाट'ड 0कावफाटाएं की भी संजय दी जाती है | नये संदिघान के 
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अनुच्छेद 85 में भी राज्य परिषद्‌ को "केन्द्रीय जनवादी सरकार' की संज्ञा देकर उसे 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है | 
“राज्य परिषद्‌ की रचना तथा संगठन 
(0०॥ए०आ00० भा 00एथ059000) 

राज्य परिषद्‌ में प्रधानमंत्री, अनेक उप-प्रघानमंत्री, विमिन्न मन्त्री, आयोगों के 
अध्यक्ष एवं महासचिव (5८ 5९८९६४५) चथा स्टेट कौंसिलर सम्मिलित होते हैं | 
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति (यदि 
कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो) मन्त्रालयों और आयोगों की सख्या में या तो वृद्धि 
'कर सकती है या घटा सकती है | मन्त्रालय प्रमारी मंत्री होता है और उसे सहायता देने 
के लिए कुछ उप-मन्त्री (0०0०५ )/४ांडटा9) होते हैं ॥ आवश्यकतानुसार कुछ अन्य 
सहायक मंत्री भी नियुक्त किये जा सकते हैं | राज्य परिषद्‌ का कार्यकाल 5 वर्ष का है। 
यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल में वृद्धि की जाती है त्तो राज्य परिषद्‌ के 
कार्यकाल में भी उसी अनुरूप वृद्धि की जाती है| 
शक्तियाँ तथा कार्य (00४८४ शत एणालउगा5) 

982 के संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद्‌ (अथवा मन्त्रिमण्डल) 
को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो निम्नानुसार है-- 

]. प्रशासन कार्यों का संचालन, राजकीय विनिश्चयों, घोषणाओं एवं अधिनियम 'को 
लागू करना और यह्व देखना कि उनका संविधान की विधि के अनुसार पालन हो रहा है| 

2. काँग्रेस अथवा उसकी स्थाई समिति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना | 

3. भन्त्रालय, आयोगों एवं संमस्त देश के स्थानीय प्रशासकीय अंगों के कार्यों का 
नेतृत्व करना एवं उनमें सामंजस्य स्थापित करना। 

4. आयोगों एवं मन्त्रालयों द्वारा जारी किए गए आदेश व निर्देशों को संशोधित 
करना अथवा रद्द करना, यदि वे अनुपयुक्त या अदैध प्रतीत हों 

$. राष्ट्रीय आर्थिक योजनाएँ एवं राज्य के बजट के प्रावधानों को क्रियान्वित करना | 

6. वैदेशिक एवं आन्तरिक व्यापार का नियन्त्रण करना । 

7. सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी तथा जनस्वास्थ्य के कार्यो का निर्देशन करना | 

8. राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित एवं विदेशों में बसे चीनियों से सम्बन्धित मामलों का 
प्रशासन करना! 

$. राज्य के हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक शांति बनाए रखना एवं नागरिकों की 
रक्ा करना ] 

0. विदेशी मामलों के संघालन का निर्देशन करना एव प्रतिरक्षा सेना के निर्माण 
का मार्ग-दर्शन करना | 

24. स्वायत्त शासन प्राप्त क्षेत्रों (5305007000५ (४60), स्वाधीन काउण्टियों त्तथा 
नगरपालिकाओं आदि की सीमाओं और उनकी स्थितियों को निश्चित करना | 

के कानून के अनुसार प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त करना अथवा बर्खास्त 
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5, राज्य परिषद्‌ या मन्त्रिमण्डल (5७8 (०णश्सा) उन अन्य शक्तियों तथा 
कार्यों को भी सम्पादित करती है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति 
द्वारा समय-समय पर उसे दिए जाएँ 

कार्य-भार अधिक हो छाने पर राज्य परिषद्‌ विशेष कार्यों के लिए अपने अधीन 
कार्यकारिणी निकाय स्थापित कर सकती है जो वही कार्य करता है जिसके लिए उसे 
स्थापित किया गया हो ॥ राज्य परिषदु का एक सदिदालय होता है जिसका खध्यक्ष 
महासचिव (5८८ए८०३-ए८ण्टार्ओ) होता है । 

राज्य परिषद्‌, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिवेशनों के विराम काल अथदा नहीं 
होने की स्थिति में इसकी स्थादी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके समक्ष 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति न 
कैवल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्वीकृति पर निर्मर है, बल्कि कांग्रेस की यह अधिकार 
है कि प्रधातमद्नी, उप ध्रधानमन्तियों, मत्नियों, आफोगों के अध्यक्षों तथा महासचियों को 
पदचघ्यु्ष कर दे ॥ राष्ट्रीय जनदादी कांग्रेस के सदस्यों को राज्य परिषद्‌ के मन्त्रालय तथा 
आयोगों से प्रश्न पूछने का अधिकार है ॥ राज्य परिषद के सदस्य राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस 
के अधिवेशन नहीं होने की स्थिति में राज्य परिषद्‌ का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्थायी 
समिति के प्रति रहता है | स्थायी समिति भी राज्य परिषद्‌ के किसी भी सदस्प को 
पदच्युत कर सकती है, घाहे व प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। इस समिति को राज्य परिषद 
के निर्णयों व आदेशों को एद्द या संशोधन करने का अधिकार है, थदि वह निर्णय एवं 
आदेश सविधान की विधि या आज्ञाप्तियों के विरुद्ध हों। 
राज्य परिषद्‌ फा मूल्यांकन (8४0०७०7०) 

राज्य परिषद्‌ के दारे में किये यये उपर्युक्त विदेधन के परिभ्रेद्य में यह निष्कर्ष 
निकालना आमक होगा कि जनवादी चीन में ससदात्मक शासन-व्यदस्था है | यद्यपि यहां 
सरकार के घ्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका अगर पारस्परिक सामंजस्य से कार्य करते हैं 
और राज्य परिषद्‌ (पन्त्रिपरिषद्‌) राष्ट्रीय जनदादी कांग्रेस के प्रति वैधानिक रूप से 
उत्तरदायी है, किन्तु उसका यद्द उत्तरदायित्व भारत अथवा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल 
मभण्डलात्मक पद्धति की अपेक्षा बिलकुल अलग प्रकार का है | इसका कारण यह है कि 
जनवादी चीन में राज्य परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय ज़ववादी कांग्रेस तथां उत्तकी स्थायी समिति 
समान रूप से साम्यवादी दल् के नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री, उप प्रघानमत्री, मम्त्रिगण 
और आयोगों के अध्यक्ष साम्यदादी दल के प्रमुख सदस्य होते हैं, अतः वै प्रायः इस 
स्थिति में रहते हैं कि राष्ट्रीय जनदादी कांग्रैस द्वारा नियन्त्रित होने की अपेक्षा स्वयं ही 
उसे नियत्रित करें | राज्य परिषद्‌ (मन्त्रिपरिषद्‌) अपना कार्य करने में एक टीम भावना 
का परिचय देती है, लेकिन एक पूर्ण निकाद के रूप में इसे पद त्याग करने के लिए 
विवश नहीं किया गया है और न ऐसा होना सभव ही प्रतीत होता है । अब त्तक का 
इतिहास बताता है कि व्यक्तिगत मत्रियों को लो अप्रतिड्ठित किया गया हो था निकाला 
शया हो, लेकिन सम्पूर्ण राज्य परिदद्‌ (सन्त्रिपरिदद्‌) के प्रति ऐसा कोई कदम नहीं उठाया 
गया | इसके अतिरिक्त देश की साम्यवादी व्यवस्था में राज्यपरिषद्‌ (मन्त्रिपरिषद्‌) को 
व्यवस्थापिका में किसी सगठित विरोधी दल का सामना नहीं करना पड़दा है । यहाँ तो 
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कैदल साम्यवादी दल की ही प्रमुखता तथा सर्वोपरिता होती है । ऐसी स्थिति में 
मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का कोई मद्दत््व नहीं रह जाता है 
प्रधानमन्त्री 
(एशांफ छत) 

982 ई. के संविधान का अनुच्छेद 88 जनवादी चीन में प्रधानमंत्री पद की 
व्यवस्था करता है | इसमें स्पष्ट किया गया है कि देश का प्रधानमंत्री राज्य परिषद्‌ का 
मार्मदर्शन करेगा । दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री देश की राज्य परिषद्‌ का नेतृत्व तथा 
मार्यदर्शन करैगा । सविघान में यद्द भी व्यवस्था है कि उप-प्रधानमंत्री तथा स्टेट 
'कौंसिलर, प्रधानमंत्री को उसके कार्यों को रूप्पादन करने में सहायता करत्ते हैं । 

जनवादी घीन प्रधानमन्त्री का चुनाव न केवल राष्ट्रीय जनवादी कौंग्रेस द्वारा होता 
है बरन्‌ उसके लिए राज्य के अध्यक्ष अर्थात्‌ राष्ट्रपति की भी अनुमति आवश्यक है ॥ प्रधान 
मन्त्री को औपधारिक रूप से राज्य परिषद्‌ (मन्त्रिपरिषद्‌) के कार्य का निर्देशन करने 
और उसकी बैठकों में समापतित्व करने का अधिकार प्राप्त है | यद्यपि राज्य परिषद्‌ 
(मल्ज्िपरिषद्‌ू) के अन्य सदस्यों के चयन में उसका महत्त्वपूर्ण और सप्पवतः निर्णायक 
भूमिका होती है, लेकिन ऐसा होना सदैव अनिवार्य नहीं है | उसकी शक्ति तथा स्थिति 
उसके व्यक्तित्व पर निर्मर करती ढै । संसदात्मक शासन बाले देशों के प्रधान भन्त्रियों की 
तरह चीनी प्रधानमंत्री शासक दल का सर्वोच्च नेता भहीं होता है ॥ राज्य के अध्यक्ष 
राष्ट्रपति की स्थिति उससे कहीं अधिक उच्च होती है| 

अधानमंद्री सहित सभी राज्य परिषद्‌ के सदस्य (मन्त्रियण) राष्ट्रीय जनवादी कौंग्रेस 
कै प्रति उत्तरदाग्री होते हैं जो उन्हें कार्यों के प्रति उपेक्षा करने पर पदच्युत कर सकती 
है | प्रघान मन्त्री को एक सीमित भन्त्रिमण्डल का निर्माण करने का अधिकार है जिसके 
द्वारा राज्य परिषद्‌ द्वारा पारित होने थाले नियम प्रमावित होते हैं | इस संबंध में पीटर 
टोग का मत इस प्रकार है--..'राज्य परिषद्‌ के निर्माण हेतु बनाए गए आधारमूत नियमन 
(00भा८ [00 में प्रधान मन्‍्ह्री के अधीच एक छोटी आत्तरिक कम्रेटी (छा 
(४०0) की ध्यवस्था की गई है | इस नियम की धारा 4 के अनुसार परिषद्‌ की स्थाई 
बैठक में प्रधानमंत्री एवं जनरल सैक्रेद्री सम्मिलित द्वोते हैं तथा मन्त्रियों एवं आयोगों के 
अध्यक्षों की सम्मिलित बैठक में अन्तर होता है । 

वर्तमान में ली फंग चीन के प्रधानमंत्री हैं जो देश की राजनीतिक व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं । 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनवादी चीन में कार्यपात्रिका का 
जो संस्थागत डॉचा विद्यमान है, वह अन्य देशों से विमित्रता लिए हुए है। 


जनवादी चीन की न्यायपालिका 
(ाल्वण्पालदाए | 0९ एल्‍०फाए5 ए९एएंजाट ए॑ टपं।ओ) 





982 ई. के संविधान में न्यायपालिका के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है 
'जनवादी घौन की नन्‍्यायिक-प्यवस्था पर भी साम्यदादी विचारधारा का प्रमुत्व है, तथा यहाँ 
न्यायपालिका को यह स्दतस्त्र और रारवोच्च स्थिति प्राप्त नहीं है, जो अन्य लोकतान्त्रिक 
देशा की न्यायपालिका की प्राप्त हैं 

जनवादी चीन की न्याय-य्यवस्था की भुख्य विशेषताएँ 
(४९ टाल टपशम्लंधांत्रार ज॑#6 3०4०७॥ 595९ ण (6 
76090'5 २९79ए०ॉ४८ 0 (यात्र/) 

'जनवादी चीन की न्यायिक ध्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार 
विरलेषित किया छा सकता है-- 

(॥) णनवादी चीन की राज्य-संरचना शक्ति-पृथकरण के सिद्धांत (5६09० 
ए०४थ ॥०079)) पर आधारित नहीं है | देश की न्यायपालिका कौ न तो व्यवस्थापिका 
और मे कार्यपालिका से अलग ही किया गया है और भ ही इसे राजनीतिक नियंत्रण से 
मुक्त किया गया है | 

(2) जनवादी घीन मैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता तथा निष्पकदा के 
सिद्धात्त को भान्‍्यता नहीं दी गई है | न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की 
अवडेलना की गई है। 

(3) चीन में न्‍्यापपालिका पर साम्यवादी दल का पूर्ण वर्षस्व है, तथा यह इसके 
एक अधीनस्थ अंग के कप में कार्य करती है | उसे व्यवहार में, साम्यवादी दल के एक 
अधीनस्थ अंग की तरह आचरण करना पड़ता है| 

(4) जनदादी चीन में म्यायपालिका समाजवाद की संरक्षक है ॥ अन्य प्रजातान्त्रिक 
श््यों भें भ्यायपालिका का कार्य संविधाद की ध्याख्या करने तथा उसका रक्षण करने, 
मागरिकों कै मूल अधिकारों की रा करने, संविधान विरोधी विधियों को अवैध करार देना 
तथा नागरिकों को न्याय प्रदान करना है | लेकिन जनवांदी चीन की न्याग्रपालिकां 
उपर्युक्त कार्य नहीं करती है | यहीं न्यायपालिका का कार्य क्रात्ति-विरोधी शक्तियों का 
दमन-करके समाजवाद को सुदृढ़ करता है| 

(5) जनवादी चीत में भ्यापपालिका को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक घुनरवलोकत 
की शवित प्राप्त नहीं है। सर्वोच न्यायालय को विधानमण्डल को अदा कार्यपालिका कै 
कार्यों पर न्यायिक निषेधाधिकार प्रक्ष नहीं है | 
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(6) णैरा कि पहले ही * स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी चीन में 
न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सरक्षक भी नहीं है | अमेरिकन एव भारतीय 
सर्वोच्च न्यायालय की भाँति यहाँ के सर्दोच्च न्यायालय को लोगों के मौलिक अधिकारों की 
रक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है | यदि सरकार के कानून, आज्ञप्तियाँ और आदेश 
सविधान में दिए थए किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, तो जनंवादी चीन का 
सर्वोच्च भ्यायालय ऐसी स्थिति में लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता है | चीनी 
नागरिकों को घन्दी प्रत्यक्षेकरण के आदेश का भी कोई अधिकार नहीं है | इतना ही भरहीं 
देश के नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध भी न्‍्यायपालिका की किसी तरह की 
सुरक्षा प्राप्त नहीं है ( 

उपर्युक्त प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त जनवादी चीन की न्यायिक-ब्यवस्था के 
अन्य विशिष्ट लक्षण भी है, जो निम्नलिखित है... 

(0 कानून की दृष्टि मे सभी नागरिकों को समान माना गया है अर्थात विधि का 
शासन है। 

(0) न्यायाधीशों का निर्दाचन किया जाता है। 

(॥) सभी न्यायालयों के साथ मुकदमों की सुनवाई में अवसरों के योग की व्यवस्था है। 

(४) न्यायालयों में स्थानीय भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है, और यदि कोई 
इस भाषा कौ न समझे त्तो उसे दुभाषिये का सहारा लेने का अधिकार प्राप्त है। 

(९) जनवादी चीन में सार्दजनिक सुनवाई की व्यवस्था है तथा लोगों को अपनी 
पसंद के कानूनी सलाहकार के माध्यम से सफाई देने का अधिकार है | 

(भें) राज्य सार्वजनिक सम्पत्ति के विरुद्ध तथा श्रम-अनुशासन का अतिक्रमण 
'करने चाले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करता है | 

(५0) जनवादी चीन में गैर-सरकारी वकीलो या अमिमाषकों का अमाव पाया जाता है | 

(५य) अभियुक्तों को अपने मुकदर्मों की पैरदी करने के लिए सरकार द्वारा अपनी 
ओर से ही वकीलों की नामावली प्रदान की जाती है, तथा अभियुक्तों को उसे नामावत्री 
में से ही अपनी पसंद का कोई वकील चुनना पडता है| 

न्यायिक संगठन 
(एगलं॥ 0780॥४5३॥४०॥) 

'जनवादी चीन का न्यायिक संगठन या न्यायिक-सरचना पिरामिड के आकार में 
है | भ्यायिक सोपान में सबसे ऊपर सर्वोच्च जन न्यायालय, इसके बाद स्थानीय 
जन-न्यायालय तथा सदसे नीचे विशिष्ट जन न्यायालय है अर्थात्‌ जनवादी चीन में तीन 
प्रकार के न्यायालयों का अस्तित्व है--.. 

], सर्वोच्च जन न्यायालय (5एाशाल ए०णा९१४ 00णछ 

2. स्थानीय जन न्याथालय (००७ एलका'ड एण्फा) 

3.विशि जन न्यायालय (899थांण ०० 5छ०ण॥ ९६०.१/०१४ 0००७ 

उक्त सभी न्यायालय अपने अनुरूपी स्तर पर अपनी-अपनी काग्रेसों द्वारा निर्वाचित 
होते हैं और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी है । प्रत्येक स्तर के न्यायालय का एक अध्यक्ष होता 
है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहीं यह स्मरणीय है कि उक्त सभी न्यायालयों की 
रचना जनवादी चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा की जाती है 
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(॥) भर्वोच्च जन न्यायालय (6 50एष्याढ 7००76 (07) 

982 के संविधान के अनुच्छेद 727 के अनुसार--सर्वोध जत न्यायालय घीन का 
सर्वोच्च न्यायालय है | देश मर कै सब न्यायालय इसके अधीन हैं और वह उन सबका 
सरक्षण करता है | सविध्ान में सर्वोच्च जन न्यायालय के बारे में कोई निश्चित संगठन की 
ध्यवस्था नहीं की गई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीश होते हैं | अध्यक्ष 
राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 5 दर्ष के लिए चुना जाता है और उसी के द्वारा पदघ्युत भी 
किया जा सकता है | उपाध्यक्ष एव अन्य न्यायाघधीरा कांग्रेस की स्थाई समिति द्वारा ही 
नियुक्त किए छाते हैं और उसी के द्वारा हटाए जाते हैं । संविधान भें सर्वोच जन 
ब्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है| 

सविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियों के दारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं कहा 
गया है और न ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई प्रकाश डाला गया है ॥ 
झविधान की धारा 27 में केवल यही कहा गया है कि “सर्वोद्य जन न्यायालय छच्चठम 
न्यायिक सगठन है और यह स्थानीय न्यायालय तथा विशेष न्यायालयों कै न्यायिक कार्यों 
'की देखभाल करता है ॥” व्यवहार में सर्पोच्च भ्यायालव के मौलिक और अपीलीय दोनों 
अधिकार क्षेत्र हैं । राष्ट्रीय महत्त्व के मुकदमे मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जन 
न्यः “लय के विरुद्ध यह अपील सुनती है । सर्वोच्च न्यायालय के दो भाग हैं-..-एक दीवानी 
और दूसरा फौजदारी | 

सर्वोच्च जन न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कै प्रति और इसके विश्राम 
'काल के समय स्थाई समिति के प्रति उत्तरदावी ठद्दराया गया है | यह कांग्रेस कौ अपनी 
'रिपोर्टे अ्रत्तुत करता है । चीन में सर्वोच्च जब न्यायालय को जनदादी काग्रेस अथवा राज्य 
परिषद्‌ के किसी भी कानून, आदेश था आश्ञप्ति को अवैध घोषिव करने का कोई अधिकार 
नहीं है | यद्ठ शक्ति स्थाई समिति में निद्वित है | न्यायपालिका को स्वतन्त्र बनाने की 
बजाय॑ वध्यवस्थापिकां की अधीनस्थ शाखां बना दिया गया है | अन्य प्रजातन्त्रात्मक देशों 
के विपरीत चीन का सर्वोच्च न्यायालय सविधान का अन्तिम य्याख्याता अथवा संरक्षक का 
कार्य नहीं करता है | इसकी स्थिति धीनी गणराज्य कौ सरकार के तीनों अंगों में सबसे 
अधिक कमजोर है | 
(2) स्थानीय जन न्यायालय (७व्डा 7६०/९'४ ०७) 

स्थानीय जन न्यायालयों को निचला न्यायालय (0४८८ (०००१) भी कहा जाता 
है | इन न्यायालयों के निम्ताकित ब्ीन रत्तर हैं--. 

(0) प्राथमिक जन न्यायालय (व्रिफऋ्र ए०णा०'5 0007) 

(0) मध्यवर्ती जन न्यायालय (7प्थचल्‍ा०6०७८ एल्‍०फाट'5 (00च) 

(४7) उच्चतर जन न्यायालय (9फथाण एटकूांट':९०णचा) 

प्राथमिक जन न्यायालय सबसे नीचे के स्तर पर काउण्टी अथवा इसके बरावर के 
स्तर पर कार्य करता है ॥ उनके ऊपर मध्यवर्ती न्यायालय हैं जो काउण्टी समूह अथवा 
स्वायत्त चाऊ (0000) के लिए कार्य करते हैं ॥ इनके ऊपर और स्थानीय न्यायालयों में 
उद्यतम न्यायालय, सच्चतर न्यायालय हैं जो प्रात्तीव स्तर पर अथवा स्दायत्त क्षेत्रों में 
अथवा कैन्द्रशासित नगरपालिकाओं में कार्द करते हैं | इन सभी न्यायालयों के न्यायाधीश 
अपने अनुरूषी स्तर की कांग्रेस द्वारा चुने जाते हैं। न्यायाधीशों की कार्य अदवधि चार दर्ष 
है । सभी न्यायालय अपने अनुरूपी स्वर की कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं और उन्हें 
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अपनी एिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं | ये न्यायालय सर्वोध जन म्यायालय के निय॑त्रण और 
परयवेज्षण में कार्य करते हैं । 
(3) विशिष्ट न न्यायालय ($7एदवां० ए०कका०५ 0000 

विशेष जन भ्यायालय कई प्रकार के हैं, णैत्ते--रैनिक भ्यायातय (॥॥॥0॥9 
(०७७), रैल्पे न्यायालय (ए०॥४४४ 00७9), गातायाव भ्यायालय (॥5ए७/०5 
(०७७), णल्ल यातायात न्यायालय (४/४८४ .9000 0०७70 4 इनके रवरूप शंधां 
प्रकृति का निर्णय राह्रीय जनवादी कांग्रेरा करती है | राय 953 ई. में (०806 
२४०४८८5 00005 की रचापना भी की गई थी । ये भ्यायालय विशिष्ट जन म्यायालयों शे 
इस बात में मित्र हैं कि ये काम करने वाले लोगों (३४०४:८४») द्वारा ही घनाए जाते हैं । 
लैकिन जहाँ विशिष्ट जन न्यायालय सरकार कै माम पर अपने फैराले करते और शुनते हैं 
वहाँ कॉमरेड न्यायालयों का उद्देश्य काम करने वाले लोगों को अच्छा बनाना और उन्हें 
अनुशासन की भावना का रंचार करना है । 

चीन में मुकदमे करने का ग़रीका बहुत आयाम है और मुकदगों। का जल्दी ही 
'निपटारा कर दिया जाता है। अदालत रामी के लिए खुली है थाहे व्यक्ति धनवान हो था 
गरीब | दीयानी मुकदर्मों में भागः रामभते पर जोर दिया जाता है और दोनों पक्षों शे 
कह जाता है कि वे आपरा में झगड़े का रवय॑ ही निपटारा कर लें । फौजदारी मुकदमे 
दो प्रकार तो होते हैं--कुछ का राम्बन्ध राजनीति से होता है और कतिपय का हीं । 
जिन मुकदर्मों का सम्बन्ध राजनीति रो होता है ये बहुत बुरे तरीके शो किए जाते हैं और 
उनमें किश़ी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाती है। जिन लौगों के विरुद्ध ज़रा-शा भी 
रैशय होता है उन्हें बुरी तरह कुचल दिया जाता है जबकि शाघारण लोगों को रुघारने 
की कौगिश की छाती है [| 


(5) प्रोक्यूरेटर का पद (0९ 0806 ० ॥8 छ0०फश०) 

982 के रांदिषान के अनुच्छेद 30 में रा्वोच्च जन प्रोव्पूरेटर (5७छ॥था० 9६०./०५ , 
छ०९०४/०४) पद की रधापना की गई है। यह एक अनूठी रारथा है| इराके रामान शंरथा 
भारत, अमेरिका शा ब्रिटेन णैसे प्रजातान्त्रिक देशों में उपलब्ध नहीं है। इस रारचा का 
निर्माण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेरा द्वारा किया जाता है | रावोंप एन प्रोक्यूरेटर, राष्ट्रीय जनवादी 
कांग्रेस सा उराकी रथादी समिति कै प्रति उत्तरदायी होता है। 

सर्वोच जन प्रोक्‍्यूरेटर का प्रमुख कार्य यह निश्चय करना है कि देश में कानून का 
उदित रीति से पालन हो और लोगों की रवर्तत्रता सुरक्षित एहै | अपने इरा छदेश्य की 
पूर्ति की दृष्टि रो यह राज्य कै रामी विभागों, शरकारी कर्मधारियों और गैर-सरकारी 
नागरिकों का चर्यवेश्ञण करता है। यह राज्य परिषद्‌ के मन्त्रियों, राज्य के रथानीय अंगों, 
सरकारी कर्मचारियों और भागरिकों के खिलाफ णौंध करके अभियोजन की कार्रवाई 
प्रारंग कर सकता है। परन्तु व्यवहार में थे शक्तियां काल्पनिक हैं, क्योंकि यह पूर्णतः 
साम्पवादी दल के वियंत्रण में कार्य करता है | सर्वोध जन प्रोक्‍्यूरेटर स्थानीय जन 
प्रौक्यूरेटरों कौ आवश्यक निर्देश दे शाकता है। 


जनवादी चीन में साम्यवादी दल का 
संगठन एवं भूमिका 
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जनवादी चीन में साम्यदादी दल का प्रमाव सर्वव्यापक है | इस देश में साम्यवादी 
दल की ही प्रमृत्तपूर्ण भूमिका है । यह देश की सवैघानिक तथा शासन व्यवस्था का 
नेतृत्व करता है । सारे देश की सस्थायेँ इसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। 


साम्यवादी दल का संगठन 
(0979॥7&३7०7 ० गिल ए0शप्राणा& ए2779 
'जनवादी चीन के साम्पवादी दल के संगठनात्मक पक्ष का अध्ययन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता दै कि यह विश्द का सबसे बड़ा दल है, जिसकी सदस्य संख्या करोड़ों में 
है । वर्तमान में र्ाम्यवादी दल की सदस्य संख्या 8 करोड़ से मी अधिक है ऐसे दल के 
सगठनात्मक पक्ष का अध्ययन निम्न परिप्रेकय में किया जा सकता है-.- 


() लोकद्वान्त्रिक केन्द्रवाद-सोदियत सघ के साम्यवादी दल की भाँति ही 
'जनवादी चीन के साम्यदादी दल्ल के सगठन का आधार 'लोकत्ास्त्रिक केन्द्रवाद' है, 
जिसका अर्थ है कि निम्न स्तर के दलीय संगठन, उच्च स्वर के दलीय स़गठनों का 
अप्रत्यक्ष पद्धति के आघार पर चुनाव करते हैं | शिखर पर 'राष्ट्रीय दल कांग्रेस' 
(रक्रणा॥ ?श9 (0००६:०७७) है और सदसे निम्न स्तर पर स्थानीय दल्ल कांग्रेस 
(०८० एआए 0णष्टा००) है । राष्ट्रीय दल काँग्रेस केन्द्रीय समिति (लाण्या 
(00प्रा॥0०८) का निर्दाचन करती है त्था दल के सिद्धान्तों और नीतियों को चाद-विदाद 
द्वारा निर्धारित करती है | दलीय विधान कैवल दल कांग्रैस द्वारा ही संशोधित किया जा 
सकता है | 


राष्ट्रीय दल कौग्रेस और स्थानीय दल कौंग्रेस अपने-अपने कार्यों के लिए 
चत्तरदायी हैं | दल की प्रत्येक छोटी ससया का कर्त्तव्य है कि वह बड़ी संस्था के कहने 
के अनुसार चले और कार्य करे | किसी स्तर पर दल समिति यदि कोई निर्णय कर लेती 
है तो उसके अधीन सभी दलीय सग्रठनों को उस निर्णय के अनुसार कार्य करना घड़ता 
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है | ऋहुमत का निर्णय समस्त दल का निर्णय माना जाता है | अल्प-प को सार्वजनिक 
रूप से अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है | 

लोकतास्श्रिक केन्द्रदाद के अनुरूप निम्न स्तर की दलीय समितियों की 
अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की उच्चस्तरीय दलीय समितियों द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था 
है | लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद की यह अवधारणा साम्यवादी दल को कठोर, अनुशासनयुक्त 
तज्ञथा भोनोलोगिक एकता से युक्त दल का रूप प्रदान करता है अर्थात्‌ दल का दाँधा 
केन्द्रीमूत स्वरूप लिए हुए है। 

(2) दल का एकात्मक सगठन--जनवादी चीन के साम्यवादी दल का संगठन 
एकात्मक है । सम्पूर्ण देश के लिए व्यवहार में केवल एक, साम्यवादी दल ही है | जातीय 
आधार पर मंगोलो तथा तिबबतियों आदि के लिए कोई पृथकृ एवं स्वतन्त्र संगठन नहीं 
है ॥ व्यक्ति, चाहे दह किसी भी जाति का हो, केदल चीनी साम्यवादी दल का सदस्य 
बनाया जा सकता है, जो केन्द्रीय समिति के अनुशासन में कार्य करता है। दल की 
केन्द्रीय समिति में नियमित तथा वैकल्पिक सदस्य होते हैं | सदस्यों के नाप दल काँग्रेस 
पें दोटों की संख्या के आधार पर सूची में ऊपर से नीचे लिखे रहते हैं। वोटों की संख्या 
सदस्य के महत्व और उसकी लोकप्रियता की सूचक होती है | केन्द्रीय समिति के 
सदस्यों द्वारा 'पोलिट ब्यूरो" के सदस्यों को चुना जाता है | इसमें भी नियमित अथवा 
वैकल्पिक सदस्य होते हैं 

(3) साभ्यवादी दक्ष के चार स्तम्म--अन्य सत्तारूद् साम्यवादी दलों की माँति ही 
चीनी साम्पवादी दल की पत्ता भी मुख्यतः चार स्त॒प्मों पर आश्रित है | हेरोल्ड हिटन के 
अनुसार पहला स्तम्म मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा है | इसके अनुसार चीन का 
साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का एक अंग है और इसी विधारघारा के 
आधार पर उसका कार्यक्रम बनाया जाता है | चीनियो को विश्वास है कि उनके दल का 
यह कार्यक्रम घीन की महाने जनता के प्रगतिशील भविष्य के अनुरूप है ॥ दूसरा स्तम्भ 
राष्ट्रयापी संगठन है जिसके द्वारा दल सम्पूर्ण चीनी समाज और सरकार के सभी अगों 
पर छाया रहता है। चीन के सभी प्रशासनिक, न्यायिक एवं सामाजिक संस्थान साम्यवादी 
दल के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं | तीसरा आघार-स्तम्म सम्पूर्ण देश में व्याप्त 
प्रचार-उपकरण है जो निरन्तर यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि साम्पवादी दल की 
आन्तरिक और वैदेशिक नीतियों का विरोध करना मूर्खता और देशद्रोह है | चौथा स्तम्म 
राज्य की दमनकारी पुलिस और सैन्य शक्ति है | अन्य किसी उपाय से काम न चलने 
पर चीन का साम्यवादी दल इस अंतिम उपाय का प्रयोग करने को कटिबद्ध रहता है । 
इसके अनुसार राजनीतिक विरोधियों का प्रवलता के साथ दमन किया जाता है । 

(4) पिरामिड के आकार का संगठन--जनवादी चीन के साम्यवादी दल का 
संगठन “पिरामिड' के आकार का है, जहाँ शीर्ष पर 'पोलिट ब्यूरो' है तो प्रारम्भिक संगठन 
'सेल' ((था) है । दल की प्राथमिक इकाई *सेल" है जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई 
होती है | दल की दूसरी इकाई को "केन्द्रीय समिति' के नाम से जाना जाता है | केन्द्रीय 
समिति द्वारा राजनीतिक ब्यूरो, दल नियन्त्रण आयोग त्रथा पोलिट ब्यूरो का चुनाव किया 
जाता है । पोलिट ब्यूरो दल का सर्वाधिक प्रभावशाली अथ है जो दल की सम्पूर्ण 
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गतिविधियों का सचालन तथा निर्यत्रण करता है | सचिदालय भी दल का एक महत्वपूर्ण 
अग है, जिसका अध्यक्ष दल का महासचिव होता है | दलीय गतिविधियों के संघालच में 
अवधिदालय कौ अह्टमृ भूमिका होती है | दल नियत्रण आयोग, दल की अंतिम शाखा होती 
है, जो इस बात का ध्यान रखता है कि दल के विनिन्र अंग दल की नीतियों को सही 
डग से पालन कर रहे हैं, उ'यवा नहीं । 

(5) दल की सदस्यता का मापदण्ड--जतदादी घीन के साम्यवादी दल की 
सदस्यता प्रक्न करने के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता पढ़ता है | वे ही लोग 
दल की सदस्यता प्राप्त कर राकते हैं, जो काम करते हैं, किन्तु लोगों का शोषण महीं 
करते हैं। साथ ही इस राम्दत्य में यद्द भी एक प्रमुख शर्त द्वोदी है कि सदस्य दल की 
नीतियों के अनुरूप कार्य करें प़था दल के निर्णयों का पालन करें | सदस्यों का यड् भी 
कर्तव्य दौता है कि दे दल के सम्मुख सदैव सच बोलें । 

(6) दल में एकता और अनुशासन--एकता और अनुशासन साम्यवादी दल के 
सगठन का मुख्य आधार है | दल के सदस्यों को कठोर अनुशासन का पालन करना 
पड़ता है । अपने हिरदों से दल कै हितों को प्राथमिकता या वरीयता देनी पड़ती है | जैसा 
कि हैराल्ड हिन्टन का भौ कहना है कि “दलीय एकता और अनुशासन की भावना पर 
चीनी साम्यवादी दल में विशेष ध्यात दियां जादा है ।* 

(7) दल के मुख्य विमाय-धीनी राम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति दलौय कार्यों 
को सुधाह् रुप से घलाने के लिए अनेक विमा्गों की स्थापना करती है जिनमें कुछ प्रमुख 
हैं--संगठन विभाग, प्रचार विभाग, संयुक्त मोर्टा दिमाग, सामाजिक कार्य विभाग, सामान्य 
विमाग, नियन्त्रण विमाग, अनुशासन विभाग, ग्राम-विकास दिमाग आदि ॥ ये विभाग 
प्रान्तीय एवं स्थानीय विमागीय-कार्यों का अपनै-अपने क्षेत्रों में पुदरीक्षण करते हैं ॥ दलीय 
कार्यों कौ सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण चौन 5-6 प्रदेशों में विभक्त है. जिनमें प्रादेशिक 
आयोग स्थापित हैं | प्रदेश के पश्चात्‌ दलीय संग्रठव की निम्नतर इकाइयाँ प्रान्त 
स्वायत्तशासी प्रदेश या विशेष नगरपालिका हैं | प्रात्तीय स्तर पर दल काग्रेस, दल 
समिति, विभागों तथा आयोगों का संगठन लगमप उस्ती प्रकार है जिस प्रकार कि केन्द्रीय 
स्तर पर है ; सबसे निधले स्तर पर दल की शाखा होती है जिसमें लगमंग 20 सदस्य 
होते हैं ॥ दलीय शाख्य की स्थापना ग्राम, कारखाना, स्कूल, ऑफिस, रेजीमेन्ट आदि 
स्थानों में कहीं भी की जा सकती है वास्तव में चीनी साम्यवादी दल की कार्य-शैली तथा 
सगठनात्मक पद्धति बहुत कुछ पूर्व रूसी साम्यवादी दल के अनुरूप ही है। 

पर जनवादी घीन में साम्यवादी दल का एक सुव्यवस्थित तथा संगठनात्मयक 
स्वरुप है| 


झाम्यवादी दल की भूमिका 
(द्राटरेणर ०॥0९ (का खिल) 
जनदादी घीन कौ राजनीतिक व्यवस्था में साम्यदादी दल की बहुमुखी मूमिका है 


यह दल, सरकार और देश का स्वरूप लिए हुए 5 ॥ श्री माओत्से तुग के नेतृत्व में 
साम्यवादी दल ने ही घीन को स्वतन्त्र कराया | स्वतन्त्रता के दाद साम्यवादी क्रान्ति को 
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सुरक्षित रखने में भी साम्यवादी दल ने मुख्य भूमिका का निर्वाह किया | साप्यवादी दल 
के नेतृत्व में ही जनवादी चीन 'अफीमघी चीन” से विश्व की महाशक्ति बना | जननवादी 
चीन में साम्पदादी दल की भूमिका को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है-- 

(॥) दल के प्रमुख कार्य--घीन में साम्यवादी दल का ध्येय साम्पवाद की पूर्ण 
स्थापना करना है । यह दल कार्ल मार्क्स और लेनिन कै सिद्धांदों पर बड़ी सख्ती से 
चलता है | दल का यह प्रमुख कार्य है कि वह उत्पादन के समस्त साधनों में सरकार के 
अधीन कर दे, शोषण को रोके और सरकार को इस नियम पर चलने में सहायता दे कि 
जितना कोई कार्य करे उसे उतना ही घारिश्रमिक दिया जाए | दल का यह कर्ततष्य है कि 
बह देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएँ तैयार करे, यथासम्मव उद्योग-घन्धों का 
संचालन करे ताकि चीन औद्योगिक और रक्षा सम्ब्ी मामलों में आत्मनिर्मर बन सके | 
दल का यह कत्त॑व्य भी है कि वह इस बात का भरसक प्रयास करे कि देश में विज्ञान, 
संस्कृति एव तकनीकी विकास हो, चीन विश्व का अग्रणी राष्ट्र शो, लोगों की आवश्यकताएँ 
पूरी हों, अल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण के विशेष प्रयास किये जाये एवं उनकी आर्थिक 
दया सांस्कृतिक अवस्था में सुधार हो, मजदूरों और किसानों का सद्योग सुदृढ़ हो. 
राष्ट्रीयता की उन्नति हो, देशद्रोहियों के विरुद्ध लड़ने को चीनी जनता व दल के सदस्य 
सदैव सन्नद हों, जनता की सहायता से फारमोसा को आजाद कराया जाए और जनता 
में यह भावना कूट-कूट कर भर दी जाए कि दल एवं देश के हित पृथकृ-पृथक्‌ नहीं हैं, 
बल्कि एक ही हैं| दल का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह पूरे दिल से लोगों की सेवा करे, 
सारे कार्य लोगों के कल्पाण के लिए हो | इस तरह से साम्पवादी दल द्वारा बहुपुंसी 
कार्यों का सम्पादन किया जाता है | 

(2) अन्य दल, किन्तु शर्वोपरिता साम्यवादी दल की-जनवादी घीन के नवीन 
संविधान में जन-लोकतान्त्रिक तानाशाही का सिद्धान्त अपनाया गया है | साम्यवादी दल 
की सददोपरि या नेतृत्व वाली भूमिका है | चीन में अन्य 8 दलों का अस्तित्व होते हुए भी 
व्यवहार में साम्यवादी दल ही सर्वेसर्वा है । जनवादी चीन की राजनीति में साम्पवादी दल 
स्पष्ट, निर्णयकारी केन्द्र है, जिसकी शक्ति और भूमिका का अन्य कोई दल विरोध नहीं 
कर सकता है। संविधान की भी यही भावना है कि अन्य दल साम्पदादी दल के नेतृत्व 
में कार्य करेंगे | 

(3) साम्यवादी दल और सरकार की एकरूपता--सोवियत संघ की तरद ही घीन 
में भी साम्यदादी दल और सरकार की एकरूपता का सिद्धान्त प्रचलित है | सिद्धान्ततः 
सरकार और साम्पदादी दल पृथकृ-पृथक्‌ हैं, किन्तु व्यवहार में साम्यवादी दल का 
सरकार घर प्रमुत्व और नियन्त्रण इतना अधिक है कि दोनों की सौमा निर्धारण करना 
कठिन है | दल कै महत्त्वपूर्ण एवं चोटी के नेता सरकारी पदों पर आसीन हैं। राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस में साम्यवादी सदस्यों का बहुमत है और कांग्रेस की स्थाई समिति तथा 
विधान-समितियों में भी उनका पूर्ण वर्चस्व है | स्थाई समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी 
साम्यवादी दल के प्रमुख सदस्य होते हैं। चीन का प्रधान मन्‍्त्री, राज्य परिदद्‌ के लगमग 
सभी उप-प्रघान भन्‍्त्री, आयोगों और कार्यालयों के अधिकांश अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 


466 प्ीन का साविधान 


साप्यवादी दल के सदस्य होते हैं | प्रात्तों और अन्य स्थानीय सरकारी इकाइयों में भी 
यही स्थिति है । 

व्यवस्थापिका एवं कार्यकारिणी कै साथ-साथ न्यायपालिका पर भी साम्यवादी दल 
का वर्चस्व और चियत्रण है ॥ न्यायालयों का मुख्य कार्य साम्पवादी दल के उद्देश्य की 

पूर्ति करना है अर्थात्‌ चीन में समाजवाद को सुदृढ़ बताना है | न्यायालयों का मुख्य कार्य 
समाज के क्रान्ति विरोधी तत्वों का दमत्र करना होता है । ऐसे क्रान्ति विरोधी या 
प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का निर्धारण साम्यवादी दल के प्रमावशाली उच्चकमान द्वारा किया 
जाता है। साम्यवादी दल के नेता ही न्यायपालिका कै विमित्र स्तरों के पदों को सुशोमित 
करते हैं 

(4) सेना पर दल या प्रभाव--धीन में सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण 
नियत्रण है। जब तक दल के उच्च नेताओं में ही फूट नहीं पड़ती, चीन की सेना पूर्णरूप 
से दलीय अनुशासन को स्वीकार करती रहेंगी | लाल सेना के सिपाही राजनीदि में 
दीक्षित क्रान्ति के सैनिक हैं और उनके सेनापति दल के प्रमुख नेता होते हैं ॥ राष्ट्रीय 
रक्षा-परिषद्‌ तथा रक्षा मन्त्रालय साम्यवादी दल के अधीन है | धीन कै लोकगणराज्य का 
राष्ट्रपति रक्षा परिषद्‌ का पदेन अध्यक्ष होता है | रहा परिषद्‌ के उप-प्रधान और 
अधिकाश सदस्य साम्यदादी-दल के ही हैं । धीत की ज़नमुक्ति सेता (७०७०5 
0८४४० #थगगा)) का प्रधान सेनापति एवं शाण्य परिषद्‌ में रक्षा मन्त्रालय का अध्यक्ष 
साम्यवादी दल की स्थाईं सम्रिति के सदस्य होते हैं | रक्षा मन्त्रालय कै सभी उप-मन्त्री 
भी साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं | अधिकाशय सैनिक यूनिर्टों में भी साम्यवादी दल की 
समितियाँ होती हैं | जिनका नेतृत्व प्रत्येक यूनिट के महत्वपूर्ण दलीय सदर्स्पों के हाथ में 
होता है । इस तरह चीन की सशस्त्र सेना और साम्यदादी दल परस्पर इस प्रकार से 
सम्बद्ध होते हैं कि इनमें विरोध की कोई समादना नहीं है 

($) अन्य सार्वजनिक संगठनों पर भी झाम्यवादी दल का प्भुत्त--जनतवादी घीन 
में विभिन्न सार्वजनिक सगठनों कौ कार्य करने की स्वतन्त्रता है | इन संगठनों में 
'यदा-कदा समाप्ति अथवा प्रघान का पद किसी निर्दलीय या अन्य दलीय व्यक्ति को दे 
दिया जाता है तो दास्‍्तविक शक्ति साम्यदादी उप-प्रघान अथवा उप-समापति के हाथ में 
ही रहती है| ये विभिन्न सार्वजनिक संगठन यस्तुतः साम्यवादी दल के दे यन्त्र हैं जिनकी 
सहायता से दल जनता में अपना प्रमाव स्थापित करता है और जन-सम्पर्क द्वारा दलीय 
नीतियों को लोकप्रिय बनाता है| संगठनों के सदस्य राजनीतिक अमियानों और प्रदर्शनों 
में सक्रिय भाग लेते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विमित्र देशों के सार्वजनिक सगठनों से 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं ॥ 

चीन॑ के प्रमुख सार्वजनिक सगठन ये हैं... 

] ट्रेड यूनियनों का अखिल चीनी सघ--इसका मुख्य कार्य श्रमिक-अधिकारों की 
रक्षा करना और उनमें साम्यवादी दल की नीतियों को लोकप्रिय बचाना है । दिभित्र देशों 
के श्रमिक-सघ-सगठनों में यह सम्पर्क बनाए रखता है । 

2. सहकारी सस्थाओं का अखिल चीनी सघ--इसका प्रधान उद्देश्य सहकारिता- 
आदोलन को गति देना और लोकप्रिय बचाना है * 
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3, जनवादी युवकों का अखिल चीनी संघ--यह चीनी युवकों और युवतियों में 
साम्यवादी आदर्शों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है [ 

4. जनवादी महिलाओं का अखिल चीनी संघ--इसका उद्देश्य चीनी महिलाओं के 
समान अधिकारों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में संघर्ष करना तथा चीनी 
महिलाओं में सामन्ती-पितृ प्रधान परिवार के अनौचित्य के प्रति विद्रोह्ठ की भावना उत्पन्न 
करना है | चीनी मदिलाओं में साम्यवादी आदर्शों के प्रति निष्ठा का प्रघार करना भी 
इसका मुख्य उद्देश्य है। 

5. साहित्य एवं कला मण्डलों का अखिल चीनी संघ--यह संघ कला एवं साहित्य 
के प्रसार के साथ-साथ उनमें जनवादी एवं समाजवादी भाठना के 'समावेश के लिए सचेष्ट 
रहता है | 

उपर्युक्त सभी सगठन साम्यवादी दल के नेतृत्व तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं, 
तथा ये साम्यवादी नीतियों तथा आदर्शों का प्रचार करते हैं। 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय मूमिका--जनवादी चीन के साम्यवदादी दल की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका 
भी है | जद सोवियत संघ और जनदादी चीन को सैद्धान्तिक मतमेदों के कारण 
साम्यवादी शिविर में फूट पड़ गई तो चीन के साम्यवादी दल'ने अपने देश के समर्थक 
राष्ट्री--उत्तरी कोरिया, अलबानिया और उत्तरी वियतनाम के साम्पवादी दलों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये । साम्यवादी दल द्वारा तृत्तीय विश्व के साम्यवादी दलों और 
संगठनों के साथ भी घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया | सोवियत संघ के विघटन के बाद 
जनवादी चीन ही विश्व का एकमात्र प्रमावशाली साम्पवादी दल रह गया है । उत्तरी 
कोरिया, वियवनाम और क्‍्यूबा अन्य साम्पवादी देश हैं | इन देशों के साथ चीन के 
साम्यवादी दल के घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। 


फ्रांस में संवेधानिक विकास तथा पंचम गणतन्त्र 
के संविधान की विशेषताएँ 


(एणाजञ्ना॥णान्र ९एशण्गथात$ 90 5 छा एट्-छ7९5 ०॥0९ 
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फ्रास यूरोप का एक प्रमुख देश है। अत इस देश के सविघान का अध्ययन करना 
साम्यिक और प्रासग्रिक बन जाता है | इस देश का क्षेत्रफल 2,3,000 वर्ग भील है, 
तथा जनसख्या 5 करोड़ से अधिक है| 


फ्रैंच संविधान के अध्ययन का महत्व 
(ह्रएज।आरर 08९ 50७०५ तर ताल छश्ाली (०70॥(७॥०9) 
फ्रांस के सविधात का अध्ययन महत्त्वपूर्ण और रोधक है 4 फ्रांस. को शासत 
प्रणातियों की प्रयोगशाला कहा जाता है | यहाँ सदैव नए सविधानों की सृष्टि और नए 
राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं | तृतीय गणतन्त्र का सविघान देश का त्ञेरहदीं लिखित 
सविधान था और पाँचवाँ गणठन्त्र, जो वर्तमान में लागू है, पन्द्रहवीं संविधान है | विगत 
ढाई शताब्दी में यह देश विविध राजनीतिक विचारों का स्रोत रहा है जिन्हें केवल यूरोप 
के प्रमुख राज्यों ने ही नहीं, प्रत्युत विश्द के अन्य राष्ट्रों ने भी ग्रहय किया है ॥ ससदीय 
ज्ञासन प्रणाली और प्रजातन्त्र के आदर्श स्वतन्त्रता, समानता एव प्रातृत्व फ्रांस की राज्य 
क्रान्ति की ही देन माने जाते हैं। 
फ्रेंच शासन-व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से भी पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है कि विश्द 
राजनीति में इस देश का महत्त्वपूर्ण स्थात है । इसकी आन्तरिक राजमीति का यूरोपीय 
राजनीतिक पर प्रमाव पड़ता है, तमी कड्ठा जाता है कि “जढ़ फ्रांस को सर्दी लगती है तो 
यूरोप को छींक आ जाती है ।” विश्व राजनीति में आज भी यड एक प्रमादशाली शक्ति है 
और इसकी गणना विश्व की पौंच महान शक्तियों में की जाती है ॥ 
जांविधानिक विकास 
(एंगा5595०0॥ 0सश0फ्राशा0) 
29 सितम्बर, ॥958 को लागू सविघान को ही वर्तमान सविधान माना जाता है | 


परन्तु फ्रास का आधुनिक राजनीतिक एर्व साविधानिक इतिहास सन्‌ 789 की महान 
क्रान्ति से आरम्म होता है, जिसने बोरदन दक्ष के निरकुश एवं स्वैच्छाचारी शासन का 


ऋाप में सवैदानिक रिक्त कया पंवय ययवन्त्र के सविधात्र की /गिशेष्वाएँ469 


अन्त किया और फ्रास की शासन-व्यवस्था में स्थिरता का दबीजारोपण किया | इस क्रान्ति 
के बाद से ही फ्रॉँस में सौँविधानिक प्रयोग की श्रृंखला सी बंध गई है और एक के बाद 
एक फ्रेंच शासन व्यवस्था में उलट-फैर होते रहे | 

फ्रॉस के साविधानिक इत्तिहास का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते 
हैं... 


प्रादीन शासन (700-830 .) 

]789 ई. की गहान क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में निरंकुश शासनतन्त्र था, किन्तु क्रान्ति के 
बाद 79] ई में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान बनाया गया। “793 ई. में 24 जून को 
“जैकोबिन्स' ने प्रथम फ्रांसीसी प्रजातन्त्र शासन की स्थापना की, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष 
निर्दाचन, प्रौढ मताधिकार तथा 24 सदस्यों की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई ।" 

22 अगस्त, 795 ई. को सविधान की पुनः रचना की गई | इस सविधान द्वारा 
विधायिनी शक्ति 500 सदस्यीय 'कौसिल और वृद्ध पुरुषों की 'कौंसिल' में निहित की 
गई । कार्यकारिणी शक्ति को पाँच सदस्यीय “डाइरेक्टरी” को सौंपा गया, किन्तु घार वर्ष 
बाद ही 799 में नैपोलियन बोनापार्ट ने सम्पूर्ण शासन सत्ता स्वयं हथियां ली और एक 
नए संविधान (799 का) द्वारा फ्रास को एक नवीन शासन-व्यवस्था प्रदान की जिसे 
'कॉन्सलेट' के माम से जाना गया | सन्‌ 804 ई. में जब “कॉन्सलेट' भी समाप्त हो 
गया, तब नैपोलियन स्वय॑ फ्रांस का सम्राट बन गया | मैपोलियन के सप्रादृ बनते ही 
फरॉस के प्रथम प्रजातन्त्र का सूर्यास्त हो गया और फ्रांस में प्रथम साप्राज्य का सूर्योदय 
हुआ, लेकिन यह प्रथम राग्राज्य अधिक काल तक जीवित न रह रूका और 94 में 
वाटरलू के स्थान पर नैपोलियन के पराभव के साथ ही यह समाप्त हो घया। अब (84 
ई. में) फ्रांस में पुनः राजतन्त्र की स्थापना हुईं । इस समय यह इंग्लैण्ड “हे भांति 
संवैधानिक राजतन्त्र था | 
द्वितीय गणतन्त्र (830-870) हि 

सदैधानिक राजतन्त्रीय शासन-व्यवस््था फ्रांस में सफल न हो सकी और 830 ई. 
में वहाँ क्रांति का श्रीगणेश हो गया जिसके फलस्वरूप 0 दिसम्बर, 848 ई, में फ्रांस 
में द्वितीय गणतन्त्र की स्थापना की गई |] इस गणतन्त्र के संविधान की संरचना 
अमेरिकन संविधान के आधार पर की गई । संविधान में शक्ति विमाजन के सिद्धान्त का 
पालन किया गया और जनता को सत्ताघारी घोषित किया गया | कार्यकारी शक्ति एक 
राष्ट्रपति को सौंपी गई और साथ ही निश्वय हुआ कि प्रौढ़ मताधिकार से निर्वाचित एक 
सदनीय विधान मण्डल स्थापित किया जाए | यह संविधान भी दीर्घकाल तक स्थाई न 
रह सका और 852 ई. में एक नवीन सदिधान का निर्माण किया ग्रया जिसने इस 
द्वितीय गणतन्त्र को द्वितीय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया | 

इस साम्राज्य की स्थापना नैपोलियन तृतीय ने की | 870 ई. में फ्रांस-जर्मन युद्ध 
में नैपोलियन तृतीय की पराजय से इस साम्राज्य का भी अन्त हो गया। 
तृतीय गणतन्त्र (870-4940) 

अब पहले से ही दृढ़ प्रजातस्त्रीय शक्तियों ने फ्रांस में पुनः प्रजातन्त्र की स्थापना 
का प्रयास किया जो प्रारम्भ में सफल न हो सका । 873 ई. में निर्मित एक नवीन 
समिति ने सार्वजनिक शक्तियों के सगठन का एक विधेयक तैयार किया और इसके 
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आधार पर 875 ई. का एक नया विधान बना | इसी समय एक अन्य वैधानिक 
अधितियम द्वारा राज सत्तादादियों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्त किया गया | सन्‌ [875 ई. 
में पुन. एक वैधानिक अधिनियम बनाया गया | ”875 ई का सदिधात एक शताब्दी में 
होने वाले वैधानिक विकास का परिणाम था तथा देश में हुई राजनीतिक क्रान्तियों से 
प्रमाविद था ।” इस सविधान द्वारा द्विदनीय विधान मण्डल की स्थापना हुई और 
ससदीय कार्यपालिका को अपनाया गया ॥ राजा का स्थान राष्ट्रीय समा द्वारा निर्वाचित 
राष्ट्रपति ने ले लिया | 884 ई में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 
]87$ के सदिधान के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया | 


चतुर्थ गणतंत्र (940-958) 

दितीय महायुद्ध आरम्म हुआ और 940 ई. में तृतीय गणदन्त्र कौ भारी पराजय 
का सामना करना पड़ा | ससद के अधिकाश सदस्यों के मत में अद यह अनिवार्य हो 
गया कि-"उस यन्त्र को फेंक दिया छाए जो वृद्ावस्था और अयोग्यता के कारण 
विभाजित और खण्डित हो गया था ॥” परिणामस्वरूप एक सवैघानिक दिधि द्वारा गणतन्त्र 
शासन को फ्रांस के लिए एक नवीन एद उपयुक्त सदिधान निर्माण करने का अधिकार 
मिला | 875 ई. के सविघान की अनेक धाराएँ समाप्त कर दी गईं | इस विधि के आधार 
पर 940 ईं. से फ्रास का शासन मार्शल देंता के विशी-शासन (५४७७५ 50५.) के हाथों 
में आ गया, किन्तु इसी मष्य लन्‍्दन में दूसरी फ्रॉसीसी सत्ता संगठित की गई और 
जनरल डिगॉल मे भार्शल वेंता के शास्तत दिघान को मानने से इन्कार कर दिया | 
“अंग्रेजी शासन ने डिगॉल को स्वतन्त्र फ्रांस का नेता मानकर सशस्त्र सेना सगठित 
करने का अधिकार दिया | 24 सितम्बर, !94] ई. को एक अध्यादेश द्वारा फ्रांसीसी 
राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई....3 जून, 943 को राष्ट्रीय मुक्ति की फ्रांसीक़ी 
समिति स्थापित की गईं | यह समिति केन्द्रीय फ्रॉसीसी सत्ता घोषित की गरई....... 
2 अक्तूदर, 943 ई. की घोषणा के अनुसार डिगॉल की सर्दोच्च सत्ता स्थापित हुई | 
3 जून, 944 ई. को राष्ट्रीय मुक्ति की फ्रासीसी समिति ने फ्रांसीसी गणतंत्र कै अस्थाई 
शासन का पद ग्रद्यण किया | 2 अक्तूबर, 945 ई. तक प्रथम विधान परिषद्‌ का 
निर्वाचित हुआ, -जिस्ले एक भवीन संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया....सविधान का 
मसविदा अस्वीकृत हो गया....द्वितीय दिघान परिषद्‌ द्वारा तैयार किया गया ॥ संविधान 
29 सितम्बर, 946 को विधान परिषद्‌ द्वारा तथा 3 अक्तूबर को निर्वाचक समूहों हारा 
द्वि-ससदीय विधान मण्डल की योजना के कारण स्वीकार कर लिया गया | नवीन 
सविधान 27 अक्तूबर, 946 को प्रधारित व लागू किया गया । इसी संविधान के अन्तर्गत 
फ्रांस के चतुर्थ गणदन्त्र का जन्म हुआ | 
पौंधवीं गणतन्त्र (958 से) 

फ्रास का चौथा गणतन्त्र मी अधिक समय तक नहीं चल सका | इसके सविघान 
के द्वारा कोई विशेष क्रॉतिकारी परिवर्तन नहीं हुए और न ही पुरानी शासन-प्रणाली में 
'कोई मूलमूत परिवर्तन किए गए | मूतकाल से कोई पूर्ण अथवा प्रभावशाली सम्बन्ध- 
विध्छेद नहीं हुआ | शासन के बाह्य आवरण में केवल कुछ परिवर्तन हुए, किन्तु वे भी 
मूल रूप में नहीं थे ॥ चतुर्थ गणतन्त्र का सविधात किसी राजनीतिक दर्शन विशेष का 
नहीं बल्कि विविध राजनीतिक मतादलम्बियों के रूमझौते का परिणाम था और “ये 
समझौते तर्क महीं वरन्‌ परिस्थितियों से अनुशासित थे |” 


क्रांत में सर्दिदारिक विकास व्रदा पा गयवत्त्र के तरियान की बिशेषञाएँ47] 


उपर्युक्त परिस्थितियों में यह स्वामाविक था कि फ्रांस के चौथे गणवन्त्र के उदय 
के साथ ही अन्त कौ प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई | हरबर्ट ल्यूथी (परथफंदा [.8०४५) के शब्दों 
में, “जिस दिन से चौथे गणतन्त्र का जन्म हुआ, उसी दिन से उसके शव से दुग्ध 
निकलने लगी और वह सुन्दर पृत्यु से मरने में भी समर्थ न हो सका।” चौथे गणतन्त्र 
का अन्त कैवल साविधानिक उपबन्धों की दुर्बलताओं के कारण ही नहीं हुआ। फ्रांस की 
औपनिवैशिक समस्या भी इसकी समात्ति का तात्कालिक कारण बनी | मई, 958 में इस 
समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया । अल्जीरिया में फ्रेन्च सैनिकों ने फ़रैन्च सरकार 
की अल्जीरिया के प्रति दुलमुल नीति के विरुद्ध विद्रोह्ठ कर दिया और जनरल डिगोल 
(0०४, 0८-090॥8) के हाथों में देश के शासन की बागडोर सौंपने की मौंग की । इघर 
डिगॉल ने भी त्कालीन फिलिमलिन मंत्रिमण्डल को यह घमकी दी कि या तो वह राष्ट्रीय 
समा (४४0०७। 0०एथा) को भंग करके त्याग-पत्र दे या गंभीर संकट का सामना 
करे | अन्त में दुर्वल प्रघानमन्द्री ने त््याग-पत्र दे दिया और डिगॉल को नेतृत्व का अवसर 
मिल गया । चौथे गुणतन्त्र की लगमग 2 वर्ष की अवधि में एक-एक करके लगमग 
7 भन्त्रिमण्डल बने और बिगड़े | जनरल ढिगॉल ने शासन को इस स्थिति से वार 
कर स्थायित्व प्रदान करने का दावा किया, और छः महीने तक के लिए शासन की 
सम्पूर्ण शक्ति के निर्माण का भार भी सौंपा गया | तीन महीने के अन्दर नए सदिघान का 
भ्रारूप प्रस्तुत किया गया | सितम्बर, 958 में उस पर जनमत संग्रह (शथशद्धातणा) 
हुआ और जनता भे बहुत बढ़े मत से उसे स्वीकार किया | इस संविधान ने वर्तमान 
पाँचवें गणतम्त्र को जन्म दिया | 5 अक्तूबर, 958 को इस पंचम गणतन्त्र का संविधान 
प्रवर्तित हुआ जो इस देश का पनद्रहवीं सदिधान है । संविधान निर्माण के समय ही 
जनरल डिगॉल की यह इच्छा थी कि फ्रास में एक ऐसी सशक्द्न कार्यपालिका का निर्माण 
हो जो सत्तापूर्वक कार्य करने के योग्य हो एवं फ्रांस की जनता या फ्रांस के समुद्रपारीय 
अधिकृत देशों के मध्य सम्बन्धों की स्थापना कर सके ।” 

उनकी इस इच्छा के अनुरूप संविधान का निर्माण किया गया | इस तरह से 
नवीन संविधान के जनक जनरल डिगॉल ही थे | 


पंचम गणतन्‍्त्र के संविधान की विशेषताएँ 
(5भाला( एशआराण९5 तत€ ९०5॥7॥0॥ त॑ ए€ पाप एकणणांए 

पंचम गणतन्त्र का संविधान पूर्वदर्ती संविधानों से विभिन्नता लिये हुए था | इसका 
उद्देश्य राष्ट्र में 'स्थायित्व' (५७७४७) तथा “व्यवस्था” (076८) की स्थिति को कायम 
करना था | पंचम गणतन्त्र के संविधान का मुख्य लक्ष्य देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था 
'की क्थापना करना था, जो देश को राजनीतिक अस्थायित्व से मुक्त कर सके | पंचम 
गणतन्त्र के सविधान कै प्रमुख लक्षणों का निम्नानुसार विश्लेषण किया जा-सकता है--- 

( निर्मित और लिखित अस्पष्ट संविधाद्र--पौँचवें मणतन्त्र का यह चंदीन 
संविधान 40 पृष्ठों का एक लिखित आलेख है जिसमें प्रस्तावना (शब्श्या06) के 
अतिरिक्त 5 शीर्षक हैं और 94 घाराएँ हैं| सरल भाषा में लिखा गया यह संविधान 
'लगमण 2 घण्टे में सुविधापूर्दक पढ़ा जा सकता है | 
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फ्रांस का यह सविघान सुन्दर और पूर्णत. त्तर्कसंगत नहीं है। इस सम्दन्ध में ओगन ने 
भी यही लिखा है कि “सविधान का आलेख सुन्दर और पूर्णत- तर्कसगत नहीं हैं ॥" (॥ ५ 
(0 शा ढालइका ण।-ज५ ०णाआ४2१९०८्रथ॥) | एक अन्य लेखक ने उसे “दर्जी द्वारा 
तैयार किए गए कपड़े के समान जनरल डिगॉल की इच्छानुसार बनाया गया सविधान” कहा 
है। अन्य लेखकों ने इस सर्विधान के लिए अप्रिय शब्दावली, जैसै--ससदीय साम्राज्य” (8 
एब्लाप्राशाएाओ छा॥र०), 'अव्यावहारिक' (एाएणांव्वणै०), 'अर्द्ध-राजात्मक' (008५ 
जणाअणात्य), 'अर्द-अध्यक्षात्मक' (0फ्भ्न-थिध्धंत८703)), "फ्रांस के स्वैधानिक 
इतिहास में सबसे बुरा प्रारूप (५०5 -एज्ीव्त शा िद्याली 0णाह्राणाणाईं ल50१), 
'अस्थाई” (8ए॥0॥6०४) का प्रयोग किया | 

रूविधान के विषय में इस प्रकार के विचार बहुत हद तक इसलिए प्रकट किए गए 
हैं कि सदिघान में किसी मौलिक शासन घद्धति को नहीं अपनाया गया है अपितु उसे 
विरोधी शासन पद्धतियों की रगभूमि बना दिया गया है ॥ सभी सविधान संशोधनों की 
शुजाइश रहती है | लेकिन फ्रास के इस नवीव सविधान में यद्द कार्य बड़ा ही दुष्कर हो 
गया है क्योकि इसमें अनेक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सस्थाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
प्रावधान नहीं दिया गया है | उदाहरणार्थ, समुदाय की सस्थाओं, संसद्‌ के दोनों सदनों 
रचना और उनकी कार्यप्रणाली के नियम, चुनाव सम्बन्धी कानून, न्यायपालिका के सगठन 
आदि अनेक मामलों के विषय में सविधान में कोई आवश्यक प्रावधान नहीं मिलता | इन 
प्रावधानों की कमी या पूर्ति अ'एक अध्यादेशों को निकाल कर की गई है जिनमे कुछ का 
दर्णा “आग्रिक कानूनों (08४४० .8४$) के समान है तो कुछ का सामान्य कामूनों 
(09० 7.00५5) के समान [7 

सविघान अनेक स्थानों पर बड़ा अस्पष्ट है | इसके अनेक प्रावधानों की शब्दावली इस 
तरह की है कि इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं | इस छरह यह कहना अनुचित न 
होगा कि फ्रास का यह नवीन सदिदान विर्मित और लिखित अस्पष्ट सविधान है॥ 

(2) प्रस्तावना--सन्‌ 946 का चौथे गणतन्त्र का सविधान एक प्रस्तावचा 
(0०७0४०) से प्रारम्म होता था जिसमें अन्य सविघानों की भौंति सविधान के स्ोत, 
आदर्शों, लक्ष्यों एवँ राजनीदिक ढौँचे आदि की घोषणा नहीं की गई थी बल्कि 
(क) नागरिक अधिकारों, (ख) अन्तर्राट्रीय आभार (ग्राहा80णा३॥ 007००) तथा 
(ग) फ्रैंच सघ की चर्चा की गईं थी । नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध मैं प्रस्तावना में कहा 
गया था कि सभी मनुष्यों को बिना भेदमाव के अविच्छेद तथा पवित्र (056 300 
5८५०0) जीवन जीने का अधिकार है | इसमें प्रमुख मानव-अधिकारों को सूचीबद्ध भी 
किया गया था । उदाहरणरर्थ, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार, नागरिकों कौ 
आजीविका प्राप्ति का अधिकार, कार्य करने के कर्त्तव्प, अधिकार और हितों की रक्षा का 
अधिकार, व्यापारिक सघ में सम्मिलित होने का अधिकार, कायून की सीमाओं के अन्तर्गत 
हड़ताल करने का अधिकार प्रदान किए गए थे । राष्ट्र की ओर से प्रत्येक व्यक्ति एवं 
परिवार को उसके विकास के लिए आवश्यक दशाओं की उचित व्यवस्था का विखास 
दिलाया गया था ॥*अन्तर्राष्रीय आमार की दृष्टि से प्रस्तादता में फ्रांस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनों का सम्मान करने, दूसरे देशों को जीतने के लिए युद्ध नहीं करने और किसी देश 
की स्वतन्त्रता के विरुद्ध अपनी सेनाओं का प्रयोग नहीं करने का संकल्प व्यक्त किया 
गया था | फ्रैंच सघ के संदर्म में प्रस्तावचा में कहा गया था कि फ्रास और उसके 
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समुद्र-पार धपनिदेश बिना जाति या घर्म के भेदमाव के अधिकारों द कर्तव्यों की समानता 
के आधार पर एक संघ अथवा समाज (एण्गापणा४9) का निर्माण करेंगे । 

पंचम गणतन्त्र के संविधान की प्रस्तावना में भी उपर्युक्त तीनों मूल बातों को 
समाविष्ट किया गया है | अधिकारों या सार्वमौमिकता सम्बन्धी सिद्धांतों की चर्चा न करके 
यह कहा गया है कि “फ्रांस की जनता सन्‌ 789 की घोषणा और प्रतिभाषी 
मानव-अधिकार और राष्ट्रीय सार्वमौमिकता के सिद्धौँतों को, जिन्हें सन्‌ 946 के संविधान 
द्वारा अपनाया और बढाया गया, स्वीकार करती है |“ इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचम 
गणतन्त्र के संविधान में अन्तर्राद्रीय आमार और फ्रेंच समुदाय को मान्यता दी गई है; और 
इस गणतन्त्र के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें 789 की क्रान्ति ने उद्घोषित 
किए थे और 946 के संविधान में अनुमोदित किए गये थे | इन अधिकारों की यह एक 
विशेषता है कि ये समाजवादी एव साम्यवादी विचारों से ओत-प्रोत हैं | इनमें आर्थिक एवं 
सामाजिक अधिकारों पर बल दिया गया है | इन्हें अमेरिकन और भारतीय मौलिक 
अधिकारों की भाँति वैधिक मान्यता प्रदान नहीं की गई है | इनकी तुलना हम भारतीय 
सविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों से कर सकते हैं । 

(3) जन-सम्प्रभुता--सविधान में धाराएँ 2, 3 व 4 प्रभुवा से सम्बन्धित हैं। घारा 2 
के अनुसार फ्रास अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रक और सामाजिक गणसन्त्र है। विधान 
की दृष्टि से समस्त नागरिकों को मूल-जाति अथवा धर्म से अप्रमावित समानता का 
आश्वासन दिया गया है । स्वतन्त्रता, समानता और बच्चुत्व ही राष्ट्र के आदर्श हैं ॥ 
धारा 3 कै अनुसार राष्ट्रीय प्रमुता जनता में निहित है और उसका प्रयोग जनता अपने 
प्रत्रिनिधियों तथा लौक-निर्णय द्वारा करेगी | मतदान घाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, परन्तु बह 
सदा सार्दजनिक, समान तथा गुप्त होगा | चारा 4 के अनुसार राजनीतिक दल समूह और 
मताधिकार की अभिव्यक्ति में साघक होंगे, उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक अपना निर्माण व कार्य 
'करने की छूट होगी, किन्तु इसी शर्त पर कि वे राष्ट्रीय प्रमुता और प्रजातन्त्र के सिद्धांतों 
का पूरा आदर करेंगे। 

उपर्युक्त धाराओं से यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस नवीन संविधान के अन्तर्गत एक 
धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक व सामाजिक गणतन्त्र है जिसका उद्देश्य स्वतन्त्रता, समानता व 
बच्चुत्व का है | संविधान के अनुसार राष्ट्रीय प्रमुता का निवास जनता में है और समी 
नागरिकों के अधिकार समान हैं | यह सविघान, विश्व के अन्य सब संविधानों की अपेक्षा, 
राजनीतिक दलों का उल्लेख करता है जिन्हें राष्ट्रीय प्रमुता व प्रजातन्त्र के सिद्धांतों का 
पालन करतै हुए कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई है। 

(4) संस्तदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्दय--नदीन संविधान में 
संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, किन्तु एक तरह से यह अर्द्ध-संसदीय प्रणाली ही 
है क्योंकि मन्न्रिमण्डल संसद के सम्मुख पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है । प्रघानमन्त्री का चुनाव 
राष्ट्रपति करता है जिसको साधारण शक्तियों के साथ-साथ अनेक असाधारण शक्तियाँ 
प्राप्त हैं । फ्रांस का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का राज्यध्यक्ष नहीं है । अनेक विषयों में वह 
अमेरिकन राष्ट्रपति के समक्ष है | यदि संसद्‌ मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का अस्ताव 
भास करता है तब भी मन्त्रिमण्डल चल सकता है क्योंकि उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के 
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प्रति है, ससद्‌ के प्रति नहीं | फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर अमियोग भी नहीं चताया छा 
सकता ॥ चवीन छ्रांसीसी सदिधान में भी अमेरिकत संविधान का अनुसरण करते हुए 
कार्यपालिका को विधायिका से अलग रखने का प्रयत्न किया गया है | संविधान की 
उपर्युक्त विचित्रताओं कै कारण ही ढारोधी पिकिल्स ने कहा है कि “यह सविधान दो 
विरोधी सिद्धातों का मित्रण है | प्रथम सिद्धांत गणतन्त्रीय॑संसंदात्मक शासन 
(रिवएपा।ह्या गि्रागगाटाधज 00चचआपदार का है और द्वितीय अच्यशात्मक शासत 
का | राज्य और शासन के अध्यक्ष अलग-अलग हैं ॥“ द्रोगन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
"यह न तौ अमेरिकन ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न अंद्रेजी टंग का 
सत्तदात्मक सविघान ही, पह छो दोनों का मेल है ५४ ऐरन का मत है.कि “शासन दस्तु 
स्थिति की अपेक्षा कातूनी दृष्टि से संसदात्मक रहेगा । 

(8) एकात्यक और केच्द्रीकृत शासत प्रणाती-तवीन संविधान ने केन्द्रीयकरण 
की उस परम्परा को बनाए रखा है जो फ़ांस के राजनीतिक और सदिधानिक इतिद्वास का 
एक स्थाई लक्षण रहा | सम्पूर्ण देश का शासन एक ही केन्द्र से संचालित होता है | 
स्थानीय प्रशासन के ऊपर केन्द्र सरकार के नियंत्रण कै बारे में इसने कोई परिवर्तन नहीं 
किया है । 

(6) दुष्परिवर्तनशीलता-यह संविधान दुष्परिवर्दनीय है ॥ अनुच्छेद 89 में 
सशोधन-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो साधारण विधादी प्रक्रिया से मित्र है| इस 
अनुच्छेद 89 का सार इस प्रकार है-.संदिधान मैं संशोधन के लिए पहल क्रने की 
शक्ति प्रधानमन्त्री के प्रस्ताव पर गणतन्त्र के राष्ट्रपति और पार्तियामेंट के सदस्यों के 
हाथों में रहेगी | सरकारी या ससद का संशोधन सम्बन्धी विधेयक एसेम्बलियों द्वारा एक 
ही रूप में पास होना आवरयक है | सशोधन लोक-निर्णयों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर 
प्रक्ा हो जाएगा, परन्तु प्रस्तावित सशोधन लोक निर्णद के लिए तब तक प्रस्तुत न किया 
जाएगा जब तक कि गणदन्द्र का राष्ट्रपति उसे काँग्रेस में आहत पार्लियामेंट के सामने 
पेश करने का निर्णय करे (0ल्‍06९8 ७ ह#फैचा। ॥ (0 एशप्शाला। ०फ्रट्याल्त 
(०ाहा९59) ।“ ऐसी दशा में प्रस्तावित सशोघन कुल डाले गए मतों के 3/4 के बहुमत 
के पक्ष में होने पर ही स्वीकृत होगा | घदकि देश की भौगोलिक एकता को खतरा हो 
(जीक्षा ए2 ग्रा।5हत्तीज ०6 ए८ प्थागं।ज३ 45 ॥ ]००:७४०५) तो कोई सशोधन सम्बन्धी 
प्रक्रिया न की जाएगी | शासत के गरणतन्त्रीय रूप के विषय में कोई संशोधन नहीं किया 
जा सकेगा ॥ 

(7) नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्व--यद्यपि सदिधान में मौलिक 
अधिकारों के ब्वारे में कोई अध्याय नहीं छोड़ा गया है, तथापि सविधाव भागरिकों को 
मौलिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है | सविधाद की प्रस्तावना, उसका प्रधप अध्याय सैर 
अनुच्छेद 82 गणराज्य के परम्परागत सिद्धांतों तथा 7789-व 946 के मानव अधिकार 
प्रोषणा-पत्रों में विश्वास प्रकट करते हैं ॥ अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि “किसी भी 
नागरिक को विरकुश दय से बन्दी बनाकर नहीं रखा जा सकता है ।” सविधान ने इस 
सिद्धात को लागू करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर छोडा है | पचम मणतन्त्र के 
सदिघान की प्रस्तादना में ही अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फ्रांस के 
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नागरिकों के भुख्य अधिकारों में काम पाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, 
स्ट्रियों और पुरुषों के समान अधिकारों की व्यवस्था, नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा, 
भौतिक सुरक्षा, आराम और अवकाश का अधिकार, विदेशों को फ्रांस में शरण प्राप्त करने 
का अधिकार, सगठन बनाने का अधिकार, व्यक्ति और परिवार को सरकार रो अपने 
विकास की आवश्यक परिस्थितिरोँ प्राप्त करने जैसे अधिकार प्रदान किये गये हैं । 

फ्रांस में अधिकारों की उक्त व्यवस्था देश को उदारवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य 
के रूप में प्रतिछित करती है | यहों यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस में नागरिकों के 
अधिकारों की रक्षा करने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। 

(8) सपाज--पंचम गणतन्त्र के सविघान की घारा एवं 77-87 में समाज (॥9०८ 
(०४॥एश9) के एक नवीन विचार का प्रतिपादन किया है । घारा ] में कहा गया है 
कि गणतन्त्र एवं समुद्र पारीय उपतिवेशों की जनता जो नए संदिधान फो स्वीकार कर ले, 
इस प्रकार एक नए समाज की स्थापना करेंगी | समाज अपने आगिक राज्यों की 
समानता और संगठन पर आधारित है घारा 77 के अनुसार आंगिक राज्य स्वाधीन 
होंगे । वे स्वयं अपने पर प्रजातत्त्रीय शासन करेंगे और स्वयं ही अपने कार्यों का प्रबन्ध 
करेंगे | समाज में केवल एक नागरिकता होगी । नियमों और कर्त्तव्यों की दृष्टि से समी 
चापरिक समान होंगे। धारा 78 के अनुसार समाज को नीति, सुरक्षा, आर्थिक नीति, मुद्रा 
प्रणाली आदि पर पूर्ण अधिकार होगा । न्याय, उच्च शिक्षा, सापूहिक बाह्य आवागमन के 
साधन एवं रेडियो सम्बन्धी विषयों पर साधारणतथा समाज का नियन्त्रण होगा | धारा 80 
के अधीन राष्ट्रपति समाज की अध्यक्षता और उसका प्रतिनिधित्व करेगा । समाज में एक 
कार्यकारिणी परिषद्‌, सीनेट तथा म्यस्थ न्यायालय होगी | धारा 8] के अनुसार समाज 
के सदस्य-राज्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और राष्ट्रपति प्रत्येक सदस्य-राज्य को 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा ॥ घारा 82 के अन्तर्गत कार्यकारिणी परिषद्‌ का 
समापततित्द समाज का राष्ट्रपति करेणा | गरणतन्त्र का प्रधानमन्त्री और संगठित राज्यों की 
सरकारों को प्रदान तथा समाज के सामूहिक विषयों के मंत्री इस परिषद्‌ के सदस्य 
होंगे । धारा 83 के अनुसार सीनेट के सदस्य गणतम्त्र की संसद तथा रादस्य राज्यों की 
संसदीय परिषदों के प्रतिनिधि होंगे | घारा 86 में किसी भी सदस्य राज्य के समाज से 
बाहर निकलने की रीति निर्धारित की गई है। 

(9) समझौतों, संघियों तथा अन्तर्रष्टरीय कानून सम्बन्धी प्राववान--सविधान की 
धारा 88 मैं बताया गया है कि “गणतन्त्र या समुदाय या समाज उन राज्यों से समझौते 
कर सकता है जो अपनी सम्पताओं को विकसित करने के लिए समुदाय था समाज से 
मिलकर संघ बनाना घाहे |” सविधान की प्रस्तावना में अन्तर्राद्रीय कानुत सम्बन्धी 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है कि “फ्रेंच गणतन्त्र अपनी परम्परा के प्रति निष्ठा रखते 
हुए अन्तर्राट्रीय कानून के नियमों का पालन करेगा | वह कभी विजय के लिए युद्ध नहीं 
करेगा और किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्रता के विरुद्ध कमी भी शस्त्रों का प्रयोग चहीं 
करेगा" तथा साथ ही “पारस्परिक शर्ते के अनुसार, फ्रांस शाँति के सगठन व प्रतिरक्षण 
के लिए अवश्य प्रभुता की सीमाओं को स्वीकार करता है ॥“ संविधान में शामिल उपयुक्त 
ढोह ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इससे मानदता की रघ्षा की दिशा में एक ठोस व्यवस्था 

गः ॥ 
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40) शक्तिशाली राष्ट्रपति--पद्म गणतन्त्र के सविघान की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता राष्ट्रपति की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन है । जहाँ 946 के सदिधान में 
राष्ट्रपति ब्रिटिश सप्राद्‌ की भौति नाममात्र का सादिधानिक प्रधान था वहाँ 958 के 
सविधान के अत्तर्गत एक अत्यस्त शक्तिशाली राष्ट्राष्यक्ष बनाया भगा है | राष्रपति की 
पहले की शक्तियों में आयूल परिवर्तन किए गए हैं, उसके परमाघिकारों में वृद्धि हुई है 
तथा राष्ट्रीय समा की शक्तियों में अत्यधिक कमी हुई हैं और मत्रि-परिपदीय उत्तरदायित्व 
को कम कर दिया गया है। राष्ट्रपति को अनेक वैयक्तिक अधिकार दिए गए हैं जिनका 
वह स्वेच्छा से प्रयोग कर सकता है | राष्ट्रपति ही मत्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री की 
नियुक्ति करता है तथा प्रधानमन्त्री के परामर्श से राष्ट्रीय समा को मय कर सकता है। 
सविधान की घारा 6 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को आपातृकालीन शक्तियां (छत्ाणप.्र्वापए 
?०एश८४४) प्रदान की गई ई जिनका निर्णायक डह स्वयं है | वस्तुतः पथम गणतत्र में 
राष्ट्रपति की स्थिति सर्दोपरि हो गई है ! उसकी तुलना में मन्त्रियों की शक्ति बहुत ही 
कम है | वे ससद्‌ के सदस्य नहीं हो सकते | ससद्‌ की कार्रवाई में वे अवश्य माग ले 
सकते हैं, परन्तु मतदान नहीं कर सकते | इसीलिए आलोधकों ने इस सदिधान को 
“राजतन्त्रात्मक सदिधान (०ारजणाद्य 0जाइ४00ए) और संसदीय राजतन्त्र 
(एगरीआदा9 एजाडइजणए जा)” त्तक कह डाला है ॥ 

(7) शक्ति विभाजन--पभ्रम गणतन्त्र के सविधान में शक्ति विभाजन के तिद्धान्त 
को मान्यता प्रदान की गई है । कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से घृथकृ करने का प्रयास 
किया गया है । राष्ट्रपति का निर्वाचन ससद्‌ द्वारा न होकर एक निर्दाचक मण्डल द्वारा 
किये जाने की व्यवस्था है | भत्रियों को एक तरफ तो ससद की सदस्यता से दचित 
किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्‍हें उसके प्रति उत्तरदादी बना दिया गया है। इस 
प्रकार शक्ति विमाजन की एक अनूठी व्यवस्था का समावेश किया गया है, जिससे शासन 
का अजीब स्वरूप बन गया है इससे शासन-व्यदस्था का रूप न तो ससदात्मक ही रह 
गया है और न अध्यक्षात्मक ही । शक्तियों का पूर्ण पृथकरण भी नहीं हो पाया है। 

(2) घर्मनिरपेक्ष राज्य-पर्मनिरपेक्षता पंचम गणतन्त्र के सदिधान की एक अत्य 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है | देश के सभी लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों कौ मामा, घर्म के 
आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद या शासन-पद धारण करने से बचित नहीं 
रहने तथा राज्य के कोई राजकीय धर्म नहीं होने जैसे तथ्यों के आधार पर फ्रास को 
धर्षनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी जा सकती है | 

(3) गणतन्न्रात्मक शासन-श्यवस्था--पचम गणतन्त्र का सविधान देश में 
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है | सविघान के अनुच्छेद 2 के 
अन्तर्गत “फ्रास को एक अदिभाज्य, घर्मनिरपेक्ष, प्रातन्त्रात्मक और सामाजिक गणतन्त्र' 
के रूप में घोषित किया गया है। 

(74) राजनीतिक दलों को भंविधान द्वारा मान्यता--फ्रास के पचम गरणतन्त्र के 
सदिधान के अनुच्छेद 4 में देश के राजनीतिक दरों को सदिधान द्वारा मान्यता दी घई है। 
इस प्रकार पहली बार सविघान द्वारा न केवल राजनीतिक दलों का निर्देशन किया गया है, 
इल्कि उन्हें राजनीविक जीवन के एक अग के ऋष में मी स्वीकार कर लिया गया है। 
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(35) न्यायिक पुनरावलोकच का अमाव--फ्रास के सविधान में न्यायिक 
पुनरावलोकन (एता०ण् ९०४८५) के लिए कोई स्थान नहीं है | इसके विपरीत सयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा भारत के सविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का प्रचलन 
है । इस तरह से फ्रान्स में न्यायपालिका की स्थिति उत्तनी शक्तिशाली नहीं है, जितनी 
सयुकत राज्य अमेरिका या फ्रान्स की है| 

(6) संवैधानिक परिषद्‌ की व्यवस्था--फ्रास के पंचम गणतन्त्र के सविधान में 
एक ऐसे अमिकरण की स्थापना की गई है जो शासकीय और ससदीय नियमों की 
चैघयानिकता पर विचार करके अपने निर्णय दे | इसको साविधानिक परिषद्‌ 
(एणाआरणांआाओ 00णाथो) का नाम दिया गया है | इस परिषद्‌ का विधान के लिए 
मान्यता निश्चित करवाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । यह अपना मत तमी दे सकती 
है जब इससे किसी दिषय पर परामर्श किया जाए। कोई भी नागरिक अथवा न्यायालय 
इससे सीधे प्रार्थना नहीं कर सकता | इस प्रकार यह किसी भी रूप में संयुक्त राज्य 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समान नहीं कही जा सकती | 

(7) परामर्शदात्री समा की व्यवस्था--पचम गणतन्त्र के संविधान में देश के लिए 
दो परामर्शदात्री समाओं की व्यवस्था की गई है। ये हैं--(क) आर्थिक तथा सामाजिक 
परिषद्‌ तथा (ख) न्यायपालिका की उच्चतर परिषद्‌ । 

(8) मन्त्री और संसद सदस्य के रूप में एक साथ रहना संभव नहीं--संविधान 
ने यह असम्मव बना दिया है कि एक व्यक्ति भत्री और संसद सदस्य एक साथ बना रह 
सके । यदि राष्ट्रीय समा या सीनेट का कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 
सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देना होता है | यदि मंत्री को किसी भी कारण से 
अपना पद छोडना पडता है तो वह फिर से ससद्‌ के किसी सदन में शेष अवंधि के लिए 
संदस्म की हैसियत से माग नहीं ले सकता है| 

फ्रान्स का पंचम्‌ गणतन्त्र का यह संविधान आलोचना का शिकार भी बना है 
जैसा कि समाजवादी नेदा क्रिश्चियन पेन्यू (2, ९7८४० का कहना है-...“मैं नहीं कहता 
कि 946 का सविधान अच्छा था, परन्तु 958 का संविधान उससे निश्चय ही बुरा है 
क्योंकि यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संघर्ष उत्पन्न कराता है |” अन्य आलोचकों 
ने इस संविधान को अर्ध-राजतन्त्रात्मक (00७ञ-/००श०४८श), अर्घ-अध्यक्षात्मक 
(९७०४-शध्ञ्दैथाएर्वा) तथा संसदीय साप्राज्य (ऐश था 8५०) की संज्ञा 
है । डोरोथी पिकल्स (0. 0०7८४) ने लिखा है कि “फ्रैच जनता अपने विचारों और 
अमिव्यक्तियों का जिस तार्किकता अथवा स्पष्टता पर गर्व करती है उसके उदाहरण के 
रूप में वर्तमान सविघान को याद नहीं किया जा सकता ।* 


बह 
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फ्रान्स में राष्ट्रपति को फ्रास की कार्यपालिका का प्रघान भाना लाता है | वह 
सवैद्चानिक और वास्तविक, दोनों ही दृष्टियों से राज्य का प्रभ्नान है | उसे दिश्व में 
शक्तिशाली क्ार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। 


पंचम गणत्॒न्त्र का राष्ट्रपति 
(एत्ञ्रतलां णैँ छत॥ सतुफॉ2) 

प्रथम गणतन्त्र के पहले फ्रास के राष्ट्रपति पद का स्वरूप दैसा ही था जैसा कि 
ब्रिटेन में शज़ा का या रानी का है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष शा और शासन का अध्यक्ष 
प्रधानमत्री होता था | यद्यपि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक था एवम्‌ शासन के सभी कार्य उसी 
के नाम से किए जाते थे, तथापि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिमण्डल में निहित 
थी । सविधान में यड स्पष्ट प्रावधान था कि रां्रपति के प्रत्येक आदेश पर सम्बन्धित मंत्री 
के प्रति-हस्ताक्षर (00002 डाष्टास्‍॥ण८) अवश्य हाँ । राष्ट्रपति की इसी स्थिति की ओर 
सकेत करते हुए सर हेनरी मैन ने कहा था, “इग्लैंड का सांदिघानिक सप्राट राज्य 
(ए8९7) करता है, शासत (२०८) नहीं करता । संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति 
राज्य नहीं करता अर्थात्‌ राजा “नहीं होता, तथापि वह शासन करता है, लेकिन >#ैंच 
गणतन्त्र का राष्ट्रपति न त्तो राजा ही है और न शासक ही ।” इस तरह स्पष्ट है कि फ्रांस 
के राष्ट्रपति का पद कोई शक्तिशाली पद नहीं था | कतिपय मामलों में उसे स्व-विवैकीय 
शक्तियां प्राप्त थीं | प्रघानमन्त्री के धघयन करने में वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकता 
चा। 

परन्तु पंचम गणतन्त्र में राष्ट्रपति की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि की गई और 
भन्त्रि-परिषद्‌ एवम्‌ ससद की शक्तियोँ में भारी कमी की गई | फ्रांस के ही भूतपूर्व 
प्रधानमत्री मैंडीज फ्रॉस (शध्यत०४ 7०6) के अनुसार, “राष्ट्रपति एक अवशानुगत 
राजा बनाया गया है और उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गईं हैं कि वह स्दय को एक 
वैधानिक अधिनायक बना सकता है |” वस्तुत. वर्तमान सविधाव के अन्तर्गत राष्ट्रपति 
शासन का सबसे शक्तिशाली और केन्द्रीय अंग बन गया है | वह राज्य का यास्तविक 


का राष्ट्र का प्रतीक, शासन का प्रमुख और राष्ट्रीय पच (#्रधगज ४50) 
॥ 
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सविधान के दूसरे अध्याय के पाँच से लेकर 39 तक के 5 अनुच्छेद राष्ट्रपति और 
उसकी शक्तियों का वर्णन करते हैं | ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के सम्बन्ध में जनरल डिपॉल 
के उन विचारों को प्रतिबिम्द करता है जिनका उल्लेख करते हुए 946 ई. में उन्होंने 
कहा था कि “फ्रांस को ऐसे शासन की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रपति की शक्ति हमारी 
स्थाई अनिश्वितता' के परिणामों को दूर कर सके |“ इस तरह फ्रांस में राष्ट्रीय जीवन में 
अराजकता तथा अव्यवस्था को समाप्त करने त्तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम करने की 
दृष्टि से राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाया गया। 


राष्ट्रपति का निर्वाचन 
(शिल्लांगा ण॑ 6 ए८डातला।) 

फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र में राष्ट्रपति का निर्दाघन संसद के दोगों सदनों के संयुक्त 
अधिवेशन में गुप्त मतदान तथा बहुमत से होता है, किन्तु पंचम गणतन्त्र में उसके 
निर्वाचन के लिए निर्दाचक भडल (20०८०००७ (0००६०) की व्यवस्था की गई है | 
संविधान की धारा 6 मैं उल्लिखित है कि “राष्ट्रपति का निवाचिन 7 वर्षों के लिए होगा। 
निर्वाचन के लिए एक निर्वाचनाधिकरण या निर्वाचक भण्डल की रचना की जाएगी जिससे 
सदस्यों में लोकतन्त्र की संसद, साधारण परिषदों तथा समुद्रपारीय उपनिवेशों की 
परिषदों के सदस्थ और प्रदेशों की परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ।“ 
सविधान की उक्त व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के घुनाव हेतु निर्वाघन मण्डल 
में निम्मलिखित सदस्य होंगे--- 

() संसद के दोनों सदनों--राष्ट्रीय समा और सीनेट के कुल सदस्य, 

(2) समस्त भण्डलों की परिषदों के सदस्य, 

(3) समुद्रपारीय अधिकृत प्रदेशों की सीमाओं के सदस्य, तथा 

(4) नगरपालिका परिषदों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि | 

राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला सबसे बड़ा समूह स्थानीय अर्थात्‌ 
नगरपालिका परिषदों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का होता है । इस बारे में संविधान की 
घारा 6 में कहा गया है-.“,000 से कम जनसंख्या वाले कम्पूनों के मेयर; ,000 से 
2,000 ज़्क जनसंख्या वाले कम्यूननों के मेयर और उपमेयर; 2,000 से 2,500 तक 
जनसंख्या वाले कम्यूनों के मेयर तथा उपमेयर और एक-एक निर्वाचित काउन्सिलर; 
2,50॥ से 3,000 तक जनसख्या वाले कम्यूनों के मेपर और दो प्रथम उपमेयर; 300। 
से 6000 जनसख्या तक मेयर, प्रथम दो उपमेयर या सहायक मेयर और 3 सबसे वरिष्ठ 
काउन्सिलर | 9,000 से अधिक जनसंख्या वाली नगर परिषदों का प्रतिनिधित्व उनके 
समस्त सदस्थ करते हैं 30,000 से अधिक आबादी वाले कम्यून प्रथम 30,000 के बाद 
प्रत्येक ,000 निवासियों के पीछे  प्रतिनिदि चुनते हैं ।” इस योजना की नवीनता यह 
है कि कम्यून्स या नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने 
की व्यवस्था कर फ़ान्स के राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की मौंति राष्् 
का प्रतिनिधि बनाया गया है ॥ निर्वाचक मण्डल में शहरी नगरपालिकाओं की अपेक्षा 
देहाती भगरपालिकाओं को अधिक भ्रतिनिधित्व दिया गया है | कुछ राजनीतिक 
विश्लेषण-कर्त्ताओं को भय है कि “निर्दाचक मण्डल में आमीण फरान्स की प्रधानता है, 
अतः ग्रामीण फ्रान्स औद्योगिक' फ्रान्स पर अपनी छौंट का राष्ट्रपति लाद सकेगा ।” 
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संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाबित होने याले 
प्रत्याशी के लिए प्रथम मतदान में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है । लेकिन अगर 
ऐशा न हो शके तो राविधान की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में “द्वितीय 
अतपत्र व्यवस्था” ($०८७४ 8»0) का सहारा लिया जाता है, जिसमें तुलनात्मक 
बहुमत से उसे निर्वाचक किया छाता है | सविधात में यह भी व्यवस्था कि राष्ट्रपति का 
चुनाद “कार्य करते राष्ट्रपति की अवधि पूरी होने के कम से कम 20 दिन या अधिक से 
अधिक 35 दिलों के पूर्व” हो जाना घाहिए | 

राष्ट्रपति का कार्यकाल--राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष के लिए होता है | उसके 
घुतर्तिवाचत के सम्बन्ध में सदिधान में कुछ नहीं कहा गया है | सविधान मैं यह भी 
व्यवस्था की गईं है कि यदि किसी कारण फ्रान्स गणतन्त्र का राष्ट्रपति न श्लो तो उसकी 
जगह पर सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य होगा | 

शध्ट्रपति पद की योग्यताएँ--इस सम्बन्ध में स़विधात में यह व्यवस्था है कि 
“राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी स्वये अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करेंगे, राष्ट्रपति 
पद के लिए कोई योग्यता अविवार्य नहीं मानी गई है | आयु या निवास भी तत्सम्बन्धी 
'कोई भी शर्त इस विषय में भहीं लगाई गई है ।” 

श्टपति फी निर्वावन प्रक्रिया की आलोचना--राष्ट्रपति कौ निर्दाचन प्रक्रिया की 
सवसे प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि निर्दाघन मण्डल में ग्रामीण मतों को प्रधानता 
दी गई है| अतः प्रापीण फ्रान्स औद्योपिक फ्रान्स पर अपनी पस्चन्द का राष्ट्रपति लाद 
सकेगा । किन्तु इस आलोचना का प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व प्रधानमन्त्री डेनरे ने कहा हैं 
“फ्रान्स छोटे गॉंवों का देश है ।” 

निर्वाचन प्रक्रिया की श्री डुवरगर ने यह आलोचना की है कि राष्ट्रपति के निर्दाचन 
में उद्यपद प्राप्त च्यक्ति ही अधिकाशत. माग लेते हैं | लेकिन यह आलोचना विशेष महत्व 
नहीं रखती । भ्रार्मों के भेयरों को उच्चपद प्राप्त व्यक्ति नहीं भाना जाना चाहिए | 

डारौथी पिकिल्स ने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में निम्नाकित दो दोष बताएं 


(॥) “यदि निर्वाचन में भाग लेने वाले उष्मीदवार दो-तीन से अधिक हों तो दूसरी 
बार मतदान होने पर भी यह सम्मव है कि निर्दाचित व्यक्ति को कुल मतों का बहुमत 
प्राप्त न हो ।४ 

(2) “यड़ प्रणाली सरलता से परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली का समावेश 
संविधान में कर दिया गया है” 

पिकिल्स की इन उपर्युक्त आलोचनाओं में सत्यता अवश्य है किन्तूं यह भी 
महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के चुनाव का आधार इतना वृह्त्‌ रखा गया है कि निर्वाचित होने 
वाला व्यक्ति राष्ट्र का प्रतिनिधि कहला सके | 


शष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियां 


(१0#८ाड & एजादांगाड णवाल 6चतथारे 
सविधान कै अन्तर्गत राष्ट्रपति “की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है उनसे 
यही प्रकट होता है कि उसकी कुछ शक्तियाँ अपनी हैं और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं 
७, । यह प्रधानम्रत्री कै साथ प्रयोग करता है । सविधान रफ्ूपति को व्यापक शक्तियाँ 
प्रदान करता है, जो अग्नानुसार है--- 
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कार्यपालिका शक्तियां 

संविधान की धारा 5 के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि 
सविधान का संरक्षण तथा अनुरक्षण है | उसे यह निश्वित करना होगा कि 
*जन-शक्तियाँ' उचित प्रकार से अपना-अपना कार्य करती रहें तथा राष्ट्र का कार्य 
विधिवत्‌ रूप से संचालित हो । संविधान राष्ट्रपति को राष्ट्र की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय क्षेत्र की 
एकता तथा समाज के समझौतों व सन्धियों के सम्मान के प्रति उत्तरदायी बनाता है। 

सन्‌ 946 के सविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रि-मंडल के निर्माण की 
शक्ति ससद के हाथ में थी । राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमत्री पद के लिए मनोनीत को राष्ट्रीय 
समा (ए४0णओ #$5थग०)) में जाकर उसका विश्वास प्राप्त करना अनिदार्य था । किन्तु 
इसके विपरीत पंचम गणतन्त्र के सदिघान में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति करने का अधिकार 
राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है । प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं रहा है कि 
वह क्षपनी नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय समा का विश्वास प्राप्त करे । इसके अतिरिक्त 
मंत्रि-मंडल के सदस्य संसद के सदस्प भी नहीं होते । राष्ट्रपति प्रघानमंत्री की सिफारिश 
पर मंत्रि-मंडल के सदस्यों को पदच्युत भी कर सकता है। राष्ट्रपति ही मत्रि-मंडलीय 
बैठकों का समापतित्व करता है ) 

सन्‌ 946 के सविधान में राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्री के 
प्रति-हस्ताक्षर (000॥॥2-अह॥ण७) होने आदश्यक थे । फलस्वरूप राष्ट्रपति की शक्ति 
औपचारिक थी और मभत्रियों की वास्तविक | परन्तु वर्तमान संविधान के अन्तर्गत 
कार्यपालिका शक्तियों को दो भागो में विभाजित किया गया है । एक भाग के कार्यों के 
'लिए राष्ट्रपति को मंत्रियो के परामर्श के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है, अर्थात्‌ इस भाग 
के कार्यों के लिए सम्बन्धित मत्री के प्रति-हस्ताक्षर होने ही चाहिए | दूसरे भागों में कुछ 
ऐसे कार्य हैं जिनमे राष्ट्रपति मत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाघ्य नहीं 
है | उसके इन कार्यों से सम्बन्धित आदेशों के लिए वह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री 
था विभागीय मंत्री अपने प्रति-हस्ताक्षर करें | धारा 9 के अनुसार 8, )), 22, 6, 28, 
54, और 6] की धाराओं से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेशों के लिए मंत्रियों के 
प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | इन घाराओ में राष्ट्रपति की आपातकालीन 
शक्तियाँ, जनमत संग्रह के ढंग, राष्ट्रीय समा को भंग करने, साविघानिक परिषद्‌ के 
संगठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं। 

इस तरह से नवीन संविधान के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों को मंत्रि-मंडल से स्वतत्र 
'करके और उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्रपति के नियन्त्रण मे लाकर उसे अत्यन्त 
शक्तिशाली बना दिया है ॥ 

संविधान की घारा 2, 3, 4 एवं 5, नियुक्तियो के क्षेत्र मे तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकार देती हैं | धारा 3 के अन्तर्गत यह व्यवस्या की गई है 
कि राष्ट्रपति मंत्रि-मंडल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों व आज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करेगा, 
नागरिक एवं सैनिक पद के लिए नियुक्तियोँ करेया तथा राज-परिषद्‌ के सदस्य, लिजन 
ऑफ ओनर के भहाघिपति राजदूत एवं विशेष प्रतिनिधि, लेखा परीक्षा कार्यालय के 
अधिकारी सदस्यों, जिला अधिकारियों, अकादमियों के कुलपतियों और केन्द्रीय शासन के 
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निर्देशकों की नियुक्ति करेगा | धारा 4 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति विदेशों 
मैं राजदूतों एवं अमान्य आयुकतों की नियुक्ति करेगा और विदेशी रजूतों के प्रिच्य-पत्र 
((+०वथाए॥७) स्दीकार करेगा । घारा 5 के अन्तर्गत शहब्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं 
का स्तेनापठि होगा ध्षया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों व समितियों का समापतित्व करेगा | 

फ्रेंच समुदाय या समाज एलाधाण 0फऊागाणरंफ) के सप्दन्ध में भी दाष्ट्रपदि को 
विशेष स्थिति प्रदाव की गई है | वह सपाज का रक्षक है और उसका प्रतिनिधित्व तथा 
समापतित्व करता है ॥ इस प्रकार से फ्रास्स के राष्ट्रपति कौ कार्यपालिका सम्गन्धी 
शक्तियों को अत्यन्त स्यापक बनाया गया है, जो उसे राजनीतिक उ्यवस्था में अत्पन्त 
शक्तिशाली स्थान प्रदान करती हैं| 


ग्यदस्थापिका शक्तियाँ 

च्यवस्थापिका के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण शक्तियों प्राप्त हैं। सदिघान की 
प्रात 9, 0 एवं ॥! के अन्तर्गत शा््रपति मत्रि-पंडल की समाओ कौ ऊध्यक्षता करता है, 
किसी नियम के अन्त्रिम रूप को पारित होने की सूचना सरकार को देने के ]5 दिन के 
अन्दर उस नियम को लागू कर सकता है, तथा संसद को किसी भी नियम पर पुनर्वियार 
के लिए कह सकता है । संसद के जब अधिवेशन हो रहे हों तो सरकार के प्रस्ताव पर, 
अथक दोनों सदनों के संयुक्त पारित प्रस्ताद के “सरकारी पत्रिका” में प्रकाशित होने 
पर, राष्ट्रपति जन-शक्ति ध्यवस्था से सम्दश्धित अथदा राष्ट्रीय सस्थाओं पर प्रमाव डालने 
दाली किसी सपि की पुष्टि करने का अधिकार प्रदान करने के लिये किसी वियेयक को 
जनमभत सप्रह हेतु प्रेषित कर सकता है, एवं जनमत द्वारा स्वीकृत हो जाने पर १$ दिन 
की अवधि के भीतर उस विधेयक को क्रियान्वित करता है । 

धारा 8 के द्वाय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है | उसके 
सदेश को दोनों सदनों में पढठा जाता है, परन्तु उन पर दाद-विवाद नहीं किया जा 
सकता । राष्ट्रपति अपने शदेशों को पढे जाने के लिए ससद का विशेष तत्र भी डुला 
सकता है | घारा 32 एवं 86 के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय समा के विघदन की शक्तियाँ 
प्रदान की गई हैं ॥ केदल उसकी इस शक्ति पर दो प्रतिबन्ध ज्गाये गये हैं--() एक बार 
विघटन किए जाने पर एक दरई के भीतर रफ्ट्रीय समा का दूमरी दार विघटन नहीं किया 
जा सकता, एवं (2) घारा 6 के अन्तर्गत संकट काल में विघटन नहीं किया जा सकता । 
विघटन के अधिकार का प्रयोग आजकल दो उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है--रष्ट्रीय 
समा एढं मत्रि मडल के मध्य उत्पत्र हुए विवाद की समाप्ति के लिए और स्वयं के व राष्ट्रीय 
समा से समर्थन प्राप्त प्रधानमत्री के मध्य उत्पत्र हुए विवाद के अन्त के लिए ॥ 
न्यायिक शक्तियाँ 

संविधान की घारा 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक स्व॒तन्त्रठा की गारन्टी देता है, 
अर्थात्‌ दह न्यायिक सत्ता की स्वतञदा की गारन्टी देता है ।' घारा 7 के अच्चर्गद 
राष्ट्रपति को क्षमादान, प्रविलम्दन, उच्च न्यायालय परिषद्‌ की समाओं का समापतित्व करना 
तथा इसके 9 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। 


“++>_7.+-- 
3 पड [याद कर एंघ८ एव्यृष्फ८ अधो ७६ फ्रैट हुएममआपण रण पेड प्सेजुनट०0०००६ दर प्रो एलन 
जोजाए --#॥०2६ 64 


कार्यग्ालिका > राष्ट्रपति 483 


राष्ट्रपति की आपातकातीन या संकटकालीन शक्तियाँ 

सविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि “जब गणतन्त्र राष्ट्र की स्वाधीनता, 
प्रादेशिक प्रमुत्व और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते खतरे में हों, एवं वैधानिक ढंग से सरकार का 
काम चल्ांना कठिन हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री, असेम्दलियों के अध्यक्षों 
और वैधानिक परिषद्‌ के सदस्यों की सलाह से वह उनका समुचित उपाय कर सकता 
है | संदेश के द्वारा वह राष्ट्र को इन उपायों की सूचना देगा । इन पदों के सम्बन्ध में 
संवैधानिक परिषद्‌ में मन्त्रणा की जाएगी । ससद को एकत्रित होने का अधिकार रहेगा। 
आपातकालीन शक्तियों के प्रयोगकाल में नेशनल असेम्बली का विघटन नहीं किया 
जाएगा ।” इस तरह से विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अथवा 
संकटकालीन अधिकार प्रदान किये गये हैं, वे उसे फ्रांस की राजव्यवस्था में अत्यन्त 
शक्तिशाली स्थान प्रदान करते हैं 
राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना 

संविधान की घारा 5 से लेकर 9 तक के अन्तर्गत अधिकारों का अध्ययन 
करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि पौंचदें गणतन्त्र का राष्ट्रपति वास्तव में बडा 
शक्तिशाली है | भारतीय राष्ट्रपति की भौंति यह नाममात्र का राष्ट्रपति नहीं है । 
भत्रि-परिषद्‌ की अध्यक्षता करने का अधिकार उसे असली अधिशासी बना देता है । 
राष्ट्रपति के विभिन्न नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार भी बड़े व्यापक हैं | वह प्रधानमंत्री और 
मत्रिन्परिषद्‌ के अन्य सदस्यों के कार्यों पर भी वह रोक लगा सकता है | 
भत्नि-परिषद्‌ द्वारा त्तय किए गए अध्यादेशों व आदेशों पर हस्ताक्षर करने का उसका 
अधिकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | विधान मंडल में विधि पास हो जाने के 5 दिनों के 
अन्दर वह उन्हें सरकार द्वारा लागू कराता है और उसे अधिकार है कि विधान-मण्डल 
द्वारा पारित कानून से सन्तुष्ट न होने पर वह उसे पुनर्विचार के लिए विधान-मण्डल में 
भेज सकता है । संविधान के अनुसार दिघान-मण्डल इस पर पुनर्विचार करने से 
इन्कार नहीं-कर सकता। वह किसी भी ऐसे कानून को जनमत संग्रह के लिए 
प्रस्तावित कर सकता है जिसका सम्बन्ध सामुदायिक समझौते या सन्धि को पुष्ट करने 
से हो । न्याय के क्षेत्र में भी अपराधों को क्षमा करने का उसे अधिकार प्राप्त है और 
साथ ही वह इस ड्रात की गारन्टी देता है कि न्यायाधिकारी निर्णय में निष्पक्ष रहेंगे । 
राष्ट्रपति न्यायपालिका की उच्च परिषद्‌ का प्रधान होता है एवं उसके 9 स्दस्यों को 
भामजद भी कर सकता है | राष्ट्रपति को केवल महामियोग द्वारा ही हटाया जा सकता 
है जो अत्यन्त कठिन कार्य है । उसे देशद्रोह्ठ के अतिरिक्त अन्य किसी बात के लिए 
अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। 

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ उसे बहुत ही शक्तिशाली बना देती हैं । 
घारा 6 के अनुसार राष्ट्रपति को, जब वह चाहे, आपातृकाल की घोषणा करने का 
अधिकार है | गध्धपि आपात्‌कालीन घोषणा के पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के दोनों समापत्तियों 
द संवैधानिक परिषद्‌ से परामर्श करने की व्यवस्था है, किन्तु राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य 
नहीं है कि वह उनके परामर्श को स्वीकार करे | आपातकाल में राष्ट्रपति परिस्थितियों 
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द्वारा दी गई चुनौती का मुकाबला करने के लिए समी प्रकार की आवश्यक कार्यपालिका, 
विघायी तथा सवैधानिक शक्तियाँ उपयोग कर सकता है । 

सविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार फ़ान्स के राष्ट्रपति को ससद के दोनों सदनों 
के साथ अपने सन्देश द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार है । यह अनुच्छेद उसे 
यह शक्ति भी देता है कि इन सन्देशों के पदे जाने के लिए वह ससद के विशेष सत्र को 
आहूत कर सकता है | इन सन्देशों पर मन्त्रियों के हस्ताक्षरों का होना अनिवार्य नहीं है । 
राष्ट्रपति की शक्तियों का यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है | यह आशा की जाती है कि यह 
शक्ति आपातृकाल में प्रयोग की जाएगी । 

अनुच्छेद 6 के आलोचकों द्वारा उठाई गई सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि “इसके 
अधीन दिए यए अधिकारों को राष्ट्रपति स्वैच्छापूर्दक अपनी शक्ति बढाने के लिए और एक 
सैनिक दिप्लव (00७७४' 4" ८/" ४) की भी रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता 
है।॥ कैवल मात्र राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वह यह निर्णय करे कि किसी विशेष 
समय सविधान द्वारा परिमाषित सुकट उपस्थित डै या नहीं और उसके लिए क्‍या उपाय॑ 
किए जाएँ । उसका कर्त्तव्य केवल यही है कि वह परिषदों के समापत्रियों तथा विपान 
परिषद्‌ से परापर्श करे और राष्ट्र की जनता को सूचना दे दे | न ही यह धारा ससद 
अपने अधिकार से ही सम्मिलित होती है और सकटकालीन समय में भंग नहीं की जा 
सकती और न ही यह धारा, जो इस बात की मौंग करती है कि विधान परिषद्‌ राष्ट्रीय 
सकट के दिषय में अपने विचार कारणों सहित प्रकाशित करे, राष्ट्रपति की अदैघानिकता 
के विरुद्ध कोई रसा साधन है क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह पूरे अधिकार, 
ग्रहण कर ले | सविघान के परक्षपाती इन आपत्तियों को इस कारण से अस्वीकार कर देते 
हैं कि यह उपाय कैदल अदृश्य तथा असम्मादित संकट के लिए ही किए गए हैं जिनके 
लिए विस्तृत व्यवस्था करना सम्मद नहीं है ।* 

शाष्ट्रति की सकटकालीत शक्तियों का उल्लेख करने दाली उक्त पाद्य बड़ी 
अस्पष्ट व अनिश्दित है ॥ इसमें ठिम्नांकित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है | 

() यद़ नहीं बताया गया है कि यदि विधान परिषद्‌ या ससद्‌ सम्मिलित हो सके 
तो भी क्‍या राष्ट्रपति वैधानिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ? 

(2) घारा इस प्रश्त पर भी मौन है कि क्‍या राष्ट्रपति द्वारा आपात्‌कालीन शक्तियों 
के प्रयोग की कोई सीपा भी है ? 

(3) इसका भी उत्तर नहीं मिलता कि क्‍या राष्ट्रपति सविधान के किसी भाग को 
कुछ समय के लिए निलम्बित कर सकता दै और क्‍या केदल मात्र उसे ही यह निर्णय 
'करने का अधिकार है कि किसी समय राष्ट्रीय सूकट उपस्थित है या नहीं २ 

(4) घारा 6 यह भी नहीं बढ़ाती कि यदि ससद सम्मिलित हो च्यए तो क्या 
रफ्पति इसके अधिकारों को सीमित कर सरूकता है ? 

यद्यपि राष्ट्रपति की आपादकालीय शक्तियाँ विपुल हैं, किन्तु वैधानिक दृष्टि से वह 
डिक्टैटर (तानाशाह) नहीं हो सकता | आपातृकाल कै दौरान शाष्ट्रपति पर यह एक विशेष 
कानूनी रोक है कि सदिधानिक परिषद्‌ उच्चे पद के कार्य करने के लिए अक्षय अथवा 
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अयोग्य घोषित कर दे, अथवा सीनेट व राष्ट्रीय समा द्वारा उस पर गंमीर राजद्रोह या 
विश्वासघात का अमियोग लगा कर उसकी अधिनायकदादी भ्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर 
दे । राष्ट्रपति की निरकुश प्रवृत्ति पर इससे भी बढकर जनमत का प्रमावशाली नियन्त्रण 
है। 

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ के विषय में जनरल डिगॉल का विचार था कि 
इन शक्तियों का प्रयोग अपदादस्वरूप ही किया जाना चाहिए, जैसे कि युद्ध या देश पर 
आणविक आक्रमण की परिस्थिति में | 

उन्होने अपने शासन-काल भें इन शक्तियों का प्रयोण नहीं किया | डिगॉल के 
उत्तराधिकारी राष्ट्रपतियों ने भी इन शक्तियों का सहारा लिया । उन्होंने अपनी 
कार्य-प्रणाली से राष्ट्रपति के तानाशाह बनने की आशकाओं को निर्मूल बना दिया ॥ यद्यपि 
शा्ट्रपति की विस्तृत शक्तियाँ उसके आलोचकों को अतिशयोक्तिपूर्ण विवेधन करने का 
अवसर प्रदान करती हैं | फ्रास सम्पवादी नेता मारिस थोरेज (]/४0म८८ राताध्टो ने तो 
यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति को नए सविधान में 9ीं शताब्दी के स्प्रा्ों से भी 
अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं | प्रो. एरोन (शरण. #5णा) ने फ्रैंच राष्ट्रपति की तुलना अमेरिकन 
राष्ट्रपति से करते हुए लिखा है कि “कागज पर फ्रैच का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से 
कम शक्तिशाली है| सभी बातो के शवजूद पंचम गणतन्त्र एक संसदीय सरकार की 
स्थापना करता है । इसका प्रमाण यह है कि सरकार राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदारी है 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं [“ अन्त में, प्रो. एरोन के शब्दों में ही, “मविष्य में 
राष्ट्रपति पद का विकास दो प्रकार से हो सकता है | यदि साधारण व्यक्ति शाट्रपति हो तो 
बह मात्र सरकार का सर्वेश्रेष्ठ परामर्शदाता अथवा सर्वोच्च मध्यस्थ बन कर रह सकता है 
और तब सविघान ससदीय सरकार की ओर विकसित होगा । लेकिन यदि वह वस्तुतः 
अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहेगा तो वह संघर्ष मोल लेगा--.“सर्वप्रथम अपने 
प्रधानमन्त्री के साथ और बाद में राष्ट्रीय समा के साथ ।“ लेकिन व्यवहार में, राष्ट्रपति की 
कार्य-प्रणाली से यह आशंका निराघार सिद्ध हुई। 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति एक शक्तिशाली 
कार्यपालिका है | यह ब्रिटेन के रुप्राट और भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कहाँ अधिक 
शक्तिशाली है । उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है । 
निससंदेह, फ्रांस का राष्ट्रपति, संवैधानिक तथा वास्तविक, दोनों ही दृष्टि से शासन- 
व्यवस्था का प्रधान है ॥ 


कार्यपालिका : मन्त्रि-परिषद्‌ 


(एचल्टा॥ए९: तार (0गात जिाग्रांजदऊ) 





फ्रास की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अतिरिक्त प्रघानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ को 
भी शामिल किया छाता है ॥ चतुर्थ गणतन्त्र में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को मनोनीत करता था 
जिसे श्ट्रीय समा का विश्दास प्राप्त करना होता था । राष्ट्रीय समा का विश्वास प्राप्त करने 
के शाद प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति की जाती 
थी । इस प्रकार प्रघानमन्त्री की नियुक्ति का अन्तिम अधिकार राष्ट्रीय समा के हाथ में 
था | संवैद्यानिक दृष्टि से प्रधान भन्त्री अथदा अन्य किसी भन्‍्त्री के लिए यह आदश्यक 
नहीं था कि वह संसद का सदस्य हो । किन्तु चूँकि मन्त्रिमण्डल की स्थिरता के लिए 
राष्ट्रीय समा के बहुमत का समर्थन आवश्यक था, अतः व्यवहार में प्रधान मन्त्री, संसद के 
बस्तुतः राष्ट्रीय समा का सदस्य होता था | मन्त्रि-परिषद्‌ को भंग करने की शक्ति भी 
पूर्णतः राष्ट्रीय समा के हाथ में थी ॥ . 

पंचम गणतन्त्र में मन्त्रिपरिषद्‌ 
(7४6 ए०णातो ० >व्ञाछाधाड ७ 720 7&#ण ४८) 

पंचम गणतन्त्र में प्रधान मनन्‍्त्री एवं उसके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति का अधिकार रख्ड्रपति को सौंपा गया है | अब राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त 
करना प्रधान मन्त्री के लिए आवश्यक नहीं है । सदिघान की घारा 23 में यह अनिदार्य 
कर दिया गया है कि प्रधान मत्छ्ी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसकी 
सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा । राष्ट्रपति को राष्ट्रीय समा के भीतर 
राजनीतिक दलों को सदन का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण ब्रिटिश सम्राट की 
अपेक्षा प्रधान मन्‍्त्री को घुनने क्री अधिक स्वतन्त्रता है | घारा 23 के अनुसार भन्‍त्री पद 
और ससद की सदस्यता साथ-साथ सम्मव नहीं है, अतः इस विचित्रता कै कारण प्रधान 
मन्‍्त्री का घयन एक कठिन कार्य बन गया है और साथ ही राष्ट्रपति इसके लिए बाघ्य 
नहीं रहा है कि बह राजनीतिक दलों के नेताओं में से ही प्रघान भन्‍्त्री का घयन करें 
फिर भी यह कोई बुद्धिमतापूर्ण कार्य नहीं होगा कि दह ससद के बाहर से प्रधान भनन्‍त्री 
का घपयन करे । 

मन्त्रियों की सख्या के विषय में कोई स्वैधानिक अथदा कानूनी बंधन नहीं है और 
परिस्थिति के अनुसार उनकी संख्यां को घटाया और बढाया जा सकता है ॥ फ्रास की 
यह व्यवस्था अन्य ससदीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही है 4 
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प्रधानमन्ध्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रियों को उनके पद से हटाया 
जाता है | घारा 50 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय समा निन्‍्दा प्रस्ताव पास कर दे 
अथवा जब वह सरकार के कार्यक्रम या उसकी सामान्य नीति की घोषणा को अस्वीकार 
कर दे, हो प्रधान मन्त्री को सरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति के सम्मुख पेश करना होगा |" 
इस प्रकार स्पष्ट है कि चौथे गणतन्त्र के विपरीत मन्त्रि-परिषद्‌ की पदच्युति का अन्तिम 
अध्रिकार राष्ट्रपति के हाथ में है | 

फ्रान्स में भन्त्रियों की सामान्यतः दो श्रेणियाँ हैं-.() राज्य-मन्त्रियों और 
निर्विमागीय मन्‍्त्री, तथा (2) उन मन्त्रियों की श्रेणी जिन्हें विभिन्न विभागों का अध्यक्ष 
बनाया जाता है | बिना विभाग के परामर्शदाता मन्त्रियों को भन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों में 
भाग लेने का अधिकार नहीं होता, किन्तु उन्हें उसमें भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया जा 
सकता है | मन्त्रियों के मीचे अनेक अण्डर सैक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं जिनकी संख्या 
भी मन्त्रियों की संख्या के अनुपात में परिवर्तित की जा सकती है । थदि मन्त्रियों की 
संख्या अधिक होती है तो इनकी संख्या कम हो जाती है और भम्त्रियों की संख्या कप 
होती है तो साधारणतः इनकी संख्या बढ़ जाती है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि मन्त्रियों के नियुक्ति-पत्र पर प्रधानमन्त्री के हस्ताक्षर होने 
भी अनिवार्य होते हैं । संविधान की घारा 23 मन्त्रियों को संसद की सदस्यता से निषिद्ध 
करती है | अतः फ्ान्स में राष्ट्रीय समा व सीनेट के सदस्यों में मन्त्री पद की होड़ बहुत 
कम हो गई है। 
मन्त्रि-परिषद्‌ के अधिकार और कार्य 

संविधान की धारा 20 एवं 22 में सरकार की शक्तियाँ साधारण रूप में 
मत्ज्रिमण्डल या विशेष रूप में प्रघानमन्द्री में निहित की गई हैं | घारा 20 में उल्लेख है 
कि “सरकार राष्ट्र की नीति का निर्धारण व निर्देशन करेगी एवं उसके अधीन प्रशासन 
तथा सशस्त्र सेनाएँ रहेंगी ।” घारा 2[ के अन्तर्गत प्रघानमन्त्री के प्रमुख कर्तव्यों को 
गिनात्रे हुए कहा गया है कि प्रधानमन्त्री सरकार के कार्यों का निर्देशन करेगा, राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, कानूनों की कार्यान्विति को देखेगा, नागरिक व सैनिक 
पदों पर विविध नियुक्तियाँ करेगा, स्वविदेक से अपनी शक्तियों को कुछ मन्त्रियों को सौंप 
सकेगा तथा अवसर आने पर राष्ट्रपति की जगह परिषदों एवं समितियों का समापतित्व 
करेगा | राष्ट्रपति की आज्ञा से वह उसके स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर मन्ज्िपरिषद्‌ 
का भी समापतित्व कर सकेगा । 

मन्त्रि-परिदद्‌ को राज्य कै विधायियों लिजन ऑफ आनर के ग्रॉंड चान्सलर, 
राजदूतों और असाधारण दूतों, आडिट ऑफिस के मास्टरों, कौंसिलरों, प्रीफेक्टों, 
समुद्रपारीय प्रदेशों में सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है | एक 
08 थग८ [9 द्वारा मन्त्रि-परिषद्‌ को अन्य नियुक्तियोँ करने का अधिकार भी प्राप्त हो 
गया है। इस कानून के अनुसार ऐसी परिस्थितियों भी उत्पन्न हो सकती हैं जब राष्ट्रपति, 
मन्त्रि-परिषद्‌ को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की अज्ञा दे दे | 


488 फ्ास का सरिधान 


यद्यपि मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, तथापि उन्हें संसद के 
दोनों सदनों में द्लने का अधिकार है | मन्त्रि-परिषद्‌ भार्शल लॉ भी लागू कर सकती है, 
किन्तु 2 दिनों के भीतर ससद ह्वारया उसका अनुसमर्थन या पुष्टि कौ जानी चाहिए । 
विधायी क्षेत्र में धन्त्रि-परिषद्‌ अध्यादेश णारी कर सकती है । बाद में राज्य परिषद्‌ की 
सलाद से मन्त्रियों कौ बैठक में उसे कानून का स्दरूप प्रदान किया जा सकता है | 
प्रकाशित होते ही ये कानून का रूप घारण कर लेते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में यह 
आदश्यक है कि एक निश्चित अदषि के भीतर संसद उनका समर्थन कर दे | ऐसा न 
होने पर दे रद्द हो जाते हैं | मन्त्रि-परिषद्‌ यह अभिकार रखती है कि वह किसी संसदीय 
विधेयक पर या उसमें संशोधन पर विघार करने से इन्कार कर दे | यदि यड्ट अनुमव करे 
कि दोनों में से कोई भी कानूठी सीमा के भौतर नहीं है | घारा 4 मन्त्रिपरिषद्‌ को यह 
शक्ति प्रदान करती है कि वह्ठ संसद सदस्य द्वारा विज़ी तौर पर पेश किए गए ऐसे 
विधेयक या किसी विधेयक के ऐसे संशोधन प्रस्ताव को अविहित घोषित कर सकती है 
जो उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति में बाधा डालता हो | सविधान की घारा 42 
यह व्यवस्था करती है कि सरकारी विधेयकों पर पहले उसी सदन में चर्चा की जाएगी 
जिसमें उसे प्रस्तुत किया गया है और इस घर्चा का आधार सरकार द्वाश प्रस्तुत किए 
गए विधेयक का आलेख ही होगा। 

वित्तीय क्षेत्र में मन्त्रिपरिषद्‌ को यह अधिकार है कि यदि ससद विधेयक के बारे में 
70 दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो वह अध्यादेश के द्वारा उनको प्रवर्तित 
कर सकती है | इसका अर्थ यह है कि अन्त में मन्त्रिपरिषद्‌ को यह सत्ता मिल गई है 
कि वह ससद की परवराड किए दिना ही बजट को पारित कर ले | 

शा मन्त्रिपरिषद्‌ के उपर्युक्त कार्य व शक्तियाँ उसे संसद से अधिक शक्तिसम्पन्न 

बनाते हैं | 


संसद एवं भन्त्रि-परिधद्‌ का आपकी सम्बन्ध 
तारेश40०ाओफ छलंफल्सशा 6 एंडल्साएशह ज्ञात 06 एज्ॉपएप९्ण) 

विधान कौ धारा 49 में कहा यया है कि, “प्रधानमन्त्री, मन्त्रिन्‍्परिषद्‌ द्वारा मनन 
के बाद, सरकार के कार्यक्रम अथवा सामान्य नीति की घोषणा के बारे में राष्ट्रीय समा के 
प्र्धि झरकार के उत्तरदायित्द की शपथ ले रृकता है 4 राष्ट्रीय समा सरकार के 
उत्तरदायित्व के प्रश्न पर निन्‍्दा का प्रस्ताव रख सकती है | ऐसा प्रस्ताव केवल तमी 
प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि उस पर कम से कम 7/0 सदस्य हस्दाक्षर करें | 
प्रस्ताव पर मतदान उसे प्रस्तुत करने के केवल 48 घंटे बाद हो सकता है और प्रस्ताव 
सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से ही पारित हो सकता है | यदि अविश्वास प्रस्ताव 
अस्वीकृत्त कर दिया जाता है तो उस पर हस्वास्तर ऊरने बाले सदस्य उसी अधिवेशन में 
'एक और अविरदास प्रस्ताद प्रस्तुत नहीं कर सकते ।" सविधान की धारा 50 में यह स्पष्ट 
रूप से वर्णिद है कि, “समा द्वारा किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने पर या 
सरकार के कार्यक्रम या सामान्य नीति की घौषणा को अस्वीकार करने पर प्रधानमन्त्री, 
मन्त्रिमण्डल का त्पाय-पत्र राष्ट्रपति को दे देगा।“ 
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संविधान की उपर्युक्त व्यवस्था से यही अर्थ निकलता है कि संसद व्यवहार में 
राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी है । राष्ट्रीय समा धारा 49 व 50 के अनुसार, "दो प्रकार 
से मन्त्रि-परिषद्‌ को पद त्याग करने के लिए बाध्य कर सकती है निन्‍्दा के प्रस्ताव 
द्वारा विधि पेचीदा है, किन्तु सरकार के कार्यक्रम अथवा उसकी सामान्य नीति की 
अस्वीकृति सरल विधि है |” 

लेकिन उपर्युक्त प्यवस्था कार्यपालिका अथवा मन्त्रिपरिषद्‌ की स्थिति को अधिक 
'कणजोर नहीं बनाती, क्योंकि (३) निन्‍्दात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत ही तमी हो सकता है जबकि 
राष्ट्रीय समा के 80 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, साथ ही केवल ऐसे ही मतों की गणना की 
जाती है जो उस प्रस्ताव के पक्ष मैं हों, (8) निन्‍्दात्मक प्रस्ताव पास तभी हो सकता है 
जबकि राष्ट्रीय समा के बहुसंख्यक सदस्य उसके पक्ष में हों, और (0) गदि प्रस्ताद 
राष्ट्रीय समा में रद्ठ कर दिया जाए तो उसी अधिवेशन में दूसरा वैसा प्रस्ताव पेश नहीं 
किया जा सकता | इस सारी व्यवस्था का यही अर्थ कि मन्त्रि-परिषद्‌ राष्ट्रीय समा के 
सामने उतने हो विषय रखती है जो वह उससे पारित कराना चाहती है | संविधान की 
एक अन्य व्यवस्था के अनुसार ऐसा विषय पास भी समझ लिया जाता है यदि प्रधानमन्त्री 
के प्रस्तुत करने के 24 घण्टों के भीतर ही उस पर निन्‍्दात््मक प्रस्ताव नहीं रख दिया 
जाता । साथ ही यदि राष्ट्रीय समा मन्जि-परिषद्‌ के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे त्तो 
प्रधानमन्त्री को सीनेट में अपील करने का अधिकार है | 

इस तरह हम देखते हैं कि मन्त्रि-परिषद्‌ के पास राष्ट्रीय समा (पआाणणा 
438७॥0)) कै, नियन्त्रण से दधने के लिए अनेक विकल्प हैं | साथ ही संसद के प्रति 
भन्त्रि-परिषद्‌ का उत्तरदायित्द भी कम हो जाता है क्योंकि मन्त्री और प्रधानमन्त्री 
व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं; होते | 

संसद मंत्रिपरिषद्‌ पर निम्नांकित भार विधियों से नियंत्रण आरोपित कर सकती है... 

() संसद के पत्रों के दौरान विमित्र विधेयकों पर होने दाले विवाद द्वारा संसद 
सदस्य सरकारी नीति व कार्यक्रम के बारे में अपना मत्त प्रगट कर सकते हैं तथा 
झरकारी की आलोचना कर सकते हैं | 

(४) जब विधेयक समिति में पहुँचता है तो समिति के सदस्य विधेयक रो सम्बन्धित 
जानकारी एवं स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए एवं सरकारी अधिकारियों को बुलाने का 
अधिकार रखते हैं | इन समितियों में सभी संसदीय समूहों के सदस्य रहते हैं। 

(00) संसद छानदीन समितियों भी नियुक्त कर रुकती है | 

(४४) सांसद लिखित अथवा भौखिक प्रश्नों द्वारा मन्त्रियों से सूचना प्राप्त कर सकते 
हैं। सामान्य नीति से सम्बन्ध रखने वाले प्रइन सीधे प्रधानमन्त्ी से पूछे जाते हैं । स्थापित 
प्रणाली के अनुसार लिखित प्रश्नों को सरकारी पत्रिका था जर्नल में छापा जाता है और 
अन्त्रियों कौ उनका, उत्तर एक माह के भीतर देना होता है | इन उत्तरों को भी सरकारी 
पत्रिका या जर्नल में छाप दिया जाता है | भौखिक प्रश्नों पर वाद-विवाद हो भी सकता 
है और नहीं भी ३ भौखिक प्रश्नों का उत्तर भन्त्रियों द्वारा प्रति सप्ताह एक नियत दिन 
दिया जाता है | बाद-विवाद बाले प्रश्न प्रश्नकर्त्ता द्वारा ही पूछे जाते हैं और बड़ उस 
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समय आधे घण्टे तक भाषण कर सकता है | मन्त्री के उत्तर देने के बाद अध्यक्ष अन्य 
सदस्यों को पुनः पनद्रह मिनट तक मत प्रकट करने की आज्ञा दे सकता है और मन्त्री 
को भी यह सुविधा है कि यदि वह चाहे त्तो अपना अन्तिम उत्तर दे दे | बिना वाद-विदाद 
बाते प्रश्त सीधे अध्यक्ष या प्रधान (५7८०८८) द्वारा बोले जाते हैं और प्रश्तकर्ता सदस्य 
मन्त्री के उत्तर के बाद पाँच मिनट तक अपना भाषण दे सकता है | 

जसद का प्रधुख कार्य विधामी है । यह विषायी कार्म देखने में प्ञो अत्यन्त विस्तृत 
प्रतीत होता है, लेकिन अनुष्छेद 34 अन्तिम पैराग्राफ के अनुसार राष्ट्रीय-समा को उन्हीं 
सीमित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रह जाता है जिसकी सूची पहले से तैयार 
रहती है । सूची में जिन विषयों कौ धर्चा नहीं है उन पर मन्द्रिन्‍्परिषद्‌ कानून बना 
सकती है । अनुच्छेद 37 और 38 मन्त्रिपरिषद्‌ को प्यापक विधायी सत्तो देकर संसद की 
विधायी क्षमता कौ कम करती है | अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि अपने कार्यक्रेम को 
संचालित करने के लिए मन्न्िपरिषद्‌ साषान्यतः विधि के अन्तर्गत आने वाले विषयों का 
नियमन करने के लिए निश्चित काल के भीतर अध्यादेश जारी करने की अनुमति मौँग 
सकती है। अमुच्छेद 37 मन्त्रिपरिषद्‌ को सत्ताः प्रदान करती है | वढ़ सरकारी आदेशों के 
द्वारा उन मामलों का नियमन कर सकद्ीी है जो विधि कै क्षेत्र से बाहर हैं, यद्यपि इन 
आदेशों पर राज्य परिषद्‌ की स्वीकृति मिलना आवश्यक दै | 

उपर्युक्त घाराओं से स्पष्ट है कि मन्त्रि-परिषद्‌ को व्यवस्था सम्बन्धी काफी अधिकार 
प्राप्त हैं । सरकार की अध्यादेश जारी करने व आदेश निकालने की शक्ति चाड़े बह सीमित 
काल के लिए ही हो, ससद की सत्ता पर पर्यात सीमा लगाती है । यह व्यवस्था निश्चित 
रूप से व्यवस्थापिका की अपैक्षा कार्यपालिका को अधिक सबल बताती है | संविधान के 
अनुच्छेद 34, 35, 36 व 52 के अन्तर्गत ससद को अनेक शक्तियाँ मिली हुईं हैं, जैसे 
सरविधानिक विधियों सहित समस्त विदियों का निर्माण, वित्त का नियन्त्रण, शान्ति संधियों व 
अन्य सधियों एव समझौतों आदि पर स्वीकृत्रि | यदि इन शक्तियों को ससद अपनी 
इच्छानुसार नियन्त्रित्ं व सच्चोलन करने में सक्षम हो तो कार्यपालिका संसद के हाथों की 
'कठपुय्रत्ली बन जाती है| लेकिन सविधाव की घारा 34 का अन्तिम पैरा, धारा 37, 38, 4 
आदि ससद्‌ की शक्तियों को सीमित करके कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि करती है । 
अनुच्छेद 4। व्यवस्था करता है कि दिधि निर्माण के समय सर्द सदस्य द्वारा निजी रूप से 
पेश किया गया विधेयक या सशोधन ससद सदस्य की सत्ता के बाहर हो या सरकार को 
इस्तान्तरित की गई विधायी शक्तियों के प्रतिकूल हो! त्तौ सरकार उसे अविवाहित घोषित 
कर सकती है 4 विज्ीय क्षेत्र में भी यदि सत्द किसी वित्त विधेयक कै बारे में 70 दिन के 
भीतर कोई कि“य नहीं ले पाती तो मन्जरिपरिषद्‌ अध्यादेश द्वारा उच्चको परिदर्तित किया जा 
सकता है | इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि वित्त के मामलों में सविधान नै संसद को 
शक्ति सौंपी है, किन्तु अन्त में यह सत्ता कार्यपालिका कौ दे दी है कि वह संसद की 
धरवाह किए बिना हीं दजट को पारित कर ले। 

दित्त प्रकार सत्तद कौ मन्त्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध निन्‍दा प्रस्ताव, सामान्य नौति कौ 
अस्दीकृति, आलोवनाओं, भ्रश्तों, सूधना प्रक्ष करने के अधिकार प्राप्त हैं उसी प्रकार 
मन्ज्रिपरिषद्‌ को भी, डौरोथी पिकिल्स के अदुसार, ठीत अधिकार प्राप्त हैं-- 


क्ार्वग्ालिका ८ खन्रि-परियद़ 49] 


“(॥) मन्त्रि-परिवद्‌ के सदस्य संत्तद के सदस्य नहीं रह सकते | इस तरह संसद 
कै प्रति अपने उत्तरदायित्व को वे बहुत कम कर लेते हैं। (2) राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय समा 
का विघटन किया जा सकता है (आपात्‌काल को छोड़कर)|(3) तीन प्रकार के विषयों के 
बारे में जनमत-शप्रह या लोक-निर्णय कराया जा सकता है--.-सार्वजनिक अधिकारियों के 
संगठन, समुदाय के साथ समझौते की स्वीकृति और संस्थाओं के कार्य-संचालन को 
प्रमाणित करने वाली सचि की पुष्ठि का अधिकार देना | लोक निर्णय कराने के लिए पहल 
प्रधानमन्त्री करता है और उसकी प्रार्थना पर लोक निर्णय कराने का आदेश राष्ट्रपति जारी 
करता है |" 


भल्त्रिपरिदद्‌ और संसद के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने के पश्चात्‌ इस 
तथ्य में कोई सन्देह्ठ नहीं रहता कि सविधान निर्माताओं की इच्छा संसद 'की अपेक्षा 
मन्त्रिपरिषद्‌ को अधिक सशक्त बनाने की शी ज्ञाकि देश की राजनीतिक व्यवस्था में 
स्थायित्व आ सके । 


प्रधानमन्त्री 
(९ सांश८/ल) 


पंचम गणतन्त्र के प्रधानभपन्त्री की स्थिति के बारे में यही कहना उचित होगा कि 
उसकी सामान्य स्थिति चौथे गणराज्य के प्रघानमन्त्री की अपेक्षा बहुत कमजोर है | अब 
वह मन्त्रि-परिवद्‌ का अध्यक्ष नहीं कहलाता है तथा मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों की 
अध्यक्षता वह कैवल तमी कर सकता है जबकि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में आज्ञा दे । 
प्रतिरक्षा परिषदों और समितियों की अध्यक्षता भी राष्ट्रपति के स्थान पर यदा-कदा कर 
पाता है | किन्तु इतना सब होते हुए भी प्रधानमन्त्री की देश की शासन-व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है | 

संविधान में प्रधानपन्‍्त्री के कार्यों और अधिकारों का विस्तृत विवरण मिलता है । 
घारा 2] के अनुसार प्रधानमन्त्री शासन का मुख्य सचालक है और राष्ट्रपति अपने 
महत्त्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग उसी के माध्यम से करता है । वही राष्ट्रपति का प्रमुख 
परामर्शदाता है और उसी के परामर्श से राष्ट्रपति संकटकाल की चोषणा करने तथा 
राष्ट्रीय समा को भंव करने का निर्णय ले सकता है | समय और आवश्यकतानुसार 
राष्ट्रपति के स्थान पर प्रधानमन्त्री ही राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी परिषदों और समित्तियों की 
अध्यक्षता करता है | प्रघानमन्द्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य मन्त्रियों की 
नियुक्ति की जाती है और उत्ती की मन्त्रणा पर ही उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता 
है । प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र का अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ का पतन है | प्रधानमन्त्री 
मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता “करता है और उसे नेतृत्द प्रदान करता है ] 
राष्ट्रपति द्वारा उसे भन्न्रि-परिदद्‌ का समापतित्द करने का अधिकार दिया जा सकता है 
और प्रायः वह्ड देता भी है | विभिन्न मन्त्रियों के बीच विभागों का वितरण करना और 
उनके कार्यों का निरीक्षण करना भी प्रधानमन्त्री का ही कार्य है। संक्षेप में प्रधानमन्त्री 
भन्त्रिपरिदद्‌ का निर्माता, संचालनकर्ता सथा संहारक है| 
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प्रघानमन्त्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उत्तरदादी होता है | इस दृष्टि से वह राज्य 
की सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक निर्देश दे सकता है | वह विधि-निर्माण भी करता है । 
यद्यपि वह ससद का सदस्य नहीं होता, फिर भी दोनों सदनों में बैठने और बोलने का 
उसे अधिकार होता है | सरकार कै प्रपुख प्रवक्ता के रूप में भी उसकी स्थिति कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है ॥ प्रघानपन्‍्त्री ही ससद की विधियों को कार्यौन्दित कराता है । सविधान 
की ॥3दीं घारा में उल्लिखित कुछ पर्दों को छौड़कर अन्य सैनिक एवं असैनिक 
पदाधिकारियों को वड्ठ नियुक्त करता है | 

यद्यपि प्रधानमन्त्री की शक्तियां विस्तृत हैं, लेकिन कतिपय प्रतिबन्ध और सीमाओं 
के होने के कारण उसका महत्त्व कम हुआ है | सदिघान की घारा 22 उस पर यह 
प्रतिबन्ध लगाती है कि ययावश्यक प्रधानमन्त्री के कार्यों पर मन्त्रियों के प्रति-हस्ताक्षर 
(ए०णाधश 58॥8णए७) की आवश्यकता होगी | इस व्यवस्या के कारण कुछ सीमा तक 
प्रधानमन्त्री की शक्ति पर प्रतिबत्ध लग छाता है, यद्यपि यह प्रतिबन्ध उसके सभी कार्यो 
पर नहीं है ॥ प्रधानमन्त्री पर दूसरी सीमा यह लगाई गई है कि उसे राष्ट्रीय समा के प्रति 
उत्तरदायी बनाया गया है जे उसे ल्याणपत्र देने के लिए डाप्य कर सकती है । तीसरे, 
बहुदलीय व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय समा और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों पर अपना प्रमाव 
स्थापित करना प्रधानमन्त्री के लिए बहुत कठिन होता है | इसके अतिरिक्त प्रघानमन्त्री 
भर सबसे बड़ा नियन्त्रण राष्ट्रपति की शक्तियों का है | घौथे गणतन्त्र पें राष्ट्रपति के सभी 
कार्यों पर प्रधानमन्त्री के हस्ताक्षर आवश्यक थे, लैकिन पथम गणतन्त्र के सविधान मैं 
राष्ट्रपति अनेक कार्य प्रधानमन्त्री कै परामर्श के विना भी कर सकता है ॥ साथ ही 
प्रघानमन्त्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति कौ निर्णायक भूमिका है ॥ 

इस तरह राष्ट्रपति और राष्ट्रीय समा के मध्य प्रधानमत्त्री कौ स्थिति कमजोर हो 
गई है | फ्रैंध राजनीतिक-दार्शनिक एण्ड्रे सिजफ्रापड (4. #व८ $व्ह#00) के इसे 
कथन में विशेष अद्विशयोक्ति नहीं है कि नवीन सदिधान के अन्तर्गत यदि मन्त्रिगण 
राष्ट्रपति के लिपिक (0ाथ्त5) हैं तो प्रधानमन्त्री प्रधान लिपिक (प्रथ्वत (/था0 है ।* 

सारांश में, फ़ान्स के प्रधानमन्द्री की स्थिति एवं भूमिका राष्ट्रपति की दुलना में 
बहुत कमजोर है । ब्रिटिश और भारतीय प्रधानपन्‍्त्री के साथ तो उसकी तुलना करना 
ही अप्रासंगिक है, क्योंकि वर्हाँ उनकी स्थिति वास्तविक शासक की है ॥ दोनों ही देशों 
की राजनीतिक व्यदस्थाएँ प्रधावमन्त्रियों के व्यक्तित्व तथा कार्य-शैली से आच्छादित 
रहती हैं | 
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व्यवस्थापिका : संसद 


(7रढाञश्ज्नशंपार : एथ7शाशा) 





फ्रान्स की व्यवस्थापिका या विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है ॥ 
संसद की उत्पत्ति और विकात्त के पीछे एक लम्बा इतिहास रहा है। देश की राजनीतिक 
व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 


ऐतिहासिक पृष्ठमूमि : चतुर्थ गणतन्त्र तक की स्थिति 
(पछ9तंथन 99%रुए०णात ३ 900४0 पता ए०ए४ ९7 ७९) 

ऋन्स संसद का इतिहास बहुत पुराना और भनोरंजक है | महान क्रांति के बाद 
सन्‌ १797 से फ्रांस में अनेक संवैधानिक प्रयोग और नई-नई व्यवस्था का निरूपण किया 
गया । प्रत्येक नई व्यवस्था में संसद की रूपरेखा में परिवर्तन किए गए हैं। उदाहरणार्थ 
]79 के सविघान में एक सदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई, 795 में डाइरेक्ट्री में 
सर्वप्रथम द्विसदनात्मक संसद की स्थापना कौ गई और नैपोलियन ने सप्राट होने पर 
उसके चार सदन कर दिए | उसके पतन के बाद संसद को पुनः द्विसदनात्मक बना 
दिया यया | 848 के द्वितीय गणतन्त्र में फिर से एक सदनात्मक संसद की व्यवस्था की 
गई और 852 में द्वितीय साप्राज्य के अन्तर्गत संसद को तीन सदनों में बांट दिया 
गया । तृतीय गणतंत्र में बहुत वाद-विवाद के बाद द्विसदनात्मक संसद की स्थापना का 
निर्णय किया गया । प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा (टाआआएण्टा ण॑ ऐ८ए0४८४) और 
द्वितीय सदन को सीनेट कद्दा गया | चतुर्थ गणतन्त्र में कुछ परिवर्तनों के साथ पूर्ववर्ती 
व्यवस्था को ही कायम रखा गया | प्रथम सदन को राष्ट्रीय समा (२७४०७ 65570) 
तथा द्वितीय सदन को गणतंत्र परिषद (0०७० ० २९एए७॥०) संज्ञा दी गई । इस 
तरह से चतुर्थ गणतन्त्र तक फ्रैंच सस॒द का एक सुव्यवस्थित संस्थात तथा प्रक्रियागत 
ठौंचा उमर कर सामने आया] 


पंचम गणतन्त्र में संसद 
(एशाछिएशशा। के एफि रेकुण्ंटो 
पंचम गणतन्त्र में संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक है [ संस्थागत शक्तियों में 
भहत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है | द्वितीय सदन का नाय बदलकर तृत्तीय गणतन्त्र की 
भौति पुनः सीनेट (52020) रख दिया गया है और प्रथम सदन का नाम राष्ट्रीय समा 
(20 #डच्थ्याोफ) ही है । 
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वर्तमान संसद की रचना 
(॥ ८०(0९००फए०5ा४09 ण॑ँ #ैर् यथल्ला।॥.धएऐरघआणर) 

संविधान की धारा 24 के अनुत्तार फ्रांस की संसद के दोनों सदन निष्मलिखित हैं. 

. राष्ट्रीय समा (380७३ 8&5८४०५) 2. सीनेट ($८००) 

राष्ट्रीय सभा फ़रान्स की ससद का निम्न और लोकप्रिय सदन है | पचम गणतत्त्र में 
इसकी कुल सदस्य संख्या 465 निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्प 
संख्या 577 है । नवीन संविधान की घारा 24 के अनुसार इसके सदस्यों (0कुण:छे 
का निर्वाचन व्यापक, प्रत्यक्ष, समान और गुप्त मतायिकार के आधार पर होता है । सभी 
वयस्क बागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है | सम्पूर्ण दैश को समान 
577 निर्दाचन क्षेत्रों में विमाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि 
निर्वाचित होता है। 

द्वितीय सदन अर्थात्‌ सीनेद में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को प्रतिनिधित्व 
दिया गया है । इसकी सदस्य सख्या शाट्ट्रीय समा के सदस्यों की कुल संख्या के एक 
तिहाई से कम और आधे से अधिक नहीं हो सकती है ॥ सदस्यों का निर्दाचन व्यापक 
अप्रत्यक्ष मताधिकार (॥४ध६७॥ 700700 5० 0८०६०) के आधार पर होता है। फ्रान्स 
के प्रादेशिक विमागों ([द्याप्रेणमंश एता७) तक प्रवासी नागरिकों का प्रतिनिधित्व इसी 
सदन में होता है । 
कार्यकाल 

वर्तमान सदिघान के अन्तर्गत श्ट्रीय समा का कायकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इस 
अवधि से पूर्व भी इसका प्रधानमन्त्री और संसद के दोनों सदरनों के समापतियों की 
मन्द्रणा से राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है | इसके भंग करने पें राष्ट्रपति का 
प्रमुख हाथ शोता है ; प्रधानमन्द्री और सदनों के समापतियों को केवल परामर्श देने का 
अधिकार है। राष्ट्रीय समा के विघदित होने के कप से कम 20 दिन बाद या अधिक से 
अधिक 40 दिन बाद प्राप्त इसका पुनर्निदांचन होना आवश्यक है | पुनर्तिदाचन के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्दर सदन का पुद्ः दिघदन नहीं किया जा सकता है| 

सीनेट एक स्थाई सदन है | इसके सदस्य 9 दर्ष के लिए निर्वाधित किए जाते हैं 
और प्रति तीसरे वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्प अवकाश प्राप्त करते हैं ॥ इस सदन का 
विघटन नहीं हो सकता ! इसकी डैठकें राष्ट्रीय समा के साथ होती हैं। बैठकें सार्वजनिक 
और झुप्त दोनों प्रकार की होती हैं । 


राष्ट्रीय सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुने जाते 
हैं। सीनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक इकाइयों और विदेशी फ्रैंच लोगों द्वारा 
चुने जाते हैं। साविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अत्येक सदन का चुनाव 
कब हो, उनमें कितने सदस्य हों, उनको कितना देतन मिले और सदस्यता के लिए 
अपेक्षित योग्यताएँ क्या हों ? साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि रिक्त स्थान के 
लिए घुनाव कैसे हों एवं उप चुनावों की पद्धति क्‍या हो ? 
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वर्तमान में फ्रान्स की राष्ट्रीय समा के 577 प्रतिनिधियों का घुनाव करने के लिए 
"दो बार मतदान के साथ एक सदस्यीय” पद्धति का प्रयोग होता है | इसके अनुसार 
प्रथम मतदान में वह उम्मीदवार विजयी घोषित होता है जिसे कम से कम डाले हुए मतों 
बव 50 प्रतिशत +। मत मिले और एक सप्ताह बाद होने वाले मतदान में जिसे कुल 
मतदाताओं की संख्या का 44 अथवा सबसे अधिक भत मिलें, दद्द उम्मीदवार विजयी 
होता है । निर्वाचन हेतु सम्पूर्ण फ्रान्स को 577 क्षेत्रों में बौँटा जाता है । मतदान पूर्णतः 
गुप्त रीति से होता है । यह दो गुप्त मतदान प्रणाली इसीलिए बनाई गई हैं कि उससे 
वामर्पथी दलों की सफलता की संमावना घटे | अगर पहले मतदान मैं कोई उम्मीदवार 
पूर्ण बहुमत पाने में असफल रहा हो तो दूसरे भत्तदान में दूसरे दल मिलकर उसे हटाने 
के लिए एक हो सकते हैं | इसी आधार पर पांचवें गणतन्त्र के प्रथम चुनाव में 
साम्यदादियों की पराजय हुई । राष्ट्रीय सभा के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 23 
चर्ष होना आवश्यक है | चुनाव 5 वर्ष की अदधि के लिए होता है | च्यवस्थापिका के 
द्वितीय सदन सीनेट, के चुनाव के बड़े में संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
सीनेटरों का घुनाव सर्वव्यापी मताधिकार चुनाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा । सीनेट के 
लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी घाहिए । सीने का घुनाव 9 वर्ष की 
अवधि के लिए होता है और प्रति 3 दर्ष में /3 सदस्य घुने जाते हैं ॥ इस तरह सीनेट 
भारत की राज्य सभा के समान एक स्थाई निकाय है । सिफ अन्तर यह है कि राज्य 
सभा का घुनाव केवल 6 वर्ष के लिए होता है । रीनेट के सदस्यों की संख्या 230 है। 

सदस्यों के अधिकार 
(क््ला७ ज॑ काल) 

संसद के सदस्यों को अनेक विशेषाधिकार तथा उन्पुक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद में 
प्रकट किए गए विचारों के आधार पर न तो किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जा 
सकता है, न रोका जा सकता है और न ही उस पर मुकदमा चलाग्रा जा सकता है | 
किसी भी सदन के सदस्य को बिना सदन की अनुमति के बन्दी नहीं बनाया जा सकता | 
जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय किसी सदस्य को राष्ट्रीय 
सभा की कार्यकारिणी से अनुमति लेकर ही मिरफ्तार किया जा सकता है और यदि स्रमा 
चाहे तो गिरफ्तार किये जाने पर भी संसद सदस्य छूट सकता है ॥ 
अधिवेशन 

फ्रांसीसी सदन की आमदौर से दर्ष में दो बैठकें होती हैं | संसद का प्रथम 
अधिवेशन अक्तूबर के पहले मंगलवार से आरम्म होकर दिसम्दर के तीसरे शुक्रवार तक 
चलठा है| संसद का द्वितीय अधिवेशन अप्रैल के अन्तिप रंगलवार से लगमण 3 माह हक 
चलता है | द्वितीय अधिवेशन या तो प्रधानमन्त्री के अनुरौध पर या राष्ट्रीय समा के बहुमत 
के निर्णय पर बुलाया.जाता है । असाधारण अधिवेशनों का उद्घाटन और समापन राष्ट्रपति 
के द्वारा किया जाता है | राष्ट्रीय समा के द्वारा निमन्त्रित अधिवेशन 2 दिन से अधिक भरहीं 
चल सकता और यदि कार्यक्रम पहले ही समात्त हो जाता है तो अधिवेशन का भी उसी 
समय समापन हो जाता है। प्रधानमन्त्री धाहै तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी अधिवेशन 
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की अवधि मा सकता है, लेकिन ऐस्ड वह १2 दिन समाप्त होने के पदले ही कर सकता 
है । संसद के दोनों सदन गुप्त अधिवेशन भी कर सकते हैं, यदि प्रधानमन्त्री ऐसी इच्छा 
प्रकट करें अथवा सत्तद के 0 सदस्य इस पक्ष में अपनी राय दे दें | 
सदनों के प्रधान या समापति 
धा€ शत्धझठ०ाई ण॑ (6 ह००5९5) 
दूसरे देशों के निम्त सदनों की भौंति फ्रान्‍्स की राष्ट्रीय समा का भी एक समापति 
(6 श८४क्‍०7७ होता है । सविधान की धारा 32 के अनुसार राष्ट्रीय सभा का प्रधान या 
समापति उसके प्रथम सत्र की पहली ही बैठक में चुना जाता है | घुनाव गुप्त मतदान 
द्वारा होता है । पहले और दूसरे मतदान में सदन के कुछ सदस्यों का पूर्ण बहुमत 
आवश्यक है, परन्तु तीसरे मतदान में केवल सापेक्ष बहुमत ही पर्याप्त है। राष्ट्रीय सभा के 
प्रधान या समापति कौ भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है | उसके प्रमुख कार्य हैं--सदर्स्पों को 
बुलाने की अनुमति देना, सदन के नियमों का पालन करना, किसी प्रश्न पर मतदान 
लेगा, सदन में शान्ति और व्यदस्था बनाए, सदन में अनुशासन की व्यवस्था करना 
आदि । सभापति के कुछ परामर्शदाद्री कार्य भी हैं। देश में सकटकालीन घोषणा करने 
से पूर्व और राष्ट्रीय समा को विघटित करने से पूर्व समापति राष्ट्रपति से मन्त्रणा या 
परामर्श करता है | 
राष्ट्रीय समा के समापति के कार्यों और उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे 

अमेरिकन प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष के निकट रखा जा सकता है | ब्रिटिश लोकसंदन के 
अध्यक्ष से उसकी दो समानताएँ हैं-.प्रथम समानता यह है कि द्वलीय होते हुए भी राष्ट्रीय 
समा का समापति अपने कार्यों के सम्पादन में निष्पक्ष होने की घेष्टा करता है | परम्परा 
के अनुसार अधिकाशतः वह्ठ केवल बाद-विवाद में भी भाग नहीं लेता, बल्कि कभी-कमी 
मतदान में भी भाग नहीं लेता | दूसरी समानता यह है कि ब्रिटन के समान फ्रान्स में भी 
“एक बार अध्यक्ष, सदैव के लिए अध्यक्ष" (000० 3 57८४४, ४४३१5 ७ 5०४८५) की 
परम्परा का बहुत कुछ पालन किया जाता ढै | यदि समापति पद के लिए कोई योग्य 
व्यक्ति मिल जाता है तो उस पद पर उस व्यक्ति का बार-दार निर्वाचन हो; सकता है, 
चाहे उसे प्रथम बार निर्वाचित करने वाला गुट अस्तित्व में हो या न हो या दिघटित हो 
गया हो । परन्तु फिर भी. ब्रिटिश स्पीकर से अधिक उसकी समानता अमेरिकन प्रतिनिधि 
समा के अध्यक्ष से है | ब्रिटिश लोकसदन का अध्यक्ष पूर्णतः विर्दलीय होकर कार्य करता 
है. और सक्रिय राजनीति से एकदम दूर रहता है, जबकि अमेरिकन प्रतिनिधि समा का 
अध्यक्ष निर्दधिन के बाद भी दल का सदस्य बना रहता है और सक्रिय राजनीति में सदन 
के वाद-दिदाद में और मतदान में खुलकर भाग लेता है और खुलकर अपने दल का 
पक्षपात्‌ और उसके हितों की रक्षा करता है ६ फ्रान्द की राष्ट्रीय सभा का समापति भी 
अपने नवचित के बाद दल से सम्बन्ध बनाए रखता है और सदन में तथा सदन के बाहर 
राजनीति में सक्रिय भाग लेता है | वर्तमान पचम गणतंत्र में शन्त्रिणण ससद सदस्य नहीं 
हैं, अतः ससद में उनकी अनुपस्थिति में जो राजनीतिक शून्थता उत्पन्न द्वोती है उसकी 
चूर्ति सदरनों के समापति ही करते हैं ॥ अतः यदि राष्ट्रीय समा का समापति अनिवार्य रूप 
से दलगत राजनीति में भाग लेने लगे तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी । 
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सीनेट का सर्वोच्च पदाधिकारी सदन का समापति (8 छ्डा0था) होता है | 
संविधान की घारा 2 के अन्तर्गत ही सीनेद के प्रधान या समापति का चुनाव प्रत्येक 3 
वर्ष बाद होता है, जबकि उसके एक-तिहाई सदस्य चुनकर आते हैं । राष्ट्रीय सबा के 
सबापति की भौँति वह भी सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधि-निर्माण के कार्य 
को सुचारु रूप से सचालित करता है और सदन में अनुशासन तथा शांति बनाए रखता 
है। नवीन संविधान के अन्तर्गत उसे दो प्रमुख शक्तियों दी गई हैं, जो कि पूर्दवर्ती शासन 
व्यवस्था में उसे प्राप्त नहीं थीं। उसे यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी कारणवश 
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वह अस्थाई रूप से फ्रान्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्य 
करेगा और संविधान की वरार्वी और 2वीं धाराओं में वर्णित शक्तियों को छोड़कर शेष 
समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी होगा | उसकी दूसरी प्रमुख शक्ति यह है 
कि सीनेट का समापति राष्ट्रपति का एक प्रमुख परामर्शदाता है | राष्ट्रीय समा को विघटित 
करने के लिए और संकटकालीन घोषणा से पूर्व वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इस 
प्रकार सीनेट के समापतति पद में शक्ति और मर्यादा दोनों कः अधिवास है। 


संसद के कार्य और शक्तियाँ 
(6 एकल 90 एऐएफलाणाड त॑ ए९ एच्लातशाशा) 

यद्यपि नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत भी संसद को वही कार्य करने पड़ते हैं जो वह 
तृतीय एवं चतुर्थ गणराज्यों में करती थी तथापि अब उसकी शक्तियाँ एक बड़ी सीमा तक 
'मर्यादित व सीमित कर दी गई हैं। 

संविधान के पाँचवें अध्याय में अनुच्छेद 34 में संसद और सरकार कै मध्य सम्बन्धो 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विधियों “का निर्माण संसद करेगी | युद्ध और 
सैनिक शासन की घोषणा करना भी उसका ही कार्य है। सविधान में संसद के त्ीन 
प्रमुख कार्य गिनाए गए हैं--.. 

(१) संविघानिक विधियों सहित समस्त विधियों का निर्माण (धारा 34); 

(2) युद्ध और सैनिक शासन की घोषणा करना (घारा 35 व 36); 

(3) वित्त का नियन्त्रण (घारा 34 व 39).-..संविधान में यह व्यवस्था है कि वित्तीय 
विधेयक राष्ट्रीय समा में ही प्रारम्भ या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। 

संविधान के अनुच्छेद 34 ने जिन विषयों पर संसद को कानूम निर्माण करने 
की शक्तियों प्रदान की गई हैं; दे हैं--“नागरिकों के नागरिक अधिकार व मौलिक 
उवतन्त्रताएँ, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के हित में नागरिकों से की गई अपेक्षाएँ एवं उनकी 
सम्पत्ति, व्यक्तियों की जातीयता, स्तर एवं वैधानिक क्षमता, वैवाहिक विधियाँ, - 
उत्तराधिकार एवं भेंट, नागरिकों द्वारा किए जाने वाले अपराध एवं विधियों का 
उल्लंधन, सब" प्रकार के करों का आरोपण, मात्रा व उनकी संग्रह पद्धति, मुद्रा 
व्यवस्था, विमिन्न सार्वजनिक-निगमात्मक संस्थाओं का निर्माण, संसद और स्थानीय 
समाओं के लिए निर्वाचन व्यवस्थाएँ, उद्योगों एवं दूसरे कार्यों का राष्ट्रीयकरण, स्थानीय 
संस्थाओं का प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का संगठन, राज्य के नागरिकों व सैनिक . 
अधिकारियों को दिए जाने वाले मौलिक आश्वासन, शिक्षा, सम्पत्ति सम्बन्धी नियम व 
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उत्तरदायित्व, नागरिक व व्यावसायिक उत्तरदायित्व, श्रम एवं श्रमिक संघ सम्बन्धी 
विधियाँ, सामाजिक सुरक्षा आदि [” 

एक अन्य सैधानिक विपि द्वारा संसद को ग्रह अधिकार प्राप्त हैं कि निर्धारित 
अर्यादाओं में रहते हुए वषह्ट वित्तीय कानूनों का निर्माण कर राज्य के राजस्व और व्यय के 
बारे में निर्णय कर सकती है | उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि राज्य कै आर्थिक 
व सामाजिक उद्देश्यों के दिषयोँ पर कानून बना सके | 

सदिधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार शान्ति सद्धियाँ, व्यापारिक सपियाँ, 
अन्तर्राट्रीय संगठनों से सम्बन्धित सचियोँ व समझौते एवं अन्य प्रकार की सपियाँ उस 
समय तक लागू नहीं हो सकती जब तक संसद उन पर अपनी स्वीकृति न दे दे | इस 
अनुच्छेद के द्वारा संसद को वैदेशिक सम्दत्थों पर नियन्त्रण करने की शक्ति मिल गई 
है | फ्रास की संसद में भारत और द्विटेन की भौति, प्रश्नोत्तकाल की कोई व्यवस्था नहीं 
है । “प्रति सप्ताह एक निश्थित अवधि के अतिरिक्त जिसमें मन्द्रियों से प्रश्न पूछे जा 
सकते हैं, ससद का कार्यक्षेत्र केवल विधि निर्माण तक ही सीमति है |“ 

संराद की शक्तियों को सीमित करने वाले अनुष्छेद--उपर्युक्त अध्ययन से तो 
यही प्रतीत होता है कि फ्रान्स की संसद की विपायी क्षमता का क्षेत्र बड़ा ष्यापक है | 
किन्तु सविधान के अनेक उपबन्ध संसद की शक्तियों को सीमित करते हैं, जिन्हें 
निम्तानुसार रखा जा सकता है-- 

(0) अनुष्छेद 34 का अन्तिम पैराग्राफ सरकार को यह सत्ता प्रदाव करता है कि 
अधिनिबम (२८ह70७४00४) जारी करके संसद द्वारा निर्धित विधियों को विस्तृत तथा 
सशोधित कर सकती है, किन्तु उसे ऐसे मामलों में राज्य-परिषद्‌ का परामर्श अनिवार्य 
रूप से लेना होगा । 

(2) सुविधान के अनुच्छेद 37 व 58 सरकार को व्यापक दिधापी रूत्ता प्रदान 
करते हैं और इस मौंति इस क्षेत्र में संसद की शमता को कम करते हैं। अनुष्छेद 38 के 

अनुसार, “किसी विशेष समय पर, और किसी विशेष समय के लिए अपने कार्यक्रम को 
उन अध्यादेशों क्या आह्ञप्तियों द्वारा कार्यानदित करने के लिए सरकार संसद से मौंग कर 
सकती है, जो साधारणव: विधि क्षेत्र के अन्तर्गत ही सम्मिलित हैं | ऐसी आज्ञप्तियों के 
आलेख मन्क्ियों की सभाओं में राज्य-परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌ तैयार किए 
जादेंगे । उनके प्रकाशित होते ही वे लागू हो जावेंगे | लेकिन उनकी अनुमति देने दाले 
विनियम द्वारा निर्धारित अदघि के अन्दर-अन्दर उसकी स्वीकृति के लिए विषेदक संसद 
में प्रस्तुत न किए जाने पर वे अमान्य हो जादेंगे ॥ उपर्युक्त अवधि कौ समाप्ति के पश्चात्‌ 
उन आज्ञप्तियों को विधि द्वारा केवल उन्हीं विषयों में संशोधित किया जा सकता है जो 
विधि-नषेत्र में सम्मिलित हैं ।” यह व्यवस्था विधायिका कौ अपेद्ा कार्यपालिका को अधिक 
सबल इनाती है। 

(3) घारा 39 के अनुसार, “प्रधात्र भन्‍्त्री तथा ससद सदस्यों को विधि का सूत्रपात 
करने का अधिकार है, किन्तु राज्य-परिषद्‌ के परामर्श करने के बाद सरकारी विधेयकों 
'पर भन्ज्िमण्डल की समाओं में विदार किया जाएगा और इसके बाद ही उन्हें फिर 
राष्ट्र-परिषद्‌ या सीनेट के सचिवालय के पास भेजा जा सकेगा।” 
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(4) घादय 40 यह व्यवस्था करती है कि, “संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए विधेयक 

या संशोधन ऐसी स्थिति में असाम्य होंगे जब वे राष्ट्र के आर्थिक साधनों को कप करें या 
सार्दजनिक व्यय को बढावें ।”* 


(5) संसद की विधायी सत्ता पर अन्य प्रतिबन्ध लगाते हुए अनुच्छेद 4 में कहा 
गया है कि, “यदि विधि-निर्माण के दौरान में यह ज्ञात हो जाए कि किसी सदस्प द्वारा 
निजी हैसियत में पेश किया गया कोई विधेयक या किसी विधेयक के बारे में कोई 
संशोधन, संसद की सत्ता के बाहर है या वह सरकार को हस्तान्तरित की गई दिघायी 
शक्तियों के प्रतिकूल है तो सरकार उसे अविहित घोषित कर सकी है | यदि इस प्रश्त 
पर सरकार व समा या सीनेट के समापत्ति के मध्य मतमेद पैदा हो जाए तो कोई भी पक्ष 
संवैधानिक परिषद्‌ से पंच-निर्णय करने की प्रार्थना कर सकता है ॥” 

(6) संविधान की घारा 48 के अनुसार, “रारकार द्वारा प्रस्तुत या स्वीकृति प्रक्त 
विधेयकों को सदनों की कार्य सूचियों में सरकार की इच्छानुसार प्राथमिकता दी 
जावेगी |" 

(7) वित्तीय क्षेत्र में भी संदिघान संसद की शक्तियों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगावे 
हुए सरकार की स्थिति को सुदृढ बनाती है | वित्तीय विधेयक के दारे में “यदि संसद 70 
दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं ले पादी तो अध्यादेश के द्वारा उसको प्रवर्तित किया जा 
सकता है [० इस ध्यदस्था का स्पष्ट अर्थ यही है कि, “अन्त में सरकार को यह सत्ता दे 
दी गई है कि वह संसद की परिवाह किए दिना ही बजट को पारित कर ले ॥” 


नवीन संविधान के अन्चर्गत किसी भी नई सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं 
है कि वह प्रारम्म में ही शद्टरीय समा का विश्वास प्राप्त करे | संदिधान केवल यही 
व्यवस्था करता है कि नई सरकार को राष्ट्रीय समा के समक्ष अपनी नीतियों की 
घोषणा कर देनी चाहिए ) यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ठाव प्रस्तुत किया 
जाता हो (क्योंकि सरकार को केदल अविश्वास-प्रस्ताद द्वारा ही हराया जा सकता है) 
तो यह जरूरी है कि उस पर राष्ट्रीय समा के कम से कम /0 सदस्यों के हस्ताक्षर 
हों द प्रस्ताव के पारित होने के लिए पूरे सदन का पूर्ण बहुमत मिले । अविश्वास 
प्रस्ताव पर मत लेने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रस्ताव प्रस्तुत होने के डाद कम से 
'कम 48 घंटे बीत चुके हों | मतदान का यह सम्पूर्ण प्रबन्ध इस भाँति होता है कि 
सरकार के विरोधी सदस्य खुलकर सामने आ जाते हैं क्‍योंकि उनके लिए यह 
आवश्यक है कि वे खुले रूप में मतदान करें | ज्ञटत्थ या भौन रहने वाले सदस्यों को 
सरकार समर्थक सदस्य मान लिया जाता है | 

संदिघान के द्वारा बनाई गई उपर्युक्त व्यवस्थाओं का स्पष्ट अर्थ संसद के मुकाबले 
में कार्यपालिका या मन्त्रिपरिषद्‌ को अधिक शक्ति सम्पन्न बनाना है | इस बारे में 
डालोचकों का यह तर्क है कि “958 के संदिधान निर्माताओं ने मन्त्रि-परिषद्‌ को 
स्थायित्व प्रदान करने के लिए संसदात्मक लोकतन्त्र की हत्या कर दी है, उन्होंने पानी 
के साथ दच्चों को भी टद से बाहर फेंक दिया है“ 
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दोनों सदनों में सम्बन्ध 
(रिलाञभात्यक्माए छशचछशता एजोा टोआएतओ 

फऋ्रान्स में ससद के दोनों सदनों के कार्यों और अधिकारों थें सदैव परिवर्तन होता 
रहा है, विशेषकर द्वितीय सदन के सम्बन्ध में | जहाँ तृतीय गणतन्त्र में दोनों सदनों कै 
अधिकार लगमग समान थे, वहाँ घतुर्थ गणतन्त्र में द्वितीय सदन के कार्यों और अधिकारों 
में आमूल परिवर्तन किये गये और उसे विश्व का संबसे कमजोर द्वितीय सदन बना दिया 
गया सेकिन पचम गणतन्त्र में द्वितीय सदन अर्थात्‌ सीनेट को नथा स्वरूप प्रदान किया 
गया है। लृतीय गणतम्त्र की भाँति, वर्तमान सविधान मैं दोनों सदनों को लगगग समान 
स्तर का बना दिया गया है॥ द्वितीय सदन को पुनः पर्याप्त शक्तियाँ देकर उसके प्रमाव 
और शक्ति में अमिवृद्धि की गई है | युद्ध की घोषणा, शान्ति की स्थापता और सन्धि या 
समझौता करने भें दोनों सदनों कै समाव अधिकार हैं | राष्ट्रपति के निर्दाचन और उस पर 
महामियोग के सम्बन्ध में भी दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं | लेकिन 
मन्त्रिमण्डल केदल राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं | इसी प्रकार 
विधेयक के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय समा को निर्णायक अधिकार दिए गए हैं, सीनेट इस 
क्षेत्र में उसके समकक्ष नहीं है ॥ पुनश्च , वित्त विधेयक केवल राष्ट्रीय समा में ही प्रस्तुत 
किया ज्वा सकता है, लेकिन सीनेट को उन पर विचार-दिमर्श करने और संशोधन करने 
का अधिकार है| सीनेट को उस पर 5 दिन के भीतर अपना निर्भय दे देना होता है | 
आगिक विधियों (079॥४८ [.3७७) को भी सर्वप्रथम राष्ट्रीय समा में ही प्रस्तुत किया जा 
सकता है । साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं | दोनों सदनों 
में उन पर विचार होता है, परन्तु भतमेद की स्थिति में राष्ट्रीय समा की स्थिति सर्वोच्च 
रहती है | दोनों सदनों के बौच मतभेद के कारण उपस्थित हुए गतिरौघ को दूर करने के 
लिए प्रधान मन्‍्त्री दोनों सदरनों की एक सयुक्त समिति की बैठक बुलाता है जिसमें दोनों 
'का समान प्रतिनिधित्व रहता है ॥ इस संयुक्त समिति द्वारा विधेधक का जो रूप निर्णित 
किया जाता है, उसी रूप में उस विधेयक को सरकार दोनों सदनों में अनुमोदन के लिए 
पुन प्रस्तुत करती है। यदि फिर भी दोनों सदनों में मतमेद रहे तौ सरकार उस दिवैयक 
कै दोनों सदनों के एक और वाचन के बाद राष्ट्रीय समा को उत्त विधेयक पर अन्तिम 
निर्णय करने का अधिकार देती है । इस प्रकार अन्ततः राष्ट्रीय सभा की स्थिति सीनेट से 
श्रेष्ठ मानी जाती है| 
विषादी प्रक्रिया (.2छंध४४९६ ए700०4५९) 

विघायी भ्रक्रिया में सबसे पहले विघेयक के प्रस्तुतीकरण की स्थिति होती है | 
प्रघान भन्‍्त्री और ससद के सदस्यों को विधि-निर्माण में पहल करने का अधिकार है। 
सरकारी विधेयकीं (60#थगाग्रथ्ा। 95) पर पहले मंत्रि-परिषद्‌ में विचार होता है और 
उन्हें ससद के किसी भी सदन के सचिवालय में जमा करा दिया जाता है, लेकिन वित्त 
विधेयकों को राष्ट्रीय समा में ही आरम्म किया जा सकता है | वरिज़ी सदस्यों के विधेयक 
(४४४ १/५३०००"४ 80७) नियमानुसार नहीं भानै जाते यदि उनके द्वारा आय में कमी 
और च्यय में वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त यदि विघायी-प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रतीत हो 
कि निजी सदस्य का विधेयक अथवा सशोधन कानून की सीमा से बाहर है या धारा 38 
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के अन्तर्गत सौंपी गई सत्ता के विरुद्ध है तो सरकार घोषित कर सकती है और गह 
विधेयक पेश नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि इस प्रश्न पर सरकार और सम्बन्धित 
सदन के प्रधान के मध्य मतमेद हो तो इस प्रश्न को, किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर 
संवैधानिक परिषद्‌ (20रीएप०णा/ (एणा्ी) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था 
है जिस पर उसे 8 दिन के भीतर अपना निर्णय दे देना होता है 

विधेयक को पेश किए जाने के बाद उसे सदन की किसी भी एक नियमित अथदा 
स्थाई समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है | सरकार या सदन की प्रार्थना पर विधेयक 
को किसी त्दर्थ समिति (8000० (७७०॥॥९०) के सुपुर्द भी किया जा सकता है | 


कुछ महत्त्वपूर्ण समितियों की भी व्यवस्था है--सास्कृतिक, पारिवारिक और 
सामाजिक मामलों की समिति, बैदेशिक मामलों की समिति, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सशस्त्र 
सेनाओं की समिति, वित्त और अर्थ-व्यवस्था तथा आर्थिक नियोजन की सपिति, संविधान, 
विधि-निर्माण और सामान्य प्रशासन की समिति, उत्पादन और व्यापार समिति ॥ सरकार 
विधेयक पर समिति की रिपोर्ट आ जाने पर सदन में विचार मत्री द्वारा की जाने वाली 
घोषणा के बाद होता है | विधेयक का संचालन मंत्री स्वयं करता है और वह उससें 
सशोधन भी प्रस्तावित कर सकता है | सदन में पहले विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर 
बाद-विवाद होता है | तत्पश्चात्‌ सदन विधेयक की एक-एक धारा पर मतदान करत्ता है 
और अन्त में उसके संशोधित रूप में सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान होता है । एक सदन में 
पास होने के बाद विधेयरू दूसरे सदन मे अर्थात्‌ सीनैट से राष्ट्रीय समा में या राष्ट्रीय 
समा से सीनेट में जाता है, जहाँ उस पर समान प्रक्रिया के अनुसार विचार होता है । 
दोनों सदनों द्वारा एक ही रूप में पारित किए जाने पर विधेयक को राष्ट्रपति लागू 
(शणरणड्॥०) करता है और वह कानून का स्वरूप घारण कर लेता है ] 

यदि किसी सरकार अथवा संसदीय अर्थात्‌ निजी सदस्य के विधेयक पर दोनों 
सदर्नों में मतमेद हो तो उसे दूर करने के लिए सविधान की घारा 45 के अन्तर्गत 
व्यवस्था की गई है | दोनों सदनों में मतभेद के परिमामस्वरूप जब कोई विधेयक 
प्रत्येक सदन में दो वाचन होने के बाद भी पास नहीं हो पाता अथवा यदि किसी 
विधेयक के विषय को सरकार प्रथम वाचन के बाद ही “अविलम्ब कार्रवाही बाला” 
अर्थात्‌ “आवश्यक है” (ए920 घोषित कर देती है, तो प्रधान मन्त्री को अधिकार है 
कि वह दोनों सदनों के बराबर सदस्यों की एक संयुक्त समिति की बैठक आयोजित 
करें, जिसका कार्य वाद-विदाद होने चाले शेष मामलों पर नए रूप का प्रस्ताव रखना 
होता है [ संयुक्त समिति द्वारा विधेयक का जो रूप तैयार किया जाता है उसे 
सरकार दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत करती है | उसके बारे में 
सरकार द्वारा समिति से कहे बिना कोई संशोघन पेश नहीं किया जा सकता । यदि 
संयुवत्त समिति सहमति पर, आधारित रूप स्वीकार न कर सके तो सरकार उस पर 
राष्ट्रीय समा और सीनेट द्वारा एक नया वाचन होने के बाद राष्ट्रीय समा को उस पर 
अन्तिम निर्णय करने के लिए कह सकती है ॥ इस प्रकार दिधि निर्माण के मामलों में 
राष्ट्रीय समा ही अन्तिम अधिकार रखती है | 
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वाद-विवाद के दौर्यन मत्रियों और समितियों के अध्यक्षों को किसी भी समय 
हस्तक्षेप करने का अधिकार है | मत्रिषण वाद विवाद के समय उपस्थित रह सकते हैं 
और किसी भी सदन में भाषण कर सकते हैं । 

उन कानूनों को जिन्हें सविधान द्वारा आगिक कानून (00श॥2८ [45) का साम 
दिया है, घारा 46 के अनुसार इन दशाओं के अन्तर्गत पारित एवं संशौधित किए जाने की 
व्यवस्था है--सरकारी अथवा ससदीय विधेयक को, जिस सदन में वह पेश किया गयां हो 
'उस सदन द्वारा विधार एवं मददान के लिए, उसके पेश करने के केदल 5 दिन के बाद 
लाया जाएगा। उसके सम्बन्ध मैं अन्य विधेयकों जैसी प्रक्रिया का ही पालन होगा, सैकिन 
दोनों सदनों में मतमेद होने की स्थिति में राष्ट्रीय समा उसके अन्तिम वाचन मैं अपने सदस्यों 
के पूर्ण बहुमत से उसे स्वीकार करैगी। सीनेट के सम्बन्ध में भी आगिक कानून दोनों सदनों 
द्वारा इसी प्रकार पास किए छाएँगे | ऐसे कामूनों को उसकी स्ैधानिकता पर सरवैधानिक 
परिषद्‌ द्वारा घौषणा किए जाने के बाद ही लागू (शणाए826) किया जाएगा । 

वित्त विधेषक अथवा बजट के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि उसके प्रारूप राष्ट्रीय 
सभा के सम्युख अक्तूबर कै प्रथम मंगलदार दक अवश्य पहुँच जाना चाहिए | उसके 
तुरन्त बाद उसे समिति कौ मेज दिया जाता है, लेकिन सदन में उस पर 5 दिन बाद 
ही बाद-विदाद शुरू हो सकता है | इस व्यवस्था का लाम यह है कि संसद के सदस्यों 
को श्रजट का अध्ययन करने के लिए दो सप्ताह का समय मिल णाता है | संविधान की 
पारा 47 के अनुसार यह व्यवस्या है कि वित्त विधेयकों को आगिक कानूनों के लिए 
विहित दशाओं के अन्तर्गत पेश किया जाएगा | यदि राष्ट्रीय सभा विधेयक के प्रस्तुत किए 
जाने के 40 दिन के भीतर उस पर प्रथम बाघन में निर्णय करने में असफल रहे, तो 
जरकीर उसे सीनेट में प्रस्तुत करेगी और सीनेट को उस पर” 5 दिन कै भीतर निर्णय 
देना होगा | इसके बाद विधेयक के सम्बन्ध में धारा 45 में दी गईं प्रक्रिया अर्थात्‌ ऊपर 
वर्णित साधारण प्रक्रिया के अनुसार कार्रदाईं की जाएगी 4 मदि विधेयक पर ससद 
70 दिन के भीतर भी कोई निर्णय नहीं कर पाए तो विधेयक 'को अध्यादेश द्वारा लागू 
किया जा सकता है| 

यदि किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट वित्तीय वर्ष के आरमभ्म होने से पूर्व 
लागू न हो सके तो सरकार ससद से अविलम्ब यह प्रार्थना करेभी कि उसे कर एकत्रित 
करने का अधिकार दिया जाए, और सरकार स्वीकृत ध्यय करने के लिए आज्ञतति द्वारा 
कोष उपलब्ध कर सकेगी । जिन दिनों संसद का अधिवेशन न हो रद्दा हो, इस सम्बन्ध में 
दी गईं सब सीमाओं को निलम्ित रखा जाएगा । यह व्यवस्था: है कि आडिट कार्यालय 
ससद और सरकार कौ वित्तीय कानूनों के कार्यान्वित रूप की देख-रेख करने में 
सहायता देगा | 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बड़ कड्ठा जा सकता है कि फ़ान्स में एक 
सुध्यवस्थित विधायी प्रक्रिया है 


न्यायपालिका 
(९ उषतालंडए१) 





फ्रान्स में न्यायपालिका की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सुव्यवस्थित स्वरूप रहा 
है | अत. फ्रान्स की न्यायपालिका के विकास-क्रम को जानना आवश्यक बन जाता है। 
साथ ही इसका देश की न्‍्यायिक-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 


न्यायपालिका की ऐतिहासिक पृष्ठमूमि 

(प्ताझण्पंट्आ ए4७८६१7०७0० 0 च्वासंश)) 
फ्रान्स में 789 ई. की महान क्रांति से पूर्व कोई संगठित न्याय-व्यवस्था नहीं थी | 
देश में भ्यायिक एकरूपता का नितान्त अमाव था । कोई क्रमबद्ध न्यायपालिका नहीं थी 
और सर्वत्र मित्र-मित्र कानून लागू थे | वाल्टेयर के शब्दों में, “देश में एक ओर से दूसरी 


ओर क्षक जाने ढाले यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना पड़ता है उससे अधिक प्रकार , 


के कानूनों को बदलना होता था ।” राज्य-क्रान्ति ने रही-सही व्यवस्था को भी छित्न-मित्र 
'कर दिया । तत्पश्चातू न्यायिक पद्धति के सुधार के विमिन्न प्रयास किये गये जो असफल 
सिद्ध हुए । सर्वप्रथम गैपोलियन महान द्वारा फ्रैंच कानूनों को सहिताबद्ध करने का कार्य 
सम्पादित किया गया | उसके द्वारा किए गए कानूनों के इस संग्रह को “नैपोलियन 
संहिता” (00१७ 0(7५०ए०८०थ) की संज्ञा दी जाती,है । वर्तमान कानून प्राथमिक रूप से 
'इसी नैपोलियन संहिता पर आधारित हैं । फ्रान्स की न्यायिक और वैचयानिक व्यवस्था के 
विकास पर रोम की वैघानिक पद्धति, फ्रान्स की प्राचीन सामन्तदादी व्यवस्था तथा 
राजाओं द्वारा निर्मित कानूनों, 789 की महान राज्य क्रान्ति और नैपोलियन द्वारा संगृहीत 
और निर्मित कानूनों का व्यापक प्रभाव रहा है | लेकिन सबसे अधिक प्रमाव नैपोलियन 
बोनापार्ट का ही रहा है जिसने पहली बार फ्रैंच कानूनों को संहिताबद्ध किया | 
ऊँच न्याय पद्धति की विशेषताएँ 
(एस्‍शशणट्मंआछ ज॑ धर एाशाली ज॒ण्ठांलेंआजो 

फ्रान्स की न्याय व्यवस्था या पद्धति का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 
विशेषताएँ सामने आती हैं- 

. लिखित विधियाँ (एटा [4४७७)-फ्राँस में विधियाँ पूर्णतः लिखित रूप में 
हैं | फ्रास के विपरीत ब्रिटेन में विधियों का अधिकाश भाग लिखित है और एक महत्वपूर्ण 
भाग, जिसे सामान्य कानून (0०आए०।-4४) कहते हैं, अधिकाशत: अलिखित है | 
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2. संविधि विधियाँ (४9009 [29४)--फ्रान्स में लगगग सभी विधियाँ संसद | 
अथदा अन्य किसी विधि निर्मात्री सस्था द्वारा निर्मित की गई हैं| रुढ़ियों और परम्पदओं 
का उनमें बहुत कम और बह भी कहीं-क्ीं समावेश हुआ है ॥ फ्रान्स मै 
न्यायाधीश-निर्मित (078० एा०००) विधियों का विकास नहीं हो पाया है क्योंकि प्रत्यैक 
न्यायालय अपना निर्णय देने ऐें स्वतंत्र है, पूर्व न्यायिक निर्णयों अयवा दृष्धन्तों से निर्देशित 
होने के लिए वह बाध्य नहीं है | फ्रैंच व्यवस्था कै विपरीत ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में 
अधिकाश विधियाँ न्यागाधीशों द्वारा निर्मित हैं और वहीँ पूर्वकालीन न्यायिक निर्णयों गा 
दृष्टान्तों का पूर्ण श्ृम्मान किया जाता है | 

3. प्रशासकीय अंग (#हाग्राांब्ा॥॥ए९८ 0//आ)-फ्रान्स की न्यायपालिका को 
मूलत. प्रशासकीय अंग माना गया है | मुनरों के शब्दों में, “न्यायपालिका को 
व्यवस्थापिका से मिन्न शासन के एक स्वतत्र अग के रूप में मानने की आदत फ्रैंच जनता 
में नहीं है | फ़रैच जनता डाकघरों की भौंति न्यायालयों को भी केवल प्रशासकीय शाखाओं 
के रूप में मानती है ।“ इसके विपरौत ब्रिटेन और अमेरिका में न्यायपालिका को सरकार 
के एक स्वतंत्र अंग के रूप मैं जाना जाता है। 

4. भ्यायिक स्वतंत्रता (॥62एशा52०७ ण 92 96/239)--न्पायिक स्वतंत्रत्ता 
भी फ्रान्स की न्याव प्रद्धति व्यवस्था की एक उल्तेयनीय विशेषता है । ब्रिटेच और 
अमेरिका की भाँति फ्रांस में भी न्यायाधीशों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है । इसका मुख्य 
कारण यह है कि यहाँ भ्यायाघीश सरकार के न्याय विमाग में कार्य करते हैं | साथ ही दे 
सरकारी वकौल का काम करते हैं तथा न्याय मत्राल़य के प्रति उत्तरदायी हैं | 

5. न्यायिक पुनरावलौकन (#05थध८2 6 8 706८ांश ९श८७)--मारत एवं 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, 
लेकिन फ्रान्स में भ्यायपरालिका इस शक्ति से बचित॑ है | वहाँ न्‍्याग्रपालिका प्रशासन का 
एक अधीनस्थ अंग है, अतः ससद द्वारा निर्मित कानूनों की सवैधानिकता का परीक्षण 
करने का छसे अधिकार नहीं है | यह कार्य एक अन्य संस्था, सविघानिक परिषद्‌ 
(एलाआआता0ण्र 00७८4) को सौंपा गया है । 

6. नियुक्ति (8900॥/४7०70--फ्रान्स की न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायाधीशों 
'की नियुक्ति-प्रणाली अन्य देशों से मित्र है | वहाँ न्यायाघीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर उच न्याय परिषद्‌ (व्रट प्राष्ठा। 20णालों ० ॥0७०॥८७३) द्वारा की 
जाती है | इसके दिपरीत ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मारत आदि देशों में प्रायः 
विख्यात विधि-वैत्ताओं और उच्च-कोटि के वकीलों को राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाता है| 

7. स्थानीय न्‍्यायालय (0८४ 0०फ5--फ्रान्स की न्याथ-व्यवस्था की अन्य 
विशेषता यह है कि संभी न्यायालय स्थानीय होते हैं और उनकी बैठकें निश्चित स्थानों 
पर ही डरती हैं । 

8. द्वैघ न्याय व्यवस्था (0क्रा $एघध्थवा 0 (०णजा०-- फ्रान्स में दो प्रकार के 
न्यायालयों का अस्तित्व है--सामान्य न्यायालय (0व0/ाए 0007७) एवं प्रशासकौय 
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न्यायालय (#कवाप्रांआः्शार८ (0७0) प्रथम प्रकार के न्यायालय गैर-सरकारी व्यक्तियों 
के मुकदमों का निर्णय करते हैं जबकि दूसरे प्रकार के न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के 
अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों का निपटारा करते हैं | दूसरे प्रकार के अर्थात्‌ प्रशासकीय 
न्यायालय भिन्न प्रकार के कानूनों को लागू करते हैं जिन्हें प्रशासकीय कानून 
(#0गरता#रणा५८ ] 298) कहा जाता है | 

9. सामूहिकता का सिद्धान्त (00:0ए7० ० (08९हाआ09)--फ्रान्स में न्याय 
कार्य के सम्बन्ध में यह विशेष धारणा है कि न्यायिक कार्य के लिए एक नहीं अपितु 
अनेक मस्तिष्कों का संगठित विधार-विपर्श आवश्यक है | इसीलिए वहाँ कोई भी निर्णय 
प्रायः कम से कम तीन न्यायाधीशों की स्पष्ट सहमति से दिया जाता है । 

फ्रैंच न्यायपालिका का संगठन 
(097३भाछ5जाणा छ॑ ९ एकरा उएतालंआरओ) 

फ़रान्स में भ्यायालयों का संगठन एकीकृत (09820) न होकर संगठनात्मक है | 
न्यायिक अधिकार किसी एक संस्था में केन्द्रित नहीं है, अपितु पाँच प्रकार के 
पृथकृ-पृथक्‌ न्यायालयों में केन्द्रित है, जो निम्नलिखित हैं... 

4. सामान्य न्यायालय (000000५ ए0ण७) 

2. प्रशासकीय न्यायालय (॥॥द्रा्र४४८ (०७७) 

3. संवैधानिक परिषद्‌ (0005000४00७६ 00०७५॥) 

4. उच न्यायिक परिषद्‌ ([॥6 घाहु॥ 00णाल 56 04 099) 

5, न्याय का उच्च न्यायालय (ग्रा6 8॥9॥ ए०जा ०0395006) 
सामान्य न्यायालय (0700279 ए०ण५) 

इन न्यायालयों में केवल गैर-सरकारी व्यक्तियों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई 
होती है इस प्रकार के विभिन्न न्यायालयों का विवेचन निम्नानुसार है--- 

() शरति न्यायाधीश के न्यायालय (!0%०6 06 078 9८३०८ 00075)-सामान्य 
न्यायालयों में सबसे निम्न घरातल पर शोतिं न्यायाघीशों का न्यायालय है | प्रायः प्रत्येक 
कैन्टन में ऐसा एक न्यायालय होता है। बड़े-बड़े शहरों में तौ अनेक ऐसे न्यायालयों का 
अस्तित्व हैं। सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के लगमग 3 हजार न्यायालय हैं । इस न्यायालय 
में एक न्यायाघीश होता है जिसे शांति भ्यायाघीश (0४00७ 0 ४६ ९८४०८) कहा जाता 
है । वह वैतनिक अधिकारी होता है | ये न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के 
मुकदरभों की सुनवाई करते हैं। वस्तुतः इनका भुख्य कार्य मुकदमों का निर्णय करचा नहीं, 
बरन्‌ मुकंदमों को रोकना है अर्थात्‌ न्‍्यायाघीश समझाकर या मध्यस्थवा के द्वारा विरोधी 
पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्व करते हैं | इस तरह इन न्यायालयों का कार्य 
सामाजिक दृष्टिकोण से घड़ा उपयोगी है | शांति न्यायाधीश के न्यायालय बहुत्त कम 
मालियत के दीवानी मुकदमे सुनते हैं | कुछ मामलों में उनके निर्णय अंतिम दोते हैं और 
कुछ में उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उनसे उच्च-स्तर के प्रारम्भिक न्यायालयों 
(06ण७ ० ७७ श्ा॥ ॥छ0॥:0) में की जाती है । फौजदारी मुकदमे भी छोटे-छोटे 
अपराधियों से सम्बन्धित होते हैं। 
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(॥) आ्रारम्मिक च्वायालय (0०णा5 ०६४ सह: ॥8५0००)--शाति न्यायालय के 
ऊपर प्राइक्तिक न्यायालय होते हैं ॥ इस स्तर के न्यायालय सुधारात्मक न्यायालय 
(0०४००७णा&! 0०००७) कहलाते हैं ॥ प्रत्येक एरोण्डाइजमेंट (#707वब््याथ्ा) में ऐसे 
न्यायालय होते हैं | इनकी सख्या 350 के लगमग है । प्रारम्भिक न्यायालय में दीदानी 
और फौजदारी दोनों मामले आते है | इन्हें प्रारम्मिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के 
क्षेत्राषिकार प्राप्त हैं | दीवानी मुकद्ों से इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें 
पुनरावेदन न्यायालयों था अपीलीय न्यायालयों (007७ ०( #[952) में जाती हैं, जिनके 
निर्णय तथ्यों और कानून के सम्बन्ध में प्रायः अतिम्र होते हैं | फौजदारी मामलों में 
प्रारम्भिक न्यायालयों का क्षेत्र चोरी, गबन और मारपीट के मामलों ज्ञक सीमित है 
फ्रौजदारी मुकंदमों में इन न्यायालयों से अपीलें एसाइज न्यायालय (00७7 0६ /$526) में 
जाती हैं| प्राय. प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई प्तीच से पौध तक न्यायाधीश करते हैं | 

(॥) प्रुनरावेदन न्यायालय (0०णा5 ० ##7०४)--पररम्मिक न्यायालयों के ऊपर 
पुनरावेदन न्यायालय हैं । एक न्यायालय का क्षेत्राधिकार सात डिपार्ट्मेंटॉ 
(049भा॥7७) तक होता है । वर्तमान समय में फ्रॉस में ऐसे लगमग 27 न्याग्रालय हैं । 
प्रत्येक न्यायालय में तौन विमाग होते हैं--दौदानी, फौजदारी त्तया दौषारोपण 
(एपटणाथय) विभाग ॥ दोषोरौपण विभाग इस बात का विचार करता है कि किसी 
व्यक्ति पर दोषोरोपण किया जाए अथवा नहीं ! प्रत्येक विमाग में प्रायः पाँच न्यायाधीश 
होते हैं | घुनरावेदत न्यायालयों का कोई मौलिक अधिकार क्षेत्र नहीं है | ये प्रघावतः 
प्रारम्भिक भ्यायालयों के दीदानी मामलों से -सम्बन्धित निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं | 
तथ्य सम्बन्धी इनके निर्णय अतिम होते हैं ! वैधानिक तरध्यों (?0था5 ए (छछ) से 
सम्बन्धित निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। 

(0) एसाइज न्यायालय (00७06 #55:८)--थह अस्थिर न्यायालय है । यह 
बड़े-बड़े नगरों का बारी-बारी से दौरा करता है और मुकदर्मों का फैसला करता है 
इसमें पुनरावेदन न्यायालय का एक न्यायाधीश और प्रारम्मिक न्यायालय के दो न्यायाधीश 
होतै हैं । फ्रान्‍न्स का यह फौजदारी न्यायालय (:छता॥0 (0०७७ है जिसमें अप्रिक गमीर 
फौजदारी मामलों में प्रारम्मिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें की जाती हैं ॥ 
एसाइज न्यायालय में जूरी की सहायता से किया गया निर्णय अतिम होता है और उसके 
विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती । 

(९) विराम न्यायालय (00प्प ० 025६गरंणा)--यह फ्रान्स का सर्वोच्च अपीलीय 
न्यायालव है जिसमें एक महाघ्यक्ष, तीन विमागीय अध्यक्ष तथा 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं 
जिन्हें समा-त्तद (00णाल!!७७) कहा जाता है | इसकी बैठक पैरिस में होती है । इसमें 
तीन विभाग हैं--पर्थना विभाग (पक्षाकंटा ए 7२८एृए८टआ), दीवानी विभाग तथा दण्ड 
विधाग ॥ प्लीनों विभाग अलग-अलग अपने. कार्य करते हैं | यह केबल अपीलीय 
(“कएजा2०) न्यायालय है | अपरीलों में भी यह केदल दैधानिक तथ्यों (0007 ० 3७) 
का ही विचार करता है, तथ्यों (१४८७) सम्बन्धी प्रश्नों पर नहीं | यह न्यायालय प्रत्येक 
निम्न न्यायालयों के निर्णयों के बदले अपना निर्णय नहीं दे सकत्ता, बल्कि छत्रकी पुष्टि 
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कर सकता है अथवा उन्हें रद्द कर सकता है । इस न्यायालय को देश की न्यायिक 
व्यवस्था मेँ गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


प्रशासकीय न्यायालय (#कव्फ्रंऋशार6 0०ए७) 

प्रशासकीय न्यायालयों कै दो स्तर है---प्रादेशिक परिषद्‌ (ए८ए/णा4 (०णा्ी) 
और राज्य परिषद्‌ (000णां ० 89०)। 

प्रादेशिक परिषदें (ए८ए/णाओं (१०७॥०७/७) निम्ततर धरातल पर हैं ६ इन्हे प्रथम 
अन्‍्तर्विभागीय परिषदें ((ट-02एग्रणाला। 0०७०७) भी कहते हैं ॥ प्रत्येक परिषद्‌ का 
कार्य क्षेत्र दो से सात डिपार्टमेंट तक होता है । इसकी कुल सख्या लगमग 23 है | 
प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ में एक समापति और चार समा-सद या पार्षद्‌ (20णाणा०ओ) 
होते हैं । इन न्यायालयों में प्रशासन सम्बन्धी मुकदमे आते हैं । ये निर्घारण 
(8$5९5५॥थ॥) सम्बन्धी वाद-विवाद, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन और 
समझौता भंग (8758० ० 0०४००), आदि प्रश्नों का निर्णय करते हैं | इनके निर्ण॑यों 
के विरुद्ध राज्य परिषद्‌ (00णाए ० 5०४) में अपील की जा सकती है। 

राज्य-परिषद्‌ (0000 ० 5॥%0) राष्ट्र का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है 
जिसका अध्यक्ष फ्रान्स का न्याय मंत्री होता है । उसके अधीन एक उपाध्यक्ष और पाँच 
विमागाध्यक्ष होते हैं । राज्य परिषद्‌ में 49 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 
न्याय मंत्री के परामर्श से करता है | यह प्रशासकीय न्यायालय एक अत्यन्त गौरवपूर्ण 
सैघ्था है जो प्रादेशिक परिषदों (ए८९४णा४ ९(0७॥९॥$) के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें 
सुनत्ती है । इसे नए मुकदभों की सुनवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है ॥ इस प्रकार 
इसका अधिकार-क्षेत् अपी्कीय |य. और प्रारम्मिक दोनों प्रकार का है | इसका 'निर्णय 
अतिम होता है, अतएवं इसका अधिकार-स्षेत्र अन्तिम (प्रा) है । संविधान की घारा 
39 में कहा गया हैं कि सरकारी विधेयकों पर ससद में पेश किए जाने से पूर्व-मत्रिषद्‌ 
में वाद-विवाद होता है और उनके विषय में राज्य परिषद्‌ (00णाल। ० 500४) से 
मेंत्रणा था सलाह की जाती है ॥ प्रशासकीय न्याय का वास्तविक , उत्तरदायित्व राज्य 
परिषद्‌ पर ही है | यह मंत्रि-परिषद्‌ को उसके द्वारा किए जाने वाले आदेशों और 
आज्ञप्तियों के सम्बन्ध में परामर्श देती है । सरकार के विमिन्र विमागों के बीच दिवादों 
का भी यह निपटांरा करती है ) इसकी कार्य-प्रणाली बहुत साधारण है और सामान्य 
नागरिक भी इस न्यायालय तक पहुँच;सकते हैं | कोई भी व्यक्ति सीघे इस परिषद्‌ 
को प्रार्थना कर सकते हैं अथवा इसमें; निम्मोत्तर प्रशासनिक न्यायालयों के निर्णेयों के 
विरुद्ध अपील कर सकता है ) इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं है ! 
परिषद्‌ के सामने आने दाले मुकदर्मों की संख्या बहुत बड़ी है अतः यह अपने कार्य 
प्रायः शीघ्रता से सम्पादित नहीं कर पाती है [ 
संवैधानिक परिषद्‌ (0075४760%॥ 00णाला) 

संवैधानिक परिषद्‌ फ्रैंच न्‍्याय-व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है | भारत और 
संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनों की सवैधानिकता की परीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च 
न्यायालय को दिया गया है, लेकिन फ़ान्स में इस प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन का 
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अधिकार नियमित न्यायालयों कौ नहीं देकर रादैधानिक परिषद्‌ को दिया गया है | इसे 
'एक अर्द्-न्यामिक रास्था (8 0005-0023 वाघ्राणपणा) की सज्ञा दी जाती है | 

पाँचदें गणतन्त्र के सदिघान की धारा 55-56 सदैघानिक परिषद्‌ से सम्पश्धित है | 
वर्तमान सविघान के अन्तर्गत न्‍्याबिक पुनरादलोकन णैसी कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु 
वह एक ऐसे निकाय की रचना की व्यवस्था करता है जो कुछ विशेष दशाओं या सीमाओं 
के भीतर सरकार या रासंद के कार्यों की स्ैधानिकता पर निर्णय देने का कार्य करता हैं 
॥ यह निकाय ही सर्वधानिक परिषद्‌ है | इस परिषद्‌ मे वर्तमान शविघधान में चतुर्थ 
गणतन्त्र की सवैधानिक समिति का स्थान लिया है। 


सविधान के अनुच्छेद 58 में सवैधानिक परिषद्‌ की रचना का वर्णन किया गया 
है । यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह परिषद्‌ के 9 सदस्यों में 
से 3 सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष को मनौनीत कर सकता है | शेष 3 सदस्य राष्ट्रीय 
समा के प्रधान और 3 सीनेट के प्रधान द्वारा छाँटे जाते हैं | गणतन्त्र के भूतपूर्व 
राष्ट्रपति परिषद्‌ के पदेन सदस्य है | प्रिदद्‌ के 9 सदस्यों को 9 वर्ष की अवधि के 
लिए छाँटा जाता है जिसमें से /3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद बदल जाते हैं और उन्हें 
फिर नियुक्त भहीं किया जा सकता है | परिषद्‌ का समापति जिसे राष्ट्रपति मनोनीत 
करता है, बराबर मत (54०७ ५७५८७) आने पर निर्णायक भत (0४085 ५००) देने 
का अधिकार रखता है । 

परिषद्‌ के सदस्यों का कार्य-काल 9 वर्ष है | यह समय सदस्यों को छॉटने 
बाले अधिकारियों के कार्यकाल से अधिक है, लेकिन हर 3 वर्ष ब्राद ॥/3 सदस्य बदल 
जाते हैं अत इस बात की समावना और आशा सदैव बनी रहती है कि परिषद्‌ के 
सदस्य सरकार के अन्य अगों के साथ मिल कर चलेंगे | परिषद्‌ के सदस्य अपने 
कार्यकाल में कार्यपालिका, ससद या अन्य किसी सदवैघानिक सघ में पद घारण करने 
का अधिकार नहीं रखते हैं और न ही उनकी नियुक्ति किसी प्रशासविक पद पर की 
जा सकती है | परिषद्‌ के सदस्य अपने सामने आने दाले भामलों पर सार्वजनिक 
वक्तव्य नहीं दे सकते और न ही उनके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई परामर्श ही दे 
सकते हैं। 


स्वैधानिक यरिवद्‌ के कार्यों की प्रकृति महुयुखी है, जो विम्दराकित है-- 
(0) आपातृकाल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देना 


(५) सरकार की भ्रार्थना पर निर्णय देना और यह घोषित करना कि राष्ट्रपदि अपने 
कार्य सम्पादन की दृष्टि से असमर्थ (त८2ए4००/०४) हो गया है | 

(0) यहे परिषद्‌ राष्ट्रपदि कै विविदत्‌ निर्दाचन को आश्वस्त करती है 

(५) अनुच्छेद 6] राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री एवं दोनों सदनों के अध्यक्षों को यह 
अधिकार देता है कि वै सामान्य विधियों को लागू किए जाने से पहले उनकी सवैधानिक 
बैघता के प्रश्न पर सवैधानिक परिषद्‌ का अम्रिमठ ज्वात कर सकते हैं | 
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(५) यह परिषद्‌ शिकायतों पर विदार करती है और मतदान के परिणाम की 

प्रोषणा करती है | 

(५४) यह जनमत सग्रह की विधि को आश्वस्त करती है और उसके परिणाय 
घोषित करती है | 

(५) विधेयकों, अन्तर्राड्रीय प्रप्नों, आगिक कानूनों और संसद के स्थाई आदेशों 
की सदिघानिकता पर निर्णय देने के अपने महत्वपूर्ण कार्य के साथ-साथ परिषद्‌ को 
सदिघान की किसी भी घारा को अदैधानिक घोषित करने का बड़ा ही शक्तिशाली 
अधिकार दिया गया है | यदि परिषद्‌ किसी घारा को अदैधानिक घोषित कर देती है तो 
उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता | 

“संदैधानिक परिषद्‌ के निर्षय के विरुद्ध कहीं भी अम्यर्थना नहीं की जा सकती 
और इसके निर्णयों को समस्त जनशक्तियों द्वारा और शासकीय तथा न्यायिक 
अधिकारियों द्वारा मान्यता दी जाना आवश्यक है (” परिषद्‌ आपातकाऊ के विषय में 
अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार रखती है, किन्तु राष्ट्रपति उसे 
परामर्श से दैंधता नहीं है । उसे जनता के सामने रखना आदश्यक है ताकि जनता 
राष्ट्रपति के कार्य पर अपना निर्णय कर सके । सविधानिक परिषद्‌ संसद्‌ के सदस्यों 
को निर्वाचन कानूनों का अतिक्रमण करने के आधार पर अलग करने का निर्षय करती 
है ।” 

परिषद्‌ के दिधेयकों में कानूनों की संदिघानिकता पर निर्णय देने के महत्त्वपूर्ण कार्य 
का कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य शक्ति-सतुलन पर काफ़ी प्रमाव पड़ता है | 

परिषद्‌ को अपना निर्णय एक माह के भीतर' देना आवश्यक होता है, किन्तु यदि 
सरकार ने विधेयक को अविल्मम्ब कार्रवाई वाला घोषित कर दिया हो तो परिषद्‌ द्वारा 
अपना निर्णय 8 दिन के भीतर ही देना होता है ! परिषद्‌ के निर्णय कम से कम 7 
सदस्यों द्वारा किए जाते हैं । परिषद्‌ के दाद-विदादों और मतदान में गोपनीयता बरती 
जाती है और अल्पमत को प्रकाशित नहीं किया जाता ॥ परिषद्‌ के निर्णयों का आधार 
सविधान होता है, लेकिन क्योंकि उनके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अम्यर्थना या अपील 
नहीं की जा सकती, अतः संदिघान का निर्वोदचन वही समझा जाता है जो परिषद्‌ करती 
है। 
न्याय का उच्च न्यायालय (फ्लश्ठा 00७:०75४००) 

फ्रान्स के नवीन संदिघान के अध्याय 9 की धारा 6 के अन्तर्गत 'न्‍यूय के उच्च 
न्यायालय' की स्थापना की गई है 4 यह एक विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण 
(प्रकरण) है, जिसकी स्थापना “महान देशद्रोही” के लिए, गणराज्य के राष्ट्रपति के 
तथा अपराधों तथा दुरादार के लिए मन्त्रियों के विरुद्ध महाभियोग की सुनवाई के लिए 
की जाती है। इस न्यायालय की रचना, शक्तियाँ और प्रक्रिया एक संदैधानिक विधि 
द्वारा निर्धारित की जाती है | न्यायालय के सदस्यों को दरादर-बरादर संख्या में राष्ट्रीय 
सम और सीनेट अयने सदस्यों में से द्रत्येक सार्वजनिक था ओशिक निर्दादन के दाद 
चुनती है ॥ इस प्रकार के निर्वादन व्यक्ति अपने में ही से किसी को अपना अध्यक्ष 
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चुनते हैं । इसमें वर्तमान में 2 सीनेटर और [2 प्रतिनिधि हैं | +बयालय अपने 
न्यायालय समापति के अतिरिक्त 2 उप-सम्रापतियों की भी छौट करता है ॥ राज्य 
विरोधी थमीर अपराधों की परिग्राद्या स्वयं सदन व न्यायालय दोनों करते हैं, किन्तु 
दण्ड का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाता है ॥ न्यायालयों के निर्णयों के 
विरुद्ध, जबकि निर्णय कुछ सदस्यों के बहुमत से दिए गएं हाँ, कोई अपील नहीं की 
जा सकती । साधारण काल में यह न्याथालय निष्किय रहता है, किन्तु संविधान के 
अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातृकाल्ीन घोषणा कै सम्बन्ध में 
यदि राष्ट्रपति एव ससद कै मध्य गमीर सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यह 
स्थायालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है | 
उच्च न्याय परिद्‌ धरा घाद्ा 0०णालों ० काठ) 

सविधान की घाद्य 58 के अनुसार गणतन्त्र के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि 
बह “न्यायिक अधिकरण की स्वतन्त्रदा/ को सुनिश्चित करे ( इस सम्बन्ध में उच्च 
न्याय परिषद्‌ उसकी सहायता करती है | सदिधान की घारा 65 के अनुसार राष्ट्रपति 
उच्च न्याय परिषद्‌ का समापतित्द करता है | न्याय मन्त्री इस परिषद्‌ का चेन 
(&/-060) उप-समापति होता है | जो राष्ट्रपति के स्थाम पर परिषद्‌ का 
सम्रापतित्व कर सकता है | समार्पति और उप-समापति के इन दो पदेन सदस्यों के 
अतिरिक्त परिषद्‌ के 9 सदस्य और होते हैं । जिन्हें राष्ट्रपति आग्रिक कानून (0एथईं८ 
[49) द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था के अनुसार निभुक्त करता है | इन 9 में से 2 
सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप,से नियुक्त किए जाते हैं और शेद 7? उसके द्वारा 
2। मा्मों की उस सूची में से छाँटे जाते हैं जिसे "00ए॥ 00 0४०" द १0ााला 
0०50॥6' तैयार करते हैं ॥ 

यह परिषद्‌ उचतर न्यायिक पदों के लिए मनोतयन करती है, जिन्हें राष्ट्रपति भरता 
है| अन्य न्यायिक पदों के डरे में अब भ्याय भन्‍्त्री द्वारा प्रस्तादित चा्मों पर केवल अपनी 
सम्मति देती है । इस परिषद्‌ के दो अन्य प्रमुख कार्य निम्नाकितत हैं-- 

0) क्षमादात्र कै प्रश्नों पर मन्त्रणा देना, और 

(४) न्यायाधीशों के लिए अनुशासनात्मक परिषद्‌ (75फफञाजिश> 0णणल) के 
रूप में कार्य करना । इन मामलों पर विचार करने के लिए इसकी बैठकों का सभापति 
१0०७ ण॑ 0४४४३४०७० का प्रथम प्रधान होता है । इसकी बैठकों का आयोजन समापति 
या एप-सभापति की प्रार्थना पर किया जाता है गणपूर्ति के लिए 5 सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक मानी ज्जती है | परिषद्‌ के निर्णय और परामर्श, उपस्थित सदस्यों के 
बहुमत के आधार प्रर लिए छाते हैं | परिषद्‌ को अनुशासन के मामलों के अलावा अन्य 
मामलों पर दिर्णय देने की शक्ति भहीं है। 
आऑंगिक कानून (0:०गांट [जछछे 

फ्रान्स में कांगूनों के विमिन्न प्रकार हैं । इनमें से एक प्रकार आगिक कानूनों का 
है | सदिधान में दी गई बहुत सी बातों की पूर्ति अथवा उनका स्पष्टीकरण करने के लिए 
ऐसे कानूनों की व्यवस्था है | ये कानून मुख्यतः निम्न/कित डातें तय करते है-- 
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“(]) राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक मण्डल की रचना | (2) राष्ट्रपति की 
नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियां (3) मन्त्री बन जाने के कारण जिन संसद सदर्स्यों या दूसरे 
पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के स्थान रिक्त होते हैं उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति | 
(4) संसद के सदस्यों के कार्यकाल, उनके वेतन आदि उनकी संख्या उम्मीदवार होने की 
योग्यता होने तथा वे पद जिन्हें संसद का सदस्य रहते हुए ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
(5) वै परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत समा और सीनेट के सदस्य अपनी ओर से भत देने 
'की शक्ति अपने साथियों को हस्तान्तरित कर सकते हैं । (6) वित्तीय प्रक्रिया और विघायी 
प्रक्रिया । (7) सविधानिक परिषद्‌ की सदस्यता के साथ जो पद ग्रहण नहीं किए जा 
सकते । (8) दण्डाधिकारियों (४9ह8%722७) की सेवा पूर्ति । (9) सर्वोच्च न्याय परिषद्‌ 
तथा उच्च न्यायालय का संगठन और उसकी कार्य पद्धति । (0) आर्थिक व सामाजिक 
परिषद्‌ की रचना एवं उसकी कार्य-प्रणाली। (]) कम्युनिटी के तीन अंगॉ--कार्यकारिणी 
परिषद्‌ (820८0॥४४० ९०णा०), सीनेट और पच-न्यायालय (000७ ०  679078099) की 
रचना और कार्य प्रणाली । ये संविधान विधियाँ संविधान में परिशिष्ट की भाँति जोड़ दी 
जाती हैं ।" 

आंगिक कानूनों को स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामाजिक व लौक सेवाओं तथा 
राष्ट्रीय आर्थिक दौंचे के पुनर्गठन हेतु भी पारित किया जा सकता है | इन आगिक कानूनों 
'का साधारण विधियों की अपेक्षा अधिक सम्मान किया जाता है। 

सारांशतः फ्रान्स की न्‍्याय-व्यवस्था का स्वरूप अनूठा त्तथा अद्वित्तीय है | 





स्थानीय शासन प्रणाली 
(898था३ 0[,0&व 8097भा50940ा) 





फ्रान्स की स्थानीय-शासन व्यवस्था में एक विषित्र विरोधामास पाया जाता है | 
यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का आघार जनतान्त्रिक है, तथापि स्थानीय स्तर पर बहुत 
हृद तक केन्द्रीकरण का प्रभाव है | फ्रान्स मैं स्थानीय इकाइयों को स्थायीय शासन के 
क्षेत्र में अमेरिकन एवं ब्रिटिश स्थानीय इकाइयों की अ्पैक्षा बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । 
फ्रान्‍्स के स्थानीय शासन (0८४ 60रथागादा। को "स्थानीय प्रशासन' (०८ 
#पगपरां$४8007) की सज्ञां दी जाती है । 


स्थानीय शासन प्रणाली का विकास 
(ए८रश०्ज़ाग्ला। ७ 5)50व ण,००ड 8 0वगरािब्वांणा) 

फ्रान्स में स्थानीय शासन प्रणाली के विकास का “बहुत पुराना इतिहास रहा है । 
789 ई, की राज्य-क्रान्ति से पहले भी इसका अस्तित्व था | 

राज्य क्राति सै पहले फ्रास में राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था | 
स्थानीय इकाइयों का प्रशासन सरकारी कर्मचारियों द्वारा होता था और सम्पूर्ण देश की 
बागडौर राजा या सप्राट के हाथ में थी । 7789 की इस क्राति के बाद स्थानीय शासन 
की इकाइयों को विक्रेन्द्रित स्वरूप अदान किया गया और उन्हें लोकतान्त्रिक बनाया 
गया। राज्य क्राति से पहले स्थानीय शासन की इकाईयों को “जेनरलाइट' 
((क्ाध०॥5) कहा जाता यथा । क्राति कै बाद "जेनरलाइट' के स्थान पर तीन तरह की 
इकाइयौँ स्थापित की गई जिन्हें डिपार्टमेंट (छक्कुश्लागथा0, ऐराण्डाइजमेंट 
(#जणणा0ाष्ट्राथा)) और कम्यून (007८) कहा गया | स्थानीय शासन की यह 
लोकतान्त्रिक और विकेन्द्रित व्यवस्था अधिक समय तक चालू नहीं रह सकी | सन्‌ 800 
में मैपोलियन बोनापार्ट ने इस लोकततान्त्रिक व्यवस्था के स्थान पर पूर्णतः केन्द्रित व्यवस्था 
कायम की और यही व्यवस्था न्‍्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ अमी तक चली आ रही है। 
इस व्यवस्था में प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक प्रीफेक्ट (॥८(८०८) होता है जो राद्रीय सरकार 
का एजेन्ट होता है| प्रीफेक्ट के हाथों में पर्याप्त शक्ति केन्द्रित कर दी गई है, फिर भी 
फ्रैंच जनता सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशौल रही है कि- केन्द्रीय शासन की बागडोर 
यथा-सम्मव ढीली की छाए और स्थानीय शासन की इकाइयों को अधिकाधिक स्वशासन 
का अधिकार दिया णाए | इच्ध दिशा में कुछ प्रभति भी हुई है और अब कम्यूनों और 
डिपार्टमेंटों में स्थानीय लोगों द्वारा निर्दाचित परिषदों (०७०5) की व्यवस्था कर दी 
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गई है तथा प्रत्येक कम्यून की परिषद्‌ को अपने प्रशासकीय अधिकारी मेयर (७५३०) को 
चुनने का अधिकार दिया गया है जिसके हाथ में काफी प्रशासकीय अधिकार होते हैं | 
फिर भी कुल मिलाकर इकाइयों पर राष्ट्रीय सरकार एजेन्ट प्रीफेक्ट का कडा नियंत्रण 
है ) तृतीय, चतुर्थ और पंचम गणवन्त्र में भी स्थानीय शासन प्रणाली की यह व्यवस्था 
बरकरार थी 
फ्रांस में स्थानीय शासन की प्रमुख विशेषताएँ 
(४ एथआएरश5 ता 06 [0९2 # तर शांणि॥ लिाट०) 

फ्रान्स स्थानीय शासन प्रणाली की अनेक विशेषताएँ उजागर होती हैं, जिन्हें 
निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है-- 

(॥) केच्रीयकरण (0शरशाएआंणा)--फ्रांस की स्थानीय शासन की प्रमुख 
विशेषता है। केन्द्रीयकरण फ्रांस की प्रत्येक बात का केन्द्र से नियन्त्रण होता है ॥ यह केन्द्र 
का शृहपंजी ही है जो देश के स्थानीय शासन के मामले में अन्तिम पदाधिकारी है | 
केन्द्रीयकरण फ्रास के शासन-तत्र का आघार है और इसे सर्वोच्च सता बना दिया गया है | 
केन्द्रीय सरकार और स्थानीय सरकारें के बीच ऊघिकारों का कोई वित्तरण नहीं किया सपा 
है । स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का प्रायः पूर्ण नियंत्रण है । इस कठोर 
कैन्द्रीयकरण की व्यवस्था फे कारण ही फ्रांस की पद्धति को “स्थानीय स्वशासन' (6०2 
$०6 060थ्याहथा) के स्थान पर स्थानीय शासना (6व्या 600थाणाथाए) कहना 
अधिक उपयुक्त होता है। इसी कारण मुनरो ने कहा है कि फ्रान्श में म्यूनिश्तिपल स्वशासन 
(प०ग९ ५७) के लिए कोई स्थान नहीं है कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कहा है कि 
फ्रान्स मे स्थानीय शासन नहीं बरन्‌ स्थानीय प्रशासन (०८ 80फरंग्रंडप्रणंणा) है । 

फ्रौस अनेक प्रदेशों या राज्यों का संघ नहीं है प्रत्युत यह एक इकाई राष्ट्र है, जिसे 
प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक प्रदूशों में बांट दिया गया है | स्थानीय स्वायत्त शासन 
'की अपनी कोई वैधानिक स्थिति नहीं है । पेरिस में बैठा हुआ गृहमंत्री सारी व्यवस्था को 
नियन्त्रिद करता है और स्थानीय कर्मचारियों की एक फौज प्रीफेक्ट, उप-प्रीफक्ट और 
मेयर उसकी आज्ञानुसार आचरण करते हैं | शासन के सारे सूत्र पेरिस की ओर चलते 
हैं | फ्रांस के इस घोर केन्द्रीयकता को इंगित करते हुए ही एक पूर्व राष्ट्रपति पाल 
डेशनेल ने कहा था कि “शिखर पर हमारे यहाँ गणतन्त्र है, किन्तु आधार में एक 
साप्राज्य ।" फ्रांस की केन्द्रीयत्ता को बताते हुए ही अक्सर यह कह दिया जाता है कि, 
“यदि पेरिस को छींक आए तो सारे फ्रॉस को जुकाम हो जाता है ।” प्रो. मुनरो के शब्दों 
में “फ्रोंस स्थानीय शासन प्रणाली की केन्द्रीयकरण की मौलिक विशेषता और उसकी 
दृढता के कारण स्थानीय शासन सगठन एक पिरामिड-सा बन गया हैं ।” फ्रांस की 
स्थानीय शासन-व्यवस्था ब्रिटिश एवं अमरीकी स्थानीय शासन प्रशासन की तुलना में 
बस्तुतः कम लोकतान्त्रिक़ है । 

(2) एकरूपदा (00ल्‍स्‍/णग४७)-फन्‍्स की स्थानीय शासन प्रणाली की एक शन्प 
विशेषता इकाइयों की एकरूपता है। स्थानीय सरकार की इकाइयों, चाहे वे शहरी हों या 
देहाती संगठन, कार्यों एवं शक्ति की दृष्टि से एक समान हैं | फ्रान्स में कहीं भी जाइए 
सब स्थानों यर वही चुनी हुई परिषदें, बही प्रिफिट और मेयर, दही स्कूल और घुलिस 
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व्यवस्था, वही कर और कानून मिलेंगे । कुछ प्रदेश खेठिहर हैं तो कुछ औद्योगिक और 
कुछ की जनसख्या बहुत अधिक है तो कुछ की बहुत कम | लेकिन फिर भी सब की 
सरकारें एक सी हैं जिनमें केदल एक अन्तर यही है कि जनसख्या के आधार पर इसकी 
परिषदें छोटी था बड़ी हैं। क्रेन्द्रीयकरण के कारण इतकी समरूपता और भी महत्त्वपूर्ण 
बन गई है। 

(3) श्रृखलाबद्ध (#/2:0॥८०)--क्रान्‍्स की स्थानीय सरकारें श्रृंखलाइद्ध हैं | 
गृह मत्नालय से लेकर क्रम्यून तक की इकाइयौं एक ही श्रुखला में सुसझ्ित हैं, कोई 
इकाई पक््ति से अलग अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखती है । इसके विपरीत ब्रिटेन एव 
अमेरिका की रथानीय सरकारों की इकाइयों का स्वरूप श्रृंखलायद्ध रूप में महीं है । 

(4) स्वायत्तता का अमाव (805८70९ 06 #0१070॥9)--फ्रान्‍्स के स्थानीय शासन 
मैं स्वायत्तता का अमाव है | यहाँ एक अत्यन्त उच्चकोटि का संगठित शासन बन्त्र है और 
इथानीय स्वायत्त शासन इससे कहीं भी पृथक्‌ नहीं है । राष्ट्रीय केन्द्रीय सरकार इस पर 
अधिकार रखती है और इसका लगभग पूर्ण वियरण है | फ्रास में स्वायत्त शासत की 
चर्चा करना भ्रामक है क्योंकि शासन सत्ता का दैधानिक दृष्टि से कोई विमाजन नहीं पाया 
घाता है, अर्थात स्वायत्तता की कोई घ्यवस्था गहीं है | फ्रांस में एक ही सरकार है जो 
मंत्रियों और ससद द्वारा पेरिस में त्था जिलाधिकारियों और परिषदों के माध्यम से देश 
कै एक छोर से दूसरे छोर तक शासन करती है | स्थानीय सस्थाएँ और इनके स्थानीय 
अधिकारियों के अधिकार केवल इत्तने ही हैं जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें कानूनों के 
अन्तर्गत प्रदान किए गए हैं-! पेरिस में स्थित केन्द्रीय सरकार ही सम्पूर्ण शासन-सूत्र का 
सधालन करती है । प्राय: प्रत्येक मामले में कैन्द्रीय अधिकारियों का निर्णय थौंपा जाता 
है | ब्रिटेन, अमेरिका और भारत की स्थानीय इकाइयाँ जितनी स्वतंत्रता का उपभोग 
करती हैं फ्रान्स की स्थानीय इकाइयों उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकतीं | इस 
सब्घ में लार्ड ब्राइस का कथन है कि “पता नहीं क्यों, जहों घार करोड़ लोगों के विचार 
पर राष्ट्रीय मामले में विश्वास किया जाता है, वहाँ डिपार्टमेंट के लोगों को अपने 
आन्तरिक मामलों में विधार व्यक्त करने की स्वाधौनता नहीं दी जाती है ।” फ़ान्स में 
अनेक प्रदेश (02.956वथा७), जिला (00075) और तहसीलें (#7ण0/55202॥#9) 
गृहमत्री कै अधीन रहकर कार्य करते हैं | ब्रिटेन के बहुत से मत्रियों को देश के स्वायत्त 
शासन के मिन्न-नित्र क्षेत्रों पर नियत्रण करने का अधिकार प्राप्त है| 

(5) स्थावीय क्षेत्रों और अधिकारियों का द्वैघ रूप (07 २०४)--फ्रान्स कै 
स्थानीय शासन की एक विशेषता स्थानीय क्षेत्रों और अधिकारियों का द्वैध रूप डै ! प्रत्येक 
डिपार्टमेंट और ऐरोन्डाइजमेंट की स्थापवा के दो मुख्य प्रयोजन हैं--एक ओर त्तो वे 
शा्ट्रीय कानूर्नों को लागू कराने, न्यायिक प्रशासन-करनै, करों को दसूल करने आदि 
कार्यों के लिए राष्ट्रीय प्रशासव की इकाइयों हैं तथा दूसरी और वे स्थानीय शासन के ऐसे 
क्षेत्र हैं जिनकी अपनी स्थानीय परिषदे, अपने अधिकारी, उप-कायून और बजट आदि 
होते हैं। स्थानीय क्षेत्रों की ही भाँति स्थानीय अधिकारियों के अधिकारों और कर्त्तत्मों का 
मी द्वैध रूप है | स्थानीय शासन कै अधिकारी एक त्तरफ तो अपने-अपने क्षेत्र या इलाकों 
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के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और इस रूप में स्थानीय हितों के संरक्षक होते हैं 
तथा दूसरी ओर उनका कार्य राज्य के एजेन्ट करते रूप में है और इस तरह के संरक्षक 
होते हैं तथा दूसरी ओर उनका कार्य राज्य के एजेन्ट के रूप में है और इस तरह वे 
अपने क्षेत्रों में राज्य के अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय कानूनों को लागू फराते हैं और कर वसूल 
करते हैं । इस तरह स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय एवं राष्ट्रीय हितों में समन्‍्दय करना 
पडता है | अन्य किसी देश में स्थानीय शासन के अधिकारियों को सम्भवतः ऐसा दोहरा 
कार्य करना नहीं पड़ता है । 

(6) प्रशंसनीय जनसेवा--फ्रान्स में स्थानीय स्वायत्त शासन की एक उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि वहाँ शासन जनता की बहुत अधिक सेवा करता- है । यह सच ही 
कहा जाता है फ्रान्स में एक व्यक्ष्ति को केवल जन्म ही लेना होता है, अन्यथा शेष सारे 
कार्य राष्ट्र की ओर से किए जाते हैं | जैसे ही किसी का जन्म होता है, सरकार द्वारा 
नियुक्त पदाधिकारी नदोदित बालक की देखभाल करने पहुँच जाते हैं | जब चह कुछ 
बड़ा होता है त्तो सरकार उसकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करती है | इसी तरह यदि उसे 
काम नहीं मिलता है तो सरकार उसका भरण-पोषण करती है और यदि दिना किसी 
अभिभाढ़क के वह मर जाता है तो सरकार उसकी अन्त्येष्टि भी करती है | परन्तु यह 
अभिमादकता इस सीमा से आये नहीं की जा सकती है | 


स्थानीय शासन का संगठन 
(09ह०गरंड्जाणग ण॑ जि 7.0०दय 80क्ताांडग्राणा) 
फ़रान्‍्स के स्थानीय शासन की इकाइयौं एक पिरामिड (7»थ्ां0) के रूप में हैं 
जिसका गुम्बेज गृह मंत्रालय (३/॥899 ण ॥राध्म॑०) है । सम्पूर्ण फ्रान्स पेरिस क्षेत्र के 
सुधार के बाद (8908 छा& उर्लणगा ए ए९ ऐथां$ प्रध्ठॉण) लगमग 99 डिपार्टमेंट 
(एकथाधाथा७) में बैंटा हुआ है जिनमें 4 ओवरसीज डिपार्टमेंट (0५थ5९४४ 
एकुआप्थाओ भी सम्मिलित हैं | स्थानीय शासन की यह सबसे बड़ी इकाई है| इन 
“डिपार्टमेंटों को लगमग 266 ऐरोन्डाइजमेटों ($प्रणात5$थगाग(») में बाँटा गया है | फिर 
ऐरोन्डाइजप्रेन्टों को ललगमग 38,000 कम्यूनों (0000ा॥०७) में विभाजित किया गया 
है | ऐरोन्डाइजपेन्टों और 'कप्पूनों के मध्य एक प्रशासनिक डकाई केन्टन है जिसमें कई 
कम्यून होते हैं जो प्रशासन की दृष्टि से मिलकर इसका निर्माण करते हैं ॥ इस प्रकार 
फ्रांस स्थानीय शासन की सभी इकाइयों श्रृंखलाबद्ध हैं। 
डिपार्टपैन्ट्स (00ए0अ0एा०॥७)--स्थानीय शासन प्रणाली की यह सदसे महत्वपूर्ण 
इकाई है। एक साधारण डिपार्टमेंट का क्षेत्ररल लगमग 2,36 वर्ग मील होता है । 
पिरोन्डे डिपार्दमेन्ट सबसे बड़ा है जिसका भुख्य केन्द्र बोरदोकस (छणठ८यर) है | 
इसका क्षेत्रफल 4,40 वर्ग मील है| सबसे छोटा डिपार्टमेन्ट शीन है जिसका क्षेत्रफल 
85 वर्ग मील है। इस तरह यह.डिपार्टमेन्ट क्षेत्रटल, आकार एवं जनसख्या के दृष्टिकोण 
से एक दूसरे से मित्रता लिए हुए हैं। फ़ान्स में डिपार्टमेन्टों का एक मानचित्र वस्तुत्त: 
एक भूलमुलैय्या का खेल जैसा लगता है । विमा्गों के नाम प्रायः किसी नदी, पर्वत्त अथवा 
अन्य भौगोलिक विशेषताओं पर रखे जाते हैं) 
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प्रत्येक डिपार्टमेन्ट में एक प्रीफेक्ट (78० छिष/८०) होता है छो डिपार्टमैन्ट का 
प्रशासकीय अधिकारी है | उसकी नियुक्ति गृहमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है ॥ प्रीफेक्ट के कार्य के दो पहतू हैं । प्रथम, राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप 
में वह डिपार्टमेन्ट में शाति व सुरक्षा की व्यवस्था करता है | साथ ही कर वसूली, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, यातायात, छन-निर्माण और णव-कल्याण कार्यों का निरीक्षण, निर्देशन एवं 
नियन्त्रण करता है। केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय का वह प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है 
और डिपार्टमेंट के सभी मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करना उसी का काम है | 
द्वितीय, स्थानीय सरकार का वह प्रधान कार्यपालक है और इस हैसियत से डिपार्टमेंट की 
सभी इकाइयों पर उसका नियंत्रण होता है तथा डिपार्टमेंट की स्थानीय सेवाओं के लिए 
अधिकारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है और उनके कार्यों की देखरेख भी 
बही करता है | अपने अधीनस्थ एरोन्डाइजमेंट्रों और कम्यूनों के प्रशासन की देखरेख 
प्रीफैक्ट द्वारा की छाती है ॥ प्रीफेक्ट ही कप्यूनों के यजट को स्वीकृत करता है और 
कम्यूनों के मेयरों (१839/७5) पर नियत्रण रखता है | मुनरौ ने डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट की 
स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि "वह डिपार्टमेंट ही जनता का पिता तुल्य और 
प्रशासकीय केन्द्रीकृत जाल की केन्द्र-बिन्दु है ।" प्रीफेक्ट की सहायता के लिए 
रुप-प्रीफेक्ट (५0७-2९/०८७) होते हैं । 

प्रत्येक डिपार्टमेंट की एक सामान्य परिषद्‌ (76 02#८० (0000८॥|) होती है 
जिसका स्थानीय स्वायत्त शासन में बड़ा प्रभाव ह्लोता है । इन परिषदों के ब्यापफ अधिकार 
होते हैं और इतके निर्णय अवश्य नगरपालिका परिषदों से कहीं अधिक प्रमावी झोते हैं । 

* जामान्य परिषद मिन्न-भिन्न डिपार्टमेंटों के अनुसार आकार-प्रकार में एक दूसरे से अलग 

होती हैं | थे डिपार्टमेंटों की प्रतिनिधि सभा हैं जिनका चुनाव स्थानीय जनता द्वारा किया 
जाता है । सामान्य परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है 
और आधे सदत्य प्रत्येक त्तीन वर्षों के बाद बदल जाते हैं | परिदद्‌ स्थानीय मामलों पर 
नियम बनाती है | यह प्रीफक्ट और स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों के स्थानीय कार्यों पर 
नियत्रण रखती है । 
एरोन्डाइजमेन्ट (#ल०॥0॥3३८७०७/) 

एरोन्डाइजमेन्ट डिपार्टमेंट का प्रशासकीय उप-विभाग है | प्रत्येक एरोन्डाइजमेंट में 
एक सब-प्रीफक्ट ($0७-0४८८४) होठा है जो एरौन्डाइजमेंट का प्रधान कार्यपालक होता 
है | इसकी नियुक्ति गृहमंत्री कौ सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होती है 4 यह प्रीफेक्ट के 
कार्य में सहायता प्रदान करता है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक एरोन्डाइजमेंट में एक 
निवांचक परिषद्‌ होती है जिसका निर्वाचन क्षेत्र की जनता द्वारा किया जाता है | परिषद्‌ 
के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है | परिषद्‌ की सदस्य संख्या कम से कम 9 
अवश्य होती है 

प्रत्येक एरोन्डाइजमेंट की सीमा में लगगग 700 से 750 कम्यून एक लाख 
जनसख्या दालें शोते हैं | डिपार्टमेंट की और निकटस्थ नगरों कौ राजघानी सदैव 
एरोडडाइजमेंट ही होता है । एशेन्डाइजमेंट की राजधानी डिपार्टमेंट की राजधानी से कम 
महत्त्वपूर्ण नगर में होती है ।॥ 
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ऊकैंटन (00०७) 

कैन्टन कम्पूनों का प्रशासन के दृष्टिकोण से बनाया गया एक समूह होता है । 
अनुपात से प्राय. प्रत्येक डिपार्टमेट मे लगभग 35 कैन्टन होते है। कुछ डिपार्टमेंटो में 60 
से अधिक कैंटन भी हैं। कैंटनों के आपार पर निर्मित केवल सेना और न्यायालय प्रशासन 
ही हैं । परन्तु डिपार्टमेंट में चुनाव क्षेत्र भी कैंटन ही है। 
'कम्यून (एआ।एणा5$) 

ऊरंच स्थानीय शासन प्रणाली में सबसे नीचे की इकाई को कप्यून का नाम दिया 
जाता है ) ये म्यूनिस्चिपल शासन की इकाइयाँ हैं| फ्रान्स में शहरी और देहाती दोर्नों क्षेत्रों 
में एक ही तरह की इकाइयों की व्यवस्था है | प्रत्येक कम्पून मे एक म्यूनिसिपल परिषद्‌ 
((एभआा०0// (०णाल) होती है जिसमें प्राय. [] से लेकर 37 तक सदस्य होते हैं ॥ 
पेरिस का कम्पून इसका अपवाद है। सदस्यों का निर्दाधन कम्यून की जनता द्वारा 6 वर्षो 
के लिए होता है | परिषद्‌ स्थानीय बातों पर विचार-विमर्श करती है । यदूपि इसके 
कार्मपालिका सम्बन्धी कार्य नहीं हैं, फिर भी यह मेयर और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों 
के कार्यों की देख-रेख करती है | मेयर कम्यून का प्रधान कार्यपालक होता है जिसका 
निर्वाचन परिषद्‌ 4 दर्ष के लिए करती है ॥ केन्द्रीय सरकार और कम्यूनों के अधिकारी 
परिषद्‌ के निर्वाचन में खड़े नहीं हो सकते | परिषद्‌ की बैठकें वर्ष में घार बार होती हैं 
और प्रत्येक बैठक लगभग दो सप्ताह चलती है। 
पैरिस का स्यूनतिसिपल शासन 
(6 ऐजांलए3 #पगागरांड0३000 0 एथआं5$) 

अन्य देशों की तरह फ्रांस की राजघानी पेरिस का स्थानीय शासन अनूठा है । 
यद्यपि पेरिस में भी एक कम्यून है, पर अपने विशेष महत्त्व के कारण इसका शासन 
मित्रता लिए हुए है । पेरिस अथवा सीन के डिपार्टमेंट का शासन दो प्रीफेक्ट में 
विभकक्‍त अन्य प्रीफेक्टों की मौंति है---() प्रीफेक्ट ऑफ पेरिस (गाल शष्धव्टा ण एथ9) 
जो म्यूनिसिपल सेवाओं और पेरिस डिपार्टमेंटों की सेवाओं का प्रशासद करता है, एवे 
(2) प्रीफैक्ट ऑफ पुलिस (ण्ञाढ शर्ण०७ ण॑ ९णा००) जो यातायात ((/ी०) और 
शान्ति त्तथा व्यवस्था (070%0 बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है | 

पेरिस एक नगर और डिपार्टमैंट दोनों (800॥ 8 (59 भाव 8 0०एब्तागाणाए है ॥ 
पेरिस नगर का अपना कोई मेयर नहीं है, यह 20 एरोन्डाइजमेंट में बैंटा है और प्रत्येक 
का अध्यक्ष मेयर कहलाता है । पर चूँकि इन मेयरों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती 
है, अतः वे उप-प्रीफेक्टों के समान होते हैं | पेरिस की एक नगर-परिषद्‌ (ला 
(००७८) भी है जिसमें 0 सदस्य हैं । यही डिपार्टमेंट की जनरल कौंसिल के भी कार्य 
करती है। सदस्यों को बेतन मिलता है । 

सारांशतः फ्रान्स मैं स्थानीय स्दशासन का एक निश्चित संस्थागत त्तथा प्रक्रियागत 
स्वरूप पाया जाता है । 


[48] 


प्रशासकीय कानून 


(8 तगांगांडा।9॥४९ !,9७) 





फ्रास में प्रशालफीय कानूनों की व्यवस्था इसे अनूठा स्वरूप प्रदात करती है | यह 
महाँ की अनोखी विशेषता है, जो इसे अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं से अलग स्वरूप 
प्रदान करती है | यहाँ साधारण न्यायालयों के साथ-साथ प्रशासनिक कानून का विदेयन 
किया जाता है। 

फ्रास न्याय व्यवस्था का विवेचन, दिना इस दांत का उल्लेख किए कि प्रशासनिक 
कानून (00॥ 40॥॥05७३0९४) क्‍या है, अधूरा रह जाता है । प्रशासकीय कानून फ्रास 
न्यायिक व्यवस्था की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है । सामान्यतः प्रजावान्त्रिक देशों 
में सभी के लिए एक ही प्रकार की न्याय-व्यवस्था होदी है. परन्तु फ्रास में दो प्रकार की 
न्याय-व्यवस्था है | साघारण जनेता के लिए दीवानी कानूनों (0।५॥.395) तथा दीवानी 
न्यायालयों (0५॥ (०८७) की व्यवस्था है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित 
मुकदर्मों का निर्णय प्रशासकीय नियमों (॥007४5ए20४८ 7.35) के अनुसार होती है । 

प्रशारकीय कानून का अर्थ-प्रशाद्धकीय कानून की विभित्र लेखकों ने निन्न-मित्र 
प्रकार से घ्याय्या की है| दारथीलेमी के अनुसार, “फ्रास में प्रशासनिक कानून का 
आशय उन सब कानूनी नियमों से है जिनसे प्रशासन के विमागो का पारस्परिक और 
जन-समूह का निर्णय होता है ।7 रेने डेविड के अनुसार, “प्रशासन कानून क्री परिमाषा 
इस प्रकार की जा सकती है कि यह उन नियमों का विघान-सग्रह है जिनसे सार्वजनिक 
प्रशासन की व्यवस्था और कर्त्तव्य का निर्णय तथा प्रशासविक कर्मचारियों के राष्ट्र के 
नायरिकों के प्रति सम्बन्धों का नियत्रण होता है ।" ओर. बाडे के शब्दों में, "प्रशासव 
कानूत का प्रमुख सम्बन्ध क्रेवल प्रशासन से ही है, न्यायिक नियत्रथ अथवा अधिरक्षित 
अवैधानिक कार्यों से नहीं |" डॉ. जेर्निंग्स ने लिखा है कि “प्रशासनिक कानून केदल 
शासन से सम्बन्धित नियम हैं | इन नियमों द्वारा शासन अधिकारियों के अधिकारों और 
कर्तव्यों का निर्णय होता है ।" 

प्रो, डायसी (0०८५) ने प्रशास्कीय कानूत की परिभाषा देते हुए कहा है कि 
“फ्रास् के प्रशासनिक कानून, शासन-अधिकारियों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के दे 
सिद्धात हैं जिनफे आधार पर राष्ट्र-सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर्मचारियों और 
जनता के पारस्परिक घ्यवह्ार का निर्णय और नियत्रण होता है ।“ 
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डॉ, परमात्मा शरण के अनुसार, “प्रशासनिक कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो 
प्रशासनिक अधिकारियों के नागरिकों के प्रति सम्बन्धों को विनियमित करते हैं और 
जिनके अनुसार सरकारी अधिकारियों की स्थिति, नागरिकों के इन अधिकारियों से 
सम्बन्ध तथा व्यवहार के बारे में अधिकारों व दायित्वों को निर्धारित किया जाता है ।' 


फ्रांस में प्रशासकीय कानून के विकास के कारण 
(0७ए४श०एुजशा[ (७5९६5 ० ७8050 ९6॥,उ3छ त पिश्ाल्शे 

डॉ. परमात्माशरण ने अपनी पुस्तक “तुलनात्मक शासन और राजनीति' पें फ्रास में 
प्रशासनिक कानून के विकास के लिए दो मुख्य कारणों को उत्तरदायी भाना है, जो 
निम्तानसार है-..- 

(॥) फ्रांस में एकात्मक शासन-प्रणाली के साथ-साथ अत्यधिक मात्रा में शक्तियों 
का केन्द्रीकरण है, जिसके कारण अधिकारियों के हाथों व्यापक शक्तियाँ आ गई हैं, 
जिनके दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है । प्रशासनिक न्यायालय यह देखते हैं कि 
सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें | 

(2) फ्रांस से ही शक्तियों के पृथक्षरण का सिद्धान्त निकला, जिसके अनुसार 
न्यायपालिका को विधायिका द कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
फ्रांस में पृथक्‌ प्रशासनिक न्यायालयों की पद्धति के अन्तर्गत य्यक्ति को प्रशासकों की 
स्वेच्छाधारी कार्यों के विरुद्ध प्रायः पूर्ण रक्षण प्राप्त है ।“” इस तरह से प्रशासकीय 
अधिकारियों की निरंकुशता तथा स्वेच्छारिता को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रशासकीय 
कानूनों की व्यवस्था की गई । 


प्रशासकीय कानून का स्वरूप 
(४907९ ए॑ &079$730४९ ,3७छ) 

प्रशासकीय कानून की उपर्युक्त दी गई विमिन्न परिमाषाओं से इनके स्वरूप के बारे 
में पता लगता है । इन प्रशासकीय कानूनों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि ये वे 
कानून हैं जो सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता के सम्बन्धी को निर्धारित करते 
हैं। इस दूटि से प्रशासकीय कानून दीवानी कादूनों से मिन्न हैं क्योंकि दीवानी कानून 
केवल नागरिकों के पारस्परिक संदंधों को निर्धारिव करते हैं| प्रशासकीय न्यायालयों के 
समझ केदल वे ही मामले आया करते हैं जिनमें सरकार का कोई कर्मचारी सम्मिलित हो 
और ऐसे युकदमों का निर्णय भी प्रशासकीय कानूठ के आधार पर होता है। सरकार या 
सरकारी कर्मचारी और नागरिकों के मध्य जो झगडे होते हैं, उनका निर्णय सामान्य 
न्यायालयों में नहीं किया जाता है, प्रत्युत विशेष प्रकार के न्यायालयों में किया जाता है 
जिन्हें प्रशासकीय न्यायालय कहा जाता है। फ्रांस में इस तरह की धारणा प्रचलित ड्ठैकि 
न्यायाधीश सरकारी अधिकारियों के विरोधी होते हैं और नागरिकों एवं सरकारी 
कर्मचारियों के दीच के झगड़ों में कर्मचारियों को तंग कर सकते हैं। अत्तेः निष्पक्ष न्याय 
के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे झगड़ौं का निर्णय प्रशासकीय न्यायालयों द्वारा हीडो। 
2, ओ पाला शरण: चुलनात्पयक शासन और राजनीति, पृष्ठ 400. 
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प्रशासकीय कानूत और कानून का शासतर (#ए॥रांतांउध्गए8 यर < रघाढ्छ 
3५0--प्रशासकीय कानून कै कारण फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायालयों 
की अलग व्यदस्था है | इस प्रकार सरकारी कर्मचारी और सामान्य जनता में कानून के 
मामले में अन्तर किया जाता है | चरकारी कर्मचारी प्रशासकीय कानून से प्रशात्तित होते 
हैं, जबकि साधारण नागरिकों के लिए सामान्य कानूनों की व्यवस्था है । लेकिन फ्रास के 
विपरीत ब्रिटेन में सामान्य कानून (टआध्ा७॥ 49) की घारणा कौ मान्यता दी जाती 
है. ! इस व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में कानून का शासन (२घा० ०£.370) है अर्थात्‌ राज्य 
में बसने वाले समी लोग कानून के समक्ष बद्यबर हैं। प्रो. डामसी ने कानून के शासन कै 
तीन अर्थ स्थिर किए हैं--अधम, कित्ी भी व्यक्ति को तब तक कोई सजा नहीं दी जा 
सकती जब तक खुले न्यामालय में उस व्यक्ति के विरुद्ध उसका अपराध सिद्ध भा हो 
जाए; द्वितीय, कानून के समक्ष समी बरादर हैं घाहे वे सामान्य नागरिक हो अथवा 
उच्चतम अधिकारी, एवं दृतीय, समी के लिए एक ही प्रकार के कानून हैं और एक ही 
तरह के न्यायालयों की ध्यवस्था है । डायत्ती की मान्यता है कि इसी कानून के शासन के 
कारण अग्रेज स्वतन्त्रता का महानतन उपमोग करते हैं। 

ब्रिटेन की न्याय-व्यवस्था से मित्र फ्रास में दोहरे कानून और दोहरे न्यायालयों की 
च्यवस्था है | फ्रास में अधिकारियों के लिए प्रशासकीय कानून कौ व्यवस्था है, अत. कष्ठा 
जाता है कि कानून की दृष्टि त्ते वहीँ सभी नागरिक समान नहीं हैं । इसी दृष्टि से यह 
आरोप लगाया जाता है कि फ्रास में राज्य कर्मचारियों का घुलवा में नागरिकों को कम 
न्यायिक अधिकार प्रात हैं । लेकिन वस्तुतः यह अपूर्ण निष्कर्ष दे | न्याय के सब्घ मैं समी 
देशों की अपनी-अपनी घारणाएँ हैं | ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में सरकार का दायित्व 
ही अधिकारियों का दायित्व मात्रा जाता है जबकि फ्रांस में अधिकारियों व कर्मचारियों का 
दायित्व राज्य का दायित्व गाना लावा है | प्राय. भ्रत्येक न्याय-व्यवस्था में राज्य 
कर्मचारियों द्वारा किए गए जनता के प्रति अपराध के विरुद्ध न्याय माँगा जाता है | फ्रॉस 
में राज्य द्वारा कर्मचारियों को बधाने का प्रयाद्ध किया जाता है जबकि कर्मचारी जनता क्रे 
प्रति अपराध अपने कर्तव्य का निर्वाढ़ करने के सिलसिले में करते हैं । परन्तु इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि प्रशासकीय कानून कौ स्थिति के कारण जनता की स्वतन्त्रता 
खतरे मैं रहती है ॥ इसके विपरीत फ्रास में प्रशालकीय कानून के अत्तित्व के क्रारण ही 
जनता के प्रति अपराध करते हैं, तो प्रशास्कीय न्यायालय उस अधिकारी के विरुद्ध 
अपना निर्णय देते हैं । इस तरड इस व्यवस्था के कारण प्रशासकीय अधिकारी जनता की 
स्वतन्त्रता सुरक्षित है | यदि सरकारी कर्मचारी जनठा के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं 
और जनता के प्रति स्वेच्छाचारी आचरंण करने से भय खांते हैं ॥ इसका एक अन्य लाम 
थह है कि प्रशास्कीय न्यायालय की न्याय-प्रक्रिया बड़ी सरल है और प्रशासकीय 
न्यायालय शीघ्रादिशीप्र न्याय देने की व्यवस्था करते हैं | चागरिकों को अधिक देर प्रतीक्षा 
नहीं करनी पड़ती, न्याय शीघ्र हो जाता-है । यह एक तथ्य है कि फरार में प्रशासकीय' 
न्यायालयों में जनता का विश्वास बढा ही है घटा नहीं ॥ यह एक अन्तन्त उपयोगी और 
न्यायपूर्ण व्यवस्था है कि प्रशासनिक न्यायालयों से न्याय प्राप्ति के लिए अधिक व्यय नहीं 
होता ॥ साधारण न्यायालयों में जो भारी शुल्क देना भी पड़ता है, उसकी यहाँ आवश्यकता 
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नहीं होती, और जो नाममात्र का शुल्क वादी-प्रतिवादी को देना पडता है वह भी, यदि 
दादी अभियोग में विजयी हो जाए. त्तो उसे लौटा दिया जाता है | फ्रास की इस व्यवस्था 
के विपरीत ब्रिटेन आदि देशों में न्याय अधिक महँगा है और कानूनी कार्रवाई जटिल तथा 
व्यय साध्य होती है कि सामान्य जनता आसानी से न्याय प्राप्त नहीं कर पाती | व्यवहार 
में ब्रिटिश न्‍्याय-व्यवस्था उन्हीं के लिए विशेष सुलम है जिनका सम्बन्ध घनिक वर्ग से है 
और महेँगी न्याय व्यवस्था को वहन करने में सक्षम है | 

प्रशासकीय न्यायालयों और कानूनों की व्यवस्था का प्रधार शनैः-शनै, अन्य देशों 
में भी बढता जा रहा है | स्वयं ब्रिटेन में ऐसी अनेक प्रशासकीय सस्थाएँ हैं जो न्यायिक 
तथा अन्य अर्द्ध-न्यायिक कार्य सम्पादित करती हैं । बहुत से ऐसे पदाधिकारी और 
कूटनीतिक अधिकारी हैं जिन्हें न्यायालयों से विशेष उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं ॥ आज ब्रिटेन 
में कानून के शासन की वह व्यवस्था नहीं है जिसका वर्णन डायसी ने किया था। 

निष्कर्ष रूप में इस आरोप में कोई दम नहीं है कि प्रशासकीय कानून के कारण 
फ्रास में नागरिक की वैयक्तिक स्वतन्त्रता कतई समव नहीं है । इसके विपरीत 
वास्तविकता यह है कि प्रशासकीय विधि की इस व्यवस्था में फ्रांस की जनता की 
स्वतन्त्रता सुरक्षित है। फ्रांस की जनता इसे अपने अधिकारों का सरक्षण समझती है और 
इसीलिए यह व्यवस्था अब त्तक चली आ रही है । स्वयं डायसी तक ने कहा है कि 
प्रशासकीय कानून में कुछ महान्‌ गुण हैं जो फ्रैन्च संस्थाओं की भावना के प्रतिकूल नहीं 
हैं । भुनरो ने लिखा है फ्रैन्च जनता इसे (प्रशासनिक कानून को) अपने वैयक्तिक 
आधेकारों की पुष्टि करने में बाघक नहीं समझती | इसके विपरीत वह इसे अपनी 
का के दुर्ग और स्वेच्छाचारी सरकारी कार्यों के प्रति सुरक्षा के रूप में स्वीकार 
कः । 

सारांशत: फ्रांस में प्रचलित प्रशासकीय न्याय व्यवस्था की अवधारणा ने वहाँ की 
जनता की स्वतंत्रता को अश्युण्ण रखने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है ) 
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आधुनिक 'लौक-कल्याणकारी राज्यों में नौकरशाही की भूमिका और महत्व 
निर्विवाद है | फ्रान्स में भी नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है | यहाँ प्रशासन और 
राजनीति के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहा है | फ्रासीसी प्रशासन मैं एकरसदा तथा 
स्थायीपन की भादना रही है | 


फ्रान्स में नौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ 
(3 क९्वाणर$ एाँ फशाला 507९30टा2९9) 

प्रसिद्ध विद्वान रिडले तथा ब्लोण्डेल ने फ्रांस के सेदीवर्ग प्रशासन की मुख्य 
विशेषताओं का निम्नानुसार विश्लेषण किया है --- 

3. मिशनरी भावना ((5४002/ 2.०/)--प्रारम्म से ही फ्रान्सीसी नौकरशाही 
मिशनरी भावना से कार्य करदी रही है | फ्रान्स की गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में फ्रास के 
शाजाओं ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों में देश के आर्थिक जीवन के विकास की प्रेरणा 
जागृत की | नेपोलियन प्रथम के समय में भी प्रशासन राज्य कै हस्तक्षेप के प्रति पर्याप्त 
सजग रहा | 9वीं सदी और उसके बाद के एूँजीदादी युग में राज्य के हस्तक्षेप की 
नीतियाँ कायम रहीं | चतुर्थ गणतन्त्र के सप्य नागरिक सेवा ने कृषि और उद्योगों के 
आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रमुख योजनाएँ प्रारंग की ॥ आज मी फ्रास का सेवीवर्ग 
प्रशासन उसी प्रकार की मिशनरी भादना से घल रहा है | उसकी इस मिशनरी भावना के 
कारण ही देश में लोक-कल्याणकारी राज्य की अदधारणा साकार हो श्की है ॥ 

2. देश के समी वर्गों का प्रतिनिधित्व (२८फाव्ड्शाप्थाजा 0( | (3852४ 0 (6 
(90णा४))--आन्स की लोक सेदाओं में देश के प्रायः सभी वर्गों के लौगों का प्रतिनिधित्व 
डो जाता है | बड़ा आकार होने के कारण इसमें देश के समी वर्गों कै लोगों का 
प्रतिनिधित्व हो जाठा है ब्रिटेन में वहाँ की जनसर्या के अनुपात में जितने लोक सेवक 
हैं, उनसे दुगुने फ्रान्स में हैं | द्िटेन में जिन पदों पर स्थानीय सरकार के अधिकारी कार्य 
करते हैं, उन पदों पर फ्रास में लौकसेवक रखे जाते हैं । 

3, देश के त्तमी भागों में दिखरे हुए हैं (5फाच्वत थॉ 0छ ए60णा09)--फ्रास 
के लोक सेवक ब्रिटेन की भौति केवल राजघानी प्रदेश और बढ़े नगरों में ही केन्द्रित नहीं 
हैं दरन्‌ पूरे देश में व्याप्त हैं | केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय सेवाएँ काफी व्यापक हैं | सम्मदतः 
पर क्ष कक कर सेकेवर्वीय प्रधातत, दू 23 ।27 
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प्रत्यक कस्बे मे एक सरकारी कार्यालय है । तीन हजार की जनसख्या वाले कस्बों तथा 
गएदों में सरकारी सड़क और इंजीनियर रखे गए है ( प्रत्येक पैरिश (आओ में स्कूल 
मास्टर होता है जो स्वय एक लोक सेवक है | 

4. अच्छे प्रत्याशियों का चयन ($ल6णाणा जी लाल (शा0ं0405)--फ्रँस में 
लोक सेदाओं की ओर अच्छे और योग्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं । यहाँ लोक सेवाओं में 
प्रवेश हेतु कड़ी स्पर्धा होती है । लोक सेवाओं मे प्रवेश की परीक्षाएँ सामान्य योग्यता की 
मापक समझी जाती हैं । यद्यपि लेक सेवाओं मे वेतन एवं अन्य भौतिक लाभ और 
सुदिधाएँ निजी उद्यमों की अपेक्षा कम होती हैं, किन्तु इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के 
कारण देश में भेघादी और प्रतिमावान युवक इनकी ओर सहज रूप में आकर्षित हो जाते 
हैं । यदि एक बार सरकारी सैवा में किसी ने प्रदेश पा लिया तौ उसे एक प्रकार से 
सफलता के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता है । 

5. शिक्षा से जुडी हुई है. (0750 जशश ॥6 80005000)--फ्रॉंस की नागरिक 
सेवा तथा शिक्षण संस्थाओं के बीच संबंधों की एक कड़ी सदैव रहती है | अनेक स्कूलों 
में प्रदेश के लिए बडे कठोर नियम हैं | यहाँ प्रदेशार्थियों से एक समझौते पर हस्ताक्षर 
'करा लिए जाते हैं कि वे स्नातक होने के शाद कुछ वर्षों तक सरकारी सेवा में रहेगे | 
अध्ययनकाल मे विद्यार्थियों को ऐसे विषयों का ज्ञान कराया जाता है जो सरकारी सेवा के 
दायित्वों एव आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं | इन स्कूलों की परम्षराएँ लोक सेवाओं 
की परम्पराओं के समक्ष होती हैं) 

6. विभिन्नताएँ (9९थ८भन४०४)--फ्रान्स की नागरिक सेवा की एक अन्य विशेषता 
इसमें व्याप्त विमिन्नताएँ (0४८५५) नागरिक सेदा के अलग-अलग कोर्प्स (0०9) बने 
हुए हैं। अलग-अलग स्कूलों में विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवाओं कौ प्रशिक्षण दिया 
जाता है । स्कूलो तथा कोर्प्स के परिणामस्वरूप विभिन्नताएँ जन्म लेती हैं | यह व्यवस्था 
नेपोलियन द्वारा स्थापित की गई थी। नेपोलियन एक ऐसी भागरिक सेवा स्थापित करना 
चाहता था जिसका अपना आघार तथा जीवन्त स्वरूप हो | वह ऐसा करने में सफल भी 
हुआ । नागरिक सेवा कोर्प्स को स्वतन्त्रता प्रदान की गई ) इसके फलस्वरूप सरकारी 
विभागों में सघात्मक सुरचना का भार्ग प्रशस्त हुआ। 

फ्रान्स की नागरिक सेवा की उक्त परम्परागत विशेषताएँ आज भी परिवर्तित रूप 
में यहाँ की नौकरशाही से जुड़ी हुई हैं | नागरिक सेवा निदेशक पी. चेटनिट 
(४ (॥शक्षवऐ ने फ्रॉस की पर्तमान नागरिक सेवा की निम्नलिखित चार विशेषताओं का 
उल्लेख किया है- 

(0 राज्य की सर्वोचता (50फ्ाएप3०५ ७ 0० 5४७७७)--फ्रान्स में समन साम्राज्य 
की प्रेरणा से विभिन्न संस्थाओं का नियामकीय सिद्धांत कानून को सर्वोचचता है। यहाँ का 
प्रशासन राज्य की सत्ता पर निर्मर है | राज्य सता दवा ही प्रशासन और व्यक्ति के 
संदंधों तथा प्रशासन की आन्तरिक सरचना को निर्धारित किया जाता है। इस व्यवस्था में 
राज्य और प्रशासन एक ही स्तर पर नहीं रहते | प्रशासन राज्य सत्ता के अधीन रहता है 
( राज्य तथा राज्य-कर्मचारियों के दीच्च कोई समझौता नहीं होता । सेवीवर्म प्रशासन से 
सम्बन्धित विभिन्न निर्णय राज्य द्वारा एकप्लीय रूप से लिए जाते हैं। 


अा-+++---+_-....... 
4, # एजरूच : पा एच $सननप्ट छा विद्याप्न, था जतीका एएडणा$, 6. पर एज 5लकसप्ट छा. 
छत बाएं ली, [956, ६ 62. 
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60) केन्द्रीककरण की प्रवृत्ति (0धाएजॉंवष्ठ 5ज़ंगऐ-फ्रान्त् मैं स्वेच्छाचारी 
राजतत्र ने दैदीय अधिकारों के सिद्धात के आधार पर जिस पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया 
था उसका स्वामाविक परिणाम सेदौवर्ग प्रशासन में केन्द्रीयकरण की प्रदृत्ति का विकास 
होना है | यहाँ की सरकारें प्राय, सघात्मक व्यवस्या से मयमीत रहीं और इसलिए यहां 
स्थानीय सरकार का विकास नहीं हो पाया है| इस केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति ने बहौँ की 
नागरिक सैद को काफी प्रभावित किया है | 9वीं शताब्दी में ऐसे सामान्य नियमों की 
रचना की गईं जो सम्पूर्ण नागरिक सेवा पर लागू होते थे | भागरिक सेदा में केन्द्रीयकरण 
की प्रवृति का एक छोटा-सा उदाहरण यह है कि फ्रान्स के उपनिवेशीय लौक सेवक मित्र 
चरिस्थितियाँ होते हुए भी उर्हीं सामान्य त्रियमों के अधीन कार्य करते हैं जो राजघानी 
प्रदेश में रहने वाले उनके साथियों पर लागू होते हैं अर्थात्‌ फ्रॉस के प्रशासन में 
केंग्द्रीयकरण की प्रदृत्ति इरा प्रशासन की मुख्य दिशेषता है | 

(6) श्थायित्व (एआगाआ०लशट०0--फ्रान्शीसी प्रशासन अपने सेदीवर्ग के स्थायित्व 
के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है | यहाँ लूट-प्रणाली का प्रचलन कमी नहीं रहा । 
राजतन्त्र में अधिकारीगण स्थायी होते थे | फ्रान्स का कोई भी लोक सेवक दल अथवा 
रारकार से सम्बद्ध नहीं होता, दड़ राज्य का सेवक होता है और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी 
रहता है | यहाँ की दोहरी न्याय-व्यदस्था नायरिफ रौवा के स्थायित्द मैं सहयोगी बनती 
है | रोवीवर्ग के स्थादित्व को गहाँ जनमत का समर्यन प्राप्त है। फ्रान्स की लोकसेवा का 
यह रथापित्व क्रमिक-विकास का परिणाम है । इसका समर्थन करने दाले अनेक वानून 
बने हैं जिनके द्वारा लोकसेवकों को कार्यकाल की गारण्टी दी छाती है | यहाँ राज्य को 
स्थायी बनाये के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वे सर भागरिक सेवा में स्थायित्व लाने 
में सहयोगी बचे । इसके फलस्वरूप लोक सेवाओं में एकीकरण की स्घापना हुईं है और 
राज्य की सत्ता का प्रमाव कम हुआ है | गारण्टी की व्यदस्था नें फ्रान्स के चागरिक सेवक 
कौ राज्य की स्वेच्छाचारी शक्ति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की | 

(५) गारण्टीज का विकास (८ 72६८०एआञाटा ७ 0097%॥/०८5४)--फ्रॉस की 
नागरिक झोोवा प्रें हुए अर्वाचीन परिवर्तन ने कर्मचारियों के अधिकार गरढा दिए हैं किन्तु 
इसके फलस्वरूप आधारभूत रिद्धातों में परिवर्तन नहीं हुए हैं | नागरिक सेवाओं की 
सुरक्षा कै लिए अनेक नियम बनाए गए हैं । इन नियमों ने राजशक्ति को सीमित किया 
है यद्यपि अभी भी राज्य अनेक शक्तियों का प्रयोग करता है किन्तु वह किसी भी 
परिस्थिति में कर्मचारियों का दमन नहीं कर सकता | दमन से प्रमावित लौकसैवक को 
राज्य द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है | राज्य 
कभी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करता | किसी कर्मचारी के विर्द्ध कोई कदम उठाने से 
पूर्व वह व्यावहारिक सर्पो के साथ सदुक्त विदार-विमर्श करता है | नागरिक सेवाओं के 
हितों की रक्षा के लिए की गई अनेक व्यवस्थाएँ एक लम्बे विकास का परिणाम हैं | इस 
कार्य में व्यावसामिक सर्घों (702 एड्/008) मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं । 

7. कर्मचारी संधों का विकान्न (फल्सल॑कृचाला ण याफ़ाएएथ्ल 
एऑए००७)--प्रारम्म में फ्रान्स में कर्मचारियों को सघ इनाने की स्वतन्द्रता प्रास नहीं थी । 
वार्द्विकता तो यह थी कि शासक और न्यायाधीश लोक सेवकों की संस्थाओं को सदेह 
और अविश्वास के दृष्टिकोण से देखते थे | इसके पीछे यह भय निहित रहता था कि यदि 


].+0॥6 दक्षा 33) चैजा हट॑णड धट्ड ऐट उ.प्येंड 2७5 वजटा <एाअल्वे हा फिल्यापू- “7034, 9 ]64 


नौकरशाही 525 


कर्मचारियों को संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया तो थे हड़ताल कर देंगे । 
लेकिन कालान्तर में सरकार को यह विश्वास हो गया कि कर्मचारी के सधघ क्रान्ति का 
साधन नहीं बनेंगे और केवल अपने व्यायसायिक हितों की रक्षा करेंगे ज्ञो उनका यह 
दृष्टिकोण बदल गया । सरकार के इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने कर्षचारियों के सघ बनाने 
की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम महायुद्ध के दाद, सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होने 
के दादजूद विभिन्न कर्मचारी संघ अस्तित्व मे आये ( सन्‌ 946 ई. में पहली बार एक 
अधिनियम द्वाय्य कर्मचारियों को सघ बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ | इस कानून के 
पारित होने के वाद अनेक कर्मचारी सगठन अस्तित्व में आये | इन कर्मचारी स्घों ने भी 
किसी राजनीतिक क्रान्ति में भाग लेने के स्थान पर अपने कर्मचारियों के हितों के सरक्षण 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्दाह किया । दर्तमान में फ्रान्स में कर्मचारियों के सघ बहुत 
प्रमावशली और शक्तिशाली है, जो अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा में सदैव लगे 
रहते हैं ! 

8. प्रशासनिक रुता एवं स्व-विवेक (6कातक्राछा८८ #फ7॥0णा/ क्षात॑ 
एछफ८७००)--फ्रान्स में राज्य के कार्य-क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है । यहाँ भी 
'लौक-कल्पाणकारी राज्य के आदर्श को स्वीकार किया गया है | परिणामस्वरूप प्रशासन 
के दायित्व बहुत बढ गये हैं ॥ प्रशासनिक दायित्दों के बउते विस्तार ने प्रशासनिक सत्ता 
एवं उसके स्वविवेक में वृद्धि की है फ्रान्स मे लोक सेवकों का स्व-विदेक ग्रेट-ब्रिटेच की 
तुलना में कहीं व्यापक है। कार्यपालिका द्वारा जारी की जाने बाली डिक्री (002००) की 
शक्ति ने लोकरोवकों के इस स्व-विवेक में वृद्धि की है। 

9. लोकसेवाओं की महत्वपूर्ण स्थिति (ग6 प्राएजाशा ?0ज्ञाणा ० (॥७) 
$2रं०९३)--पंचम गणतन्त्र की स्थापना होने के पूर्व अर्थात्‌ जनरल डिपाल के सत्तारुढ 
होने के पूर्व फ्रान्स राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था | यह कहादत-सी 
प्रचलित थी कि फ्रान्सीसी नागरिक जितने जल्दी अपने कपड़े नहीं बदलतै हैं उसके पूर्व 
ही सरकारों में परिदर्त हो जाता है | यह एक यथार्य है कि किसी भी देश में 
शजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में नागरिक सेदाओं फी शक्ति और महत्व में 
उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है ॥ फ्रान्स भी इसका अपदाद नहीं रहा । यहाँ भारी 
राजनीतिक उथल-पुदल के बावजूद प्रशासनिक स्थिरता शही | फलतः लौक सेवकों ने 
स्वर्य को राज्य के साथ एकाकार कर लिया तथा वे अपने आपकी सम्प्रभु मानने लगे, 
और जनता ने भी उनकी इस स्थिति को मान्यता दे दी | वे लोक सेवक (ए70४९ 
500 नहीं रहकर लोक-अधिकारी (%57८ 0/8०22 बन गये । वर्तमान में फ्रांस में 
राजनीतिक स्थिरता का वातावरण है | यहाँ का राष्ट्रपति राज्य की शासन-व्यवस्था 'का 
सर्देसर्दा है और वह 7 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है | इसके बादजूद देश में सेवीवर्ग 
प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है | यह देश के प्रशासन का संचालन करने वाली 
दास्तदिक शक्ति बन गई है| 

0. सेवीवर्गीद प्रशासन की राजनीतिक गतिविधियाँ (७ एणप्श &ल्पज्रपं८5 
96 225०0 #फैणशांडध्20ज)--फ्रान्स में लोक सेदक सक्रिय रूप से राजनीतिक 
कार्यों में माग लेते हैं । उन पर अन्य देशों की भाँति राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर 
प्रतिबन्ध नहीं है । यही कारण है कि एक लोक सेवक मंत्री भी इन सकता है | लोक 
सैवक सक्रिय राजनीतिक कार्यों में भाग से सकता है | अगर राजनीति में उसकी 
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अमिरूचि नहीं हुई तो वह पुत्र अपने पुराने व्यवसाय में आ सकता है ॥ इसके बादजूद भी 
लोक सेवक अपने कर्तव्यप'लन में राजनीतिक कुप्रमाव से दूर रहते हैं । 

4. नियंत्रण की व्यवस्थों (॥८ 0०0०७ $$8०॥)-फ्रान्‍्स के सेवीदर्ग प्रशासन 
को नियत्रण से युक्त किया गया है ) इरा पर आन्तरिक और बाह्म दोनों ही प्रकार सै 
नियत्रण है । आन्तरिक नियत्रण निर्धारित इकाइयों द्वारा किया जाता है। बाह्य नियत्रण 
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका हारा किया जाता है ॥ प्रशासन पर आन्तरिक नियत्रण 
अधिक सशक्त और प्रमावशाली है। 

2. सोवीवर्गीय प्रशासन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ (507० (शोल 
(पधकटालाओए5 छ॑ एटाउजाएटों #3प्रता5४30०7)--फ्रान्स के सेवीवर्ीय प्रशासन की 
उपर्युक्त विशेष्ताओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ -. 

() फ्रान्स में सरकारी कर्मचारियों को फक्शनरी कहा जात्ता है | 

(॥) लोक सेवकों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है-ठ सेवक छो 
प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करते हैं और वे जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों में सेवारत हैं । 

(॥॥) विगत वर्षों से राज्य के कार्यों में वृद्धि के साथ ही लोक सेवकों की सख्या में 
मी भारी वृद्धि होती जा रही है | उद्योगों में कार्य करने वाले लोक सेवकों की राख्या में 
वियत वर्षों में अधिक वृद्धि देखी जा सकती है | 

(४) फ़ास्स में योग्यता सेदावर्ग प्रशासन में भर्ती का मुख्य मापदण्डा या आधार है, 
यहाँ सयुक्त-राज्य अमेरिका की तरह लूट-प्रथा को कोई स्थान नहीं है । 

(५) फ्रान्स के लोक सेवकों की अन्य देशों के सोक सेवकों की तुलना में 'स्वतन्त्रा 
स्थिति प्राप्त है। 

(४) फ्रान्स में नागरिक-सेवा को एक आजीवन ध्यवस्ताय के रूप में लिया जाता 
है । एक बार सरकागी सेव में प्रवेश करने के बाद लोक सेवक सेवा-निगृत्ति तक अपने 
पद पर बना रहता है ! 

(शा) फ्रान्स में लोक सेवकों को पर्याप्त सरक्षण' प्रदान किये गये हैं | उचकी 
स्वतन्त्रता को बदोये रखने के लिए पर्याप्त 'रक्षाकवच' ($3/८-77०:05) की व्यवस्था की 
गई है 4 

(५७) लौक सेवकों के स्तर को बनाये रखने के लिए भी उन्हें पर्याप्त वेतन, 
परिवार-मत्ता विमित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एव सेवा-निवृत्ति पर पेंशन दिये जाने की 
व्यवस्था है। इन प्रावधानों से जहाँ लेक सेवकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, वहीँ वे 
अपना उचित स्तर भी बनायें रख संकते हैं | 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि फ्रान्स में नौकरशाही 
की बहुमुखी भूमिका है| यहाँ की नौकरशाही के स्वरूप को प्रमाविव करने में देश की 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक परिस्थितियों की मूमिका रहा है । फ्रान्स 
की मौकरशाही शाट्टर-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है । 


राजनीतिक दल 


(एताएल्ा एग्नांटड) 





फ्रान्स एक प्रजातान्त्रिक देश है । अत. इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में 
राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होना स्वाभाविक ही है | फ्रान्‍्स की दलीय व्यवस्था 
की “बहुदलीय व्यवस्था” के नाम से जाना जाता है | 


फ्रान्सीसी दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ 
(6 एमाल (कग्लल्पंज्ञार ण॑ फल एकलसाता ऐश 599९0) 

फ्रान्स की दलीय व्यवस्था की पुख्य विशेषताओं की निम्नानुसार रखा जा सकता है... 

() संवैधानिक महत्ता या मान्यता--फ्रान्स में राजनीतिक दलों को स्ैधानिक 
महत्ता था मान्यता प्रदान की गई है । पंचम गणतन्त्र में राजनीतिक दलों को सविधान 
द्वारा स्वीकृति या मान्यता प्रदान की गई है | सविघानं की घारा 4 के अनुसार मताधिकार 
'की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल माना गया है | पिकल्स (0७0०४) के 
अनुसार--“पहली बार एक गणतन्न्नात्मक सविघान राजनीतिक दलों का केवल नाम ही 
नहीं लेता है, बल्कि राजनीतिक जीदन के एक स्वामाविक तत्व के रूप में इसे मान्यता 
भी प्रदान करता है ।"” 

(2) यहुदलीय व्यवस्था---ंच दल प्रणाली की मुख्य विशेषता इसकी बहुदलीय 
पद्धति या बहुदलीय (षणएरएआा३ 5५शथगा) होना है | जहाँ बहुत समय से प्रिटेन और 
अमेरिका में दो प्रमुख दल रहे है वहोँ फ्रान्स में राष्ट्रीय दलों की सख्या 2 से लेकर 20 
लक रही है और इनके अतिरिक्त अनेक छोटे समूह और संगठन भी अस्तित्व मे रहे हैं। 
राष्ट्रीय समा में साघारणतया 9 से 5 तक समूहों (0/0009) को प्रतिनिधित्व रहता है । 
उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके संसद से बाहर अपने संगठन है और कुछ समूह ऐसे हैं जो 
अन्य सम्बन्धित समूहों, (&(00/25 5:6099 से मिल कर बनते हैं | मोरिस डुबरगर 
(ऐ/. 00४८७५७) का मत है कि फ्रान्स में दस्तुत: रूंगठित दलों की संख्या 6 के लगणग 
है। फ्रान्स के लोग सिद्धान्तवादी हैं अतः विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व विभिन्र 
राजनीतिक दल करते हैं | फ्रान्स के लोग व्यक्तिवादी भी हैं और दलीय 'निछा तथा 
दलीय अनुशासन के नाम पर अपने व्यक्तित्व का परित्याग करना पसंद नहीं करते | इस 
कारण ही बहु-दलीय व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है [ तृतीय और चतुर्थ गणतन्त्र में तो 
राजनीतिक दलों की बाढ़-सी थी | पंचम गणतम्त्र की स्थापना के बाद गालिस्ट पार्टी के 
रूप में एक मजबूत दल की स्थापना हुई है। 
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(3) सुदृढ संगठन का अमाक-फ्रास्रा के राजनीतिक दलों में सुदृढ़ संगठन का 
अभाव पाया जाता है । देश में साम्यवादी दल को छोड कर अन्य किसी दल का संगठन 
सुदृद नहीं है । दूँके फ्राइस में व्यक्तित्द को विशेष स्थान दिया जाता है, अतः इस 
व्यक्तिवादी माबना के कारण दलीय अनुशासन की प्राय अवहेलना देखने कौ मिलती है 
और इसीलिए सुदृढ दल प्रणाली का विकास नहीं हो पाता | सगठन में कमजोरी के 
कारण ही दल मजबूत सरकार नहीं बना पाता | इसके अतिरिक्त फ्रान्स लीय व्यवरधा 
में राष्ट्रीय और स्थानीय सगठन में कोई सबघ रथापित नहीं किया जाता | फ्रान्स में ब्रिटेन 
आदि देशों की तरह ऐसा कोई दल नहीं है जिसका सगठन स्थानीय इकाइयों से लेकर 
रष्ट्रीय स्तर तक हो । 

(4) दलों का चैद्धान्तिक विभाजन नहीं--फ्रॉंस के शजनीतिक दलों की शैद्धान्तिक 
आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है | इसके विपरीत अन्य सभी लोकवान्त्रिक देशों 
में दलों को नीतियों और कार्यक्रमो के आधार पर स्पष्ट रूप से विमाझित किया जा सकता है | 
लेकिन फ्रान्स में इरा प्रकार का विभाजन लगमंग॑ अस्नप्मव-सा है। शटद्दीय सभा में दत्ों के 
रिद्चाता और कार्यक्रमों में इतना कप अन्तर है कि इन्हें स्पष्ट रूप से रारकारी और विरोपी 
दर्लों में विमाजित करना ही मुश्किल होता है। 

(5) राजनीतिक दलों में स्थायी सहयोग तथा एकता की भावना का अपाद--स्थायी 
सहयोग का अभाव कैच दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है | बहुदलीय प्रथा कै कारण 
फ्रान्स शद्टीय समा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, अतः प्रायः दो या अधिक दल 
मिल कर सरकार क्य निर्माण करते हैं। लेकिन इन दलों में स्थाई सहयोग की भावना न होने 
के कारण इनकी पारस्परिक एकता स्थायी तथा मजबूत नहीं होती | 

६6) राजनीतिक सिद्धान्त या दर्शन का आधार--फ्रॉस के राजनीतिक दल 
राजनीतिक सिद्वान्तों पर सवारे गए हैं | फ्रान्स के लोग राजनीतिक दल से इसलिए 
आकर्षित होते हैं कि कोई दल किसी विशेष राजनीतिक दर्शन पर आधारित है । 
बेन्जामिन के अनुसार, “दल मनुष्य का वह संगठन है जो एक घास राजनीठिक सिद्धान्त 
मैं आस्था रखता हो ।“ इस प्रकार के सैद्धान्तिक आधार के कारण ही फ्रास के 
राजनीतिक दलों का सगठन॑ सरल और स्पष्ट है | 

(7) गैर-दलीय प्रमाव-+र-दलीय प्रभाव फ्रान्स की दलीय व्यवस्था की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता हैं | फ्रान्स राजनीतिक जीवच में राजनीतिक दलों के अलावा अन्य 
हितों कै समूहों का भी पर्याप्त अभाव है । उदाहरणार्थ, अनेक गैतिक, आर्थिक, धार्मिक एव 
श्रमिक सागठन हैं जिन्होंने फ़रास की राजनीति को पर्याप्त रूप से प्रमावित कर रखा है | 

अद्यपि फ्रान्स के राजनीतिक दल उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित हैं, लेकिन पंचम्‌ 
गणत्रन्त्र में फ्रास के राजनीतिक दलों की स्थिति में एक महान परिवर्तन हुआ | गालिस्ट 
दल ने स्वय को राष्ट्रीय स्तर पर सगठित कर फ्रान्स की छनता के बहुमत का विश्वास 
अर्जित किया है यद्यपि वर्षों से इसकी शक्ति में निरतर हास हुआ है | 

फ्रान्स के प्रमुख राजनीतिक दल 
(09907 ए0669] ए३7घ९5 ठ एक्षा०्०) 
वर्तमान समय में फ़ान्स के राजनीतिक जीदन में अग्रलिखित मुख्य राजनीतिक दल 
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]. साम्पवादी दल (6 एणशणगणांत्र एआओ) 
2. समाजवादी दल (व्रा6 5०2ंआत एक) 
3. लोकप्रिय गणतन्त्रवादी आंदोलन (#॥०टगाला। रेथ्ाप्र॥एशा एकणगाट) 
4. वामपंथी गणतन्त्रदादी सघ ((एञाता ० रल्कृपआाट्शा [८98) 
5. स्वतन्त्रता समर्थक गणतन्त्रवादी दल (ह८एएणोव्या एथाए जला) 
साम्यवादी दल--इस दल की स्थापना 920 में उस समय हुई जब समाजवादी 
दल में कुछ दरारे पर्डी । इसकी स्थापना के बाद से ही इसका संगठन विस्तृत होता गया 
और यह फ़ान्स का एक अत्त्यधिक सुसगठित राजनीतिक दल के रूप में उमर कर सापने 
आया | यद्यपि पघचम गणतस्त्र से पूर्व राष्ट्रीय समा में इसके काफी सदस्य दिजयी हो कर 
आते थे, लेकिन पचम गणतत्र की स्थापना के दाद राष्ट्रीय ससद में इसकी रि्थिति 
कमजोर हो गई और यहाँ इसकी शवित में निरन्तर हास होता गया | यह दल उत्पादन 
के साधनों पर राज्य के नियन्त्रण और किसानों के भू-स्वामित्व का समर्थक है | यह दल 
मजदूरी की दरों में वृद्धि की नीति से माँग करता रहा है | पिदेश नीति के क्षेत्र मे यह 
सोवियत सघ रो दिशा-निर्देश प्राप्त करता था । सोवियत सघ के विघटन से इरादी 
शक्ति भी प्रभावित हुई है । इस दल का शर्वोच्च अग नेशनल काग्रेस है। 
समाजवादी दल---समाजवादी दल की स्थापना हुई । रुमाजवादी दल 936 में 
प्रमुत्य में आया | ब्लम इसका नेता था । 949 में ब्लम की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व 
अधिक उग्रशादी युवक नेता डैतियल मेयर और गार्घ मौर्लर के हाथो मे आ गया | यह 
दल यद्यपि समाजदाद-को अपना अधिकार मानता है, परन्तु श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व 
इसने कमी नहीं किया | यह दल उपभोग दस्तुओं के अप्रत्यदर करो के उन्मूलन की माँग 
करता है। सम्पत्ति पर अधिकार कर, प्रमतिशीत श्रमिक कानून आदि का भी यह विरोध 
करता है। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण त्तथा राज्य-एकाघिकार इसका सिद्धान्त है । यह 
समाज में धन के न्यायोचित विभाजन का समर्थक है | सामाजिक कल्याण सम्बन्धी 
कानूनों का निर्माण कराना और लोगों को अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कराना इस 
दल का उद्देश्य है। 
समाजवादी दल क्षेत्रीय आधार पर संगठित है | देश के छोटे-छोटे विभाग, 
यथा--कम्यून से लेकर राष्ट्रीय पैमाने तक इसका संगठन है। 973 के बाढ़ इस दल की 
शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती रही है। 98] में इस दल के नेता फ्रासिस मितरों से प्रथम 
बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजय प्राप्त की | 988 में मित्रो पुनः राष्ट्रपति पद के लिए 
लिर्दाचित हुए 
है लोकप्रिय गणवन्त्रदादी आंदोलन--सिद्धांत की दृष्टि से लोकप्रिय गणतन्त्रवादी 
आंदोलन फ्रान्स के वामपक्षीय और दक्षिणपक्षीय दलों के बीच का संगठन है जो ॥9वीं 
शताब्दी के फैयोलिक घर्ष की विचारधारा से प्रमावित है । यद्यपि यह फ्रान्स का एक 
प्रमुख दल है, तथापि वह -स्वय को एक राजनीतिक दल न मानकर एक आंदोलन मानता 
है। चतुर्थ गणतन्त्र में इसका काफ़ी प्रभाव था, किन्तु पचम गणतन्त्र में इसका अपेक्षाकृत 


कम प्रमाव रह गया है । यह दल क्षेत्रीय आधार पर संगठित है और राष्ट्रीय स्तर पर 
इसका प्रमाव ध्यापक है। 
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सह आदोलन छदार पूँणीदाद एवं सामूहिक साम्पवाद दोनों का विरोधी है ॥ व्यक्ति 
के व्यक्तित्व में यह विश्वास करता है | सुदृढ अन्तर्राष्ट्रीयता, व्यक्ति रवात्तन्त्रय, पारिवारिक 
सरक्षण एव प्रजातान्त्रिक व्यदस्था को बनाए रखने का यह रामर्थक है ॥ 

वाषपंयी गणतन्त्रदादी दल-इस दल की रथापना 20दीं शताब्दी के आरम में हुईं 
थी | द्वितीय महायुद्ध समाप्ति कै घूर्द तक इस दल का विशिष्ट स्थान था, किन्तु बाद में 
यह अपना प्रमाद खो बैठा | इस दल के समर्थक छोटे-छोटे किसान, व्यापारी एव मध्यम 
यर्ग कै लोग हैं । यह दल दामपक्षीय एवं दक्षिण पक्तीय दलों के रिद्धात्तों में सतुलन का 
प्रयास है | व्यक्ति स्वातन्त्य का यह समर्थक है और माक्सवादी विचारधारा तथा 
उदारवाद का विरोधी है | यह बैयक्तिक सम्पत्ति और स्वतत्रता को अश्लुण्ण बनाए रखना 
आहता है। 

कूढ़िवादी दत--स्वतंत्रता शपर्थक गणतन्त्रवादी दल (८फणाल्य गिखाए ण॑ 
]40थ))--फ्रान्स का प्रधान रूढ़िवादी दल है | इतके अतिरिक्त "रा 5 0८ लाए 
ए०णा५' तथा १7९85क्मा रात 50:06 #८४७॥ एल३' भी रूदिवादी दलों की गणना में 
आती हैं | इन दक्षिणपक्षीय दलों में प्रधानतः उद्योगपति, पूँजीपति, धनी एवं कुछ मध्यम 
वर्ग कै लोग हैं। ये दल रामाजदाद कै घोर विरोधी हैं । 

यू.एन,जार. (एरत्त 06 ए९ ४८७ एलाए०72)--पंचम ग्रणतन्त्र मैं उदित हुए 
इस दस में राशक्त दक्षिण पत्ची तत्व हैं । इस दल के मुख्य सदस्य डिगॉल की नीतियों 
के अनुयायी हैं| 958 से ही देश की सराद में इस दल को समर्थन प्राप्त है | फ्रान्स की 
दलीय व्यवस्था में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

दल के नियमों के अनुसार आधारभूत इकाइयों निर्वाचन-द्षेत्रों के सगठन हैं जिनमें 
मिलकर डियपार्टमेंटों में सप ((9/था) बने हैं ॥ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दल्नों की सरह 
इसकी भी एक नेशनल काग्रेस, एक नैशनल कौरसिल, एक केन्द्रीय समिति, एक 
राजनीतिक समिति और एक सचिवालय है | यह दल ढिगॉल के दो लद्ष्यों का समर्थक 
है-.() फ्रान्स को राणनीततिक स्थायित्व प्रदान करमा और (2) उसे फिर से विश्व की 
'एक बड़ी शक्ति का पद दिल्लाना | 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फ्रान्स की बहुदलीय 
व्यवस्था के कारण देश में सरकारों की स्थिरता भी प्रमावित होती डै | फ्रास में सयुक्ता 
राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन की तरह राजनीतिक स्थिरता नहीं रह पाती है | देश में 
मिली-छुली था रुविद सरकारें (2030गाश 00४थगगाध्या5) सत्तारूद् होती हैं । से 
सविद सरकारें ज्यादा लम्बे समय ज्ञक कार्य नहीं कर पाती हैं ॥ इस तरह से सरकारों 
का बनना, विगड़ना और समाप्त होना आम दात है| न 


. “ग्रिटिश सविधान बबुद्धिमता तथा संयोग का सेस्थान' है ।” यह कथन है- 


अं 


छठ 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
(979|००२९ 7५०९ 00९४४णा५) 


ब्रिटेन का संविधान 
अध्याय । 


(अ) मुनरो (ब) लॉस्की.. (स) ब्रोगन (द) ब्लशलली. ( 


ब्रिटिश सविधान तीन विचारघाराओं का समन्वय करता है- 
(अ) रूढ़िवाद (ब) उदारवाद 
(स) समाजवाद (द) उपर्युक्त समी (्‌ 


ब्रिटिश संविधान पुराना है-- 


(अ) 500 वर्ष (ब) 600 वर्ष (स) 300 वर्ष (द) ॥200 वर्ष ( 


.ब्रिठिश संविधान में स्टुअर्ट काल का प्रारम्म होता है-- 

(अ) 066 ई. से (ब) ]53 ई. से 

(स) 485 ईं. से (द) 603 ई. से (्‌ 
.. “गौरव॒पूर्ण क्रान्ति' घटित हुई 

(अ) 688 ई. में (ब) 689 ई. में 

(स) 788 ई. में (द) 789 ई. में [ 

अध्याय 2 

. ब्रिदेन में प्रचलित है-- 

(अ) शक्तियों का पृथकरण (व) शक्तियों का सामंजस्य 

(स) शक्ति विमाजन (द) शक्तियों का केन्द्रीयकरण . ( 
. लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी की गई--- 

(अ) 949 ई. में (व) 950 ई. में 

(स) 957 ई. में (द) 950 ई. में (्‌ 
.. राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष है- 

(अआ) ब्रिटिश महारानी (ब) भारतीय राष्ट्रपति 

(स) श्रीलंका का राष्ट्रपति (द) मारीशस का राष्ट्रपति ( 
.. ब्रिटिश राजतन्त्र को जाना जाता है. 

(अ) वैधानिक राजतन्त्र (ब) निरकुश राजतन्त्र 

(स) असीमित राजतन्त्र (द) इनमें से कोई नहीं ( 
... ब्रिटिश शासन व्यवस्था का स्वरूप है... 

(अ) संसदात्मक (4) अध्यक्षात्मक 

(सं) अधिनायकवादी (द) सैनिक तानाशाही (्‌ 





) 
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अध्याय 3 
'अभिसमयों की शास्त्रीय भूमि वाला देश है 
(अ) ब्रिटेन (व) फ्रान्‍्स 


(स) सयुक्त राज्य अमेरिका (दो) साम्यवादी चीन अमेरिका. ( ) 
अमभिसमय साविधानिक परम्पराएँ हैं. यह कथत ऐ--- 


(अ) डायसी का (य) लॉदेल का 

(स) एन्सन का (द) दुढ़रों विल्सत का ( )) 
.. अभिसमय "स्वैधानिक रीति-रिवाज है, यह विदार है--- 

(अ) लावेल का (व) ब्लशली का 

(स) मुनरो (द) एच्सन का ( 3) 


“अमित्तमयों का पालन इसलिएं किया जाता है कि उन्हें जनमत का परभ्परागत 
समर्थन प्राप्त है ।" यह उद्धरण है-- 
(जे) लविल का (ब) डायसी का (स)जैठिग्स का (द) युनरा का ( ) 


3, अमिसमय की उपज रही हैं- 
(अ) राजपद (द) ससद 
(स) प्रधानमन्त्री (द) छपर्युक्त सभी ( ) 
अध्याय 4 
.. राजपुकुट से वास्तविक आशय है 
(अ) चाज से 
(३) क्राउन से 
(ब) राजा के मुकुट से 
(द) शासन-सत्ता के प्रतीक के रूप में हैं? है 


“हैनरी एडवर्ड या जार्ज मर सकते हैं, लेकिन राझा (क्राउन) कभी नहीं 
मरता |” यह कथन है-- 


(अ) ब्लेकस्टोन का (६) मुनरों का 

(स्त) मुनरो का [द) डायसी का ६) 
.. वर्तमान साम्नाज्ञी मह्वारानी एलिजाबेथ का राजतिलक हुआ 

(अ) 2 जून, 953 को (ब) 2 अगस्त, 953 को 

(स) 4 जून, 954 को (द) 4 अगस्त, 3955 को ( 9) 

इस्लैण्ड की महारानी का निदास-स्‍्याव है-- 

(अ) बर्किघम पैलेस (४) 0 डाउर्निंग स्ट्रीट 

(स) तीलीरोड हाउस (द) विंडसर +लेस हुं |॥ह 


“किसी मी सगठन के साथ 'राजकीय' शब्द छुड़ जाने से सफलता अवश्यप्यादी 
डो छाती है 7 यड कथन है... 
(अ) लो का (ब) लॉदिल का (स) मुनर का (द).&गनका (  ) 


१3 पे 


शक 
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अध्याय 5 

*राजमुकुट' की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है-- 

(अ)] ब्रिटिश महारानी (ब) प्रधानमन्त्री 

(स) प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिमण्डल. (द) ससद आर: 
'.. “यह राज्य रूपी जहाज को घुमाने वाला चालक चक्र है ।” ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल 

की भूमिका घर यह कथन है-- 

(अ) रेमजे म्योर (व) ग्लेडस्टोन 

(स) एमरी (द) जैनिंग्स ( ) 

*कबाल' का प्रयोग होता है. 

(अ) मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में... (ब) प्रधानमन्द्री के सम्बन्ध में 

(स) राजा के सम्बन्ध में (द) राष्ट्रपति के सम्बन्ध में ( 3) 

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का सरकारी निवास है-- 

(अ) 0 डाउर्निंग स्ट्रीट (३) बर्किधम पैलेस 

(स) विंडसर पैलेस (द) इनमें से कोई नहीं ( ) 


“प्रधानमन्त्री कोई सीजर नहीं है और न ही उसकी स्थिति ऐसी है जिसे घुनौती 
न दी जा सके |” ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कै सन्दर्भ में यह कथन है-- 


(अ) मुनरो का (ब) फायनर का 

(स) लॉस्‍्की का (द) बुडरो विल्सन का है 5 
अध्याय 6 

किस ससद को 'संसदों की जननी” की सज्ञा दी जाती है-- 

(आ) ब्रिटिश संसद को (३) भारतीय संसद को 

(स) अमरीकी काग्रेस को (द) फ्रान्सीसी ससद को ( ) 


“ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष त्तथा पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ 
'कर सकती है।” यह कथन है-- 


(अ) डीलौमे का (ब) डायसी का 

(स) जैनिग्स का (द) ओगन का ( 9 
ब्रिटिश संसद की शक्तियों पर नियन्त्रण है-- 

(आओ) जनमत का (ब) प्रदत्त विधान का 

(स) विधि का शासन (द) इन सभी का (६ 93 

लॉर्ड समा के सदस्य हैं... 

(ञअ) 080 (ब) 635 

(स) 435 (द) 545 (६ 93 

हाउस ऑफ कामनन्‍्स का प्रथम “स्पीकर था-- 

(अ) सर टामस हंगरी फोर्ड (ब) हैरल्ड विल्सन 


(स) फिलीमौर (द) रैमजे म्योर ( 3 
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अध्याय 7 
ब्रिटेन में शासन है- 
(अ) विधि का (ब) महारानी का 
(स) प्रघानमस्त्री का (द) मम्त्रिमण्डल का 
“कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।* यह कभन है-- 
(अ) जैर्निप्रा का (ब) लॉस्की का 
(स) डायसी का (द) मुनरो का 
ब्रिटेल में विधि के शासन का आधार ऐ-- 
(अ) 9] का कानून (०) 949 का कानून 
(स) सामान्य कानून (द) 947 का कानून 


५ ब्रिटेन में प्रचलित है-- 


(अ) न्यायिक पुनरावलौकन का सिद्धान्त 

(ब) ससदीय सर्वोच्ता का सिद्धान्त 

(स) शक्ति पृथक्करण कां सिद्धान्त 

(द) शक्ति विभाजव का तिद्धान्त 

ब्रिटिश न्‍्याय-य्यवस्था कै शीर्ष पर है. 

(अ) हाउस ऑफ लॉर्ड्स (३) अपील न्यायालय 

(स) क्राउन कोर्द्स (द) मजिस्ट्रेद्स कोर्ट्स 
अध्याय 8 


ब्रिटेन में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई-- 
(अ) 855 ई. में (4) 856 ई. में 

(स) ।858 ई में (द) 859 ई में 

ब्रिटेन में तोफ सेवा आयोग के मुख्य प्रेरक रहे-- 

(आ) ग्लैडस्टन. (ब) लॉस्की.. (स) मुनरो (द) लावेल 
ब्रिटिश लोक सैवा की मुख्य विशेषता है-- 


(अ) लूट-प्रथा का अमाव (३) स्थायित्द 

(स) एकरुपता (द) दर्गीकृत स्वरूप 
ब्रिटिश लौक सेवक होते हैं... 

(अ) राजनीतिक कार्यपरातिका के प्रति उत्तरदायी 

(ब) राजमुकुट के कर्मचारी 

(स) जनसेदक 

(दू) लौक सेवा के सदस्य 

ब्रिटिश लोक सेढकों का चयन होता है-- 


(अ) खुली प्रदियोगी परीक्षाउनें द्वारा (व) राजनीतिक सरक्षण द्वारा 
(स) भाई-मतीजावाद द्वारा (द) लूट-प्रथा द्वारा 
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उच्याय 9 
प्रदत्त विघान के विदिध नाम हैं-. 
(अ) संदिधि आदेश (४) अधीनस्थ व्यवस्थापन 
(स) प्रदत्त व्यदस्थापन (द) उपर्युक्त समी है. -॥ 
ड्विटेन में प्रदत्त व्यवस्थापत का विकास हुआ-- 
(अ) 832 ई. से (ब) 833 ई. से 
(स) 834 ई. से (द) 835 ई. से ( ) 


>ज्यों-ज्यों सपूहदाद के विकास के कारण सरकारी शक्ति बढती जाती है, 
त्यो-त्पों प्रदत्त कानूनों की संख्या में दृद्धि होती रहती है [7 यह कथन है-- 


(अ) सैर्निंग्स का (<) डायसी का 

(स) लॉदेल का (द) लॉसस्‍्की का ( ) 
.. “प्रदत्त व्यवस्थापन के विरोध का कोई महत्व नहीं है [” यह विचार है-- 

(अ) औंग का (ब) जिंक का 

(स) ब्लशंली का (द) दुढरों विल्सन का ( ) 

दिशेष प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों का प्रयोग बन्द हो गया है-- 

(अ) 950 ई. से (३) %। ई. से 

(स) 962 ई. से (द) 963 ईं. से (६ ) 

अध्याय 70 


>द्विदिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारम्म होता है और राजनीतिक दलों से 
ही समाप्त हो जातां है ।” यह उद्धरण है-- 

(अ) जेर्निंग्स का (३) बुढरो विल्सन का 

(स) मुनरो का (द) लादेल का ( १ 
“राजनीतिक दल देश में नौकरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन हैं /” यह 
विचार है-..- 

(ञ) लॉस्‍्की (ब) लॉदेल... (सं) रेमजे म्योर (4) डायसी ( ) 
ब्रिटेन में प्रचलित है--- 

(अ) एकदलीय पद्धति 

(4) द्वि-दलीय पद्धति 

(स) बहुदलीय पद्धति 

(द) एकदलीय, आधिपत्य दाली बहुदलीय पद्धति 
ट्िटैन में प्रमुख दल है-- 

(अ) अनुदार दल (व) श्रमिक दल 

(स) उदार दत (द) सोशत डेमोक्रेटिक पार्टी. ( ) 

वर्तमान में द्विटेन में सत्तारूढ़ हैं--- 

(अ) उनुदार दल (द) श्रमिक दल 

(स) उदार दल (द) सोशल डे्रोक्रेटिक पार्टी. ( ) 
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अमेरिका का संविधान 
अध्याय 47 

. सयुक्‍त राज्य अमेरिका कै संघ में कुल राज्य हैं-- 

(3)50 (९) 5 [स) 52 (द) 55 | 
2, सथुक्‍त राज्य अमेरिका का मूल संविधान है 

(अ) 789 ई. का (ब) 790 ई. का हे 

(स) 79 ई. का (द) !792 ई. का ( ) 
3. अमरीकी स्वतन्त्रता की सर्वप्रथम घोषणा की-- 

(अ) अद्ाहम लिंकन ने (व) णैफर्सन ने 

(स) रूजवेल्ट ने (द) जार्ज वार्शिगटन ने ६ 0) 


4. “अमेरिकी संविधान एक महान्‌ भावना है. यह एक उत्कृष्ट एवं उदात्ञ घोषणा 
है ।” यह कथन है-- 


(अ) मुनरो का (ब) जेम्स बक का 

(स) लास्की का (स) जेनिंग्स का (६) 
5. अमरीकी सविधान के लिए प्रयुक्त होता है-- 

(अ) अलिखित सविधघान 

(व) लिखित संविधान 

(सं) अमिसमयों पर आधारित संविधान 

(द) सर्वाधिक प्राचीन लिखित सदिधान ( 9१ 

>अध्याय 72 

6 “अमैरिका के सबिशित कमि्शेता अध्ासत्र की शाक्तियाँ के आति अत्यविक इंव्यॉलु 

थे [” यद कथन है-- 

(अ) मुनरो का (ब) लॉवेल का 


(स) छेम्स बक का (द) वुढ़रो विल्सन का है. ४5 


2 


१ # 


१2. 


१3% 


44. 


24 
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>हप निरन्तर माण्टेस्कययू की अदृश्य छाया से प्रेरित होते रहे हैं ।” यह उद्धरण 
है... 


(अ) फायनर का (ब) मेडीसन का 

[स) मुनरो का (द) जॉन लाक का ( ) 
.. शक्ति पृथकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का श्रेय है-- 

(अ) माण्टेस्क्यू को (व) जॉन बोदोौं को 

(स) मेकियाविली को (द) बेन्थम को ( ) 


), अमरीकी संविधान में शक्ति पृथक्वरण की ध्यवस्था है... 


(अ) प्रथम त्तीन अनुच्छेदों में (ब) अनुष्छेद 9 में 
(स) अनुच्छेद 2 में (द) अनुच्छेद १3 में 


(६) 
). अमरीकी संविधान में शक्ति पृथक्वरण के सिद्धान्त की कमी को दूर करने के 


लिए अपनाया गया है-.. 

(अ) न्यायिक पुनरावलोकन 

(ब) शक्तियों के सामंजस्य का सिद्धान्त 

(स) नियन्त्रण एवं सन्तुलन का सिद्धान्त 

(द) शक्तियों के केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त ( ) 
अध्याय 3 

अमरीकी संदिधान के अनुच्छेद में संशोधन प्रणाली का उल्लेख किया गया है--- 

(ओ अनुच्छेद 5 में (ब) अनुच्छेद 6 में 

(स) अनुच्छेद 7 में (द) अनुच्छेद 8 में ( ) 

अमरीकी संविधान में संशोघन की मुख्य विधियाँ हैं--- 

(आ) दो (ब) तीन (स) घार (द) पाँच 9 

"संशोधन प्रणाली अत्यधिक कठिन और दुःसाध्य है [” यह विचार है-- 

(अ) मार्गल का (३) मेडीसन का 

(सं रैमजे म्योर का (द) लॉस्‍्की का ( 9) 

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित संशोधनों की सख्या है-- 

(ञ) ॥0 (<) ७ (स) १2 (4) 33 ( ) 


.. अमरीका में दास-प्रथा का अन्त किया गया-- 


(अ) 3वें संशोधन से (व) 4वें संशोधन से 

(स) 5वें संशोधन से (द) 6वें संशोधन से ( 9) 
अध्याय ॥4 

“अधिकार-पत्र' (8॥] ०[शं९॥0) प्रतीक है-- 

(अ) मौलिक स्वत॒न्त्रताओं का... (ब) मूल अधिकारों का 

(स) मौलिक कर्तव्यों का (द) इनमें से किसी का नहीं ( 9) 

अमरीकी स्वतन्त्रता की घोषणा की गई-- 

(अ) 4 जुलाई, [776 ई. को (ड) 4 अगस्त, १776 ई. को 

(स)] 4 सितम्बर, [776 ई, को. (द) 5 अक्टूबर, [776ई.को ( ) 
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8. "सदिधान द्वारा प्रदत्त ये अधिकार असीमित नहीं है ।” यह कथन है-- 
(आ) मुनरो (ब) लॉस्की 
(स) बुडरों विल्सन (द) ब्रोगन का (६ 9) 
9. जिस संविधान संशेघन द्वारा रंग व जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को 
नागरिक अधिकारों से वदित नहीं किया छायैगा, वह है-- 


(अ) 2वीं सश्ोघन (4) 35दीं संशोघषन 

(सं) 4वों संशोघन (द) 5वीं संशोघन (६ ) 
20 अपरीौकी मैं मूल अधिकारों की प्रकृति है... 

(अ) सीमित एवं मर्यादित (३) सापेक्ष 

(स) असीमित (द) निरंकुश ( ) 

अध्याय 75 

2. अमरीकी शासन य्यवस्था का स्वरूप है. 

(अ) एंकात्मक (व) संघात्मक 

(स) अर्द सघात्मक (द) परिसघात्मक है 5 "है 


22. अमरीकी रंप में राज्य है-- 

(3) 50 (ब) 5 (स) 52 (4) 53 ( ) 
23. अमरीकी संघात्मक व्यवस्था का स्वरृप है-- 

(अ) आदर्श सपात्मक व्यवस्था. (व) एकात्मकता की ओर झुकी हुई 


(स) सौदेगाजी का संघ (द) सहकारी संघ ) 
24, ' अमरीकी संपात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है-- 

(अ) अध्याय 2 में (व) अध्याय 3 में 

(स) अध्याय 4 में (द) अध्याय 5 में ( ) 


25. अपरीकी सविधान में केन्द्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है-- 
(अ) प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा मेँ 
(व) अनुच्छेद 2 में 
(स) अनुच्छेद 5 में 
(द) अनुच्छेद 4 में (६ ) 
अध्याय 76 


26. अयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है-- 

(अ) 4 दर्ष (व) 5 वर्ष (सर) 7 दर्ष (द) 6 वर्ष है मे 
27. अमरीकी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है. 

(अ) निन्‍्दां पस्ताव द्वारा (ब) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 

(स) दिन्दा प्रस्ताव द्वारा (द) महामियोग द्वारा डे 
28. अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाद में भाग लेने दाले निर्दादकों की कुल सख्या है--- 

(अ) 538 (ब) 540 (त्त) 545 [द) 550 (्‌ ) 
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अमरीकी राष्ट्रपति की स्थिति ऐ-.. 

(अ) सवैधानिक अध्यक्ष की (ब) औपचारिक अध्यक्ष की 

(स) वास्तविक अध्यक्ष की (द) तानाशाह की 

अमेरीकी मम्त्रिमण्डल के रचिदों को कहा णा राकता है 

(अ) सविव (ब) मन्‍्त्री 

(स) प्रशासकीय दिमागों के अध्यक्ष (द) राष्ट्रपति के सहायक हूँ: 5 
अध्याय 7 

अमरीकी कॉंग्रेस के उच्च सदन का नाम है--.. 

(ओ) लार्ड समा. (ब) राज्य समा (स) सीनेट... (द) राज्य परिषद्‌) 

अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन की कुल रादस्य संख्या ऐ-- 


(आ) 435 (२) 00 (स) 635 (द) 545 ( ) 

अमरीकी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है-- 

(अ) जनता द्वारा (९) न्यायपालिका द्वारा 

(स) निर्दाधक मण्डल द्वारा (द) कांग्रेस द्वारा ( १ 
५» सीनेट के कुल सदस्य हैं. 

(जञ) 00 (२) 250 (स) 435 (द) 3080 | य्ये 

सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल है 

(अ) 6 पर्ष (ब) 7 दर्ष (स) 5 यर्ष. (द) 4 वर्ष (६ ) 

अध्याय 8 

अमरीका में वित्त-विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होते हैं- 

(आओ) काँग्रेस में (९) प्रतिनिधि सदन में 

(स) सीनेट में (द) इनमें से किसी में नहीं ( ) 


ब्रिटेन की तुलना में विधेयक की अमरीकी विधि के प्रस्तुतीकरण फी प्रकृति ईै-- 
(अ) सरल (४) जटिल (स) दुष्कर (द) कठिन हे 
संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


(आओ) राष्ट्रपति द्वारा (4) सविवों द्वारा 

(स) साधारण सदस्यों द्वारा (द) जनता द्वारा 
विधेयक के सूधीकरण अथवा कतेण्डर की अवस्था की सूचियाँ हैं-.. 

(अ) चार सूचियाँ (<) पाँच सूचियाँ 

[स) छ; सूचियाँ (द) सात सूचियाँ (६ 3) 


अमरीकी राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देता है 
(आ) प्रतिनिधि समा द्वारा पारित करने पर 

(ब) सीनेट द्वारा पारित करने पर 

(स) दोनों सदनों द्वारा पारित करने पर 


४ 27 23, है हु 
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अध्याय 9 

अमरीकी समित्ति प्रणाली की स्थिति ब्रिटेन की घुलना में है- 

(अ) कमजोर. (3) सुदृढ़ (स) प्रमादशाली (द) प्रमावी | ) 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका में समितियों की नियुक्ति की जाती है-- 

(अ) राष्ट्रपति द्वारा (ब) मन्त्रिमण्डल द्वारा 

(स) राज्यों द्वारा (द) प्रत्येक सदन द्वारा (..-) 
स्थायी समित्रियों की अधिकतम में सख्या हो सकती है--- 

(अ) 72 (९) 35 (स) 40 (4) 50 ( ) 


.. सम्मेलन समिति में दोनों सदर्नों के सदस्य होते हैं--. 


(अ) 5 सदस्य (4) 6 रादस्य 

(स) प्रत्येक सदन से पाँच-पौंच सदस्य (द) 2 सदस्य हू: 25 
“समितियों सदन की आंख, कान, हाथ और कमी-कमी बुद्धि का कार्य करती 
है ।" यह कथन है यह कथन है-- 


(अ) थॉमस डी. रीड का (३) लॉस्की का 

(स) मुनरो का (द) ओगन का ( ) 
अध्याय 20 

जयुक्‍त राज्य अमेरिका में न्‍्यायप्रालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया 

है 

(अ) अनुच्छेद | में (ब) अनुच्छेद 2 में 

(स) अनुच्छेद 3 में (द) अनुच्छेद 5 में ( ) 


अमरीका में दावा न्यायालय की स्थापना हुई-- 
(अ) 855 में. (ब) 856 में (स)॥955 में (द)956 में ( ) 
अमरीकी संघीय अपील न्यायालयों की सख्या है-- 


(अ) ॥ (ब) ॥2 (स) ॥3 (द) ॥4 ६. 5) 

अपरीकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है-- 

(अ) 5 (३) 9 (स) 70 (द) ॥4 है 

अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है- 

(अ) राष्ट्रपति द्वारा (ब) मन्त्रिमण्डल द्वारा 

(स) काँग्रेस द्वारा (द) जनता द्वारा ह..  .) 
अध्याय 2[ 


“सविधान निर्माताओं ने जिस घिला को अस्वीकृत कर दिया था, वही शिला 
शासन-पद्धति का प्रमुख कौना बन गई है ।“ यह उद्धरश है 

(अ) लॉस्‍्की का (ब) डायसी का 

(स) णैर्निन्स का (द) मुनरो का ( ) 


कखुनिए शत उवा 
5$2, डेमोक्रेटिक पार्टी का मुख्य समर्थक वर्ग -- 


(अं बड़े-बडै उद्यौगपत्ति (4) ्बैंकर्स 

(स्‌) महिलाएँ एवं नीग्रो (द) यहूदी ( ) 
53, दिल क्लिण्टन का सामन्ध है. 

(अ) डेमोक्रेटिक पार्टी से (४) रिपब्लिफन पार्टी से 

(सी श्रमिक दल से (द) अनुदार दल से है 5 


5. “अमेरिका पें कैवल एक ही दल रिपप्लिकन कम डेमोक्रेटिक दल है |" यह 
कथन है... 


(आओ) फायनर का (ब) बुडरी दिल्‍्सन का 
(स) ब्रोगन का (द) यैरियट का ० 
$$. शयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने घर लूट-प्रथा का सूत्रपात किया गया था-- 
(अ) अब्राइम लिंकन द्वारा (ब) णैफर्सन द्वारा 
(स) एण्ड्रूय जैक्सन द्वारा (द) रूजवेल्ट द्वारा ( ) 
'उत्तरमाज़ा 





(अप अर ड ब उाद  हाक | 
बम असर जि 
2] (53 | 6 | ब 7 | है क्ष | 
[9] हज हल 





स्विट्जरलैण्ड का संविधान 
अध्याय 22 

. स्विटूजरसैण्ड विश्व का एकमात्र राष्ट्र है--- 

() स्थायी तटस्थ राष्ट्र (ब) ुटनिरपेक्ष राष्ट्र 

(से) शान्स्रिप्रिय राष्ट्र (द) असेलग्ल राष्ट्र है; ४ 
2. स्विट्जरतैण्ड का गणतन्त्र पुराना है--- 

(500 दर्व (ब)] 600 वद (स]700 वर्ष (द)800वर्ष ( ) 
3. “स्विट्जरसैण्ड युगों से गणराज्य रहा है।" यह एद्धरण है-- 

(अ) रैपार्ड का. (ब) मुक्रो का. (स) डायसी का (द) जैनिंप्सका (| ) 
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4 


5 


32. 


3 


बे 
टच 


सविघान के सदिधान में धाराएँ है. 

(आओ) ॥22 (२) 9 (स) 395 (द) 295 0४ ५ ५) 
स्िद्जर॑लैण्ड के किस अनुच्छेद में इसके धर्म निरपेक्ष रवरूप की पुष्टि होती 
है? 


(अ) 49 (ब) 52 (स) 53 (द) 54 (9) 
अध्याय 25 

स्विस-सदिघान में सशोधन मतदादाओं द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है-- 

(अ) 50,000 द्वारा (ब) 60,000 द्वारा ४ 

(स) 70,000 द्वारा (द) 80,000 द्वारा ६ ) 

स्विस सविधान सश्ोघन प्रणाली अन्य देशों से अलग है-- 

(अ) जनभत सप्रह के कारण (ब) कठोर सशोघन पद्धति के कारण 


(स) आशिक सशोघत के कारण. (द) पूर्ण संशोधन के कारण ( ) 
स्विदूजरलैण्ड में सदिघान सशोघन पर न्यूनतम कैण्टनों के अनुसमर्थन की 
आवश्यकता है-- 

(अ) 72. की. (गै75की (स) 4 की (द) 6 की ( ) 


)..स्विस सविधाव सशोधन पद्धति अमेरिकी पद्धतिसे भिन्नता लिये हुए है 


(अ) जनता द्वारा सविधान सशोघन प्रस्तावित करने के कारण 

(ब) संघीय समा द्वारा पुष्ट किये जाने के कारण 

(स) राज्यों के अनुसमर्थन के कारण 

(द) "विशिष्ट सशोधन पद्धति के कारण (६ ) 

स्विट्जरलैण्ड में अब तक हुए सदिघान संशोघनों की सख्या है-- 

(आ) 27 (॥)57 (स) 80 (द) 90 (५ ) 
अध्याय 24 


- स्विस सविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया 


है. 

(अ) 25 अनुच्छेदों में (२) 25 अनुच्छेदों में 

(स) अनुच्छेदों में (द) 28 अनुच्छेदों में है... 
कामून के समक्ष समानता स्थापित करने वाला अनुच्छेद है-.. 

(अ) अनुच्छेद 4 (ब) अनुच्छेद 5 

(स) अनुच्छेद 6 (द) अनुच्छेद 7 (६ ) 
अनुच्छेद 27 कौन से अधिकार का उल्लेख करता है- 

(आ) प्रेस की स्वत्तन्त्रता का (ब) समुदाय निर्माण का 

(स) याचिका के अधिकार का [द) शिक्षित होने का अधिकार 


« स्विद्जरलैण्ड के नागरिकों को निवास का अधिकार प्राप्त है--. 


(अ) अनुच्छेद 44 में (ब) अनुच्छेद 45 में 
(स) अनुच्छेद 47 में (द) अनुच्छैद 48 में ( 9) 


४५ 
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.. स्दिस सदिधान में उल्लिखित अधिकार संविधान को प्रदान करते हैं... 


(अ) गणतन्द्रीय स्वरूप (३) लोकतान्ज्रिक स्वरूप 
(रस) उदारवादी स्दरूप (द) राजतन्द्रात्मक स्वरूप ६ | 
अध्याय 25 

स्विस सघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई-- 

(अ) 4846 ई. में (व) ।&47 ई. मैं 

(स) 848 ई. में (द) 989 ई. में (६ 9) 
'. स्विट्जरतैण्ड के सघ की प्रकृति है-. 

(अ) सदर्ग की (३) परिसंघ की 

(स) एकात्मक सघ की (द) कैष्टनों के शाश्दत संघ की ( 3) 


. स्विट्जरलैण्ड के संघ में शामिल फैण्टर्नों की संख्या है. 


(अ) १6 (२) 77 (स) 9 (4) 20 (६ 3 


, स्विस संघ के अर्द्ध-कैप्टनों की सख्या है. 


(3) 6 (३) 7 (स) 7 (4) 8 ( ) 


,. "स्विट्जरलैण्ड में संदिघान ने सदर्ग को वस्तुतः ऐसा रूप प्रदान कर दिया है 


मानो वह ऊैंटनों का श्क्षिक और निरीक्षक हो |" यह कथन है--. 


(अ) रिपार्ड का (१) लॉस्की का 

(स) डूप्रीज का (द) मुनरो का ( ३ 
अध्याय-26 

स्विट्जरत्ैण्ड की व्यवस्थापिका को कहा जाता है-- 

(अ) संघीय समा (२) संसद 

(स) काँग्रेस (द) असेम्दली है. 3-०! 

संघीय समा के दो सदन हैं-... 

(अ) रप्ट्रीय समा, (ब) राज्य सभा 

(स) प्रतिनिधि समा (द) सीनेट | 

राष्ट्रीय परिषद्‌ के अधिकतम सदस्प हो सकते हैं--. 

(अ) 79% (२) 799 (स) 200 (द) 205 पे 

राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या है-- 

(अ) 44 (३) 50 (स) 54 (द) 64 ( ) 

, “स्विदूजरलैण्ड की संधीय समा अत्यन्त ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था 

है (४ यह कथन है-- 

(अ) लस्‍्की का (ब) मुनरो का 

(स) लार्ड ब्राइस का (द) डायसी का आल । 
अध्याय 27 

स्विट्जरलैण्ड में विधि-निर्माण की प्रक्रिया है-- 


(अ) कठोर (ब) सरल (स) दुष्कर (द) जटिल ( ) 
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27. स्विदृजरलैण्ड में विधेवक प्रस्तावित किया जा शकता है-- 


(अ) केवल राद्ट्रीय समा में (ब) केदल राज्य समा में 

(स) सपघीय सभा में (द) संघीव समा के किसी मी सदन में ६ 
28. वित्त विधेयक पर नहीं किय्या जा सकठा है-- 

(अ) जनमत सपग्रह (ब) लोक निर्णय 

(स) रेफ्रेन्डम (द) उक्त सभी 


29 साघारण कानून पर जनपभत्त सग्रह की भौंग की छा सकती है-- 
(अ) तीस हजार घतदाताओं द्वारा ([ब) पैंतीस हजार मतदाताओं द्वारा 
(स) चालीस हजार मतदाताओं द्वारा (द) पचास हजार मतदाताओं द्वारा ( 
30. स्विदजरतैण्ड में समितियों की विधेयकों पर भूमिका है-- 


(अ) निष्यदाता की (ब) पूर्वागरहपूर्ण 
(स) दुरग्रहपूर्ण (द) पश्षपातपूर्ण ( 
अध्याय 28 


3. स्विदृजरलैण्ड दी कार्यपालिकाओं का स्वरूप है. 

(अ) एकल (ब) बहुल (स) सीमित... (द) अधिनायक [ 
32 स्विट्जरतैण्ड की बहुल कार्यपालिका के सदस्यों की सख्या है--- 

(अ) 6 (३) 7 (स) 8 (4) 9 (्‌ 


) 


) 


) 
) 


33. "स्विस कार्यपालिका एक ऐसी ससया है, जिसका अप्ययन करना अन्य कभी 


सस्थाओं से महत्त्वपूर्ण है ।” यह कथन है- 


(अ) लॉस्‍्की का (व) मुनरो का 

(स) बुडरो विल्सने का (द) डायसी का (्‌ 
34 संघीय परिषद्‌ का कार्यकाल है- 

(अ) 4 वर्ष का (२) 5 वर्ष का 


(स) 6 वर्ष का (द) 7 वर्ष का (्‌ 
35. सपीय परिषद्‌ में गणपूर्ति के लिए सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है-- 

(अ)3 की (ब) 4 की (ईस)5 की (4) 6 की (्‌ 

अध्याय 29 

36 स्विदृजरसलैण्ड में सपीय न्यायालय की स्थापना की गई-. 

(अ) 848 ई. में (ब) 849 ई में 

(स) 850 ई. में (द) 85 ई में [ 
37 स्विट्जरतैण्ड में सधीय न्यायालय का कार्यालय स्थित है. 

(अ) लासेन में (३) घर्न में 

(स) जिनेवा में (द) कैंटबर्न में ५ 
38, सपीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सख्यां है 

(अ) 25 (३) 26 (स) 2 (द) 29 ॒ 
39 चसथीय न्यायालय के वैकल्पिक न्यायाधीशों की सख्या है... 

(अ) 2 (ब) ॥5 (स) ॥4 (द) 75 ( 
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संधीय न्यायालय फै न्यायाधीशों का निर्यधन होता है-- 


(अ) $ वर्ष के लिए (३) 7 यर्ष के लिए 

[स) 9 वर्ष के लिए (द) आजीवन [६ ) 
अध्याय 30 

खिट्जरत्तैण्ड में प्रधतित ऐ-- 

(अ) जनवादी लोकतन्त्र (ब) बुनियादी लोकतन्त्र 

(सी) अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (द) प्रत्यश् लोकतन्त्न (_ ) 


“विश्व के आधुनिक लोकतन्त्रीं में जोकि पारतविक लोकत्रन्त्र है, अध्ययन की 
दृष्टि से स्विट्जरतैण्ड का सर्वाधिक भव है )" यह कथन है-- 


(औ) ग्राइस का (३) मुकरो का 

(सं) युडरों विल्शन का (द) लॉसकी का ( 9) 

स्विस प्रत्यक्ष प्रणातन्त्र के तीन प्रमुख सापन ह-- 

(अ) प्रारध्मिक संस्थाएँ (४) जनमत राग्रह 

(स) आरभ्मक (द) उपर्युक्त रामी ( ) 
».प्रारम्मिक रामाओं फी व्यवस्था रिविटूजरतैण्ड के फैण्टनों में प्रपलित ऐ-- 

(अ) । पूर्ण कैन्टन में (३) 2 पूर्ण कैन्टनों में 

(स) 4 पूर्ण कैन्टनों भें (द) $ पूर्ण कैन्टर्नों में (६ ) 

स्विस संविधान के किस अनुच्छैद में अनिवार्य जनमत-संग्रह फी प्ययरथा ऐ-- 

(आओ) अनुच्छेद 22 में (ब) अनुष्छेद 23 में 

(स) अनुच्छेद 24 में (द) अनुष्छेद 25 में 

अध्याय 3] 


स्वट्जरतैण्ड की दलीय प्यवर्था का रवरूप है 

(अ) एकदलीय.. (ब) द्विदलीय (सु) भहुदलीय 

(द) एकदलीय प्रमुत्त वाली बहुदलीय व्यवस्था '( ) 
स्विट्जरतैण्ड में मुख्य रूप से धीच दलों का अस्तित्व है 

(भ) उदारवादी दल (ब) प्रगन्शिकारी दल 

(स) कैथोलिक अनुदार दल (द) उक्त सभी ( ) 
स्विस राजनीतिक दलों का आधार है... 

(अ) संघ (४) राष्ट्र (स) कण्टन. (द) अर्द्ध कैण्टन (...) 
स्विस दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है--- 

(अ) निर्दलीय आवरण (ब) नेतृत्व की कमी 

(स) दलदन्दी का अभाव (द) राष्ट्रीय मामलों परराहतति ( ) 
स्विद्जरलैण्ड के राजनीतिक दलों का विकास हुआ है--- 

(अ) संविधान द्वारा (ब) संदिधानेतर 

(स) एरप्पराओं द्वारा (द) राजनीतिक तत्वों द्वारा 59 
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जापान का संविधान 
अध्याय 32 
]. जापान के वर्तमान सविधान को कहा जाता है- 
(अ) शोग सविधान (ब) मेइजी सविधान 


(स) राजतन्त्रात्मक सविधान (द) लोकतम्त्रात्मक सदिधान ( ) 
2. भेइणी संविधान लागू हुआ-- 


(आओ) 867 ई. में (२) 868 ई. में 

(स) 889 ई. में (द) 890 ई. में (६ ) 
3. जापान का यर्तमान सविधान लागू हुआ-.. 

(अ) 3 भई, 947 ई. को (<) 3 जून, 947 ई. को 


(स) 3 जुलाई, 947 ईं. को (द) 3 अगस्त, 947 ई. को ६ ) 
4, जापान के वर्तमान सविधान में कुल धाराएँ हैं-. 


(अ) 93 (व) 98 (स) 02 (द) 05 ( ) 
$. जापान के सविधान में कुल अध्याय हैं-... 

(अ) ॥3 (ब) 42: (स) ॥3 (द) ॥4 कि, 
6. जापान के सविधान में मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया 

है. 

(अ) अध्याय 3 में (ब) अध्याय 4 में 

(स) अध्याय,5 में. (द) अध्याय 6 में ! 


2. जापान के सविधान के अध्याय 3 में कुल घाराएँ हैं-- 

(आ) 3 (व) 32 (स) 33 (द) 34 
8. जापान में कर्तव्यों त्ते सम्बन्धित घाराओं की कुल सख्या है- 

(अ)व (व) 2 (स) 3 (द)4 (६ ) 


॥2 


3. 


१5. 
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), समानता के अधिकार से संदधित घारा है. 


(ओघारा]] (ब)धारा)2 (स)घारा]3 (द)धारा।4 ( ) 


). जापान में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानों का निरूपण किस कानून से किया यया 
है... 


(अआ) 4947 ई. के (ब) 950 ई. के 
(स) 952 ई. के (द) 955 ई. के है 
अध्याय 33 
» जापान के किस संविधान में छापानी सम्राट की स्थिति अत्यन्त सुदृढ धी-- 
(अ) शीवा सदिधान में (ब) मेइजी सविधान में 
(सं) वर्तमान संविधान में (द) 948 ई. के सविधान में | 


चर्तमान सप्राट अकीहितों जापान के शासक है-- 
(अ) 0वें (व) ॥वें (स) ॥2वें (द) 3वें ( 9) 
जापान का सप्राट है. 


(अ) औपचारिक शासक (ब) वैधानिक शासक 

(स) वास्तविक शासक (द) निरंकुश शासक ( ) 
. सम्राट के राजकीय मामलों से सम्बन्चित कार्यों का उल्लेख किया है-- 

(अ) घारा 7 में (<) धारा 8 में 

(स) घारा 9 में (द) धारा 0 में 

जापान के सप्राट का पद वंशानुगत है, इसका उल्लेख पाया जाता है- 

(आ) घारा 2 में (व) घारा 3 में 

(सु) धारा 4 में (द) घारा 5 में ( ) 

अध्याय 34 

जापान में केबिनेट प्रथा का प्रचलन हुआ-- 

(अ) 884 ई. में (व) 885 ई. में 

(स) 886 ई. में (द) 887 ई. में ( ) 
'. जापान में सविधान की मन्त्रिमण्डल को मान्यता देने वाली घारा है-- 

(अ) घारा 55 (व) धारा 56 

(स) घारा 57 (द) घारा 58 है 0! 


संविधान की घारा के अनुसार जापानी मन्जत्रिमण्डल सामूहिक रूप से 'डायट' के 
अति उत्तरदायी है-- 

(आ) घारा 65 (ब) घारा 66 

(स) चारा 67 (द) धारा 68 हु है 


. विदेश नीति के क्षेत्र में प्रधानमन्त्री पी स्थित्त होती है--- 


(अ) सर्वोपरि (ब) गौण 
(स) द्वितीय श्रेणी की (द) इनमें से कोई नहीं ६ ) 


548 /08व के डॉक्पिल 


20. 


2, 


23. 


24, 


27. 


29 


30 


3. 


जापानी प्रशासन पर नियत्रण होता है-- 


(अ) सप्माट का (व) डायट का 

(स) प्रघानमन्त्री का (द) सांसदों का (9 भ 
अध्याय उ5 

जापान में सर्वप्रथम 'डायट' की स्थापना की गई-- 

(अ) 889 ई. में (ब) 890 ई. में 

(स) 89 ई में (द) 892 ई. में ( ) 

जापानी डायट के प्रथम सदन का नाम है-- 

(ओ) प्रतिनिधि सदन (ब) लोक समा 

(स) सीनेट (द) समासद सदन है. ह 

जापान की डायट का द्वितीय सदन है-- 

(अ) राज्य समा (ब) राज्य परिषद्‌ 

(स) समासद सदन (द) सीनेट (६ ) 

प्रतिनिधि सदन में सदस्य होते हैं... 

(आओ) 50 (ब) 57 (स) 55 (द) 584 ( ) 

जापान के समासद सदन के सदस्य होते हैं-- 

(अ) 250 (ब) 25 (स) 260 (द) 300 ( ) 
अध्याय 36 


. जापान की न्याय व्यवस्था साम्प रखती है-- 


(अ) ्रिटिश व्यवस्था से (३) फ्रेन्च व्यवस्था से 

(स) भारतीय व्यवस्था से (द) रूसी व्यवस्था से (६ ) 
जापान के सविधान के अनुध्छेद द्वाद्य न्यायाधीशों को उनके पद से हटाये जाने 
की व्यवस्था है. 

(अ) कार्यपालिका द्वारा (२) व्यवस्थापिका द्वारा 

(स) महामियोय द्वारा (द) अविश्गस प्रस्ताव द्वारा हू 


|... जापान का संदिधान न्याय-व्यवस्था की एकरूण्ता का प्रतिपादन करता है--- 


(अ) सदिधान की घारा 52 से (ब) सविधान की धारा 53 से 
(स) सविधान की घारा 56 से (द) सदिधान की घारा 57 से ( 3) 
जापान में सर्दोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की कुल सख्या है-- 


(अ) 5 (4) 6 (स) 8 (द) 20 है: न 

जापान में उच्च न्यायालयों की सख्या है... 

(आ) 8 (ब) 9 (सच) 0 (द) ता (६ ) 
अध्याय 57 

जापान में राजनीतिक दलों को महत्त्व प्राप्त हुआ 

(अ) मेइजी सविधान में (ब) शीवा सदिघान में 


(सं) 947 ई के वर्तमात सविधान में (द) इनमें से कोई नहीं (६ 3) 
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32. जापान के राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषता है-- 











(आओ) साम्प्रदायिक (ब) जातिवादी 
(स) धर्म निरफेक्ष (द) प्रादेशिक ( ) 
33, जापान के राजनीतिक दलों का स्वरूप है-- 
(अ) एकदलीय व्यवस्था 
(ब) द्विदलीय व्यवस्था 
(स) बहुदलीय व्यवस्था 
(द) एकदलीय प्रमुत्त वाली बहुदलीय व्यवस्था ( ) 
34. जापान का प्रमुख राजनीतिक दल है. 
(अ) समाजवादी दल (ब) साम्यवादी दल 
(स) कोमिटो दल (द) उदार प्रजातान्त्रिक दल (3) 
35. समाजवादी दल का विभाजन हुआ-- 
(अ) 4950 ई. में (ब) 395] ई. में 
(स) 955 ई. में (द) 395 ई. में है 4 
उत्तरणाला 
| तर 2 सर उ जि व दर 5 ठाआ)] 
7 अर 8 स | 9 द 0|अ | [[ब | 2 त्र' 


बिन के कर दल का हक पिच किम हो 





| सर 
[स 32 स 33 द 34 द६]5 सर्व | | 


चीन का संविधान 
अध्याय 38 

]. जनवादी घीन का प्रचलित नाम है-- 

(आ) राष्ट्रवादी चीन (ब) साम्यवादी चीन 

(स) इनमें से कोई नहीं (द) उक्त दोनों ही 
2. जनवादी चीन में साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न हुई-- 

(अ) 949 ई. में (ब) 950 ई. में 

(स) 95 ई. में (द) 3952 ई. में (६ ) 
3. जनवादी चीन का संविधान लागू 

(ओ 954 ई. में (ब) १975 ई. में 

(स) 982 ई. में (द) उक्त सभी में (६ ) 
4. जनदादी चीन में शासन-व्यवस्था का प्रचलन है- 

(अ) संघात्मक (ब) एकात्मक 

(स) परिसंघात्पक (द) अनुसंघ 9 
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5. जनवादी चीन के सदिधान की कुल धाराएँ हैं. 


(अ) 07 (ब) 03 (स) ॥08 (द) 05 पृ 
अध्याव 39 
6. छजनवादी घीन की ध्यवस्थापिका का नाम है-- 
(अ) संसद (ब) राष्ट्रीय असेम्बली 
[स॒) राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस (द) कौंग्रेत (६ 


+ पनवादी घीन में अपनाया गया है-. 
(ओ) कार्यपालिका की सर्वोधदा.. (ब) व्यवस्थापिका की सर्दो्यता 


(स) न्यायपालिका कौ सर्वोच्यता. (द) दलीय सर्वोच्चतां (्‌ 
8. 982 के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय किया गया है-.. 

(अं) अनुच्छेद 56 (ब) अनुच्छेद 57 

[स) अनुच्छेद 58 (द) अनुच्छेद 59 ( 
9, राष्ट्रीय फ़नवादी कांग्रेस की सदस्य संख्या है-- 

(अ) 900 (१) 950 

(स) 000 (द) 000 से अधिक (्‌ 


0, राष्ट्रपति जनदादी कांग्रेस का कार्यकाल है 
(अ) 5 दर्ष (ब) 6 वर्ष (स) 7 वर्ष (द) 8 दर्ष (्‌ 


अध्याय 40 
!. जनवादी घीनी गरणतन्त्र के अध्यक्ष को कहा जाता है--- 
(अ) चैयरपैन (ब) राष्ट्रपति 
(स) उपराष्रपति (द) प्रधानमन्त्री ( 
2. जनवादी चीन के राष्ट्रपति के निर्दाचन की व्यवस्था की गई है-- 
(अ) अनुच्छेद 79 में (वी) अनुच्योद 80 में 
(स) अनुच्छैद 8 में (द) अनुच्छेद 82 में ( 


3. जववादी चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल है-- 
(अ) 4 वर्ष (ज) 5 दर्ष (स) 7 वर्ष (द) 9 वर्ष ( 
4, जवबवादी घीत के सदिदान में राष्ट्रपति के लिए आयु निर्धारित की गई है-- 
(अ) 30 वर्ष (२) 35 दर्ष (स) 40 वर्ष (द) 45 वर्ष ( 
5. जनवादी चीन की राज्य परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व होठा है- 


(अ) प्रधानमन्त्री का (ब) विभिन्न मन्द्रियों का 
(स) महासचिव का (द) उक्त सभी का ( 
अच्चाय 4 


6. जनवादी भीन में अपनाया गया है-- 
(अ) शक्ति पृथ्क्करण का सिद्धान्त (व) न्यायिक घुनरावलोकन का सिद्धान्त 
(स) शक्ति विभाजन (द) इनपें से कोई नहीं | 


हे 
प््ज 


8. 


9. 


2. 
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. जनवादी चीन में न्यायपालिका का संगठन है-- 


(आओ) केन्द्रीयकृत (व) विकेन्द्रीकृत 
(स) एकात्मक (द) पिरामिडनुमा (६ ) 
जनवादी चीन में न्यायिक सोपान में सर्वोच्च स्थान है--- 


[स) सर्वोध जन-न्‍्यायालय का... [ब) स्थानीय जब-न्यायालय का 
एस) विशिष्ट जन-न्पायालय का. (द) विशेष अदालतों का ( ) 


जनवादी चौन के संविधान में सर्दोच्य जन-नन्‍्यायालय का उल्लेख किया गया 
है-- 


(अ) अनुच्छेद 27 में (ब) अनुष्छेद 28 में 

(स) अनुच्छेद 29 में (द) अनुच्छेद 330 में ( ) 
), जनवादी घीन में विशिष्ट जन न्यायालयों के प्रकार हैं-. 

(ओ) सैनिक न्यायालय (व) भावायात न्यायालय 

(स) रैल़दे न्‍्यायालप (द) उक्त सभी (६ ) 

अध्याय 42 

जनवादी चीन के साम्यवादी दल की मुख्य विशेषता है-- 

(आओ) विश्व का सबसे बड़ा (ब) जनवादी स्वरूप 

(सो प्रमुत्वपूर्ण भूमिका (द) इनमें से कोई नहीं (६ ) 

जनवादी चीन के साम्पवादी दल के शीर्ष पर है-- 

(आओ) राष्ट्रीय दल कोंग्रेस (व) केन्द्रीय सम्रिति 

(स) स्थानीय दल काँग्रेस (द) इनमें से कोई नहीं ( 3) 
« 'जनवादी चीन के साम्यवादी दल का पहला स्तम्म “मार्क्सवादी लेनिनवादी 

विषारधारा है, यह निष्कर्ष है... 

(अ) लकी का (ब) बुडरो विल्सन का 

(स) हेरोल्ड हिंटन का (द) णैर्निग्स का ( ) 
... “दलौय एकता ज्था अनुशासन की भावना पर चीनी साम्यवादी दल में विशेष 


ध्यान दिया जाता है ।” यह कथन है-- 
(3) मुनरो का (व) मैरियट का 
(स्‌) हैराल्ड हिन्टन का (द) डायसौ का (६ ) 


.. जनवादी चीन में साम्पदादी दल का प्राथमिक लक्ष्य है. 


() पूर्ण साम्यवाद की स्थापना 

(व) सेना पर निय्रन्त्रण रखना 

(स) अधिनायकत्व की स्थापना करना 

(द) अन्य सभी उपकरणों पर नियन्त्रण रखना शक | 
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फ्रांस का संविधान 


अध्याय 43 
]. ए्रान्‍्स में पौंचदें गणतन्त्र में लागू संदिघान है-- 

(ञ) 34ाँ (व) 4वाँ (स) 35वी... (द) 76वीं ( ) 
2. फ्रान्ध पें बर्तमाव सकिधान त्मयू किया गया-- 


(अ) 3958 ई. में (व) 958 ईं. में 

(स) 959 ई. में (द) 960 ई. में ( 3 
3. फ्रान्स के सविधान में कुल घाराएँ है... 

(3) 93 (ब) 94 (स) 95 (द) ( ) 
4, फ़ान्‍्ध्त के सदिधान में सशौधन प्रक्रिया का उल्लेख पाया जाता ऐै-- 

(अ) अनुच्छेद 89 में (ब) अनुच्छेद 90 में 

(स) अनुच्छेद 9] में (६) अनुच्छेद 92 में (६.7) 
5. फ्रान्स कै गणतन्त्रात्मक स्वरूप का उल्लेख पाया जाता है--- 

(अ) अनुच्छेद 2 में (३) अनुच्छेद 3 में 

(स) अनुच्छेद 4 में (द) अनुच्छेद 5 में ( 9) 

जच्याय 44 


6 “फ्रान्स के राष्ट्रपति को एक दंशानुगत राजा बनाया गया है और उसे ऐसी 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि दह स्वयं को एक दैधानिक अधिनायक बना 
सकता है |* यह विचार है 


(अ) लॉस्‍्की का (३) सुत्ररो का 

(स) मैडीज फ़्ान्स का (द) डायसी का ( ३) 
7, सविधान में फ़रान्स के रा्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किय गया है-- 

फ्रान्स के राष्ट्रपति का निदचिन होता है... 

(अ) 4 वर्ष के लिए (ब) 5 दर्ष के लिए 

(स) 6 वर्ष के लिए जद) 7 वर्ष के लिए ( 3) 
8 पह रद्टपति को सविधान के संरक्षण और. अनुरक्षण की शब्ति प्रदान की 

ह[ 

(अ) घारा 5 द्वारा (ब) धारा 6 द्वारा 


(स) घारा 7 द्वारा (4) धारा 8 द्वारा (६ 3) 
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,. फ्रान्स का शरद्ट्रपति उच्च न्यायालय परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति करता है 


(अ) 9 की (ब).]00की इसीत]की (दीशेकी ६ ) 


१0. फ़ान्स के राष्ट्रपति फी स्थिति है-- 

(अ) नाममात्र के शासक की (व) औपचारिक शासक की 

(स) वैधानिक शासक की [द) वास्तविक शासक की (६ ) 

अध्याय 45 

[. फ्रान्स के प्रधानमन्द्री को नियुक्त करता है-.. 

(आ) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति 

(स॒) मन्त्रिपरिषद्‌ (द) संसद (- :.) 
७2. एस में मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है-- 

(अ) राष्ट्रीय सभा द्वारा (ब) प्रधानमन्त्री द्वारा 

(स)] राष्ट्रपति द्वारा (द) उपराष्ट्रपति द्वारा ६: 
]3, फ्रान्स में प्रपानमन्त्री हथा सन्त्रिपरिषद्‌ उत्तरदायी है... 

(आओ) राष्ट्रीय समा के प्रति (ब) राष्ट्रपति के भ्रत्ति 

(स) जनता के प्रति (द) न्यायपालिका के प्रति (६ ) 
१4, फ्रान्स के दर्त्तपान राष्ट्रपति हैं... हे 

(अ) जनरकल दिगॉल (ब) फ्रान्सीस मितरो 

(स) शिराक (द) बिली बान (६ ) 
७४. "नवीन संविधान के अन्तर्गत यदि भन्त्रिणण राष्ट्रपति के लिपिक (00४७) हैं तो 

प्रधानमन्त्री प्रधान लिपिक .(प८७० (८७) है ।” यह कथन ऐै-- 

(अ) एण्ड्रे सिजुफायड का (ब) डियॉल को 

(से) मुन्रों का (दो बुडरो विल्सन का ( ) 

अध्याय 46 

6, फ्रान्स की संसद 'का प्रथम सदन है--- 

(अं) लोकसदन (ब) सीनेट 

(स] प्रतिनिधि समा (द) राष्ट्रीय समा ( ) 
7 वर्तमान में फ्रास्स की राष्ट्रीय समा की कुल सदस्य संख्यां है-- 

(ज) 465 (बी) 577 (स) 590 (द) 635 ( ) 
]8. फ्रान्स की राष्ट्रीय समा की अवधि है--- 

(आ) 5 वर्ष (ब) 6 दर्ष (स) 7 वर्ष (द) 9 वर्ष है. 
9. ऋन्‍्स कै द्वितीय सदन कौ कहा जाता है-- 

(अर) राज्य परिषद्‌ (ब) राज्यसभा 

(स) कांग्रेस (द) सीनेट (६ ) 
20. सीनेठ के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है-- 

(अं) 4 दर्घ के लिए (ब) 6 वर्ष के लिए 


(स) 7 दर्ष के लिए (द) 9 वर्ष के लिए (६ 9) 
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अध्याय 47 

“देज्ञ में एक ओर से दूसरी ओर तक घने वाले यात्री को जितनी बार गोड़ा 
बदलना पड़ता है उससे अदिक प्रकार के कानूनों को बदलना होता था ॥” यह 
वाक्य है-- 


(अ) दाल्तेयर का (ब) नेपोलियन का 

(स) नेपोलियन दोनापार्ट का (द) डिगॉल का (६ ) 

फ्रेन्च कानूनों को सबसे पहले सहिताबद्ध करने का श्रेय जाता है-- 

(अ) नेपोलियन को (ब) दात्तेयर को 

(स) राब्ट क्लाइव को (स) इनमें से किसी को नहीं (६ 9 

फ्रान्स की न्याय-य्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है-- 

(अ) एकल न्याय व्यदस्था (ब) बहुल न्याय व्यवस्था 

(स) वैद्य न्याय व्यवस्था (द) एकीकृत न्याय व्यवस्था ( ) 

फ्रान्स की न्याय ध्यवस्था का एक अनुपम घंद्ष है-- 

(अ) प्रशासकीय न्यायालय (२) सापान्य न्यायालय 

(स) दीवानी न्यायालय (द) फौजदारी न्यायालय ( ) 

स॒विधान की किस धारा में सवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धित है... 

(अ) घारा 5563 (ब) घारा 64 

(स) घारा 65 (द) धारा 66 (६ ) 
अध्याय 48 


फ्रास्स में केन्द्रीकृत प्रशास्तनिक व्यवस्थापन के सूत्रपात करने का सर्वप्रथम श्रेय 
जाता है-- 


(अ) लुई घौदहवें को (ब) नेपोलियन को 

(स) जनरल डिगॉल को (द) मितरीं को 

कौन-सा मन्त्री देश के स्थानीय मामलों का अन्तिम पदाधिकारी है ? 

(अ) गृहमन्त्री (4) वित्त मन्त्री 

(स) स्थानीय स्वशासन (द) शिक्षा मन्त्री | कह । 
फ्रान्स के स्थानीय स्वशासन के महत्त्वपूर्ण सक्षण हैं... 

(अ) केन्द्रीयकरण (<) एकरूपता 

(स) श्रृंखलाबद्धता (द) उक्त समी 


( ) 
“पता नहीं क्यों, यहाँ चार करोड़ लोगों को अपने आन्तरिक मामलों में विधार 
व्यक्त करने की स्वाधीनवा नहीं दी जाती |" उक्त कथन है-- 
(अआ) लॉर्ड ब्राइस का (ब) मुनरो का 
(से) ब्लंशली का (द) बुडरो विल्सन का (६ 9) 
फ्रान्स के स्थानीय शासन की इकाइयां एक पिरामिड के रूप में हैं, जिसका 
युम्बज है--- 
ईअ) गृह सन्ननालय (ब) दित्त मन्त्रालय 
(स) विदेश मन्त्रालय (द) स्थानीय स्वसासन मन्तालय ( ) 
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अध्याय 49 
प्शास्तकीय कायूनों का सम्बन्ध होता है-- 
(अ) दीवानी मामलों से 
(व) फौजदारी मामतों से 
(स) संवैधानिक मामलों से 
(द) सरकारी कर्मचारियों के मामलों से ( ) 
“प्रशासकीय कानून केदल शासन से सम्बन्धित नियम है | इन नियर्मों द्वारा 
शासन अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्णय होता है ।" यह कघन 


है-- 
(ओ) डॉ. जे्निंग्स का (ब) लॉस्की का 
(स) डायसी का (द) बुडरो विल्सन का ( ) 


प्रशासकीय कानूर्मों का महरव है-- 
(अ) न्याय-प्रक्रिया का सरल होना 
(ब) जनता की स्वतन्त्रता का सुरक्षित रहना 


(स) शीघ्रतिशीघ्र न्याय करना 
(<) उक्त सभी ( १) 
अध्याय 50 
.. फ्रान्‍्स की नौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ हैं. 
(अ) मिशनरी आवना (ब) अच्छे प्रत्याशियों का चयन 
(स) विमिन्नताएँ (द) उक्त समी 
फ्रान्स के सेदीवर्ग में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति देन रही है-- 
(अ) राजतन्त्र की (4) लोकतन्त्र की 


(स) अध्यक्षात्मक व्यवस्था की (द) संसदात्मक व्यवस्था की (६ ) 
पी. चेटनिट ने फ्रान्स कै सेवीवर्ग प्रशासन की विशेषताएँ बताई हैं-. 


(अ) राज्य की सर्दोच्चता (ब) केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति 

(स) स्थायित्व (4) उक्त सभी ९ 
अध्याय 5 

फ्रान्स की दलीय व्यवस्था को कहा जाता है-- 

[अ) एकदलीय व्यवस्था 

(ब) द्विदलीय व्यवस्था 

(स) बहुदलीय व्यवस्था 

(द) एकदलीय प्रभुत्व वाली बहुदलीय व्यवस्था ( ) 


फ्रान्स के संविधात में मताधिकार की अमिव्यक्ति का साधन राजनीतिक दलों को 
माना यया है... 


(अ) घारा 4 द्वार (ब) घारा 5 द्वारा 
(स) धारा 6 द्वारा (द) घारा 7 द्वारा हू* >% 
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“पहली दार एक गणरन्द्रात्यक सदिधान राजनीतिक दर्लों का केदल नाम ही, 
नहीं लेता है, बल्कि राजनीतिक जीदन के एक स्वामाविक तत्व के रूप में इसे' 
मान्यता भी प्रदान करता है ।४ यह कथन है... 


(अ) पिकला का (४) पिफनर का 

(स) भोरिस डुबरपर का (द) लॉस्कौ का (६ ) 
पूर्व राष्ट्रपति स्व. फ्रासिस मितरी का सम्बन्ध धा-- 

(अ) साम्यवादी दल से (ब) समाजवादी दल से 


(स] गालिस्ट पार्टी से (८) गणतन्द्रदादी दल से शी] 
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